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द्ट्स ः् 
[इस पुस्तक के मुद्रण के लए भारत सरकार से रियायती दर पर कागज 
उपलब्ध हुआ है ॥] 


छीक्षांफ8 5॥9547 ए 
#4१९8४३ 0५व7] क्षामंत॑ | ४ 
0ए ७9.6. हज (एणांतंएड 8टञंशाए०) 


सिब्ोल प्रिटर्स, 668, पहाड़ी घीरज, दिल्‍ली में मद्वित 


विषय-सूची 


भाग एक 


भारतीय शासन-व्यवस्था 
(772757र (60एणपारोएश/टोीपा) 


भारत--गणतन्त्र की ओर 

([709--0०एथ्मा१5 9 रि००००॥०) 43-24 
ब्रिटिण मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल--भारत के भविष्य की योजनाएँ, 
वायसराय द्वारा “अन्तरिम” सरकार में सम्मिलित होने का निमनन्‍्त्रण; 
मुस्लिम लीग का पाकिस्तान 'की माँग को दोहराना; अनुसूचित जातियों 
व सिखों द्वारा मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के प्रस्ताव अस्वीकार; वेवल 
द्वारा “कार्यवाहक'” सरकारें स्थापित--संविधान सभा के निर्वाचन का 
कार्यक्रम घोषित; नेहरू द्वारा मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल कें प्रस्तावों के 
प्रति रवैये में परिवर्तन; मुस्लिम लीग द्वारा “सीधी कारंवाई” दिवस; 
वेवल द्वारा “अन्तरिम” सरकार की रचना; “अच्तरिम” सरकार में 
कांग्रेस-लीग भड़पें; संविधान सभा के चुनाव; मुस्लिम लीग द्वारा संविधान 
सभा का बहिष्कार; लीग को संविधान में शामिल करने के एटली के प्रयत्न; 
संविधान सभा आरम्भ--मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार; पंजाव और उत्तर- 
पश्चिम सीमान्त प्रान्त में साम्प्रदायिक दंगे; एटली द्वारा भारतीय हाथों में 
सत्ता सौंपने का निर्णय; पुनः साम्यवादी विद्रोह; सत्ता हस्तान्वरण के नये 
ब्रिटिश प्रस्ताव; पाकिस्तान स्थापित करने का निर्णय; भारत स्वतन्त्रता 
अधिनियम, 947; भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान की रचना; 
भारत गणतन्त्र घोषित । 


राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्त 

([076णाए८ शा्रणं008 07 589(6 ?०॥०५) 25-37 
निदेशी सिद्धान्तों को लागू करने के उपाय; अधिकतर उपाय प्रभाव- 
शाली ढंग से लागू नहीं किये गए; निदेशी सिद्धान्तों को अधिक तेजी से लाग 


व ई] 


बा+5-5 


का ला मंबिधान संशोधन; झ 2 2 मम अमल 
करने वा लिए मंबिधान सशाघन; आधवात्शाल भो साधा के साद 


नदेशी सिद्धान्त । 


संविधान संशोधन फी समस्या 

(॥6 शतीला एण एताशाप्रणाउ। #वालाएवगादा।। 38-75 
संविधान के संशोघन की कार्य-विधि ]950 के बाद किये गये संदिघान 
संशोधन अधिनियम--प्रथम संशोघन, 95; दूसरा संशोधन, ।952; 
तीमरा संशोघन, 9$4; चोबा संशोघन, ।955; परॉचदा संशोधन, ।955; 

छठा संगोघन, 956; सातवां संशोघन, ]956; आददवां संभो- घने, ]959; 

नर्वा संशोधन, ]960; दसवा संशोघन, 96]; स्थारहवा संघोधन, 96; 
वारहूवाँ संशोधन, ]962; नेरहवाँ संशोघन, 962; चोदहबां संगोचन, 
]962; पन्द्रहर्तवा संधोघन, ॥963; सोलहवां संशोधन, ]963; सन्नहवां 
संशोचन, 964; अठारहवाँ संधोवचन, ]966; उननीसवां संशोवन ]966; 
ब्ीसवां संशोधन, 966; इवकीसर्वा संशोधन, 967; ब्राईसर्वा संशोधन, 
969; तेइसवाँ संशोचन ]969; चौथा श्राम चुनाव और संविधान सशोघन 
अधिनियम --वौवीसवां संशोधन, 97]; पच्चीसवाँ संशोधन, 97; 
छब्बीसवाँ संशोधन, 97]; सत्ताईसव्वाँ संशोधन 97]; बठाईसर्वा संशोधन 
]972< उन्तीसवाँ संगोघन, 972; तीसवाँ संशोधन, 972; इकत्तीसवाँ 
संशोधन, 973; वत्तीसवाँ संशोधन, 973; तेतीसवाँ संशोधन, 973; 
चौंतीसवाँ संघोधन, 974; पैंतीसर्वा संशोधन, 974; छत्तीसवाँ संशोधन, 
]974; सैंतीसवाँ संशोधन, 975; अड़तीसबाँ संशोघत, 975; उन्ताली- 
सर्वाँ संशोधन, 975; चालीसवाँ संशोधन, 975; इकतालीसवाँ संशोधन, 
975, वयालीसवाँ संशोधन, [976; तैंतालीसवाँ संशोधन, 976॥ 


भारत--राज्यों का एक संघ 
([080॥8-- & एंफाॉ0०0 ० 868088) 
संघ की बजाय महासंघ बनाने सम्बन्धी प्रभावी तत्त्व; संघीय सरकार व 
राज्य सरकारों में सत्ता वर्ग वितरण; कार्यकारी सत्ता; संसद की श्रेष्ठता; 
प्रशासनिक अधिकार; वित्तीय अधिकार । 


76-92 


केन्द्र एवं राज्यों में विवाद 

(ए/9 एी एऐशआा०ा-शद्वा० (0007०) 

केन्द्र के विरुद्ध राज्यों की शिकायतें--विशिष्ट शिकायतें; आम शिकायतें; 
भारतीय संघ एवं राज्यों के सम्बन्ध सुधारने के उपाय; संघीय सरकार द्वारा 
सुधार के सुभाव अस्वीकार; कांग्रेस की प्रधानता पुन: स्थापित; पाँचवाँ 


93-76 


विषय-सूची 


आम चुनाव--कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़; श्रीमती गांधी द्वारा केन्द्रीय प्रभुता 
बनाये रखने के प्रयत्न; केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर कुछ टिप्पणियाँ । 


्र॒ 


भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ॥7-40 


(वाह छिल्डंतेशां गा गातंशा (0णाञ्रापांणा) 

राष्ट्रपति पद के नियम व बरतें; राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से 
पूर्व नया निर्वाचन “अनिवार्य”; राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की विधि; 
राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्याग--कार्यकारी अधिकार; संसद के विधान 
में राष्ट्रपति की भूमिका; राष्ट्रपति तथा संसद का कार्यं-प्रवाह; राष्ट्रपति 
की विधाग्रक क्षमता; राष्ट्रपति के क्षमादान इत्यादि अधिकार; वित्तीय 
क्षेत्र में राष्ट्रति की भूमिका; भापात्कालीन स्थिति में राष्ट्रपति के अधि- 
कार; राष्ट्रपति व राज्य; विधान मण्डल के विधेयकों को राष्ट्र- पति की 
स्वीकृति; राष्ट्रपति के सामर्थ्य-अधिकारों का प्रवर्तत; भारत के उप-राष्ट्र- 
पति--राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार सम्बन्धी न्रुटियाँ-राष्ट्रपति (कार्ये 
निर्वाह) अधिनियम, 969 । 


राष्ट्रति और भारतीय राजनीति [दा-6] 


(॥6 ?7९86076 ॥॥0 4॥6 ?008 0 ॥9079) 

के० सुब्वाराव द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना--राष्ट्रपति पद के 
प्रसार सम्बन्धी मतभेद; राष्ट्रपति जाकिर हुसेन का देहावसान--पुन; सावे- 
जनिक मतभेद; कांग्रेस में विग्रह---राष्ट्रपति पद का नया महत्त्व; गिरि के 
निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती; राष्ट्रपत्ति गिरि का केवल 
एक संविधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना; सांविधानिक प्रधान मात्र के 
समान कार्य करने के प्रति राष्ट्रपति गिरि की आलोचना; उच्चतम न्याया- 
लय ने धारा 74 को आदेशात्मक बताया; सझूल्यांकन | 


भारत का प्रधान मनन्‍्त्री 462-82 


(॥6 शाग्राल 'शांग्रांडई७' ० 70॥9) 

प्रधान मन्‍्त्री का मन्न्रिमण्डल बनाने का अधिकार; मन्न्रिमण्डल में फ़ेर- 
बदल करने का अधिकार; विभाग आवंटम सम्बन्धी अधिकार; प्रधान 
मनत्री राष्ट्रपति एवं सरकार के वीच एक कड़ी का काम देता है; अन्त- 
रष्ट्रीय मामलों में प्रधान मन्‍्त्री की भूमिका; संसद के नेता के रूप में 
प्रधान मन्‍त्री की भूमिका; संसद के वाहर अपने दल के नेता के रूप में 
प्रघान मन्‍्त्री की भूमिका; मूल्यांकन | ' 


3]. मौलिए धपमिया 229-2987 
(]70१08]॥0॥:) ]20]॥8 5) 


गानव सअधिकारों की विम्वब्यापी घोषणा; भारस में मानव अधिवारों 


|! 


द 
प्रति संघर्ष; भारतीय संविधान में मौलिक अधिफार--समानता का अधि- 
कार, धारा ]4; धारा <4 के सम्बन्ध में नि्णय विधि में उ सिद्धान्त; 
घर, दंग, जानि, लिंग, अथवा जन्म-स्थान के आधार पर भंद-नीति की 
मनाही, घारा 5; सार्वजनिक नौकारियों में अफ़सतरों की समानत्ता, धारा 
]6; छुआछूत की समाप्ति, घारा 7; स्वतन्न्ता का अधिकार, घारा 
]7; भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता; अ्रपराधों के कारण दोपी ठह- 
राये जाने के सम्बन्ध में संरक्षण; जीवन और वैयवितक स्वतन्त्रता को 
संरक्षण, बारा 2]; कुछ मामलों में बन्दी बनाये जाने तथा रोक रखे 
जाने में संरक्षण, धारा 22; निवारक नज़रबन्दी अधिनियम, 950-- 

न्तरिक सुरक्षा परिरक्षण अधिनियम, 97]; सरकार द्वारा आं० सु० अ० 
के नजरबन्दियों का न्यायालय में जाने का श्रधिकार निलम्बित; शोषण के 
विरुद्ध अधिकार, घारा 23; फैक्टरियों इत्यादि में बच्चोंके नियोजन की 
मनाही, धारा 24; धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, धारा 24; धामिक 
संस्थानों के प्रवन्ध की स्वतन्त्रता, धारा 26; किसी विशेषधर्म की उन्नति 
के लिए करों की अदायगी से स्वतन्त्रता, धारा 27; कुछ शैज्लिक संस्थानों 
में घामिक प्रवचनों या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने सम्बन्धी स्वतन्त्रता, 
धारा 28; सांस्क्षतिक एवं शक्षिक अधिकार, धारा 29;: अल्पसंख्यकों का 
शिक्षा संस्थान स्थापित करने व प्रशासित करने का अधिकार, धारा 30; 


वियय-सूची 


2, 


सम्पत्ति का अधिकार--घारा 9 ([) (च) के अधीन सम्पत्ति के अधिकार 
तथा धारा 3| के अधीन सम्पत्ति के प्रति अधिकार में अन्तर; धारा 3 में 
संशोधन; संवंधातिक उपचार का अधिकार, धारा 34; मूल अधिकारों के 
सशस्त्र सेवा सम्बन्धी प्रवर्तत में संसद का उनमें परिवतंन करने का अधिकार 
धारा 33; किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ प्रवर्तित होने पर संविधान के भाग का 
हारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिवन्ध, धारा 34; मूल अधिकारों पर प्रतिवन्ध; 
संसद तथा मौलिक अधिकार । से ह 


दर 


सर्वोच्च न्यायालय और व्यायिक पुनरीक्षा 288-328 


(5एज़टा6 (007 कथाएं जातंए३। 6ए०फ) 
सर्वोच्च न्यायालय की रचना; न्यायाधीशों की नियुक्ति; सर्वोच्च न्यायालय 
का मुख्यालय; न्यायाधीशों का वेतन; सर्वोच्च स्थायाल्य के अधिकारी एवं 
अन्य कर्मचारी ; कार्यवाह संख्या; न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा 
निर्भगता, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय; सर्वोच्च न्यायालय की 
शक्तिया एवं अधिकार-छ्षेत्र-मूल क्षेत्राधिकार; अ्रपीलीय क्षेत्राधिकार-- 
संविधान सम्बन्धी, दीवानी, फौजदारी; सर्वोच्च न्यायालय का अपील की 
विशेष अनुमति देने का अधिकार; बतंमान विधि के अन्तर्गत सर्वोच्च न्या- 
यालय संधीय न्यायालय के अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार का उपयोग करता 
है; परामश क्षेत्राधिकार --सर्वोच्च न्यायालय की प्रिमितताएँ; सर्वोच्च 
न्‍्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 
विधि सभी न्यायालयों के लिए अनिवायंत: प्रवर्तनीय; सर्वोच्च न्यायालय 
की डिक्रियों व आदेशों को लागू करने तथा विवृत्ति के आदेश; सर्वोच्च 
स्थायालय द्वारा निर्णयों व आदेशों का पुनरीक्षण; जारी करने का अधिकार; 
सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनरीक्षण; सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुन- 
रीक्षण के अधिकार को चुनौती--गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय 
का निर्णय; सर्वोच्च स्यायालय के निर्णय की जनता द्वारा आलोचचा ; बंक 
राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पसं वादों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय: लोक 
सभा के लिए मध्यावधि चुनाव; संसद में 24, 25 एवं 26 वाँ संविधान 
संशोधन अधिनियम पारित; सर्वोच्च व्याबालय हारा आतन्तरिक सुरक्षा कानून 


की धारा 7 (क) का निरसन; सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकमाथर वाद में 
रे की मुख्य न्यायावीम के पद पर 


निर्णय बदला; राष्ट्रपति गिरि द्वारा 
नियुक्ति; सरकार के झत्य की सावेजनिक आलोचना; सरकार द्वारा हे की 


नियुवित की प्रतिरक्षा; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाबीग की 


बरिष्ठता की उपेक्षा; कुछ विचार एवं आलोचना । 


छ् 


9. 


0. 


१. 


विपय-सूची 


सन्त्रिपरिषद 83-93 
(ए॥6 ए०णालो ०0 १॥॥॥5(05) रा 

भन्त्रिपरिषद का कार्य मन्त्रिमण्डल ने सम्भाला; अन्तरंग कीबिनेट; मन्त्रि- 
मण्डलीय समितियाँ, कैविनेट के कार्य-सिद्धान्त ; मन्त्रिमण्डल का सामध्य, 
कार्याग तथा भूमिका । 


संसद 94-228 
(एशांधा।०ए) 


लोक सभा--लोक सभा के अध्यक्ष ; राज्य सभा -राज्य सभा समाप्ति 
प्रस्ताव; संसदीय समितियाँ ; संसद में घिघायक कार्य-विधि-- मुद्रा विधेयकों 
सम्बन्धी कार्य-विधि; चित्तीय मामलों में कार्य-विधि; संसद की क्षमताएँ; 
संसद अपनी क्षमताओं का वास्तविक उपभोग नहीं करती; संसद एक 
संगोष्ठी संस्था; संसद का 'ह्वास क्यों । 


मोलिक अधिकार 

(छ्रापशा०7 ०] २2॥5) 

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा; भारत में मानव अधिकारों के 
प्रति संघर्ष; भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार--समानता का अधि- 
कार, धारा 4; धारा 4 के सम्बन्ध में निर्णय विधि में उत्पन्न सिद्धान्त; 
धर्म, वंश, जाति, लिग, अथवा जन्म-स्थान के आधार पर भेद-तीति की 
मनाही, धारा 5; सार्वजनिक नौकरियों में अफ़सरों की समानता, धारा 
]6; छुआछूत को समाप्ति, धारा ]7; स्वतन्त्रता का अधिकार, धारा 
7; भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता; अपराधों के कारण दोषी ठह- 
राये जाने के सम्बन्ध में संरक्षण; जीवन और बैयक्तिक स्वतन्त्रता को 
संरक्षण, धारा 2; कुछ सामलों सें बन्दी बनाये जाने तथा रोक रखे 
जाने में संरक्षण, धारा 22; निवारक नज़रबन्दी अधिनियम, 950-- 
आन्तरिक सुरक्षा परिरक्षण अधिनियम, 97]; सरकार द्वारा आं० सु० अ० 
के नजरबन्दियों का न्यायालय में जाने का श्रधिकार निलम्वित; शोषण के 
विरुद्ध अधिकार, घारा 23; फैक्टरियों इत्यादि में बच्चोंके नियोजन की 
मताही, घारा 24; धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, धारा 24; धामिक 
संस्थानों के प्रबन्ध की स्वतस्त्रता, धारा 26; किसी विज्ञेषधर्म की उन्नति 
के लिए करों की अदायगी से स्वतन्त्रता, धारा 27; कुछ शैक्षिक संस्थानों 
में घामिक प्रवचनों या धामिक पूजा में उपस्थित होने सम्बन्धी स्वतन्त्रता, 
धारा 28; सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, धारा 29; अल्पसंख्यकों का 
शिक्षा संस्थान स्थापित करने व प्रशासित करने का अधिकार, धारा 30; 


229-2.07 


विपय-सूर्च 


2, 


सम्पत्ति का अधिकार--धारा 9 () (च) के अधीन सम्पत्ति के अधिकार 
तथा धारा 3] के अधीन सम्पत्ति के प्रति अधिकार में अन्तर; घारा 3| में 
संशोधन; संवंधानिक उपचार का अधिकार, धारा 34; मूल अधिकारों के 
सशन्त्र सेवा सम्बन्धी प्रवर्तन में संसद का उनमें परिव्तंत करने का अधिकार, 
घारा 33; किसी क्षेत्र में माशल ला प्रवरतित होने पर संविधान के भाग ३ 


हारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिवन्ध, धारा 34; मल अधिकारों पर प्रतिबन्ध ; 
संसद तथा मौलिक अधिकार । हल 


तवोच्चि न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा 288-328 


(9प्र)आश॥6 (१०07 2॥0 उंप्ध००४। १८ए०७ए) 
सर्वोच्च न्यायालय की रचना; न्यायाधीशों की नियुक्ति; सर्वोच्च न्यायालय 
का मुख्यालय; न्यायाधीशों का वेतन; सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं 
अन्य कर्मचारी ; कायवाह संख्या; न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा 
निर्भयता, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय; सर्वोच्च न्यायालय की 
शक्तियां एवं अधिकार-प्षेत्र-मूल क्षेत्राधिकार; श्रपीलीय-क्षेत्राधिकार--. 
संविधान सम्बन्धी, दीवानी, फौजदारी; सर्वोच्च न्यायालय का श्रपील की 
विशेष अनुमति देने का अधिकार; वतंमान विधि के अन्तर्गत सर्वोच्च न्‍्या- 
यालय संघीय न्यायालय के अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार का उपयोग करता 
परामश क्षेत्राधिकार--सर्वोच्च व्यायालय की परिमितताएँ; सर्वोच्च 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 
विधि सभी न्यायालयों के लिए अनिवायंत: प्रवत्तनीय; सर्वोच्च न्यायालय 
की छिक्रियों व आदेशों को लागू करने तथा विवृत्ति के आदेश; सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा निर्णयों व आदेशों का पुनरीक्षण; जारी करने का अधिकार ; 
सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनरीक्षण; सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुन- 
रीक्षण के अधिकार को चुनौती--गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय 
का निर्णय; सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जनता द्वारा आलोचना: बैंक 
राष्ट्रीयकरण तथा श्रिवी पं वादों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय; लोक 
सभा के लिए मध्यावधि चुनाव; संसद में 24, 25 एवं 26 वाँ संविधान 
संशोधन अधिनियम पारित; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आन्तरिक सरक्षा कानन 
की धारा 7 (क) का निरसन; सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में 
निर्णय बदला; राष्ट्रपत्ति गिरि द्वारा रे की सुख्य न्यायाधीश के पद पर 
नियुकित; सरकार के कृत्य की सावंजनिक आलोचना; सरकार द्वारा रे की 
नियुक्ति की प्रतिरक्षा; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 
वरिष्ठता की उपेक्षा; कुछ विचार एवं आलोचना | 


दर 


ग4. भारत में नोौछझरभाही 356-379 
(3एाएाप्टा॥८४ ॥ 00) | 
प्रशासन सेवा क्या है; प्रशासन सेवा मे कार्यभाग; प्रशासन अधिकारी कि 
मन्त्री के परस्पर सम्बन्ध; भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व प्रशासन सेवा--नर्ये 
शासक और उनके नये लक्ष्य; भारतीय संविधान में प्रशासन सेवाएँ; प्रशा- 
सनिक तनन्‍्त्र के पुनर्गठन परवल; आर्थिक संकट का दोप, अधिकारी वर्ग पर; 
आर्थिक मन्दी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराये जाने 
के कारण; प्रशासन और उनके काम करने के पुराने एवं घिसे-पिटे तरीके; 
सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का बोलवाला; सन्चियों और 
राजनग्रिकों द्वारा दंनिक कामकाज में हस्तक्षेप; प्रशासनिक अधिकारियों में 
निराशा एवं असन्तोप; सामान्यता बनाम विशिष्टता प्रतिरोध; उच्चतर प्रशा- 
सनिक सेवा का उच्चवर्गीय स्वभाव ; केन्द्र द्वारा प्रशासन में सुधार के प्रयत्न । 


भाग दो 


भारतीय राजनीति 
(र327,.5)7 ए077ट5) 


45. राज्यों में मिली-जुली सरकारों की राजनोति 383-436 
((०2४॥07 707८5 70 88865) 
केरल; राजस्थान; पंजाब; उड़ीसा; उत्तर प्रदेश; विहार; मध्य प्रदेश; 
हरियाणा ; मूल्यांकन । 


विषय-सुची पा 


6. राजनीतिक दल-बदल 437-448 

(?0भ८४ ॥066९४०॥8) 

राजनीतिक दल-वदल कौ परिभाषा; चौथे आम चुनावों के वाद राजनीतिक 
दल-वदल; दल-वदल के कारण; दल-वदल पर समिति; दल-बदल पर गृह 
और विधि मन्‍्त्रालयों की सिफारिशों; दल-बदल पर नियुक्त समिति की सिफा- 
रिशें; दल-वदल पर विधेयक; दल-बदल सम्बन्धित विधेयक का त्याग; 
राजनीतिक दल-वदल के लिए वैकल्पिक सुझाव; पाँचवें आम चुनाव के बाद 
राजनीतिक दल-बदल; दल-बदल विरोधी विधेयक लोक सभा में पेश किया 
गया; दल-बदल की और घटनाएँ । 


77. भारत की राजनीति में भाषा 449-466 


(.8720926 ॥0 770[9॥ /?0॥॥08) 
संविधान में राष्ट्रीय भाषा-सम्वन्धी प्रावधान; संविधान में किसी राज्य की 


सरकारी भाषा या भाषाओं सम्बन्धी प्रावधान; राज्यों में परस्पर अथवा किसी 
राज्य एवं संघ में संचार की सरकारी भाषा; उच्चतम न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालयों इत्यादि की भाषा; शिकायतें दूर करने के लिए प्रतिवेदन की 
भाषा; सरकारी भाषा आयोग की नियुक्ति और उसकी सिफारिशें; भाषायी 
आधार पर राज्यों का पुनर्गठन; अहिन्दी भाषी राज्यों द्वारा भापा-आयोग 
की सिफारिशों का प्रतिरोध; प्रधान मन्‍्त्री द्वारा गैर-हिन्दी भाषी राज्यों 
की आशंकाओं का खण्डन; राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा तीन भाषायी सूत्र 
की सिफारिश; संसद द्वारा सरकारी भाषा विधेयक पारित; हिन्दी केन्द्रीय 
सरकार की राजभाषा बनी; हिन्दी विरोधी आन्दोलन में तेज़ी; प्रधान 
मन्‍्त्री शास्त्री द्वारा नेहरू के आश्वासन की पुष्टि---राजभाषा ग्रधिनियम में 
संशोघन; कोठारी आयोग द्वारा तीन भाषायी फामूले में संशोधन की 
सिफारिश; राज्यों के शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय भापा--अखिल भारतीय 
संस्थानों में अंग्रेज़ी भाषा; छागला का मन्त्रिमण्डल से त्यागप्र-हद्षेत्रीय 
भाषाओं का विरोध; केन्द्रीय विधिमन्त्री द्वारा क्षेत्रीय भाषाएँ लागू करने 
का प्रोत्साहन; भाषा के प्रदन पर पुन; उपद्रव; संघीय सरकार द्वारा तीच- 
भाषायी सूत्र का पुतः अनुसरण; राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा तीन भाषायी 
सूत्र पर दीधकालीन योजना का सुझाव; भाषा समस्या के समाधान में 
विलम्ब; हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयत्न । 


8. भारतोय राजनीति में साम्प्रदायिकता 467-48 
((00फ्रशाणाथांडगा 4॥ [7080 ?006 05) हि 
घा्िक अल्पसंख्यक समुदाय; अन्य अल्पसंस्यक समुदायों का मुख्य राष्ट्रीय 


कार विपय-सूची 


प्रवाह में विचरण; हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता बनी रहने के कारण । 


49. भारंतीय राजनीति में क्षेत्रीयता 482-59 

(२८शांणाशाशा) ॥ 7तंशा 70॥॥05) 

भारतीय संघ से पृथक होना--मद्रास (तमिलनाडु) में द्रविड़ मुन्तेत्र कपगम; 
पंजाब में अकाली दल, असम में मिज्ञों; असम में नागा; पृथक राज्य स्तर 
के लिए माँगें; राज्यों के और अधिक पुनर्गठन की माँग; वम्बई का द्विभा- 
जन; पृथक विदर्भ राज्य की माँग; पंजाब का द्विभाजन; असम का पुन- 
गठन; आन्ध्र प्रदेश के द्विभाजन की माँग; भारत के अन्य भागों में पृथक 
राज्य के दर्जे की माँगें; पूर्ण राज्य के दर्जे की माँगें; अन्तर्राज्यीय विवाद--- 
महाराष्ट्र-मैसुर सीमा विवाद; चण्डीगढ़ पर पंजाबहरियाणा विवाद; हरि- 
याणा द्वारा “विशाल हरियाणा” की माँग; नदियों के जल के उपयोग 
सम्बन्धी अन्तर्राष्यीय विवाद; क्षेत्रीयत्ता की उत्पत्ति के कारण। 


20, राष्ट्रीय अखण्डता के प्रयत्न 520-526 

(छर075 ॥'0फ्क्ष05 िद्वां०ार॥9।ं 72879707) 

राष्ट्रीय अखण्डता सम्मेलन, 96; राष्ट्रीय अखण्डता सम्मेलन, 968; 

अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे--एन० आई० सी० द्वारा जन-अभियान 

की पुकार; शिवण्डी में साम्प्रदायिक दंगे---अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 

द्वारा साम्प्रदायिक दल पर प्रतिबन्ध की माँग; इनसानी विरादरी का संस्था- 

पन; स्वे-भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति का संस्थापन्त; पुनः 

साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीय हिसा--एन० आई० सी० द्वारा साम्प्रदायिक दलों 

पर प्रतिबन्ध लगाने की पुन: माँग; मुल्यांकन । 
24, भारत में साम्यवादी दल 
((-०079एण्ांश् ?एथ५9 49 प0]9) 
स्वतन्त््य संघर्ष में भारतीय साम्यवादियों का योगदान; स्वत्तन्त्रता के बाद 
भारत की राजनीति में सारतीय साम्यवादियों की भुमिका---साम्यवादी दल 
द्वारा सशस्त्र संघ; साम्यवादी दल के विरुद्ध कार्रवाई; चार साम्यवादी 
नेताओं का रूस जाना--नई कार्यविधि; साम्यवादी दल द्वारा नीति सम्बन्धी 
वक्तव्य; भारतीय साम्यवादी दल के चुनाव उद्देश्यपत्र में “शान्तिपूर्ण दृष्टि- 
कोण” की सामयिक आवश्यकता का रेखाँकत--चुनावों में भाग लेना; 
साम्यवादियों की नज़रबन्दी से रिहाई; साम्यवादी दल द्वारा संसद में संयुक्त 
प्रजातस्त्रीय मोर्चा बचाने के प्रयत्व; सम्यवादी वल द्वारा वामपक्षियों के 
साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाना; साम्यवादी दल दूसरे आम चुनाव में; 

हु 


527-580 


विपय-बूची ण्र्ए 


क्वेरल के साम्यवादियों के सत्तारूढ़ होने के कारण; साम्यवादी दल में आतच्त- 
रिक मतभेद; आत्तरिक मुद्दों पर मतभेद; सोवियत संघ में स्तालिनवाद 
का उन्मूलन सी० पी० आई० में और अधिक मतभेद; भारत-चीन सीमा 
संघर्प--सी ० पी० आई० में विभिन्‍न दृष्टिकोण; विश्व साम्यवादी आन्दो- 
लन में विग्रह; भारतीय साम्यवादी-दल में फूट; विग्रह के बाद भारतीय 
साम्यवादी दल--सी० पी० आई० सोवियत संघ के निकटतर; सी० पी० 
आई० एवं कांग्रेस की मित्रता; कांग्रेसियों द्वारा दल में साम्यवादियों की 
घसपेंठ पर आपत्ति; सी० पी० आई० का दसवाँ अधिवेशन; विग्रह के वाद - 
भारतीय साम्यदादी (मार्क्सवादी) पार्टी की स्थिति; भारत सरकार द्वारा 
सी० पी० आई० के अनुयायियों की गिरफ्तारियाँ; सी० पी० एम० का 
स्वृतन्त्र रवेया; सी० पी० एम० द्वारा वन्द का आयोजन; सी० पी० एम० 
पुनः संसदीयता की ओर; सी० पी० एम० द्वारा भारत के लिए “माओ 
सिद्धात्तों” के अनुसरण का त्याग; सी० पी० एम० द्वारा वामपन्धी व्यक्तियों 
को संगठित करने के प्रयत्त; सी० पी० एम० की समाजवादी दल से मित्रता; 
तक्सलवाड़ी किसानों का विद्रोह; उमग्रपन्थियों का सी० पी० एम० से निष्का- 
सन; नक्सलवादी हिसा; सरकार द्वारा तक्सलवादी गतिविधियों का दमन; 
नक्सलवादियों में विद्रोह; एक नये साम्यवादी दल का जन्म । 


22. कांग्रेस-- विग्रह के पहले और उसके बाद 58-630 

((00ग्रह्टा८ 355 एद्वा।(ए- 38४08 का 340 (6 89॥0) 

947-967 की अवधि में कांग्रेस-करंग्रेस के भीतर सत्ता-संघप; कांग्रेसियों 
द्वारा पथक दलों का निर्माण; कांग्रेसी मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 
आरोप; कांग्रेस में फिर से प्राण फूंकने के प्रयास--कामराज योजना; नेहरू 
का निधन--सिंडीकेट उद्भव प्रधान मन्त्री के रूप में शास्त्री जी का चुनाव; 
कांग्रेस के भीतर भ्रम-निवा रण; चौथे आम-चुनाव के समय कांग्रेस में और अधिक 
गृटवाजी ; 947-967 के दौरान कांग्रेस के सामाजिक एवं आशिक कार्यक्रम ; 
चुनावों में कांग्रेस की हार; कांग्रेस से टूटे हुए संगठनों ने भारतीय क्रान्ति 
दल बनाया; कांग्रेस में आधुनिकता का विकास; कांग्रेस कार्यसमिति का 
दस-सूत्री कार्यक्रम; आथिक कार्यक्रमों पर प्रधान मनन्‍्त्री और कांग्रेस श्रध्यक्ष 
में मतभेद; राष्ट्रपति पद के लिए नामजदगी पर श्रीमती गांधी एवं निज- 
लिगप्पा में मतभेद; राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार पराजित-- 
मतभेद और अधिक तीक्र; कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा परस्पर समभौते के दो 
प्रस्ताव पारित; कांग्रेसी नेताओं की सुलह समाप्त: कांग्रेस का दो दलों में 
विग्रह; कांग्रेस के दोनों दलों के अलग-अलग अधिवेशन ; विग्रह के परिणाग- 
स्वरूप कांग्रेस के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं ; संगठन कांग्रेस द्वारा सरकार 


फर्श विपय-सूची 


विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्न; कांग्रेस द्वारा सी० पी० आई० से मित्रता; 
लोक सभा के मध्यावध्ि चुनाव; श्रीमती गांधी की कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 
प्राप्त; श्रीमती गांघी की कांग्रेस राज्यों में पुन: सत्तारूड; कांग्रेस का प्रभुत्व 
पुनः स्थापित होने के कारण; कांग्रेस में पुन: सत्ता संघर्ष और विचारधारा 
सम्बन्धी विवाद; कांग्रेस को और अधिक विभाजन से बचाने के लिए हाई 
कमान द्वारा हस्तक्षेप । 


परिशिष्ट 63-644 
(2.07०707%) 
प्रधान मन्त्री द्वारा लोक सभा के चुनाव कराने का निर्णय; जनता पार्टी 
का गठन; जगजीवन राम का कांग्रेस सरकार एवं दल से त्यागपत्र-- 
नए दल का गठन; भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति में दूसरी बार 
अधिक्रमण; संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) विधेयक, 976 । 


भाग एक 


भारतीय गशासन-व्यवस्था 
(4 60४%एशर।फ्ार।) 


अध्याय | 


भारत-गणतंत्र की ओर 
(एवी॥-0फक्ष05 & ए७एपंाए) 


जो ब्रिटिश अधिकारी भारत पर अपना अधिकार बताए रखने के इच्छुक थे, वे यह दलील 
देते थे कि भारतीय जनता अपने देश का शासन चलाने के अयोग्य है और यह कि 
9]9 तथा 935 के दो संविधान अधिनियमों द्वारा जो शासन-व्यवस्था मिर्घारित 
की गई थी, वह भारतीयों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त 
है । किन्तु इन महत्त्वाकांक्षाओं की प्रवक्ता कांग्रेस 499 के अधिनियम को “प्रकाश- 
हीन प्रभात” और 935 के अधिनियम को “गुलामी का नया राज्यादेश” समझती थी। 
कांग्रेस का कहना था कि भारत की जनता केवल वही संविधान स्वीकार करेगी जो 
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जायेगा। 
कांग्रेस का यह भी कहना था कि खास-खास अल्पसंख्यक समुदायों को केवल अपने 
सामुदायिक मतों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया जायेगा । 
दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के लगभग एक मास बाद, 9 सितस्वर, 945 को, वाइस- 
राय लाईं वेवल ने घोषित किया कि केन्द्रीय विधानसभा (0वा8 ],८हा8शाए७ 
45५९7७9]9) एवं प्रान्तीय विधानमण्डलों (?0शंग्रणंध ॥.6टांश&प्रा०) के निर्वाचन 
शीघ्र कराये जायेंगे | उन्होंने यह भी घोषणा की कि “यथासम्भव शीघ्र” एक संवि- 
घान-निर्माता निकाय (9069) का आयोजन किया जायेगा और आम चुनावों के वाद 
“निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधियों एवं देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित 
संविधान-निर्माता निकाय के आकार-प्रकार, उसकी सामर्थ्य व अधिकारों और कार्ये- 
विधि सम्बन्धी विचार-विमश किया जायेगा । लंदन में प्रधानमन्त्री एटली ने भी 
लगभग इसी प्रकार की घोषणा की । एटली ने भारतीय जनता से “ऐसा संविधान 
खनाने के संगठित प्रयास में मिलकर हाथ बंटाने” की अपील की, “जो बहुसंख्यक एवं 
अल्पसंख्यक समुदायों को उचित एवं न्यायपूर्ण प्रतीत हो तथा जिसमें देशी राज्यों और 
प्रान्तों, सभी को उचित स्थान प्राप्त हो।” 


अवेबल प्लॉन [4 जून, 945 को प्रकाशित किया गया। देखिये, मोती दाम की पुरतक 
॥उप्रॉंबंट 70 (गाउऑबलाए 4552॥09, पृष्ठ 90-94 । 


4 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल (छागाजशी एच्ॉक्षास्मांधारए लवण ) 

केन्द्रीय विधान सभा के लिए चुनाव नवम्बर-दिसम्बर ]945 में हुए । ग्यारह प्रान्तीय 
विधान सभाओं के चनाव ]9 जनवरी, 946 को असम से शुरू हो कर साढ़े तीन महीने 
तक चलते रहे | इसी अवधि में 6 जनवरी से 8 फरवरी तक एक ब्रिटिश संसदीय 
प्रतिनिधि-मंडल ने भारत का दौरा किया | अपने भारत-प्रवास के अन्तिम दिन इस 
प्रतिनिधि-मंडल के नेता प्रोफेसर रावर्ट रिच्ड्स (लेबर पार्टी ) ने एक संवाददाता सम्मेलन 
में कहा कि प्रतिनिधि-मंडल के सभी सदस्य यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि भारत के 
सभी राजनीतिक दल स्वतन्त्रता की माँग करते हैं और इस प्रइन पर उनमें कोई 
मतभेद नहीं है । उन्होंने यह भी कहा, “आप लोगों में परस्पर मतभेद हैं किन्तु जब 
आप स्व-शासन (5८।-४०ए०८7॥॥८०॥४० की मांग करते हैं, जोकि उचित भी है, तब वे 
मतभेद गायब हो जाते हैं***हम सव इस तथ्य को समभते हैं कि अन्ततः भारत में: 
राजनीतिक विचारों की परिपकक्‍्वता आ गई है।” 


ब्रिटिश मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल--भारत के भविष्य की योजनाएँ (छा- 

प5॥ एड०)7४९० ५व5४४४07--शुक्या 007 (86 एप्रापरा6 ० 7909) 

संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल के वापस लंदन पहुँचने के कुछ ही दिन बाद. (]9. फरवरी को) 
प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश लोकसभा (०05७ ० ('०77099) में घोषणा की कि 
ला्ड पैथिक लॉेन्स, स्टेफ़ोर्ड क्रिप्स, और ए० वी० अलंक्जेण्डर का एक मंत्रिमण्डलीय 
शिष्टमण्डल भारत जायेगा । इस शिष्टमण्डल के दौरे का उद्द श्य भारतीय नेताओं के साथ 
भारत द्वारा प्राप्त स्व-शासन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध: 
में विचार-विमर्श करता बताया गया । उन्होंने कहा कि शिष्टमण्डल “इस संवैधानिक 
भ्रइन से सम्बन्धित सिद्धान्तों और कार्यविधि” के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचने का 
प्रयास करेगा । 5 मार्च को एटली ने कहा कि ये तीनों मंत्री भारत को यथासम्भव, 
शीघ्र एवं पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने में अधिकतम सहायता देने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने 
यह भी कहा कि यह निश्चय करना तो भारत का ही काम है कि वतंमान के स्थान 
पर वहाँ किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाये, पर ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा 
है कि इसका निर्णय करने के लिए आवश्यक तंत्र तुरन्त स्थापित करने में भारत की 
सहायता की जाये । 

मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल 23 मार्च, 946 को भारत पहुँचा और उसने यहाँ 
के राजनीतिक नेताओं से वार्त्ताएँ आरम्भ की । इन वार्त्ताओं का अन्तिम दौर 5 से 2 मई 
तक शिमला में हुआ जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका । शिष्टमण्डल के सदस्यों नेः 
यह अनुभव किया कि कांग्रेस भारत को यद्यपि संगठित रखना चाहती है, मुस्लिम 
लीग पाकिस्तान की माँग पर जड़ी हुई है। शिष्टमण्डल के दोनों पक्षों की माँगें अस्वी- 
कार करते हुए भारत के भंविष्य के बारे में अपनी ही योजना तैयार की और ब्रिटिश 
सरकार ने उसे 6 मई को एक श्वेतपत्र (४ 989०7) के रूप में प्रकाशित कर दिया ।' 


'भारत--गणतंत्र की भोर 5 


'लीग द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान की माँग अस्वीकार करते हुए इ्वेतपत्र में एक भारतसंघ 
बनाने की सिफारिश की गई जिसमें देसी रियासतें और प्रान्त दोनों ही सम्मिलित हों । 
इब्वेतपत्र में य8 तो स्वीकार किया गया कि “जनता का यथासम्भव अधिकतम दुढ़ एवं 
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की” सबसे अधिक सनन्‍्तोषजनक विधि वयस्क मताबि- 
'कार के आधार पर निर्वाचन द्वारा ही हो सकती है, पर “इस समय ऐसा उपाय करने 
का प्रयत्न करने से तया संविधान बनाने में अनावश्यक विलम्ब होगा । अतः शिष्ट- 
मण्डल ने सुकाव दिया कि एकमात्र क्रियात्मक उपाय “हाल में निर्वाचित प्रान्तीय विधान 
सभाओं का निर्वांचक निकायों के रूप में उपयोग करना” होगा । मंत्रिमण्डलीय शिष्ट- 
मण्डल की योजना यह थी कि () प्रत्येक प्रान्‍्त के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात 
से, वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधित्व के निकटतम विकल्प के रूप में प्रत्येक लगभग 
दस लाख व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि के अनुपात से स्थानों की कुल संख्या नियत 
करना; () स्थानों के इस प्रान्तीय श्रावंटन को प्रत्येक प्रान्त के विविध समुदायों 
में उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित करता; और यह प्रावधान करना कि 
किसी प्रान्त में प्रत्येक सम्प्रदाय की जो प्रतिनिधि संख्या निर्धारित की जायेगी, उस 
श्रान्त की विधान सभा के उसी सम्प्रदाय के सदस्य तदनुसार अपने प्रतिनिधि निर्वाचित 
' करेंगे । यह भी सुझाव दिया गया कि इस दृष्टिकोण से केवल तीन प्रमुख सम्प्रदायों, 
सामान्य, मुस्लिम एवं सिखों को ही मान्यता देना पर्याप्त होगा । सामान्य में वे सभी 
व्यक्ति सम्मिलित थे, जो मुसलमान या सिख नहीं थे । न 

यह भी सुभाया गया कि प्रत्येक प्रान्तीय विधान सभा निम्नलिखित संख्या में 
प्रतिनिधि चुने और विधान सभा का प्रत्येक भाग (सामान्य, मुस्लिम, सिख ) एकल 
हस्तान्तरणीय मत (आंग86 प्रक्षार्ईअशा80]९ ९०८) सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 
आधार पर अपना प्रतिनिधि चुने । 


अनुभाग क 
प्रान्त सामान्य सुस्लिम जोड़ 
मद्रास 45 4 49 
बम्बई ]9 2 2 
संयुक्‍त प्रान्त 47 8 33 
विहार 3] 5 36 
मध्य प्रान्त 6 7 
उड़ीसा 9 0 9 
जोड़ 6... 20 ____87 
अनुभाग ख 
प्रान्‍्त सामान्य मुस्लिस सिख्र - जोड़ 
पंजाब 8 6 4 28 
सीमान्त प्रान्न 0 3 0 3 
सिन्ध ] 3 0 4 
जोड़ 9 22 4 35 





6 भारतीय घासन-व्यवस्था एवं राजनीति: 


अनुभाग ग 
प्रान्त सामान्य मुस्लिम जोड़ 
बंगाल 27 33 60 
प्रसम 7 3 ]0 


कह 2 “अल अमिमल कक ओ मी... डक कक ५ आर 
ब्रिटिश भारत के लिए कुल स्थान 87 -- 35-[-7055 292 
मंत्रिमण्डलीय शिषप्टमण्डल ने यह प्रस्तावित किया कि मुख्य आयुवतों के प्रान्तों 
को प्रतिनिधित्व देने के लिए, अनुभाग “का में केन्द्रीय विधान सभा के दिल्‍ली व अज- 
सेर-मारवाड़ के प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या जोड़ दी जायेगी और एक प्रतिनिधि कूर्ग 
विधान परिषद द्वारा चुना जायेगा । अचुभाग “ख' में बलूचिस्तान का प्रतिनिधि जोड़ 
दिया जायेगा। | 
यह भी मंशा प्रकट की गई कि विधानसभा की निर्णीत रचना में देसी रियासतों 
को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदाव किया जाये, जो ब्रिटिश भारत के लिए जनसंख्या की 
गणना के आधार पर 93 से अधिक नहीं हो सकता था किन्तु उनके चयन की विधि 
संविधान ही निश्चित करेगा । आरम्भिक अवस्था में देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व 
एक वार्ता समिति के जिम्मे किया गया । 
प्रतिनिधियों के चयन के तुरन्त बाद यह सुझाव दिया गया कि सामान्य कार्ये- 
क्रम निर्घारित करने, अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों के चुनाव करने तथा नागरिकों,. 
अल्पसंख्यकों, जनजातीय और अपवर्जित-क्षेत्रों (ऋणए्त८त ७76०६) के लिए एक 
सलाहकार समिति बनाने के लिए वे नई दिल्‍ली में एकत्र हों ।” उसके बाद प्रान्तीय 
प्रतिनिधियों ने तीन अनुभागों में विभाजित हो जाना था जैसाकि उपयु कत प्रतिनिधित्व 
सारणी ((809]6 ०ए॑ 7९००7०४९॥१७६००) में 'क', 'ख', 'ग? के अन्तर्गत दिखाया गया है 
ये अनुभाग अपने-अपने (सारणी में आवंटित) प्रान्तों में प्रान्तीय संविधान निर्धारित 
करने का कार्य शुरू कर देंगे और यह भी निश्चित करेंगे कि उन प्रान्‍्तों के लिए कोई: 
गुट संविधान स्थापित करने की आवश्यकता है अथवा नहीं, और यदि है तो प्रत्येक गुटः 
> में कौन-कौन से प्रान्‍्तीय विषय सम्मिलित किये जाएँ | 
उपयुक्त अनुभागों और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संघीय संविधान निश्चित 
करने के लिए पुन: एकत्र होना था। यह भी प्रस्तावित किया गया कि ज्यों ही नई संबे- 
घानिक व्यवस्था लागू हो, कोई भी प्रान्त यह निश्चिय कर सकता था कि वह अपने 
गुट से निकल जाए । ऐसा निर्णय नये संविधान के अन्तर्गत प्रथम आम चुनाव के बाद 


ऐसा प्रावधान था कि इस समिति में प्रभावित हितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । 
उसका कार्यधाग संघीय संविधान सभा को मौलिक अधिकारों की सूची, अ्रल्पसंख्यकों को सुरक्षाः 
सम्बन्धी उपबन्धों और जनजातीय व अ्रपवर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रतिवेदन देना तथा यह. 
परामर्श देना होगा कि उपयुक्त अधिकार प्रान्तीय अथवा संघीय संविधानों में सम्मिलित किए जाएं। 


भारत--गणतंत्र की ओर ह। 


राज्य का विधानमण्डल कर सकता था ।* 


वाइसराय द्वारा “अन्तरिम” सरकार में सम्मिलित होने का निमंत्रण 

(शंल्टा0ए5 पाजॉशिांणा 60 क्‍ण०ग गगञाशिांफा 60एथणागाशा) 

अभी मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के सदस्यों की भारत के राजनीतिक नेताओं से वार्ता 
चल रही थी कि 9 मई को यह घोषित किया गया कि कमाण्डर-इन-चीफ सहित वाइस- 
राव की कार्यकारी परिपद ने त्यागपत्र दे दिया है ताकि “वाइसराय तथा मन्त्रिमण्डलीय 
शिष्टमण्डल जो व्यवस्था कर रहे थे, उसमें सुविधा रहे |” किन्तु ब्रिटिश लोक सभा 
(०0५९ ० (१०7॥707) में प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि जब तक नई व्यवस्था 
नहीं हो जाती, कार्यकारी परिषद व कमाण्डर-इन-ची फ अपने-अपने पद पर कार्य करते 
रहेंगे । 

एटली ने यथाशीघ्र एक प्रतिनिधि भारत सरकार स्थापित कराने की आवश्य- 
कता पर वल दिया । वाइस राय और मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल ने 6 जून को एक 
वक्‍तब्य दिया जिसमें दो वड़े दलों एवं कुछ अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों सहित कुल 4 
भारतीय नेताओं की अच्तरिम काल के लिए प्रतिनिधि सरकार के सदस्यों के रूप में 
कार्य करने के लिए आमन्त्रित किया। इनमें 5 कांग्रेसी, 5 मुसलमान, ! सिख, | भार- 
तीय ईसाई, | पारसी तथा | अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधी होना था * 


मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की माँग को दोहराना (१४प्रशमण ॥,6४४8९ 

एछां।0-80०5 एश्वत5087 ॥007870 ) 

मुस्लिम लीग की परिषद ने मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के प्रस्तावों पर 5-6 जून को 
दिल्‍ली में विचार-विमर्श किया और प्रस्तावित संविधान-कारी निकाय की सदस्यता के 
प्रति सहमति घोषित कर दी । 25 जून को मुस्लिम लीग ने वेवल को सूचित किया 
कि वह प्रस्तावित “अन्तरिम्” सरकार की सदस्य बनने को तैयार है। साथ ही, उससे 
अपने पाकिस्तान स्थापित करने के श्रत्तिम उहं श्य की पुनरोक्ति भी की और कहा 
कि “बह भारत के मुसलमानों के दृढ़ उद्द श्य की प्राप्ति के लिए सभी सम्भव उपाय 
करेगी तथा किसी भी बलिदान को अत्यधिक महान नहीं समभती।””* 

“विस्तृत श्रध्ययव के लिए वी० पी० भेनन की पुस्तक 49८ 4-क्कार्शक्ष' णी एक के 
वाद (0 ॥णाष्टागथा, शैपलफ़ 700७॥7, 957), 5790भ५/70४5 ॥9५, देखो, पृष्ठ 


475-84 । 

विस्तृत अ्रध्यमन के लिए देंखो, मोती राम, 7. ।, पृष्ठ 26-28 । 

“लीग की कार्यकारी परिषद के 6 जून, 946 के प्रस्ताव के श्रध्ययत के लिए देखो, क्रिस्टाइन 
ई० डाबिन की पुस्चक #482 20टक्ाशाड मे मर 2शथ०क्ाआला थी 724/9बरंशमा 
आवीद क्ाब आबादिंधधा (४7 'ठ5फ8770. रिलंत06 (!णाएथाए, .07607, 
970), पृष्ठ)35॥ 


भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


कांग्रेस द्वारा मन्त्रिमण्डलीय शिप्टमण्डल की योजना की स्वीकृति (एणाह& 

7055 0०९९७६$ (जाल 'ीं5आं0ा 5 छा) 

जिस दिन मुस्लिम लीग ने “अन्तरिम” सरकार में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की 
कांग्रेस ने उससे इन्कार कर दिया । उसने कहा क्रि वह “अपना राणप्ट्रीयता का स्वभाव 
नहीं त्याग सकती ...' और न ही कोई अस्थायी या अन्य प्रकार की सरकार वनान मं 
मुस्लिम लीग के साथ किसी “वनावटी एवं अनुचित समानता को स्वीकार कर सकती । 
साथ ही कांग्रेस ने इस वात पर भी बल दिया कि जनता के दुख दूर करते के लिए 
यथाज्ीघत्र एक प्रतिनिधि व जिम्मेदार अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करता अत्यन्त 
आवश्यक है | कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल की योजना के प्रति व्यक्त की गई 
अपनी स्वीकृति को दीर्घावधि संविधानिक प्रस्ताव वताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि 
वह संविधान सभा में “केवल एक स्वतन्त्र, संगठित एवं प्रजातन्त्रीय भारत का 
संविधान बनाने के दृष्टिकोण से ही शामिल होगी । 


अनुसूचित जातियों व सिखों द्वारा मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के प्रस्ताव 
अस्वीकार ($०ा०तण6१ (85४९5 बात शाता5 रैशुंटल 02०॥6० शी5झंणा 5 
797090595) 
दो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक मण्डलों, सिखों व अनुसूचित जातियों ने मन्त्रि- 
मण्डलीय शिष्टसण्डल के सुझावों पर विचार किया और उन्हें अस्वीकार कर दिया | 
अकाली सिखों ने इस आधार पर आलोचना की कि सिखों को उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम 
ब्लाक (ग्रुप “ख”) में शामिल करने से “सिख मुस्लिम बहुसंख्या की दया पर रह 
जायेंगे और उससे सिख धर्म व संस्कृति खतरे में पड़ जायेगी ।” ऑल इण्डिया शिड़्यू- 
ल्‍्ड कास्ट फैडरेशन ने इन प्रस्तावों को “पूर्णतः भ्रमात्मक एवं गम्भीरतापूर्वक विचार 
के स्वेथा अयोग्य” बताया । विधानमण्डलों में अनुसूचित जातियों के लिए एक भी 
स्थान आरक्षित नहीं किया गया था और “अ्रन्तरिम” सरकार में उन्हें केवल एक स्थान 
देने का प्रस्ताव था, अतः इसे उन्होंने अपनी उपेक्षा समझा । 


वेवल द्वारा “कार्यवाहक” सरकारें स्थापित--संविधान सभा के निर्वाचन का 
कार्यक्रम घोषित (फ8३ए०८॥ एता$ “(ब्वढथ८८०" 60ए०7रता०7६---७॥॥0- 
प्रा668 50608 तर एणाशॉपशा 555९७०)४ छ]6०००॥४) 
मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल और लॉड वेवल ने जब यह देखा कि अनेक भारतीय नेता 
“अन्तरिम सरकार” में सम्मिलित होने को तैयार नहीं हैं तो उन्होंने इस प्रश्न पर 
आगे बातचीत करना स्थगित कर दिया | 29 जून को वाइसराय ने अन्तरिस अवधि 
में काम चलाने के लिए अधिकारियों की एक कार्यवाहक सरकार की रचना की घोषणा 


“वही, पृष्ठ (50 । 


भारत--भगणतंत्र की ओर 9 


की । फील्ड भाशंल सर क्लौड आ्किलेक (भारत के कमाण्डर-इन-चीफ ) के भ्रतिरिक्त 
“कार्यवाहक” सरकार के सभी सदस्य उच्च सरकारी अधिकारी थे और इण्डियन 
सिविल सविस के सदस्य थे । 

“कार्यवाहक” सरकार की नियुक्ति के अगले दिन नई दिल्ली में यह घोषणा की 
गईं कि संविधान सभा के चुनाव के लिए नामांकन तिथियाँ भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों में 8 
से 2 जुलाई तक होंगी | चुनाव 5 जुलाई के बाद जल्दी-से-जल्दी कराये जायेंगे तथा 

यह आशा की जाती है कि वह जुलाई के अन्त तक समाप्त हो जायेंगे । संविधान सभा 
की प्रथम बैठक की तिथि 0 अगस्त, 946 के लगभग नियत की गई । वेवल ने संवि- 
घान सभा के आयोजन सम्बन्धी कार्य का प्रमुख संविधानिक सलाहकार नियुक्त किया | 


नेहरू द्वारा मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के प्रस्तावों के प्रति रवैये में परिवर्तन 

(परच्याए एक्कला865 $क्रात ा 0४क४ंग्र० )शा$ञं०05 00585) 

उपयुक्त घटनाओं पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक 
चठक 6 से 7 जुलाई तक वम्बई में हुई। इसमें कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णयों-- 
“अन्तरिम” सरकार में शामिल होने से इतकार और मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के 
प्रस्तावों की स्वीकृति की पुष्टि कर दी गई। अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने मौलाना 
अबुल' कलाम आजाद के वाद जवाहरलाल नेहरू को अपना अध्यक्ष चुना । 0 जुलाई 
को उन्होंने बम्बई में एक संवाददाता सम्मेलन में वक्‍तव्य दिया कि कांग्रेस ते “मंत्रि- 
मण्डलीय शिष्टमण्डल के किसी भी दीर्घावधि अथवा अल्पावधि कार्यक्रम के प्रति कोई 
वचन नहीं दिया है”, कि वह “यह निश्चित करने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र है” कि 
“उसने संविधान सभा में क्या करना है” तथा “वह किसी भी मामले पर किसी के 
प्रति वचनवद्ध नहीं है ।” प्रान्तीय ग्रुपवन्दी के सन्दर्भ में उसने कहा कि “बहुत संभव” 
है कि “ऐसी कोई ग्रुपवन्दी नहीं होगी ।” मंत्रिमण्डल बनाने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा 
कि कांग्रे|त कोई भी वाह्म हस्तक्षेप सहन नहीं करती और “ब्रिटिश सरकार का हस्त- 
क्षेप तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा ।” उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम 
लीग के अतिरिक्त किसी ने भी प्रान्‍्तों की ग्रुपवन्दी स्वीकार नहीं की और इस प्रश्न 
पर लीग बिल्कुल अकेली पड़ गई है ।” 


सुस्लिम लीग द्वारा “सीधी कारवाई' दिवस (/ए४४॥)॥ ।,८४20९ (८९४७ ४९३ 


“ु॥/60० #&०7०7* * 7999) > 
नेहरू के वक्तव्य से मुस्लिम लीगी हलकों में गम्भीर चिन्ता उत्पन्‍्त हुई । इसकी कार्ये 


व्उनके वक्‍तव्य के उद्धर्ण के लिए ए० सी० वेनर्जी की पुस्तक देखिए, 76 म्वटएड 
॥९ सवीधा (गाउप्रांगा-79 39-/947 (ए० मुखर्जी एण्ड को०, कलकत्ता, 948), 
प्रथम खण्ड, पृष्ठ 24]-42 | 


]0 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


समिति की एक बैठक 29 जुलाई को बम्बई में हुई जिसमें निम्नलिखित दो प्ररताव 
पारित किये गये : (क) मंत्रिमण्डलीय छिष्टमण्डल के प्रस्तावों को स्वीकृति वापस लेना 
और, (ख) एक “सीधी कारंवाई” की नीति निर्धारित करता और सभी सुसलगशानों * 
से उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियाँ वापिस करने की माँग करता। तदनु- 
सार “]6 अगस्त” को “सीधी कार्रवाई” दिवस सनाया गया और कलकत्ता नगर में 
अभूतपूर्व हिंसक विद्रोह, हिग्दुओं का कत्लेआम और उनकी सम्पत्ति का विनादझ्य किया 
गया । यह विभीषिका तीत दिन तक चली । मुस्लिम लीग ने फिर से सरकार और 
कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई का मार्ग पता लिया। 


वेवल द्वारा “अन्तरिम” सरकार की रचना (५४४ए०॥ ए07$ 'एांकांगा 

(60ए०777०70 ) 

वाइसराय ने 29 जून को “कार्यवाहक'' (८४४८८) सरकार बनाई थी। भव उसके 
स्थान पर वह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सरकार स्थापित करने के लिए 
बहुत उत्सुक थे । उन्होंने नेहरू से अनेक वार्ताएँ कीं । इसके फलस्वरूप नेहरू ने ववतवब्य 
दिया कि कांग्रेस 6-5-3 के फार्मूले पर सरकार वनाने को तैयार है, अर्थात्‌ छः कांग्रेसी, 
पाँच मुस्लिम लीगी और तीन अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की सरकार | वाइस- 
राय ने जिन्‍ना से अपने दल के प्रतिनिधियों के नाम देने को कहा, पर जिन्‍्ना ने 25 
अगस्त को “साफ मना” कर दिया। उसी दिन वेवल ने 'कार्यवाहक'' सरकार का 
त्यागपन्न स्वीकार करने की घोषणा की । 2 सितम्बर को “अन्तरिम” सरकार वना 
दी गई ।* जिन्‍ना ने वेवल की कारंवाई को “अ्रविवेकपूर्ण और अराजनीतिज्ञोचित”” 
और “खतरों और गम्भीर परिणामों से परिपूर्ण बताया । 

वाइसराय ने “अन्तरिम” सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल करने का एक 
और प्रयत्न किया और जिन्‍्ना से अनेक वार्ताओं के परिणामस्वरूप वे सितम्बर में सह-. 
मत हो गए । अक्तूबर 946 के आरम्भ में जिन्‍ना और नेहरू में वार्ताएँ हुई जिनकी 
मध्यस्थता भोपाल के नवाव ने की, जो उस सम्य चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज़ (0॥877067 
० श7००४) के चान्सलर थे | लीग ने “अन्तरिम” सरकार में अपने प्रतिनिधियों 
के नाम देने के प्रति सहमति की घोषणा कर दी और 25 अक्तूवर को पुन: “अंत- 
रिम” सरकार बनाई गई । 


मा 40: ज 8, * ०5 5-34 ग्रे ीग॒ प्र च् ष 
“अन्तरिम सरकार में काग्रस-लाग रूड़प ((एणाशार€55-] ९४९७९ (0090३. 
"जाती "गञातांग्रँ 60एशगराा]०८ा) 
ऐसा प्रतीत होता था कि लीग का देश के प्रशासन में कांग्रेस से सहयोग करने का 
कोई स्रादा नहां था | वह सरकार में केवल उसे भीतर रहकर नप्ट करने और लंदनः 


“सभी सदस्यों को नामावज़ी के लिए देखो, मोतीराम, 9. ), प० 26। 


भारत--गणतंत्र की ओर ]॥ 


स्थित अधिकारियों को यह विश्वास दिलवाने के लिए शामिल हुई थी कि पाकिस्ताना 
बनाए विना भारत के गतिरोध की समस्या का समाधान सम्भव नहीं होगा । सरकार 
में ज्ञामिल होने के तीन ही दिन बाद लीगी मंत्री लियाकत अली खाँ ने, जो वित्त 
विभाग संभाले हुए थे, एक प्रेस विज्ञप्ति में घोणित किया कि यद्यपि सरकार में लीगी 
सदल्य मंत्रिमण्डल में अपने साथियों के साथ मिलकर चलदा चाहते हैं, वे “सामूहिक 
उत्तरदायित्व” के सिद्धान्त के प्रति वचनवद्ध नहीं हैं। उतका कहना था कि “ब्रतंगान 
संविधान में ऐसा कोई सिद्धांत विद्यमान नहीं है।” कांग्रेसी मन्त्रियों के विभागों से 

बाय-व्यय के जो प्रस्ताव आते थे, वित्त विभाग में उनकी कठोर जाँच की जाती थी 

पर उनमें काट-छाँट करना अथवा रह कर देना बहुत सामान्य हो गया था। इससे 
कांग्रेसी मन्त्रियों के काम में वहत बाधा पड़ती थी और फलस्वरूप वैमनस्य उत्पन्न 
होता था। 


संविधान सभा के चुनाव (टणाह्राप्रश्या 8५55४०७।४ छ]९०४०॥5) 

इसी अवधि में संविधान सभा के चुनाव नियत कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ हुए । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 26 मई को मंत्रिमण्डलीय योजना के अनुसार चुनाव अप्र- 
त्यक्ष होने थे, अर्थात्‌ जनवरी-अप्रैल 946 में निर्वाचित विधान सभाओं ने निर्वाचन 
निकायों (०!९०४॥४ 90०0॥69) का कार्य किया । प्रान्तों और उनमें रहने वाले सम्प्र- 
दायों को स्थान आवंटित करने और प्रतिनिधित्व देने के भी वही सिद्धांत एवं तरीके 
थे, जो उस योजना में निर्धारित किये गए थे। अन्तिम परिणाम 25 जुलाई को घोषित 
किये गए । कुल 296 स्थानों के लिए निर्वाचन करवाये गए थे' जिनमें 20 “सामान्य 
स्थान, 78 मुसलमानों के स्थान, 4 स्थान पंजाव के सिखों के और 3 स्थान चीफ 
कमिदइनरों के प्रान्तों (दिल्ली, कूर्ग और अजमेर-मारवाड़) के, और | स्थान बलू- 
चिस्तात का था। निर्वाचन के बाद ब्रिटिश भारत में स्थानों की स्थिति इस प्रकार 


रही : 


कांग्रेस 202 

मुस्लिम लीग 73 ह; 
निर्दलीय है 

एकतावादी मुसलमान 3 

भारतीय ईसाई 2 

कृषक प्रजा मुस्लिम ] 

अनुसू चित जाति फंडरेशन ] 
- हिन्दू महासभा ] 
एंग्लो-इंडियन | 

साम्यवादी ] 
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]2 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


सिखों के चार स्थान नहीं भरे गए क्योंकि सिख पंथिक बोर्ड (झाता एथआ 
80274) ने 5 जुलाई को चुनावों का बहिष्कार करने का निश्चय किया था | उनका 
यह कहना था कि मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के प्रस्तावों द्वारा सिख-वाहुल्य क्षेत्रों 
को “अनुभाग (ख)” प्रान्तीय ग्रुप में रख दिया गया था, जिसमें मुख्यतः मुस्लिम- 
वाहुल्य के प्रान्त थे | कालान्तर में सिखों ने अपना निर्णय बदल दिया और संविधान 
सभा तथा “अन्तरिम” सरकार दोनों में सम्मिलित हो गए । 


मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का वहिष्कार (४प्रञंय 7,0880० 
09005 (१07500प्र27६ 355९7709) 
ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि मुस्लिम लीग “श्रन्तरिम” सरकार में शामित्र होने 
के लिए सहमत हो गई थी पर उसने मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल के सुझावों को पुनः 
स्वीकार नहीं किया था। सरकार में सम्मिलित होने से पहले जिनना ने वाइसराय को 
लिखा कि दीर्घावधि योजना के निपटारे का प्रश्न श्रेष्ठ एवं सहायक वातावरण बनने 
तथा “अन्तरिम” सरकार के पुनः बन कर अन्तिम रूप में स्थापित हो जाने तक के लिए 
उठा रखा जाये । इसका वेवल ने यह उत्तर दिया कि “अन्तरिम” सरकार में शामिल 
होने का आधार ही मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल की योजना की स्वीकृति था, अतः लीग 
परिषद को उस योजना की स्व्रीकृति वापस लेने के अपने निर्णय पर पुतविचार करने 
के लिए यथाशीघ्र अपनी बैठक करनी चाहिए । किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ 
और 4 नवम्बर को जिन्‍ना ने घोषित किया कि उपथु कक्‍्त योजना का समर्थन वापस 
लेने का लीग का निर्णय अटूट है और वह संविधान सभा का बहिष्कार करेगी। उन्होंने 
घोषित किया कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बनाये जाने से ही वर्तेमान साम्प्र- 
दायिक समस्या का समाधान होगा। तीन दिन बाद उन्होंने वाइसराय से संविधान 
सभा को श्रनिश्चित काल के लिए स्थग्रित करने का अनुरोध किया और कहा कि 
उसका आयोजन “अत्यन्त गम्भीर एवं ्यानक प्रकार की” भूल थी । उन्होंने कहा कि 
वाइसराय “बतंसान गम्भीर स्थिति को तथा अपने सामने की वास्तविकताओं को देख 
नहीं पा रहे है” और वे “कांग्रेस के हाथों में खेल रहे है” किन्तु वाइसराय अडिग 
रहे और उन्होंने 20 चवम्वर को नई दिल्‍ली में घोषित किया कि संविधान सभा प्रथम 
वार 9 दिसम्बर, 946 को अपने प्रारम्भिक अधिवेशन में एकत्र होगी ! 
कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक 22 से 24 नवम्बर तक मेरठ में हुई जिसमें 
“अन्तरिम सरकार तथा संविधान सभा में भाग लेने के निर्णय की पुनः पुष्टि की गई। 
इसमें साम्प्रदायिक एकता की मार्मिक अपील की गई। किन्तु मुस्लिम लीग को जवाब के 
रूप में जिनना का यह सुझाव प्राप्त हुआ कि केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों को वर्तमान 
साम्प्रदायिक तनाव के समाघान के लिए जनसंख्यों के तबादले पर विचार करना 
चाहिए, और वही इसका सर्वोत्कृष्ट साधन हो सकता है । उन्होंने यह भी कहा कि 
मुस्लिम लीग कांग्रेस के “पाकिस्तान को टारपीडो” करने के सभी प्रयत्नों का प्रति- 


भारत--गणतंत्र की ओर [3 


रोध करेगी और वह “कांग्रेस की आघीनता या उसकी गुलामी की स्थिति कभी स्वी- 
कार नहीं करेगी ।” पाकिस्तान की माँग के आन्दोलन को और अधिक तीज्न कर दिया 
गया । 


लीग को संविधान सभा में शामिल करने के एटली के प्रयत्न (&४७०४. 

5 075 [0 00थिाा [.९४४७८५ श््वांएिएशांगा ] एएणागाएवाा 4358€॥7[9) 

“अन्तरिम” सरकार के कार्याच्वयन, मन्त्रिमंडलीय शिष्टमंडल के सुझावों के प्रति 
लीग के रवेये, लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करने के निर्णय और पाकिस्तान 
के लिए नये संघ से लंदन में यह घारणा व्याप्त हो गई कि “अन्तरिम” सरकार जिस 
उहू श्य से बनाई गई थी, उसे पूरा न कर सकेगी और लीग के शामिल हुए बिना 
संविधान सभा, उसके विचार-विमर्श एवं निर्णय बेकार होंगे क्योंकि “देश के किन्‍्हीं 
असहमत भागों पर” कोई संविधान थोपा नहीं जा सकता। प्रधानमन्त्री एटली ने 
' कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच की खाई को पाठटने का एक और प्रयत्न किया और. 
उन्होंने वाइसराण, नेहरू, जिन्‍्ता, लियाकत अली, और वलदेवसिह (सिख प्रतिनिधि), 
को विचार-विमर्श के लिए लंदन बुलाया | इन नेताओं की एटली तथा मन्त्रिमण्डलीय 
आयोग के सदस्यों से 3 से 6 दिसम्बर तक वार्ता हुई किन्तु कांग्रेस-लीग मतभेदों का 
कोई समाधान नहीं हो सका । मुख्य कठिनाई नए संविधान द्वारा प्रान्तों की ग्रुपबन्दी, 
मुख्यतः 'ख' व 'ग' अनुभागों के प्रास्तों के कारण, द्वारा उत्तन्‍्त हुई | इनमें उत्तर- 
परदिचम तथा उत्तर-पुवव॑ के क्षेत्र थे जिन्हें मुस्लिम लीग पाकिस्तान में परिवर्तित करना. 
चाहती थी। इन क्षेत्रों में प्रान्तों की “ग्रुपवन्दी” में लीग को पाकिस्तान का एक 
विकल्प दिखाई देने लगा । उसका विचार था कि भारत की एकता बनी रहने पर ही: 
सामान्‍य उद्ं इय के लिए इन प्रान्तों का एक संगठन बनाया जा सकेगा। लीग ने यह 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि प्रत्येक अनुभाग में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि एक-साथ: 
बहुमत द्वारा निर्णय करें कि “ग्रुप संविधान” होना चाहिए अथवा नहीं | किन्तु कांग्रेस 
का यह मत था कि प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि बहुमत द्वारा यह निर्णय करें कि उनका: 
प्रान्त किसी ग्रुप में सम्मिलित हो । दोनों पक्षों में यह मतभेद बहुत महत्वपूर्ण था।. 
यद्यपि अनुभाग 'ख व 'ग में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का बहुमत था, प्रत्येक 
प्रान्त में उसका ऐसा बहुमत नहीं था | अनुभाग 'ख' में पंजाब, उत्त र-पश्चिमी सीमान्त 
प्रान्त एवं सिन्ध थे और बलूचिस्तान को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था। संविधान सभा 
में इसके 35 सदस्य थे जिनमें 22 मुसलमान थे, 9 'सामान्य' थे और 4 सिख थे ।. 
अनुभाग 'ग' के, जिसमें बंगाल और असम थे, कुल 70 सदस्य थे और उनमें से 36 
मुसलमान थे तथा 34 'सामान्य' सदस्य थे । असम के 0 सदस्य थे जिनमें केवल 3 
मुसलमान थे । 

वार्ता निष्फल रह कर समाप्त हो गई और नेहरू व बलदेवसिह 8 दिसम्बर कोः 
दिल्‍ली लौट आए । 


4 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


संविधान सभा आरम्भ-मुस्लिम लीग द्वारा वहिष्कार (एमापज्माप्रया। 

655९0770]9 0.णाइ--शप्रञ्ञाा 7.९8287९ 809९005) 

9 दिसम्बर को नई दिल्‍ली में भारत की संविधान सभा आरस्भ हुई ।? जैसाकि पहले 
घोषित किया जा चुका था, इसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए । अकाली 
सिख्रों का प्रतिनिधित्व सरदार हरनाम सिह, सरदार उज्ज्वल्सिह और सरदार करतार 
भंसह कर रहे थे। कांग्रेस के नामांकित सदस्य सरदार प्रतापसिह ने सिखों के लिए 
आरक्षित चौथे स्थान की पूर्ति की। सबसे वयोवृद्ध सदस्य को अध्यक्ष बनाने की 
'फ्रांसिसी परम्परा (6 2८४ंवंश। 4८४०) के अनुसार सभा ने सर सच्चिदानन्द 
सिन्हा (75 वर्षीय) को अध्यक्ष चुना । वाद में डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, जो “अन्तरिम” 
सरकार में खाद्य एवं कृपिमंत्री थे, को स्थायी अध्यक्ष चुना गया । 


पंजाव और उत्त र-पश्चिम सीमान्त प्रान्त में साम्प्रदायिक दंगे (00म्राशए- 
72) २०॥798 77 97790 2706 ५७४७०) 
संविधान सभा आरम्भ होने से भी नेताओं को बहुत चिता हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा 
कि शायद ब्रिटिश सरकार लीग द्वारा प्रस्तुत की गई पाकिस्तान की माँग की उपेक्षा 
करके भारत का शासन कांग्रेस के हाथों में सौंप देना चाहती है । ऐसे विचारों से परे- 
शान होकर जिन्‍ना और उनके साथी नेताओं ने कांग्रेस श्र हिन्दुओं के विरुद्ध अपना 
घृणा और दुर्भावना का प्रचार तेज कर दिया | बंगाल में वे “सीघी कार्रवाई” दिवस 
के रूप में पहले ही ऐसी कर चुके थे। अब पंजाब की बारी थी । लीगी नेता स्थान- 
स्थान पर हिसा, दुर्भाववा और साम्प्रदाश्रिकत्ता भड़काते फिरे, और रजा ज्ञार-ए-इस्लास 
के नेशनल गार्ड नामक लीगी स्वयंसेवकों ने सार्वजनिक परेडें, प्रदर्शन और सभाएँ 
आयोजित कीं । 
पंजाब सरकार (गैर-लीगी मुसलमानों, सिखों और कांग्रेसियों की मिली-जुली 
सरकार) को शान्ति एवं नियम-व्यवस्था के प्रति आशंका उत्पन्त हुई, अतः उसने 
रजाकार-ए-इस्लाम तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रजाकार-ए-इस्लाम की ही तरह का 
एक सैनिक हिन्दू संगठन) को अवैध वोषित कर दिया तथा उनके लाहौर स्थित कार्या- 
'लयों पर छापे मारे । अनेक प्रख्यात लीगी नेताओं--सर फोरोज खाँ नून, नवाब मम- 
दोत, बेगम शाह नवाज, और सरदार शौकत हयात खाँ---को इस आधार पर गिर- 
'फ्तार कर लिया गया कि उन संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों से “शान्ति को 
खतरा था ।” इस कारंबाई से लीगी नेताओं का क्रोव भड़क उठा. और सारे पंजाव व 


भभारत के 5 अगस्त, [947 को स्वतन्त्र होने पर इस विधायक सत्ता प्राप्त हो गई। 26 
जनवरी, 950 को नया संविधान आरम्भ होने पर इसने प्रथम भारतीय संसद के रूप में कार्य 
प्रारम्भ किया | यह 5 मार्च, [952 को भंग किये जाने और नयी संसद के स्थान ग्रहण करने से 
पहले अभिश्चित काल के लिए उठ गई। 


भारत--गणतंत्र की ओर ]5 


देश के अन्य भागों में दुर-दुर तक विरोव-प्रदर्शन हुए । लाहौर, अमृत॒वर और जालंघर 
में गंभीर विद्रोह हुए और एक हजार से भी अधिक मुप्ततमात गिरफ्तार किए गए 
मुल्विम लीग ने पंजाब सरकार के विरूद्ध एक “सविनय अवज्ञा आन्दोलन” छेड़ दिया 
पा रगामछरूप अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक विद्रोह हुए तथा जान-माल की 
हुत क्षति हुई | गवर्नर ने पंजाव विधान सभा को स्थग्रिव कर के भारत सरकार 
अधिनियम, 935 की घारा 93 के अघीन प्रान्त का शासन अपने हाथों ले लिया । 
हिंया, प्रदर्शव, सम्पत्ति का विनाश, चाजारों का लुटना तथा मानव हत्याएं जारी रहीं 

था अजशान्ति बनी रही । लीग की कार्य समिति ने संविधान सभा का वहिस्कार करने 
के अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की, उसके अधिनियमों (8०७) को अवैध बताया तथा 
उसे भंग करने की साँग की। 6 फरवरी, 947 को “अन्तरिम” सरकार के वित्त 
सनन्‍्त्री लियाकृत अली खां ने, जो लीग के' महासचिव भी थे, अलीगढ़ में कहा कि “अंग्रेज 
जो सत्ता छोड़ कर जा रहे हैं, देश की बडुन॑ंख्यक पार्टी उस पर अपना एकाधिकार 
स्वापित करने का भरप्तक प्रयत्त कर रही है” और लीग “केवल शासक बदलना कभी 
सहन नहीं करेगी ।” 


कट 


एटली द्वारा भारतीय हाथों में सत्ता सोंपने का निर्णय (&॥०8 700०065 

$0 थाई ?0श&/ 70 770ी9॥0 ७09) 

भारत की राजनीतिक स्थिति से लंदन के अधिकारियों को यह विश्वास हो गया कि 
कांग्रेस-लीग गतगेद कभी दूर तहीं हो सकते । उन्होंने मन्त्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल की 
योजना को रह कर दिया तथा एटली ने ब्रिटिश लोक सभा में घोषित किया कि सम्राट 
की सरकार अधिक से अधिक जूबव 948 तक सत्ता “जिम्मेदार भारतीय हाथों” में 
सौंग देना चाहती है। यदि उस समय तकः “एक पूर्णतः प्रतिनिधि भारतीय संविधान 
समा” द्वारा भारीय संविधान तैयार नहीं हो पाया तो सम्राठ की सरकार केन्द्रीय 
सता या तो "ब्रिटिश भारत के लिए किसी प्रकार की केलद्रीय सरकार” को, अथवा 
कुछ क्षेत्रों में वतेमान प्रान्तीय सरकारों को, या जिस प्रकार भी भारतीय हित में उसे 
उचित प्रतीत होगा, हस्तांतरित करने की सम्भावना पर विचार करेगी ९ 

इस वक्तव्य का कांग्रेसी हलकों में स्वागत किया गया । 22 फरवरी को नेहरु 
ने एटली के निर्गेय को “बुद्धिमत्तावृर्ण एवं साहस्रवृर्ग/ बताया और कहा कि इससे 
“प्री अन व शंकाएँ दूर हो गई हैं ।” उन्होंने मुस्लिम लीग से संविधान सभा का 
बहिष्कार करते की योजता को त्यागते तथा “आत्तरिक मननेदों” को समाप्त करते की 
अपील की, “क्योंकि इससे हमारे प्रथशत अब तक विफल होते रहे हैं और हमारी प्रगति 
में वाबक बने हुए हैं । क्रिस्तु मुश्लिम लीग की प्रतिक्रिया यह थी कि वह “अपनी 
पाकिस्तान की माँग से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी ।* 


3" विस्तृत बिवरण के लिए देखो, मेनन, ॥, 3, पृष्ठ 58-2] ॥ 
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पुनः साम्यवादी विद्रोह (४०९० ("एण्ाणावंं रि05) 
मुस्लिम लीग ने अनुभव किया कि वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रही है, 

उसने अपना चिरपरिचित हथियार पुनः आजमाया और लाहौर, अमृतसर, मुलतान 
तथा पंजाब के अन्य नगरों में पहले से भी अधिक भीपण दंगे कराये | विद्रोह की आग 
देहातों में भी जा पहुँची और हिसा, ह॒त्या, सम्पत्ति नष्ट करने, लूटने, अपहरण करने, 
गाँवों को जलाने तथा धर्म संस्थानों पर आक्रमण करने की अनेक घटनाएँ हुई। प्रभा- 
वित क्षेत्रों में दौरा करने के लिए सहस्नों विटिश व भारतीय सैनिक तैनात किये गए । 
| मई को बंगाल के गृह मन्त्रालय के संसदीय सचिव ने वक्‍तव्य दिया कि अक्तूबर 
946 में नौआखाली एवं टिप्परा जिलों में जो दंगे हुए, उनमें क्रमश: 220 व 65 
व्यक्ति मारे गए तथा करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट की गई । 


सत्ता हस्तांतरण के नये ब्रिटिश प्रस्ताव (४०छ छगपंधा एि०ए0848 0 

पृपथार्शला एाी ?0फ्रष्ठ) 

उपर्युक्त घटनाओं से नए वाइसराय लाडे माउंटबेटन की अन्तरात्मा को बहुत आघात 
पहुँचा । ब्रिटिश अधिकारियों से परामशे करने के बाद उन्होंने 3 जून, 947 को भार- 
तीय जनता के नाम एक प्रसारण में घोषित किया कि उनके लिए मन्त्रिमण्डलीय शिष्ट- 
मण्डल, की योजना अथवा किसी भी अन्य योजना पर सभी सम्प्रदायों की सहमति प्राप्त 
करना सम्भव नहीं हुआ है। इससे भारत की एकता नहीं बनी रहु सकती, अत: ब्रिटिश 
सरकार ने यथाशीघ्र ब्रिटिश भारत की एक या दो सरकारों की सत्ता हस्तांतरित 
करने का निर्चय किया है । उन्होंने यह भी बताया कि ये सरकारें अलग-अलग स्वः- 
शासी स्तर (१0णरंभा०ा ४७0०5) की होंगी और इसके लिए अगले महीने (जुलाई 
में) ब्रिटिश संसद में आवश्यक विधेयक लाया जायेगा। उन्होंने यह भी घोषित किया 
कि प्रस्तावित विधान से “भविष्य में भारत द्वारा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य देशों के 
साथ अथवा यदि विभाजन हो तो दोनों नए राज्यों द्वारा पारस्परिक एवं ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ (गत (00ग्रगाणाश८भांत) के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ) 

प्रघानमन्त्री एटली ते 3 जून को सत्ता हस्तांतरण की नई योजना घोषित की। 
इसके मुख्य तत्त्व इस प्रकार थे : 

(]) वर्तमान संविधात सभा--जिसमें सद्रास, बम्बई, संयुवत प्रान्त, महाराष्ट्र 
बिहार, मध्य प्रान्‍्त, असम, उड़ीसा, और उत्तर-परश्चिमी सीमा प्रान्त के प्रतिनिधि तथा 
दिल्ली, कूर्ग और अजमेर-मेरवाड़ा के प्रतिनिधि हैं पर बंगाल, पंजाब, सिन्ध और 
ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि नहीं है--का कार्य नहीं रुकेया, पर 
उसके द्वारा बनाया गया संविधान देश के उन भागों पर लाग नहीं होगा जो उसे स्वी- 
कार नहीं करना चाहते । 

(2) जिन क्षेत्रों ने वर्तमान संविधान सभा में भाग न लेने का निद्चय किया 


भारत --गणतंत्र की ओर ॥7 


इस प्रश्त पर उनकी इच्छा का पता लगाया जायेगा कि उनका संविधान वर्तमान संवि- 
धान सभा हारा ही बनाया जाये अथवा केवल उन्‍्हों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक 
पृथक संविघान सभा द्वारा बनाया जायेगा। 

एटली ने कहा कि उपरोक्त कार्य हो चुकने के वाद यह निश्चित करना सम्भव 
हो जायेगा कि सत्ता किस प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौपी जानी चाहिए । 

(3) विभाजन के प्रश्न पर तुरन्त निर्णय करने के लिए बंगाल और पंजाव की 
विधान सभाओं के सदस्य मुस्लिम-बाहुल्य एवं गैर-मुस्लिम-बाहुल्य जिलों के अनुसार 
दो पृथक भागों में बठेंगे। 94॥ की जनगणना के आधार पर दोनों प्रान्तों के 
मुस्लिम-बाहुलय जिलों के ये नाम थे : 

पंजाव--लाहौर मण्डल के पाँच जिले (लाहौर, ग्रुजरांवाला, ग्रुरदासपुर, शेखुपुरा, 
सिय्यालकोट); रावलर्पिडी मण्डल के छः जिले (रावलपिंडी, अठक, गुजरात, भझेलम, 
भियाँवाली, शाहपुर); और मुलतान मण्डल के छः जिले (मुलतान, डेरा गाज़ी खाँ, 
भंग, लायलपुर, मिट्गूमरी, और मुज़फ्फरगढ़) । 

वंगाल--चिटगांग मण्डल के तीन जिले (चिटगांग, मोआखाली, टिप्पराह); 
ढाका मण्डल के चार जिले (ढाका, वकरगंज, फरीदपुर, मेमनसिह); प्रेज़िडेन्सी मण्डल 
के तीन जिले (जैसौर, नदिया, मुर्शीदावाद); और राजशाही मण्डल के छः जिले 
(राजशाही, वोगरा, दिनाजपुर, मालदा, पावना और रंगपुर) । 

(4) सिन्ध की विधान सभा (यूरोपीय सदस्यों के अतिरिक्त), अलग बैठक में, यह 


निर्णय करेगी कि वह वर्तमान संविधान सभा में शामिल हो या न हो । 
(5) उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में यह जानने के लिए जनमत-संग्रह किया जायेगा 
कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित होगा अथवा भारत में । 

(6) ब्रिटिश्न बलूचिस्तान को भी इसी प्रकार का निर्णय करने का अवसर दिया 
जायेगा । 

(7) अश्नम गर-मुस्लिम-वाहुल्य का प्रान्त था पर उसके सिलहट जिले में 
मुस्लिम-वाहुल्य था । यह माँग की जा रही थी कि यदि बंगाल का विभाजन हो तो 
सिलहट को, जिसकी सीमा वंगाल के मुस्लिम-बहुसंख्यक भाग से मिली हुई है, बंगाल 
में मिला दिया जाए | इसके अतिरिक्त, यह निर्णय होने पर कि बंगाल का विभाजन 
होना है, तव सिलहट जिले के लिए जनमत-संग्रह किया जाएगा कि वह असम का ही 
भाग रहेगा या पूर्वी बंगाल की सहमति होने पर वह पूर्वी बंगाल में शामिल किया जाएगा । 

(8) यदि ऐसा निर्णय हो कि बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाना है 
तो संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि चुनने के लिए नये चुनाव कराये जाएंगे । प्रति- 
निधित्व का सिद्धान्त वही रहेगा जो मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल की योजना में था अर्थात्‌ 
प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि । यदि सिलह॒ट ज़िले का पूर्वी 
बंगाल में शामिल होने का निर्णय हुआ तो वहाँ भी ऐसा ही चुनाव करवाया जागरेगा । 

तब प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार होगी : 
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प्रान्त सामान्य सुस्लिस सिख जोड़ 
सिलहट जिला ] 2 न 3 
पश्चिमी वंगाल ]5 4 न 9 
पूर्वी बंगाल 2 29 -- 4 
पश्चिमी पंजाव 3 2 2 7 
पूर्वी पंजाब 6 4८ 2 [2 


(9) यह नयी योजना केवल ब्रिटिश भारत के लिए है, और देसी रियासतों के प्रति 
वही नीति रहेगी, जो मंत्रिमण्डलीय शिष्टमण्डल की योजना में घोषित की गई थी । 

(0) वर्तमान संविधान सभा और यदि वनाई गई, तो नई विधान सभा, अपने- 
अपने प्रदेशों के लिए संविधान वनायेंगी |! कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिक्खों, और 
दलित जातीय लीग ने भारत के विभाजन की ब्रिटिश योजना का स्वागत किया | हिन्दू 
महासभा ने इसका विरोध किया । 


पाकिस्तान स्थापित करने का निर्णय (06०ंश्लणा 40 (7९६४० 7405० 

भारत के विभाजन और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा स्थापित करने के 
उपाय शीघ्रतापूर्वक किये गये । 20 जून को बंगाल विधान सभा के सदस्यों की कल- 
कत्ता में दो अनुभागों में बैठकें हुई | इनमें से एक अनुभाग हिन्दु-वाहुल्‍य क्षेत्र का प्रति- 
निधित्व करता था और दूसरा मुस्लिम-बाहुल्‍य क्षेत्र का । पहले अचुभाग के 2] मतों के 
विरुद्ध 58 मतों से विभाजन के विरोध में निर्णय दिया, और दूसरे ने 35 के विरुद्ध 
06 मतों से विभाजन के पक्ष में निर्णय किया । 

23 जून को पंजाब की विधान सभा की दो अनुभागों में बैठकें हुई और विभाजन 
के पक्ष में निर्णय दिया । पूर्वी पंजाव के प्रतिनिधि अनुभाग (हिन्दू व सिख वहुसंख्यक) 
ने 50 के प्रति 22 मतों से विभाजन के विरुद्ध मत दिया और पश्चिमी पंजाब के प्रति- 
निधि अनुभाग मुस्लिम बहुसंख्यक) ने 69 के प्रति 27 मतों से विभाजन के पक्ष में 
भत दिया । दोनों अनुभागों के संयुक्त अधिवेशन में 92 सदस्यों (88 मुसलमान, जिसमें 
दो मुस्लिम लीगी सदस्य और सर खिदर हयात खां के नेतृत्व में मुस्लिम एकतावादी), 
दो भारतीय ईसाई और एक एंग्लो-इंडियन, ने एक नई विधान सभा में शामिल होने 
का निर्णय किया, और 77 सदस्यों (हिन्दू, सिख और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि) 
ने, यदि उस प्रान्त का विभाजन न हो, तो वर्तमान संविधान सभा में शामिल होने का 
निर्णय किया । 

26 जून को सिच्ध की विधान सभा की एक बेठक करांची में हुई जिसमें 33 के 
प्रति 20 मतों से पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया गया। कांग्रेसी सदस्यों 
ने इसके विरुद्ध मत दिया । 


ममप्तेनन, 9. 2, पृ० उशसेटा 


भारत--गणतंत्र की ओर 
9 


ब्रिटिश बर्लाः रे 

'की और आओ औ क 30333 20520 2 
होते का निर्णय किया । 

उत्तर-परिचिमी सीमा प्रान्त में “लाल कुत्ती” (कांग्रेस) वेता, खान अब्दूत 
गफ़फ़ार खा, ने 25 जून को घोषणा की कि उनका दल आगामी जनमत-संग्रह का हि 
'प्कार करेगा। उन्होंते मांग की कि सीमा प्रान्त की जनता को एक स्वत गा 
वनाने के निमित्त मतदान करने का अवसर दिया जाए । इसका नाम उलट रच 
सीमा प्राल्त में पठानिस्तान हो । केवल इस प्रश्न पर मतदान नहीं हो कि वे संवि- 
धान सभा में शामिल हों अथवा न हों । किन्तु यह इस कारण सम्भव नहीं था कि 3 
जून की योजना स्वीकार करते समय, कांग्रेस व लीग दोनों मे ही, इस वात पर कर 
भति प्रगठ की थी कि सीमा प्रान्त सीधे इस प्रश्न के निर्णय के लिये मतदान करण 
कि वह पाकिस्तान में शामिल होगा अथवा भारत में ।/ 

सिलह॒ट जिले में जनमत-संग्रह 6 जुलाई को हुआ और 239,69 मतदाताओं ने 
पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल प्रदेश में शामित्र होने के पक्ष में मत दिया तथा 84,04] 
ने भारत के पक्ष में मतदान किया । इस प्रकार, 55,578 ने सिलेहट को पाकिस्तान का 


एक भाग बना दिया । 


भारत स्वतन्त्रता ग्रधिनियम, 947 
"० (रवांशा वरातशुशाएशाए& 8९४, 4947) 


3 जून के प्रस्तावों के अनुसार कांग्रेस व मुस्लिम लीग कार्यशील हो गई तथा अधिका- 
पिंक देसी रियासतों को अपनी और मिलाने के प्रवत्न करने लगीं। उसी समय लंदन 
में ब्रिटिश अधिकारी बड़ी तेज़ी के साथ विभाजन की योजना के क्रियान्वयन में लगे 
हुए थे। 8 जुलाई को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक को राजकीय सहमति प्राप्त हो 
गई। प्रधानमत्त्री एटली ने ब्रिटिश लोकसभा में कहा कि “भारत (इण्द्या)! व 
“पाकिस्तान” के वाम दोतों उपनिवेशों के नेताओं ने स्व चुने हैं, और दोनों हो “इस 
अदनाम के पूर्ण अर्थों में स्वतस्त्र उपनिवेश होंगे ।” 

अधिनियम के मुख्य प्रावधाव इस अकार थे : 

() भारत पाकिस्तान के स्वतंत्र उपनिवेश 5 अगस्त,947 को स्थापित किये जायेगे 


श्ब्ान अब्दुल गफ्फार खाँ स्वतस्त्तानप्ति के 22 बय पश्चात [969 में भारत ग्राये । भारत 
के राष्ट्रपति वी. वी. गिरी से “वन्तर्राष्ट्रीय समत्वय के लिए तीसरा जबाहरदाल वहन पुरझगर 
प्राप्त करते हुए उन्होंने [5 नवम्बर को अपने भाषण में कहा कि स्ववस्द्रता वी 


रु ञ 
बाली जग्ये गभप 
बातो हहद शझड 






कक गकाशपिओ 


कांग्रेस में पस्तूनों को “म्रकेला छोड़ दिया था।* उन्होंने आरोप हंगाया कि पर 


निशिशन्धि 
जनमतनसप्र हू मे इनादा। 





तक नहीं ली गई । उन्होंवे यह भी कहा कि पछलुनों ने नलिंद, मद मई े 


नके वे “मुस्लिम लीग से सहयोग नहीं करना चाहते थे, शोर यह क्कि्श्म 
पिभ वहीं सकती थी ॥7 778 मीगवीछधा उ/ा९5, 6 नव॒स्दर, 96 


40 भारतीय घासम-ब्यवस्था एबं राजनीति 


(«! । च््म्द्ने छो परत 
भे, द्विटिंश भार्स से सम्मिखिस, सम्राद के शारिपर्य छे सभी उपनिवेश घामिल होंगे । 

बज्लास में पूर्वी बंगाल, पर्चिसी पंखाद, सिन्ध और ब्रिदिय वलृचिस्तान 
ले गोगे। पसस्नयस्चिमी सीमा प्रान्त में जनमत-संग्रह के परिणामरबरूप यदि 
तो बह प्रान्त भी पाकि- 


डे हू | 

श 

हे >> 

नमक 
ण्ठैप 

५ 


! 
प्र क्िस्तान विधान सभा में शामिल होने 
सवान का भाग हो जाएगा । 

(वी धाही उपाधि झौर पदबी में मे भारत फे राजाधिराज और “भारत के 
सम्राट इत्यादि को हटा दिया जाएगा । 

(5) ]5 अगस्त 947 से ब्रिटेन का उन प्रदेशों का घरासन चलाने के प्रति 
कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा जो अब ब्रित्थि भारत में शामिल है । उसी दिन से देसी 
रियासतों पर से ब्रिटिश सम्राट का अधिराजत्व समाप्त हो जाएगा । 

(6) आरम्भ में प्रत्येक उपनिवेश के संविधान के प्रावधान तैयार करने के लिए 
विधायक सत्ता उस उपनिवेश की संविधान सभा द्वारा प्रवर्तित की जाएगी । 

(7) लाई माउंटवेटंत को स्वतन्त्रता अधि नियम लागू करने के लिए आवश्यक आदेश 
देने के अधिकार दिये गए । ऐसे आदेश्षों में दोनों उपनिवेशों ने वाइसराय पद के अधि- 
कारों और भारतीय सश्नम्त्र सेनाओं के विभाजन सम्बन्धी प्रावधान भी सम्मिलित थे । 

(9) अधिनियम द्वारा भारत की संविधान सभा को मान्यता प्रदान की गई जिसका 
प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 946 को हुआ था। इसके द्वारा गर्व॑र्न र-जन रल के प्राधि- 
कार में पाकिस्तान संविधान सभा स्थापित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया । 

(9) देसी रियासतों को किसी भी एक उपनिवेतर में शामिल होने का निर्णय करने 
और भारतीय या पाकिस्तानी संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने की पूर्ण - 
स्वतन्त्रता दी गई । 

(!0) भारत के लिए राज्य सचिव और भारत-कार्यालय (प्राव4 0#0०) 
के कार्यभाग समाप्त हो गए । अब से भारत व पाकिस्तान के साथ ब्रिटिश सम्बन्ध 
कॉमनवल्‍थ रिलेशनज़ ऑफिस द्वारा क्रियान्वित किये जाएंगे ।३ 

भारत के मुख्य त्यायाधीश सर पैट्रिक स्पैन्ज़ को पंच अदालत की अध्यक्षता 

करने के लिए आमंत्रित किया गया जो भारत व पाकिस्तान के मतभेदों वाले मामलों 
पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था । 

दि हिन्दुस्तान टाइम्ज्‌ ने जिसे कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था, इस 
अधिनियम को “ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा और महानतम अधि- 
नियम” बताया, और मुस्लिम लीग के मुखपत्र दि डॉन से इसे “सामयिक और अद्भुत” 
विधान बताया और कहा कि इसके कारण ब्रिटेन “संसार के सभी स्वतन्व॒ता-प्रेमी 
व्यक्तियों की श्रेष्ठतम प्रशंसा का पात्र बन गया है ।” 


ग्भ्मेनन , [96 4/क्कार्गक' शी 20#0* के शतंद्र, 7एथावाडह जा, पृ० 528-46 


आरत्त--गणतंत्र की ओर था 


भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान की रचना (तथा एगराशफ्ला: 

2550॥0[9 कग३608 [6 (णाशप्राणा) 

संविधान सभा के निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का चयन करते समय कांग्रेस 
ने इस बात का ध्यान रखा था कि संविधान सभा में यथासम्भव अधिकतम प्रतिनिधि- 
र्व हो और उसमें देश के सबसे अधिक योग्य व्यवित सम्मिलित किये जाएँ। मंत्रि- 

ण्डलीय शिष्टमण्डल की योजना में संविधान सभा में केवल मुसलमानों व धिक्‍्खों के 

लिए स्थानों की गारस्टी की गई थी पर कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था की कि एंग्लो-इण्डि 
यन, भारतीय ईसाई, तथा अनुसूचित जातियों व जन जातियों इत्यादि अन्य अल्पसंख्यकों 
को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया । स्त्रियों के लिए भी स्थानों की व्यवस्था की गई। 
निर्वाचन आरम्भ होने से पहले कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को 
प्रान्तीय विधान मण्डलों के लिए प्रत्याशियों के चुनाव सम्बन्धी निर्देश भेजे । उदाहर- 
जतः संयुक्‍त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेसी कमेटी को निर्देश दिया गया कि नेहरू, आचार्य 
कृपलानी श्र गोविन्दबल्लभ पंत के अतिरिक्त, हृदयवाथ कुंजरू और सर तेजवहादुर 
सप्र को भी उसकी सूची में स्थान दिया जाए । इसी प्रकार, मद्रास प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
को आदेश दिया गया कि पट॒टाभि सीतारमैय्या और राजगोपालाचार्य के अतिरिक्त, 
श०्के० अय्यर, एन० जी० आयंगार, के ० सन्‍्थानम और बी० शिवाराव भी निर्वाचित 
किये जाएं । अच्य प्रान्‍्तों की कांग्रेस कमेटियों को ऐसे ही आदेश भेजे गए । अधिकतर 
ग्रान्तों की विधान सभाओं में कांग्रेस का वहुमत होने के कारण उसके प्रत्याशी सुगमता- 
'पूवेंक चुन लिए गए। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के छः भृतपुर्वे अथवा वर्तमान 
अध्यक्ष, और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के चौदह अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य बच 
गए कांग्रेस के अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति नेहरू, पटेल, राजेन्द्रप्रसाद और आज़ाद थे | 

संविधान सभा के सदस्यों में वाइसराय की कार्यकारी परिषद्‌ के भूतपुर्व सदस्य 
केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानमण्डलों के भूतपूर्व सदस्य, प्रख्यात न्‍्यायशास्त्री, वकील, शिक्षा- 
विद्‌ (उपकुलपति, लेखक, पत्रकार इत्यादि), प्रख्यात उद्योगपति एवं व्यापारी, कर्म- 
चारियों के प्रतिनिधि (औद्योगिक और कृषक) तथा चिकित्सक वर्ग के सदस्य शामिल 
थे | अनेक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति---डॉ० सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, अल्लादी कृष्ण स्वामी 
अय्यर, एच० सी० मुकर्जी, एन० गोपालास्वामी आयंगार, कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुंशी और टी० टी० कृष्णमाचारी भी संविधान सभा के सदस्य थे । इस प्रकार, संवि- 
घान सभा में सभी प्रकार की विचारधाराओों, दृष्टिकोणों, पदवियों और पेशों और 
विशेषताओं के व्यवित थे तथापि कांग्रेस-जनों की स्थिति सबसे अधिक प्रभुतापूर्ण 
शव प्रभावशाली थी | 


संविधात सभा का दूसरा आरम्भिक अधिवेशन 20 से 26 जनवरी, 947 


“सभी सदस्यों के नामों के लिए मोतीराम की पुस्तक देखो, 6॥/62 70 ८ 
अउ82॥09, पृू० 2[-]6। 


0975770/007/ 


3 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


तक हुआ। इसमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव (09|००४०५ २९६०)प्राणा) 
पारित किया गया। संविधान सभा का उद्देश्य भारत का एक प्रभृत्वसम्पन्न प्रज 
तंत्रीय गणतस्त्र स्थापित करता था। नेहरू ने एक ओर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें 
नया संविधान लागू किए जाने के बाद, जितनी जल्दी सम्भव हो, प्रान्तों को “भाषाई,. 
सांन्क्षतिक, प्रशासनिक और आधिक आधारों पर समांगीक्षत इकाइयाँ बनाने के लिए, 
उनके प्रदेशों के नए सिरे से वितरण करने की व्यवस्था थी । इस प्रस्ताव को भी सर्व- 
सम्मति से पारित कर दिया गया । तीसरा आरम्भिक अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 
तक हआ । इसमें संघीय अधिकार समित्ति और मौलिक अधिकारों सम्बन्धी सलाह-- 
कार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार किया गया । अधिकार समिति का विचार था 
कि मन्त्रिमण्डलीय शिप्टमण्डल की योजना के अनुसार भारतीय संब को मुख्यतः 
निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे-- प्रतिरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, संचार, वित्तीय अधि-- 
कार तथा कुछ अन्य अधिकार । दूसरी समित्ति ने मौलिक अधिकारों को दो भागों में 
विभाजित कर दिवा--न्याय योग्य और न्याय के अयोग्य । इस समिति ने यह भी 
कहा कि मौलिक अधिकार, जाति, वंश, धर्म अथवा लिय-भेद के बिना, सभी के लिए 
समान हों । अन्य बातों के साथ-साथ संविधान सभा ने एक यह सिफारिश भी स्वीकार 
की कि “अस्पृश्यता” को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों: 
को किसी प्रकार से अयोग्य कहने अथवा उनसे भेदभाव बरतने के क्ृत्य को संविधान 
में एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए। संविधान सभा ने यह भीः 
निर्णय किया कि भारतीय संघ कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा तथा भारतीय संघः 
का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण: 
तहीं करेगा । 

2 मई को डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का यह प्रस्ताव स्वीकार करने के वाद कि भारत 
का संविधान हिन्दुस्तानी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाए, संविधान सभाः . 
अनिर्चित काल के लिए उठ गई । 

4 से 3] जुलाई तक संविधान सभा की पुनः बैठक हुई जिसमें मुख्यतः तीन: 
विषयों पर विचार किया गया। 

(क) प्रस्तावित संविधान पर संघीय संविधान समिति का प्रतिवेदन ; 

(ख) प्रात्तीय संविधान समिति का प्रतिवेदन जिसमें प्रास्तों के लिए नमूने का- 
एक संविधान प्रस्तुत किया गया था; और, 

(ग) भारत के नए राष्ट्रीय झंडे की स्वीकृति | 

[4-5 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा का एक विज्वलेष अधिवेशन: 


7०बी० शिवाराव की पुस्तक, 2॥#6 #क्राशड ०णी कंबल टकराओप्रांग : शव्ता 
20०८॥7एशा४ह (दि इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मई/'दिल्‍ली, (]966),, 
(५०). ॥. पृ० 494 पर डा० एस० डी० कालेलकर की राष्ट्रीय ध्वज सम्बन्धी टिप्पणी देखो । 


भारत-- गणतंत्र की ओर 23 


सत्ता के हस्तान्तरण तथा भारतीय उपनिवेश्ञ के श्रीगणेश के लिए हुआ । इसका चौथा 
अधिवेशन 20 से 29 अगस्त तक हुआ जिसमें निम्नलिखित प्रतिवेदतों पर विचार 
किया गया : (]) संघीय अधिकार समिति की महासंघीय एवं प्रान्तीय अधिकारों 
सम्बन्धी दूसरी रिपोर्ट; (2) अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन 
जिसमें अभ्य वातों के अतिरिक्त पहले के साम्प्रदायिक निर्वाचन मण्डली समाप्त करके 
उनके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मण्डल बनाने की सिफारिश की गई थी ।*; और 
(3) संविधान द्वारा भविष्य में एक संविधान-निर्माता एवं विधि-निर्माता, दोनों प्रकाय 
के रूप में कार्य करने सम्बन्धी प्रतिवेदन । इस प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी कि 
संविधान बनाने तथा सामान्य विधि बनाने के दोनों कार्य संविधान सभा द्वारा अलग- 
अलग दिनों को, अलग-अलग अधिवेशनों में किये जायें । यह सुझाव दिया गया कि 
जब संविधान सभा भारत के विधान मण्डल के रूप में कार्य कर रही हो, उसकी अध्य- 
क्षता एक निर्वाचित अध्यक्ष (99४8]८८) द्वारा की जाये, और जो मंत्री संविधान 
सभा के सदस्य न हों, उन्हें उपस्थित रहने तथा संविधान बनाने के कार्य में भाग लेने 
का अधिकार हो; यद्यपि सदस्य निर्वाचित हुए विना उन्हें मतदान का अधिकार नहीं 
होना चाहिए । यह भी परामर्श दिया गया कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि निरन्तर 
विधि-निर्माण के कार्य में भाग लेते रहें |?” 

29 अगस्त को पंविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें उप- 
यकक्‍त विविध समितियों के प्रतिवेदतों पर किये गए निर्णयों के अनुसार संविधान बनाने 
के लिए एक प्रारूपण समिति (0278 (०ए०आ॥४८) स्थापित करने सम्बन्धी 
प्रावधान था । इस समिति को कुछ मुद्दों पर भारत सरकार अधिनियम, 935 का 
अनुकरण करने का आदेश दिया गया | डॉ० भीमराव अम्बेडकर को इस समिति का 
अध्यक्ष नियुक्त किया गया । 

इस समिति ने 2। फरवरी, 948 को भारत के संविधान का प्रारूप संविधान 
सभा को प्रेषित किया और उसके वाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर वहस 
आरम्म हुई | 29 फरवरी को मुस्लिम लीग के 27 सदस्यों में से 4 ने यह संकल्प 
प्रस्तुत किया कि “देश की वदली हुई परिस्थितियों के कारण मुस्लिम लीग एक सांप्र- 
दायिक दल के रूप में भारतीय संघ के मुसलमानों की उचित सेवा नहीं कर सकती,” 
अत: संविधान सभा में मुस्लिम लीग दल | मार्च, 948 से भंग हो जायेगा । 

]4 सितम्बर, 949 को संविधान सभा ने निर्णय किया कि 0 अक्तूबर से भार- 
तीय बादों व अभियोगों पर से--जिनकी संख्या उस समय 70 दीवानी अपीलें और 


70अत्पसंख्यकों के लिए संरक्षण व्यवस्था और अन्य सिफारिशों के लिए उसी के ५०, [५ म॑ 
पृ० 589-94 देखो । 

संविधान सभा [7 नवम्बर, 947 को प्रथम वार भारत की संसद के रूप में एकत्न हुई। 
इस अधिवेशन में सर्वसम्भति से जी. वी. मावलंकर (केन्रीय विधानप्भा के अध्यक्ष, जो 5 श्रगस्त, 
]947 को समाप्त हो गईं थी) को राजेन्द्रप्रसाद से श्गला अ्रष्यक्ष निर्वाचित किया गया । 


24 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


]0 फौजदारी अपीलें थरीं--- प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा । 
किन्तु जो अपीलें 2 अक्तूबर से आरम्भ होते वाली बैठकों में सुनवाई के लिए लगाई 
जा चुकी थीं, उनके सम्बन्ध में प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार पूर्ववत्‌ रहने दिया 
गया । यह भी निर्णय किया गया कि भारत के एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किये जाने 
से पूर्व अन्तरिम काल में संघीय न्यायालय को, जो 935 के भारत सरकार अधि- 
नियम के तहत स्थापित किया गया था, उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर अपीलें स्वी- 
कार करने तथा उनका निपटारा करने का क्षेत्राधिकार दे दिया जायेगा। संविधान 
सभा ने यह भी निर्णय क्रिया कि भारतीय संघ की सरकारी काम-काज की भापा, 

देवनागरी लिपि में हिन्दी हो तथा सरकारी काम-काज में भारतीय अंकों के अच्तर्रा- 
प्टरीय रूप का उपयोग किया जाये यह तय पाया कि संविधान आरम्भ होने के 
वाद 5 वर्ष तक अंग्रेजी भापा उच्चतम न्‍्यायालय और प्रान्तीय उच्च न्यायालग्ों में 
तथा सभी अधिनियमों, विधेयकों, आदेशों, नियमों एवं विनियमों में सरकारी भाषा के 
रूप में प्रयुक्त होती रहेगी । 


भारत गणतनत्र घोषित (7704 45 70०८९८०7९१ & 7२००४७॥०) 

लगभग तीन वर्ष वाद संविधान सभा ने संविधान को 26 नवम्बर को पूरी तरह 
स्वीकार कर लिया और उसे 26 जनवरी, 950 से लागू कर दिया गया । कुल मिला 
कर इसके [] अधिवेशन हुए जिनमें 965 दिन लगे । इनमें से [4 दिन संविधान के 
प्रारूप पर विचार करने में लगाये गए । संविधान के कुछ अनुच्छेद, जिनमें नागरिकता 
सम्बन्धी अनुच्छेद भी थे, 26 नवम्बर को लायू किये गए जिसके द्वारा अनेक विस्था- 
पित व्यक्ति स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीक्षत करा सके । 

संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार थी : 

हम भारत के लोग, भारत को एक सस्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को : 

सामाजिक, आथिक व राजनीतिक न्याय; 

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता; 

प्रतिष्शा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सवमें 

व्यवित की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता वढ़ाने 
के लिए; 

दृढ़ संकल्प होकर भ्रपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, [949 
ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छः विक्रमी) को एतद्‌ द्वारा इस 
संविधान को अंगीकृत, अ्धिनियमित एवं आत्मासमपित करते हैं । 


अध्याय 2 


राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्त 


(जा०्लांए्ल शाालंएा65 ण 996 ?0॥0) 


प्रथम महायुद्ध के बाद कांग्रेस ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत को ब्रिटिश शासन 
से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष आरम्भ किया। इस संघर्ष का मूल कारण देश को 
विदेशी शासन से स्वतन्त्र कराने की इच्छा ही नहीं, यह विचार भी था कि राजनीतिक 
स्वाघीनता के बिना यहाँ के करोड़ों निवासियों का सामाजिक एवं आथिक उद्धार 
सम्भव नहीं है, और पिछले कुछ दशकों में जो सामाजिक असमानताएँ व्याप्त हो 
गई थीं, उन्हें कम नहीं किया जा सकेगा | 93] के करांची अधिवेशन में कांग्रेस ने 
यह संकल्प लिया था कि “*““जनता का शोषण समाप्त करने के लिए राजनीतिक 
स्वाधीनता के साथ-साथ आथिक स्वाधीनता भी अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए ।” 
उसी अधिवेशन में कांग्रेस ते व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निश्चित करने 
तथा धीरे-धीरे कम करके न्यूनतम राष्ट्रीय अंक के बीस गुने पर स्थिर करने का संकल्प 
किया । 937 में लंदन की गोलमेज़ कान्फ्र स (0070 ]'89]8 (.०0॥9/०॥०७) में गांधी 
जी ने कहा कि “कांग्रेस भारत के सात लाख देहातों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों 
का उद्धार चाहती है जिन्हें प्रायः आधे पेट सोना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा 
कि अछूतों, स्त्रियों तथा अत्यन्त दरिद्व व्यक्तियों को उनकी युगों पुरानी घटनाओं एवं 
शोपण से मुक्ति अवश्य दिलाई जानी चाहिए। स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में जवाहर 
लाल नेहरू ने भी अनेक वार कहा कि “यहाँ के करोड़ों निवासियों की भुखमरी और 
दोषण समाप्त किये बिना केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का कोई लाभ 
नहीं होगा ।” धीरे-धीरे इस प्रकार की धारणा विकसित होने लगी और कांग्रेस की 
नीति का एक अंग बन गई । भारत में सामाजिक-आशिक क्रान्ति लाने के अधिकाधिक 
स्पष्ट संकल्प प्रतिवर्ष लिए जाने लगे । 

947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ और एक नया संविधान बनोने का काम हाथ में 
लिया गया तो समानता के आदर्श को संविधान की प्रस्तावना में तथा “राज्यनीति के 
पनिदेशी सिद्धान्त नामक अध्याय में सम्मिलित किया गया । 

राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्त संविधान की धारा 39 से 5] तक में दिये गए हैं। 
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घारा 39 में नीति के वे सिद्धान्त बताये गए हैं जो राज्य को निम्नलिखित उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए अपनाने चाहिए--- (क) सभी नागरिकों को लिंग-भेद के ब्रिना अपनी 
आजीविका वामाने का समान अधिकार है, (तर) भौतिक साधनों के स्वामित्व एवं 
निय्रंशत्रण को इस प्रकार वितरित किया जाये कि उससे जनता को अधिकराधिक लाभ 
पहुँचे, (ग) घन और उत्पादन के साधनों का ऐसा केन्द्रीकरण न होते पाये जिससे 
लोकहित की हानि होती हो, (घ) पुरुषों व स्त्रियों, सभी को समान काम के लिए * 
समान वेतन दिया जाये, (&) कामगर पुरुषों व स्त्रियों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं 
बल तथा बच्चों की अबोध अवस्था का दुरुपयोंग न होने दिया जाये तथा नागरिकों 
को आध्िक कारणों से ऐसे घंधे करने के लिए वाध्य न किया जाये जो उनकी उम्र एवं 
शारीरिक अवस्था से मेल न खाते हों । राजनीतिक स्वतन्त्रता का लाभ समाज के 
प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने की दृष्टि से संविधान की धारा 40 में यह कहा गया है कि 
राज्य द्वारा ग्राम पंचायतें स्थापित कराने की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें ऐसी 
क्षमताएँ व अधिकार प्रदान किये जायेंगे जिनसे वे स्वायत्त सरकार की इकाइयों के रूप 
में कार्य कर सके । धारा 4 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह बेरोजगारी, 
बुढ़ापा, बीमारी, तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास 
की मर्यादा के अनुसार जनता को काम करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार एवं बेरोजगारों के लिए सरकारी सहायता का अधिकार प्रदान करे | घारा 
42 में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा न्यायपूर्ण तथा मानवोचित काम की शर्तों 
एवं जच्चा सम्बन्धी व्यवस्था की जायेंगी | घारा 43 में कहा गया है कि राज्य उचित 
विधान, आथिक संगठन एवं अन्य प्रकार से सभी प्रकार के श्रमिकों को ऐसे काम, 
निर्वाह योग्य वेतन, तथा काम की उचित शर्तें जुटाने की व्यवस्था करेगा ताकि वे एक 
सुखी जीवन बिता सकें | इसके लिए राज्य को देहाती क्षेत्रों में वैयक्तिक या सहकारी 
आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निर्देश दिया गया है। 
संविधान की धारा 44 में निर्देश दिया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए 
सारे भारत में एक-जैसी व्यवहार-संहिता स्थापित करेगा। संविधान के रचियताओं 
को यह पता था कि कोई भी सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम उस समय तक लागू नहीं हो 
सकेगा, जब तक भारत की अधिकतम जनता शिक्षित नहीं होगी । अतः उन्होंने संविधान 
की धारा 45 में निदिष्ट किया कि संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर, राज्य 
चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने 
की व्यवस्था करेगा | कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आथिक हितों की रक्षा करने तथा 
विशेषत' अनुसूचित जातियों व जन-जातियों को सामाजिक अन्याय एवं अन्य सभी 
प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया | धारा 47 में राज्य 
को जनता के पोपक आहार का स्तर ऊँचा करने तथा स्वास्थ्य में सुधार लाने की 
जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को नशीली वस्तुओं के 
प्रयोग पर रोक लगाने का अधिकार दिया यया है। धारा 48 में राज्य को भारत की 


राज्य नीति के निदेक्षी सिद्धान्त 27 


ग्रामीण जनता के हित में कृषि एवं पशु-पालन के नये तरीकों के प्रचार की व्यवस्था 
करने का आदेश दिया गया है। 

राष्ट्र की सांस्कृतिक घरोहर की रक्षा के लिए राज्य कला एवं पुरातत्व के महत्त्व 
की प्रत्येक इमारत, स्थान व पदार्थ की रक्षा करेगा तथा उसे खराब करने, नप्ट करने, 
बेचे जाने व निर्यात करने इत्यादि के विरुद्ध निग्म बनाएगा। 

नवीन भारत के निर्माताओं ने यह भी अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं 
स्थिरता के विना उपर्युक्त उद्देश्यों की पूति सम्भव न होगी, अतः उन्होंने संविधान 
की घारा 5 में निर्देश दिया कि राज्य द्वारा-- 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की उन्नति करने, 

(ख) राष्ट्रों में उचित एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने, 

(ग) सभ्य मानव सभाज के परस्पर-व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं सन्धियों 

के प्रति आदर की भावना प्रेरित करने, तथा 
(घ) देशों के आपसी विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की प्रवृत्ति को प्रोत्सा- 
हन दिया जाये । 

ये निदेशी सिद्धान्त सामूहिक रूप से समानता के आदर्श पर आधारित हैं और देश 
के शासन में इन्हें मौलिक स्थान देना अत्यन्त आवश्यक है । राज्य का यह क्त॑ब्य होता 
है कि कानून बनाते समय इन मौलिक सिद्धान्तों पर अमल किया जाये। किस्तु ध्यान 
रहें कि जिस प्रकार मौलिक अधिकारों को भ्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालयों व 
सर्वोच्च स्यायालय की शरण ली जा सकती है, निदेशी सिद्धान्तों को उसी प्रकार लागू 
नहीं कराया जा सकता । इसका यह कारण है कि यद्यपि संविधान के तिर्मातः समा- 
नता की भावना से ओतप्रोत थे तदपि वे देश के नए शासकों की मजबूरियों, विशेषत: 
आर्थिक साधनों की कमी, अशिक्षा और तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, के प्रति भी पूर्णतः 
जागरूक थे । यदि वे इन निदेशी सिद्धान्तों को कानून हारा लागू कराने योग्य बना 
देते तो राज्य सदा के लिए मुकदमेवाजी में फंस कर रह जाता। फिर भी, समानता 
के सिद्धान्त की अनेक वार पुष्टि की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना (जिसका प्रारूप 
8 दिसम्बर, 952 को प्रकाशित किया गया था) का लक्ष्य था “अधिकतम उत्पादन, 
सबके लिए रोज़गार, तथा आ्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति, शौर 
यही उद्देश्य संविधान में भी निहित था | बाद को पंचवर्षीय योजनाओं में भी समा- 
नता के आदर्श को प्रमुखता दी गई। कांग्रेस ने अपने 955 के (अबादो) अध्दिलय 
(2-23) जनवरी में एक अर्थ॑नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया जिसमें यह सिफारिश 
की गई कि “समाज के भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों की आय में अन्तर कम करने के उपाय 
किये जायें ।” अर्थनीति सम्बन्धी अबादी प्रस्ताव को 964 के भुवनेश्वर अधिपेशन में 
पुनः दोहराया गया । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब 24 जनवरी, 966 को भारत के प्रधानमन्पी पर 
की बागडोर सम्भाली, तवसे उन्होंने अनेक बार सामाजिक-आशिक न्याय एवं र॒मा- 
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-नता का उल्लेख क्रिया है। मार्च 97 में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के समय 
श्रीमती गांत्री ने जनता को “गरीबी हटाओ” का एक नया नारा दिया और मार्च 
972 में राज्यों की सभाश्रों के निर्वाचन के अवसर पर उन्होंने “अन्याय हटाओ” का 
एक और नारा दिया | इस प्रकार, स्वाधीनता के बाद से समानता के आदर्श को लागू 
करना केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए सर्देव नीति एवं आस्था का एक अंग रहां है। 


“निदेशी सिद्धान्तों को लागू करने के उपाय (४ल॥005 ० कशागियंगड 7- 
7९टएए८ ]0०ं0]85$) 
भारतीय गणतन्त्र (26 जनवरी, 950) के आरम्भ से ही सरकार ने निदेशी 
सिद्धान्तों पर अमल करना शुरू कर दिया था | तत्कालीन वित्त मन्त्री जॉन मथाई 
ने 28 फरवरी को घोषित किया कि सरकार ने एक योजना आयोग स्थापित करने 
का निश्चय किया है ताकि देश का विकास सुनियोजित ढंग से हो सके | योजना का 
मुख्य उद्देश्य जीवनयापन का स्तर ऊँचा करना तथा अधिक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण 
जीवन के अवसर उपलब्ध करना बताया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 
यह था कि वतंमान मानवीय एवं खनिज साधनों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया 
जाए ताकि उनसे उत्पादन एवं सेवा में अत्यधिक वृद्धि की जा सके । तथा धन, 
आय और अवसरों की असमानताएँ दूर की जा सकें | इस योजना में सिंचाई, बिजली, 
मूल उद्योगों, परिवहन तथा अन्य साधनों का विस्तार करके रोजगार बढ़ाने के ठोस 
प्रयत्न किये गए । शेष तीनों पंचवर्षीय योजनाग्रों में भी लगभग उसी रूप-रेखा पर 
अर्थात्‌ सामाजिक-आथिक न्याय व समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य किया 
गया । 
संविधान की धारा 39 के सिद्धान्तों को लागू करने के लिए समय-समय पर अनेक 
कानून बनाये गए हैं । इनमें से कुछ के नाम हैं : कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम, 
“न्यूनतम वेतन अधिनियम, कामगर प्रतिकर अधिनियम, सम्पदा कर अधिनियम, उपाहार 
अधिनियम, इत्यादि | आय में असमानता दूर करने के लिए धारा 3] में दिये गए सम्पत्ति 
के अधिकार में तीन बार संशोधन किया गया । लगभग सभी राज्यों एवं प्रदेशों की 
विधायिकाओं ने भूमि सुधार कानून पास करके भू-सम्पत्ति की अधिकतम सीमा 
“निश्चित कर दी है तथा भू-स्वामियों से फालतू भूमि लेकर भूमिहीन किसानो में बाँट 
दी गई है। आ्थिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण समझे जाने वाले' 
अनेक औद्योगिक उत्पादनों एवं विशिष्ट सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित 
कर लिया गया है । 969 में देश के चौदह प्रमुख व्यापारी बकों का राष्ट्रीयकरण कर 
“दिया गया | उसी वर्ष भारतीय नरेशों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर 
दिये गए । 956 में जीवन वीमा और 97 में सामान्य वीमा कम्पनियों का राष्ट्रीय- 
“करण किया गया । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी किये गए और इन सबका 
उद्देश्य, उनसे प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों का जनता के लिए उपयोग करना था। 
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.. बैमि भुधार सम्बन्बी काबूब बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों 
की ॥ इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगभग सभी राज्यों एवं संधीय 
प्रदेशों मे जमींदारों, जागीरों तथा इनामों इत्यादि के उन्मूलन सम्बन्धी अधिनियम 
पास किये। बहुत सी उपजाऊ भूमि को, जो पहले बेकार पड़ी हुईं थी, भूमिहीन 
मजदूरों में दाद दिया गया और अब उस पर खेती की जाने लगी। अनेक राज्यों में जो 
मुझारे किमी जमीन को जोतते थे, उन्हें उसी पर पवका कर दया गया, अर्थात्‌ उल्हें 
एक निश्चित अवधि तक उससे बैदखल वहीं किया जा सकता | अविकतर राज्यों में 
प्रति व्यक्ति भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। इस प्री. लाखों 
एकड़ भूमि प्राप्त हुई जिसे भूमिहीन व्यक्तियों में बाँट दिया गया। उत्तर प्रदेश, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थात, दिल्‍ली, मैसूर और हिमाचल प्रदेश इत्यादि 
राज्यों में भूमि की चकवन्दी कर दी गईं। आचार्थ बिंनोदा भावे के नेतृत्व में घलाये 
गए भूदान और प्रामदान आन्दोलतों में लगभग 50 सील एकड़ भूमि प्राप्त हुई जिसे 
भूमिहीन खेतिहरों में वाँट दिया गया। वेशनल कोआपरेटिव फार्मिग एड्वाइजरी वोई 
ते अनेक योजनाएँ तैयार कीं और कृषि में सहकारिता को प्रोत्माहन दिय्रा। अनेक 
राज्यों में इसी प्रकार के वोर्ड स्थापित किये गए । दण्डकारप्य विकास अविकरण ने 
बेघर लोगों के लाभ के लिए सहकारी ईपि की व्यवस्था की । मैसूर और आस्प्र प्रदेश 
की सरकारों ने ऐसी भूमियों के लिए सहकारी कृषि की योजनाएँ तैयार कीं जो नदियों 
के प्रवाह में पड़ती थीं और बेकार पड़ी थीं । ग्रानीण इलाकों के सामाजिक, संस्क्रितिक 
और आधिक विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएँ तैयार की गई भीर 
2 अक्तूबर, [952 को ऐसी 55 पोजताओं पर काम शुदें किया गयी । प्रत्येक योजना 
का परिसर [300 वर्ग किलोमीटर था और प्रत्येक के अन्तर्गत 300 गाँवों की लगभग 
दो लाख जनता आती थी । 909 पके सारे देश को 5265 विकास खंड में वीट 
दिया गया था। संघीय कषि एवं सार्च संत्री के आधीन एक सलाहकी परिषद वियुवत 
की गई, जो संघीय सरकार एवं सामुदायिक विकास कार्यों के प्रभारी राज्य प्रस्तरियां 
में तालमेल बनाये रखती थी । ५ सिकरित कीं कि बाँवों के विकास 

जनवरी 958 में राष्ट्रीय विकास परिषद नें हे सिवियो मं वँट 


के लिए अधिकार तस्त्र का विकेस्द्रीकरण करके स्‍्थावीय लोकप्रिय पे ता 
दिया जाना चाहिए । इस पर अमल करने के लिए पंचायत रार्जे स्थापित कि 


और गाँवों, विकासखण्डों एवं जिलों के स्तर पर स्थानीय स्वायत्तशामी निर्केर्य स्थादित 

किये गए | इन प्रतिष्ठानों को विकास एवं स्थानीय प्रशर्तिते 

कार एवं जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। इस शरीर 400 

स्थापित हो गया । पलक 
संविधान की धारा 48 के निदेशानुसतार ई्पि के आधुतिक ये 

अपनाने के लिए अनेक योजनाएँ चालू की गई जिनका उठे न छिकोमम में अ्चित 

खेती के लिए, विजली उत्पादन के लिए तथा बाढ़ निया 54 


के क्षेत्रों में 
देश में पंचायत राज 
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उपयोग में लाना था । इनमें से कुछ के नाम हैं : नागार्जुनसागर परियोजना (आन्ध्र 
प्रदेश), नुंगभद्रा परियोजना (आंध्र प्रदेश व कनाटिक), गंडक परियोजना (विहार व 
उत्तर प्रदेश), कोसी परियोजना (विहार), चम्बल परियोजना (मध्य प्रदेश और राज- 
स्थान), हीराकुंड वाँध परियोजना (उड़ीसा), भाखड़ा नंगल परियोजना (पंजाब, 
हरियाणा और राजस्थान), फरक्का परियोजना (पश्चिम बंगाल), तथा दामोदर घाटी 
परियोजना (पश्चिम बंगाल व विहार)। रासायनिक खादों के उत्पादन के लिए अनेक 
फंवटरियाँ खोली गई । 969 में वीज अधिनियम पास किया गया और राष्ट्रीय बीज 
निगम ने देश भर के किसानों को सब्जियों तथा अन्य सभी प्रकार की फसलों के अधिक 
उपज देने वाले वीज वाँटे । पौधों की रक्षा तथा टिड्डी दल से बचाव के भी कार्य- 
क्रम आरम्भ किये गए । कृषि और पशुपालन के नये-नये तरीके सिखाने के लिए भार- 
तीय कृषि अनुसंघान परिषद तथा अनेक कृषि विश्वविद्यालय खोले गए विपणन और 
निरीक्षण निदेशालय की विपणन अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण शाखा ने महत्त्वपूर्ण कृषि, 
बागवानी तथा पशुओं की नस्‍लों के विषय में सर्वेक्षण किये । पश्ु-पालन एवं मुर्गी- 
पालन परियोजनाओं का व्यापारिक स्तर पर विकास किया गया। भेड़ एवं मछली- 
पालन उद्योगों के विकास की भी योजनाएँ आरम्भ की गईं । 
संविधान की धारा 43 के प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों 
की उन्नति के लिए सरकार ने पहली चार पंचवर्षीय योजनाओं में 775 करोड़ रुपया 
राज्यों एवं संघीय प्रदेशों की स्कीमों पर व्यय किया । कुटीर उद्योगों के विकास की 
प्राथमिक जिस्मेदारी राज्यों की थी, श्रतः उनके प्रयत्नों की सहायता के लिए केर्धीय 
सरकार ने खादी एवं ग्रामोंद्रोय आयोग अखिल भारतीय हस्तकला मण्डल («॥ 
प्रतांब मक्ारणभीड 8000) लघु उद्योग मण्डल (झातधा 8०06 पराताशापर65 
90४70), श्रखिल भारतीय हस्त करघा मण्डल (७॥ ॥7009 क्ल॥0]0077 80%॥0) 
कौयर बोर्ड, तथा सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्थापित किये । केन्द्र में लघु उद्योग विकास सुंग- 
ठन को सरकार की लघु उद्योग सम्बन्धी नीतियाँ लागू करने का काम सौंपा गया। 
इन उद्योगों में दो करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल गया। यह संख्या 
मध्य एवं बड़े आकार के उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या से काफी अधिक थी । 
यद्यपि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने व उन पर अमल करने का दायित्व राज्य 
सरकारों का था, संघीय सरकार ने धारा 47 में निहित निदेशी सिद्धान्तों को लागू 
करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जनता के स्वास्थ्य का स्तर सुधारने की बड़ी 
बड़ी स्कीमें चलाई और वर्तमान स्क्रीमों को प्रोत्साहन दिया । पहली चार पंचवर्षीय 
योजनाओं में औषध प्रशिक्षण और अनुसन्धान के विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 
स्थापित करने, संक्रापक रोगों के नियन्त्रण, दवाग्रों की देशी पद्धतियाँ चलाने तथा 
अस्पताल एवं लघु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने पर ]050 करोड़ रुपया व्यय किया 
गया | मलेरिया, फ़ाइलेरिया, तपेदिक, कोढ़, यौव रोग, चेचक और कैंसर को समाप्त 


करने के लिए विशेष प्रयत्न किये गए। 
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जून ]960 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति स्थिर करने तथा जनता का पोषण स्तर . 
ऊपर उठाने के लिए एक राष्ट्रीय पोषण समिति नियुक्त की गई। 954 में खाद्य 
वन्तु मिलावट निरोध कानून पास किया गया जिसमें मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने, 
आयात करने तथा बेचने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया और इसका उल्लंघन करने 
वालों के लिए कड़े दण्ड निर्धारित कर दिये गए । 954 में राष्ट्रीय जल प्रदाय और 
सफाई कार्यक्रम आरम्भ किया गया और लाखों वल-कूप लगाए गए। बीमारी-सुविधा 
और सेवा भी राज्यों के ही “उत्तरदायित्व के विषय थे पर संघीय सरकार ने स्वयं 
योगदत्त स्वास्थूय सेवा (एक्राग्रएणाणण म&्/श। $०ज्ं००) की स्क्रीम चलाई । 
देश में बनाई जाने वाली वेची जाने वाली तथा वाँटी जाने वाली दवाओं के नियन्त्रण 

के लिए डुग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं डग्स व कास्मेटिक्स नियम बनाए गए । 952 
में परिवार नियोजन आरम्भ किया गया और जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए 
तेजी से काम किग्रा गया तथा अनुसन्धान किये गए । 

निदेशी सिद्धान्तों में संघीय एवं राज्य सरकारों को भारतीय जनता के साधाजिक 
स्तर की उनन्‍नति का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था | 3! मार्च, 956 को लोक सभा 
'ने देश भर में तेज़ी से एवं प्रभावशाली ढंग से शराबवन्दी का कार्यक्रम चलाने का 
प्रस्ताव पास किया | शराब्रवन्दी की नीति धीरे-धीरे पर अवाघ गति से लागू की गई 
तथा अनेक राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी कारंवाई की गई। [960 में संसद 
ने वालक अधिनियम (टप्राताथा5 ४०) पारित किया और देश भर में परित्यकत एवं 
अपराधी बच्चों की देख भाल के लिए किशोर न्यायालय, वाल कल्याण बोर्ड, रिमाण्ड 
होम एवं प्रेक्षण गृह श्ौर विशेष विद्यालय स्थापित किये गए । 956 में स्त्रियों व 
लड़कियों के अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अधिनियन पारित किया गया और उसके द्वारा 
- मई 950 में न्यूयार्क में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्वक्षर किये गए सिद्धान्तों के 
अनुरूप-स्त्रियों व लड़कियों के अनैतिक व्यापार को दमन करने सम्बन्धी कानून बनाए 
गये | अधिकतर राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों में भीख माँगने पर रोक लगाने के लिए 
विज्ञेष कानूव बनाए । केन्द्रीय समाज कल्याण वोड्ड ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 
स्त्रियों व बच्चों के कल्याण की अनेक योजनाएं चालू कीं। अन्धे तथा अच्य प्रकार से 
का व्यवितयों की देख-रेख के लिए लगभग 40 विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोले 
गये । ; 

ह ]929 के बाल विवाह प्रतिरोध कानून के अन्तर्गत कोई भी ऐसा विवाह नहीं 
कराया जा सकता था जिसमें वर की आयु 8 वर्ष से तथा कन्या की आयु ]5 वर्ष से 
कम हो । 955 के हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा यह निर्वारित कर दिया गया फ्ि 
विवाह के समय वर की कोई अन्य पत्नी तथा कन्या का कोई अन्य पति जीवित नहीं 
होना चाहिए। स्त्रियों व वच्चों के सम्बन्ध में जो अन्य सहत्तपूर्ण सामाजिक कानून 
बदाग्रे गए उनमें से कुछ ये थे : किशोर घूम्रपान अधिनियम, हिन्दू विवाहित स्त्रियों 
के पृथक रहने व गुजारा लेने के अधिकार का अधिनियम, हिन्दू वैवाहिक अयोग्यत्ता 
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निवारण अधिनियम बोर हिन्दू विवाह प्रमाणन अधिनियम । इस प्रकार, यद्यवि 
मुस्लिम सम्प्रदाय के अपने घर्मंगत जातीय कानून में परिवर्तन के प्रति विरोध के कारण 
कोई एकरूप व्यवहार-म्रहिता नहीं बनाई जा सकी, पर हिन्दू स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों 
को स्थिति सुधारने के अनेक उपाय किये गए | संविधान के एक निदेशी सिद्धान्त के 
अन्तर्गत चोदह वर्ष तक की झायु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा की 
व्यवस्था की गईं तथा अनेक राज्यों ने उस दिशा में कानून वनाए । प्रारम्भिक शिक्षा 
के राष्ट्रीय संस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले अध्यापुकों व प्रशासकों के प्रशिक्षण 
एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था की । उसने शिक्षकों व शिक्षाथियों के लिए आवश्यक 
सामग्री व साहित्य की भी व्यवस्था की । व्यस्कों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम भी 
चलाये गए ताकि प्रौढ़ व्यक्ति अपनी जीवन पद्धति में परिवर्तत कर के समाज के विकास 
में योगदान कर सके | ]969 में इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित 
किया गया । 
ललित कला अकादेमी, संगीत नाटक अकादेमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि 
(प्याज 5० ए ता ४०००० 670, साहित्य अकादेमी, अजायवघरों और 
नेशनल बुक ट्रस्ट ने संविधान की धारा 49 के उद्देश्यों की पूत्ति में सहायता की । लगभग 
सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक क* 
दिया गया । 
इस निदेशी सिद्धान्त को लागू करने के लिए कि राज्य अनुसूचित जातियों व जन- 
जातियों को सभी प्रकार के शोषण एवं सामाजिक अन्याय से बचाने के यथोचित उपाय 
करे, संसद ने मई 955 में छुआछूत निरोब कानून पास किया । इत अधिनियम द्वारा 
किसी व्यक्ति को छुआछूत के कारण किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में जाने से रोकने 
अथवा किसी पवित्र तालाब, कुएँ या भरने से पानी न लेने देने के प्रति दण्ड निर्धारित 
कर दिये गए। अन्य प्रकार की सामाजिक अयोग्यताओं के प्रवर्तत अर्थात्‌ किसी दुकान 
रेस्तरां, सावंजनिक अस्पताल, व शिक्षा संस्थान, होटल इत्यादि में न जाने देने, किसी 
सड़क, नदी, पानी के नल, नहाने के घाट, श्मशान, धर्मशाला अथवा ऐसे संस्थानों में 
रखे बतंनों का उपयोग व करने देने इत्यादि के प्रति भी दण्ड निर्धारित कर दिये गए। 
इस अधिनियम द्वारा पेशे, व्यवसाय अथवा- वाणिज्य सम्बन्धी आयोग्यताओं अथवा 
किसी इलाके में अगवास बनाने या उसमें रहने की अयोग्यता, अथवा किसी धामिक 
या सामाजिक रीति-रिवाज के अनुकरण की अयोग्यता के प्रति भी दण्ड निर्वारित किये 
गए । इसी प्रकार, किसी हरिजन को केवल इस कारण से माल वेचने या सेवा करने 
से इनकार करने के प्रति भी, कि वह हरिजन था, दण्ड निर्धारित किये गए। 
छभ+ाछत समाप्त करने के लिए कानून बनाने के अतिरिक्त, संघीय सरकार ने 
उसके लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी साधनों का भी इस्तेमाल किया | राज्य सरकारों 
को इस कुरीति को दूर करने के अधिक ठोस उपाय करने के निदेश दिये गए । 
संविधान की धारा 5! में वांछित विद्व झ्ञांति के उपायों के रूप में संघीय सरकार 
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ने गुट-निरपेक्षता और पंचशील की नीति का अनुसरण किया और शान्ति व व्यवस्था 
का वातावरण स्थापित करने के प्रयत्न किये जो समानता का समाज स्थापित करने के 
लिए जत्यन्त आवश्यक थे । 


अधिकतर उपाय प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किये गए (१४०५ ०॥॥॥6 

४९005 6 ॥0 हाणि०८व ?7070०79) 

संघीय सरकार और राज्य सरकारों ने राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्तों को लागू करने 
के जो उपाय किये, उनमें से ग्रधिकतर केवल कागज़ी कारंवाई वन कर रह गए और 
भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक परिवततन लाने में असफल रहे । धव का वितरण 
असंगत रहा भिससे घनवानों का घत्र वढ़ता गया और निर्धन और भी अधिक निर्धन 
हो गए । लगभग 80 बड़े व्यापारी संस्थानों ने देश की अधिकतर सम्पदा बटोर कर 
अपने कब्जे में कर ली और स्वयं सरकार के अपने आँकड़ों के अनुसार 972-73 तक 
भी 44 प्रतिशत जनता अर्थात्‌ 22.5 करोड़ व्यक्तियों का जीवन स्तर निर्धनता से भी 
कम था | जनता की महत्वाकांक्षाएँ उदासी और निराशा में परिवर्तित हो गईं । एक 
ओर जहाँ लाखों भूखे-प्यासे और अघनंगे व्यक्ति असीम दरिद्रता और हीतता का 
जीवन विता रहे थे, दूसरी श्रोर वहीं वैभव की चकाचौंध में वासना और पाप फल- 
फूल रहे थे । गगनचुम्वी अट्टालिकाएं क्रुग्गी-कोंपड़ियों के वीच खड़ी होने लगीं। 
सरकारी अधिकारियों तथा मन्त्रियों तक का यही कहना था कि देश में सामाजिक समा- 
नता लाने के जो भी प्रयत्न उन्होंने किये वे सब वेकार गए । संसद में तीसरी पंचवर्षीय 
योजना प्रस्तुत करते हुए नेहरू ने कहा “...बहुत बड़ी संख्या में जनता को आर्थिक 
समृद्धि का लाभ नहीं पहुँचा है श्रौर वे जीवन की मूल अनिवार्यताओों के बिना जीवन 
विता रहे हैं । दूसरी ओर थोड़े से घनिक हैं । उन्होंने किसी न किसी प्रकार अ्रपने लिए 
वैभवशाली समाज गठित कर लिया है जबकि शेष भारत उससे अभी बहुत पीछे है... 
“मुझे लगता है कि नये घन का प्रवाह किसी एक ही ओर को चल रहा है और उसका 
उचित वितरण नहीं हो रहा है।” इसी प्रकार श्रीमती गांधी ने भी अनेक बार कहा 
है कि पिछले 25 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं उनसे भी जनता की दरिद्रता दूर नहीं 
हो पाई है। अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों, योजना निर्माताओं, बुद्धिजीवियों और जन- 
नेताओं ने अनेक बार शासक वर्ग की कथनी व करनी में अन्तर स्पष्ट किये हैं । 

बेरोज़गारी निरन्तर वढ़ रही है । 970 में रोजगार तलाश करने वालों की संख्या 
: में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो 97] में यह संख्या 25.3 प्रतिशत और 972 में 
35.2 प्रतिशत बढ़ी । केन्द्रीयं श्रम मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार यह संख्या 
[970 के अंतर में 44 लाख, 97] के अन्त में 57 लाख और 972 के अन्त में 69 
लाख थी । पढ़े-लिखे वेरोजगारों की संख्या में वृद्धि अधिक तेज़ी से हुई। उनकी संल्या 
970 में ।8 लाख, 97] में 23 लाख और 972 में 33 लाख थी। हज़ारों डाक्टर 
व इंजीनियर काम की तलाश में थे । 


34 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


972 तक 38.6 करोड़ व्यक्ति लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे । निरक्ष रता की दृष्टि 
से स्त्रियों, विभेषत: देहाती स्त्रियों का-सवसे बुरा हाल था । सरकार ने जनसंख्या 
सम्बन्धी कोई दृढ़ नीति निर्धारित नहीं की, जिस का यह परिणाम हुआ कि उसे संसार 
की ]4.8 प्रतिशत जनसंख्या का ग्रुज़ारा करना पड़ता है जवकि देश का क्षेत्रफल सारी 
दुनिया के क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत है और आय केवल .5 प्रतिशत हैं । लग- 
भग 6.5 करोड़ अनुसूचित जातीय व 3 करोड़ जन जातीय व्यक्तियों को पंचवर्षीय 
योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुँचा था और उनके लिए “गरीबी हटाओ” का नारा 
पूर्णतः निरथंक सिद्ध हो रहा था । हरिजन उद्धार भी अभी कोरी कल्पना ही थी, और 
उन्हें अभी वही युगों पुरानी हीनताएँ जकड़े हुए थीं | वल्कि देहाती इलाकों में हरिजनों 
पर पहले से भी अधिक जुल्म ढाये जाने लगे थे । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, 
मंसूर और राजस्थान के अनेक इलाकों में बंधुवा मज़दूरी की प्रथा अब भी किसी न 
किसी रूप में विद्यमान थी । स्त्रियों व लड़कियों के अनैतिक व्यापार निरोधक कानून 
'लगभग 20 वर्ष से प्रचलित होने के बावजूद वेश्यावृत्ति समाप्त नहीं हो पाई। पकड़े 
गए मामलों और उन पर दिये गये न्यायालयों के फसलों से यह प्रतीत होता है कि उन 
में से 90 प्रतिशत अपराधी कानून की कमी के कारण छूट निकले | ऐसे अनेक अन्य 
उदाहरण भी हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने राज्य नीति के सिद्धान्त 
लागू करने के जो प्रयत्न अथवा उपाय किये, उनमें से अधिकतर अपना उद्देश्य पूरा 
करने में असफल रहे । 


निदेशी सिद्धान्तों को अधिक तेजी से लागू करने के लिए संविधान संशोधन 
(6 7श0ग7स्‍60ा7ओ व (07४0 0 शा0०ण66 वआा्टाए6 एपाएंए965) 
केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस की सरकारें जो वायदे स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से करती 
आ रही थीं, उन्हें पुरा नहीं कर सकी, अत: जनता ने उन्हें चौथे आम चुनावों में एक जो र- 
दार भटका दिया । निर्वाचन में करारी मात खाने के पश्चात इन सरकारों ने, विशेषत: 
केन्द्र सरकार ने सामान्य जनता की दश्शा सुधारने के कई नए उपाय किये। उनमें से 
दो उपाय यह थे कि एक तो देश के चौदह प्रमुख व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया, तथा भूतपूर्व नरेशों के प्रिवी पर्स एवं विशेष सुविधाएँ समाप्त कर दी गई। 
उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों कृत्यों को असंवैधानिक करार दिया किन्तु इस अ्रड़चन 
को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए 


797] की जतगणना के अनुसार 96[-7! में भारत की जनसंख्या में 24.57 प्रतिशत वृद्धि 
हुईं, और उस समय यह संख्या 54,69,55,945 थी | संयुक्त राष्ट्र संघ ने भविष्य वाणी की कि 
सन 2000 तक भारत की जनसंख्या एक अरव से अधिक हो जायेगी । देखो, “दि हिन्दुस्तान टाइम्ज्', 


[3 अप्रैल 497], पृष्ठ [ ॥ ध ५ 3 हक के 
श्वंधम्आ अथवा बंधक मजदूर को सारे जीवन आपने स्वामी की सेवा करनी पड़ती थी और उसके 


बाद उसका लड़का अपने पिता के उत्तरदायित्व में उसी घराने की सेवा करता था । 
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विधेयक प्रस्तुत किये । चौवीसवां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए विधि मन्त्र 
गोखले ते कहा कि यदि राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्तों को केवल “सजावट की वस्तुएँ 
अथवा शव गार के प्रसाधन मात्र” बनाकर नहीं रखना है तो ऐसे उपाय करने होंगे कि 
संविधान के स्थायी तत्त्व अर्थात्‌ मूल अधिकार और प्रेरक तत्त्व अर्थात्‌ निदेशी सिद्धास्तों 
में टक्कर हो तो निर्णय निदेशी सिद्धांतों के पक्ष में हो और अन्ततः उत्हीं पर श्रमल किया 
जाए, लोक सभा में पच्चीसवां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए गोखले ने कहा 
“कि निदेशी सिद्धान्त, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विचार किया जाने से 
भी पूर्व, संविधान की बुनियाद में विद्यमान थे, और यदि बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी 
पर्तों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव समाप्त नहीं किया गया तो 
ये सिद्धान्त पूर्णतः निरथ्थंक सिद्ध होंगे । इसके लिए धारा 3 ख के बाद 3। ग॒ जोड़ दी 
“गई। नयी धारा में यह निर्दिष्ट किया गया कि धारा ]3 के प्रावधान के बावजूद धारा 
39 के अनुच्छेद (ख) या (ग) में निर्दिष्ट निदेशी सिद्धान्तों को प्रवरतित करने सम्बन्धी 
कोई भी कानून इस आधार पर निरथंक नहीं माना जायेगा कि वह धारा 4, धारा 9 
वा धारा 3/ द्वारा प्रदान किये गए किसी भी अधिकार से असंगत है, उसे समाप्त करता 
है वा उसमें किसी प्रकार से वाघक है। धारा 3] ग में यह भी निर्दिप्ट किया गया 
कि कोई भी कानून, जिसमें यह घोषणा हो कि वह निदेशी सिद्धान्तों सम्बन्धी नीति 
को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया है, किसी भी न्यायालय में इस आधार पर 
“विचार का विषय नहीं वताया जायेगा कि उससे वह नीति कार्यान्वित नहीं होती । 


आपात्‌-स्थिति की घोषणा के वाद निदेशी सिद्धान्त (06०४6 7709९ 

शभींथः ॥76 7060 काशां07 ए फ्राप्रध8००9) 

इस प्रकार अत्यधिक अधिकारों से लैस होकर संघीय सरकार ने जनता का सामा- 
जिक व आशिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए कुछ नये उपाय किये | इनमें से उुछ मे 
थे: जनरल बीमा कम्पनियों एवं कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण, अनेक 'रग्या कप 
मिलों का अधिग्रहण, अनाज के थोक व्यापार का अधिग्रहण, रेल कर्मचारियों की ह१ 
ताल (जिससे देश की अर्थव्यवस्था के और अधिक अस्त-व्यस्त होने का भय था) समाप्त 
कराने के कठोर उपाय, अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में भी हड़तान न होने देने के उपाय, 


इत्यादि । किन्तु ये सब उपाय भी पूर्वेंचचित उपायों के समान ही बेकार साबित हुए । 
974 में अनेक विपक्षी दलों ने, जयप्रकांग नरायण के नेलूत्व में, कांग्रेस राज्य ? 
अव्यवस्था एवं अयोग्यता के प्रति एक देशव्यापी आन्दोलन चलाया । श्रीमती टांद्ी ने 
कहा कि यह उन्हें प्रधानमन्त्री पद से हटाने की 'साजिय है । उन्हेनि दाद्रपत 
संविधान की धारा 352 () के अन्तर्गत आपात्‌-स्थिति घोषित करने का परानम 
5: हारशाद- 


दिया और राष्ट्रपति ने उस पर तुरत्त अमल किया तथा 26 जून, [975 


है + 3॥* 


हा 
4 
टूट 


० व्य गटर के 
समठता का सरुबकानूः 


स्थिति घोषित कर दी गई। 26 “उग्रवादी' संगठ 
गया तथा भारत रक्षा कातून एवं आन्वरिक सुरक्षा कानून 





5. 
५ पान 


36 भारतीय घासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


की सेजन्वन्द कर दिया गया। | जुलाई को प्रधानमन्त्री ने एक 20 सूत्री आशिक 
कायम घोषित किया और कहा कि इस कार्यक्रम को तेजी से एवं पक्‍के इरादे से लागू 
क्रिया जायेगा। यह कार्यक्रम निदेशी सिद्धान्तों से बहुत मिलता-जुलता है । केन्द्र सर- 
कार एवं राज्य सरकारों ने इसे लागू करने के अनेक उपाय किये | उदाहरणतया, संसद 
ने यरगों पुरानी बन्‍्धुवा मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिये एक कानून पास किया 
और राज्य सरकारों को छुड़ाये गये मजदूरों के पुनर्वास की योजनाएँ तैयार करने का 
आदेध दिया गया। गरीब देहातियों, मजदूर किसानों, देहाती शिल्पियों, तथा छोटे 
किसानों के के, जो 30 जून, 97] को कुल्न ।,9]0 करोड़ रुपये के थे, माफ कर दिये 
गए । जनवरी 976 में संसद ने एक विधि पारित करके पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान 
काम के लिए समान मजदूरी की व्यवस्था की श्र काम पर लगाने के सम्बन्ध में स्त्रियों 
के प्रति कोई भेदभाव न बरतने का आदेश दिया । कई राज्यों ने कृषि मजदूरों के 
लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी । फरवरी 976 में संसद ने औद्योगिक विवाद 
(संशोधन) अधिनियम पारित किया और 300 से अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले 
गोद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए, काम बन्द करने, छंटनी करने या मज़दूरों को खाली 
वठाने के प्रति सरकार की पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया, ताकि उन प्रतिष्ठानों 
में मजदूरों को संरक्षा प्रदान की जा सक्रे । 

6 फरवरी, 976 को संसद ने खाद्य पदार्थों में मिलावट निवारक (संशोधन) श्रधि- 
नियम पास किया और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत 
सख्त सज़ाएँ निर्धारित कीं, जिनमें आजीवन कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना 
भी सम्मिलित थे । दहेज का आदान-प्रदान अवैध घोषित कर दिया गया और देश भर 
में सहज्नों लड़के-लड़कियों ने शपथ ली कि वे अपने विवाह के समय दहेज नहीं लेंगे । 
घन को गिने-चुने हाथों में एकत्रित होने से बचाने तथा ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी 
और तस्कर व्यापार बन्द करने के अनेक उपाय किये गए । जिन परिस्थितियों में कोई 
वस्तु आयात करने की अनुमति दी जाती है, उनका उल्लंघन करके आयातित माल 
का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए 2 जनवरी; 976 को आयात- 
निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक पास किया गया । तस्कर व्यापार और विदेशी 
मुद्रा की हेरा-फेरी से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ रहा था । इसे रोकने 
के लिए संसद ने तस्कर व्यापारी एवं विदेशी मुद्रा तस्कर (सम्पत्ति ज़ब्ती) अधि- 
नियम पारित किया । इस अधिनियम के आधीन तस्कर व्यापारियों की अवैध तरीकों 
से अजित सम्पत्ति को राज्य द्वारा ज़ब्त किया जा सकता है । तस्करी बन्द करने के 
लिए संसद ने विदेशी मुद्रा परिरक्षण और तस्करी निवारक (संशोधन) अधिनियम 
भी पारित किया । छोटे, किसानों, कृषि मजदूरों, तथा छोटे व्यापारियों व दस्तकारों 
के लिए उधार की सुविधा जुटाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विधेयक पास किया गया 
ताकि छोटे-छोटे बैंक स्थापित किये जा सकें | छिपी आयों की स्वैच्छिक घोषणा योजना 
द्वारा 500 करोड़ रुपये का “कालाघन” इवेत हो गया और सरकार को इस रकमः 


राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्त अर 


“का 25 प्रतिशत भाग करों के रूप में प्राप्त हुआ । शहरी भूमि की सौदेबाजी, भुनाफा- 
खोरी, और छल-व्यापार को समाप्त करने के लिए संसद ने 2 फरवरी, 976 को 

(शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमत अधिनियम पास किया तथा राज्यों को 

| ऐश्वय-निर्माण करने तथा अधिकतम सीमा से बड़े प्लाटों पर पहले से बने ऐड्वर्य भवनों 
पर भारी कर लगाने का आदेश दिया गया। केद्ध सरकार ने राज्य नीति के निदेशी 
सिद्धात्तों को लागू करने के अनेक उपाय किये, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव के 
कारण नहीं किया जा रहा है। 

राज्य सरकारों ने भी उस दिशा में तेजी से कार्य किया | जनता की कठिनाइयाँ कम 
करने के लिए दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं के भाव कम कराये गए और साव॑- 
जनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया। भूमि सुधार के उपायों को लागू करते 
तथा फालतु भूमि को भूमिहीनों में वाँटने के काम शुरू किये गए। छोटे किसानों और 
भूमिहीनों को साहुकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कर्जों की अदायगभी में छूट देने के 
आदेश दिये गए और कई राज्यों ने उन्हें समाप्त करते के कानून बनाए। रोज़गार प्राप्ति 
और प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए, विशेषतया कमज़ोर वर्गों के लिए भअप्रेन्टिस 
स्कीमें चालू की गईं | भूमिहीन कृषि मज़दूरों के आवंटन में अनुसूचित जातियों व जन- 
जातियों को प्राथमिकता दी गईं। कमज़ोर वर्गों को लगभग 60 लाख मकान वनाने के लिए 
जमीनें दी गईं | अधिकतर राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों ने रवैये तथा कार्यविधि में 
'परिवर्तत लाने के लिए अनेक सुधार-कार्य किये और हज़ारों भ्रष्ट एवं अकुशल अधि- 
कारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया। 
ये सभी उपाय निदेशी सिद्धान्‍्तों को वास्तविकता प्रदान करने के लिए किये गए हैं 

पर इन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त होती है यह अभी समय ही बताएगा । 


हि 
ब्न्जीन्क 

पी: 
जप 
बन 
०4 
! हे 


संविधान-संशोधन की समस्या 


(6 शकाशा 0 एगाइप्रधंगा्े 3प्रशावाशा(: 


संविधान के रचयिताओं ने भारत की जनता को एक संविधान प्रदान किया जिसे 
देश की क्रान्ति के दूसरे व अधिक बुनियादी चरण, आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातन्त्र 
लाने, के दृष्टिकोण से रचा गया था । वे जानते थे कि संविधान को लक्ष्य-प्राप्ति का 
एक साधन होना चाहिए, और यदि उसका कोई भाग या प्रावधान लक्ष्य-प्राप्ति में 
वाधक हो तो उसे संशोधित कर देना, तथा आवश्यक हो तो तिकाल देना चाहिए। 
संविधान ऐसा न हो कि उसे बदला ही न जा सके और न ही उसे प्रगतिहीन होना 
धाहिए, अन्यथा वह उन्नति में वाधक होगा और आगामी पीढ़ियाँ उसे भंग करने 
का प्रयास करेंगी । 
राजनीतिक समाज में जनता का आचरण विधि द्वारा नियन्त्रित अवश्य होता है 
किन्तु विधि द्वारा ऐसे बन्धन नहीं लगाये जाने चाहिए जो असहनीय हों । देश की 
भाधारभूत विधि के रूप में संविधान भी उसी प्रकार का होवा चाहिए । जवाहरलाल 
नेहरू ने इस विषय में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे : “यद्यपि हम संविधान 
को यथाशक्ति ठोस व स्थायी वनाना चाहते हैं पर संविधानों में कभी स्थायित्व नहीं 
होता । संविधान में चम्बता अवश्य होनी चाहिए | यदि संविधान को कठोर (रण 
89!0०) एवं स्थायी (&800०) वना दिया जाय तो उससे राष्ट्र की उन्नति रुक जायेगी 
अर्थ देश की जीवित, ओजस्वी एवं प्रगतिशील जनता का विकास ठप्प हो जायेगा। 
कुछ भी हो, हम संविधान को ऐसा कठोर कभी नहीं बना सकते कि उसे समय की 
आवश्यकता के अनुसार सुधारा न जा सके । आज इतनी खलबली है और इतने 
शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं कि हम जो कुछ करते हैं, शायद कल तक उसकी उपयो- 
गिता कम हो जाये ।” राजनीति-वैज्ञानिकों और संविधान विधि विशेषज्ञों का सदैव 
यह दृढ़ मत रहा हैं कि देश के संविधान में संशोधन करने ,की गुजाइश अवश्य रखी 
जानी चाहिए। उदाहरणतया, मलफोर्ड (४००70) का कहना था कि “जिस संविधानः 
में संशोधन नहीं किया जा सकता वह भाग्य की निक्षष्ठतम करता है, अथवा वह 
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स्वयं करता ही है |? विलियम वी. मुनरों (श्ातश्या 8. ॥४ए४०) ने लिखा है 
“असंशोधनीय संविधान की कल्पना एक विपरीतार्थक पदनाम के अतिरिक्‍त कुछ नहीं 
हो सकती ।” हाय ग इवेन्डर विलिस (प्रगनश्ठा) एथ्यातंटा ५/॥॥॥४) ने अपनी पुस्तक 
(शाह॥गांगादोा दवा? ० ९ ए/ग्थ्व 56०४४ में लिखा है कि संविधान की 
परिवतंनीयता का सिद्धान्त जनता की प्रभुत्व सम्पन्नता के सिद्धान्त पर आधारित है । 
हरमन फ़ाइनर (सथाणक्ा स॥०) ने अपनी पुस्तक 2॥6 2॥0077 द्वार 2/ध९९० 
री ०्बंशश 690श7)फ्राश॥ में संविधान को संशोधन की प्रक्रिया बता कर परि- 
भाषित किया है । उनके विचार में संविधान संशोधन का अर्थ एक प्रावधान को 
संविधान से अलग करके पुनः (संशोधित रूप में) संविधान में सम्मिलित करना, अथवा 
उसे “तोड़ कर पुन ॒ बनाना' है। उन्होंने संशोधन सम्बन्धी घारा को इतना मौलिक _ 
माना कि वे उसे भी संविधान ही कहने लगे। अनेक अन्य प्रतिष्ठित लेखकों ने भी 
यही विचार व्यक्त किये हैं। संविधान के रचयिता यह जानते थे कि एक विकासमान 
समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति संशोधन प्रक्रिया से ही हो सकती है, 
अत: उन्होंने संविधान संशोधन की एक कार्य-विधि निर्धारित की, जो संविधान: के 
वीसवें भाग के रूप में स्थापित हुई । 


संविधान के संशोधन की कार्य-विधि 
(?0९९0॥76 07 4्ववशाताशा। 0० 6 (णा॥/ए0॥) 


संविधान के संशोधन की प्रक्रिया सम्बन्धी घारा 368 में विधान है कि इस उद्देश्य के 
लिए संसद के किसी भी सदन में (किन्तु किसी राज्य को विधान सभा में नहीं)? * 
विधेयक लाया जा सकता है, जिसे संसद में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए । विधेयक को यह स्वीकृति मिल जाने पर 
(जिसके लिए समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई), संविधान को विधेयक 
के प्रावधानों के अनुसार संशोधित माना जायेगा । 

संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल तभी हो सकता है जब उसे संसद के 
प्रत्येक सदन ढ्वारा () सदन को कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा (2) सदन में 
उपस्थित सदस्यों (जिन्होंने मत दिया हो) कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित 
क्रिया जाये । उसके बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित करने से पहले कम 
से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके सत्यापित किया 
जाना आवश्यक होता है। ये प्राववान निम्नलिखित हैं 


70॥0[66 व उ्ा९5 ४. छएद्वार, 2श/ए९ववाँ ईतव॑ंकटर दावे 600शाअला (फ्०ात ए7655 
40., 000009, 935) 9. 537 

श्जााशा 8. शिणा0, 7॥९ 60"'शाम्राशा। गण एहल्व ५7६९९ (४४८५! (०प्राएशाए, 
]२०ए ४075, 947) 

श्लेखक के अपने शब्द । 
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(फ) राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी घारा 54. राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति 
सम्बन्धी घारा 55, संघीय कार्यकारी सत्ता सम्बन्धी धारा 73, राज्यों की कार्यकारी 
सचा की सर्यादा सम्बन्धी घारा 62, अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्या- 
यालयों सम्बन्धी घारा 244, अथवा 

(ख) सदोच्च न्यायालय सम्बन्धी भाग ए का अ्रध्याय ॥५, राज्यों के उच्च 
न्यायालयों सम्बन्धी माग शा का अध्याय ५, केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी 
सत्ता के बंटवार सम्बन्धी भाग >] का अध्याय [ ४ 

ग) सातवीं अनुसूची में निवद्ध तीनों विधायी यूचियाँ । 

(घ) लोक सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अथवा 

(छ) संविधान संघोघन सम्बन्धी धारा 368 के प्रावधान । 

इन प्रावधानों को सामान्यतः संघीय प्रावधान कहा जा सकता है क्‍योंकि इनसे केन्द्र 
एवं राज्य दोनों ही सम्बन्धित रहते हैं । भारत के एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश के. 
सुब्वाराव ने उन्हें संविधान के “परिरक्षित उपलब्ध” (गराएशाए)००त ?70शं५रं09) 
वताया है । 

संविधान की उन 22 घाराओं के अतिरिक्त जिन्हें सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित 
किया जा सकता है, शेष घाराओं को (क) प्रत्येक सदन के सामान्य बहुमत द्वारा, और 
(ख) तत्सम्बन्धी सदन के उपस्थित मतदाता सदस्यों के न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत 
से संशोधित किया जा सकता है । उपयुक्त 22 धाराएँ निम्नलिखित विषयों से सम्ब- 
न्धित हैं : नागरिकता प्राप्त करने तथा नागरिकता का परित्याग करने एवं नागरि- 
कता सम्बन्धी अन्य सभी मामलों पर नियम बनाने के संसद के अधिकार (धारा ॥), 
नए राज्य स्थापित करना अथवा वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना (धारा 4), 
राज्यों में उच्च सदन स्थापित करना व समाप्त करना (धारा 69), अनुसूचित क्षेत्रों 
तथा जन-जातियों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान (अनुसूची ५, भाग घ), उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन (धारा 25,2) इत्यादि । 

इन प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संसद जो विधि निर्माण करती है, वे धारा 
368 के दृष्टिकोण से सौविधान संशोधन नहीं माने जाते । 

ससद में संविधान-संशोघन विधेयक की प्रत्येक धारा अलग-अलग पारित की जाती 
है और प्रत्येक धारा के लिए आवश्यक बहुमत होना आवश्यक होता है । 8 मई, 970 
को एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य मधु लिमये ने यह आपत्ति उठाई कि परि- 
वर्तितं राजनीतिक परिस्थिति में संसद में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नहीं है, अतः दो-तिहाई बहुमत का प्रश्न छोड़ दिया जाये । अन्यथा, वर्तेमान 
कार्यविधि से ऐसे संविधान संशोधन भी पारित न किये जा सकेंगे, जिनकी तुरन्त 
आवश्यकता है । इसके कुछ समय बाद, सितम्वर में, जब भूतपूर्व नरेशों के प्रिवी पर्सो 
तथा विशेषाधिकारों (2779 775०5 7 !श्श०४०७) सम्बन्धी एक विधेयक राज्य 
सभा में, उसके प्रथम पाठ के अवसर पर ही केवल इस लिए गिर गया कि आवश्यक 
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-तिहाई बहुमत में केवल एक मत का तिहाई कम रह गया था, तो मधु लिभये का दृष्टि- 
कोण और अधिक दृढ़ हो गया । (विधेयक के समर्थन में [49 और विरोध में 75 मत 
आये, जबकि इसके पारित होने के लिए 49.33 मतों की आवश्यक्रता थी |) मामला 
संसद की विषय समिति में प्रस्तुत किया गया, जिसने सुझाव दिया कि विशेष बहुमत 
की आवश्यकता आरम्भिक अवस्थाओं में नहीं वरन्‌ विधेयक पारित होने की अन्तिम 
अवस्था में होनी चाहिए । 

कित्तु विषय समिति ने अनुभव किया कि ऐसे वहुपदीय विधेयक्रों में, जिनमें संवि- 
धान के अनेक पहलुओं तथा विषयों सम्बन्धी विविध घाराओं में संशोधन किया जाता 
हो, भिन्‍न-भिन्‍न सदस्यों का प्रत्येक विषय पर भिन्‍न दृष्टिकोण हो सकता है | यदि 
विशेष बहुमत द्वारा मतदान को अन्तिम अवस्था के लिए ही उठा रखा जाये तो सदस्य 
अरात्ति में पड़ जायेंगे और उनके मत द्वारा उनका दृष्टिकोण व्यक्त नहीं हो पायेगा । 
अत: समिति ने सुझाव दिया कि भविष्य में संविधान-संशोधन सम्बन्धी प्रत्येक विधेयक 
केवल एक ही पहुलू अथवा विषय से सम्बन्धित हो ।* 

एक बार यह भी प्रश्त उठाया गया कि जिस संविधान-संशोधन विधेयक पर राज्यों 
की स्वीकृति लेना आवश्यक हो, उसे सभी राज्यों,को भेजा जाये, अथवा कुछ ही राज्यों 
की स्वीकृति प्राप्त कर लेता पर्याप्त होगा । तीसरे संविधान संशोधन विधेयक को आधे 
राज्यों द्वारा स्वीकृति भेजे जाने के तुरन्त बाद से प्रवतित घोषित कर दिया गया था । 
इस पर मैसूर राज्य विधान मण्डल ने आपत्ति की थी कि उसे विधेयक के प्रति स्वी- 
कृति व अस्वीक्ृति देने के लिए विचार करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया । 


950 के बाद किये गये संविधान संशोधन 
(8॥परशापशा|$ ० 6 (णाशएाणा 89706 4950) 


संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 95 [6 ८०णरन्नॉणांणा (शा 

#0॥0 7677) 4060 95] ] 

संविधान प्रवर्तित किये जाने के कुछ ही मास बाद उसके क्रियान्वयन में अनेक 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ पेश आई, जिनके कारण उसकी अनेक धाराओं में संशोधन 
करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी | जुन 95 में संविधान (प्रथम संशोधन 
अधिनियम) पारित किया गया, जिम्तक्रे द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गये : 

() धारा 5 में एक नया खण्ड (4) जोड़ दिया गया। 

(2) घारा 9 के खण्ड (2) और (6) की भाषा में सुधार किया गया । 

(3) धाराएँ 3, 3[-क और 3]-ख जोड़ी गईं । 

(4) मूल अधिनियम 85 के स्थान पर नया अधिनियम जोड़ा गया । 


-प॥र मररव।॥4ा0 77725, 70 दिसम्बर, 970), पृष्ठ 8 । 
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(5) धारा &7 के खण्ड (॥) वे (2) की भाषा में सुधार क्रिया गया । 

(6) मल घारा ]74 के स्थान पर एक नई घारा जोड़ी गई । 

(7) घाना ]56 के खण्ड ([) वे (2) की भापा में सुधार किया गया । 

(8) घारा 3] के खण्ड (), में सुधार किया गया। इसी प्रकार घारा 342 के 
खण्ड (), पारा 372 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (व) तथा धारा 376 के खण्ड ()) की 
भाषा में भी संधार किया गया । 

(9) स्विधान की नवी अनुसूची के बाद एक नई, दसवीं अनुसूची, जोड़ी गई । 

यह उल्लेखनीय है कि इन घाराओं में से अधिकतर में संशोचन अनेक मामलों में 
न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों द्वारा कठिनाई उत्पन्त होने के फलस्वरूप करने पड़े, 
जैसे कि फा्मेम्वर सिंह बनाम विहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ब्रज 
भूषण बनाम दिल्‍ली राज्य, तथा मोतो लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार । इन मुक- 
हमों में भिन्‍न-भिन्‍न मुद्दे उठाये गए, जैसेकि भाषण की स्वतन्त्रता के मौलिक अधि- 
कार की मर्यादा, मध्यवर्ती जनों की जमींदारी (भ्रूमि) का ग्रहण, प्रत्येक नागरिक 
द्वारा कोई भी व्यवसाय, व्यापार, धन्‍्चा, इत्यादि अपनाये जाने की मूल स्वतन्त्रता 
(धारा 9, छ:) का किसी राज्य द्वारा किसी व्यापार को अपने एकल अधिकार में 


करने से टकराव इत्यादि । 


संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 952 [776 एएाःञाप्राएत (8९००१. 
हगलथातंग्राव्या) 8० 952 ] 
संविधान में दुसरा संशोधन, पहले संशोधन के लगभग दो वर्ष बाद, मई 953 में 
हुआ । इस संशोधन द्वारा संविधात की धारा 8] के खण्ड (]) के उप-खण्ड (ख): 
में से “प्रति 7,50,000 जनसंख्या में से न्यूनतम एक सदस्य, और” शब्द निकाल दिये 
गए, अर्थात्‌ लोक सभा का एक सदस्य अब 7,50,000 से अधिक जनता का प्रतिनि- 
घित्व कर सकता था। इसका उहूँ इय सदन की सदस्य संख्या 500 तक सीमित रखना 


था। 


संविधान (त्तीसरा संशोधन) अधिनियम, 954 [7४४ एणश्ाणिीणा (व 


6727077077) 20०, 954 | 
भारतीय गणराज्य के पाँचवें वर्ष (फरवरी, 955) में संविधान की सातवीं अनु- 


सूची में संशोधन द्वारा समवर्ती विधान सूची के 33वें इच्दराज के स्थान पर नया इन्द- 
राज किया गया। 


संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 955 [प्रशञ8 एगाइपणांणा (#0पव. 


ह८7र्वताला) 8०, 955] ेु 
954 में उच्चतम न्यायालय ते पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बला बनर्जी के वाद 


संविधान-संशोधन की समस्या 43: 


में यह सिद्धान्त निरूपित किया कि जब किसी व्यक्ति को उसके किसी अधिकार से 
वंचित किया जाये तो उसे उसका “न्यायोचित मुआवजा” (७ ४७ €पुएंश्शथ्या) 
मिलना चाहिए । न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए कि मुआ- 
वजे को मात्रा पर्याप्त थी अथवा नहीं | संघीय सरकार समाजवाद के पथ पर चल 
रही थी, अतः उसे यह निर्णय एक वाधा प्रतीत हुआ । इसके प्रतिकार के लिए अप्रैल 
955 संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम द्वारा धारा 3] और 3] क में संशोधन 
किया गया और धारा 3 के खण्ड (2) और धारा 3] क के खण्ड (]) के 
स्थान पर नए अनुच्छेद जोड़े गए । इसके परिणामस्वरूप “किसी सार्वजनिक उद्देश्य” 
के लिए किसी सम्पत्ति के अनिवाय अधिग्रहण के लिए दिये गए मुआवज्ञे की मात्रा 
के औचित्य का प्रश्न न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता । किन्तु “किसी सार्वजनिक 
उद्देश्य” के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति का अनिवाय अधिग्रहण अथवा, अधियाचन नहीं 
किया जा सकता तथा अधिग्रहण से पहले मुआवज़े की राशि निर्वारित करना अथवा 
मुआवजा निश्चित करने व अदा करने के पिद्धान्त एवं प्रणाली निर्दिष्ट करना आव- 
इयक एवं अनिवार्य कर दिया गया । इसके अतिरिक्त जब किसी विधि में किसी संपत्ति 
के स्वामित्व व कब्जे का अधिकार राज्य को अथवा उसके किसी निगम को हस्तां- 
तरित करने की व्यवस्था न हो तो उसके कारण किसी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति से 
वंचित होने पर भी यह नहीं समभका जा सकता कि उस विधि में सम्पत्ति के अनिवाये 
अधिग्रहण या अधियाचन (8०पप्रांआंएंणा 9 7ध्वपराधा०णा 0 छ079श79) का प्रावधान 
है। ऐसे मामले में मुआवज्े की अदायगी भी वैधानिक रूप से अध्वध्यक नहीं होगी । 

प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जो धारा 3]-क जोड़ी गई थी, उसके 
आशय को विस्तत कर दिया गया। मूल धारा 305 के स्थान पर एक नई धारा' 
जोड़ दी गई | संविधान की नवीं अनुसूची में भी संशोधन करके इन्दराज ]3 के बाद 
कुछ नए इन्दराज किये गए 


संविधान (पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 955 [06 एणाशाॉणि० (धि 

#ाशाता6या) 0०, 955 | 

दिसम्बर, 955 में संविधान (पांचवाँ संशोवत) अधिनियम पारित किया गया 
और धारा 3 में संशोधन किया गया | उस धारा के मूल पाठ में राज्यों के पुनर्गठन 
सम्बन्धी विधेयक पर राज्यों द्वारा प्रकट करने के लिए समय की सीमा निश्चित नहीं 
की गई थी | संघीय सरकार राज्यों के पुनर्गठन का विचार कर रही थी पर उसे यह 
डर था कि उससे जो राज्य प्रभावित होंगे, वे इस कार्य में बाघा डालेंगे अथवा उसे 
होने ही न देंगे । अतः मूल पाठ में संशोधन करके निर्धारित कर दिया गया कि राज्य 
विधान मण्डल ऐसे विधेयकों पर “उनको भेजे गए पत्र में निश्चित अवधि के भीतर व 
राष्ट्रपति द्वारा अनुमित परिवर्धित अवधि के भीतर” अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करें ! 


द्द भारतीय घासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


संविधान (छठा संघोधन) अधिनियम, 956 [वाल टणाउइपताणांगा (इं्रा 

टैग 0ाताएाओ) #0, 956 |] 

छठा संदिधान (संशोघन) अधिनिग्रम सितम्बर ]956 में पारित किया गया। 
इस अधिनियम द्वारा संविधान की मातवीं अनुसूची में संघोध्न किया गया, तथा (क) 
संघीय विधान सूची में इन्द्राज 92 के बाद एक नया इर्दराज किया गया, और (ख) 
चाज्य ब्रिघान सूची में इन्दराज 54 के स्थान पर एक नया इस्दराज किया गया। 
घादा 269 में (क) खण्ड (]) में उप-खण्द (च) के बाद एक नया उप-खण्ड(छ) जोड़ा 
गया; तथा (ख) खण्ड (2) के बाद एक नया खण्इ (3) जोड़ा गया। धारा 286 


में-/ (क) खण्इ () की व्याख्या काट दी गई तथा (ख) उप-खण्ड (2) व (3) के 
स्थान पर नए खण्ड (2) और (3) जोड़ दिये गए । 


संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, ]956 [प॥० एणाजञापधंणा 

(5९एलात #राशातग्राएा) 8०, 4956] 

956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप, अक्तृवर, 956 में सातवाँ 
संविधान (संगोघन) अधिनियम पारित किया गया। यह तब तक के संझोघतनों में 
'सबसे वड़ा-संशोघन विधेयक था, तथा उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियस के क्रियान्वयन 
के उहं श्य से रचा गया था | धारा | के खण्ड (2) तथा खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख ) 
'के स्थान पर नए प्रावधान जोड़े गए । संविधान की पाँचवीं अनुसूची के स्थान पर नई 
अनुसूची जोड़ी गई। चौथी अनुसूची का पुनः विधान किया गया । धारा 8] व 82 
के स्थान पर नई धाराएँ जोड़ी गईं । घारा 3, 53, 58, 68, 7, 26, 27 
और 222 के संलग्न प्रावधानों के स्थान पर नए प्रावधान जोड़े गए । घारा 220, 224, 
230, 23।, 232, 239, 240, 298 और 37] के स्थान पर नई घाराएँ जोड़ी गईं | 
258 क, 350क, 350ख, 372क- और 378क इत्यादि नई घाराएँ जोड़ी गईं । दूसरी 
-और सातवीं अनुसूची में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उद्देश्य से सारभूत संशोधन किये 
गए । 


संविधान (आठवाँ संशोधन) अधिनियम, 959 [76 एणाश्सण॑णा 
(सहधा #गालातव॥०70 ७०, 959 | 
लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में ऐग्लो-इंडियनों, अनुसूचित जातियों 
व जन-जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, धारा 334 के प्रावधानों के अनुसार, 
संविधान आरम्भ होने के दस वर्ष बाद, अर्थात्‌ 960 में समाप्त होना था। किन्तु 
राजनीतिक क्षेत्रों में बह अनुभव किया गया कि यह आरक्षण पुनः दस वर्षों के लिए 
जारी रखा जाए । अतः धारा 334 में तदनुसार संशोधन करके “दस वर्ष” के स्थान 


प्र “बीस वर्ष” कर दिया गया । 


संविधान-संशोघन की समस्या 45. 


संविधान (नवाँ संशोधन) अधिनियम, 960 [0० एणाइ्प्रणांण। (प्र 

खैग्रद्यताथां) 8०, [960] 

0 सितम्बर, 958 को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ वेरुव्ारी 
यूनियन नं. [2 को दोनों देशों में विभाजित करने के एक करार पर हस्ताक्षर किये 
थे | यह प्रदेश पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित था। इस करार को क्रियान्बित 
करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में दिसम्बर 960 के संविधान (नवें संशो- 
घन) अधिनियम द्वारा यथोचित संशोधन किया गया । 


संविधान (दसवाँ संशोधन) अधिनियम, 96। [96 एणाशमापाांणा 
(का 8ग्राशगतगाथां) #0०५ 96] | 
संविधान में दसवाँ संशोधन अगस्त 96] में, संघीय (केन्द्र शासित) प्रदेशों में 
दादर व तगर हवेली के नाम जोड़ने के लिए किया गया। इसके लिए संविधान की 
प्रथम अनुसूची एवं घारा 240 में परिवर्तत किये गए । 


संविधान (ग्यारह॒वाँ संशोधन) अधिनियम, 9] [6 एणज्ञाणांगा 

(हा6्एव्गी #प्राधातारधा) 30०, 96] 

राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 962 के ग्रीष्म काल में होना था। केन्द्र सरकार 
को यह आशंका थी कि कहीं ऐसा त हो कि सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों व राज्य 
विधान सभाओं के चुनाव पुरे न होने तथा निर्वाचक पंजिका (8[6००७| (०॥६९९०) 
पूर्ण रूप से तैयार न होने के आधार पर न्यायालय में वाद चला कर राष्ट्रपति पदीय 
निर्वाचन में बाघा डालने के प्रयत्न न किये जाएँ। ऐसे प्रयत्नों के भगाऊ प्रतिकार के 
लिए दिसम्बर 96] में संविधान (ग्यारह॒वाँ संशोधन) अधिनिय्रम पारित किया गया । 
धारा 7] में खण्ड (3) के बाद यह जोड़ दिया गया कि “किसी व्यक्त के राष्ट्रपति 
व उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए कि 
उनको निर्वाचित करने वाले संदस्यों की मतदाता सुची में कोई रिक्त स्थान है,.चाहे 
उस (रिक्तता$ का कुछ भी कारण हो ।” 

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी घारा 66 के खण्ड() का मूल प्रावधान कि 
“संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक संयुक्त सभा में एकत्रित होकर” उपराष्ट्रपति 
का निर्वाचन करेंगे, वेकार एवं अनावश्यक पाया गया क्योंकि व्यवहार में संयुक्त बैठक 
का कोई लाभ नहीं था| अत: घारा 66 में भी संशोधन कर दिया गया और मूल शब्दों 
के स्थान पर यह शर्त जोड़ दी गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन “एक निर्वाचन 
मण्डल के सदस्य करेंगे जिसके सदस्य संसद के दीनों सदनों के सदस्य होंगे ।” 


46 भारतीय गासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


संविधान (वारहवा संशोधन) अधिनियम, 962 [7॥6 एणाशधयां०/ 
(छटाओी /ाध्याताला।) 0०. ]962 ] 
मा ]9602 में गोआ, दमन भीर दीव (609, गाथा 9॥0 700०0) के नाम 
मेन्द्रशासित प्रदेशों की सूची में जोड़ने के लिए संविधान, बारहवाँ संशोत्रन अधिनियम 
पारित किया गया तथा उसके लिए संविधान की प्रथम अनुसूची तथा घारा 240 में 
भी सथावश्यक सुधार किये गए । 


संविधान (तेरहवाँ संघोधन) अधिनियम, 92 [पगा6 एकाामाणा 

(॥॥7९लागी #गालावालशा) ७०४, 962] द् 

नागा जनजातियों में बसे असम के पर्वतीय जिलों तथा उत्तर-पूर्व सीमा प्रदेश (नेफ़ा) 
के ट्यूनसाग सीमान्त प्रमण्टल को मिलाकर सितम्बर 962 में पृथक नागालैंड राज्य 
बना दिया गया, तथा उसकी स्थापना के लिए विश्ेप प्रावधान करने के लिए तेरहवाँ 
संविधान (समोघन) अधिनियम पारित किया गया । इस अधिनियम द्वारा गवर्नेर 
के विशेष अधिकारों, तथा राज्य विधान मण्डल स्थापित करने के लिए विशेष प्राव- 


घान किये गए ।? 


संविधान (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम, 962 [7७ एऐकानाएंगा 

(ए0प्र/टशात 8 फरथातााथां) 80०, 962 ] 

962 में ही संविधान में तीसरा संशोधन हुआ था पर उसके दिसम्बर मास में 
संशोधनों की संझ्या ।4 तक जा पहुँची । चौदहवाँ संशोधन दिसम्बर 962 में, अंशत: 
पांडीचेरी को केन्द्र शासित प्रदेशों में जोड़ने के लिए किया गया । इसके लिए प्रथम 
अनुसुची और धारा 240 में परिवर्तन किये गए । केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या में 
निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखकर धारा 8! के खण्ड (]) के उप-खण्ड (ख) में संशो- 
धन करके केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए 20 के स्थान पर 25 सदस्य 
संख्या निश्चित कर दी गई। धारा 239 के वाद धारा 239 (क) जोड़ कर संसद को 
हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोआ, दमन और दीव के किसी भी केन्द्र शासित 
प्रदेश के लिए स्थानीय विधान मण्डल स्थापित करने की क्षमता प्रदान कर दी गई। 


संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 4963 [7४४ एकाशापराणा 


स्विल्ल्यां। 4्षेतराल्ातीम्रथ ) 3०५ [962 | 
अक्तूबर 963 में संविधान में पत्द्रहवाँ संशोधन किया गया । धारा 24 में परि- 


5ड नके विस्तृत भ्रध्ययन के लिए देखो, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रकाशित 
८ (गाउउब्रीा गीआाबीव, (00फराथाणबाएल 20907,(फ2८ए ॥26॥४ 973) 


पृष्ठ 2335-235 । 
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वर्तत कर के खण्ड 2 के वाद “उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु संसद के 
विधि द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा एवं संसद के ही द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली से निश्चित 
की जायेगी” जोड़ दिया गया । 

इसी अधिनियम द्वारा धारा 28 में भी परिवर्तन किया गया । इस घारा के मूल पाठ 
में निदिष्ट था कि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश “किसी भी ऐसे व्यक्ति से उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का आग्रह कर सकते हैं, जो उच्चतम 
स्यायालय व संघीय न्यायालय (660० (007) के न्‍्यायावरीग रह चुके हों । 
“संघीय स्यायालय” के स्थान पर “या जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 
पद पर आसीन रह चुके हों तथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की 
अहँता रखते हों,” शब्द जोड़ दिये गये । 

धारा 2[7 में संशोधन कर के उच्च न्यायालय के न्याग्राधीश की सेवा निवृत्ति की 
आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई । उच्च न्यायालय के अतिरिक्‍त न्यायाबीश 
तथा स्थानापत्न न्यायाधीश के काम करने की अधिकतम सीमा भी 62 वर्ष निश्चित 
कर दी गई । इस उद्देश्य के लिए घारा 224 में परिवर्तत किया गया । 

धारा 27 के खण्ड (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड जोड़ कर उसे आरम्भ से 
ही जोड़ा हुआ मात्र लिया गया--(3) यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायात्रीश की 
बयस के बारे में प्रश्त उठ खड़ा हो तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च 
न्यायाधीश के परामर्श से किया जायेगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अ्रन्तिम होगा। 
इसकी आवश्यकता तव पडी जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ज्योति 
ब्रकाश मित्तर ने यह प्रश्न उठाया कि उनके हाई स्कूल प्रमाणपत्र में जो वयस दिखाई 
गई है, जिसे सरकार ने उनकी वयस के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, वह ठीक 
नहीं है, अतः उन्हें अभी उच्च न्यायालय के न्यायाथीश के पद पर से सेवानिवृत्त 
नहीं किया जा सकता । 

धारा 224 के आगे धारा 224क जोड़ दी गई। इस के परिणामस्वरूप किसी 
राज्य के उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाबीश, राष्ट्रपति की पूर्ब-अनुमति ले कर 
किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले उस न्यायालय व किसी अन्य उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश रह चुका हो, “उस राज्य के उच्च न्यायालय में आसन ग्रहण करके न्यायावीश 
के पद पर कार्य करने का आग्रह कर सकते हैं,” तथा इस प्रकार जिस व्यक्ति ,को 
नियुक्त कर दिया जायेगा उसे वे भत्ते दिये जायेंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा 
निर्णीत करेंगे तथा उस व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय के न्यायावीश के सभी क्षेत्रा- 
पघिकार, क्षमता एवं विशेषाधिकार (7फ्रांउत्रलांणा, 70725 870 | ज्ञ6865) प्राप्त 
हींगे । 

संविधान की घारा 226 () में निर्दिष्ट किया गया था कि प्रत्येक उच्च न्‍्याया- 
लय को किसी भी व्यक्ति व प्राधिक्रारी को (जिसमें यथासमय कोई सरकार भी हो 
सकती है) संविधान के भाग !त द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को प्रवर्तित 
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ने के अधया किसी अन्य उद्देश्य के लिए, निर्देश, आदेश व किसी प्रकार की याचिका 
जारी करने का अधिकार होता हे । किन्नु हक यह क्षमता उस उच्च न्यायालय के क्षेत्रा- 
घिकार के भीतर कमर उस राज सीमा के भीनर ही प्रवतित हो सकती थी | 
इस प्रायधान के अनवारण में उच्चतम न्यायालय के चेनाव श्रायोग बनाम वेंकटराव 
तथा खज्र सिंह बनाम भारत सरकार तथा कतिपयथ अन्य मामलों में यह नियम 
निर्धारित किया कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा याचिका (५/७॥) जारी करने 
से पूर्व प्रतिवादी वा उस राज्य की सीमा के भीतर स्वयं उपस्थित होना आवश्यक 
है । इससे अनेक बार पेचीदगियाँ उत्पन्न हो जाती थीं। इन पेची दगियों को दूर करने 
के लिए धारा 226 में परिवर्तन किया गया तथा खण्ड (|) के वाद यह जोड़ दिया 
गया कि उच्च न्यायालय उस घारा के खण्ड (]) द्वारा प्रदत्त क्षमता का उपयोग तब 
भी कर सकता है, जब वह सरकार, प्राधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्ति उस राज्य की 
सीमा के भीतर का न हो । 

पंद्रहवें संविधान संभोघन द्वारा घारा 297, 3]] और 36 में भी संशोधन किया 
गया । ये संशोधन बहुत कम महत्त्क के थे । संविधान की सातवीं अनुसूचि में भी 
थोड़ा-सा परिवर्तेन किया गया । 


संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 963 [प्क्र० ८णाज्राप्रपंगा 

($560शाए।। 476०7077९77) 80०, 963 ] 

संविधान में अगला संशोघन अक्तूबर 963 में, किया गया, और यह--सोलहवां 
संशोघन--अत्यधिक महत्त्व का था | इसके द्वारा धारा 9,84 एवं 73 में परिवर्तन 
किये गए । घारा 9 के खण्ड () के उप-खण्ड (क) में भारत के नागरिकों को भाषण 
एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी गई थी, किन्तु उसी के खण्ड (2) में यह भी 
निर्दिष्ट था कि सरकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्री सम्बन्ध, सार्वजनिक 
व्यवस्था, शालीनता (0९८७॥८५) और नेतिकता (॥078॥09) अथवा न्यायालय की 
मान हानि (०0707 ० ०००० बदनामी (6९शक्था74४0०7) व अपराध के लिए 
उत्तेजित करने इत्यादि के सम्बन्ध में रोकथाम के लिए इस अधिकार पर “तर्क संगत 
प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधि बना सकती है | धारा 9 के खण्ड (3) में भी, 
जिसमें हथियारों के बिना शान्ति पूर्वक एकत्रित होने का अधिकार दिया गया है 
उपयुक्त प्रतिबन्ध जोड़ दिये गये । इसी प्रकार, धारा 9 के ही खण्ड (4) में जिसमें 
संगठन एवं श्रमिक संघ इत्यादि बनाने सम्बन्धी प्रावधान हैं, उसमें भी ऐसे ही 
प्रतिबन्ध की व्यवस्था कर दी गई । 

घारा 84 व धारा 73 में क्रमशः संसद-सदस्यों व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों 
द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथों में परिवर्तन किये गए। संविधान की तीसरी अनुसूची 
में परिवर्तन करके संघीय एवं राज्यों के मन्त्रियों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के 
स्‍्यायाधीशों और भारत के महालेखा नियन्त्रक व परीक्षक (007फाणाकछि थ्षात 
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+007007 000078/) हारा ली जाने वाली शपथों में भी परिवर्तन किया गया । 


संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 964 [79७ 0णाशाए[०ा 

(36एशाश्थाए 87 ७07०0) 8०५, 964 ] 

घारा 3]क, जोकि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी व 
चौथे संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गई थी, उसमें जून 964 में संविधान 
(सत्रहवें संशोधन) अधिनियम द्वारा पुनः परिवर्तत किये गए । इसकी आवश्यकता 
तब पड़ी जब करीमबिल कुणिकोणम्‌ बनाम केरल राज्य के वाद में केरल कृषि 
सम्बन्ध अधिनियम को तथा ए. पी. क्ृष्णस्वामी नायडू बनाम सद्रास राज्य के बाद 
'मैं मद्रास भूमि सुधार कानून (भूमि के स्वामित्व की सीमा-निर्घधारण अधिनियम) को 
उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवंधानिक करार दे दिया गया। घारा 3]क के संलग्न 
प्रावधान के बाद एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया । इसके परिणामस्वरूप, जब 
राज्य द्वारा किसी भी विधि के प्रवर्तन में किसी भी भू-सम्पत्ति में स्थित, किसी 
व्यक्ति. के निजी क्ृषि-काये में प्रयुक्त भूमि (जबकि वह भूमि उस समय प्रवर्तित 
विधि अनुप्तार अधिकतम सीमा के भीतर हो) व उस भूमि पर खड़ी किसी इमारत 
व कोठरी को अधिग्रहीत करना चाहे, तो ऐसा अधिग्रहण उसका मुआवजा चुकाये 
बिना “जिस की दर उसके बाज़ार मुल्य से कम नहीं होगी, नहीं किया जा 
सकता । 

संविधान (सननहवें संशोधन) अधिनियम द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में भी 
संशोपन किये गए तथा इन्दराज 20 के बाद अनेक नए इन्दराज जोड़े गए । 


संविधान (अंठारहवाँ संशोधन) अधिनियम, 9%6 [गफ० एऐगाश#पपंणा 

(अश्ञा।हशापा 3॥70707677) ४०, 966 

अगस्त 966 में संविधान में अठारहवाँ संशोघन किया गया और धारा 3 में दो 
व्याख्यात्मक अनुच्छेद जोड़े गए। प्रथम अनुच्छेद द्वारा खण्ड (क) से (ड़) सहित 
उस धारा के प्रावधान केन्द्रशासित प्रदेश के लिए प्रवर्ततनीय बना दिये गए । द्वितीय 
अनुच्छेद द्वारा खण्ड (क) द्वारा उसे प्रदत्त संसदीय क्षमता में किसी राज्य व केन्द्र- 
शासित प्रदेश एवं उसके भाग को किसी अन्य राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश या उसके 
भाग के साथ जोड़ कर नया राज्य स्थापित करने की क्षमता सम्मिलित थी । 


संविधान (उन्‍्नीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 966 [प्रशर८ एणाश्पोणणा 
(्ालल्शा॥ 4ग्राथावाा्रला) 520०, ]966 | 
संविधान (उन्नीसवाँ संशोधन) अधिनियम द्वारा, संसद एवं राज्य विधान मण्डलों 
के चुनावों से या उनके सम्बन्ध में उत्पन्न शंकाओं एवं विवादों के निर्णय के लिए 
नियुक्त किये जाने वाले निर्वाचन अधिकरणों की नियुक्ति को चुनाव आयोग के 


50 भारतीय घासन-व्यवस्था' एवं राजनीति 


“अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निदेशन'' (डफलां॥अञलातलालट, ताला धवा0 ०0770) 
से अलग कर दिया । इसके लिए धारा 324 में परिचततन किया गया। 


संविधान (वीसवाँ संशोधन ) अधिनियम, 966 [76 एणाबपपांणा 

(एलापंटाीा #गञालाताला।) &०, 966] ' 

]966 में ही संविधान में तीसरी वार संशोवन किया गया, जोकि वीसवाँ संविधान 
संशोधन था । इसके द्वारा घारा 233 के पश्चात धारा 233क जोड़ दी गईं। इसका 
उद्देश्य कतिपय ऐसे ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति व स्थानान्तरण तथा 
उनके द्वारा किये गए न्यायों, डिक्रियों (6९०८०५) दण्ड तथा आदेशों को वैध घोषित 
करना था, जिनकी नियुक्ति धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुई थी। इन 
ज़िला जजों और उनके निर्णयों को इस संशोधन की तिथि से ही नहीं वरन सदेव के 


लिए वैध घोषित कर दिया गया। 


संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन ) अधिनियम, 967 [776 (८णन्नापणत 
(ए'फ़्ाजा5ड 37007०77) 2०, 967 ] 
अप्रैल 967 में संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) अधिनियम- पारित किया “गया 
जिसके द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में परिवर्तत किया गया: । “इसमें सिंधी 
भाषा को भारत की वारह॒वीं भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया गया'तथा 
तत्सम्बन्धी सूची की क्रम संख्या पुंनः निरूपित की गई। ही 


संविधान (बाईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 969 [7४७ एणाह्लापपंणा 
([छला(-४९८०ाते हैगालाकाला) 8०, 969] ....:- ५ 
गारो, खाँसी और जैन्तिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गर असमी जनता: अपने 
लिए अलग राज्य की माँग कर 'रही थी । सरकार ने उसे स्वीकार कर लेने का निश्चय 
कियां, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक था। इसके लिए सितम्बर 
969 में बाईसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। संविधान के 
भाग हू में घारा 244 के बाद घारा 244क जोड़ दी गई, और संसद को असम 
राज्य के भीतर, सभी जनजातीय क्षेत्रों का एक स्वशासी राज्य स्थापित करने तथा 
विधान मण्डल' एवं मन्त्रि परिषद स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। नए 
राज्य के उचित परिचालन के लिए घारा 275 में संशोधन किया गया तथा धारा 


47]क के बाद धारा 37ख जोड़ दी गई 


संविधान (तेईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 969 [प्रक्ठ टगाश्नाप्ां०० 


(एफल्ाए-ग्रत 3फ्रथ्गठााथा) 4०, 969 | 
दिसम्बर 969 में संविधान (तेईसवाँ संशोधन) अधिनियम पारित किया गया। 


न्‍्ह 


संविधान-संशोधन की समस्या 5] 


इसे अनुसूचित जातियों व जन-जातियों और ऐंग्लो-इण्डियनों के लिए लोक सभा और 
राज्यों की विधान सभाओं. में आरक्षण दस वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कष्थाति 
जनवरी 980 तक बढ़ाने-के लिए पारित किया गया । इसमें धारा 334 का संशो- 
घन भी सम्मिलित था जिसमें “बीस वर्ष” के स्थान पर “तीस वर्ष ” जोड़ा गया । 


चोथा श्राम चुनाव और संविधान संज्ञोधन 
(क#0फए॥ ठथाश्श पतंग गाते (:णाषपरंगाशों। 4 परशाताशा) 


सन्‌ [950 से 967 तक संविधान में 2[ वार परिवर्तत किये गए पर इसमें कोई 
कठिनाई नहीं आईं । इसका मुख्य कारण यह था कि केन्द्र एवं अधिकतर राज्यों में 
कांग्रस दल का अच्छा-खासा बहुमत था ) किन्तु लोकसभा में वहमत अब कम हो 
चला था और चौथे आम चुनावों के वाद सात राज्यों में संयुवतत मोर्चा सरकारें वन 
गई थीं। उसके बाद, केन्द्र में सत्तारूढ़ होते हुए भी, कांग्रेस दल आवश्यक दो-तिहाई 
बहुमत चाहे जब प्राप्त नहीं कर सकता था । इससे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे मुद्दों 
के अतिरिक्त जिनमें राष्ट्रव्मापी मतैक्य विद्यमान हो, सरकार संविधान में परिवर्तन 
नहीं कर सकती । अस्तम में स्षे एक स्वश्ञासी पर्वत्तीय राज्य बनाना इसलिए पारित हो 
सका कि विपक्षी दलों ने सरकार के पक्ष में मत दिया । वे' सव ऐसा राज्य बनाने के 
प्रति सहमत थे । इसी प्रकार, संविधान (तेईसवाँ संशोधन अधिनियम) इसलिए पारित 
हो गया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि कोई भी राजनीतिक दल अनेक पिछड़े वर्गों 
के विरुद्ध रवैया अपनाता तो वह स्वयं अपने परों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता। 
यह 'कैवल इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी दलों ने विवेयक का समर्थन 
किया तदपि उन्होंने सरकार को इस वात के लिए फठकारा कि उसने अब तक अनु- 
सुचित जातियों व जन-जातियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। जनमंघ ने तो ग्रह 
सुझाव भी दिया कि स्थानों एवं नौकरियों में श्रारक्षण देश की जनसंख्या में केवल 
पिछड़े व्यक्तियों के अनुपात में होता चाहिए । 

यह तथ्य कि सरकार सामान्य मतैक्य के विना संसद में संविधान संभोवन पारित 
नहीं करा सकती | श्री मधु लिमये के उस विधेयक के पारित न होते से स्पप्ट हो जावा टै 
जिसमें इण्डियन सिविल सविस (/0$) अफसरों के विशेषाधिकार समाप्त करात का 
उन्होंने प्रथलत किया था । इस विधेयक में संविधान की बारा 34 को समाप्त करने 
का प्रस्ताव किया गया था। पर जब उस पर 28 अग्रैव 970 को मत दिए गए 
सो वह आवश्यक बहुमत के अभाव में असफल हो गया । उस समय सदन में गासर 
कांग्रेस के कुल 220 सदस्यों में से 736 उपस्वित थे और नी ने विवेयक ४ 


न 
+) 
४६ 
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में मत दिया ।९ गृह मन्त्री चव्हाण ने विधेयक को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का वचन 
दिया था। कतिपय विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नैतिक पराजय बताया और सर- 
कार से त्यागपत्र की माँग की । - 

श्रीमती गांधी की सरकार ने अपनी स्थिति की दयनीयता को भली भांति समभा, 
और चाहते हुए भी, संविधान में अधिक महत्त्वपूर्ण संशोधन करने के करान्तिकारी उपाय 
नहीं किये । 0 फरवरी, 970 को उच्चतम न्यायालय ने बेकिंग कम्पनीज़ (संस्थानों के 
अधिग्रहण एवं हस्तान्तरण) (887078 (007 एथाां2४5---8 ८वुणंज्नंप0 0॥५ 'क्षा5- 
ईषा ०णी ए)6९०॥०४ध725) अधिनियम ५69 को अवेघ एवं असंवैधानिक घोषित कर 
दिया । उसी वर्ष 5 दिसम्बर को प्रिवी पर्स के बाद में सरकार के विरुद्ध निर्णय 
दिया गया । * ॥ 

प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी को अपने नव क्रान्तिवादी (780०27) कार्यक्रमों तथा 
समाजवादी नीतियों के प्रवर्तन में घोर कठिनाई अनुभव होने लगी । प्रिव्री पसे के बाद 
में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के शीघ्र बाद उन्होंने राष्ट्रपति वाराह गिरि 
वैंकट गिरि को लोक सभा भंग करके नऐ चुनाव कराने का परामर्श दिया । 24 जन- 
बरी, 97। को कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वक्तव्य दिया कि वह संविधान 
में वे सब सुधार करेगी जो उसे अपने घोषणा-पतन्न में परिभाषित नीतियों एवं कार्य- 
क्रमों के प्रवतंन में आवश्यक प्रतीत होंगे । लोक सभा की फुल सदस्य संख्या 58 में 
से 352 स्थान प्राप्त कर लेने के बाद उसने संविधान संशोधन की दिशा में तीबन्नगति 


€इस विधेयक के पक्ष में 2!3 और प्रतिपक्ष में 2! मत आये तथा एक मत नहीं डाला गया। 
संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण उसे सदन की कुल सदस्यता की कम से कम आधी संख्या के 
समर्थन, झर्थात 262 मतों की श्रावश्यकता थी । कांग्रेसी सदस्यों को; इस “निणयिक” मतदान में 
भाग लेने के लिए कड़ा श्रादेश दिया गया था पर फिर भी 84 सदस्य भनृपस्थित रहे । 

मतदान का विस्तृत व्यौरा इस प्रकार था : 


हाँ नहीं दलोय सदस्य संख्या 

कांग्रेस 336 - ना 220 
कांग्रेस (विपक्षी) 4 न 64 
स्वतन्त्र दल न+ 20 37 
जन संघ ४ ना का 33 
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ]4 न 25 
कम्युनिस्ट (मा०) 0 शहर 9 
कंम्युनिस्ट . /30 .. जद 24 
संयुक्त सोशलिस्ट 7 ब्द 7 
प्रजा सोशलिस्ट १0 ना 36 
यू० झाई० पी० जीं० 5 25 

भारतीय क्रान्ति दल 2 ना 9 
स्बतन्त्र सदस्य व || 423 


संविधान-संशीधन की समस्या 53 


से अग्रसर होना घुरू किया ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत बाधाओं से पीछा 
छुड़ाया जा सके । 


संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 97 [ग॥6 (०णएछमीपांणा 

(प्रद्माएनणाती #ग्रशातालं 8०) 97 ] 

केन्द्रीय विधि मन्‍्त्री एच. आर, गोखले ने 28 जुलाई, 97] को लोकसभा में संवि- 
धान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 97 प्रस्तुत किया । इस विधेयक में संसद को 
मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार देने के निमित्त निम्नलिखित प्राव- ' 
घान प्रस्तावित किये गए : 

(!) संविधान की घारा [3 में खण्ड (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (4) 
जोड़ दिया जाये : “इस घारा का कोई प्रावधान संविधान की धारा 368 के अन्तर्गत 
किये गए संविधान संशोधन के प्रति लागू नहीं होगा ।” 

(2) घारा 368 का मूल शीर्षक था 'संविधान संशोधन की कार्यविधि' |. इसके 
स्थान पर “संविधान संशोधन एवं इसकी कार्यविधि में परिवर्तेत करने की संप्द की 
क्षमता” शब्द जोड़ दिये जायें । 

(3) घारा 368 में खण्ड (2) जोड़ दिया जाये, जोकि इस प्रकार था-- 

“इस संविधान के अन्य प्रावधानों के बावजुद संसद अपनी विधायक क्षमता द्वारा 
संविधान के किसी भी प्रावधान को, इस धारा में निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार, विस्तृत 
परिवर्तित अथवा निरस्त कर सकती है ।” 

(4) मूलतः घारा 368 में यह प्रावधान था कि संशोधन विधेयक संसद द्वारा 
पारित किये जाने के बाद “उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जायेगा 
आर विधेयक को यह स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद, संविधान को तदनुसार संशोधित 
माना जायेगा ।” प्रस्तावित विधेयक द्वारा इन (कोण्ठबद्ध) शब्दों के स्थान पर ये 
शब्द लगाये जाने थे “उसे राष्ट्रपति को प्रेषित किया जायेगा जो उसे अपनी स्वी- 
कृति प्रदान करेंगे, और उसके वाद 

(5) धारा ]3 के प्रावधान धारा 368 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रावधानों पर प्रव- 
तित नहीं होंगे । ह 

. उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करते समय गोखले ने कहा कि यदि राज्य नीति के 
निदेशी सिद्धान्तों ()76०४ए९ एग।णं0०४ ० 9७४6 ?0॥0०ए) को केवल “थू गाररूपी 
शब्द” नहीं माना जाना है तो ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिनसे मूल अधिकारों-- 
स्थिर तत्त्व और सिद्धान्तों तथा सक्रिय तत्त्व में संघर्ष होने पर--निर्णय सिद्धान्तों के 
समर्थन में हो; अन्ततः सिद्धान्त ही स्थायी रूप से प्रचलित रहते हैं । उन्होंने वचन 
दिया कि सरकार अनिवार्य कारणों के बिना अपने अधिकारों का मिथ्या उपयोग नहीं 
करेगी और जनता को मूल अधिकारों से वंचित नहीं करेगी | इसी प्रकार, प्रधान 
मच्त्री ने भी घोषित किया कि सरकार जनता के मूल अधिकारों की यथासम्भव 
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रक्षा करने के लिए “कृतसंकल्प” है “क्योंकि वे निरपेक्ष हैं ।” 

4 नगस्त, 97] को उपयुक्त विधेयक को लोक सभा द्वारा भारी बहुमत से 
पारित कर दिया गया | उपस्थित 4]2 सदस्यों में से 384 सदस्यों ने उसके पक्ष में 
मत दिया । 0 अगस्त को यह विधेवक राज्य सभा द्वारा संगठन कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र 
कड़गम, साम्यवादी दल, साम्यवादी (मारक्सिस्ट), कतिपय छोटे दलों तथा अधिकतर 
स्वतन्ध्र सदस्यों के समर्थन से पास कर दिया गया | तब उसे धारा 368 के प्रावधान 
के आधीन कम से कम आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए राज्यों को भेजा 
गया । इस प्रकार आवे, ग्रर्थात्‌ 0 राज्यों द्वारा स्वीकृत किया जाने के पदचात्‌ विधे- 
यक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया । राष्ट्रपति की स्वीकृति 5. 
नवम्बर, 97] की प्राप्त हुई और विधेयक उसी दिन से अधिनियम के रूप में प्रव- 
तित हो गया। 


संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 97 [९ (एणाह्ताणां०७ 

(पृरदापनीय 4707077९7) #&०, 97] ह 

संसद द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तत कर सकने की क्षमता की प्रचुर व्यवस्था: 
कर लेने के बाद श्रीमती गांधी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत बाघाओं को हटाने. 
की दिशा - में अग्रसर हुईं । प्रिवी पर्सों के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 
प्रिवी पर्सो का अधिकार भूतपूर्व नरेशों का मौलिक अधिकार है, अत: उसे राष्ट्रपति: 
के अचानक आदेश (]७४07रड्ठा// ०70७7). द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता. 
बेंक राष्ट्रीयकरण वाद में न्यायालय ने फैसला दिया था कि- बेकिंग कम्पनीज 
(संस्थानों का अधिग्रहण एवं[हस्तांतरण) अधिनियम 969 से “विधि में समान अ्धि- 
कार” (ए4पथा(५ 0००७ ,89) सम्बन्धी धारा 4, “सम्पति के अधिग्रहण, कब्ज 
में रखने, तथा निरंतंत सम्बन्धी धारा 9() (च), तथा “सम्पत्ति के अनिवार्य: 
अधिग्रहण” सम्बन्धी धारा 3(2) का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने निर्णय दियाः 
कि सरकार जिस सम्पत्ति का अधिग्रहण करे, उसका मुआवजा बाज़ार भाव के आधार: 
पर निश्चित किया जाये । 

कांग्रेस संसदीय दल के हलकों में अनेक महानुभावों ने आग्रह किया कि घारा 3] 
(2) को संविधान से पूर्णतः: निकाल दिया जाना चाहिए। किस्तु श्रीमती गांधी का 
विचार था कि उससे पहले सम्पत्ति के अधिकार[को काट दिया जाना चाहिए। उन्होंने: 
कहा कि संविधान के रचयिताओं ने “सम्पत्ति सम्बन्धी किसी अनियन्त्रित अधिकार 
का तात्पर्य नहीं रखा था,” और उनका अभिप्राय ,सम्पत्ति सस्वच्धी अधिकारों को 
“सामाजिक-आर्थिक उन्नति के मार्ग में वाधा डालने देना” नहीं था। इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए प्रधानमन्त्री ने लोक सभा में संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) विधेयक 
प्रस्तुत किया । इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता के दम पर 
बाज़ार भाव देना “मेरी मेरे दल की, तथा राष्ट्रीय विचार-नीति के विपयीत है ।* 
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केन्द्रीय विधि भन्‍्त्री गोखले ने कहा कि राज्य-नीति के मार्मदर्शक सिद्धान्त संविधान 
सभा में, संविधान के प्रारूप पर विचार किये जाने से भी पहले से, संविधान के मूल 
आधार रहे हैं; ओर यदि उपयुक्त दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए 
निर्णयों को निरस्त नहीं किया गया तो वे सिद्धान्त पूर्णत: निरथंक हो जायेंगे। केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्री सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि विधेयक “संवैधानिक रूप से उचित आर्थिक 
दृष्टिकोण से अनिवार्य, राजनीतिक दृष्टिकोण से संर्वाधिक उचित, नैतिक दृष्टिकोण 
से न्‍्यायसंगत है ।”” 

संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने 
तथा संविधान में और सुधार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाने के बाद संसद उपयुक्त 
विधेयक पारित कराने की ओर अग्नसर हुई । विपक्षी दलों ने विधेयक में संशोधन 
करने के जितने भी प्रस्ताव किए, संसद में उन सब को सरकार व उसके समर्थकों 
ने ठुकरा दिया | सरकार ने विधि आयोग ([,8ण (०0णगांड्अुणा) का यह सुझाव 
भी ठुकरा दिया कि न्यायालयों को यह निश्चित करने की अनुमति दी जाये कि धारा 
39 (ख) और (ग) में निदिष्ट निदेशी सिद्धान्तों (6॥6०४४० छाग्रण)७४) को प्रव- 
तित करने के लिए संसद अथवा राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक से 
वास्तव में ऐसा होता भी है अथवा नहीं । 

इस विधेयक को लोक सभा में | दिसम्बर, 97] को मतदान के समय उपस्थित 
376 सदस्यों में से 353 के भारी बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया । राज्य सभा में 
उसे 8 दिसम्बर को पारित किया गया । राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात 
विधेयक ने क्षप्रैल, 972 के तीसरे सप्ताह में अधिनियम का रूप ले लिया | 

इस अधिनियम से संविधान में निम्नलिखित परिवततन किये गए : 

() धारा 3| में खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया गया : 

“सावेजनिक उद्देश्य के अतिरिक्त, तथा किसी ऐसी विधि द्वारा प्रदत्त प्राधिकार 
'के अतिरिक्त, जिसमें उसी विधि द्वारा अथवा उसी विधि द्वारा निर्धारित मिद्धान्तों के 
अनुसार निर्धारित मृल्य उसी विधि में निर्दिष्ट रीति से अदा करके सम्पत्ति के अधि- 
ग्रहण (8०पएंआं/07) या अधियाचन (८धृणंअंत07) की व्यवस्था हो, किसी संपत्ति 
का अनिवार्यत: अधिग्रहण या अधियाचन नहीं किया जायेगा, तथा ऐसी किसी विधि 
को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उपर्युक्त निश्चित राशि 
पर्याप्त नहीं है अथवा उपर्युक्त पुरी रकम वे उसका भाग नकद नहीं दिया जाना 
है । 

“जब धारा 30 () में उल्लिखित किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एवं 
प्रशासित किसी शिक्षा संस्थान की सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण सम्बन्धी विधि 
बनायी जाये, तो राज्य का यह कत्तंव्य होगा कि उस सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए 


गय॥९ मावं#धा 27९ 2 दिसम्बर, [97], पृष्ठ 6 । 


56 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


उपयु क्‍त विधि द्वारा व उसके अनुसार निश्चित की गई राशि इतनी हो कि उससे इस 
खण्ड में प्रतिभूत अधिकार की अवहेलना न होती हो ।” 

(२) बक राष्ट्रीयकरण के बाद (970) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो 
विधि किसी सावंजनिक उद्देश्य के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण व अधियाचन करे वह 
घारा 9() (च) की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिसमें नागरिकों के “सम्पत्ति के 
अधिग्रहण, कब्जे में रखने तथा निव॑र्तन” के अधिकारों की व्यवस्था हो । नये संशो- 
घन द्वारा व्यवस्था की गई कि “सार्वजनिक उद्देश्य के लिए” सम्पत्ति के अधिग्रहण 
व अधियाचन से सम्बद्ध किसी विधि के प्रति धारा 9() (च) प्रवर्तित नहीं होनी 
चाहिए । 
. (3) संविधान में घारा3। ख के वाद निम्नलिखित धारा जोड़ दी गई : 

“3] ग घारा ]3 के प्रावधानों के बावजूद, धारा39 के खण्ड [ख) व खण्ड (ग) 
में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के प्रति राज्य की नीति को क्ियान्वित करने सम्बन्धी कोई 
कानून इस आधार पर प्रभाव शून्य नहीं माना जायेगा कि वह घारा 4, 9 व 3[ 
से मेल नहीं खाता तथा उनमें प्रदत्त किसी अधिकार को छीनता और क्षीण करता है, 
तथा ऐसी कोई भी विधि जिसमें यह घोषणा विद्यमान हो कि वह ऐसी नीति को 
क्रियान्वित करने के लिए है, किसी भी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति का विषंय 
नहीं बनाये। जायेगा कि उससे ऐसी नीति क्रियान्वित नहीं होती । 

“ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी जाने की स्थिति में इस 
धारा के प्रावधान उस पर तबं तक प्रवत॑नीय नहीं होंगे, जब तक उसे राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाने के बाद उस पर राष्ट्रपति की स्वीक्षत्ति प्राप्त 
न हो जाये ।” ' ह 


संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 97 [%॥6 (एणा्शापंणा 

(एजल्याए-आंडा। 0700707767) 4०, 97] ] 

लोकसभा के मध्यावधि चुनाव' के बाद लोकसभा में जो संविधान संशोधन विधेयक 
पारित कराये गए, उनमें छब्बीसवें संविधान (संशोधन ) विधेयक का नम्बर तीसरा था। 
इसे 9 अगस्त को स्वयं प्रधान मन्त्री ने प्रस्तुत किया । इसे भूतपूर्व भारतीय रजवाड़ों 
के नरेशों के प्रिवी पर्स तथा अन्य विद्येषाधिकार समाप्त करने तथा उनकी राष्ट्रपति 
द्वारा मान्यता वापस लेने के तात्पयं से रचा गया था। 

विधेयक के साथ संलग्न, विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में बताया 
गया था कि 

०प्रिवी पर्सों और व्यक्तिगत विशेषाधिकारों सहित नरेश, राजा, महाराजा इत्यादि 
शासक शब्दों की धारणा--जिसका वतंमान कार्यभाग तथा सामाजिक उददेश्यों से 
कोई सम्बन्ध नहीं--आधुनिक समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से मेल नहीं 
खाती । अत: सरकार ने भूतपूर्व भारतीय रजवाड़ों के नरेशों के प्रिवी पर्स एवं अन्य 
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विशेषाधिकार समाप्त करने का निश्चय किया हैं। अत यह विधेयक प्रस्तुत: किया 
जा रहा है।” 

विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित किये गए थे-- 

() शासकों के प्रिवी पर्स' की राशि सम्बन्धी घारा 29] तथा “भारतीय रज- 
वाड़ों के शासकों के व्यक्तिगत एवं विशेषाधिकार' सम्बन्धी घारा 362 को छोड़ दिया 
जाये ।* 

(2) संविधान की घारा 363 के बाद घारा 363 क जोड़ दी गई, जो इस प्रकार 
थी- 

“'इस संविधान के अन्य प्रावधानों तथा तत्काल प्रचलित किसी कानून के वावजूद-- 

(क) प्रत्येक नरेश, सरदार अथवा अन्य व्यक्ति जिन्हें इस संविधान (छत्त्रीसवाँ 
संशोधन) अधिनियम 97 के प्रवरतित होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राज्य के 
शासक के रूप में मान्यता दी जाती थी, अथवा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इससे पहले 
उपयु वेत शासक को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाती थी, इसके प्रवर्तन के 
तुरत्त वाद से उसे शासक व उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना समाप्त हो 


जायेगा | 

(ख) इस संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अ्रधिनियम 97। के प्रवतित होने के 
तुरन्त बाद से प्रिवी पर्स समाप्त किया जाता है तथा प्रिवी पर्स से सम्बन्धित सभी 
अधिकार, दायित्व एवं ज़िम्मेदारियाँ समाप्त की जाती हैं। अत: खण्ड (क) में वर्णित 
शासक व उसके उत्तराधिकारी, जो भी हो, श्रथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को, प्रिवी 


पर नहीं दिया जायेगा । । 
(3) संविधान की घारा 366 में खण्ड(22) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ 


दिया गया-- 
(22) “शासक” का अर्थ है नरेश, सरदार व अन्य व्यवित जिसे संत्रियात 
(छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम 97] प्रवर्तित होने से पूर्व किसी राज्य के शासक 


ध्घारा 29] इस प्रकार थी-- 
यदि इस संविधान के प्रवरतित किए जाने से पहले किसी भारतीय राज्य के शामक द्वारा कियेग 


किसी भी प्रसंविदा व करार द्वारा भारतीय उपनिवेश की सरकार ने ऐसे किसी राज्य के शासक का 
कोई कर मक्‍त धन की भ्रदायगी की गारंटी दी हो तो-- 

(के) वह घन भारतीय संचित निधि ((०॥500 8८० एएा6 ० [7949) पर प्रभारित दोदा 
तथा उसी में से श्रदा किया जाएगा; और (ख) शासक को इस प्रकार दी गई राशि रब प्रकार ई 
आय कर से मुक्त होगी | 

धारा 362 इस प्रकार थी-- ह 2 

केद्ध अथवा किसी राज्य की कार्यकारी क्षमता के उपयोग में प्रदवा समदे व हिला किक 
विधान मण्डल की विधायक क्षमता के उपयोग में धारा 29] में वदित शाहहाब आर पक 
को प्रसंविदाओं एवं करारों द्वारा दी गई अधिकारों, सुविधायं तथा मवादाा सख्त ह 


आश्वासनों का उचित ध्याव रखा जायंगा । 
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के रूप में मान्यता दी जाती थी अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति द्वारा इस 
अधिनियम के प्रवरतित होने से पहले, किसी शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता 
दी जाती थी । ॥ 

इस विधेयक को लोकसभा ने 2 दिसम्बर, 97] को उपस्थित मतदाता सदस्यों 
के 393 पक्ष में तथा 6 प्रतिपक्षी मतों द्वारा पारित किया । इसका विरोध केवल स्व- 
तन्त्रदतीय तथा नरेश मण्डल के प्रतिनिधियों ने किया । इसे एक सप्ताह वाद 
राज्य सभा ने 67-7 मतों से अधिनियम का रूप दिया । राष्ट्रपति ने इसे 3! दिस- 
म्बर, 497] को स्वीकृति प्रदान की । 

मार्च 97] में मध्यावधि चुनाव करा चुकने के वाद इन्दिरा गांधी की सरकार 
ने 24वें, 25वें, तथा 26वें संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किये तथा उन्हें संसद में 
शीघ्र पारित करा लिया । इससे उनका उद्देश्य गोलकनाथ वाले वाद में न्यायालय 
द्वारा दिये गए निर्णय से उत्पन्त कठिनाइयों को दूर करना था । विपक्षी दलों, 
मुख्यतः जनसंघ और स्वतन्त्र, कतिपय प्रख्यात न्‍्यायशास्त्रियों के. सुब्बाराव, एम. सी. 
सीतलवाड और एन. ए. पालकीवाला तथा कतिपय लोकप्रिय नेताओं जयप्रकाश 
नारायण इत्यादि ने इसके लिए सरकार की आलोचना की । उनकी आलोचना के मुख्य 
मुद्दे यह थे कि सरकार देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है, कि सरकार विधान 
के अनुसार शासन का विनाश कर रही है, कि वह देश की संघीय रचना के विरुद्ध 
कार्य करके राज्यों की क्षमता में कटौती कर रही है, तथा संसद, एकदलीय स्पष्ट 
बहुमत की आड़ में जो क्षमता ग्रहण कर रही है, वह उसे देने का संविधान के रचयि- 
ताओं का आशय नहीं था । 

. प्रधान मन्त्री, विधि मन्त्री तथा उनके कतिपय अन्य साथियों ने कहा कि इन अधि- 
नियमों की आलोचना करना उचित नहीं है; आलोचकों की आशंकाएँ निराधार हैं; 
तथा देश के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे में परिवतंन लाने के लिए उक्त उपाय करने 
आवश्यक थे । 


संविधान (सत्ताईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 97 [76 ए०ग्रजोणि०070 

(ए'फ़्या।-३९एथाग 877९00ंग्राशा) 2०, 97 | हे 

दिसम्बर 969 में संसद द्वारा अ्रसम पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और 
असम में से काट कर एक अलग '"मेघालय' नामक पहाड़ी राज्य स्थापित कर दिया 
गया । 2 अप्रैल, 970 को प्रधान मन्त्री ने उसका उद्घाटन किया । जनवरी 972 
में दो केद्शशासित प्रदेशों, त्रिपूप और मणिपुर को पूर्ण राज्यों का दर्जा दे दिया 
गया । दो अन्य केन्द्रशासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापित किये 
गए। ये सभी परिवर्तेत, संविधान की धारा 3 के अनुसार, राज्यों के का हे 
सिलसिले में थे और इसके लिए संविवान में आवश्यक परिवतेन करना अनिवाय था । 


अत: 5 दिसम्बर, 97! को लोक सभा द्वारा छब्बीसवाँ संविधान (संशोचन) अधि- 
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नियम 350 के मुकाबले | मत से पारित कर दिया गया । राज्य सभा ने उसे 2] 
दिसम्बर को पारित किया। . 

इस अधिनियम का पहला प्रावधान यह था कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 
केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची में जोड़ दिया गया, और अब ऐसे प्रदेशों की संख्या 9 
हो गई ।* चौदहवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में धारा 239क 
जोड़ी गईं थी । इसके द्वारा संसद को हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोआ, दमन 
और दीव के किसी भी केन्द्रशासित प्रदेश के लिए :!" 

(क) केन्द्रशासित प्रदेश के विधान मण्डल के रूप में कार्ये करने के लिए एक निर्वा- 
चित व आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय, 

(ख) एक मन्त्रिपरिषद, व दोवों, प्रत्येक दशा में विधि में निदिष्ट आवश्यक 
संविधान, क्षमताओं (09७४४) और कार्यागों (8707079) सहित स्थापित करने कीः 
क्षमता प्रदान की गई थी । 

धारा 239क के बाद निम्नलिखित धारा 236ख जोड़ दी गई-- 

(7) धारा 239 (क) के खण्ड () में वर्णित केन्द्रशासित प्रदेश के विधान मण्डल 
का अधिवेशन होने के अतिरिक्त, यदि किसी समय वहाँ का प्रशासक यह समभे कि 
उसके द्वारा तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह यथासमय आवश्यक अध्यादेश 
जारी कर सकता है, 

किन्तु राष्ट्रपति से तदर्थ आदेश प्राप्त किये बिना प्रशासक उपर्युक्त अध्यादेश 
जारी नहीं करेगा, 

तथा जब भी उपयुक्त विधान मंडल भंग किया हुआ हो, अथवा घारा 239 क के 
खण्ड (4) में वरणित किसी कानून के प्रवतंन में की गई कार्रवाई द्वारा विधान मण्डल 
का कार्य परिचालन निलम्बित कर दिया गया हो तो उस स्थिति में विधान मण्डल' 
के पुनः कार्य रत होने से पूर्व, प्रशासक कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा । 

: (2) इस धारा के आधीन राष्ट्रपति के आदेश सहित जारी किये गए अध्यादेश को 
केन्द्रशासित प्रदेश के विधान मण्डल के अधिनियम के समान माना जायेगा, जिसे धारा 
239क के खण्ड ([) में वरणित किसी कानून के प्रावधानों का अनुकरण करके अधि- 


#ग्रत्य सात केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम ये थे : अन्दमान-निकोबार द्वीप-समूह, लक्षदीवी, मिनिकोय- 
व अमीनदीवी द्वीप-समूह, दादरा व नगर हवेली, गोग्रा, दमन, दीवी, पाण्डीचेरी, दिल्ली व चण्डीगढ़ । 
हिमाचल प्रदेश केन्द्रशासित प्रदेश को हिमाचल प्रदेश राज्य भ्रधिनियम 970 द्वारा केद्धशासित 
प्रदेशों की सूची में से निकाल दिया गया, तथा मणिपुर व त्िपुरा के केन्द्रशासित प्रदेशों को उस 
सूची में से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुलगंठन) अधिनियम ]97][ द्वारा निकाल दिया गया। लक्षदीवी, सिनि- 
कोय व अमीनदीवी द्वीप-समूह केन्द्रशासित प्र देश का नाम संसद ने 8 अगस्त, ]973 को बदल कर 
लक्षद्वीप रख दिया । 

70कालान्तर में मणिपुर, लिपुरा व हिमाचल प्रदेश को केच्धशासित प्रदेशों को सूची में से निकाल 
दिया गया । 
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नियमित किया गया हो, किस्तु प्रत्येक ऐसे अध्यादेश को : 

(के )केन्द्रशासित प्रदेश के विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा वह 
विधान मण्डल के पुन: एकत्रित होने से पूर्व निष्क्रिय हो जायेगा तथा यदि उपयुक्त 
अवधि समाप्त होने से पूर्व विधान मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसे अस्वीकार 
कर दिया जाये तो वह प्रस्ताव पारित होने पर निष्क्रिय हो जायेगा; तथा 

(ख ) राष्ट्रपति से तदर्थ आदेश प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्रशासक द्वारा वापिस 
उठाया जा सकता है। 

(3) यदि इस घारा के अधीन किसी अध्यादेश से ऐसा प्रावधान होता हो जो 
धारा 239 क के खण्ड (१) में वणित किसी कानून में बताये गए तदर्थ प्रावधानों के 
अनुकरण सहित किसी केन्द्रशासित प्रदेश के विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा अधि- 
नियमित किया जाने पर वैध न हो सकता हो, तो वह प्रभावश्यृन्य होगा ।” 

संविधान (चौदह॒वाँ संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 240 के साथ 
निम्नलिखित नई शर्त जोड़ दी गई : । 

“और जब भी घारा 239क के खण्ड (3) में वरणित किसी कानून के अनुसार की 
गई कारंवाई के कारण गोआ, दमन और दीव, पांडिचेरी या मिज्ञोरम के विधान- 
मण्डल के रूप में कार्य करने वाली कोई निकाय भंग कर दी जायेगी या उसका कार्य 
परिचालन निलम्बित कर दिया जायेगा, तो राष्ट्रपति उसके भंग या निलम्बित रहने 
की अ्रवधि के लिए उस केन्द्रशासित प्रदेश की शान्ति, उन्नति एवं उत्तम प्रशासन के 
लिए आवश्यक विनियम बना सकते हैं ।'' 

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान किया गया । संविधान (तेरहवाँ संशो- 
धन) अधिनियम, 962 द्वारा संविधान में जो धारा 37(ख) जोड़ी गई थी और 
जिसके द्वारा नगालैंड राज्य सम्बन्धी विज्ञेष प्रावधान किया गया था, उसके बाद धारा 
37(ग) जोड़ दी गई जो इस प्रकार थी : 

(]) इस संविधान के अच्य प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रपति मणिपुर राज्य के 
सम्बन्ध में विशेष आदेश द्वारा सरकारी कामकाज के नियमों तथा राज्य की विधान 
सभा की काय॑ प्रणाली के नियमों में सुधार करने के लिए राज्य के पव॑तीय क्षेत्रों से 
निर्वाचित सदस्यों की एक समिति के गठन एवं कार्य परिचालन की व्यवस्था कर सकते 
हैं तथा उस सम्बन्ध में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व निविचित कर सकते हैं । 

(2) गवनर मणिपुर राज्य में पर्व॑तीय क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
को एक वाधिक अथवा जब भी राष्ट्रपति माँग करें प्रतिवेदन भेजेंगे, तथा केरद्र 
सरकार की कार्यकारी सत्ता राज्य को उपयुक्त क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी निदेश देने 
सक परिदर्तित मानी जायेगी । 

संविधान (सत्ताईसर्वाँ संशोधन) अधिनियम में “पर्वतीय क्षेत्रों! की परिभाषा नहीं 
बताई गई तथा इसे राष्ट्रपति द्वारा भविष्य में घोषित किए जाने के लिए छोड़ दिया 
याया । 


संविधान-संशोधन की समस्या 6]. 


संविधान (अठ्जाईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 []6 एणाशाएरपंगा, 

(एथाफ-लंशात 87रशातगाशा) 8०, 972 | 

नरेशों के पर्सों एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद भारतीय लोक सेवा के. 
उच्च अधिकारियों (आई. सी. एस. अफसरों) की “विशेष सुविधाओं” («लंबा 
77श६४८७) को समाप्त करने की मांगें उठाई गई । इन “सुविधाओं” को संविधान 
में उचित संरक्षण दिया गया था और यह डर था कि उन्हें समाप्त किया जाने 
पर प्रभावित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की शरण लेगे। इसकी पेशबन्दो के लिए 
सरकार ने संविधान में आवश्यक परिवर्तत करने का निश्चय किया जिसके लिए 
अगस्त 972 में संविधान (वाईसवाँ संशोधन) विधेयक पारित किया गया। 

धारा 32 के बाद, जिसमें एक व अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने 
की व्यवस्था थी, धारा 3!2(क) जोड़ दी गई, जो इस प्रकार थी : 

() संसद कानून द्वारा : 

(क) उन व्यक्तियों के वेतन, छुट्टी एवं पेंशन सम्बन्धी सेवा की हर्तों, व अनु- 
शासनिक विषयों सम्बन्धी अधिकारों को परिवर्तित अथवा समाप्त कर सकती है, जो 
इस संविधान के परिवर्तित होने से पूर्व राज्य सचिव द्वारा या उनकी परिषद द्वारा भारत 
में ब्रिटिश राज्य की लोक सेवा (सिविल सर्विस) के लिए भर्ती किये गए थे तथा 
संविधान (अट्ठाईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 के प्रवर्तित होने के वाद भी भारत 
सरकार व किसी राज्य की सरकार में किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, तथा इस 
परिवतेन व समाप्ति को तत्काल अथवा किसी निदिष्ट पिछली तिथि से प्रवर्तित 
माता जा सकता है। 

(ख) उन व्यक्तियों की पेंशन सम्बन्धी सेवा की शर्तों को आग्रे से अथवा किसी 
निर्दिष्ट पिछली तिथि से (?70579००7ए७|४ ०7 रे८।0०9/9०९०४९)५) परिवर्तित तथा 
समाप्त कर सकती है, जो इस संविधान के प्रवर्तित होने से पुरव॑ राज्य सचिव द्वारा 
या उनकी परिषद द्वारा ($ल्‍टाहाशए> ण 8० 0 $6८०थाए ए 896 | 
(०णातला) भारत में ब्रिटिश राज्य की लोक सेवा के लिए भर्ती किये गए हों; पर 
संविधान (अट्ठाईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 के प्रवर्तित होने से पूर्व सेवानिवृत्त 
होकर एवं किसी अन्य कारण से सेवा में न रहे हों । 

किन्तु उपरोक्त व्यक्तियों में से जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाघीश या अन्य न्यायाधीश, भारत के महालेखा नियन्त्रक व 
परीक्षक ((07फ77०ॉ०ः थातं #एभा० 007९४] ०4 ॥709) संघ अथवा किसी राज्य 
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्‍त के पद पर कार्य 
कर रहे हों या कर चुके हों, तो उपयुक्त खंड (के) या (ख) के प्रावधान उनके इन 
पदों पर नियुक्त होने अथवा रह चुकने से उत्पन्न सेवा की शर्तों में प्राप्त लाभ में 
कमी नहीं करेंगे और उनकी भारत में ब्रिटिश राज की लोक सेवा में राज्य सचिव 
व उनकी परिषद द्वारा की गई नियुक्त द्वारा उत्पत्न सेवा की शर्तों तक ही सीमित 
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रहेंगे । 

(2) निम्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय व अन्य -किसी न्यायालय को क्षेत्राधि- 
कार प्राप्त नहीं होगा--- 

(क) खण्ड (]) में वणित किसी व्यक्ति द्वारा किये गए किसी करार, प्रसंविदा 
अथवा अन्य प्रलेख के प्रावधानों से उत्पन्न विवाद; अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को 
भारत में अंग्रेज़ी सरकार की लोक सेवा में नियुक्ति, या उसके- भारतीय उपनिवेश या 
उसके किसी प्रान्‍्त की सेवा में वने रहने के सम्बन्ध में दिये गये किसी पत्र से उत्पन्न 
विवाद 

(ख) धारा 34 के मूल प्रावधान के अधीन किसी अधिकारं, दायित्व या जिम्मे- 
दारी से सम्बन्धित कोई विवाद । 

(3) 'वर्तेमान अधिकारियों अथवा कतिपय विशिष्ट अधिकारियों” को संरक्षण देने 
सम्बन्धी धारा 34 को संविधान में से निकाल दिया गया। -८ ४ 

इस संशोधन अधिनियम को पारित करंने के कुछ ही समय बाद संसद में राज्य 
सचिव अधिकारीगण (सेवा की शर्तों सम्बन्धी) अधिनियम पारित किया गया जिसके 
'फलस्वरूप भारतीय लोक सेवा (इण्डियन सिविल सविस) की अनेक सुविधाएँ कम 
कर दी गईं अथवा समाप्त प्रायः कर दी गईं । 


संविधान (उन्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 [प॥० 007४४प्रांणा 
(एप्रलाएपनयं।त 8एथाततआं) 8०, [972 ] 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद कुछ राज्यों ने ज़मींदारी या जागी रदारी प्रथाओं को समाप्त 
करने सम्बन्धी कानून बनाये थे, पर संविधान की धारां 3] के अनुच्छेद (6) में यह 
निर्दिष्ट किया गया कि संविधान प्रवरतित होने से अद्ठारह मास पूर्व तक राज्यों द्वारा 
'पारित प्रत्येक कानून को संविधान प्रवर्तित होने के वाद तीन मास के भीतर सत्यापन 
के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाये । इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा सत्यापित किया 
जाने के बाद उस कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी 
'जा सकती थी कि उससे संविधान की धारा 3] के अनुच्छेद (2). का हनन होता है 
(इस अनुच्छेद में राज्य द्वारा अधिगृहीत सम्पत्ति का मुआवजा देने का प्रावधान था) 
अनुच्छेद (6) का उद्देश्य उन विधियों की रक्षा करना था जो राज्यों द्वारा भूमि- 
सुधार के दृष्टिकोण से प्रवतित किये गए हों । किन्तु इससे वांच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं 
हुआ क्योंकि संविधान प्रवरतित होने के पश्चात्‌ जिन व्यक्तियों की ज़मीन छीनी जा 
चुकी थी, उनमें से कुछ ने उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ प्रेषित करके उन अधिनियमों 
को भंग किये जाने की प्रार्थना की क्योंकि उनसे उनके सम्पत्ति सम्बन्धी बुनियादी 
अधिकारों का हनन होता था। पटना उच्च न्यायालय ने विहार भूमि सुधार अधि- 
नियम, 950 को सर्वेसम्पत्ति से अवैध घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के उच्च 
स्यायालय ने उत्तर प्रदेश जमींदारी समाप्ति व भूमि सुधार अधिनियम, 950 को 
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वैध ठहराया, पर जमींदार उससे सन्तुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 
अपील कर दी । केन्द्र सरकार को लगा कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय उस अधिनिमय 
को अवेध न ठहरा दे, अतः उसने संसद में संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 
पारित कराया और संविधान में दो नई धाराएँ 3(क) व 3 (ख) तथा एक नई अनु- 
सूची--नवीं अनुसूची--जोड़ दी । इस अनुसूची में राज्यों द्वारा वनाये गए उन काननों 
की सूची निर्धारित की गईं जिन पर धारा 3] के अनुच्छेद (2) के प्रावधान लाग 
नहीं होते थे | 969 में केरल राज्य विधान मण्डल द्वारा केरल भूमि सुधार अधि- 
नियम पारित किया गया कि राज्य द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक किसी की ऐसी कृषि 
भूमि को अधिगृहीत किये जाने पर जिसे वह स्वयं, जोतता हो--उसे बाज़ार भाव से. 
मुआवज़ा देना अनिवार्य नहीं है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये 
एक निर्णय के कारण सरकार को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, अतः उसके प्रतिकार 
के लिए केन्द्र सरकार ने संविधान (उन्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 प्रस्तुत 
करके संसद में शीघ्रतापूर्वक पारित करा लिया | यह अधिनियम जून, 972 से लागू 
किया गया । केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 969 और केरल भूमि- 
सुधार (संशोधन) अधिनियम, 97। को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित 
करके संरक्षण प्रदान कर दिया गया। 


संविधान (तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 972 [॥॥6 0०ाज्मॉण॑ांण 

(परगना 4तरध्याकाला) 8०0972]: ह 

धारा 33 (॥) में प्रावधान था कि भारत की सीमा के भीतर किसी उच्च न्यायालय 
द्वारा दीवानी मामलों में शियि गए निर्णय, डिक्री'.(/02076७) अथवा अन्तिम आदेश के 
प्रति यदि वही उच्च न्यायालय निम्नलिखित प्रमाण न केरे तो सर्वोच्च न्यायालय में 
अपील की जा सकती है 

.(क) कि विवादास्पद विषयवस्तु का मूल्य अथवा धन राशि, मामला सर्वप्रथम 
न्यायालय में लाया जाने के समय बीस हज़ार रुपये से कम नहीं थी और अब भी उससे 
कम नहीं है (बाद में यह राशि वढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गई); अथवा (ख) 
कि निर्णय, डिक्री वा अन्तिम आदेश में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उतनी ही राशि अथवा 
मूल्य की सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न विद्यमान था ; तंथा (ग) कि मामला सर्वोच्च न्याया- 
लय में सुनवाई के योग्य है । जव (ग) के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में उच्च न्याया- 
लय के निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश द्वारा अपने से निकटतम अधीनस्थ न्यायालय 
द्वारा किये गए निर्णय की पुष्टि की गई हो तो उच्च न्यायालय में अपील करने से पूर्व 

उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक था कि अपील में विधि 

का सारगभित प्रश्न निहित है । 

केन्द्र सरकार को उपयुक्त मुल्यांकन-व्यवस्था अमीर व गरीब के बीच पक्षपातपूर्ण 
तथा अनुचित प्रतीत हुई। यह प्रावधान भी कि सर्वोच्च प्यायालय में अपील तभी की 
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जा सकती है, जव कोई विधि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन हो, असन्तोषजनक 
माना गया | सरकार चाहती थी कि उच्च न्यायालय की तब अपील की जाये, जब 
उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि इस मामले में कोई सावंजनिक महत्त्व का कानूनी 
प्रश्न विद्यमान है तथा उच्च न्यायालय यह समभता है कि उसका निर्णय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा होना आवश्यक है। सरकार के शब्दों में, उसका उद्देश्य यह था कि 
सामान्य जनता भी सर्वोच्च न्यायालय द्वार तक पहुँचने में समर्थ होनी चाहिए। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने संसद में संविधान (तीसवाँ संशोधन) 
विधेयक प्रस्तुत किया, जो अगस्त 972 के तीसरे सप्ताह में पारित कर दिया गया। 

संविधान की घारा 33 में अनुच्छेद () के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद 
जोड़ दिया गया--- 

“४(]) भारत की सीमा के भीतर किसी उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी के मामलों 
में दिये गए किसी निर्णय, डिक्नी या अन्तिम आदेश के विरु& सर्वोच्च न्यायालय में 
केवल तभी अपील की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि : 

(क) उस मामले में कोई विधि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तथा 

(ख) उच्च न्यायालय का यह मत है कि उस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय 
हारा किया जाना चाहिए ।” 

संविधान संशोधन में सर्वोच्च ध्यायालय में विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में भी 
विशेष प्रावधान किये गए, जो इस प्रकार थे : 

(7) इस अधिनियम से, निम्नलिखित प्रभावित नहीं होंगे-- 

(क) संविधान की घारा 33 के अनुच्छेद () के उप-खण्ड (क) या (ख) था 

(ग) के अधीन की गई कोई भी अपील, जो इस अधिनियम के प्रवर्तित होने के 
समय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन थी, अथवा, 

(ख) इस अधिनियम के प्रवर्तित होने पर या उसके बाद, उच्च न्यायालय के किसी 
दीवानी मामले के फैसले, डिक्ती या अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील, जिसके प्रति इस 
अधिनियम के प्रवर्तित होने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने घारा 33 के अनुच्छेद (]) 
के उप-खण्ड (क) या (ख) या (ग) के अधीन प्रमाणन किया हो । 

. ऐसी प्रत्येक अपील पर उसी प्रकार सुनवाई और निर्णय, अथवा यदि आवश्यक हो 
तो पंजीयन भी, उसी प्रकार हो सकता था, ज॑सेकि यह अधिनियम पारित ही नहीं 
किया गया । 

(2) अनुच्छेद (]) के प्रावघानों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रवर्तित 
होने से पूर्वे किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत या आरम्भ किये गए किसी भी वाद या 
दीवानी मामले में दिये गए निर्णय, डिक्रो या अन्तिम आदेछव के प्रति सर्वोच्च न्यायालय 
में कोई अपील नहीं की जा सकती, यदि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित उपयुक्त 
अनुच्छेद () के प्रावधानों को सन्तुष्ट न करती हो । 
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संविधान (इकत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 973 [प्रफ्ल (णाज्माप्रागा 

(7॥फ-ीएछ 6ैगाशाता०१) की], [973 | 

सन्‌ 96] से लेकर 97] तक भारत की जनसंख्या में 24.57 प्रतिशत वृद्धि हुई, 
जिसके कारण लोक सभा की सदस्य संख्या में वृद्धि करना भी आवश्यक हो गया ) 
तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस० पी० सेन वर्मा ने सुझाव दिया कि यह संख्या बढ़ा 
कर 570 कर दी जाये । किन्तु उनके उत्तराधिकारी डा० नागेन्द्र सिह ने इस सुक्राव 
का खण्डन करते हुए दलील पेश की क्रि 9]0 के वाद संयुक्त राज्य अमरीका की 
जनसंख्या दुगने से भी अधिक हो गई है, पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या वही 
है | इंगलेण्ड में भी लोक सभा (हाउस ऑफ़ कामन्स ) की सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई 
गई है। अतः सरकार ने कुछ समय के लिए लोक सभा की सदस्य संख्या में वृद्धि करने 
का विचार छोड़ दिया । किन्तु 970 से 972 तक के वर्षो में हिमाचल प्रदेश, 
मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इत्यादि कतिपय केन्द्रशासित प्रदेशों को पूर्ण राज्यों का 
दर्जा मिल गया | 97] में संसद द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम पारित 
किया गया, जिसके द्वारा राज्यों को आत्रंटित किये गए कुल स्थान 506, अर्थात्‌ संवि- 
धान द्वारा अनुमित संख्या से 6 अधिक हो गये । मार्च 973 में लोक सभा में स्थानों 
की कुल संख्या 522 हो गई (5 बड़े-बड़े राज्यों से 489, छोटे राज्यों से ]7 और 
8 केच्रशासित प्रदेशों से ।6), और इन सभी परिवत्तनों के लिए संविधान में आव- 
इयक संशोधन करने का प्रइन सामने आया । इसके लिए अप्रैल में संविधान (इकत्तीसवाँ 
संशोधन) विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जो उसी वर्ष 9 मई को पारित 
कर दिया गया | लोक सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानों की संख्या 500 
से बढ़ा कर 525 कर दी गई तथा केच्द्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की तत्कालीन संख्या 
25 से घटाकर 20 कर दी गईं। इस प्रकार, लोक सभा को कुल सदस्य संख्या 545 


'तक जा पहुँची । 


संविधान (बत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 973 [पक एणाज्रॉफिंणा 

(एफ्रा।॥-४९००/१ #॥शातग्रावग) शी, 973] 

जुैसाकि राजनीतिक दल-बदल सम्बन्धी अध्याय में वताया जा चुका है, केन्द्रीय 
सरकार ने 6 मई, 973 को संसद में संविधान (वत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक 
प्रस्तुत किया । इस विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल करने वाले व्यक्ति को 
विधान मण्डल की निरन्तर सदस्यता से वंचित करना था। जंब उस पर |3 दिसम्बर, 
973 को लोक सभा में वहस आरम्भ हुई तो कुछ विपक्षी सदस्यों मे उसकी कई 
प्रकार से आलोचना की । मधु लिमये ने कहा कि इस विधेयक को पारित कराने के 
प्रयत्त में सरकार जो शीघ्रता कर रही है, उसमें सरकार की नीयत साफ नहीं है। 
साम्यवादी सदस्य हीरेन मुखर्जी ने विधेयक को दल-वदल की प्रवृत्ति रोकने के लिए 
कठोर कानून का “उपहास” बताया । उन्होंने कहा कि विवेयक में इतनी त्रुटियाँ हैं 
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कि उसे प्रयोग करने वाला व्यक्ति उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त कर 
सकेगा । उन्होंने सरकार द्वारा राजनीतिक दल-वदल सम्बन्धी समिति की उस सिफ़ा- 
रिश को स्व्रीक्ष न किये जाने की आलोचना की, जिसमें दल बदलने वाले व्यवित 
पर मन्त्री बनने से रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया था । जन संघ नेता जगन्नाथ 
राव जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर 
दिये जाने के बाद भी विहार और उत्तर प्रदेश में उसके विरुद्ध कार्य करती है। इन 
आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस विधेयक को संसद की एक साठ- 
सदस्यीय संयुक्त समिति को सौंपने का निश्चय किया ताकि उसके दोषों को खोज कर 
रचनात्मक सुभाव प्रस्तुत किये जायें । इस विधेयक को अभी अधिनियम का रूप नहीं 
मिल पाया है। 


संविधान (तेतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 973 [76 (णन्‍्मॉपांणा 

(एफ्रमॉोष्रनीआं[ठ0. &रक्माता०॥) 0०४, 973 ] के 

(संसद के शीत अधिवेशन (नवम्बर-दिसम्बर 973) में केन्द्र सरकार ने सं।पे- 
घान (तेतीसवाँ संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश की अखण्डता 
की रक्षा करने के पूर्व परिभाषित “छह सूत्री फामृ ले” को संवैधानिक रूप प्रदान 
करना अभीष्ट था। यह विधेयक लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 973 को 3] समर्थक 
और 8 विपक्षी मतों से पारित किया गया । 6 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। 
इसके दो दिन वाद उसे राज्य सभा द्वारा 74 के विपरीत 7 मतों से पारित किया 
गया । इस विधेयक द्वारा संविधान में दो नए प्रावधान-- धारा 377 (ग) और 377 
(घ)--जोड़े गए । धारा 37 का अनुच्छेद (), जिसमें आन्ध्र प्रदेश विधान सभा 
की क्षेत्रीय समितियों के गठन एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रावधान थे, छोड़ दिया गया | 
आन्ध्र प्रदेश में एक प्रशासनिक नन्‍्यायाधिकरण स्थापित किया जाना था जिसे सार्वेज- 
निक सेवाओं में स्थानीय एवं राज्यीय स्तरों पर नियुक्तियों एवं पदोन्‍नतियों सम्बन्धी 
क्षेत्राधकिर मिलना था। इस न्यायाधिकरण को राज्य उच्च न्यायालय की अधि- 
कार सीमा के बाहर कार्य करना था और उसके निर्णय राज्य सरकार द्वारा संशोधित 
किये जा सकते थे । विधेयक में यह भी प्रावधान था कि न्‍्यायाधिकरण को राष्ट्रपति 
करे आदेश से समाप्त किया जा सकता है। 

इस अधिनियम द्वारा संसद को आन्ध्र प्रदेश के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
स्थापित करने का प्रावधान करने का अधिकार भी दिया गया । 

इस विधेयक से संलग्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की विवरणिका में वताब्रा गया था कि 
जब 956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य स्थापित किया गया, उसी समय तेलंगाना क्षेत्र के 
विकास, रोज़गार के अवसर तथा शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था की माँग की गई 
थी । धारा 37 के अनुच्छेद () के प्रावधान उपयु क्‍त व्यवस्था को क्रियान्वित करने 
के लिए ही थे। 957 में सावंजनिक रोजगार (निवास सम्बन्धी आवश्यकता) अधि- 
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नियम तेलंगाना क्षेत्र के वासियों के लिए रोज़गार के उचित अवसर उपलब्ध कराने 
के निमित्त अधिनियमित किया गया था । किन्तु 969 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 
इस अधिनियम के कुछ अंशों को असंवैधानिक बता कर निरस्त कर दिया गया। कई 
कारणों से तेलंगाना क्षेत्र के लिए की गईं उपयु कत व्यवस्थाओं के कार्य परिचालन से 
उस क्षेत्र में तथा आन्ध्र प्रदेश के अच्य क्षेत्रों में भी असंन्तोप का वातावरण बन गया। 
कुछ समय पूर्व आन्ध्र के कई नेताओं ने अनेक उपाय सुभाये थे जिन्हें "छः सूत्री 
'फामू ला” कहा जाता है। इसमें पिछड़े क्षेत्रों के शीत्र विकास, सार्वजनिक सेवाओं के 
उज्ज्वल भविष्य, शिक्षा व रोज़गार सम्वन्धी समान प्रयत्त करने का आग्रह व्यक्त 
किया गया था। इस फ़ामू ले को राज्य भर में खूब समर्थन प्राप्त हुआ और इसे 
राज्य सरकार ने भी उचित बताया । 

विवरणिका में बताया गया कि क्षेत्रीय समितियों के गठन सम्बन्धी अनुच्छेद को 
छोड़ देने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि “छ: सुत्री फ़ाम ले” से ऐसे निकाय बनाने 
की आवश्यकता समाप्त हो गयी है । 

विधेयक से संलग्न वित्तीय विवरणिका में वताया गया था कि पांचवीं पंचवर्षीय 
योजना में इस विधेयक के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के लिए 
प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सहित लगभग पाँच करोड़ रुपये व्यय 
करने होंगे । 


संविधान (चौंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 974 [76 एणाशाणिणा 

(#-00/ी #गाल्ाताल) 8०, 974] 

सन्‌ 974 के आरम्भ में गुजरात में शिक्षकों व विद्याथियों के एक 'नव-निर्माण 
समिति” नामक संगठन ने अनेक विधान सभा सदस्यों को अपने पद त्याग करने पर 
विवश किया । विहार में भी ऐसी लहर थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों 
पर बहुत बुरा असर पड़ा और केच्ध सरकार के अभिकर्त्ताओं को आशंका होने लगी कि 
यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो कहीं अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार कांग्रेसी 
मन्न्रिमण्डलों को पद त्याग न करना पड़ जाये । इसके लिए विधि मन्त्री गोखले ने 4 
मई, 974 को संसद में संविधान (चौंतीसवाँ संशोवन) विधेयक प्रस्तुत किया । इस 
विधेयक में यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी कि यदि अध्यक्ष या स्पीकर को जाँच के 
बाद यह विश्वास हो कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है अथवा असली नहीं 
है तो वे उसे अस्वीकार कर दें । इस उद्देश्य के लिए धारा 0] व 90 में आवश्यक - 
संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए। 

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के विरोध में अनेक दलीलें पेश कीं | मधु लिमये (समाज- 
वादी) ने कहा कि कांग्रेस अपने राज्य को स्थायी वनाना चाहती हैं और प्रस्तावित 
विधेयक से अध्यक्ष का पद एक सावंजनिक विवाद का विपय वन जायेगा। जन संघ 
के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि संविधान संशोघन द्वारा जनता को विधायकों 
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को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उलटी तरफ जाने का नहीं | 
साम्यवादी (माक्संवादी) सोमनाथ चटर्जी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक द्वारा 
सामान्य जनता को मुंह वन्द रखने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न किया गया है । 
उनका कहना था कि कांग्रेस जनता से दुराव करके उसे अपने आधिपत्य में रखना 
चाहती है। एक अन्य साम्यवादी (माक्‍्संवादी) सदस्य ज्योतिमय बसु ने सरकार 
पर विहार के कांग्रेसी विधान सभा सदस्यों का अवांछित संरक्षण देने का दोष लगाया, 
जो उनकी नजर में जनता का विश्वास बड़ी तेज़ी से खो रहे थे । 

गोखले तथा संसदीय मामलों के मंत्री के. रघुरमेया ने विधेयक को देश में संसदीय 
प्रणाली के संरक्षण का प्रयत्त बता कर उचित ठहराया । कांग्रेस दल ने लोक सभा 
में पूरा जोर लगाया और उसके पक्ष में 300 से अधिक कांग्रेसी सदस्यों ने विधेयक 
के पक्ष में मत दिया । बाद में उसे राज्य सभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। 


संविधान (पेंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 974 [वफ%6 (ए०णाशा।पं०0७ 

(॥-जस्यीफक 377०0077०70) ४0, 974 | 

जुलाई 972 में राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की एक परिषद ने केन्द्र सरकार को कुछ 
सुझाव भेजे जिनमें भुसिधारी की अधिकतम सीमा में कमी करता, अधिकतम सीमा 
का प्रवर्तत एक पति-पत्नी एवं तीन अवयस्क बच्चों के परिवार के आधार पर करना 
तथा विमुवितियों (८&०॥7007$) को समाप्त करना सम्मिलित थे। इन प्रस्तावों के 
तद्नुरूप तेरह राज्यों ने वीस कानून पारित किये जिनमें न्यूनतम भूमिधारी सीमा, 
निर्धारित की गई थी और मध्यवर्ती पट्ट दारी समाप्त की गई थी । अनेक उच्च 
व्यायालयों ने इन विधियों का प्रवर्तेन अन्तरिम आदेश द्वारा रोक दिया । सरकार कीः 

इच्छा थी कि फालतू भूमि का अधिग्रहण करके उसे काश्तकारों और भूमिहीनों में 
आवंटित करने के काये को तेज़ी से किया जाये | साथ ही, उसे यह भी आशंका थी 
कि कहीं इस प्रक्रिया में न्यायालयों द्वारा बाधा न डाल दी जाये। अतः केच्र सर- 
कार ने उपयु दत विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का विचार किया ।ैं 
भई 2974 के आरम्भ में संविधान (पैतीसवाँ संशोधन) विधेयक लोक सभा में प्रेषित 
किया गया । इस विधेयक में उपयुक्त वीसों कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची 
में जोंडने का प्रस्ताव किया गया था । इसे संसद के दोनों सदनों ने अगस्त 974 में 
पारित कर दिया । 

मूलतः इस अनुसूची में केवल 3 इन्दराज थे | 95] में ]4 से 2 

किये गए और 964 में 22 से 64 तक । वाद में दो और इन्दराज किये गए । अब 
20 नए इन्दराज कर देने से कुल संख्या 86 तक जा पहुँची । 


27 तक इन्दराज 


आन्ध्र प्रदेश, विहार, गृजरात, 


८ 


शक्षमि सधार कावून इन राज्यों धारा पारित किए गये : 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कनटिक, पंजाब, राजस्थान श्लीौर परिचिम बंगाल । 


संविधान-संशोधन की समस्या 69 


संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 974 [70० 007घप्रांणा 

(7रए-8ंग्वी। था) 8०, !974 | 

सितम्बर ]974 में संसद ने संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) पारित किया । इसे 
सिक्‍्कम को “संरक्षित राज्य” ((700०००१७४८) के दर्जे से हटा कर भारत का ही एक 
“साकी” (550८००(०) राज्य बनाने के दृष्टिकोण से रचा गया | इस विधेयक के 
पारित होने के वाद संसद में बहुत वाद-विवाद हुआ तथा उसे “ऐतिहासिक”, “ऊर्जस्वी 
(()॥8770) “राजनीतिक दृष्टि से अवुद्धिमत्तापूर्ण” तथा “पण्डोरा बाक्स” बताया 
गया। इस के आलोचकों का कहना था कि इस विधेयक से विदेशों में प्रतिकूल प्रति- 
क्रिया होगी तथा देश में विघटनकारी भावना सक्तिय हो उठेगी। समाजवादी दल, 
जन संघ और भारतीय लोक दल के कुछ सदस्यों ने विधेयक को दृढ़ समर्थन प्रदान 
करने के साथ-साथ यह भी माँग की कि सिक्किम को भारत के बाइसवें राज्य के 
रूप में मिला लिया जाये । 

यह उल्लेखनीय है कि सिक्किम विधान सभा ने भारत सरकार से सिविकम को नया 
दर्जा देते की प्रार्थता की, पर वहां के नरेश 'चोग्याल' ने उसका विरोध किया | 


संविधान (सेंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 975 [प॥6 एणाशापांणा 

(7फरं॥ए-5९एढ॥ा स्‍ग्राल्गतालां 8०, 975] 

23 अप्रैल, 4975 को लोक सभा ने सतीसवाँ संविधान संशोधक् विधेयक पारित 
किया जिसमें देश के सुदूर उत्तर स्थित केन्द्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए 
एक विधान सभा और मन्त्रिपरिपद स्थापित करने के प्रस्ताव थे । इसका उद्देश्य 
वहाँ की जनता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सन्तुष्ट करना था। विधेयक सर्वे- 
सम्मति से पारित हुआ । 


संविधान (अड़तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 975 [6 (गान्नाप्रांणा 

(्राए-लंशाए &गरधाताशा) &6०, [975] 

फ़रवरी 975 में सिविकम के चोग्याल नेपाल के राजा वीरेन्द्र के राज्यारोहण समा- 
रोह में भाग लेने काठमाण्डू गए पर उन्होंने वहाँ जाने से पूर्व मुख्य मन्त्री काज़ी लेण्डुप दोरजी 
से परामर्श नहीं किया । फलत: राजा एवं मन्त्रिपरिपद के सम्बन्धों में तनाव आ गया । 

0 अप्रैल को मुख्य मन्‍त्री के संकेत पर सिक्किम विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित 
किया जिसमें चोग्याल का पद समाप्त करके भारत सरकार से आग्रह किया गया कि 
सिक्किम को भारतोय संघ के एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये | इस पर भारत 
सरकार ने अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में संसद में अड़तीसवाँ संविधान संशोधन विवेयक 
प्रस्तुत किया जो भारी समर्थन सहित पारित हो गया | चोग्याल का पद समाप्त कर 
दिया गया और उनके स्थान पर गवनंर का पद स्थापित किया गया जिनकी नियुक्ति 
भारत सरकार द्वारा की जाती है | गवर्नर को “सिक्किम की जनता के भिन्‍न-भिन्‍न 
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वर्गों की सामाजिक एवं आथिक उन्नति के लिए समानतापूर्ण व्यवस्था करने तथा 
शान्ति वनाए रखने की विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें आवश्यक निदेश राष्ट्रपति से 
लेने होंगे। सिविकम राज्य को लोक सभा व राज्य सभा प्रत्येक में एक-एक स्थान दिया 
गया है। सिक्किम की न्यूनतम 30 सदस्यों की एक विधान सभा स्थापित की गई और 
उसे वही अधिकार प्रदाव किये गए जो भारतीय संघ के अन्य राज्यों की विधान सभाओं 
को होते हैं । किसी भी ऐसी सन्धि, करार या सिक्किम सम्बन्धी अन्य समभौते इत्यादि, 
जिसमें भारत सरकार या उसकी पूृर्ववर्ती सरकार ने एक पक्ष के रूप में हस्ताक्षर किये 
हों, से उत्पन्न होने वाले विवाद के सबन्ध में सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी भी 
अन्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किये गए 


संविधान (उन्तालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 975 [पक (०रन्नाप्रंग 
(47तए-गंग 8आशात॑ग्राए॥) 0०, 4975] 
जुलाई-अगस्त 975 में संसद द्वारा कुछ और भी संविधान संशोधन विधेयक 
पारित किये गए। इनमें से एक को उन्तालीसवाँ संशोधन कहा गया । इस विधेयक: 
द्वारा संविधान की धाराओं 23, 23, 239 ख, 352, 356, 359 और 360 में संशो- 
धन किये गये | इनमें से प्रथम तीन धाराओं के संशोधन का उद्देश्य यह घोषित करना 
था कि कोई अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति, गवर्नर अथवा किसी केन्द्रशासित 
प्रदेश के प्रशासक अच्तिम और निर्णायक होंगे तथा उसे किसी आधार पर भी किसी 
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। घारा 352 का उद्देश्य यह स्पष्ट करना 
था कि पहले से चाहे कोई घोषणा क्रियान्वित हो रही हो अथवा नहीं, राष्ट्रपति भिन्‍त- 
भिन्‍न आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न घोषणाएँ कर सकते हैं । विधि मन्त्री ने स्पष्ट किया कि 
इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अनेक याचिकाओं में यह आपत्ति की 
गई थी की जब श्रापात्‌-स्थिति की एक घोषणा (97] से प्रवर्तित) कार्यशील है तो 
आपात्‌-स्थिति की और घोषणा नहीं की जा सकती । धारा 352, 356 एवं 360 में संशो- 
घन का एक उद्देश्य यह भी था कि आपातृ्‌-स्थिति घोषित करने के लिए राष्ट्रपति की 
संतुष्टि को अन्तिम व निर्णायक बना दिया जाये, जिसे किसी भी आधार पर चुनौती 
न दी जा सके | इस प्रकार, उच्चतम एवं अन्य न्यायालयों पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित 
आझापात-स्थिति की घोषणा की वैधता के विरुद्ध किसी भी आधार पर कोई भी वाद 
स्वीकार करने से रोक दिया गया । उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 975 में निर्णय दिया 
था कि घारा 352, 356 और 360 के आपात््‌-स्थिति सम्बन्धी प्रावधानों को न्यायालय 
में चनौती तहीं दी जा सकती । विधि मन्त्री ने कहा कि इस विवेयक में कोई भी 
असाधारण बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह संशोवन इसलिए किया जा 
रहा है कि आपात्‌-स्थिति की घोषणा को कई वार चुनौती दी जा चुकी है और इस 
प्रकार की मुक़हमेवाजी से जनता का समय और घन व्यथ व्यय होता 
संविधान की धारा 359 में भी संझोधन प्रस्तावित किया गया। इसके बन्तगत 


संविधान-संशोधन की समस्या हि । 


पति को यह अधिकार था कि वे निरिचत आदेश द्वारा मंविधान के तीसरे भाग 
में भ्रदत्त जनता के अधिकारों में से कुछ को, आपात्‌-स्थिति बी अवधि के लिए, 
न्यायालय में याचिका द्वारा प्रवरतित कराने का प्रयत्न करने के अधिकार को भी 
निलम्बित कर सकते हैं | इस संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए श्री गोखले ने बताया 
कि सरकार ऐसी व्यवस्था करता चाहती है कि जैसे आपात्‌-स्थिति की घोषणा की 
घोषणा होने से धारा 358 के अधीन घारा 9 (स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार 
सम्बन्धी ) स्वचालित रूप से निलम्बित हो जाती है, उसी प्रकार उपरोक्त अधिकार 
भी निलम्बित किये जा सकें । तात्पर्य यह था कि घारा 358 की भाषा तथा घारा 
359 के अनुच्छेद () के अधीन राष्ट्रपति के विशेष आदेश्ञ में जो अधिकार निलंबित 
किये हों, तत्सम्बन्धी भाषा में कोई अन्तर न हो । 

लोक सभा ने यह विधेयक 23 जुलाई, 975 को 342 के मुकावले एक मत से 
पारित किया तथा राज्य सभा द्वारा उसे अगले ही दिन 64 के मुकावले शून्य मत से 
पारित कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ विधेयक को राज्यों द्वारा सत्यापित कराने के 
लिए भेजा गया। पन्द्रह राज्यों के विधान मण्डलों ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से 
सहमति प्रकट की (जबकि कुल 2 राज्यों की सहमति की आवश्यकता थी) । उसके 
बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया | वह भी उसे तुरन्त मिल 
गई और संविधान में तदनुसार सशोधन हो गया । 


संविधान (चालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 975 [गरगाढ ए०णग्रा।णांण) 

(एणपंन #ग्राशातरका) 80०, [975 ] 

विधि मन्‍्त्री ने 7 अगस्त, 975 को लोक सभा में संविधान (चालीसवाँ संशोधन ) 
विधेयक प्रस्तुत किया । उसका उद्देश्य धारा 7[ (जिसका उप-शीर्षक “राष्ट्रपति वे 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित मामले” था), धारा 329 (जिसका उपश्यीपंक 
“निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों हारा हस्तक्षेप की मनाही था) तथा 
संविधान की नौवीं अनुसूची (जिसमें वे 86 अधिनियम गिनाये गये थे जिनकी 
बैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती) में संगोघन करना था । 

संविधान में उपर्युक्त संशोधन प्रस्तुत करने के अनेक उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य संसद 
को ऐसा विधान बनाने की क्षमता प्रदान करना था जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 
प्रधानमन्त्री तथा लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचन सम्बन्धी विवादों की सुनवाई के लिए 
गोष्ठी आयोजित की जा सक्के । विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि इन चारों उच्च 
पदों पर निर्वाचित व्यक्तियों के निवचिन सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए 
नवीन गोष्ठी स्थापित करने सम्बन्धी संसदीय विधि को किसी भी न्यायालय में 
चुनौती नहीं दी जानी चाहिए । विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया कि तत्का* 
लीन विधि के अन्तगंत जो मामले न्यायालयों में विचाराबीन हों, उन्हें भी समाप्त 
माना जाये (इसमें उच्चतम स्यायालय के विचारादीन श्रीमती इन्दिरा गांधी का निर्वाचन 
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सम्बन्धी वाद भी था) । ये संोधन प्रस्तावित करते हुए विधि मन्त्री गोखले ने स्पष्ट 
किया कि अववह समय आ गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री व अध्यक्ष 
के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निपटारे की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की 
आवश्यकता पर विचार किया जाये। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में अपनी 
क्षमता के प्रयोग में किये गए किसी भी कृत्य के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी 
भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, अत: यह उचित ही होगा कि उनके 
निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्त भी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से वाहर रखे जायें। प्रधान- 
मन्‍्त्री एवं अध्यक्ष के पदों को भी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने का 
कारण समभाते हुए गोखले ने कहा कि उनके पदों की उच्चता को ध्यान में रखते 
हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनके निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्नों को भी 
त्यायालय में प्रस्तुत न किया जाये, अपितु उन्हें संसदीय विधि के अनुसार संगठित 
एक विचार समिति द्वारा निर्णीत कराया जाये जोकि न्यायालय न हो । उन्होंने यह- 
भी स्पष्ट किया कि ऐसे कानून की, प्रधानमन्त्री व अन्य संसद सदस्यों में भेद रखने के 
कारण आलोचना नहीं की जायेगी । विधि मन्त्री ने यह भी कहा कि भारत की राज- 
नीतिक प्रणाली में प्रधानमन्त्री का स्थान अत्यन्त केन्द्रीय होता है, और उन्हें सारे 
देश में निविवाद नेता के रूप में [स्वीकार किया जाता है। अतः उन्हें न्यायिक 
छिद्रान्वेषण का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, जहाँ “निर्वाचन को अत्यन्त थोथे 
कारणों से भी निरस्त किया जा सकता है ।” 
न्‍्यलीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराने में सरकार का यह भी 
उद्देश्य था कि वह संसद एवं राज्यों के अनेक अधिनियमों को धारा 3]-ख के अन्तर्गत 
संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती थी, [ताकि उन्हें मुलभूत अधिकारों के नाम 
पर न्यायालयं में चुनौती न दी जा सके । उनमें से कुछ अधिनियम ये थे : आन्तरिक 
सुरक्षा अधिनियम, रुग्ण कपड़ा संस्थान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, विदेशी मुद्रा 
नियन्त्रण अधिनियम, विदेशी मुद्रा रक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, अतिरिक्त 
वेतन (अनिवार्य जमा) अधिनियम, जन-प्रतिनिधित्त अधिनियम, 95, जन- 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 974, निर्वाचन|विधि (संशोधन) अधिनियम, 975 | भूमि 
सुधार तथा कृषि भूमि की अधिकतम स्वामित्व सीमा सम्बन्धी कतिपय राज्यीय कानून 
पहले ही नवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जा चुके थे । गोखले ने कहा कि पुनः 
उपर्युक्त आश्रय लेना थर्थात्‌ इन कानूनों को नवीं अनुसूची में सम्मिलित करना 
अनिवार्य हो गया था, क्योंकि उनकी वैधता को न्यायालयों में चुनौती दी गई थी 
और यह आशंका थी कि कहीं उन्हें असंबंधानिक बता कर निरस्त न कर दिया 
जाये । 
इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 7 अगस्त, 975 को पारित किया गया तथा 

राज्य सभा ने उसे अगले ही दिन पारित कर दिया । राज्यों की विधान सभाओं को 
इस विधेयक को सत्यापित करने के लिए एक-दिवसीय विद्येप अधिवेशन में छुलाया 
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गया। ]7 राज्यों ने 9 अगस्त को इस आवश्यकता की पूर्ति कर दी। राष्ट्रपति ने 
तुरन्त सहमति प्रदान की और तदनुसार संविधान संशोधन हो गया । 


संविधान (इकतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 975 [॥॥6 (०णाक्रापरांणा 

(00ए-5४ 89०00॥600 8०, 975] 

एक विधेयक धारा 36 में संशोधन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया । यह 
'इकतालीसवाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम था । इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति 
'एवं गवर्नरों को संविधान में प्रदत्त संरक्षण में वृद्धि करना तथा उस संरक्षण का लाभ 
प्रधानमन्त्री को भी प्रदात करता था। धारा 36| (]) में निर्दिप्ट था कि राष्ट्रपति अथवा 
किसी राज्य के गवर्नर को अपने पद की क्षमता एवं कर्त्तव्यों के प्रवर्तन में अथवा उन 
क्षमताओं एवं कर्तव्यों के प्रवर्तन द्वारा किए गए कार्यो में क्रिये गए किसी भी कृत्य के 
लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होना पड़ेगा (किन्तु इससे किसी व्यक्ति 
द्वारा केन्द्र वा किसी राज्य सरकार के विरुद्ध उचित स्याय्रिक कारंवाई करने पर 
अतिवन्ध नहीं होगा) | उसी धारा के अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रपति व गवर्नर के 
विरुद्ध, उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई दण्डनीय का रंवाई आरम्भ नहीं की 
जा सकती और न ही पिछली ऐसी कार्रवाई चालू रखी जा सकेती है । अनुच्छेद (3) 
के आधीन राष्ट्रपति व गवर्नर के कार्यकाल में किसी भी स्थायालय द्वारा उन्हें वन्‍्दी 
बनाने या कारागार में डालने सम्बन्धी कोई कारंबाई नहीं की जा सकती | धारा 
36] के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर के विरुद्ध उनके द्वारा अपने 
कार्यकाल में या उससे पूर्व किये गए किसी भी कृत्य के लिये, जहाँ उन पर उनके कार्य- 
काल में कोई दण्डनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा 
अपना पद त्यागने के तुरन्त बाद ऐसी कारंवाई करना पूर्णतः संभव था।* सरकार 
को यह व्यवस्था तकसंगत प्रतीत नहीं होती थी, अत: संशोधन विधेयक में यह 
प्रस्तावित किया गया कि राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा अपने कार्यकाल में किये गए किसी 
भी कृत्य के लिए उनके पद त्याग के बाद भी उनके विरुद्ध कोई दण्डनीय कारंबाई 
चलाई वा चालू रखी नहीं जा सकेगी । विधि मन्‍्त्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह 
विमुक्ति उनके द्वारा अपने पद से हटने के वाद किये गये किसी कार्य के लिए नहीं 
होगी । 

संविधान में राष्ट्रपति या राज्यों के गवर्भरों को दीवानी मुक़द्वमों से छूट प्रदान नहीं 
की गई है । इसके लिए केवल यह शर्ते होती है कि ऐसा मुक़दद॒मा दायर करने से पहले 
उन्हें दो मास पूर्व लिखित अधिसूचना देना आवश्यक होता है । यह अनुबन्च सरकार 
को उचित नहीं लगा । विधि मन्‍्त्री गोखले ने विधेयक के समर्थन में बोलते हुए कहा 
कि यदि राण्ट्रपति व गवर्नर इत्यादि के उच्च पदों पर आसीन व्यवितियों के विदद्ध 


5 7शलेखक के अपने शब्द | 
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दीवानी मुक़हटमे चलाने की अनुमति दी गई तो हो सकता है कि लोग उनके विरुद्ध 
भू मुकदमे चलायें। फलस्वरूप उनके काम में बाधा पड़ेगी तथा उन्हें अनावश्यक 
परेशानी उठानी होगी । अतः राष्ट्रपति व गवनेर के पद पर आसीन व्यक्तियों पर 
, ऐसे मुक़ह में चलाने की अनुमति न देना ही उचित होगा । विधि मन्त्री ने आगे कहाः 
कि सरकार का यह तात्पये नहीं है कि व्यक्तियों के उचित एवं न्‍्यायसंगत दावों की 
भी खुतवाई न की जाग्रे, पर भारतीय संघ के प्रधान तथा किसी राज्य के प्रधाव के 
कायकाल में उन्हें ऐसे मुक़हमों में न घसीटा जाये | अत: यह प्रावधान करने का 
प्रस्ताव किया गया कि एक ओर जहाँ किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या गवर्नर के रूप में 
कार्य करने की अवधि में उस पर मुक़हमा चलाने की अनुमति न दी जाये, दूसरी ओर 
वही मुक़द् मे उत पर अपना पद त्यागने के पश्चत्‌ चलाये जा सकें तथा इसी प्रकार 
के नए मुक़दमे भी आरम्भ किये जा सकें, और जितने अन्तराल के लिए उन पर 
मुक़दमे चलाने की मनाही रहे, वह कालबाधिता के सिद्धान्त के प्रव तन में नगण्य सम भरे. 
जायें । 

विधि मन्‍्त्री ने आगे कहा कि भारत की लोकतन्‍्त्रीय एवं गणतन्त्रीय सरकार में प्रधान- 
मन्‍्त्री का अत्यन्त केन्द्रीय स्थान होता है तथा संविधान में जो संरक्षिता राष्ट्रपति 
एवं राज्यों के गवर्नरों को प्रदान की गई है, वही प्रधानमन्त्री को भी प्रदान करना 
तकंसंगत होगा । अतः धारा 36 में प्रदत्त संरक्षण प्रधानमन्त्री को भी देने का प्रस्ताव 
किया गया। 

इसे 9 अगस्त को राज्य सभा द्वारा 54 के मुकाबले शुन्य मत से पारित कर दिया 
गया। तदुपरान्त इसे लोक सभा को भेज दिया गया । 


संविधान (बयालिसवाँ संशोधन) अधिनियम, 976 [४6 एणाज्राप्रां०छ 

(?070ए-5९००70 #७7॥076/6॥7) 2०६, 976 | 

2 मई, 976 को विधि मंत्री श्री एच.आर. योखले ने लोक सभा में संविधान (वया- 
लिसवाँ संशोधन) अधिनियम प्रस्तुत किया । इसका लक्ष्य धारा 3वी से 64 तक 
क्री सुरक्षा प्रदान करना था तथा केन्द्र व राज्य सरकारों को निम्न अधिकारों से मुक्त 
करना था । तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करना, शहरी भूमि का सीमा-निर्धा रण, 
बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, विदेशी मुद्रा का संरक्षण व तस्करी की गतिविधियों पर 
प्रतिबंध लगाना, आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक तथा भूमि सुधार । इनमें 
से अधिकांश अधिनियम (9 केन्द्रीय तथा 55 राज्य सरकारों के) 25 जून, 975 को 
आपात्‌-स्थिति की घोषणा के वाद प्रधानमंत्री के वीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के 
लिए पारित किये गये थे । ये सभी अधिनियम संविधान की नवीं सूची में शामिल किये 
जाने थे ताकि इनकी संवेधानिकता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके | संभोषन 
अधिनियम को घारा । में देश की प्रभुत्वसंपन्‍नता के अधिकारों को भी विस्तृत कर 
दिया गया था और उसमें समुद्री संपदा शामिल कर ली गई थी। इसमें “संपूर्ण आर्थिक 
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क्षेत्र” की अवधारणा को समाहित करने का उद्देश्य शामिल था । 

इस अधिनियम के प्रयोजनों एवं कारणों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 
संबंधित धाराओं (कुल संख्या 64) को यदि न्यायालयों में चुनौती दी जाती है तो 
हमारे लक्ष्यों को हानि पहुँचती है और देश की अभ॑व्यवस्था को भारी नुकसान पहुँ- 
चता है। 

यह अधिनियम 25 मई को पारित किया गया | इसके पक्ष में 33 मत पड़े और 
विपक्ष में एक भी नहीं | दो दिन बाद राज्य सभा ने इसे सर्वेसम्मति से पारित कर 
दिया। उसी दिल राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी । 


संविधान (तेंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 976 [6 एणाशापण, 
(#07५9-7)970 &7रशातागरथा) 8०, 976 | 
संसद ने ] सितम्बर, 976 को संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) विधेयक पारित 
किया । इस विधेयक द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा 
निवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने का प्रस्ताव किया गया था । अत्त: संविधान 
की धारा 3]6 (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया । 
केन्द्र में कांग्रेस सरकार संविधान की अनेक धाराओं में संशोधन करने का विचार 
कर रही थी। उसके लिए कांग्रेस हाई कमान ने भूतपुर्व रक्षा मन्त्री सरदार स्वणंसिंह 
के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसे उन संशोधनों के प्रारूप तैयार करने का काम 
सौंपा गया । इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए रूस से एक विधि 
प्रतिनिधिमण्डल भी आमंत्रित किया गया। इस समिति ने जो सिफारिशों कीं, उन पर 
कांग्रेस कार्य समिति ने 28 मई, ।976 को विचार किया और उनमें से अनेक को स्वीकार 
कर लिया गया । इन सिफारिशों के आधार पर संविधान संशोबन का एक बुहत्‌ विद्ये- 
यक तैयार किया गया। इस विधेयक के अनेक प्रावधानों में, नागरिकों के मूल कत्तंव्य, 
लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष 
करना, प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण स्थापित करना तथा केन्द्रीय क़ानूनों की सांविधिक 
बैधता पर उच्चतम न्यायालय का एकच्छत्र अधिकार स्थिर करना सम्मिलित थे । इसे 
विधि मन्त्री श्री गोखले ने | सितम्बर को लोक सभा में प्रेषित क्रिया । इस विधेयक को 
पारित करने के लिए अक्टूबर के चौथे सप्ताह में संसद का एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया गया ।४ 


7०दो संशोधन विधेयक, वत्तीसवाँ और इकतालीसवाँ, लोक सभा द्वारा अ्रभी पारित नहीं हुए हैं 
श्रत: कुल पारित विधेयकों की संख्या भव तक 40 है । 


अध्याय 4 


भारत-राज्यों का एक संघ 
(॥08--.4 ए॥र/ंण) 0६ 88025) 


आधुनिक संवेधानिक सरकारों की प्रणाली में जब प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्र सरकारें 
(50१2थंशा वगतबएलातवैशा। 8०एशगशध्या5) यह समझती हैं कि उनमें हितों, 
लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की परस्पर समानता है और वे सम्मिलित रूप से उनकी उन्नति 
व संरक्षा के वेहतर प्रयास कर सकती हैं, तो वे अपने महासंघ (#2०6०/8॥07) बना 
लेती हैं ।! जब और जहाँ ऐसी चेतना जागृत होती है, सम्बन्धित सरकारें एक अनु- 
बंध स्थापित करके उसकी शर्तों के अनुसार एक नई सरकार स्थापित कर लेती हैं 
जिसे “महासंघीय' सरकार कहते हैं । शासन की सत्ता, कार्यागों और उत्तरदायित्वों 
को संघटक राज्यों व महासंघीय सरकार में परस्पर विभाजित कर लिया जाता है । 
इसके लिए संघटक राज्यों की सरकारें तात्कालिक आथिक व राजनीतिक परिस्थितियों 
से प्रभावित होती हैं तथा उन पर महासंघ की स्थापना के समय व्याप्त परिस्थितियों 
का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । आधुनिक युग में पहली वार ऐसे महासंघ का 
निर्माण उत्तरी भ्रमरीका के अतलांतिक तट पर स्थित उन तेरह उपनिवेशों ने किया 
था जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतन्त्रता-संग्राम करके 783 में स्वतन्त्रता प्राप्त 
की और अपना एक महासंघ बनाने का निश्चय किया । 

जव ये उपनिवेश अपने नये राज्य, संयुक्त राज्य अमरीका के लिए एक संविधान 
बनाने के लिए 787 में फ़िलेडेल्फ़िया में एकत्र हुए, तो वे उस राज्य की सरकार, 
अर्थात्‌ महासंधीय सरकार को केवल वही सत्ताएँ व कार्यागय सौंपना चाहते थे, जो 
महासंघ के परिचालन के लिए आवश्यक हों तथा उनके समान हितों की तत्परतापुर्वक 
एवं प्रभावशाली ढंग से उन्‍नति कर सके । अतः संविधान पर अन्तिम रूप से सहमति 
होने तथा उसे प्रवरतित करने से पहले पर्याप्त वार्ता, सौदेवाज़ी, तालमेल एवं सामंजस्य 
करने पड़े । महासंघ को केवल सीमित रूप से सत्ता सौंपी गई तथा शेप रुत्ता संघटक 


'गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी संघ वनाएं जाते हैं। इनके उदाहरण हैं---श्रमेरोकन फंडरेशन श्रॉफ 
यनिवन्ज्ञ 


जेवर, दि इन्दरनेशनल फेडरेशन आफ़ सिदीज़, वर्ल्ड फेडरेशन आंफ़ ट्रेड यूनियन्ज, इत्यादि । 


भारत--राज्यों का एक संघ वा 


राज्यों के ही अधिकार में रही अर्थात्‌ जो सत्ता संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार 
को नहीं सौंपी गई तथा संघटक राज्यों को उनसे वंचित नहीं किया गया, वे उन्हीं के 
पास रहीं । 

आस्ट्रेलिया में भी महासंघीय सरकार की सत्ता व प्राधिकार निर्धारित कर 
दिये गए, तथा श्षेप सत्ता को संघटक इकाइयों ने स्वयं अपने अ्रधिकार में बनाए 
रहा । 


*र्घ की बजाय महासंघ वनाने सम्बन्धी प्रभावी तत्त्व (#8००५ व्रीपथा- 
जाए ए€णंग्ंणा गा #8ए०पा 0 8 एंगा शाते 0 4 ऋध्तंदाबां० ) 
भारत में जिन परिस्थितियों में महासंघीय राजनीति प्रचलित की गई, वे अमरीका 
और भ्रास्ट्रेलिया की परिस्थितियों से भिन्‍न थीं। यहाँ ऐसी कोई स्वतन्त्र प्रभुत्वसंपत्न 
राजनीतिक इकाइयाँ नहीं थीं, जो परस्पर एकत्र होकर नग्रा महासंघीय प्राधिकार 
स्थापित करने की अनिवार्यता था आवश्यकता अनुभव करतीं । यह एक बाहरी शधि- 
कारी-ब्रिटिश सरकार थी, जिसने अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भारत का संविधान बनाने 
,के लिए एक संविधान सभा बनाने का निश्चय किया। इसी संविधान सभा ने भारत 
के संविधान का प्रारूप बनाकर उसे पारित किया । 
संविधान के रचयिताओं को अनेक तत्त्वों ने प्रभावित किया | इनमें से प्रथम तत्त्व 
यह था कि संविधान वनाने से पूर्व देश भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बेटा हुआ था जिनका 
अलग-अलग दर्जा था । ये प्रान्त स्वतन्त्रता प्रभुत्व सम्पन्न इकाई नहीं थे वरन्‌ उनका 
शासन केन्द्रीय प्रणाली से होता था । प्रत्येक प्रान्त का अध्यक्ष गवर्नेर-जनरल होता 
था, जो भारत सरकार के प्रति उत्त रदायी होता था । यद्यपि भारत सरकार अधिनियम, 
935 द्वारा गवर्नर शासित प्रान्तों में स्वायत्त शासन (800070779) की प्रणाली प्रच- 
लित कर दी गई थी, मम्त्रिपरिपदों व प्रान्तीय विधानमण्डलों के अधिकारों को गव- 
नैरों के “विशेष उत्त रदायित्वों” के द्वारा वहुत परिसीमित कर दिया गया था, जिनका 
प्रान्तीय विधान सभाकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व न होकर सीधे गवर्नर-जनरल से 
सम्बन्ध होता था । चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त सीधे गवर्नर-जनरल के प्रशासनिक 
नियन्त्रण (30797972776 ००7०) में होते थे । इस प्रकार प्रान्तों को जो भी 
अधिकार प्राप्त थे, वे उन्हें एक उत्कृष्ट केन्द्रीय प्राविकारी से प्राप्त होते थे। अतः 
विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारों के वितरण में उनके दृष्टिकोण का विश्येप महत्त्व 
नहीं होता था। यद्यपि देसी रियासतों को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 947 द्वारा 
“बातचीत द्वारा निश्चित करके” भारतीय उपनिवेश्ञ में सम्मिलित होने की छूट दी 
गई थी, किन्तु उनकी भौगोलिक, राजनीतिक और वित्तीय परिस्थितियों के कारण 
उनके लिए ऐसी कोई वातचीत कर पाना लगभग असम्भव था। अतः संविधान के 
रचियताओं को उन्हें अपने विचारों के अनुसार आवश्यक एवं बथोचित सत्ता एवं 
अधिकार देने की छूट उपलब्ध थी । | 
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प्रान्तों व देशी राज्यों को दिये जाने वाले दर्जे से भी अधिक महत्त्व आगामी वर्षों 
में देश की अखंडता एवं मजबूती का था । भारत एक विशाल घनी आवादी वाला देश 
है जिसमें जातियों, धर्मों, भाषाओं, परम्पराओं, संस्क्ृतियों, और प्रदेशों की महान 
'भिन्‍नताएँ विद्यमान हैं और स्वतन्त्र भारत में सभी अपने-अपने विकास एवं मान्यता 
की अपेक्षा कर रहे थे । देश में विघटनकारी तत्व सदैव प्रवल रहते थे और देश के 
विभाजन के पश्चात्‌ भी वे समाप्त नहीं हो गए थे। संविधान के रचियताओं ने, जिनमें 
से अनेक महानुभाव विख्यात इतिहासकार, विधिवेत्ता और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, यह 
आवश्यकता अनुभव की कि एक मज़बूत केन्द्रीय सरकार होनी चाहिए जो उपयु क्‍त 
विघटनकारी तत्त्वों को नियंत्रित करके देश के संगठन, प्रभुसत्ता, और अखण्डता की 
रक्षा कर सके । कुछेक वड़ी देसी रियासतों ने जो समस्याएँ उपस्थित कीं तथा भारतीय 
उपनिवेश्ञ में सम्मिलित होने की वार्ता के लिए नरेश-मण्डल ((क्याछ ० शिता- 
००७) ने जो झततें प्रस्तुत कीं, उनसे संविधान के रचयिताओं के ये विचार और भी 
दृढ़ हो गए कि केन्द्र में भारत की एक सुदृढ़ सरकार होना अत्यन्त आवश्यक है ।. 
संविधान के रचयिताओं के दिमाग़ में एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह भी था कि 
आधुनिक लोकहितकारी राज्यों (फ़लन/७7/० ४9765) के कार्य भार एवं उत्तरदायित्व 
इतने विशाल एवं पेचीदा हैं तथा आ्थिक पुनननिमाण एवं विकास की योजनाएँ एक- 
दूसरी पर इतनी अधिक निर्भर करती हैं कि पर्याप्त साधनों एवं अधिकारों से लेंस एक 
सुदृढ़ केनद्रीय सरकार ही उनका शीघ्रता एवं सफलतापूर्वेक निर्वाह कर सकती है । 
संविधान के मूल रचयिताओं को भारत की उन ज़िम्मेदारियों एवं कत्तंव्यों का भी 
पूरा ध्यान था जो उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अच्तर्राष्ट्रीय प्रॉगण में निभाने थे 
अथवा होंगे । संग्रुक्त राष्ट्र संघ तथा अनेक विशिष्ट एजेंसियाँ स्थापित होना, सोवियत 
संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत युद्ध आरम्भ होना, एशिया व अफ्रीका में 
अनेक स्वतन्त्र देशों का प्रादुर्भाव तथा उनके आर्थिक पुननिमाण के प्रइन, ये कुछ ऐसी 
विकट समस्याएँ थीं कि उनके समाधान के लिए भीषण प्रयत्न दरकार थे। भारत को 
यदि कमज़ोर, विभाजित अथवा भीतरी मतभेदों में ही उलभा रहने दिया जाता तो 
इन चुनौतियों का सामना करना अत्यन्त कठिन हो जाता । अतः यही निश्चय किया 
गया कि केन्द्रीय सरकार सुदृढ़ एवं सबक्त हो । | 
उपर्युक्त तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के रचयिताओं ने कहीं भी 
“महासंघ” ((८१७४४०7॥) शब्द का प्रयोग नहीं किया और भारत को राज्यों का संगठन 
(एगां०7 ० 82869) संज्ञा देना ही उचित समझा | महासंघ अथवा फेडरेशन का अर्थ 
सभी संघटक पक्षों के लिए समान या लगभग समान दर्जे का अनुवन्ध माना जाता 
फकितु संविधान के रचयिताओं के मस्तिष्क में राज्यों को ऐसा दर्जा देने का विचार 
बिल्कुल नहीं था । उन्होंने केन्द्र एवं राज्यों में सरकारी सत्ता का वितरण अवद्य किया 
तथा राज्यों को अपने परिक्षेत्र में स्‍्वशासी अवश्य बनाया, पर राज्यों को उस स्व- 
शासन का उपयोग केन्द्र की सर्वोपरि श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए करना था। दोनों 
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में मतभेद होने पर राज्यों के लिए भुकना आवश्यक रखा गया । 

डा. भीमराव अस्वेडकर ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रारूप प्रस्तुत 
करते हुए कहा : “इस प्रकार एक दोहरी झासन-पद्धति स्थापित हो जाती है। केन्द्र 
में केन्द्रीय सरकार और राज्यों में उनकी अपनी-अपनी सरकारों को संविधान द्वारा 
निर्दिष्ट अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सम्प्रभुता उपलब्ध रहेगी । भारतीय संघ कोई राज्यों 
का संघ नहीं है जिनमें परस्पर ढीले-ढाले सम्बन्ध हों और न ही राज्य संघीय सरकार 
के अभिकरण हैं जिन्हें उससे सत्ता प्राप्त होती हो । केन्द्र और राज्य दोनों ही संविधान 
की कृतियाँ हैं, और दोनों को ही केद्ध से अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी अपने 
क्षेत्र में दूसरे के अधीनस्थ नहीं है, उनके प्राधिकार परस्पर समन्वित हैं ।” डॉ० अम्बेडकर 
का कहना था कि वास्तव में भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार 
'एकात्मक (प्राशॉश्ा)) एवं महासंघीय, दोनों प्रकार का है ।* 

संविधान सभा के एक सदस्य श्री एन०वी० गडगिल ने कहा, “मैं नहीं समकता कि 
भारत में या उसके वाहर कोई भी व्यक्ति अथवा दल ऐसा होगा जो पूर्णतः: एकात्मक 
सरकार (ए्लॉक्चए ४86) का समर्थक होगा ।/5 

संविधान सभा के सदस्य और सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डा. कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुन्शी ने कहा कि “भारत एक अर्थ महासंघीय संघ (8 पुप३॥ं-्तिषाब परां०॥) है 
जिसमें एकात्मक सरकार के अनेक महत्त्वपूर्ण लक्षणों का समावेद्य है |”! 

पश्चिम बंगाल बनाम भारतीय संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय नें अपने बहुमत 
निर्णय में संविधान के प्रकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह “महासंघ के किसी 
भी पारम्परिक नमूने से मेल नहीं खाता ।” अल्प-मतीय निर्णय में कहा गया कि 
भारतीय संविधान “का ढाँचा महासंघीय है जिसका केसर की ओर बहुत अधिक 
भुकाव है ।* 

भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर ने विचार 
व्यक्त किया कि यद्यपि संविधान में महासंघीय ढाँचे के कुछ लक्षण विद्यमान हैँ, तथापि 
उसे सही भ्रर्थ में महासंघीय नहीं कहा जा सकता ॥/ 

अनेक विदेशी विद्वानों ने भी भारतीय संविधान के वारे में ऐसे ही विचार व्यक्त 


“संविधान सभा, डिवेट्स, खंड ज]ा, पृष्ठ 33-34 ॥ 

37974, बंड रू, पृष्ठ 657। 

4866 ॥॥5$ 900९, 27९ उमरबांबेशाए क्ावेंटह #॥6 मचांदा (०5779 (छी्रा99 शांतप्र॥ 
छ9रए०9॥, 3807099, 967), 9. [. 

5(१००९6 ॥ तह वराहापाहर ० एगर्गापएाणवव बात एग्शॉबालाशए ४9065, उत्पादों 
शी एगाओाएख]हागवबा का 2वाकाश/|।वाए 5704०5, २०], ॥; ३२०, 4, 0ल्‍0-06०७77087 969, 
9. 4. 

50९, 8, 09ंलातावश१ती(87, 727९ (गः5उधग्र/ंगा थी खावीव३ 2/ 7॥/050777 क्वार्दव 2८ 
२05#74/९४ (050 व एटा 2655, 8075239, 969), 9. 67. 
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किये । उदाहरणतया सर आाडवर जेनिन्ज़ ने लिखा “भारत की एक तीकब्र केन्द्रीकरण 
प्रवृत्ति की महासंघीय सरकार (ह९त९०४। एग्रंणा) है ।?? के० सी० ह्वीयर ने कहा 
कि भारत का एक अधं-महासंघीय (प॥३»-०१७४७)) संविधान है ।”* डब्ल्यू ० एच० 
मोरिस-जोन्स का दृष्टिकोण था कि भारतीय महा संघीयता एक प्रकार की “सहकारी 
संघीयता” (८००-००० ४४४९ (०(८४॥५०) है जिसमें केन्द्र व राज्यों के बीच सौदेवाजी 
होती है, पर अन्त में कोई न कोई हल निकल आता है और दोनों ही सहयोग करने 
पर सहमत हो जाते हैं |? बन्जामिन एन० शून्फ़ेल्ड का विचार था कि भारतीय महा- 
संघीयता में केन्द्रीयता की प्रवृत्ति है, किन्तु वह उसके मूल ढाँचे के कारण नहीं वरन्‌ 
उसके समाजवादी लक्ष्यों और केन्द्र प्रतिपादित विकास आयोजन के कारण है |?" 
भारतीय संविधान के प्रकार पर व्यक्त किये गए इन विचारों के कारण प्रोफ़ेसर 
अलेक्जैन्ड्रोविज को कहना पड़ा कि “भारतीय संविधान पूर्णतः अद्भुत (उप 8०॥८7$) 
है [ 
यद्यपि भारतीय संविधान में महासंघीयता की तीनों प्रमुख विशेषताएँ विद्यमान हैं 
तदपि उसे महासंघों की पंक्ति में रखना अनुचित होगा । वास्तव में यह भारतीय 
समाज की विशेष आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए गढ़ी गयी एक नवीन कल्पना है ।, 


संघीय सरकार व राज्य सरकारों में सत्ता का वितरण 
(एंंडापंत्रा0गप 0 20 प९:5 9४ए९शा 8 एआंगा शात 509/९5) 


कार्यकारी सत्ता (,688]8096 72076) 

प्रत्येक सरकार की कार्यकारी सत्ता उसके विधानकारी सामर्थ्य के अनुसार होती 
है । अतः संविधान के रचयिताओं ने केन्द्र एवं राज्यों में सत्ता का वितरण अत्यन्त 
सावधानी से किया था । संविधान की घारा 245 में निर्दिष्ट किया गया है कि 
संसद सारे भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण कर सकती है तथा 


गुर  उल्गगां785, 4070९ ट/क्कइटॉशपंडॉटड छत ॥8४ आवींदा (८ छ0579० (0.00700 एगा- 


एथअओआए 7?/855, 7..07007. 4953 , 9. 4. 
शूर 02, जगार्थार, आश्व॑ंशदों 60770शराशा॑ (0.0 एग्रांए्शआज 77655, 7.0व07 4963), 


#0एा7 €ता00, 9. 27. 850 5९6 ग्रांड +ै40चशमा (एणगाउ[/7#98, फपजाएत 957 ॥॥6 8शा९ 


छा255 7॥ 964, 90. 29 छत 5. 
9ए०, पी, १४०75-70०7965, 272 6०9एशाम्राशां दावे +ैगारंट श माबाब (न्ञारग)।एतगा एगग- 


शाह 27255, 7,00007॥, 964), 0. 43. 
40ए6गरंशा। ]प. 8070शालिव, अ्व॑शदीजाय मै गावीबद (?फ्.)स्‍वए 85 2655, फ३ां78- 


(07 720. ०2., 960). 9. 44, 
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“किसी राज्य का विधान मण्डल उस सारे राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि 
निर्माण कर सकता है ।” राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाये गए कानूनों पर प्रादे- 
'शिक सीमाएँ प्रवर्तित होती हैं, पर घारा 245 के अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट है कि 
संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर ऐसी कोई सीमाएँ प्रवर्तित नहीं होतीं। संसद ऐसी विधि 
"भी वचा सकती है जिनका उपयोग देश की सीमा के वाहर किया जाये। यह प्रावधान 
अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि संसद ऐसी विधि न तो वना सकती है और न ही उसे 
बनानी चाहिए, जो वह प्रवर्तित न कर सके | यह स्पष्ट ही है कि संसद द्वारा बनाई 
गई विधि भारतीय संघ की प्रादेशिक सीमा के बाहर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। 
किन्तु उसकी विधि भारतीय नागरिकों द्वारा देश से वाहर किये गए अपराधों के 
अति प्रवतित हो सकती है और तत्सम्बन्धी व्यक्ति या व्यक्तियों को देश में आने पर 
दण्ड दिया जा सकता है । प्रशासन के जो भी सम्भावित विपय संविधान के रच्रयि- 
"ताओं की कल्पना में आये, उन्हें तीन सुचियों में विभकत कर दिया गया--संघीय 
विधान सूची, राज्य विधान यूची तथा समवर्ती विधान सूची । संघीय विधान सूची में 
97 विषय, राज्य विधान सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विपय सम्मिलित 
किये गए | 
धारा 246 में प्रावधान किया गया कि संसद को संवीय विधान सूची के विपयों 
पर विधि वनाने का पूर्ण अधिकार है; राज्य विधान मण्डलों को राज्य सूची के विपयों 
के सम्बन्ध में विधि बनाने का पूर्ण अधिकार होता है तथा समवर्ती सूची के बिपग्रों 
के सम्बन्ध में विधि बनाने का संसद व राज्यों दोनों को एक साथ अधिकार होता है । 


संसद की श्रेष्ठता (श६१०आरगक्षा०8 0 शिव्रीश्याशा)) 

संसद व राज्य विधान मण्डलों की विधायक शक्तियों में स्पप्ट भेद व्यक्त किये 
जाने के बावजूद संसद को सामान्य विधानकारी क्षेत्र में श्रेष्ठता का दर्जा दिया गया 
है। यदि कोई विषय संघीय सूची ((ए7०॥ ॥/5) तथा राज्य सूची (86 ॥45) 
दोनों में सम्मिलित हो, तथा यदि उन दोनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये तो संघीय 
सूची को श्रेष्ठ माना जायेगा । इसी प्रकार, यदि संघीय और समवर्ती विवान सूचियों 
में एक ही विषय एक साथ आ जाये तो संघीय विधान सूची की श्रेप्ठता मानी 
जायेगी तथा समवर्ती सूची (007०ए7था॥ ॥/5) को राज्य सूची पर प्राथमिकता 
दी जायेगी । धारा 246 के अनुच्छेद (4) में यह भी निर्दिप्ट किया गया कि 
संसद को भारतीय सीमा के भीतर किसी भी ऐसे प्रदेश से सम्बन्धित किसी भी विपय 
के सम्बन्ध में विधि वनाने का अधिकार होगा, जो किसी राज्य में सम्मिलित न किया 
अगया हो, चाहे वह विपय राज्य सूची में ही सम्मिलित क्‍यों न हो । 

राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में विधान बनाने का संसद का 
अधिकार (20७ रण एश्यागिाला। 60 [68596 जंग 705760 40 शाए गरवाद 
है।. 6 डिक्ष6 निंड व] 06 एशा०णाण] वएधा८ञ) --विधि-निर्माण के क्षेत्र में संसद 


$2 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


की श्रेष्ठता संविधान की अनेक धाराओं में स्थापित की गई है । उदाहरणतया घारा 
249 में प्रावधान है कि यदि राज्य सभा न्यूनतम दो-तिहाई उपस्थित एवं मतदाता 
सदस्यों के समर्थन द्वारा प्रस्ताव पारित करके घोषित करे कि प्रस्ताव में निर्दिष्ट 
किसी राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक 
अथवा लाभप्रद होगा तो प्रस्ताव के कार्यान्वित रहने की अवधि में सारे भारत या 
उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर नियम बनाना न्यायसंगत होगा । ऐसा 
प्रस्ताव स्वयं अपने द्वारा निर्दिष्ठ अवधि के लिए, अधिकतम एक वर्ष के लिए क्रिया- 
न्वित रह सकता है। राज्य सभा ऐसे प्रस्ताव की अवधि में उसकी अन्यथा समाप्त 
होने की तिथि के आगे एक वर्ष तक की वृद्धि कर सकती है। यह कार्रवाई उसी 
प्रकार की जाती है जिस प्रकार आरम्भ में प्रस्ताव पारित किये जाने के समय की 
जाती है। संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि जिसे बनाना सामान्यतः उसके अधिकार 
में नहीं था, पर राज्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के कारण उसे वह अधिकार 
मिल गया था, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद छः मास की 
अवधि समाप्त होने पर स्वत: अप्रवर्तनीय हो जाता है, पर उपयुक्त अवधि समाप्त 
होने से पूवें किये गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य उसके अपवाद माने जाते हैं + 
इस प्रावधान से राज्य सभा को, जो राज्यों की प्रतिनिधि होती है, किसी भी 
स्थानीय चिन्ता के विषय को जो राष्ट्रीय महत्त्व का बन गया हो--समवर्ती सूची में 
रख देने का अधिकार मिल गया । राज्य सभा ऐसा कार्य किसी भी समय कर सकतीं 
है, चाहे उस समय आपात्-स्थिति हो या न हो । 
आपात्‌-स्थिति विद्यमान होने की स्थिति से राज्य सूची के विषयों के सम्बन्ध 
में विधान बनाने का संसद का श्रधिकार (09९7 ता श़््या्षााल्या ३0 6शॉंगरधरट 
जात 76596९ 0 धाए गर्ल 7 76 शिधह ॥9 79 [702९कयश)शा०ण] एा 0॥- 
छाएशाटए ज़883 | 079शवधधां०7)--युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा अन्दरूनी गड़बड़ी 
के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर यदि राष्ट्रपति ने धारा 352 
के अनुसार आपात्‌-स्थिति की घोषणा की हो, तो व्यावहारिक रूप से संविधान पूर्णतः 
एकात्मक हो जाता है। धारा 250 के अनुच्छेद () द्वारा संसद को राज्य सूची के 
किसी भी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधानों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं तथा 
आपात्‌-कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए महा संघीय सरकारों के अधिकारों में 
वृद्धि न्यायालयों द्वारा व्याख्या के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान के 
रचयिता विविध विषयों को न्यायालयों द्वारा निर्णीत कराने के लिए नहीं छोड़ना 
चाहते थे, अतः उन्होंने संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया जिससे संघीय सरकार 
किसी भी आपात-स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त रहे । संसद द्वारा 
घारा 250 (]) के अन्तर्गत वनायी गई विधि आपात्‌-स्थिति की अवधि समाप्त होने 
- के बाद छः मास की अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाती है । किन्तु उन 
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विधियां के अन्तर्गत किये गए या करने से छोड़े गये कार्य इसके अपवाद होते हैं । 

राज्य विधान मण्डलों को संविधान द्वारा जिन विषयों पर विधि बनाने के अधि- 
कार दिये गए हैं, धारा 249 और 250 द्वारा उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। 
किन्तु यदि उनके द्वारा बनाये गए किसी विधि का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाये 
गए किसी विधि के प्रावधान के विपरीत हो, तो चाहे संसद द्वारा वह विधि राज्य 
विघान मण्डल से पहले बनायी गयी हो अथवा बाद में, संसद की ही विधि प्रवर्तित 
की जायेगी और राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि अपनी विपरीतता की 
परिसीमा तक किन्तु केवल संसद के विधि के प्रवर्तेत की अवधि के लिए प्रवर्तनीय 
नहीं होगी । 

दो या झ्रधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधान बनाने का संसद का श्रध्षिकार 
(एठक्र् ता एक्याधालशा। 40 6€टाड्र्वर 0णि ए0 0 गराण6 89608 97 ०07- 
8श॥)--संसद को दो अथवा अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि वचाने 
का भी अधिकार दिया गया । घारा 252 (]) में निर्दिष्ट किया गया कि यदि दो या 
अधिक राज्यों के विधायकों को ऐसा प्रतीत हो कि धारा 249, 250 के प्रावधानों के 
अतिरिक्त किन्‍्हीं ऐसे विषयों को, जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार न 
हो, राज्यों में संसद द्वारा अपनी विधि के परिवतंन से नियमित किया जाये तथा यदि 
उन सभी राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदलों द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित 
किये जायें तो संसद के लिए उस विषय के सम्बन्ध में अधिनियम पारित करके नियम 
बनाना न्यायिक माना जायेगा; इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम उन राज्यों 
पर लागू होता है । ऐसी विधि को यदि किसी अन्य राज्य का विधान मण्डल वाद में 
ग्रहण कर ले तो वह उस राज्य पर भी लागू किया जा सकता है । संसद द्वारा इस 
प्रकार पारित कानून को केवल संसद द्वारा ही संशोधित या समाप्त किया जा सकता 
है । धारा 252 केवल तभी प्रवर्तित होती है, जब कम से कम दो राज्य संयुक्त रूप 
से उसंका उपयोग करें । राज्य सूची के किसी विषय को संसद के अधिकार में दे 
दिया जाने पर राज्य विधान मण्डल उसके क्षेत्र से बाहर हो जाता है । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय समभौतों को कार्यान्वित करने के लिए विधान (6हशव्राणा 
हांणाड शींर्ल 40 ्रधगाधयणा३। 8 2०९7७7५)--अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र 
में केवल संघीय सरकार कार्य करती है तथा राज्य सरकारों को उस सम्बन्ध में कोई 
अधिकार नहीं होते । कभी-कभी संघीय सरकार विदेशी ताकतों से ऐसे क़रार कर 
लेती है जिनका प्रभाव सारे देश में प्रवतित होता है। ऐसे क़रारों को ठीक प्रकार 
लागू कराने के लिए यह आवश्यक माना गया कि संघीय सरकार को उस सम्बन्ध में 
पर्याप्त अधिकार हों । अत: घारा 253 में यह प्रावधान किया गया कि संसद को सारे 
भारत या उसके किसी भाग के लिए किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, 
करार या समझौता लागू करने अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या अन्य 
निकाय इत्यादि में किये गए निर्णय को प्रवतित कराने के लिए कानून बनाने का 
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पूर्ण अधिकार होगा । इस प्रावधान से संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून 
बनाने का अधिकार मिल गया । 
संघीय तथा राज्यों के विधियों में श्रसामज्जस्य(0079800ए 9७ए७९॥ (िगर॑ंण) 
870 886 ॥895)--समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर संसद एवं राज्य विधान 
मण्डल दोनों को ही विधि वनाने का अधिकार होता है। किसी समय ऐसा भी हो सकता 
है कि एक ही विपय पर संघीय विधि के प्रावधान तथा राज्य की विधि में भिन्‍नता हो । 
धारा 254 में ऐसी परिस्थिति सम्बन्धी प्रावधान हैं। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि 
संसद द्वारा बताया गया कानून चाहे राज्य के कानून से पहले बनाया गया हो अथवा 
बाद में, श्रेष्ठ माना जायेगा; और राज्य के कानून का जितना भाग संसद के कानून से 
भिल्‍न होगा, प्रभावशून्य होगा । किन्तु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य की 
विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर लिया गया और उसे राष्ट्रपति 
की स्वीकृति प्राप्त हो जाये तो उस राज्य में वही विधि लागू होगी । किन्तु संसद को 
किसी भी समय उसी विषय के सम्बन्ध में कोई विधि बनाने का अधिकार होगा जिसमें 
राज्य विधानमण्डल द्वारा इस प्रकार बनायी गईं विधि में अन्य प्रावधान जोड़ने, संशोधन 
करने, फेर-बदल करने तथा उसे समाप्त करने की व्यवस्था भी की जा सकती है । 
संवेधानिक तन्‍त्र श्रस्त-व्यस्त हो जाने की स्थिति में संसद का राज्यों के लिये 
विधि बनाने का अधिकार (० ० एशाउकराः०ा क्‍0 689988 ॥0 8865 47 
ए8७९ 07 भ्िपि९ णी एणाह00र8 78० ४ंप्८४)--सेंसद की श्रेष्ठता की पुष्टि 
धारा 356 व 357 द्वारा भी की गई है । धारा 356 में निर्दिष्ट किया गया है कि 
यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाये कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी 
राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया नहीं जा सकेगा तो 
वे यह घोषित कर सकते हैं कि उस राज्य के विधान मण्डल के अधिकार संसद द्वारा 
या उसके प्राधिकार से प्रवर्तित होंगे । धारा 357 में निर्दिष्ट है कि संसद अपनी 
विधायक सत्ता राष्ट्रपति को सौंप सकती है । धारा 356 का यह प्रभाव होगा कि उस 
राज्य में जब तक आपात््‌-स्थिति की घोषणा प्रवरतित होगी, उसका विधान मण्डल 
मनिलम्बित अथवा भंग माना जायेगा और उसकी विधायक सत्ता संसद के अधिकार में 
होगी । 
राज्यों हारा विधि निर्माण पर संघीय सरकार का नियन्त्रण (707 060एशग- 
छाला5 ००ग्राएण 0ए७ 5६४४७ ॥.९2808 007)--राज्यों द्वारा विधि निर्माण पर केवल 
संसद का ही नहीं वरन्‌ संघीय कार्यपालिका का भी कुछ नियन्त्रण होता हैं । घारा 
3] के अनुच्छेद (3) में, जिसमें सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान हैं, व्यवस्था 
की गई है कि यदि किसी राज्य का विधान मण्डल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चल 
या अचल सम्पति के अनिवारयें अधिग्रहण सम्बन्धी विधेयक पारित करे त्तो वह 
राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित (२6४९८ करने तथा उनकी स्वीक्वति प्राप्त दृए 
विता कार्यान्वित नहीं किया जायेगा । यह अआवधान इसलिए किया नया हैं कि राष्ट्र- 
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पति यह देख कर सन्तुष्ट हो सकें कि विधेयक में अधिगृहीत की जाने वाली सम्पत्ति 
का मुआवजा देने की यथोचित व्यवस्था कर दी गई है | धारा 200 में एक यह शर्तें 
जोड़ी गई है कि गवर्नर को ऐसे किसी विधेयक के प्रति अपनी स्वीकृति नहीं देनी 
चाहिए तथा उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेना चाहिए । यदि गवनर के विचार में, 
विधि बन जाने पर, उच्च न्यायालय की सामरथ्य की इससे अवहेलना होने की आशंका 
हो, तो उस न्यायालय को संविधान द्वारा दिया गया सम्मान कम हो सकता है | किसी 
समय किसी राज्य के विधान मण्डल और उच्च न्यायालय में मतभेद भी उत्पन्न हो 
सकता है (जेसाकि 964 के आरम्भ में उत्तर प्रदेश विधान सभा और वहां के 
उच्च न्यायालय में हुआ था) तथा ऐसा हो सकता है कि विधान मण्डल ऐसा विधेयक 
पारित कर दे जिससे उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र तथा प्राधिकार पर क्रुप्रभाव 
पड़ता हो। धारा 200 में 'उपयुक्‍त प्रावधान इसलिए किया गया कि राष्ट्रपति 
यथासमय न्यायपालिका की स्वच्छन्दता एवं प्राधिकार की रक्षा कर सके । घारा 200 
व 20। में राज्यों के विधान मण्डलों के विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की 
व्यवस्था की गई है, पर स्वीकृति देने या उससे इनकार करने के लिए समय की 
कोई मर्यादा निश्चित नहीं की गई है, और न ही ऐसे सिद्धान्त या मानदण्ड निर्धारित 
किये गए हैं जिनके अनुसार स्वीकृति दी जानी हो अथवा उससे इनकार करना हो । 
घारा 200 के अन्तगंत गवनर राज्य विधान मण्डल के किसी भी विधेयक को राष्ट्र- 
पति के विचारार्थ तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रोक सकते हैं | संवि- 
धान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि ऐसा वे अपनी मर्जी से करेंगे अथवा 
केन्द्रीय निर्देश पर करेंगे। किन्तु सामान्यतः इसका यही तात्पयं माना जाता है कि 
गवर्नर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केवल तभी सुरक्षित करेंगे, 
जब उसमें कोई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा जुड़ा हो । 

घारा 288 (खण्ड 2) में निर्दिष्ट है कि किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा, 
या अन्तर्राज्यीय नदी या नदी-घाटी को नियन्त्रित करने या विकसित करने के लिए 
स्थापित प्राधिकारी द्वारा एकत्र, उत्पन्न, व्यय किया, वितरित अथवा विक्रय किये 
गये जल या विद्युत पर, कर लगा सकता है अथवा लगाने का अधिकार दे सकता है 
किन्तु ऐसी_ विधि जव तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित न किया गया 
हो तथा उनकी स्वीकृति न मिल गई हो, प्रभावरहित होगा । 

धारा 304 (ख) के अधीन किसी राज्य का विधान मण्डल विध्रि द्वारा व्यापार, 
वाणिज्य या राज्य के भीतर या बाहर माल के आदान-प्रदान पर ऐसे तकंसंगत 
प्रतिवन्‍्ध लगा सकता है, जो सार्वजनिक हित में आवश्यक प्रतीत हों । किन्तु राष्ट्रपति 
की पूर्व अनुमति के थिना किसी राज्य के विधान मण्डल में ऐसा कोई विधेयक या 
संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 

यदि राष्ट्रपति घारा 552 के अधीन वित्तीय कठिनाइयों के कारण उत्पन्न बापात- 
स्थिति की घोषणा करें तो वे किसी भी राज्य को आदेश दे सकते हैं कि उसके सभी 
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अर्थ या वित्त विधेयकों को, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कर दिये जाने के बाद 
उनकी स्वीकृति के लिए उठा रखा जाये [घारा 360,4 () | । 


प्रशासनिक अधिकार (6 0वागरापरंहधा ५७ 209०5) 

संसद की विधायक सत्ता को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित “किया गया हैं 
पर संघीय विधि जिस प्रदेश में प्रवर्तित होती है, वह राज्यों में बंटा हुआ है। इस 
विधि को विविध राज्यों में प्रवरतित कराने के लिए यह आवश्यक था. कि संघीय सर- 
कार को तदर्थ पर्याप्त प्रशासनिक अथवा कार्यकारी ज्त्ता प्रदान की जाये। धारा 
256 में संविधान के रचयिताओं ने निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी 
सत्ता को इस प्रकार प्रयुक्त किया जाये कि संसद द्वारा बनाई गई विधि तथा राज्य , 
में प्रचलित तत्कालीन विधि का पालन होता रहे । इसी धारा में यह निर्दिष्ट किया 
गया है कि भारतीय संघ की कार्यकारी सत्ता राज्यों को ऐसे निदेश दे सकती है, जो 
भारत सरकार के तद्थ आवश्यक प्रतीत होती हों । 

कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियन्त्रण (00700 ७० 6 एफ्रांणा 0शथ' 
568 -व ०शाक्ा। 78075)--घारा 257 में निर्दिष्ट है कि संघीय सरकार को 
सारे देश पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए, राज्यों को अपनी कार्यकारी सत्ता का 
इस प्रकार उपभोग करना होगा कि संघ की कार्यकारी सत्ता के कार्यों में रुकावट या 
हानि न होने पाये । इसके अतिरिक्त, संघीय सरकार उस उद्देश्य के लिए राज्यों को. 
आवश्यक निर्देश भी दे सकती है । वह किसी राज्य को ऐसे संचार-साधन निर्मित 
करने व उनका निर्वाह करने के आदेश दे सकती है जो उसने राष्ट्रीय व सैनिफ 
महत्त्व के घोषित किये हों (यद्यपि सामान्यत: स्वयं संघीय सरकार ही जल,-थल एवं 
वायु सेना की आवश्यकतानुसार अपने -कार्यभाग के रूप में संचार साधनों का निर्माण 
एवं निर्वाह करती है)। संसद किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या 
जलमार्ग घोषित कर सकती है और संघ किसी राज्य को आदेश दे सकता है कि वह 
अपने प्रदेश में रेल मार्ग की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करे | 

कुछ मामलों में राज्यों को सत्ता प्रदान करने इत्यादि के संघ के श्रधिकार 
(?०ज््य रण एग्रांणा 40 ठगालि ए०एछा३ हॉट, ता शशे९5 7. एशांशा। 
70/०5)--राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे किसी राज्य की सरकार को उसकी 
सहमति से शर्तं सहित या बिना किसी झर्त ऐसे किसी विषय से सम्बन्धित कार्य भाग 
सौंप सकते हैं जिस पर संघीय कार्यकारी सत्ता प्रवरतित होती हो । इसके अतिरिक्त, 
संसद किसी राज्य, उसके अधिकारियों व प्राधिकारियों को किसी ऐसी विधि के सम्बन्ध 
में अधिकार प्रदान कर सकती है एवं उनके कतंव्य निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके 
सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल को विधि बनाने के विल्कुल अधिकार न हों | इन 
प्रावधानों से केन्द्र को संसद की विधि प्रवर्तित करने के लिए राज्य को झासन-तत्व 
का उपयोग करने का अधिकार मिलता है । उन अधिकारों व कतव्या क परिपालन 
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में राज्य को जो प्रशासनिक खर्चे करने पड़ते हैं, वह केन्द्र सरकार देती है 

राज्यों हारा अपने कार्यभाग संघ को सौंपने के श्रधिकार (?0फ़छः ०॥6 
586६ 40 गए पिलां०णा5 40 6 एाप्र07)-जिस प्रकार संघ अपने अधि- 
कार राज्यों को दे सकता है, उसी प्रकार राज्य भी अपने अधिकार केन्द्र को दे सकते 
हैं। धारा 258 (क) में निर्दिष्ट है कि किसी राज्य का गवर्नर, भारत सरकार की 
सहमति से (सशर्ते या बिना शर्ते) उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विपय सम्बन्धी 
अधिकार प्रदान कर सकते हैं, जिस पर राज्य की कार्यकारी सत्ता प्रवर्तित होती 
ख्हो [४ 

सरकारी श्रधिनियम्, अभिलेख और न्यायिक कारंवाइयाँ (279॥0 #&०८०४, ९०००५ 
थ70 [प्वाथंध 9700९९००॥785)--महासंघीय राजतन्त्र में दोहरी शासन-व्यवस्था 
होने के कारण यह आवश्यक है कि प्रत्येक सरकार के सार्वजनिक अधिनियम व 
कार्रवाइयों को सारे देश में स्वीकार किया जाये तथा उनमें से किसी के भी प्राधिकार 
को निर्बंल न होने दिया जाये। अतः घारा 26! में निर्दिष्ट किया गया है कि 
भारतीय संघ एवं प्रत्येक राज्य के सावेजनिक कृत्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कारे- 
वाइयों को सारे भारत में पूर्ण सम्मान दिया जाये। इन कुत्यों, अभिलेखों तथा 
कार्रवाइयों को प्रमाणित करने तथा उसका प्रभाव निश्चित करने की प्रणाली तथा 
शर्ते संसद की विधि द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। भारत के किसी भी भाग में 
दीवानी अदालतों द्वारा दिये गए अन्तिम निर्णय और आदेश सारे भारत में विधिवत 
क्रियान्वित होने योग्य माने जाने चाहिए । 

जल सम्बन्धी विवाद ()5907०5 ॥6€४ा॥आषह् ॥00 ए०८०४५)--भारत में ऐसी 
अनेक नदियाँ हैं जो एक से अधिक राज्यों में से हो कर बहती हैं तथा उनकी घाटियाँ एक 
से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं | विज्ञान और तकनीक के युग में जल-सावन अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं तथा राज्यों में उनके उपयोग सम्बन्धी विवाद उठ खड़े होना बहुत 
स्वाभाविक है। घारा 262 में ऐसे विवादों के निपटारे सम्बन्धी प्रावधान किये गए 
हैं । इसके अनुसार, संसद कानून वनाकर किसी भी अन्‍्तर्राज्यीय नदी या नदी-घादी 
जल के उपभोग, वितरण या नियन्बण के सम्बन्ध में विवाद अथवा शिकायत के 
निर्णय की व्यवस्था कर सकती है । उसी धारा में संसद को ऐसे विवाद या शिकायत 
के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को अपना क्षेत्राधिकार प्रयुक्त करने से रोकने का 
भी अधिकार दिया गया है। 

घारा 339 (2) के अधीन केन्द्र सरकार किसी भी राज्य को निदेश दे सकती है कि 
यह अपने प्रदेश की जन-जातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाएं बनाये तथा 
उनका निदेशानुसार परिपालन करे । 

धारा 350 (क) द्वारा संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 956 समाविष्ट 


3०वृविधान में यह प्रावधान 956 में समाविष्ट किया गया । 
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किया गया । इसके द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी एवं राज्य के लिए यह अनिवार्य 
वना दिया गया कि वह “भाषा के मामले में अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक स्तर तक 
उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा प्रदान करने की उचित व्यवस्था करे ।” राष्ट्रपति को यह 
अधिकार दिया गया कि वे ऐसी सुविधाएँ जुटाने के लिए किसी भी राज्य को यथोचित 
एवं आवश्यक निदेश दे सकते हैं । | 

जब धारा 352 के आधीन आपात्‌-स्थिति की घोषणा की गई हो तो केन्द्रीय कार्य- 
पालिका किंसी भी राज्य को कार्यकारी सत्ता के प्रवर्तन के कानूनी निदेश दे सकती है । 
इसी प्रकार, जब राष्ट्रपति ने धारा 360 के आधीन वित्तीय आपात्‌-स्थिति की घोषणा 
की हो तो संघीय सरकार किसी भी राज्य को “वित्तीय औचित्य के यथोचित एवं आव- 
श्यक सिद्धान्त ((दवा05 07शालंत) 97007०09) सम्बन्धी निर्देश दे सकती है।” 

केन्र द्वारा दिये गए निदेशों का पालन न करने था उन्हें क्रियान्वित त करने का 
अभाव (सीट 9 शि[पा8 [0 000एए शा 7 6 हांए४ ढिंग्एछ 40 का8छांणा5 
8960 99 #76 ए70०79)--जब भी कोई राज्य, केन्द्र द्वारा संविधानानुसार दिये गए, 
निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति को धारा 365 के प्रावधान के अनुसार यह 
तिष्कर्ष निकालने का अधिकार होगा कि ऐसी स्थिति उत्पत्न हो गई है कि उस राज्य 
की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती । फलस्वरूप 
धारा 356 के प्रयोग द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासव लागू किया जा सकता है ।' 


वित्तीय अधिकार (एगरक्मालंध 709४८१७) 
धन प्रत्येक सरकार का जीवन-सार होता है । इसके बिना न तो वह अपने कत्तंव्यों 
. का निर्वाह कर सकती है और न ही जनता की भलाई के कार्य करने की ज़िम्मेदारी 
निभा सकती है। वित्त एकत्र करने के साधन अनेक होते हैं, पर जनता पर कर और 
विविध उपभोक्ता सामग्रियों पर मालगुजारी ([६शं८७) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन हैं । 
संघीय राज्य-व्यवस्था में दो सरकारें कार्य करती हैं, अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
के पास धन हो | अतः संविधान के रचयिताओं ने संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों 
द्वारा धन जुटाने के साधनों की स्पण्ट व्याख्या की है ।7* 
केवल केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा शुल्क (8565 870 0त65 ]०एशं€व॑ 
रटाप्रभ्॑एटए 9५ (क्‍० 0००४४)--संघीय सूची में वर्णित निम्नलिखित कर तथा अन्य 
सभी कर, जो राज्य व समवर्ती सूचियों में च गिनाए गए हों और जिन्हें शेप कर 
कहा जा सकता है , केवल संघीय सरकार द्वारा लगाये जा सकते हैं । संघीय सूची के 
कर निम्नलिखित हैं : कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयों पर कर, निर्यात शुल्क 
सहित सभी सीमा शुल्क परंतु (क) मानवीय उपभोग के लिए बनाई गयी मदिराओों 
और, (ख) अफ़ीम, भारतीय भाँग तथा अन्य नशीली वस्तुओं तथा दवाओं को छोड़ 
74देखिए, श्रीराम शर्मा, श॥6 मउउवींदा रीचक्‍शर्ों *7ग्रटा९ सिंन्‍्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद 
967) पृष्ठ, 28 व 33। 
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कर; ऐसी दवाओं तथा सौन्दर्य-सामग्रियों को सम्मिलित करके, जिनमें उपर्थुकत(ख), 
गिनाए गए द्रव्य अथवा मदिरा प्रयुक्त की गई हो; भारत में वने तम्बाकू या अन्य 
वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क, निगम कर, पावना सम्पत्ति में लगे मुलवन पर कर; क्ृपि- 
भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर जायदाद शुल्क, कृपि-भूमि के अतिरिक्त अस्य 
सम्पत्ति के उत्तराधिकरण से सम्बन्धित शुल्क, रेल, समुद्र या वायुमार्ग से ढोये गए माल 
या यात्रियों पर लगाये गए चुंगी कर, रेल भाड़े व माल-किराये पर कर, सट्दा-बाज़ारों 
तथा अग्रिम सौदों के व्यापार हुँडियों, चैकों, प्रामिसरी नोटों, लद्ान-पत्रों, साख-पत्रों, 
वीमा पॉलिसियों, शेयरों के हस्तांतरण, ऋणम-पत्रों, प्रतिनिधि-पत्रों और रसीदों पर 
लगाये गए स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य कर, समाचारपत्रों के क्रम-विक्रम तथा 
उनमें छपे विज्ञापनों पर लगाये गए कर, तथा संघीय सूची के किसी भी व्रिपय से 
सम्बन्धित फीस । 

कर तथा शुल्क जो केवल राज्यों द्वारा लगाये जा सकते हैं ([४४९४ 0 तप्रा2५ 
]096०6 ००ंग्रञ्नंश्ट/ 979 796 $8865)--कछुछ कर केवल राज्य सरकारों द्वारा 
लगाये, बसूल तथा उपयोग किये जा सकते हैं । ये इस प्रकार हैं: भूमि कर, उसका 
निर्धारण तथा वसूली, कृषि आय पर कर, कृपि-भूमि से सम्बन्बित उत्तराधिकार शुल्क, 
कृषि-भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति कर, भूमि तथा भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, 
भानवीय उपभोग के लिए मदिरा और अफीम इत्यादि पर आबकारी शुल्क, किसी 
स्थानीय क्षेत्र में माल के उपभोग, प्रवर्तन या विक्रय के लिए प्रवेश पर कर, विजली के 
उपभोग अथवा विक्रय पर कर, समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य 
विज्ञापनों पर कर, सड़क या अन्दरूनी जलमार्ग द्वारा ढोये गये माल या सवारियों पर 
कर, गाड़ियों पर कर, जानवरों व नावों पर कर, जीविकाओं, व्यापारों, व्यवसायों, 
नौकरियों इत्यादि पर कर, व्यक्ति कर, आमोद-प्रमोद की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन 
विनोद, तथा जुए-सट्टे पर कर, तथा संघीय सूची में वर्णित प्रलेखों को छोड़ कर अन्य 
प्रलेखों से सम्बन्धित स्टाम्प शुल्क । 

राज्यों और संघ में राजस्व का वितरण ()9779प0067 ता रिव्एशाप6 एथफ्रढग 
एम्रं०ए्म ॥70 ॥॥० 578(८६)--राज्यों द्वारा एकत्र सभी करों को वे अपने लिए व्यय 
करते हैं, पर केन्द्र जो राजस्व वसूल करता है वह उसका अकेले उपभोग नहीं करता। 
संविधान के रचयिता जानते थे कि राज्यों के वित्तीय साधन उनके आशिक एवं औद्यो- 
गिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, अत: उन्होंने 
संघीय राजस्व के कुछ भाग के राज्यों में वितरण की व्यवस्था की | धारा 268 में वे 
शुल्क गिनाये गए हैं, जो केन्द्र द्वारा लगाये जाते हैं पर जिसकी वसूली तया उपभोग 
राज्य करते हैं | ये थे : संघीय सूची में वर्णित स्टाम्प घुल्क तथा दवाओं व श्ु गार 
सामग्री पर लगाये गए उत्पादन कर । किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में लगाये 
जाने वाले ऐसे शुल्क भारत की संचित निधि का भाग न वनकर उसी राज्य को भावं- 
टित कर दिये जाते हैं । 
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कर जो केन्द्र द्वारा लगाये तथा वसूल किये जाते हैं, पर राज्यों के नाम कर दिये 
जाते हैं ([8%०५४ 270 [.०२०५ ९००॥९८०९० 99 8 एग्आाणा पा 88अआं8700 (0 
006 $80९5)--ये हैं : कृपि-भुमि के अतिरिक्त सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क 
'कृपि-भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा कर, रेल, समुद्र या वायुमार्ग से ढोये 
गए माल तथा सवारियों पर चुगी, रेल किरायों तथा भाड़ों पर कर, सट्ठा-वाज़ारों 
व भावी वाज़ारों पर लगाये गए स्टाम्प शल्क के अतिरिक्त श्रन्य कर, तथा समाचार- 
पन्नों के क्रम-विक्रमय तथा उनमें छपे विज्ञापनों पर कर | संसद ह्वारा विधिवत्‌ (धारा 
हा 325] सिद्धान्त के अनुसार इन करों से शुद्ध वसुली राज्यों 
संविधान के रचयिता जानते थे कि राज्यों के लिए केन्द्रीय आथिक सहायता के 
विना आत्मनिर्भर होना सम्भव न होगा, अतः उन्होंने धारा 270 द्वारा क्षषि-आय के 
अतिरिक्त शेप आय कर की शुद्ध उपलब्धि में से राज्यों को अनिवार्यतः कुछ भाग 
दिये जाने की व्यवस्था की । यह कर केन्द्र द्वारा लगाया तथा वसूल किया जाता है 
पर उससे प्राप्त शुद्ध राशि (8७६ 970०७९१५) को संघ एवं राज्यों द्वारा परस्पर 
बांट लिया जाता है ।!* 
धारा 272 में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत सरकार, संघीय सूची में वर्णित 
दवाओं और शगार-सामग्रियों पर उत्पादन कर के अतिरिक्त सभी प्रकार के उत्पादन 
“कर लगाये और वसूल करे तथा उससे जो धन एकत्रित हो, उसे संघ एवं राज्यों में 
“बांट दिया जाये । यह केवल अनुमति देते सम्बन्धी प्रावधान है तथा धन का वास्तविक - 
बंटवारा केन्द्र की सुविधा पर निर्भर करता है । 
संघीय सरकार असम, विहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में किये गए पटसन के 
उत्पादन पर निर्यात कर लगाती एवं वसूल करती है । भारत सरकार अधिनियम, 
933 में पटसन उगाने वाले क्षेत्रों की शुद्ध आय में से राज्यों को एक भाग मिलने का 
प्रावधान था परच्तु वर्तमान संविधान में ऐसे किसी बंटवारे की व्यवस्था वहीं की गई 
है । किन्तु इन चारों राज्यों को केन्द्र से, संविधान प्रवर्तित होने के बाद से दस वर्ष 
तक की अवधि के लिए अपने भाग की बजाय सहायता-अनुदान दिये गए ।” बारा 
275 में संघ से कतिपय राज्यों को अनुदाव देने सम्बन्धी प्रावधान किए गए । ऐसे 


2»किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में “शुद्ध वसूली” (760 (700९८९५) से तालय॑ कर अथवा 
शुह्क से प्राप्त धनमें से वसूली की लागत कम करके शेष घन होता है । धारा 279 में बताया गया 
है कि “शुद्ध बसूली” की राशि को गणना भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्नक द्वारा की जाती 
है “जिसका प्रमाणपत्र निर्णायक माना जायेगा । 
१०झ, भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि निर्यात कर संघ का भाग होता है तथा राज्यों को 
उनमें से कोई भाग नहीं मिलना चाहिए । किन्तु डर यह था कि यदि राज्यों को दिया जाने वाला 
आग एकदम समाप्त कर दिया गया तो उनके वित्त पर वहुत बुरा असर पड़े गा। अतः सहायता-मअदु- 
दान का प्रावधान किया गया । देखो, (१0॥50| 255८7799, 2220६/65 7 पृष्ठ 242 
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अनुदान उन राज्यों को दिये जाते रहे हैं जो भारत सरकार की स्वीकृति से जन-जातियों 
के कल्याण कार्यों में प्रगति करने तथा जन-जातीय क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊँचा 
उठाने सम्बन्धी विकास योजनाएँ आरम्भ करते हैं । असम राज्य को परिगणित क्षेत्रों 
के उत्थान के लिए विशेष अनुदान दिये जाते हैं। ऐसे प्रत्येक अनुदान की राशि संसद 
द्वारा तिरिचित की जाती है । 

धारा 276 के अधीन राज्य' विधान मण्डलों को, किसी राज्य म्यूनिसिपेलिटी, डिस्ट्रिक्ट 
बोडं, स्थानीय बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय निकाय के लाभ के लिए जीविकाओं, व्यापारों, 
उमवसायों अथवा नौकरियों सम्बन्धी कर लगाने का अधिकार होता है| ऐसा कर 
लगाने के किसी भी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जायेगा कि 
चह आय पर कर से सम्बन्धित है । राज्य विधान मण्डल के इस अधिकार से जीवि- 
काओं, व्यापारों, व्यवसायों और नौकरियों इत्यादि की आय पर कर लगाने के लिए 
काबून बनाने के संसद के अधिकार में कोई कमी चहीं आती । धारा 276 के आघीन 
किसी व्यक्ति पर लगाया गया कर एक वर्ष में 250 से अधिक नहीं होना चाहिए । 

संघ तथा राज्यों के उधार लेने के अधिकार (8070जशांग्ढ्र ?0फ़श$ 0 (॥० 
ए7रणा &70 06 89(०$)--संविधान के रचयिता समभते थे कि ऐसा भी हो सकता 
है कि संघीय एवं राज्य सरकारें करों द्वारा पर्थाप्त धन न जुटा पायें । अत: उन्होंने 
उनकी संचित निधि के विश्वास पर ऋण लेने सम्बन्धी प्रावधान किये | घारा 292 में, 
जिसके द्वारा संघीय सरकार को ऋण लेने की अनुमति दी गई, कोई प्रादेशिक सीमा 
निर्धारित नहीं की गई। किन्तु घनराशि की संझुया पर अंकुश अवदय रखा गया है, 
जो समय-समय पर संसद द्वारा निर्वारित की जाती है। राज्यों को भी अपनी संचित 
निधि की प्रत्याभूति पर ऋण लेने के अधिकार हैं पर घारा 293 में यह निर्दिष्ट किया 
गया है कि वे केवल भारतीय प्रदेश के भीतर से ही ऋण ले सकते हैं | भारत सरकार, 
संसद द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है अथवा 
किसी भी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के प्रति गारण्टी दे सकती है । यदि किसी राज्य 
पर भारत सरकार या उसकी पृव॑वर्ती सरकार द्वारा दिये गए ऋण का कुछ भाग वाकी 
हो, अथवा ऐसे ऋण का शेष हो जिसके लिए भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सर- 
कार ने गारण्टी दे रखी है, तो वह राज्य भारत सरकार की अनुमति के विता और 
ऋण नहीं ले सकता । 

संघीय सम्पत्ति को राज्य कर व्यवस्था से मुक्ति (%ऋरएए।स्‍णा रण एगरणा गण 
8806 ४७४४००)--धारा 285 के आचीन केन्द्र की सभी सम्पत्ति, यदि संसद ने 
कानून द्वारा अन्य व्यवस्था न की हो, किसी भी राज्य अथवा राज्य के भीतर अन्य 
प्राधिकारी द्वारा लगाये गए सभी करों से मुक्त होती है। राज्यों को भारत सरकार 
द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले रेलों के निर्माण, परिरक्षण, अयवा 
परिचालन में प्रथुक्त विद्युत पर कर लगाने की मताही होती है । इसी प्रकार, संविधान 
के प्रवतंन से तुरन्त पूर्व प्रवतित होने वाली कोई भी राज्य विधि बन्‍्तर्राज्यीय नदियों 
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व नदी-घाटियों के नियंत्रण एवं विकास के लिए संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी 
द्वारा एकत्र, या उत्पन्त, प्रयुकत अथवा वितरित किये जाने वाले जल या विद्युत पर (यदि 
राष्ट्रपति ने आदेश दे कर अन्य व्यवस्था न कर दी हो) किसी प्रकार का कोई कर नहीं 
लगा सकता । इस प्रावधान का उद्द श्य अन्तर्राज्यीय बहुउद्द श्यीय नदी-घाटी योज- 

नाएँ स्थापित कराना था । परस्पर छूट देने के सिद्धान्त के आधार पर, धारा 289 

द्वारा राज्यों की सम्पत्ति को संघीय कर-व्यवस्था से छूट दी गई । किन्तु इससे केन्द्र 
को किसी राज्य द्वारा अथवा उसकी ओर से चलाये जाने वाले व्यापार या वाणिज्य 
पर कर लगाने से वंचित नहीं किया जा सकता । जिस वाणिज्य या व्यापार को संसद 
द्वारा राज्य सरकार के सामान्य कार्य-प्रचालन का आनुषंगिक मान लिया जाये, वह 
केन्द्रीय कर-व्यवस्था से मुक्त होता है । 


अध्याय 5 


केन्द्र एवं राज्यों में विवाद 


(मत ए (गरणा-9(86 (0॥रीएा470॥) 


सन्‌ 950 से 967 तक के !7 वर्षों में केन्द्र सरकार एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध 
संवंधानिक प्रावधानों के अनुसार सुचारु रूप से चलते रहे । इस अवधि में कभी-कभी 
त्तनाव की स्थिति भी उत्पन्त हुई | ऐसे अवसर विश्ञेषतः वे होते थे, जब संघीय सर- 
'कार किसी राज्य के संवैधानिक तनन्‍्त्र को हटा कर उसके स्थान पर घारा 356 के 
आधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी । पूर्वी पंजाब में ऐसा 20 जून, [95] को 
किया गया; पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संब (पैप्सू) में 5 मार्च, 953 को; 
आंध्र में 45 नवम्बर, 954 को; और ट्रावनकोर-कोचीन में 23 मार्च, 956 को । 
इन सभी मांमलों में विपक्षी दलों ने केन्द्र-स्थित कांग्रेस सरकार की आलोचना की कि 
वह उन्हें वैकल्पिक सरकार बताने का अवसर प्रदान नहीं करती । उन्होंने आरोप 
लगाया कि कांग्रेस किसी भी राज्य में गर-कांग्रेसी सरकार सहन करने को तैयार नहीं 
है और वह विपक्षी बैंचों पर बैठना पसन्द नहीं करती । इस आरोप की इस तथ्य से 
पुष्टि होती है कि पश्चिम बंगाल, विहार और पंजाव के तीन राज्यों में कांग्रेस ने अपने 
समर्थन द्वारा अल्पसंख्यक सरकारें स्थापित कीं । इस अवधि में गवर्नरों पर भी 
आरोप लगाये गए कि विशेषत: जब कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य क्रिसी दल की सरकार 
होती है तो वे अपने कत्तंव्यों को निष्पक्षतापूर्वक नहीं निभाते | तथापि, केद्ध एवं 
"राज्यों में फगड़ा कभी नहीं होता था और अवसर बीत जाने के बाद शिकायत भी 
'मिट जाती थी । 
इसके मुख्यतः दो कारण थे : प्रधानमन्त्री नेहरू का प्राकृतिक नेतृत्व और केन्द्र व 

अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व । नेहरू को सरकारी एवं दलीय तनन्‍्दों पर 
लगभग निरंकुश नियन्त्रण प्राप्त था तथा दल के अधिकतर नेता न केवल उनके इंगित 
पर चलते थे, प्रत्युत वे देश में अपने राजनीतिक जीवन में भी उन्हीं पर आश्वित रहते 
थे। राज्य सरकारों के नेताओं की तकलीफें व शिकायतें दलीय स्तर पर मिटा दी 
जाती थीं और जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता था, उन्हें लाइलाज कहकर 
छोड़ दिया जाता था । यदि कोई नेता हठ करता था तो उसे म्रिडक कर चुप करा 

दिया जाता था अथवा सरकार से या पार्टी से निकाल कर बाहर कर द्विया जाता 

शा । 
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राज्यों में कांग्रेस को प्रभुसत्ता समाप्त-केन्द्र एवं राज्यों के बीच भड़पें आरम्भ 
(एणाह्ाट55.. एिक्रात्र शर्त0््रांगक्षाएट्ट 7. 88865.. ७॥व0$--7707-$[96 
टगाीणाशांणा ४6ष5)--संघ-राज्य सहयोग का युग कुछ तो 27 मई, 964 को 
श्री नेहरू के देहान्त के वाद समाप्त हो गया और जो कसर थी वह फरवरी, 967 में 
चौथे आम चुनाव के बाद पूरी हो गई । 

श्री नेहरू के वाद कांग्रेस का कोई भी छोटा या बड़ा नेता उनके जैसा सम्मानित नहीं 
था, और उनके समान दवदवा भी किसी का नहीं था । केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस 
एवं सरकारों के कार्यभार नेताओं की एक मण्डली के हाथ में आ गया । इसी मण्डली 
का नाम आगे चलकर “सिंडीकेट' (5श0ा८४(८०) पड़ा । चौथे आम चुनाव के बाद केन्द्र 
एवं लगभग आधे राज्यों में कांग्रेस की प्रभुता बहुत कम हो गई । लोकसभा में उसका 
बहुमत 962 के 36] स्थानों से हटकर 282 स्थान रह गया और ]7 में से 7 राज्यों 
में कांग्रेस को संयुक्त मोर्चे अथवा मिली-जुली सरकारें बनानी पड़ीं। इन राज्यों में 
कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता सत्तारूढ़ न रह सके और वे संघर्ष एवं झगड़ों, धमकियों व 
चेतावनियों और गिले-शिकवों की बातें करने लगे । 


केन्द्र के विरुद्ध राज्यों की शिकायतें 
(670ए472९९8 0 5[9665 82शांगर5 06 (700) 


विशिष्ट शिकायतें ($9००॥० (5776एक085) > 
गर-कांग्रेसी दलों द्वारा शासित राज्यों के शिकवे और शिकायतें, विशेषतः संघीय 


सरकार के विरुद्ध, विशिष्ट एवं सामान्य--दोनों प्रकार की थीं । विशिष्ट शिकायतें 
भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों की थीं और सामान्य शिकायतें सभी राज्यों की थीं। उदाहरणतः 
केरल की विशिष्ट शिकायतों में से एक यह थी कि केन्द्र उन्हें उचित मात्रा में खाद्यान्त 
की पूतति नहीं कर रहा है । मुख्य-मन्त्री ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद ( सी.पी.आई.- 
माक्संवादी) ने 8 मई 967 को कहा, कि यदि केन्द्र उनके राज्य के प्रति किये गए 
वायदों को पूरा नहीं करता तो उनके राज्य को विवश होकर चीन से प्रवन्ध करना 
पड़ेगा । उन्होंने केरल द्वारा अजित विदेशी मुद्रा में से अपने भाग की माँग की ।* 

“ भाचच-पअ्रप्रैल, 969 में संघीय सरकार और अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पश्चिम वंगाल 
मन्त्रिमण्डल के सम्बन्धों में राज्यपाल धर्मंवीर द्वारा विधान मण्डल में दिये गए अभि- 
भाषण के कारण तनाव पैदा हो गया । 6 मार्च को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन 
में भाषण करते हुए घर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किये गए 
भाषण में से दो पैरे छोड़ दिये थे जिनमें उनके द्वारा नवम्बर, 967 में संयुक्त मोर्चा 
सन्त्रिमण्डल को “अड़ियल और असंवेधानिक” (कलाल्याए/097 870 प्राा८णाओ- 
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०४०४) वताकर पदच्चुत करने का वर्णन था । संयुक्त मोर्चे के सदस्य राजनीतिक 
दलों ने बहुत रोप व्यक्त किया और उनमें से एक, सी.पी.एम, ने राज्यपाल को- 
“तुरन्त” वापस बुलाने की मांग की क्योंकि “वर्तमान” राज्यपाल और संयुक्त मोर्चा 
सरकार में सामान्य सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकते | भुख्यमन्त्री मुखर्जी ने कहा कि 
नये राज्यपाल नियुक्त करने से पर्व उतकी सरकार की सलाह अवद्य ली जानी 
चाहिए | किन्तु केन्द्र सरकार ने इन दोनों भाँगों को अस्वीकार कर दिया, जिससे केन्द्र 
ओर पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध बहुत तनावपुर्ण हो गए । 

पंजाब के मुख्यमन्त्री गुरनामसिह ने 28 जून, 969 को पंजाबी सूबे के सीमांकन 
और चंडीगढ़ का भविष्य निश्चित करने के प्रश्न को लेकर केन्द्र पर “राजनीतिक 
वेईमानी” का आरोप लगाया | 

कर्नाटक के मुख्यमन्त्री वीरेन्द्र पाटिल ने नवम्बर [970 में यह शिकायत की कि 
केच्र द्वारा गैर-कांग्रे सी मुख्य मन्त्रियों का अपमान किया जाता है और “केद्धीय नीतियों 
: और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रश्व पर” उन्तसे तश्य “छिपाये जाते हैं ।” उन्होंने यह 
भी आरोप लगाया कि जो केन्द्रीय मन्त्री उनके राज्य के दौरे पर गए, उन्होंने 02 
तभा के सदस्यों को कांग्रेस में भा मिलने का लालच देकर उनकी सरकार उलदाने के 
प्रयत्न किये | मुख्य मन्‍्नी को एक यह भी शिकायत थी कि 8 मन्त्रियों को बी 
.रकारों द्वारा पूर्ण सत्कार दिया जाता है, पर राज्यों के मन्त्रियों को नई द्त्ली मे 
केन्द्रीय मन्त्रियों से सुगमता और सम्मानपुर्वक मिलना भी कठिन होता है ।* 

बिहार के मुख्यमस्त्री, महामाया प्रसाद सिन्हा ने केन्द्र की ओर से निराश 3880 

सोवियत संघ से प्रार्थना की कि उनके राज्य में दुर्निक्ष का सामना करने में उनकी 

मदद करे | | नं 

पेद्धभानु गुप्त और श्रीमती सुचेता कृपलानी ने--जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री 
थे-. अपने-अपने काल में शिकायत की कि केन्द्र ने उनकी आवश्यकताओं की ओर 
ध्यान नहीं दिया और राज्य के 28 पूर्वी ज़िलों में भुखमरी और गरीबी रा 
कार ने पर्याप्त सरगर्मी नहीं दिखाई, जबकि अन्य राज्यों में जहाँ कुछ हक क्र 
परिपालन” की आवश्यकता थी, केन्द्र ने खुलकर सहायता दी । उन्होंने माँग की कि 
योजना-आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाये । है हि 

उड़ीसा के भुख्यमन्त्री, आर० एन० सिंह देव ने अपने राज्य में दुपरा रा हर 
गाने की माँग की और अस्वीकृति की स्थिति में जन-आन्दौलन की घमकी मी 
उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र का उड़ीसा के प्रति रवैया “कट्टर, 3 4 
“का एवं पक्षपातपूर्ण है ।” राजस्थानी नेताओं ने अपने कि मम 
कार के दृष्टिकोण' को “बहुत उपेक्षापूर्ण” बताया । दिल्ली के केन्न्‍रशासित प्र कक 
उुरुय कार्यकारी पार्षद वी. के. मलहोत्रा ने जो जन संघी सरकार के नेता थे, आर 


_40४४., 30 नवम्बर, 970, पृष्ठ 7, श्री पादिल, संगठन कांग्रेस के ये । 
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लगाया कि केन्द्र ने “दिल्ली विरोधी” रवैया अपना रखा है तथा उसकी नीतियाँ 
दिल्ली की कल्याण-योजनाओं को चलने नहीं देना चाहतीं । 

राज्यों द्वारा केन्द्र के प्रति शिकायतों में से ऊपर केवल थोड़ी-सी विज्ञिष्ट घटनाओं 
का वर्णन किया गया है । ऐसी शिकायतों के और भी अनेक उदाहरण हैं तथा प्रत्येक 
राज्य को किसी न किसी आधार पर अनेक शिकायतें थीं ।९ | 


आम शिकायतें (ठशाथव ठ6ए०॥०९४) 
जिन राज्यों में मिली-जुली सरकारें वनाई गई थीं, उनको मुख्यतः पाँच शिकायतें 
'थीं। इनमें से पहली शिकायत राज्यपाल के बारे में थी । इन राज्यों की सरकारों का 
यह खझुयाल था कि केन्द्र सरकार ऐसे कांग्रेसी नेताओं को गवर्नर नियुक्त कर देता है 
जो चुनाव में हार जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति राज्यों की कार्यकारी सत्ता के उपयोग में 
केन्द्र सरकार के आदेशों का अत्यधिक पालन करते हैं, तथा केन्द्र में शासक दल अर्थात्‌ 
कांग्रेस उन्हें राज्यों की संयुक्त मोर्चा सरकारों को उलटने में इस्तेमाल करती है ।* - 
ये सरकारें बहुत दिनों तक अपने पद पर नहीं रह सकीं और उन्होंने आरोप लगाये 
कि केन्द्र में कांग्रेस दल ने गवरन रों के माध्यम से उनका पतन कराया। 
उपयुक्त सभी राज्यों को यह आम शिकायत थी कि केन्द्रीय सरकार उनके साथ 
संविधान की भावना के अनुसार करों का बंटवारा नहीं करती, कि उन्हें विकास और 
समाज सेवा के कार्यभाग निपटाने पड़ते हैं जो निरन्तर बढ़ते जा रहे है पर केन्द्र से 
तदनुसार धन त्हीं दिया जाता, और घन के वितरण की वर्तमान प्रणाली में 
अमीर राज्यों को अधिक व गरीब राज्यों को कम धन मिलता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप गरीबी व अमीरी का अन्तर बढ़ता जाता है। संविधान के रचयिताओं ने यह 
पिचार कर कि कहीं केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता राजनीतिक विचारों 
के अनुसार चयन पर आधारित न«हो जाये, धारा 280 में वित्त आयोग (ग्रंधक्षा०6 
(007777$4079) 'नामक स्वृतन्त्र अभिकरण की व्यवस्था की थी। वित्त आयोग संबि- 
धान लागू होने के दो वर्ष के भीतर गठित किया जाना था और उसके वाद प्रत्येक 
पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अथवा उससे पहले, जब राष्ट्रपति आवश्यक 
सममभें, गठित किया जाना था | इस आयोग का एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य 
होते थे । इसका सदस्य बनने के लिए आवश्यक अहँता निश्चित करना तथा उनके 
वयन की विधि निर्धारित करना संसद का कार्य था। वित्त आयोग के निम्नलिखित 


४देखो, सुकुमार दास का लेख “(6 596 छधा0०05 जाए 967,7 ॥/9वशप्र 
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42) में प९ 32-38 पर देखो । 
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कतेव्य थे : (क) केन्द्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्ति का जो भाग वित- 
रित करना होता था या करना सम्भावित होता था, उसका वितरण करना, तथा 
(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व को दी जाने वाली आर्थिक सहा- 
यता के सिद्धान्त निर्धारित करना। राष्ट्रपति “वित्त व्यवस्था को मज़बूत रखने के 
हित में” किसी भी अन्य मामले में आयोग की सलाह ले सकते थे, अर्थात्‌ ऐसे किसी 
भी अन्य मामले में आयोग की सलाह ली जा सकती थी जिसमें केन्द्र व राज्य के 
सम्बन्धों में टकराव होता हो । किन्तु यह व्यवस्था उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। इसका 
कारण यह था कि समय-समय पर जो वित्त आयोग नियुक्त किये गए, वे केवल सांबि- 
घिक आश्थिक सहायता का प्रवर्तन व नियन्त्रण करते थे और उनके हांथों में बहुत कम 
घनराशि होती थी | संघ द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अधिकतर घन विवेक पर 
जाधारित अनुदानों की श्रेणी में आता था और योजना आयोग की सिफारिशों पर 
दिया जाता था । वित्त आयोग की उत्पत्ति संविधान से थी, जबकि योजना आयोग 
सरकार द्वारा जनित था। अधान मनन्‍्त्री उसका अध्यक्ष होता था/(थी) | जुलाई 97] 
' में योजना मन्त्री सी० सुब्नह्मणयम इसके उपाध्यक्ष बने । कालास्तर में इस पद पर 
डी० पी० घर आये तथा जनवरी [975 में पी० एन० हक्‍्सर नियुक्त हुए। आयोग 
का अधिकतर प्रशासनिक अमला केन्द्रीय मन्त्रालयों से लिया जाता था । 
उपयुक्त परिस्थितियों में योजना आयोग की नीतियों व निर्णयों को केन्द्र सरकार 
की नीतियों व निर्णयों से पृथक नहीं किया जा सकता और योजना आयोग लगभग 
केन्द्र सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में ही कार्य करता था । किसी राज्य को क्या व 
कितना अनुदान दिया जाना है, यह निर्णय औपचारिक रूप से योजना आयोग द्वारा 
किया जाता था पर वस्तुतः वह केन्द्र सरकार का निर्णय होता था । 
आपोग के अधिकारों एवं कार्य का परिक्षेत्र इतना विस्तृत था कि वहू लगभग 
प्रत्येक सरकारी कार्य को प्रभावित करता था। देश के आथिक विकास की सभी 
योजनाएँ आयोग द्वारा बनाई जाती थीं, स्थूल लक्ष्य (9026 (क्षा४2०७) भी वहीं 
निर्धारित करता था और प्राथमिकताओं (970४776७») का क्रम भी उसी के द्वारा 
निर्धारित किया जाता था। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य सरकारें अपनी-अपनी योज- 
नाएँ तैयार करती थीं पर उनका अन्तिम रूप राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा 
योजना आयोग से विचार-विमर्श कर चुकने के बाद ही निर्घारित किया जाता था। 
योजना भायोग द्वारा निश्चित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखना होता था 
और ऐसा न होने पर राज्यों की योजनाओं में या तो आमूल संशोवन कर दिये जाते 
थे या उन्हें काट दिया जाता था । इस प्रकार, योजना आयोग का सभी राज्यों व 
केन्द्रशासित प्रदेशों के विकास कार्यों पर नियंत्रण था । राज्य-सूची के--कृषि, शिक्षा, 
स्वास्थ्य इत्यादि--विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विधि निर्माण कार्य भी 
योजना आयोग के नियंत्रण में आ गए । उदाहरणत:ः, राज्यों की भूमि-सुधार योजनाओं 
सम्बन्धी विधेयकों की, विधान मण्डल में प्रस्तुत करने से पूर्व, योजना आयोग के भूमि 
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सुधार सम्भाग द्वारा जांच की जाती है । सामुदायिक विकास, जिसमें वस्तुतः वे मददें 
आती थीं जो राज्यों की विधेयक क्षमता की होती थीं, एक ओर योजना आयोग द्वारा 
नियंत्रित और नियमित होती थीं और दूसरी ओर संघीय सामुदायिक विकास मन्त्रालय 
द्वारा नियंत्रित होती थीं। अनेक वार योजना आयोग जो अनुदान देता था वे किन्‍्हीं 
विशिष्ट परियोजनाभों के साथ बंधी होती थीं और राज्य सरकार को उन्हें केवल उसी 
उद्देश्य से प्रयुक्त करना होता था । राज्य सरकार का ऐसा एक भी विकास कार्य नहीं 
होता था, जिसमें योजना आयोग शामिल न हो और योजना आयोग की रचना इस 
प्रकार थी कि उसमें केसद्रीय सरकार का प्रभाव सबसे अधिक था। अतः ऐसी आप- 
त्तियाँ उठाई गईं कि आयोग एक नई “सरकार के ऊपर सरकार” बन गई है और 
वित्त नियन्त्रण के माध्यम से उसने राज्यों को केन्द्र के आधीन कर लिया है। ऐसी 
माँगें की गयीं कि योजना आयोग को एक स्वतन्त्र स्वशासी निकाय बना दिया जाए 
और वह केखद्ध सरकार का केवल एक अंग वन कर न रहे । 
केन्द्र सरकार के विरुद्ध राज्यों की तीसरी आम शिकायत केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस 
को लेकर थी । अनेक केन्द्रीय उद्योग एवं संस्थान--इस्पात मिलें, गोला-बारूद की 
फेक्टरियाँ, डाक व तार घर, और रेलवे इत्यादि--सभी राज्यों में फैलें हुए थे और 
हड़तालों, तालेबन्दियों एवं हिसक प्रदर्शनों की स्थिति में वहाँ हिंसा एवं लूटमार 
होती थी | केन्द्रीय रिजब॑ पुलिस (277?) की इकाइयाँ लगभग सभी राज्यों व केन्द्र- 
शासित प्रदेशों में नियुक्त थीं और यह सशस्त्र उपद्रवियों तथा अन्य समाज-विरोधी 
तत्त्वों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित एवं हथियारों से लेंस बहु-उद्देशीय शक्ति 
थी। केद्धीय गृह मन्त्रालय के मतानुसार इन इकाइयों को उस समय सक्रिय होने का 
आदेश दिया जाता था, जब केन्द्रीय सरकार के संस्थानों व सम्पत्ति को ख़तरा हो 
और राज्य सरकार उन्हें उचित प्रतिरक्षा प्रदाव करने की स्थिति में प्रतीत न 
होती हो । 
संविधान के अनुसार नियम-व्यवस्था का परिरक्षण राज्य-सुची का विषय था और 

राज्य सरकारों का यह दृष्टिकोण था कि उनकी सीमाओं के भीतर केच्ध द्वारा सी० 

आर० पी० केवल उनके कहने पर ही नियुक्त की जाये । 968 में इस प्रश्न को 
लेकर केन्द्र ब केरल में भीषण विवाद उठ खड़ा हुआ। उस वर्ष 9 सितम्बर को देश 
.भर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे और अनेक स्थानों पर स्थिति ने 
हिंसक रूप ले लिया था | केरल सरकार से परामर्श किये अथवा उसे सुचना दिये 
बिना ही, गृह मच्नी वाई० बी० चब्हाण ने केरल स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय 
की रक्षा के लिए सी० आर० पी० की एक बटालियन वहाँ के लिए भेज दी । चव्हाण 

ने राज्य सरकार से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कारंवाई करने का अनुरोध भी किया, 

जो केद्ध सरकार के निष्ठावान सरकारी कर्मचारियों को भड़का रहे थे या डरा- 
धमका कर हड़ताल पर जाने के लिए वाध्य कर रहे थे । मुल्यमन्त्री नम्बूदरीपाद ने 
चब्हाण की कार॑वाई के प्रति रोष प्रकट किया और 8 दिसम्बर को उनके मन्त्रि- 
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मण्डल ने निर्णय किया कि व्यक्तियों या सम्पत्ति पर हिंसापृर्ण हमलों के मामलों के 
अतिरिक्त सभी हड़ताल सम्बन्धी मामलों को न्यायालयों की अनुमति से वापस उठा 
बलिया जाये | केन्द्र सरकार ने इस निर्णय को गम्भीर चिन्ता का विपय बताया और 
केरल सरकार को चेतावनी दी कि उसका निर्णय “अवैध” तथा “असांविधिक'"' है ।* 

8 अप्रैल, 969 को कोसीपुर (पश्चिम बंगाल) की बंहुक व कारतूस फंक्टरी के 
प्रतिरक्षा व सुरक्षा-पुलिस कर्मचारियों ने कमंचारियों की एक हिंसक भीड़ को हटाने 
के लिए गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप पाँच व्यक्ति मारे गए। संयुक्त मोर्चा 
और उसकी कर्मचारी संघ शाख! राष्ट्रीय संग्राम समिति ने 24 घंटे के "बंगला बन्द 
की घोषणा की और यह हड़ताल पूरी तरह सफल हुई | चब्हाण ने गोली चलाने 
सम्बन्धी तथ्यों एवं परिस्थितियों की जाँच करने के लिए एक “एक-व्यक्तीय आयोग” 
की नियुक्ति की घोषणा की | किन्तु मुख्यमन्त्री ज्योति बसु (सी० पी० एम०) मे “राज्य 
सरकार से परामर्श किये विता आयोग की नियुक्त” के प्रति रोप प्रकट किया। 
उन्होंने कलकत्ता में समाचारपत्रों के संवाददाताओं को वक्तव्य दिया कि “ऐसा प्रतीत 
होता है कि केन्द्र हमसे सहयोग नहीं करना चाहता ।” उन्होंने संकेत दिया कि हो 
सकता है कि शायद पश्चिम बंगाल सरकार “जाँच आयोग से सहयोग न करे ।” 
उन्होंने केन्द्र सरकार पर प्रथम संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल को “अपदस्थ करके” पश्चिम 
बंगाल की जनता का “अपमान” करने का भी आरोप लगाया । 

पंजाब के मुर्यमन्त्री गुरताम सिंह ने भी अपने राज्य में सी० आर० पी० की 
'नियुक्ति पर आपत्ति की और कहा कि राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना उन 
टुकड़ियों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 
+ विरोध प्रदर्शन के इन सभी मामलों में केद्वीय सरकार ने कहा कि जहाँ भी आन्त- 
रिक विप्लव अथवा बाहरी खतरों से रक्षा करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, उसे 
सी० आर० पी० की टुकड़ियाँ रखने का निर्वाध अधिकार है । एक बार तो यह भी 
'परामश दिया गया कि नियम-व्यवस्था का प्रतिरक्षण समवर्ती सूची का विपय बना 
दिया जाये ताकि राज्य सरकारें सी० आर० पी० की टुकंडियों के प्रवर्तन पर आपत्ति 
नव कर सकें (० 

राज्यों की केन्द्र के प्रति चौथी शिकायत (इस प्रश्न पर कांग्रेस व गर-कांग्रेस 
शासित राज्यों में अधिक मतभेद नहीं था ॥ केवल इतना अन्तर था कि कांग्रेस-शासित 
राज्यअधिक जोरदार आवाज नहीं उठाते थे) यह थी कि केन्द्र ने उद्योगों, वाणिज्य-व्यापार 
तथा माल के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण पर एकाधिकार स्थापित कर 
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अ्पश्चिम वंगाल और पंजाव की सरकारों ने भी, जहाँ गैर-कांग्रेसी शासन था, ऐसे ही निर्णय 
“किये थे । 
'के० के० दास का लेख 'गाजाणा-शिक्रल रटाआा0ा5: #0णांग्रांश्ाकाणा 0 9फ9 
जावे 04877 आववींदा उमा त॒ साक्षर 4वं॥एंड।47०2, ]6(3), जुलाई-स्रितस्वर, 
प्ठ 333-40 देखें ॥ 
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लिया है । उन्होंने दलील दी कि ये राज्य-सूची के विषय हैं--उद्योगों की क्रम संख्या 
24, वाणिज्य-व्यापार की 26, तथा माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण की क्रम 
संख्या 27 है--किन्तु संविधान के इस प्रावधान का लाभ उठाकर कि राष्ट्रीय हितः 
में संसद उन्हें नियन्त्रित कर सकती है, केगद्र सरकार ने उन पर अपना नियन्त्रण कर 
लिया है | संसद ने 95। में उद्योग (विकास एवं नियन्त्रणो अधिनियम पारित 
किया जिनमें उन उद्योगों के नाम गिनाए गये जिन्हें राष्ट्रीय हित में केन्द्र द्वारा निये- 
न्त्रित किया जाना आवश्यक था। अधिनियम का मूल रूप उचित एवं तर्कसंगत था' 
और उसके द्वारा अत्यावश्यक तथा सामरिक महत्त्व के उद्योगों पर केन्द्र सरकार को 
नियन्त्रण होना उचित था। किन्तु कालाच्तर में अधिकाधिक उद्योगों को उस अधि- 
नियम की परिधि में ले आया गया, जिसके फलस्वरूप संविधान की योजना में बंहुत 
परिवर्तन हो गए । 24,26,27 क्रम संख्या के विषय राज्य-सूची के विषय नहीं रह: 
गए और क्रियात्मक दृष्टिकोण से वे पूर्णत: केन्द्र-सूची के कार्य हो गए। रेज़र ब्लेड, 

कागज, गोंद, जूते, माचिस, विजली की घरेलू उपयोग की वस्तुएं, श्रुगार-सामग्री,. 
सावुन और अन्य सौन्दर्य-प्रसाधन जैसी वस्तुएँ भी केच्द्रीय अधिकार में चली गईं ४ 
राज्यों के नेताओं का कहना था कि इस प्रकार अति-केन्द्रीकरण के कारण आश्थिकः 
विकास की गति शिथिल रही है तथा उसके परिणामस्वरूप जनता को गरीबी काः 


सामना करना पड़ रहा है। 
चीनी, गेहूँ, मिट्टी का-तेल, चावल और वनस्पति घी जैसी देविक उपयोग की 


वस्तुओं की पूर्ति एवं वितरण भी केन्द्र के नियन्त्रण में ले लिए. गए । आमतौर पर 
यह शिकायत की जाती थी कि केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा इन वस्तुओं की पूर्ति एवं वित- 
रण के कार्य में राजनीतिक प्रयोजन निहित होते हैं। यह आरोप लगाया गया कि 
इन वस्तुओं से राज्यों में निवाचिन जीतने के उपकरणों का काम लिया गया है। उदा- 
हारणतः:, उत्तरप्रदेश में फरवरी 974 के अन्तिम सप्ताह में विधान सभा के निर्वाचन 
से पूर्व उवरक, मिट॒टी का तेल, वनंस्पत्ति घी, सीमेन्ट, और कोयला खुली मात्रा में 
उपलब्ध थे, पर यही वस्तुएं उन्हीं दिनों दिल्‍ली, हर॒याणा और पंजाब के वाजारों से 
गायब हो गई थीं ] विपक्षी दलों के नेताओं ने आरीप लगाया कि केन्द्र में कांग्रेस 
का राज है और उसे अपनी सत्ता बनाए रखने के अतिरिक्त कोई चिन्ता नहीं है । 
इसके लिए वह गंदी से गंदी चालें अपनाने से भी नहीं चूकती । 

संघीय सरकार के विरुद्ध राज्यों को एक और शिकायत यह थी कि वह उन 
विषयों. में. भी उनकी स्वायत्तता का अतिक्रमण कर रही है, जो राज्य-सूची में शामिल 
किये गये थे और इस प्रकार भारतीय राज्य संघ वास्तविक व्यवहार में एकात्मक 
सरकार बन गई है| केन्द्रीकरण की वढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्यों के 
नेता माँग करने लगे कि उन्हें और अधिक अधिकार दिये जायें। तमिल नाइ के: 
मुख्यमन्त्री एम० करुणानिधि ने आग्रह किया कि इसके लिए संविधान में उचिट 
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संशोधन किये जायें ।”? तम्युदरीपाद इस विषय पर और भी अधिक उत्तेजित थे | 
उन्होंने 9 अप्रैल, 97] को वक्तव्य दिया कि यदि राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता 
"प्रदान नहीं की गई तो भारत में भी “बंगलादेश की कहानी दोहराई जाने की पूर्ण 
सम्भावना हो सकती है |” अन्य राज्यों के नेताओं ने, जहाँ कांग्रेस का राज्य था, 
ऐसा रवैया तो नहीं अपनाया, पर उनका भी यही कहना था कि उन्हें अधिकतम 
स्वतन्त्रतापृर्वक कार्य करने दिया जाये और भारतीय राजतन्त्र के संघीय चरित्र 
((०6०४] ८४४78८००) को विगड़नेन हीं देना चाहिए । राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों 
'का यह विचार था कि संविधान सम्बन्धी बहस द्वारा केन्द्र की शक्ति को कम करने 
'से उनकी अपनी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि करने का काम लिया जा सकता है।” 


आरतीय संघ एवं राज्यों के सम्बन्ध सुधारने के उपाय (8प्र्80४०5 

07 ०८०४ ० एग्रांणा) 8986 7१९।॥४०॥5॥9) 

आरत में चौथे श्राम चुताव के वाद केन्द्र एवं राज्यों के सम्बन्धों के प्रश्न ने एक 
सा्वेजनिक चिन्ता के विषय का रूप ले लिया और प्रख्यात राजनीतिज्न, न्यायशास्त्री, 
'संविधान-विद्येषज्ञ, इनमें झगड़ा न होने देने के उपाय सुभाने लगे । अप्रैल 967 में 
भारत की बार एसोसियेशन ने एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 40 से 
अधिक वकक्‍ताओं ने भाषण दिये । वे सव इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि संविधान-तन्त्र 
के कुठित हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राज्य सरकार को 
निलंबित करने सम्बन्धी अधिकारों व कत्तंव्यों की और अधिक जाँच करना आवश्यक 
है ; योजना आयोग को, जिसे आजकल केन्द्र सरकार का एक अंग माना जाता है, 
शक स्वतंत्र स्वशासी निकाय बचाया जाना चाहिए, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय 
बनाया जाना चाहिए तथा उसका अधिकार क्षेत्र केवल संविधिक (प्राण) अनु- 
द्वनों तक ही नहीं अपितु विवेक (85००४०४०५) अनुदानों तक विस्तृत होना. 
चाहिए। . 

967 में राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के प्रत्याशी व भारत के भूतपूर्व मुख्य न्‍्याया- 
'घीश के० सुब्बाराव ते उपर्युक्त विचार-गोण्ठी में कहा कि भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में भिन्‍न 
पभिन्‍त राजनीतिक दल सत्तारुढ़ हैं, अत: “नियन्त्रण की वजाय सहयोग पर, अधिकार 
की वजाय देशभक्ति पर, सामान्य हितों के मामलों में सभी को एक ही मार्ग पर 
चलाने की बजाय रचनात्मक प्रतियोगिता पर, सत्ता की वजाय सेवा पर, ध्येयपूर्ति की 
बजाय चिरपरिचित परम्पराओं पर, तथा राज्यों की समस्याओं के प्रति पक्षपातपूर्ण 


7्गर माप्वाडाधा। 2०5, 27 अप्रैल, 97], प्‌ ०6। 

8: 20 अप्रैल, 497, पृ० 5 मौर 7 सितम्बर, 97] का प्‌ृ० 8 भी देखो । 

शदेखों “]0९छ # 268५ 0 [507रांटर८ जाल्याल &प्राणाणाए णिः डॉजॉट5,! 
>'ब74, 2 माच, 970, पृ० 437-39| 
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दृष्टिकोण की बजाय परिलक्षित मूल्यांकन (०७|००४४८ ४7]7था5॥5) पर अधिक ज़ोर 
दिया जाना चाहिए ।” उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम० हिदायतुल्ला, जो बाद 
में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और कुछ समय भारत के राष्ट्रपति भी रहे, ने 
कहा कि “राज्यों को विधान, प्रशासन और वित्त सम्बन्धी मामलों में और अधिक 
स्वतन्त्रता न दिये जाने से संविधान पर वहुत अधिक ज़ोर पड़ेगा ।” भारत के भूत-- 
पूर्व अटॉर्नी-जनरल एम० सी० सीतलवड ने, जो गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे, खेद: 
प्रकट किया कि पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र ने राज्यों पर अनेक मामलों में अपनी नीति 
थोपने की प्रवृत्ति अपना ली है। उनका कहना था कि इससे राज्यों में स्वतः प्रेरणा 
शिथिल पड़ गई है। उन्होंने इस तथ्य पर हर्ष प्रकट किया कि चौथे आम चुनाव के 
परिणामस्वरूप “देहली उनके चंग्रुल से छूट गया है ।” गोष्ठी में कुछ अन्य वक्‍ताओं ने 
कहा कि यदि संविधान के प्रावधानों पर तदर्थ भावना सहित आचरण किया जाये,. 
उनकी नीतियों में सारे राष्ट्र के एक-साथ हितों को ध्यान में रखा जाये, और यदि 
केन्द्र सरकार स्वयं को दलीय विचारों की संकीर्णता से ऊपर उठाकर दलीय सरकार 
की वजाय राष्ट्रीय सरकार के रूप में कार्य करे तो केन्द्र और राज्यों के बीच कोई: 
संधर्ष नहीं होगा ।!९ 

उपयुक्त विचार-गोष्ठी के कुछ सप्ताह बाद नई दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता और: 
मद्रास में दि हिन्दुस्तान टाइस्ज के क्षेत्रीय संवाददाताओं ने केन्द्र एवं राज्य के ह 
सम्बन्धों के प्रश्न पर संविधान-विशेषज्ञों, विख्यात राजनयिकों और मन्त्रियों से भेंट«- 
वार्ताएँ कीं । सभी का यह मत था कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ये: 
सम्बन्ध और अधिक सन्‍्तुलित आधार पर नियमित किये जाने चाहिये। संविधान: 
सभा के एक सदस्य कन्हँयालाल माणिकलाल मुन्शी ने बताया कि घाराओं 3,43. 
और (52 में केन्द्र एवं राज्यों अथवा राज्यों के परस्पर विवादों को संविधानिक 
तरीके से निपटाने सम्बन्धी पूर्ण संहिता दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू 
के युग का दृष्टिकोण कि राष्ट्रपति के आवरण तले कांग्रेसी प्रधानामस्‍्त्री राज्यों 
की नीतियों और कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, वर्तमात स्थिति पर लागू किया 
जाये । और, यदि इस दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाये कि राष्ट्रपति सभी परि- 
स्थितियों में केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की “सहायता एवं सलाह” से बंधा होता है, तो' 
केन्द्र एवं राज्यों के संघर्ष अनिवार्य होंगे | राष्ट्रपति की अधि-मन्त्रीय शक्तियों का: 
क्षिक्र करते हुए उन्होंने दलील दी कि संविधान के रूप की रक्षा के लिए राष्ट्रपति 
के निजी सुरक्षित अधिकारों को क्रियान्वित करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए । श्री 
मुंशी का कहना था कि राष्ट्रपति को केन्द्र में सत्तारूढ़ दल और राज्यों में सत्तारूढ़ 
दल या दलों के बीच संतुलन स्थिर करना चाहिए । 


7076-8 अप्रैल, 967 का 7/6 उमाव।5/47 477765 देंखों । इंस्टिदूयूट आफ कांस्टिंदयू- 
शनल एण्ड पालियामेन्टरी स्टडीज का पत्र क्ैंबाशिदों (काशाउंगाम छ+7/97-५६7९ श्र: 


#7/075 (नई दिल्‍ली, [970) भी देखो । 


केन्द्र एवं राज्यों में विवाद 03' - 


डा० ए० अप्पादुराई और बी० शिवा राव ने कहा कि केन्द्र व राज्यों के बीच 
संघर्ष न होने देने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित की जानी चाहिए ए! 
उन्होंने कहा कि ऐसी परिषद में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के भूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, उप-द्रधानमंत्री 
और अटॉर्नी-ननरल होने चाहिए और अनेक महत्त्वपूर्ण मामले--किसी राज्य में 
संविधान की धारा 356 के आधीन राष्ट्रपति शासन लागू करना, राज्यपालों की 
नियुक्ति अस्तर्राज्यीय सीमा विवाद, अथवा किसी राज्य की विधायिका द्वारा पारित 
और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की 
सहमति देने के प्रशन--उसके सुपुर्द किये जाने चाहिए। अप्पादुराई का कहना था कि 
इस परिषद का परामशं, मन्त्रि परिषद द्वारा दिये गये परामर्श से भिन्‍न हो तो -भी 
वह राष्ट्रपति द्वारा अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए ॥?* 

जिन अन्य व्यक्तियों से साक्षात्कार किया गया--नाथ पे, सी० एन० अन्नादुराई, 
ज्योति बसु, अटलबिहारी वाजपेयी, ओर भूपेश ग्रुप्त--उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्र- 
राज्य संघर्ष न होने देने का सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि केन्द्र विचारपू्वंक एवं सम-. 
भौते की भावना से कार्य करे तथा राज्यों को कांग्रेसी व गैर-कांग्रेसी सरकार में भेद- 
भाव किये बिना पर्याप्त वित्तीय अनुदान दे । 

970 में तमिल नाडु सरकार ने पी० वी० राजमन्नार के नेतृत्व में केन्द्र-राज्य: 
सम्बन्धों के प्रनन की जाँच करने और भारतीय प्रजातन्त्र को और अधिक मजबूत करने” 
के लिए एक तीन सदस्यों का आयोग नियुक्त किया । इसने छ: प्रमुख सिफारिशों कीं-.. 
प्रथम, तुरन्त एक अन्‍्तर्राज्यीय परिषद स्थापित की जाये, जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्रीः 
हो तथा राज्यों के मुख्यमन्त्री या उनके नामित व्यक्ति उसके सदस्य हों । उस परिषद 
से परामश किये बिना संसद में ऐसा कोई विधेयक भ्रस्तुत न किया जाये जिससे एक 


एऐसी परिषद के संबंध में संविधान को घारा 263 में प्रावधान दिये गए हैं। उसके निम्नलिखित 
कर्तव्य निर्धारित किये गए हूँ : (क) राज्यों में यदि कोई विवाद उठ खड़े हुए हों तो उनकी जाँच 
करना तथा उनके विपय में परामर्श देना, (ख) ऐसे विषय में जाँच करना तथा उनके बारे में विचार- 
विमर्श करना जिनमें सभी राज्यों के अथवा किसी राज्य व एक था अधिक राज्यों के समान हित हें, 
और (ग) किसी भी ऐसे मामले के प्रति सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के सम्बन्ध में 
नीति एवं कार्यों में वेहतर तालमेल स्थिर करना । राष्ट्रपति को ऐसी परिषद स्थापित करने तथा 
उसके कतंव्य, संगठन, और कार्यविधि परिभाषित करने के अधिकार दिये गए ये। 70#77टों रण 
हाह $0टांशए ० 579 ९ &४/६7८ 60/श779)27/ के जनवरी-जून 970 भ्रक में स्वदेश 
के० शर्मा का लेख थृग्ञाश-5(48 (०णा्ण] : 4 80ग्रा|ंडप्थए८ ]२९८८5४६७,” पृ०2- 
32 दखो। 

72 फक्द्ाशा 2८070775/, 55 ( 4), 2 अक्तूबर, 970 के पृष्ठ 589-90, 593 पर ए ० 
अप्पादुराई का लेख “6 0ग्रश्ञात 00 84० 8 ०७00०779?! देखो । 22 अप्रैल, 969 
के 792 &7वा९उशावा में “8966 [0९5९४८५ & [शएढा जार ० &प्णा५श! 
कुलदीप नैयर का लेख भो देखो । 
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या अधिक राज्य प्रभावित होते हों । ;्रतिरक्षा और विदेशी सम्बन्धों के अतिरिक्त, 
उस परिषद से परामर्श किये बिना ऐसा कोई निर्णय ने किया जाये जिससे एक या 
अधिक राज्यों के हित प्रभावित होते हों । इसरे, योजना आयोग तोड़ दिया जाये, तथा 
उसके स्थान प्र एक सांविधिक निकाय नियुक्त की जाये जिसमें राज्यों को सलाह देने 
के लिए विज्ञानं, तकनीक, कृषि और अथ्थ विशेषज्ञ हों। राज्यों के अपने आयोजन मण्डल 
हों और ये निकाय उन्हें परामर्श देने का कार्य करें। तीसरे, वित्त आयोग स्थायी आधार 
पर स्थापित किया जाये तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक विवरण हो 
ताकि उन्हें केन्द्र पर कम से कम निर्भर करना पड़े । चौथे, राजमत्तार समिति 
(रक्षक (.07र/6७) ने केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची के अनेक विषयों को 
राज्य-विधान सूची में स्थानान्तरित करने की सिफारिश की । पांचवें, राष्ट्रपति द्वारा 
राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मंत्रिमण्डल अथवा उसी उद्देश्य से बनाई गई किसी 
उच्चाधिकार निकाय के परामर्श से और जो व्यक्ति एक बार राज्यपाल बन जाए उसे 
दोवारां किसी अन्य सरकारी पद पर नियुक्त न किया जाए । संविधान में संशोधन करके 
राष्ट्रपति को राज्यवालों के लिए आदेशपत्र ज्ञारी करने का अधिकार दिया जाता 
चाहिए। इस प्रकारे के आदेशपत्र में उनके लिए मार्गदर्शी रूपरेखा हो । धारा 64 
का परच्तुक, कि मन्नियों का अपने पद पर बना रहना राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर 
होगा; संविधान में से निकाल दिया जावा चाहिए । छठे, राज्यों के' उच्च न्यायालय 
राज्यों के क्षेत्राधिकार के सभी मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय हों । तदपि संविं- 
धान की व्याख्या सम्बन्धी मामले, पहले के समान, उच्चतम न्यायालय में पेश किये 
जायें (४ 


संघीय सरकार द्वारा सुधार के सुझाव अस्वीकार (एक्रांणा 00एथायालां 
प्राए$ 607 श090825९ 407 २९(०775) 

: राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य विपक्षी नेताओं की धमकियों और चेतावनियों के 
संन्दर्भ में प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी ने केन्द्र-राज्य सम्वन्धों के प्रश्न को “गहन अध्ययन 
करने का विचार किया । सुधार के प्रस्ताव और सुझाव अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं 
से प्राप्त हुए थे । गृह मंत्रालय ने उनका विश्लेषण ओर जाँच की और सरकार इस 
नतीजे पर पहुँची कि देश का संविधान काफी सुदृढ़ है, केन्द्र राज्य-सम्बन्धों की परि- 
भाषा पुत्र: बताने के लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और देश के संवि- 
धान की बजाय देश की नीतियाँ दोषपूर्ण एवं अस्पष्ट थीं । 

- सियम-व्यवस्था के प्रशन पर गृह मन्त्री ने कहा कि ये के वल पुलिस के कार्य हीं हैं, 
प्रत्युत सामाजिक, राजनीतिक, एवं आ्िक तताव की अभिव्यक्तियाँ है । ये अपने विविए 


र/वित्तत अध्ययन के लिए तमिल नाश सरकारी मुद्रण कार्यालय को #२९79077 शा (2॥//०« 
जद्वार शव ८कशकह/०९ ए/280745, 96) देखो । 
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रूप दिखाती हैं अर्थात्‌ कभी साम्प्रदायिक दंगे तो कभी युवक विद्रोह अथवा अतिवादी 
राजनीतिक दर्शन (>ताल्यायां॥ 700८४४ 9पर0४09॥098) और औद्योगिक व श्रमिक 
“विवादों के रूप में प्रकट होती हैं, पर केन्द्र केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब स्थिति 
राज्य सरकार के नियन्त्रण से बाहर प्रतीत होती है। संसद के भीतर व बाहर राज्यपालों 
'के. आलोचकों को उत्तर देते हुए चव्हाण ने कहा कि राज्यपालों को अपने अधिकारों 
ब्क! उपयोग करने की आवश्यकता विधायकों के दल-बदल के कारण पड़ी, जो उन्होंने 
पद-लीलुपता के कारण किये | चव्हाण ने आगे कहा कि राज्यपालों ने मुख्यमंत्रियों 
का चयन करते, मत्त्रिमण्डलों को वस्स्त करने तथा विधाव मण्डलों के सत्र वुलाने व 
सन्रावसान करने के कृत्य सदेब निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार ही किये हैं । 

राज्यों की इस शिकायत पर कि धन का आवंटन राजनीतिक आधार पर किया 
जाता है, संघीय सरकार की स्थिति यह थी कि घन का आवंटन मोदे तौर पर उचित 
ही होता है। इसका प्रमाण यह है कि पहले केन्द्र अपने विवेकानुसार राज्यों को घन 
देता था, पर अब उसके स्थान पर एक यह परम्परा बना दी गई है कि राज्यों को 
दी जाने वाली सहायता एवं अनुदानों की मात्रा राष्ट्रीय विकास परिपद (78४णार्थे 
9०ए०८०फ॒णथा। 0०णाल) द्वारा निश्चित की जाती है। यह भी बताया गया कि राजस्व 
हमें" राज्यों का भाग बढ़ा विया गया है । पहले वित्त आयोग ने केवल 52 करोड़ रुपया 
“वितरित किया था, जबकि पांचवें वित्त आयोग ने 800 करोड़ रुपया वितरित किया। 

संघीय सरकार का यह दृष्टिकोण था कि कुल मिला कर देश की सुदुढ़ता ही राज्यों 
की स्वायत्तता की सर्वोत्तम गारंटी है क्योंकि किसी प्रकार वह मजबूती समाप्त हो जाये 
सतो न भारतीय संघ की प्रभुसत्ता रहेंगी और न ही राज्यों की स्वायत्तता रह सकेगी । 
देश एक आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल में से गुजर रहा था। केस्द्र-राज्य 
मतभेदों एवं विवादों को परस्पर मैत्रीपूर्ण तरीकों से हल न करने से देश पूर्ण अरा- 
जकता, विघटन तथा विनाश की ओर जा सकता है ॥/4 राजमन्तार समिति एवं अनेक 
अन्य स्रोतों से अच्तर्राज्यीय परिषद बनाने का जो सुझाव दिया गया था, उस पर 
विचार किया गया पर उसे लाभदायक नहीं समभा गया । 


'कांग्रस की प्रधानता पुनः: स्थापित (007क्‍रह०55 ?क्लाए 77660 फ्रांगशा०० 5 
7२९-८५४१४०॥85९0) 
चौथे आम चुनावों के परिणामस्वरूप केन्द्र-शासक कांग्रेस दल को सात राज्यों में 
"प्रतिपक्षी सरकारों का सामना करना पड़ा था, पर अक्तूबर-नवम्बर 969 में उस पर 
“इससे भी भयानक विपत्ति आयी | यह विपत्ति कांग्रेस के टूट कर दो घड़ें वनना 
'थी--एक प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में, तथा दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष निज- 


2420 अप्रैल, 967 के 77४८ मप्र में ए० एन० सन्वानम का लेख “88072 (०778 
ब्व नरांड[070 एट०25४/ए? देखो । 
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लिगप्पा के नेतृत्व में | इसके परिणामस्वरूप अनेक कांग्रेसी संसत्सदस्थों एवं विधायकों: 
ने केन्द्रीय व राज्य सरकारों को समर्थन देना बन्द कर दिया और संगठन कांग्रेस की. 
रचना की । इससे केन्द्र व अनेक राज्यों में कांग्रेसी सरकारों की स्थिति अत्यधिक 
डॉवॉडोल हो गई तथा उनका सत्तारूढ़ रहना भी अनिश्चित हो गया। श्रीमती गांधी 
को ऐसा प्रतीत होने लगा कि यद्यपि वे और उनके ग्रनुयायी कुछ श्रौर समय तक सत्ता- 
रूढ़ रह सकेंगे, पर इससे वे देश का कुछ भी भला नहीं कर पायेंगे । अत: उन्होंने दो- 
उपाय किये--एक तों यह कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव 
कराया गया, तथा दूसरा यह कि राज्यों की राजनीति को ऐसे मोड़ दिये कि था तो 
उनकी पार्टी की सरकार बनी, या उनकी पार्टी ने किसी ऐसे अन्य राजनीतिक दल 
को समर्थन प्रदान किया जो केन्द्र में इन्दिरा के शासन का पृष्ठपोषक था, अथवा अन्य 
राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन हो गया । मार्च 97 में हुए लोकसभा के मध्यावधि: 
चुनावों का परिणाम यह यह हुआ कि प्रधान मन्त्री को 352 स्थान मिले और इस 
प्रकार वे केन्द्र में सुगमतापूर्वक सत्तारूढ़ हो गईं । दुसरे उपाय का भी लगभग यही: 
परिणाम हुआ। 
जैसाकि “राज्यों में मिली-जुली सरकारों” के अध्याय में बताया गया है, चौथे आम 
चुनावों के बाद केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा और मद्रास 
में गैर-कांग्रेसी दलों ने सरकारें बनाई थीं। केरल में सी०पी०एम० नेता नम्बृदरीपाद की 
संयुक्त मोर्चा सरकार 24 अक्तूबर, 969 को भंग हो गई और ] नवम्बर, 969 
को सी० पी० आई० नेता अच्युत मेनन के नेतृत्व में एक नई मिली-जुली सरकार: 
बनी । कांग्रेस ने इस सरकार को समर्थन प्रदान किया | किन्तु यह मन्त्रिमण्डल' बहुत 
दिन नहीं चला तथा 4 अगस्त, 970 को उसके पद त्याग करने पर केरल में केन्द्र 
का शासन लागू कर दिया गया | उसी वर्ष केरल विधान सभा के आम चुनाव में 
([7 सितम्बर, 970) सी० पी० आई० के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे को 72 स्थाव मिले 
और कांग्रेस को केवल 56 । अच्युत मेनन ने 4 अक्तुबर को एक नया मन्त्रि मण्डल: 
बनाया जिसमें कांग्रेसी विधायकों ने समर्थन का वचन दिया। इस प्रकार, केरल में: 
ऐसी सरकार बन गई जो केन्द्र की पृष्ठपोषक थी ! 
पश्चिम बंगाल में बंगला कांग्रेस नेता अजय मुखर्जी के नेतृत्व के संयुक्त मोर्चा: 
भन्त्रिमण्डल को राज्यपाल ने इसलिए पद्च्युत कर दिया कि डा० पी० सी० घोष व 
47 विधान सभा सदस्यों ने अपना समर्थन समाप्त कर दिया था, पर जब पी० सी० 
घोष ने मन्त्रिमण्डल बनाया तो छः कांग्रेसी विधान सभा सदस्य उसमें मन्त्रियों के रूप ' 
भें शामिल हो गए । राज्य में कुछ राजनीतिक घटनाओं के कारण घोष की सरकार 
भी बहत दिन नहीं चल सकी और 20 फरवरी, 968 को पश्चिम वंगाल में केन्द्र 
शासन लाग हो गया । 9 फरवरी, 975 को हुए मध्यावधि चुनाव के परिणाम- 
स्वरूप अजय मुखर्जी ने दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार वनाई पर भारतीय साम्य-- 
वादी दल (मावर्सवादी) ने ऐसी हिंसा एवं अराजकता फेलाई कि इस मन्त्रिमंडल 
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ने भी त्यागपत्र दे दिया और 9 मार्च, 970 से राज्य में पुनः केन्द्र का शासन हो 
गया । 40 माचे, 97] को पुनः मध्यावधि चुनाव कराए गए । कांग्रेस ने अजय मुखर्जी 
के संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया और उन्होंने 2 अप्रैल को तया मन्त्रिमण्डल बनाया 
पर इस बार भी मत्त्रिमण्डल में विरोध उत्पन्न हो गए और 29 जून, 97] को राज्य 
में पुनः राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । इस प्रकार, चौथे झ्राम चुनाव के बाद 
पश्चिम बंगाल में अधिकतर समय राष्ट्रपति शासन ही रहा । 

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता चन्द्रभानु गुप्ता ने 4 मार्च, 967 को 
[7 निर्दलीय एवं 4 अन्य विधान सभा सदस्यों के समर्थन से मन्त्रिमण्डल बनाया ।॥ 
किन्तु चरण सिंह एवं उनके अनुयागियों द्वारा दल बदलने के कारण गुप्ता मन्त्रिमण्डल 
को उसी वर्ष ] अप्रैल को इस्तीफ़ा देना पड़ा । चरण सिंह ने कुछ अन्य राजनीतिक दलों 
के समर्थन से दुसरी सरकार बनाई। मन्त्रिमण्डल की घटक इकाइयों (००7४#था- 
एशां(8) में मतभेद उत्पन्न हो गए और ॥5 श्रप्नैल, 968 को राज्य में केन्द्रीय शासन 
लागू कर दिया गया । फरवरी 969 में हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को 425 के 
_ सदत में 2] स्थान प्राप्त हुए । 4 निर्दलीय सदस्य भी कांग्रेस में आ मिले और उसके 
नेता चन्द्रभानु गुप्त ने तया मन्त्रिमण्डल बनाया । अक्तृवर-नवम्बर 969 में कांग्रेस 
दो घड़ों में बंट गई और गुप्ता संगठन कांग्रेस में बने रहे | उप-मुख्यमंत्री कमलापति 
तिपाठी एवं सात अन्य भन्‍्त्री श्रीमती गाँधी के नेतृत्व वाले घड़े में शामिल हो गए 
और उन्होंने गुप्ता मन्त्रिमण्डल को समर्थन देना बन्द कर दिया । इस विग्रह का लाभ 
उठाते हुए भारतीय क्रान्ति दल (बी० के० डी०) के नेता चरण सिंह ने ।7 फरवरी: 
970 को इन्दिरा गाँधी के अनुयायियों की सहायता से मन्त्रिमण्डल बनाया । किन्तु 
बी० के० डी० और कांग्रेसी नेता मिल कर नहीं चल सके और राज्य में 2 अक्तूबरः 
970 को केन्द्रीय शासन स्थापित हो गया । विधान सभा को निलम्बित कर दिया 
गया । उसके बाद संगठन कांग्रेस, जन संघ, एस० एस० पी०, और स्वतल्त्र पार्टी ने एकः 
संयुवत्त विधायक दल बना कर टी० एन० सिंह को अपना नेता चुना। प्रत्यक्ष रूप से 
टी० एत० सिंह अधिकतर विधान सभा सदस्यों के नेता थे, अतः राज्यपाल ने उन्हें 
भन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया | फलतः उन्होंने ।7 अक्तूबर, 970 को 
अपना मन्त्रिमण्डल बनाया । बाद में बी० के० डी० ते भी उन्हें अपना समर्थन प्रदान 
कर दिया। किन्तु लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के कारण संयुक्त विधायक दल' 
विघटित हो गया और टी० एन० सिह के समर्थक अनेक विधान सभा सदस्य दल बदल 
कर त्रिपाठी कांग्रेस में जा मिले | 4 अप्रैल, 97] को त्रिपाठी ने मन्न्रिमण्डल वनाया। 
इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी केन्द्र सरकार के प्रति निष्ठावान मन्त्रिमण्डल स्थापित 
हो गया । | 

बिहार में महामायाप्रसाद सिन्हा ने 5 मार्च, 967 को गैर-कांग्रेसी घड़े की एक 
मिली-जुली सरकार वनाई जिसमें जन संघ, जन क्रांति दल, संयुवत सोशलिस्ट पार्टी, 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सी० पी० आई० सम्मिलित थे । यह मन्सत्रिमण्डल भंग 
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'हो गया और | फरवरी, 968 को एक संयुक्त सोशलिस्ट नेता बी० पी० मण्डल ने, 
“जिन्होंने अपने दल से अलग होकर श्ोपित दल नामक गुट बना लिया था, नया मंत्रि- 
7इल बनाया । यह सरकार बहुत दिन नहीं चली और 22 मान, 968 को लोक- 
तांतिक कांग्रेस दल के नेता भोला पासवान शास्त्री ने सरकार बनाई, जो तेरह महीने 
की अवधि में तीसरी सरकार थी। यह सरकार भी भंग हो गई और 29 जून, 968 
को राज्य में केन्द्रीय शासन स्थापित हो गया । 9 फरवरी, 969 को मध्यावधि चुनाव 
ए जिनमें कांग्रेस सबसे बड़े एकल दल के रूप में सामने आई। उनके नेता हरिहर 
'सिंह ने अनेक अन्य दलों के समर्थन से मन्त्रिमण्डल बनाया । किन्तु सत्ता-लोलुपता एवं 
संघ के कारण उनकी सरकार चल न सकी और उन्होंने 20 जन को त्यागपतन्न दे 
दिया । राज्य में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण वहाँ 4 जनाई, 969 को राष्ट्र- 
पति का शासन लागू हो गया । इसके बाद अक्तुबर-तवम्बर 969 में कांग्रेस पार्टी 
दो धड़ों में विभाजित हो गई । हरिहर सिह संगठन कांग्रेस में शामिल हो गए। श्रीमती 
गांवी के अनुयायियों ने उनका नेतृत्व छोड़ कर दरोगाप्रसाद राय को अपना नेता 
चुंन लिया । उन्होंने कुछ अन्य दलों की सहायता से 6 फरवरी, 970 को मंत्रिमण्डल 
बंना लिया | 8 दिसम्बर, 970 को उनके मंत्रिमण्डल के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव 
'पोस हो गया और 22 दिसम्बर को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता कर्पु री ठाकुर 
"ने एक वैकल्पिक सरकार बनाई । किन्तु संयुक्त मोर्चे के जिन सदस्यों की सहायता 
'से उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी; वे पृथक हो गए और दिसम्बर, 97] में राज्य 
में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया । इस प्रकार विहार में भी अधिकतर समय राष्ट्र- 
पति का शासन लागू रहा या मिली-जुली सरकारें बनीं | इन मिली-जुली सरकारों को 
कभी-कभी कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त होता था । 
पंजाब की राजनीति में भी ऐसी युक्‍क्तियाँ प्रयुक्त की गईं कि या तो वहाँ केन्द्र का 
शासन रहां या कांग्रेस का शासन रहा, अथवा किसी ऐसे दल का शासन रहा जिसे 
कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। गैर-कांग्रेसी दलों को बहुत थोड़ी अवधियों के लिए 
नकभी-कभार मंत्री पद नसीब हुए । 8 मार्च, [967 को गुरनाम सिंह ने एक मिली-जुली 
सरकार बनाई क्योंकि कांग्रेस में विग्रह के कारण वह मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति 
में नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके विधायक दलीय नेता प्रबोध चन्द्र ने विधा- 
व्यकों को दल बदलने के लिए उकसाया । इसके परिणामस्वरूप सिंह मन्त्रिमण्डल को 
इस्तीफा देना पड़ा । उन्होंने कांग्रेस की चालों को 'भद्दा खेल बताया। कांग्रेसी विधा- 
यकों ने लछमनर्तिह गिल को समर्थेंत का वचन दिया और उन्होंने 27 नवम्बर, 967 
को एक नया मन्त्रिमण्डल वनाया। किन्तु कांग्रेस हाई कमान के आदेश से समर्थन 
व्वापस ले लिया गया और 22 अगस्त, 968 को ग्रिल मन्त्रिमण्डल भंग हो ग्या। 
ख्सके दो दिन बाद पंजाब में केन्द्र का शासन लागू हो गया । 
पंजाब में 9 फरवरी, 969 को मध्यावधि चुनाव हुए और अकाली दल के दो बड़ें, 
प्जो मतदान की पूर्व-संब्या को मिलकर एक हो गए थे, कांग्रेस के स्थान पर विधान 
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सभा में सबसे बड़े एकल दल के रूप में सामने आये | उनके नेता गुरनाम सिंह ने 7 
फरवरी को नया मन्त्रिमण्डल बनाया । किन्तु अकाली दल की एकता बहुत दिन नहीं 
चली । गुरताम सिंह ने मुख्यमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया और एक अन्य अकाली नेता 
प्रकाशसिह बादल ने 2] मार्च, 970 को नया मन्त्रिमण्डल बनाया | यह मन्त्रिमण्डल 
भी वहुत दिन नहीं चल सका और [5 जून, 97] को राज्य में राष्ट्रपति शासन 
लागू कर दिया गया । 

उड़ीसा में स्वतन्त्र पार्टी के नेता आर० एन० सिंहदेव ने 8 मार्च, 967 को जन 
कांग्रेस की सहायता से एक मिला-जुला मन्त्रिमण्डल बनाया। कांग्रेस में फूट पड़ने के 
बाद अनेक कांग्रेसी विधान सभा सदस्य इन्दिरा के गृट में शामिल हो गए और उन्होंने 
जन कांग्रेस विधायकों को सिंह॒देव के मन्त्रिमण्डल में से तोड़ लेने के प्रयत्त किये । वे 
. अपने प्रयत्नों में सफल हुए और 9 जनवरी, 97] को सिंह॒देव मन्त्रिमण्डल अपदस्थ 
हो गया | वैकल्पिक मंत्रिमण्डल बनाना सम्भव प्रतीत नहीं होता था, अतः राज्य में 
केन्द्र का शासन लागू कर दिया गया | 5 मारे, 497[ को मध्यावधि चुनाव हुए जिन 
में कांग्रस सबसे बड़ी एकल दल थी कितु वह मंत्रिमण्डल वनाने की स्थिति में नहीं 
थी। उत्कल कांग्रेस ने उसे मिली-जुली सरकार बनाने का परामर्श दिया, पर उसने 
ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका विचार था कि मिला-जुला मन्ध्रिमण्डल चिरस्थायी” 
नहीं होगा । उसके बाद उत्कल कांग्रेस ने स्व्रतन्त्र पार्टी से सहयोग किया और उन 
: दोनों ने मिलकर एक निर्देलीय विधान सभा सदस्य विश्वनाथ दास को मुख्यमन्त्री पद 
_ के लिए चुना । उन्हें 3 अप्रैल, 497] को अपने पद की शपथ दिलाई गईं | इस प्रकार 
उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य था जिसमें न तो बहुत समय के लिए राष्ट्रपति का शासन 
लागू किया जा सका और न ही कांग्रेस सत्तारूढ़ हो सकी । 

मद्रास में 967 में कांग्रेस को 234 के सदन में केवल 50 स्थान प्राप्त हुए और 
द्रविड़ भुन्‍्नेत्र कड़गम (7)]/72) ने मन्त्रिमण्डल बनाया । डी० एम० के० का वहु- 
मत इतना अधिक था कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार कोई चाल नहीं चल सकी और 
डी० एम० के० सरकार अपने पद पर बनी रही । 

नगालेण्ड ऐसा -आठवां राज्य था, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं वन सकी | 
इस राज्य का जन्म ] दिसम्बर, 963 को हुआ था । इसकी विधान सभा के पहले 
आम चुनाव ]0 से 6 जनवरी, 964 तक हुए थे। कुल स्थान 46 थे । इनमें से 33 
स्थान नगा नेशनलिस्ट पार्टी को मिले,  डेमोक्रेटिक पार्टी को और 2 स्थान निर्द- 
लीय प्रत्याशियों ने जीते । शीलू आओ ($|॥शव 20) को सर्वेसम्मति से बहुसंख्यक दल 
का नेता चुना गया और उन्हें 25 जनवरी, 964 को मुख्यमन्त्री पद की शपथ दिलाई. 
गई । नगालैण्ड में दूसरे आम चुनाव 6, 8 और 0 फरवरी, 969 को हुए। इस 
बार 22 स्थान नगा नेशनलिस्ट पार्टी को प्राप्त हुए, 0 यूनाइटेड फ्रत्ट ऑफ नगालैण्ड 
को, और 8 चिर्दलीय प्रत्याशियों को । निर्वाचन के वाद त्वैंग सांग रीजनल कॉन्सल 
द्वारा नामित 2 सदस्य नगा नेशनलिस्ट पार्टी में जा मिले । 8 निर्दलीय में से भी 7 
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उसमें शामिल हो गए और इस प्रकार एन० एन० पी० की सदस्य संख्या 52 के सदन 
में 42 हो गयी । एन० एन० पी० नेता होकिशे सीमा ने 22 फरवरी, [969 को सरकार 
वनाईं। विद्रोही नगाओं की आतंक एवं हिसापूर्ण गतिविधियों के कारण नगालैण्ड 
की स्थिति कुछ भिन्‍न थी, अतः इस राज्य के प्रति केन्द्र का रवैया निरन्तर दृढ़तापूर्ण 
रहा। यद्यपि वहाँ गैर-कांग्रेसी सरकार थी, फिर भी कोई उल्लेखनीय केचद्र-राज्य 
विवाद उत्पन्न नहीं हुआ । 


'पांचवाँ आम चुनाव-कांग्रेस पुन: सत्तारूढ़ (शा ठवथ्याथ्न्ष ह86०ाीणा-- 
(707९765$ ॥7 ?0फ&' 0४2५7) 
दिसम्बर 97] में पाकिस्तान पर विजय प्राप्ति के बाद मा 972 में 6 राज्यों 
की विधान सभाओं और दो केन्द्रशासित प्रदेशों के विधान मण्डलों के लिए पांचवें 
आम चुनाव कराये गए । परिणामस्वरूप, 5 राज्यों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गए। 
उड़ीसा में पहले मध्यावधि चुनाव हो चुके थे, अत: वहाँ मार्च 972 में निर्वाचन 
'नहीं हुए । जून, 972 में वहाँ एक संघीय मंत्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को मुख्य 
सन्त्री वना दिया गया। 28 फरवरी, 973 को जब नन्दिनी सत्पथी ने अपने कुछ 
समर्थकों द्वारा दल बदलने के कारण अपने मन्वरिमण्डल का त्याग्रपत्र दिया तो केस 
ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लाए कर दिया; पर बीजू पटनायक को, जिन्हें बहुमत का 
समर्थ॑त॒ प्राप्त था, वेकल्पिक सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया। कुछ समय बाद 
कांग्रेस पुन: सत्तारूढ़ हो गई । 
चौथे आम चुनाव के बाद केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थिति इस प्रकार थी : दिल्‍ली में 
एक महावगर परिषद (४०४०7००7क्ा 2०ए्रगाण) विद्यमान थी | इस परिषद के पहले 
आम चुनाव (967) में जनसंघ के 33, कांग्रेस के 9, रिपब्लिकन पार्टी का ] और 
निर्दलीय 3 प्रत्याशी चने गए थे । इस प्रकार, जन संघ सत्तारूढ़ हो गया था । किन्तु 
भार्च 972 में जन संघ पुनः अपदस्थ हो गया और कांग्रेस का प्रभ्ुत्व पुनः स्थापित हो 
गया । 
गोआ में कुल 30 स्थानों में से 6 स्थान महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल ने जीते 
2 यनाइटेड गोअन्स ने, और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने। कांग्रेस ने जो एक स्थान 
पिछले चनाव में जीता था, उससे वह भी छिन गया । इस प्रकार, गोआ में गेर- 
कांग्रेसी मन्नत्रिमण्डल बना । 
हिमाचल में विधान मण्डल की कुल सदस्य संज्या 60 थी। इनमें से कांग्रेस को 
33, जन संघ को 7, साम्यवादियों (दक्षिणपंथी) को 3 स्थान प्राप्त हुए और 2 
निर्देलीय प्रत्याशी चुने गए | शेष 5 निवर्चिन क्षेत्रों में भारी वर्फ के कारण चुनाव 
गित करना पड़ा । इस प्रकार वहाँ भी कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गयी और जुलाई 970 
में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य छा दर्जा दिया गया, तव भी वह कांग्रेस का 


न्गढ़ बना रहा। 


केन्द्र एवं राज्यों में विवाद [] 


मणिपुर में कुल 30 के सदन में से कांग्रेंस को 6 स्थान प्राप्त हुए, संयुक्त सोश- 
“लिस्ट पार्टी को 3, साम्यवादी दल (दक्षिणपंश्री) को | और निर्देलीय सदस्यों को 
9 स्थान प्राप्त हुए । एक परिणाम देर से आया । वाद में 9 में से 6 निर्दलीय कांग्रेस 
में शामिल हो गए । इस प्रकार मणिपुर में भी कांग्रेसी मन्त्रि मण्डल बन गया । बाद 
में, मार्च 973 में जब कांग्रेस सरकार के समर्थक कुछ विघान सभा सदस्य कांग्रेस 
छोड़कर विपक्षी दलों में जा मिले तो मणिपुर में, जो अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त 
“कर चुका था, केन्द्रीय शासन लागू कर दिया गया । 

त्रिपुरा में कुल 30 के सदन में से कांग्रेस को 27 स्थान प्राप्त हुए, 2 स्थान वामपंथी 
साम्यवादियों ने तथा एक दक्षिणपंथी साम्यवादी ने जीता । इस प्रकार, इस केन्द्रशासित 
प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार वनी। माच, 972 में त्रिपुरा द्वारा पूर्ण राज्य का 
दर्जा प्राप्त करने पर भी वहाँ कांग्रेस का प्रभुत्व वना रहा । 

पांडिचेरी में कांग्रेस को कुल 30 में से 2 स्थान प्राप्त हुए , पीपुल्स फ्रंठ को 4 
और निर्दलीयों को 5 स्थान प्राप्त हुए | वहाँ भी कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई, किन्तु वाद में 
'पांडिचेरी में डी० एम० के० का शासन हो गया और फ़ारूक मारीकार मुख्यमत्त्री 
बने । दिसम्बर 973 में दल-बदल होने के कारण फ़ारूक की सरकार को अपदस्थ 
'होना पड़ा और वहाँ केस्द्र का शासन हो गया । बाद में अन्ना डी० एम० के ० और 
सी० पी० आई० की एक मिली-जुली सरकार ने सत्ता सम्भाली। किन्तु 974 में 
“विधान सभा के भीतर हुए एक शक्ति-परीक्षण में पराजित होने के वाद उसे भी 27 
माच, 974 को त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार इस केन्द्रशासित प्रदेश में विधान 
सभा भंग करके केन्द्रीय शासन लागू कर दिया गया । 

अन्य केखद्रशासित प्रदेशों में सीधे केन्द्रीय सरकार का शासन था, अतः वहाँ केन्द्र- 
राज्य विवाद का प्रइन ही नहीं उठता था । 

इस प्रकार, पांचवें आम चुनाव के परिणामस्वरूप अधिकतर राज्यों व केन्द्र शासित 
अदेशों में कांग्रेस का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो गया और केन्द्र एवं राज्यों के वीच 
अगड़े होने बन्द हो गए । राज्य केन्द्रीय सरकार की नीतियों व कायंत्रमों के प्रति 
'वचनवद्ध हो गए । 


श्रीमती गाँधीं द्वारा केन्द्रीय प्रभुता वनाए रखने के प्रयत्न (४8४ ठक्याताएं 

ए06870078 (0 ?6९5९४०४९ ('शआाश ?7९007772706) 

श्रीमती गाँधी ने अनुभव किया कि भारतीय संघ की एकता को अक्षण्ण बनाये 
रखने तथा केन्द्र में अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए संघीय सरकार एवं राज्य सर- 
कारों में अच्छे सम्बन्ध विद्यमान रहना अत्यन्व आवश्यक है । अतः उन्होंने पांचवें आम 
चुनाव के बाद की अवधि में केद्ध के प्रभुत्व की रक्षा के प्रयास किए । उन्होंने इस 
दिशा में राजनीतिक स्तर पर अनेक उपाय किये, जो इस प्रकार थे : 

(!) राज्यों के मुख्यमन्त्रियों पर जब भी विपक्षी दलों के अतिरिक्त कांग्रेसी 
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विधायकों या संसत्सदस्थों द्वारा भ्रष्टाचार, कुशासन, तथा अपना घर भरने या स्वार्थ- 
सिद्धि के आरोप लगाये गए तो उन्होंने सदंव उनकी रक्षा की तथा समर्थन प्रदान 
किया । उदाहरणतया हरियाणा के मुख्यमन्त्री बंसीलाल और हमाचल प्रदेश के 
मुख्यमन्त्री वाई० एस० परमार पर गम्भीर आरोप थे और माँग की गई कि उनके 
आचरण की जाँच के लिए केन्द्र द्वारा जाँच समितियाँ नियुक्त की जायें । पर श्रीमती 
गाँधी ने उनकी माँग अस्वीकार कर दी और कहा कि ऐसी कारवाई का कोई प्रत्यक्ष 
कारण नहीं है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के असहमत नेताओं ने, जिनमें विधा-- 
यक और संसत्सदस्य भी शामिल थे, मुख्यमन्त्री कमलापति त्रिपाठी को अपदस्थ करने 
की माँग की, पर उनके आन्दोलन को दवा दिया गया । मध्य प्रदेश में पी० सी० सेठी 
के मन्त्रिमण्डल में से पाँच कांग्रेसी मन्तरियों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिये और 
मुख्यमन्त्री को हटाने की माँग की, पर कांग्रेस हाई कमान ने उनके इस्तीफे वापस 
करा दिये और सेठी को अछूता छोड़ दिया। असहमत नेताओं व उनके नेता डी० 
पी० मिश्रा को यह कह दिया गया कि नेता बदलने का कोई वास्तविक कारण नहीं 
है । ह 
(2) जिन राज्यों में मुख्यमन्त्री पद के लिए दो या अधिक कांग्रेसियों में प्रति- 
स्पर्धा होती थी, उनकी राजनीति में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। उदाहरण- 
तया, अक्तुबर 973 में हरिदेव जोशी और रामनिवास मिर्धा राजस्थान के मुख्य- 
मन्त्रित्व के लिए होड़ कर रहे थे । प्रधान मन्त्री ते विदेश मन्त्री स्वर्णसिह को उनमें 
से एक को सर्वसम्मति से चुना जाने की व्यवस्था करने के लिए भेजा । उनकी अपील 
पर मिर्धा ने अपना नाम वापस ले लिया और जोशी को राज्य का मुख्यमन्त्री चुन 
लिया गया। विहार में 40 में से 25 विधान सभा सदस्यों ने मुख्यमन्त्री केदार पाण्डे 
से इस्तीफे की माँग की और जब केदार पाण्डे ने इस्तीफा नहीं दिया तो केन्द्र ने हस्त- 
क्षेप करके उनके स्थान पर ग़फूर को मुख्यमन्त्री बना दिया । इस प्रकार, कांग्रं सी 
मन्त्रिमण्डल विधटित होने से बच गया । गुजरात के सुख्यमन्त्री घनश्याम ओफा को जून 
973 में असहमत कांग्रेसियों ने अविश्वास प्रस्ताव की घमकी दी । श्रीमती गाँधी ने 
हस्तक्षेप करके उन्हें त्यायपत्र देने का परामझ दिया और उनके स्थान पर 8 जुलाई 
को चिमन भाई पटेल को नया मुख्यमन्त्री बना दिया गया । दिल्‍ली के केस्द्रशासित 
प्रदेश में असहमत कांग्रेसियों के एक ग्रुप ने श्रीमती गाँधी को एक स्मृति-पत्र दे कर 
मुख्य कार्यकारी पार्षद के पद से हटाने की माँग की पर उल्हें कांग्रेस अध्यक्ष एस० डी० 
शर्मा ने डाँट कर शान्त कर दिया और धमकी दी कि यदि उन्होंने राधारमण के विरुद्ध 
अपना आन्दोलन जारी रखा तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ] 
श्रीमती गाँधी ने ये दो युक्तियाँ कांग्रेस की एकता बनाये रखने के लिए प्रयुक्त 
कीं क्योंकि राज्यों में स्थिर सरकारें बनाने के लिए कांग्रेस की एकता की सबसे 
अधिक आवश्यकता एवं महत्त्व प्रतीत होता है, अथवा सरकारों के स्थायित्व की यही 
एकमात्र गारण्टी थी | ऐसा दृष्टिकोण था कि राज्यों में स्थायी कांग्रेती मण्त्रिमंडल 
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न होने से राज्यों और केन्द्र में समन्वय नहीं हो सकता । 

(3) इस दिशा में श्रीमती गांधी का तीसरा प्रयास उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नगालैण्ड 
मणिपुर और पाँडिचेरी में फरवरी 974 के अन्तिम सप्ताह में हुए आम चुनावों को 
जीतने का प्रथत्त करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक उपाय 
किये जिनमें से कुछ सरकारी स्तर पर और कुछ दलीय स्तर पर थे । सरकारी 
स्तर के उपाय थे : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन समाप्त करके कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डल स्थापित करना ताकि कांग्रेस अपनी अधिकारपूर्ण स्थिति का लाभ उठा 
कर विजय की सम्भावना में वृद्धि कर सके, (ख) कोयला, मिट्टी का तेल, उ्रकों, 
वनस्पति घी इत्यादि आवश्यक उपभोक्‍ता वस्तुओं की खुली पूर्ति, (ग) नाना प्रकार 
के औद्योगिक संयंत्रों, परियोजनाओं, शिक्षा-संस्थानों, कारखानों और अणुथक्ति स्टे- 
शनों का श्रीगयणेश एवं आरम्भ किया जाना (वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि उत्तर 
प्रदेश सरकार ने इन सब को इसी अवसर के लिए विशेष रूप से परिलक्षित किया हुआ 
था, (घ) स्कूल व कालेजों के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि | जनवरी, 974 को 
तीन वर्ष से अधिक सेवा कर चुकने वाले सरकारी कमंचारियों का स्थायीकरण, 
सरकारी अस्पतालों और ओऔपध विद्यालयों के डाकटरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर 
से रोक समाप्त करना, प्रथम श्रेणी सेवा के सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी 
सरकारी कर्मचारियों को अधिक महँगाई भत्ते का अनुदान, राज्यों के विश्वविद्यालयों 
और महाविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच के लिए यूनिवर्सिटी अनुदान 
आयोग के नमूने पर एक उच्च शिक्षा अनुदान आयोग स्थापित करना ओर, (ड) उत्तर 
प्रदेश के कृषक मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए गन्ने इत्यादि के मूल्यों में वृद्धि । 

दलीय स्तर पर जो प्रयास किये गए उनमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर में 
सी० पी० श्राई० से तथा संगठन कांग्रेस से पांडिचेरी में किये गए “व्यापार! थे, जिन- 
के द्वारा कुछ स्थान उन दलों के लिए छोड़ दिये गए और शेप अपने लिए सुरक्षित. 
कर लिए गए । भारतीय समाचारपत्रों ने पहले उपाय को “राजनीतिक अ्रष्टठाचार” 
बताया और दूसरे को “राजनीतिक अवसरवाद” बताया । उन्होंने, विशेषकर उत्तर 
प्रदेश में, जहाँ निर्वाचन परिणाम निर्णायक स्थिति में थे, वृहत प्रचार अभियान आरंभ 
किया और पड़ौसी राज्यों से अनेक स्वयंसेवकों, मुख्यमन्त्रियों तथा संघीय मन्त्रियों 
को कांग्रेसी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए भेजा । उन्होंने स्वयं ग्यारह 
दिन की अवधि के भीतर 47 जिलों में लगभग 80 सावंजनिक सभाओं में भाषण 
किये । अपने भाषणों में उन्होंने देश की सभी विपत्तियों, खाद्य सामग्री की कमी, 
कारखानों, अस्पतालों, रेलवे, स्कूलों व कालिजों इत्यादि में हड़तालों गथवा गृजरात, 
महाराष्ट्र इत्यादि स्थानों में हिसा एवं मूल्य-वृद्धि विरोधी आन्दोलनों, क्षेत्रीय विद्योहों 
अथवा खेतों व फेक्‍्टरियों में अपर्याप्त उत्पादन के लिए विपक्षी दलों को उत्तरदायी ठह- 
राया। उन्होंने जनता में प्रचार किया कि विपक्षी दल प्रजातन्त्र को नष्ट करने पर 
तुले हुए हैं और कहा कि केवल कांग्रेस ही राज्यों में स्थायी सरकार प्रदान कर 
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केन्द्र एवं राज्यों में विवाद 5 


केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर कुछ टिप्पणियाँ (8 €छ 005श४एथकाणा5 ० 0९०४० 

996 २९]४॥०४४॥गं95) 

भारतीय गणराज्य के प्रतिष्ठाताओं मे उसे जो संविधान प्रदान किया था, उससे 
केन्द्र की स्थिति राज्यों की अपेक्षा अधिक मजबूत एवं श्रेष्ठ थी । इसका यह कारण 
था कि वे ऐसा अनुभव करते थे कि क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता और वर्गीय संकीर्णता 
दूर करने के लिए तथा जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत को एक 
सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता है। केन्द्र-स्थित कांग्रेसी नेताओं ने संविधान 
लागू करने के बाद संघीय सरकार को पहले से भी अधिक शबितिशाली बना दिया 
और राज्यों की विधान सूची के विषयों में भी राज्यों की स्वरायत्तता में वहत कमी 
कर दी | इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन नहीं किए, प्रत्युत राज्यपाल के पद 
का उपयोग किया, संविधान की घारा 356 का लाभ उठाया, विवेक-अनुदानों 


(कंडथनांगाकाए हाथा॥5) का यथावरयेक आवंटन किया, आवश्यक वस्तुओं की 
खरीद, अथवा उत्पादन एवं घिक्री पर केन्द्र का नियन्त्रण स्थापित किया, संट्रल रिजब 
(दे, जथवा उत्सादत एवं विक्रा पर 


पुलिस का इस्तेमाल किया और योजना आयोग के माध्यम से प्रचार किया जो सबसे 


अधिक महत्त्वपूर्ण था। कांग्रेस की देशव्यापी प्रभुता ने केन्द्रीय नेताओं को सभी राज्यों 
को अपने चंगूल में फंसा कर रखने के उपकरण का कार्य किया । इस सबका परिणाम 
यह हुआ कि राज्यों की स्थिति म्यूनिस्िपेलिटियों के समान रह गई, और वे अपने 
अस्तित्व श्रौर स्थायित्व के लिए केन्द्र पर निर्भर करने लगे । 

चौथे आम चुनाव के बाद की लगभग दो वर्ष की अवधि के अतिरिक्त, जब सात 
राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारें केन्द्र के प्रभुतापूर्ण रवेये के कारण परेशान थीं, नई 
दिल्‍ली और राज्यों की राजघानियों में शान्ति व समन्वय वना रहा । वास्तविक 
समन्वय जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के परित्राण में था 
पर उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । इसके परिणामस्वरूप, हड़तालों, 
भ्रदर्शनों, बंद, घीरे एवं अकुशल काम इत्यादि के रूप में व्यापक असन्तोष देखने में 
आया । असन्तुष्टि एवं अतृप्ति के प्रदर्शन में अनेक वार आमगज्जनी, लूट, सरकारी व 
निजी सम्पत्ति का नुकसान, घेराव और अधिकारियों के साथ मारपीद तक की 
घटनाएँ हुई । शहरी क्षेत्रों और ओद्योगिक उत्पादन केन्द्रों में जब भी ऐसे मामले 
हुए, सरकार ने दमन, गोली चलाने, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों, तालावन्दी 
तथा कर्मचारियों का निलम्बन अथवा नौकरी से निकालने इत्यादि की कार॑वाई की । 
जब स्थिति सामान्य तागरिक अधिकारियों के नियन्त्रण से वाहर हो जाती तो उसकी 
ज़िम्मेदारी सेना को सौंप दी जाती थी, जिसे स्थिति की गम्भीरता के अनुसार “देखते 
ही गोली मारने” तक के आदेश होते थे । यह कहना कठिन होगा कि इसे शान्ति व 
समन्वय कहना ठीक होगा अथवा नहीं । यह अनुमाव लगाना भी कठिन ही होगा कि 
यही दशा कितने समय तक और रहेगी। 

घीमे आथिक विकास और प्रभ्ुतापूर्ण कांग्रेसी शासन से तंग आकर राज्यों में विपक्षी 


१6 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


नेता राज्यों के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता की माँग करने लगे | उदाहरणतया, उड़ीसा 
में प्रगति दल के नेता ने 26 दिसम्बर, 973 को कहा कि राज्यों को “समवर्ती आर्थिक 
अधिकार विये जाने चाहिए,” और क्योंकि भारतीय जनता, “सत्ता-लोलुप केन्द्रीय 
नेताओं की घारणा के अनुसार दिल्‍ली के सरकारी लेखागारों में वहीं, वरन्‌ राज्यों में 
रहती है,” अत: “राज्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याओं का सामना करने के प्रति अधिक 
उत्तरदायी एवं प्रतिग्राही (0076 7०50० ५रं०।6 ॥॥0 7659078ए९) बना कर आशिक 
प्राधिकार का कुछ विकेन्द्रीकरण अवश्य किया जाना चाहिए ।”* इसी प्रकार, उत्तर 
प्रदेश के भारतीय क्रान्ति दल के नेता चरण सिंह ने वित्तीय मामलों में राज्यों के लिए 
अधिक स्वायत्तता की माँग की । पंजाब के अकाली नेताओं ने भी ऐसे ही उद्गार 
व्यक्त किये । किन्तु प्रधान मन्त्री ने इन सब अपीलों और अनुरोधों को अस्वीकार कर 
दिया और केन्द्र को अधिकाघिक सुदृढ़ बनाने में लगी रहीं ।९ 


एप्प म्रावकादा 265, 27 दिसस्‍्बर, 973, पृष्ठ 47 
7०वही, 2 फरवरी, [974, पृष्ठ 3 । 


अत्याय 6 


भारतीय संविधान में राष्ट्रपति 


(6 शल्बंतिथा। ग गातंशा (एणाईप[०णाग) 


भारतीय संघ की कार्यकारी सत्ता एक राष्ट्रपति में निहित रखी गई है । वे इसका प्रवर्तन 
स्वयं अथवा संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हें 
(धारा 53) कोई भी व्यक्षित, जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की बमस पुरी 
कर चुका हो तथा लोक सभा का सदस्य वनने की अहंता रखता हो, राष्ट्रपति पद के 
लिए चुनाव लड़ सकता है। जो व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन किसी वेतत-भोगी पद पर नियुक्त हो, अथवा इसी प्रकार केन्द्र या राज्य सरकार 
के प्राधिकार द्वारा नियन्त्रित किसी अन्य स्थानीय या अन्य अधिकरण का कर्मचारी 
हो, निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं 
किया जाता वरन्‌ धारा 54 के अनुसार एक निर्वाचन-मण्डल (७९००४ ००॥९४०) 
द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 
'तथा (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (किन्तु केन्द्रगासित प्रदेशों 
की विधान सभाओं के सदस्य नहीं) होते हैं । 

5 मई, 969 को संवंदलीय केन्द्रशासित प्रदेश संसंदीय अध्ययन मण्डल ने एक 
प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में राज्य विधान सभाओं के सदस्यों 
के समान मताधिकार की माँग की । इस मण्डल का कहना था कि उन्हें मताधिकार 
न देता केद्शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति 'घोर अन्याय है। तदपि 
यह माँग अभी तक स्वीकार नहीं की गई है । 

निर्वाचन मण्डल के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत निर्धारित किया गया, पर 
'उसका मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्‍न होता है। लोक सभा के सदस्यों एवं राज्य विधान 
सभाओं के सदस्यों के मत के मूल्य में भी अन्तर होता है। किन्तु संविधान की धारा 
55 में निर्वाचत के लिए दो सिद्धान्त निर्वारित हैं--([) राज्यों के प्रतिनिधित्व के 
'परिमाण में लगभग समानता स्थिर की गई है, तथा (2) सारे राज्यों के जोड़ एवं 
भारतीय संघ में समानता स्थिर की गई है । 

मतों के मूल्य में समानता स्थिर करने का सिद्धान्त इस प्रकार प्रवर्तित किया जाता 
है कि प्रत्येक मतदाता अर्थात्‌ प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य के मत का मान उसके 


48 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति: 


निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात से आँका जाता है। इसके लिए अन्तिम जनगणना 
से प्राप्त राज्य की जनसंख्या को (जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त जहाँ यह संख्या संविधान 
द्वारा 44,0,000 निर्धारित की गई है) उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से 
भाग करना होता है, और मागफल को निकटतम हज़ारों में रखा जाता है, अर्थात्‌ यदि 
शेप संख्या 500 से अधिक श्राये तो उसे एक मान कर प्रत्येक सदस्य के मत-मुल्य में 
एक अंक की वृद्धि कर दी जाती है, पर यदि शेप संख्या 500 से कम आग्रे तो उसे छोड़: 
दिया जाता है। उदाहरणतया, 96] की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 
7,37,46,40] थी तथा विधान सभा के सदस्यों की संख्या 425, तो-- 
7,37,46,40।_ __ (74:22 


425 »% 000 [000 
इसको पूर्णाकों में व्यक्त करते हुए 967 के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश विधान सभा 
के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 74 निश्चित किया गया।* 
इसी प्रकार, 967 में सारे ]7 राज्यों के विधान सभा सदस्यों के मतों का कुल मुल्य 
430,85] निश्चित किया गया । 


2967 में चौथे आम चुनाव के समय अन्य राज्यों में विधान सभा के सदस्यों की संख्या एवं 
उनके मतों के मूल्य इस प्रकार थे : आ्रान्श्न प्रदेश 827,25, श्रासाम 26,94; विहार 3]8,46; 
गुजरात 68,23, हरियाणा 8,94, जम्मू-कश्मीर 7,559, केरल 33,27, मध्य प्रदेश 
296,09, मद्रास 234,44, महाराष्ट्र 270,46, मैसूर 26, [09, नागालैण्ड 468, उड़ीसा 

40, |25, पंजाब 04,07; राजस्थान 84,[0, भौर पश्चिमी बंगाल 280,825 । 

]974 के निर्वाचन में निर्वाचन मण्डल में संसद के दोनों सदनों के कुल 744 सदस्य तथा 
राज्यों की विधान सभाश्रों के 3,45 सदस्य थे। सारे 2[ राज्यों की विधान सभाओं की सदस्यः 
संख्याओं के कूल जोड़ 3, 45 में से गुजरात की भंग विधान सभा के [69 स्थानों सहित 222 
स्थान रिक्त पड़े थे और 7 अन्य सभा सदस्यों को भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से अयोग्य घोषित किया गया 
था। संसद के दोनों सदनों तथा 2] राज्यों की विधान सभाशओ्रों के सदस्यों की संख्या तथा उनकी मत 
संख्या एवं मत-मूल्य इस प्रकार थे ; 


विधान मण्डल का नाम स्थान संख्या मत-मूल्य मत संख्या 

लोक सभा 52! 723 376,683 
राज्य सभा 230 723 766,290 
झान्भ्न प्रदेश 287 852 43,624 
असम पर4 728 ]4,592 
बिहार ः 348 [77 56,286 
गजरात 82 [47 26,754 
हरियाणा 8 [24 0,044 
० 68 5] 3,468. 


हिमाचल 
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संघ एवं राज्यों के समूह में समानता का दुसरा- सिद्धान्त प्रवरतित करने के लिए 
सारे राज्यों के विधान सभा सदस्यों के मतों के कुल मुल्य को संसद के दोनों सदनों 
के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करके, आधे से अधिक अंश को एक मात्त 
लिया जाता है और आधे से कम को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो भागफल 
प्राप्त होता है, वह प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य माना जाता है। 967 में 
यह संख्या इस प्रकार प्राप्त की गई : 
4,30,85] 
520--228 
(लोक सभा के 520 सदस्य और राज्य सभा के 228) । इसका भागफल 576 हुआ। यह 
प्रत्येक संसत्सदस्य के मत का|मूल्य था । कुल 748 निर्वाचित संसत्सदस्यों के मतों के गुल्यों 
का जोड़ 576 >८ 748--4,30,848 था । 
इस प्रकार 967 में सारे निर्वाचन मण्डल के मतों का कुल मूल्य (4,30, 85] -- 
4,30,848)--8,6,699 हुआ । 
संविधान के रचयिताओं का तात्पयं यह निश्चित करना था कि राष्ट्रपति वह 
व्यक्ति बने जो केवल सर्वाधिक मतों की बजाय निर्वाचन में डाले गए मतों के 50 प्रति- 
शत से अधिक मत प्राप्त करे। राष्ट्रपति का निर्वाचन-क्षेत्र एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 
होने के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत (आंगष्टा४ ॥408८४00 
९००) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (7090 0०7थ 7८७7०५००/७॥०॥) के सिद्धान्त 
के आधार पर किया जाता है अर्थात्‌ मतदाताओं को अपने मत-पत्र में अपना 
इच्छित उम्मीदवार ही नहीं वरन्‌ सारे उम्मीदवारों में से वरीयता का क्रम निर्धारित 


करज़ा होता है । 


जम्मू-कश्मीर 45 84 6,300 
केरल 33 6] 2],43 
मध्यप्रदेश 296 दा 4]/736 
महाराष्ट्र 270 87 50,490 
मणिपुर 60 8 ],080 
मेघालय 60 7 ,020 
कर्माटक 26 36 29,376 
नगालेंड 60 9 540 
उड़ीसा 347 ; 749 2,903 
पंजाब 04 30 - 3,520 
राजस्थान 84 ]40 - 25,760 
तमिल नाडु 234 76 4,] 84 
त्विपुरा 50 26 3,560 
उत्तर प्रदेश 425 208 88,400 
पश्चिम बंगाल 280 458 44,240: 


जोड़ 40,86,263 
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अगला कार्य, विजयी होने के लिए प्राप्य मतों की संख्या निर्धारित करने का 
था। इसके लिए डाले गए मतों की कुल संख्या को, सदस्यों की निर्वाचन के लिए 
निर्धारित संख्या के एक से अधिक भाग करके भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। 
इसका सूत्र इस ज़कार है : 


डाले गए मतों की संख्या का विजयी होने के लिए ६ 
निर्वाचन के लिए निर्धारित सदस्य संख्या--].. प्राप्य मत संख्या 


है मान कर कि सभी मत डाले जायेंगे, विजयी होने के लिए प्राप्य मतसंझ्या इस 
प्रकार होगी : 
8,6],699 
स्पा न! 55८4,30, 850. 
इस प्रकार, चौथे राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को 
4,30,850 मत-मृूल्य के बराबर मत प्राप्त करने आवश्यक थे | 
यदि प्रथम गणना में किसी भी प्रत्याशी के इतने मत न आयें तो जिस प्रत्याशी के 
सबसे कम मत हों उसे असफल मान कर उसके लिए दूसरी वरीयता में डाले गए मत 
-शैष प्रत्याशियों के मतों में जोड़ दिए जाते हैं । असफलता एवं पुनः मतगणना का यह 
क्रम किसी भी एक प्रत्याशी द्वारा मतों की नियत संख्या प्राप्त करने तक, अथवा एक 
के अतिरिक्त शेष सभी प्रत्याशियों के असफल माने जाने तक चलता रहता है । 
मान लो तीन प्रत्याशियों 'क', ख' व 'ग' में 'क' को प्रथम गणवा में 3,24,560 
मत प्राप्त हुए, 'ख” को 3,,878, तथा 'ग' को 2,25,26] । इस प्रकार प्रथम मत- 
गणना में किसी को भी आवश्यक मत संख्या (4,30,850) प्राप्त नहीं हुईं। तब दूसरी 
गणना आरम्भ हुई और “ग' को असफल मान लिया गया। यदि 'ग' के मत-पत्रों पर 
द्वितीय वरीयता के मत 'क' के लिए , 35, 6]8 और 'ख' के लिए 90, 463 हों तो 
' उन्हें 'क' व 'ख' के मतों में जोड़ने से 'क' के मत का जोड़ 3,24, 560--,35,6]8 
+-4,60,78 तथा “ख' के मतों का जोड़ 3,,878 -- 90,463 5--4,02,52] हुआ । 
विजयी होने के लिए निर्धारित मत संख्या 4,30,850 थी, अतः “क' को निर्वाचित 
घोषित किया गया । 
राष्ट्रपति पद के लिए चौथे निर्वाचन में बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में आये। पाँचवें 
निर्वाचन में भी यही हाल था। अनेक प्रत्याशी तनिक भी प्रसिद्ध नहीं थे और केवल 
- प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। यह स्थिति हास्यप्रद थी, अतः 
इसकी रोकथाम के लिए संसद ने एक विधि पारित करके निर्धारित किया कि राष्ट्र- 
पति पद के लिए प्रत्येक नामांकन-पत्र के न्यूनतम दस निर्वाचक प्रस्तावकर्त्ता हों एवं 
उसी संख्या में समर्थक भी हों | उप-राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कम से कम पाँच 
तिर्वाचक प्रस्ताव-कर्सा तथा पांच समर्थक होने अनिवाये निर्घारित किए गए । राष्ट्र 
पति पद के लिए प्रत्येक नामांकन-पत्र के साथ 2,500 रुपये जमा कराना भी बनिवार्य 


कर दिया गया । 
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राष्ट्रपति पद के नियम व शर्तें (लताड 6 0जागंधणा$ ती शाल्य्मंतला5 
(0०6) 
राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के दिन से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए 
अपने पद पर आसीन रहते हैं। यदि वे चाहें तो उप-राष्ट्रपति को त्यागपत्न दे कर 
अपना पद त्याग सकते हैं, अथवा धागा 56 (ख) के अन्तर्गत उन्हें महाभियोग ([7- 
9८8०॥४७॥) द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका हो, 
वह पुन: राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का वेतन 0,000 झपये 
प्रति सास निश्चित किया गया है, जिस पर आयकर लगता है | इसके अतिरिक्त उन्हें 
वे सभी भत्ते दिये जाते हैं, जो संविधान प्रवर्तित होने से पूर्व भारतीय उपनिवेश के 
“गवर्नेर-जनरल को दिये जाते थे । धारा 59 के अनुच्छेद (4) में निरदिप्ट किया गया 
है कि राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते “उनके कार्यकाल में कम नहीं किये जायेंगे ।” किन्तु 
बे स्वेच्छा से अपने वेतन का कुछ भाग छोड़ सकते हैं। इस प्रकार छोड़े गये वेतन की 
राशि को स्वैच्छिक वेतन परित्याग (कर से छूट) अधिनियम, 950 के आबीन आय- 
कर के उद्देश्य से कुल वापिक आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। वे एक भाड़ा- 
रहित भवन में निवास करते हैं जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं । प्रत्येक राष्ट्रपति तथा 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत के सबोच्य न्यायाधीश की 
उपस्थिति में भारत की जबता की सेवा एवं कल्याण के लिए तथा विधि एवं संविधान 
की संरक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ ग्रहण करनी होती 
है (धारा 60 )। 
राष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त होने पर रिक्‍त स्थान की पूर्ति के लिए पहले से 
“निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए । राष्ट्रपति के देहाचसान, पद-त्याग अथवा महाभि- 
योग द्वारा हटाये जाने के कारण उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए धारा 
62 (2) के अनुसार निर्वाचन यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में स्थान रिक्‍त होने के 
पश्चात्‌ छः महीने की अवधि के भीतर अवश्य कराये जाने चाहिए । इस प्रकार निर्वा- 
'बित व्यक्ति पद ग्रहण करने के दिन से पूरे पाँच वर्ष की अवधि के लिए अपने पद 
'पर आसीन रहेगा। मई 969 में जाकिर हुर्सन की मृत्यु के पदचात्‌ वी. वी. गिरिं 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और उन्होंने अगस्त 974 तक अपना पांच वर्ष का कार्यकाल 
'पुरा किया। 


राष्ट्रपति का कायंकाल समाप्त होने से पूर्व नया निर्वाचन “अनिवायं 
(एल्ज्ंतातंग ए0०] पडा $छणिल पछा। ण वाण्राए्र/७गा ४१05) 
नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अगस्त 974 में होता था । उस समय ग्रुजरात की 
“विधान सभा भंग की जा चुकी थी और वहाँ केन्द्र का शासन था । जन संघ, कांग्रेस 
(विपक्ष), समाजवादी दल, तथा भारतीय मुस्लिम लीग इत्यादि कतिप्य विपक्षी 
चलों ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि निर्वाचक मण्डल पुरा नहीं है, अतः 
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राष्ट्रपति पद के लिए निवचिन नहीं हो सकता । देश भर में गम्भीर मतभेद-का वाता- 
वरण फील गया । राष्ट्रपति वराह वैंकट गिरि ते संविधान की धारा 43 (]) के अ्रंत- 
गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की माँग की। मुख्य न्यायाधीश ए०एन०रे० की 
अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के एक विशेष संविधान न्यायासन द्वारा 5 जून, 974 
को निर्णय देते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि “राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने 
के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले निर्वाचन के दिन जो व्यक्ति संसद 
के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, केवल उन्हें 
ही मतदान का अधिकार होगा ।” त्यायालय के दृष्टिकोण में धारा 62 () का प्राव- 
धान आदेश्ञात्मक (779709079) है तथा राष्ट्रपति पद के रिक्त स्थान की पृत्ति के 
लिए, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन आरम्भ करके समाप्त करना अनिवाय है। 
न्यायालय ने जानवूक कर इस मुद्द पर मत व्यक्त नहीं किया कि यदि किसी राज्य 
की विधान सभा या राज्यों की विधान सभाओं को “कदाशय पूर्वक भंग” (94906- 
055070४009) किया गया हो अथवा विधान सभा या विधान सभाओं को भंग किये 
जाने के परचात्‌ उसे या उनके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन से पूर्व तर्कसंगत 
श्रवधि के भीतर निर्वाचन कराने से “कदाशयपूर्वक” इनकार (78|9ी06 ०६४) 
किया जा रहा हो । इसी प्रकार न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी जानबुक कर मत व्यक्तः 
नहीं किया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन से पूर्व बड़ी संख्या में राज्य विधान 
सभाओं के भंग किये जाने का क्या प्रभाव होगा । इस का यह कारण था कि इन मुद्दों 
पर राष्ट्रपति ने उसके परामशें की माँग नहीं की थी ।* 


“सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित मुद्दों पर परामश्श देने के लिए कहा गया गया था : ॥॒ 

() क्या संविधान की धारा 54, 55, 56, 62 एवं 7] की सत्य एवं ठोक-ठीक व्याख्या के अनुसारः 
धारा 54 में जिस निर्वाचन मण्डल का ज़िक्र किया गया है वह केवल उन राज्यों की विधान सभाशरों के 
निर्वाचित सदस्यों तक सीमित रहेगा जो संविधान की धारा 56 (]) के आधीन राष्ट्रपति के कार्यकाल" 
कौ समाप्ति पर या उससे पहले विद्यमान होंगे, 

(2) भारतीय संविधान की धारा 7। (4) की सत्य एवं ठीक-ठीक व्याख्या की जाने पर जब किसी: 
एक या अधिक राज्य या राज्यों की विधान सभा (एं) भंग कर दी गई हो (हों) तो क्या वह (उन्हें). 
उपय्‌ क्त धारा में बताये गये निर्वाचन मण्डल में रिक्त स्थान माना जायेगा अथवा माने जायेंगे । 

(3) भारतीय संविधान की धारा 54, 62 ([) तथा 7] (4) में गर्भित प्रावधान का कुल मिला- 

* कर यह प्रथ है कि चाहे तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के समय एक या अधिक 
राज्य की विधान सभा(एं) भंग की हुई हो (हों) तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निवर्चिन 
तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले अवश्य हो जाना चाहिए। 

(4) क्या किसी राज्य या राज्यों को विधान सभा (सभाओं) के भंग हो जाने से राष्ट्रपति पद के 
लिए निर्वाचत में किसी प्रकार की वाधा पड़ती है । 

(5) जब भारतीय संविधान की धारा 56 (]) के अ्रधीन तत्कालीन राष्ट्रपति 
होने से पूर्व किसी राज्य या किन्‍्हीं राज्यों की विधान सभा(एँ) भंग कर दी गई रत 
संविधान के तत्सम्वन्धी प्रावधान की ठीक-ठीक व्याख्या के अनुसार राष्ट्रपति पद कु स्क्ति स्थान की दूत 
के लिए निर्वाचन केव व कैसे कराया एवं सम्पन्न किया जाये ताकि राष्ट्रपति के सन्‍्दन में नारताब 


पति का कार्यकाल समाप्त 
$ हो (हों) तो भारतीय 


भारतीय संविधान में राष्ट्रपति 23+ 


राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की विधि (ए70०९९ण९७ लि पफु्वरणांगशा णी 

(6 [7€आ0१6४) 

राष्ट्रपति को संविधान की अवज्ञा करने के आरोप में अपदस्थ किया जा सकता है।. 
आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा 4 दिन की पूर्व-यूचना दे कर लगाया जा सकता 
है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम चौथाई सदस्यों के हस्ता-- 
क्षर होना अनिवार्य है। आरोप लगाने का प्रस्ताव उस सदन की कूल सदस्प-संख्या के 
न्यूनतम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों 
में अनेक राजनीतिक दल होने के कारण, किसी समय दो-तिहाई बहुमत उपलब्ध करना. 
कठिन हो सकता है । किन्तु एक सदन द्वारा आरोप प्रल्तुत करिए जाने के पश्चात्‌ दूसरा 
सदन उसकी जाँच-पड़ताल कर सकता है अथवा कराने की व्यवस्था कर सकता है ।. 
राष्ट्रपति को ऐसी जाँच-पड़ताल के समय स्वयं उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त करते का अधिकार होता है । यदि जाँचकर्त्ता सदन अपनी कुल सदस्य संख्या 
के न्यूनतम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा आरोप को सिद्ध घोषित कर दे तो प्रस्ताव 
पारित करने के दिन से राष्ट्रपति को अपदस्थ माना जायेगा। तथापि राष्ट्रपति की संवै-- 
घानिक स्थिति ऐसी है कि अपदस्थ करने के प्रावधान का कोई वास्तविक महत्त्व नहीं 
है। सम्भवतः इसका आशय केवल एक मानसिक भय विद्यमान रखने का ही है । 





संविधान को व्यावहा रिक बनाया जा सके । 

(6) यदि भारतीय संविधात की धारा 62 (]) के आधीन राष्ट्रपति क्रा कार्यकाल समाप्त होने से 
पूर्वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पूरा न कराया जाये तो क्या राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो 
जाने पर भी धारा 56 (]) की शर्तों के खंड (ग) के श्रधीन, भ्रपने पद पर आसीन रह सकता है । 

सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श-मत व्यक्त किया, उसकी प्रमुख घारणाएँ इस प्रकार भीं-- 

(]) संविधान की धारा 54 के अधीन संसद के दोनों सदन तथा राज्यों की विधान सभाएं राष्ट्रपति 
पद के निर्वाचन के लिए आवश्यक अंग नहीं हैं । केवल उनके निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मण्डल के 
सदस्य होते हैं ! राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के समय उनके पास निर्वाचित सदस्य होने की श्रहेता 
श्रवश्य होनी चाहिए । 

(2) धारा 55 में जिस समानता की कल्पना की गई है वह एक ओर प्रत्येक राज्य को पृथक इकाई 
मान कर तथा दूसरी ओर भारतीय संघ की वजाए, सारे राज्यो एवं भारतीय संघ में है । 

(3) धारा 55 (]) में 'यथासम्भव' शब्दों से यह स्पष्ट है कि व्यवहार में प्रतिनिधित्व का माप दण्ड एक- 
सा होना भ्रनिवाय नहीं है क्योंकि निर्वाचन के दिन मतदान करने के योग्य मिवचिकों की संख्या कम भी 
हो सकती है। निर्वाचन के दिन निर्वाचकों की वास्तविक संख्या संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वा- 
चित सदस्यों की संख्या तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से कम 
भी हो सकती है । 

(4) धारा 62 में प्रमुख संवैधानिक उद्देश्य स्पष्ट है जोकि प्रादेशात्मक भी है। 

(5) ]वे संविधान (संशोधन) श्रधिनियम में धारा 7] में अनुच्छेद (4) जोड़ते समय जिस भाषा 
का प्रयोग किया गया है उसके विशाल अर्थ हैं। इसका समावेश खरे विवाद के फलस्वरूप किया गया 
था ताकि इस शभ्राधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने की सम्भावना समाप्त हो जाये कि 
निर्वाचक मण्डल में कोई रिक्त स्थान था | 
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राष्ट्रपति की सं रक्षा (200९०४०॥ ० 06 60670 

संविधान की घारा 36 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद के अधिकारों एवं कर्तव्यों के 
'प्रवर्तत व क्रियान्वयन अथवा अपने अधिकारों व कतंव्यों के प्रवतंन के लिए किये या 
"कराये गए किसी कृत्य के लिए, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । उनके 
कार्य-काल में उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दण्डनीय अभियोग आरम्भ नहीं 
किया जा सकता और न ही पूर्व-अभियोग चालू रखा जा सकता है | किसी भी न्याया- 
लय द्वारा राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने या जेल भेजने का वारण्ट जारी नहीं किया 
जा सकता | किन्तु राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के अभियोग की स्थिति में संसद के 
किसी भी सदन द्वारा नियुक्त न्यायालय, न्‍्यायाधिकरण अथवा निकाय द्वारा राष्ट्रपति 
के आचरण की जाँच की जा सकती है । राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले , 
अथवा पीछे किये अथवा कराये गए किसी वेयक्तिक कृत्य के लिए उन पर दीवानी दावा 
“चलाया जा सकता है । किन्तु इसके लिए यह शर्त होती है कि वाद चलाने से दो मास 
पूर्व राष्ट्रपति एक लिखित अधिसूचना (70॥0७) दे कर वाद का कारण कार॑वाई का 
प्रकार, वादी पक्ष का नाम, विवरण एवं निवास स्थान तथा उसके द्वारा माँगी गई घन 
राशि का ब्यौरां दिया जाना चाहिए । 


राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यांग 
(?0एश'5 बाते शगाली०75 0 6 6007) 


कार्यकारी अधिकार (##%००४/ए८ ?०ए०४5) 

संविधान की घारा 53 द्वारा भारतीय संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति 
के अधिकार में रखी गई हैं । धारा 77 () में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत सरकार 
के सभी कृत्य राष्ट्रपति के नाम पर किये गए प्रकट किये जाने चाहिए। अतः-प्रधान मंत्री 
मंत्रिपरिषद (धारा 75), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (घारा 24,2), उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों (धारा 2!7), संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं 
सदस्यों (धारा 36), महा न्‍्यायवादी (घारा 76, 4) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक 
(धारा 48), मुख्य निर्वाचन अधिकारी (धारा 324,2), तथा गवर्नरों (धारा 55) 
इत्यादि की सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं | वे चुनाव आयोग 
(324, 2), वित्त आयोग (धारा 280), तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा भनु, 
सूचित जनजातियों के कल्याण कार्यो का ब्यौरा देने के लिए एक आयोग (घारा 339) 
नियक्त करते हैं। धारा 344 में यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति, संवि- 
धान के प्रवर्तन की तिथि के पाँच वर्ष वाद एक सरकारी भाषा आयोग नियुक्त करेंगे, 
जो संघीय सरकारी कार्यो में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग सम्बन्धी परामर्श देगा। 

राष्ट्रपति, केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों व प्रदेशों का प्रशासन चलाते हैं। जिसके लिए वे 
आवश्यकतानुसार मुख्यायुक्त अथवा अन्य अधिकारी नियुक्त करते हैं। (चारा 243) । 
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अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन भी वे इसी प्रकार चलाते हैं । धारा 263 के 
अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों के परस्पर विवादों की जाँच करने व तत्सम्बन्धी परामर्श 
देने के लिए एक परिषद नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। 

प्रतिरक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है जिसका प्रयोग 
वे विधि अनुसार करते हैं । 


संसद के विधान में राष्ट्रपति की भूमिका (शब्ज्ंव्शा। थात 6 एणाहइतए- 

[0णा ० श्वातीभाध था) 

राष्ट्रपति को संसद के विधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। यह प्रश्त 
उठ खड़ा होने पर कि किसी भी सदन के अमुक सदस्य में धारा 02 के खण्ड () 
में वणित अनहर्ता विद्यमान है तो उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए प्रेषित किया जाता 
है, तथा उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। किन्तु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक 
'है कि वे प्रत्येक ऐसे प्रश्त॒ का निर्णय निर्वाचन आयोग के मतानुसार करें। घारा [0] 
(2) के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तंव्य होता है कि वे उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो 
संसद एवं किसी राज्य विधान सभा दोनों के सदस्य निर्वाचित हो जायें, ऐसे नियम 
बनायें कि यदि वे पहले राज्य विधान मण्डल से त्यागपन्न न दे चुके हों तो संसद में 
उनका स्थान रिक्त माना जाए । 

राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए 2 सदस्य नामांकित करते हैं | धारा 80 (3) के 
अनुसार ये व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के विशेष ज्ञानी अथवा 
वास्तविक रूप से अनुभवी होने चाहिए, धारा .9 (]) के अनुसार राष्ट्रपति, राज्य 
सभा के किसी एक सदस्य को ऐसी स्थिति में अध्यक्षता करने के लिए नामांकित करते 
हैं कि जब उप-राष्ट्रपति, जो राज्य सभा के अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रपति के रूप में 
कार्य कर रहे हों तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हो | यदि राष्ट्रपति यह अनुभव 
करें कि आऑरल-भारतीय सम्प्रदाय को लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिवित्व उपलब्ध नहीं 
है तो वे उस सम्प्रदाय के दो सदस्य लोक सभा के लिए नामांकित कर सकते हैं (बारा 
33] (])। वे असम के जन जांतीय क्षेत्रों तथा अण्डमान व निकोबार के केंद्रशासित प्रदेशों: 
के प्रतिनिधि भी नामांकित करते हैं । 

यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही किसी कारणवश लोक सभा की अध्यक्षता न कर 
सकते हों तो राष्ट्रपति किसी भी लोक सभा सदस्य को अध्यक्षता के लिए नामांकित 
कर सकते हैं (घारा 95, )। 

राष्ट्रपति लोक सभा के अधिवेशन दवुलाते व समाप्त करते हैं तथा उसे भंग भी: 
करते हैं तथा राज्य सभा का अधिवेशन बुलाने व समाप्त करते हैं । 


426 भारतोय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


राष्ट्रपति तथा संसद का कार्य-प्रवाह (2०अ्ंतधाह 76 06 जरांताड ० ?द॥4- 
7707) 
राष्ट्रपति का संसद के कार्य-प्रवाह से निकट सम्बन्ध होता है। लोक सभा के प्रत्येक 
आम चुनाव के पश्चात्‌ प्रथम अधिवेशन आरम्भ होने के समय तथा प्रत्येक वर्ष नया सत्र 
आरम्भ होने के समय वे दोनों सदनों को सम्मिलित अधिवेशन में सम्बोधित करते हैं 
तथा उनके बुलाए जाने का कारण बताते हैं । धारा 86 (]) में राष्ट्रपति को संसद के 
“किसी एक अथवा दोनों सदनों के सम्मिलित अधिवेशन में भाषण करने का अधिकार 
दिया गया है । उन्हें संसद के दोनों सदनों को किसी विचाराधीनं विधेयक अथवा अन्य 
विषय के सम्बन्ध में संदेश भेजने का अधिकार होता है तथा जिस सदन को ऐसा संदेश 
भेजा जाये, उसके लिए सन्देश द्वारा वांछित विषय पर यथासम्भव शीघ्र विचार 
करना आवश्यक होता है। 
धारा 08 में राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों का संयुक्त अधि- 
चेशन बुलाने का अधिकार दिया गया हैं। यदि एक विधेयक एक सदन द्वारा पारित 
करके दूसरे सदन को भेजा गया हो तथा (क) विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत 
कर दिया गया हो, अथवा (ख) दोनों सदतनों में विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों सम्बन्धी 
असहमति हो, अथवा (ग) दूसरे सदन में विधेयक पहुँचे हुए छः मास से अधिक बीत 
गए हों पर उसे पारित न किया गया हो, तो यदि वह विधेयक लोक सभा भंग होने के 
करण समाप्त न हो गया हो तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर बहस एवं मतदान के लिए 
दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाने की इच्छा प्रसारित कर सकते हैं (यह प्राव- 
धान वित्त विधेयकों पर लागू नहीं होता)। यदि ऐसी बैठक में वह विधेयक दोनों सदनों 
की कूल उपस्थित एवं मतदाता सदस्य संख्या द्वारा संशोधित या अपने मूल रूप में 
पारित कर दिया जाये तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जायेगा | धारा 8 
(3) के आधीन राष्ट्रपति, राज्य सभा के अध्यक्ष एवं लोक सभा के अध्यक्ष के परामश 
से दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन तथा सदनों में परस्पर संचार व्यवस्था सम्बन्धी 
नियम बनाते हैं । 
धारा ] के अनुसार, संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात 
प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है तथा राष्ट्रपति को 
स्वीकृति देने अथवा न देने का अधिकार होता है । वे, स्वीकृति न देने की दशा में यदि 
वह विधेयक वित्त विधेयक न हो, तो प्राप्त होने के वाद यथाशीघ्र ऐसे सन्देश सहित 
वापस भेज सकते हैं कि वे विधेयक अथवा उसके किन्हीं निर्दिष्ट प्रावधानों पर पुन 
विचार करें तथा सन्देश में उन्होंने जो संशोधन सुझाए हों उनकी ग्राह्मता पर विशेष 
रूप से विचार करें । इस प्रकार वापस लौटने पर सदन के लिए विवेयक पर तदनुसार 
“विचार करना आवश्यक होता है तथा यदि विधेयक को संशोधित या असंश्ोधित 
रूप में सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाये तो राष्ट्रपति के लिए उसे स्वीकृति 
देना अनिवार्य होता है। इस प्रकार, यह एक निलम्बनन विशेषाधिकार (वीटो) के 
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समान है जो अवित्तीय विधेयकों पर लागू नहीं होता । 

कुछ प्रकार के विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा प्रस्तुत किये 
न्‍जा सकते हैं, यथा घारा 3 के आधीन नये राज्य बनाने, वतंमान राज्यों के क्षेत्रों, 
सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने सम्बन्धी विधेयक, घारा 82 के आधीन वापिक 
वित्तीय. विवरणिक्रा (बजट) सम्बन्धी विधेयक, तथा घारा 7 के आधीन वित्त 
विधेयकों सम्बन्धी विशेष प्रावधानों से सम्बन्धित विधेयक । 

धारा 254 द्वारा, जोकि संसद द्वारा बनाई गई विधि एवं राज्यों के विधान 
मण्डलों द्वारा बनाई गई विधि में असंगति से सम्बन्धित है, विधानकारी क्षेत्र में राष्ट्र- 
'पति को एक और भूमिका भी दी गई है। इस घारा के अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट किया 
गया है किः “जब समवर्ती विधान सूची में दिए गए किसी विपय के सम्बन्ध में 
किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि में कोई प्रावधान संसद 
द्वारा उसी विषय पर पहले कभी बनाये गए अथवा वर्तमान विधि के प्रावधान के 
विपरीत पड़ता हो तो उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गई विधि, यदि 
पहले उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उठा रखा गया हो और अव स्वीक्षति प्राप्त 
हो गई हो, उस राज्य में परिवर्तित होगा ।” तथापि संसद'को उसी विपय के सम्बन्ध 
में किसी भी समय कोई विधि बनाते का अधिकार है जिसमें उपरोक्त (विधान 
मण्डलीय) विधि के संशोधन परिवर्धन, परिवर्तत अथवा खण्डन सम्बन्धी विधि भी 
सम्मिलित हैं। 


राष्ट्रपति की विधायक क्षमता (.०छंश्रक्वाए० ए०ण़चा३ 0 06 ए6अंतंल्ग) 
संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संसद के अवसान काल में विधि निर्माण के विज्ञाल 
अधिकार दिए गए हैं। धारा 23 (|) में निर्दिष्ट किया गया है कि संसद के दोनों 
सदनों के अधिवेशन के दिनों के अतिरिक्त यदि किसी समय राष्ट्रपति अनुभव करें 
क्रि तात्कालिक परिस्थितियों में उनके द्वारा तुरत्त कारंवाई की जानी आवश्यक है, 
वे समय की आवश्यकता के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार 
जारी किये गए अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है 
[ किन्तु ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को (क) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाना 
आवश्यक होता है तथा वह संसद के पुनः एकत्र होने की तिथि से छः सप्ताह की 
अवधि समाप्त होने पर, ञ्रथवा यदि उससे पहले दोनों सदनों द्वारा उसे अस्वीकार 
करने के प्रस्ताव पारित कर दिए जाएं तो दूसरा प्रस्ताव पारित होने पर प्रभावश्युन्य 
हो जाता है, तथा (ख) राष्ट्रपति उसे चाहे जब वापस ले सकते हैं । उसी धारा 
के अनुच्छेद (3) में यह भी निर्दिष्द किया गया है कि यदि अध्यादेश द्वारा ऐसे 
प्रावधान किए जाएं, जिनका विधान संसद के अधिकार क्षेत्र में न हो, तो वह प्रभाव- 
शून्य होगा। राष्ट्रपति का यह अध्यादेश सामथ्यें (ह्रतााक्षा०० ॥रधतंगर8 90७) 
वित्तीय मामलों पर भी लागू होगा । ये अधिकार उन्हें इसलिए दिए गए हैं कि वे 
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समान है जो अवित्तीय विधेयकों पर लागू नहीं होता । 

कुछ प्रकार के विधेयक संसद में केवल' राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं, यथा धारा 3 के आधीन नये राज्य बनाने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, 
सीमाझ्रों एवं नामों में परिवतेन करने सम्बन्धी विधेयक, धारा 2 के आधीन वाधषिक 
वित्तीय विवरणिक्रा (बजट) सम्बन्धी विधेयक, तथा घारा ]7 के आधीन वित्त 
पविधेयकों सम्बन्धी विशेष प्रावधानों से सम्बन्धित विधेयक । 

घारा 254 द्वारा, जोकि संसद द्वारा बनाई गई विधि एवं राज्यों के विधान 
मण्डलों द्वारा बचाई गई विधि में असंगति से सम्बन्धित है, विधानकारी क्षेत्र में राष्ट्र 
'पति को एक और भूमिका भी दी गई है । इस धारा के अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट किया 
गया है कि: “जब समवर्ती विधान सूची में दिए गए किसी विषय के सम्बन्ध में 
पकिसी राज्य के विधान सण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि में कोई प्रावधान संसद 
द्वारा उसी विषय पर पहले कभी बनाये गए अथवा वतंमान विधि के प्रावधान के 
“विपरीत पड़ता हो तो उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गई विधि, यदि 
'पहले उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उठा रखा गया हो और अब स्वीकृति प्राप्त 
हो गई हो, उस राज्य में परिवातित होगा ।” तथापि संसद को उसी विषय के सम्बन्ध 
में किप्ती भी समय कोई विधि वनाने का अधिकार है जिसमें उपरोक्त (विधान 
समण्डलीय) विधि के संशोधन परिवर्धन, परिवर्तेत अथवा खण्डन सम्बन्धी विधि भी 
सम्मिलित हैं। 


राष्ट्रपति की विधायक क्षमता (.6ट्रॉइाए6 20८85 एा 6 7?7680670) 
संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संसद के अवसान काल में विधि निर्माण के विशाल 
अधिकार दिए गए हैं। घारा 23 (|) में निदिष्ट किया गया है कि संसद के दोनों 
सदनों के अधिवेशन के दिनों के अतिरिक्त यदि किसी समय राष्ट्रपति अनुभव करें 
कि तात्कालिक परिस्थितियों में उनके द्वारा तुरत्त कारंवाई की जानी आवश्यक है, 
वे समय की आवश्यकता के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार 
ज़ारी किये गए अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है 
| किन्तु ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को (क) संसद के दोनों सदनीं में प्रस्तुत किया जाना 
आवश्यक होता है तथा वह संसद के पुनः एकत्र होने की तिथि से छः सप्ताह की 
अवधि समाप्त होने पर, अथवा यदि उससे पहले दोनों सदनों द्वारा उसे अस्वीकार 
करने के प्रस्ताव पारित कर दिए जाएं तो दूसरा प्रस्ताव पारित होने पर प्रभावशुन्य 
हो जाता है, तथा (ख) राष्ट्रपति उसे चाहे जब वापस ले सकते हैं। उसी घारा 
के अनुच्छेद (3) में यह भी निर्दिष्ट किया गया हैँ कि यदि अध्यादेश द्वारा ऐसे 
प्रावधान किए जाएं, जिनका विधान संसद के अधिकार क्षेत्र में न हो, तो वह प्रभाव- 
शून्य होगा। राष्ट्रपति का यह अध्यादेश सामथ्यें (णरकं)्रभाप्ड ए्रथताड़ 90ए6) 
वित्तीय मामलों पर भी लागू होगा। ये अधिकार उन्हें इसलिए दिए गए हैं कि वे 


जज 
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अकस्मात उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था कर सके जिनके लिए 
सामान्य विधि उपलब्ध न हो |* 


राष्ट्रपति के क्षमादान इत्यादि अधिकार (ए0फ्ष ण॑ ए्झंतल्गा (0 हाक्ाए: 


90078 ९४८०.) 
संविधान की घारा 72 में राष्ट्रपति को कतिपय न्यायिक प्रकार के अधिकार विए 


गए हैं। उन्हें किसी भी अपराध के कारण दण्डित व्यक्तियों को क्षमा, अवकाश, 
विलम्ब अथवा छूट प्रदान करने अथवा दण्ड को निलम्वित, कम अथवा उसमें फेर बदल 
करने का अधिकार होता है, (क) जब दण्ड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया 
हो, (ख) जब दण्ड किसी ऐसी विधि के उल्लंघन के कारण दिया गया हो जिसके 
प्रति संघीय कार्यकारी क्षमता परिवर्तित होती हो, तथा (ग) प्राणदण्ड के मामलों: 
में । । 

राष्ट्रपति को यह अधिकार ऐसे मामलों में दण्ड विधान की कठोरता से छुटकारा 
दिलाने के लिए दिए गए हैं जिनमें परिस्थितियों के अनुसार नम्रता की आवश्यकता: 
प्रतीत होती हो तथा उन्हें देश के सर्वोच्च अधिकारी को दिए जाने का यही कारणः 


है कि उनका दुरुपयोग न होने पाये । 


वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति की भूमिका (शब्भंव०ा5 ०6३ फंधश्ाणंत्री! 


50॥676) 
धारा 2 में राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ भूमिका दी गई है। उन्हें प्रत्येक 


वित्त वर्ष आरम्भ होने से पूर्व संसद के दोनों सदनों में उस वर्ष के लिए भारत सरकार 
का बजट प्रस्तुत कराना होता है। उन्हें संसद में पुरक (5700/०7०7/४7५), अतिरिक्त 
(300००) अथवा अधिक (७४८००५७) माँगों'के सम्बन्ध में वजट प्रस्तुत कराना 
होता है, जब (क) यदि संसद द्वारा वाषिक बजट द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए, 
अधिकृत उस वर्ष के व्यय के लिए पर्थाप्त न रहे, अथवा (ख) यदि किसी कार्य पर व्यय 
उस वर्ष में उस कार्य के लिए अनुदान की राशि से अधिक हो गया हों। वित्तीय कार्य-. 
विधि में निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई वित्तीय 


अनुदान की माँग प्रस्तुत न की जाये । 


आपात्कालीन स्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार (ए«अंकधा5 हाशहभा0ए 
ए0फ़९ा5) 
संविधान के विधाताओं ने यह अनुभव किया कि ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो 


»इस प्रावघान के श्रौचित्य के लिए 0०क्‍रआाए७०४ 255९09]9, 20०2465,९ण. शा, >, 23 
में अम्बेडकर का कथन देखो | 
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सकती हैं, जब सामान्य संवेधानिक तन्त्र कारगर न रहे और उन परिस्थितियों से 
निपटने के लिए कुछ असाधारण उपाय करने पड़ें। अतः उन्होंने ऐसे उपायों की व्यव- 
स्था करते हुए राष्ट्रपति के उचित अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित कर दिये । 
उन्होंने मुख्यतः तीन प्रकार की आपात्‌-स्थितियों का अनुमान लगाया : (]) युद्ध या 
आन्तरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न आपात्‌-स्थिति (2) वित्तीय आपात्‌-स्थिति, तथा 
(3) किसी राज्य में संवेधानिक-तस्त्र असफल हो जाने के कारण उत्पन्न आपात्‌- 
स्थिति । प्रथम दो प्रकार की आपातृ-स्थितियों सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन यहाँ किया 
जा रहा है तथा तीसरी का अगले अनुच्छेद में किया जायेगा। 

]. युद्ध श्रथवा श्रान्तरिक उपद्रव के कारण उत्पन्त आपातु-स्थिति (गाल ह2था०५ 
धांधंह ०ाॉ 0 एव ०7 [मॉया॥। 7097708000)--धारा 352 में निर्दिष्ट किया 
गया है कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि युद्ध, वाहरी आक्रमण अथवा 
आन्तरिक उपद्रवों के कारण ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत 
अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वे आपात्‌- 
स्थिति की घोषणा कर सकते हैं | यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि युद्ध, बाहरी 
आक्रमण अथवा आत््तरिक उपद्रव निकट भविष्य में होते वाले हैं तो वे उससे पहले 
भी आपातू-स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा को पुनः घोषणा 
द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत 
करना आवश्यक होता है तथा यदि इसकी घोषणा के वाद दो मास के भीतर उसे 
संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों ढ्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये तो दो मास की 
अवधि समाप्त होने पर वह निष्क्रिय हो जाती है । 

यदि घोषणा के समय या उसके उपरान्त लोक सभा उसका अनुमोदन किये विना 
भंग हो जाये, और राज्य सभा उसका अनुमोदन कर दे तो नये निर्वाचन के पश्चात्‌ 
नयी लोक सभा द्वारा अपने प्रथम 30 दिनों के भीतर प्रस्ताव पारित करके उसका 
अनुमोदन करना आवश्यक होता है, अन्यथा नवगठित लोक सभा के आरण्भ के तीस 
दिन बाद वह घोषणा निष्क्रिय हो जाती है । 

धारा 352 के अन्तर्गत आपात्‌-स्थिति की घोषणा के निम्नलिखित पाँच प्रभाव 
होते हैं ()ः संसद राज्य विधान-सूची के किसी भी मुद्दे के सम्बन्ध में सारे देश व 
उसके किसी भाग के लिये विधि निर्माण का अधिकार ग्रहण कर लेती है (धारा 250 
और 25) | संसद जो विधि बनाने के लिए सक्षम न हो, पर आपात्‌-स्थिति सम्बन्धी 
घोषणा के कारण उसे यह क्षमता प्राप्त हुई हो, ऐसे विधि आपातृ्‌-स्थिति सम्बन्धी 
घोषणा के निष्क्रिय होने के पश्चात्‌ छ: मास के भीतर निष्क्रिय हो जाते हैं । (2) 
राष्ट्रपति को ऐसे निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है कि घारा 268 से 279 तक 
के, केन्द्र व राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे सम्बन्धी सभी या कोई प्रावधान निल- 
म्बित रहेंगे । (3) केन्द्र सरकार की कार्यकारी क्षमता में वृद्धि द्वारा उसे राज्य सर- 
कारों को उन्नकी कार्यकारी क्षमता के प्रवत्तेन की रीति सम्बन्धी निदेश देने का अधि- 
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कार मिल जाता है। (4) संविधान की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार सम्बन्धी 
धारा ]9 को निलम्बित किया जा सकता है तथा सरकार कोई भी विधि बनाने अथवा 
उस दिशा में अन्य कार्यवाही करने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार बनाई 
गयी प्रत्येक विधि घोषणा के निष्क्रिय होने के तुरन्त वाद प्रभावरहित हो जाती 
है पर उस विधि की सक्रियता के समय में किये अथवा करने से छोड़े गए कार्य 
यथावत्‌ रहते हैं, तथा (5) राष्ट्रपति यह्‌ घोषित करने का अधिकार ग्रहण कर लेते हैं 
कि संविधान के भाग |ा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से उनके आदेश में 
वणित अधिकार आपात्‌-स्थिति के दौरान, अथवा आदेश में निर्दिष्ट उससे कम अवधि 
के लिए निलम्बित रहेंगे । इस प्रकार बनाई गई प्रत्येक विधि को बनाये जाने के बाद 
यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है । 

2. वित्तीय आपात्‌-स्थिति (प्क्ालंतर शाधहआएए-घा रा 360 में निदिष्ट 
है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है 
जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न 
हो गया है तो वे एक घोषणा द्वारा तत्सम्बन्धी आपात्‌-स्थिति घोषित कर सकते हैं । 
ऐसी घोषणा को दो मास के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कराना 
आवश्यक होता है, अन्यथा वह दो मास की अवधि समाप्त होने पर निष्क्रिय हो 
जाती है। . 

इस प्रकार की आपात्-स्थिति सम्बन्धी घोषणा का यह प्रभाव होता है कि केन्द्र 
सरकार की कार्यकारी सत्ता को किसी भी राज्य सरकार को वांछित वित्तीय औचित्य 
सम्बन्धी प्रनियम (0.६07$ ० धिक्ाणंध .7007०9) निर्दिष्ट करने का अधिकार 
“मिल जाता है तथा उसी सम्बन्ध में राष्ट्रपति जो अन्य निर्देश देना आवश्यक व 
उचित समभें वह भी देते का अधिकार मिल जाता है। ऐसे किसी निर्देश द्वारा (क) 
राज्य से सम्बन्धित कर्मचारियों के सभी या किसी वर्ग-विशेष के वेतन व भत्तों में 
कटौती का प्रावधान किया जा सकता है, तथा (ख) प्रत्येक घन विधेयक व अन्य 
वित्त विधेयक को राज्य विधान सभा द्वारा पारित किये जाने के वाद राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रोक रखने का प्राववान किथा जा सकता है। ऐसी घोषणा द्वारा राष्ट्रपति 
को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित, संघीय मामलों से 
सम्बन्धित सभी अ्रथवा किसी एक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों इत्यादि में भी 
कटौती करने का अधिकार है। 


राष्ट्रपति व राज्य (?०आं१०१६ ॥0 87० 846») 

संविधान में राष्ट्रपति को राज्य सरकारों के प्राधिकारों व उनके प्रवर्तत पर 
नियन्त्रण के विशेष अधिकार दिये गए हैं | उदाहरणतः, घारा 356 में निर्दिप्ट किया 
गया है कि किसी राज्य के गवर्नर से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह 
विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गई है जिसमें राज्य का प्रशासन कार्य संवि- 
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धान के प्रावधानों के अनुसार चलाना असम्भव हो गया है, वे एक घोषणा द्वारा (क) 
उस राज्य के गवर्नर द्वारा किये जाने वाले उस राज्य सम्बन्धी सभी अथवा कोई 
कार्याग अपने हाथ में ले सकते हैं, तथा (ख) ऐसे प्रासंगिक वा पारिणामिक प्रावधान कर 
सकते हैं जो उन्हें -घोषणा के उद्देश्यों के क्रियात्वयन के लिए आवश्यक प्रतीत हों ! 
इसके अन्तर्गत वे राज्य के किसी निकाय वा प्राधिकारी सत्ता' सम्बन्धित संविधान के 
प्रावधानों के प्रवर्तन को निलम्बित करने का प्रावधान भी कर सकते हैं। किन्तु राष्ट्र- 
पति न तो उच्च न्यायालय की सत्ता स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, और न ही संविधान 
के उच्च न्यायालय सम्बन्धी किसी प्रावधान को निलम्वित कर सकते हैं । 

ऐसी किसी भी घोषणा को पुनः घोषणा द्वारा निरस्त या परिवर्तित किया जा 
सकता है । प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना अनिवाय्य होता. 
है तथा यदि उसका दो मास की अवधि के भीतर संसद द्वारा अनुमोदव न कर दिया 
जाये तो दो मास की अवधि समाप्त होने पर वह निष्क्रिय हो जाती है। यदि घारा 
356 के आधीन घोषणा के समय लोक सभा भंग हो चुकी हो अथवा उपर्युक्त दो मास 
की अवधि के भीतर भंग हो जाये, तथा यदि घोषणा के अनुमोदन का प्रस्ताव राज्य 
सभा ने पारित कर दिया हो पर उफ्यु क्त अवधि समाप्त होने से पहले लोक सभा ने 
ऐसा कोई प्रस्ताव पारित न किया हो तो यदि नये चुनावों के पश्चात्‌ नई लोक 
सभा के स्थान ग्रहण कर लेने से तीस दिन की अवधि के भीतर लोक सभा ने उस 
घोषणा को अनुमोदित करने का भी प्रस्ताव पारित न कर दिया हो तो वह घोषणा 
उस तीस दिन की अवधि के वाद निष्क्रिय हो जायेगी । 

इस प्रकार अनुमोदित घोषणा को यदि निरस्त न कर दिया गया हो तो वह उसे 
अनुमोदित करने के दूसरे प्रस्ताव को पारित करने की तिथि से छः मास समाप्त होते 
ही निष्क्रिय हो जायेगी । यदि चाहें तो संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करके 
घोषणा को उसके निष्क्रिय होने की तिथि से पुन; छः मास की अवधि के लिए सक्रिय 
रख सकते हैं, किन्तु कोई भी ऐसी घोषणा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए सक्रिय 
नहीं रह सकती । यदि छः मास की उपरोक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व, ऐसी घोषणा के 
सक्रिय रहने का प्रस्ताव पारित किये बिना, लोक सभा भंग हो जाये और यदि उसी 
अवधि के बीच राज्य सभा तत्सम्वन्धी प्रस्ताव पारित कर दे तो लोक सभा द्वारा पुनर्ग- 
ठित हो कर, अपनी पहली बैठक के वाद, 30 दिन की अवधि के भीतर उसे सक्रिय 
रखने का प्रस्ताव यदि पारित न कर दिया जाये तो घोषणा निष्क्रिय हो जायेगी । 

जब राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत आपातृ-स्थिति की घोषणा की 
हो, और किसी राज्य की विधायक शर्वित संसद द्वारा प्रवर्ततीय हो गई हो, तो संसद, 
धारा 357 के अघीन, वह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है तथा राष्ट्रपति को 
यह अधिकार भी दे सकती है कि वे किसी अन्य प्राधिकारी को निर्दिष्ट करके उसे 
वह अधिकार सौंप दे । ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वे संघीय 
सरकार, उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को सामर्थ्य॑ प्रदान करके उनके कतंव्य 
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निश्चित कर दें। उन्हें, संसद के सत्र की अनुपस्थिति में, राज्य की संचित विधि में 
से व्यय करने का अधिकार देने की भी क्षमता होगी, जिसके लिए कालान्‍्तर में संसद 
की स्वीकृति लेता आवश्यक होगा । 

इस अनुच्छेद के आधीन राष्ट्रपति द्वारा बनायी गयी विधि की घोषणा के बाद यदि 
उसे मूल या संशोधित रूप में उपयुक्त विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा पुनः अधि- 
नियमित न कर दिया जाय, तो एक वर्ष की अवधि समाप्त होते पर निष्किय हों 
जायेगा । 


राज्य विधान मण्डलों के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति (7०अंक्शा( 5 

85587 0 ज्5 0 शिकव6 ॥.6ए84/प्रा९5) 

राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा पारित जो विधेयक गवनेर द्वारा राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रख लिये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में संविधान की धारा 20] द्वारा राष्ट्रपति 
को कुछ नियन्त्रक अधिकार दिये गए हैं । ऐसे किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति निम्ब- 
लिखित तीन में से कोई एक कारंबाई कर सकते है : () वे अपनी स्वीकृति प्रदान कर 
सकते हैं, (2) वे अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर सकते हैं, (3) यदि वह वित्त 
विधेयक न हो तो वे उसे अपने संशोधन सम्बन्धी सुझावों सहित लौटा कर गवर्भर 
को आदेश दे सकते हैं कि विधेयक को पुनविचार के लिए राज्य विधान मण्डल को 
लौटा दिया जाये । इस प्रकार लौटाये जाने पर राज्य विधान मण्डल का यह कर्तव्य 
होता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति का संदेश प्राप्त होने के छः मास के भीतर पुनवि- 
चार करे। विधेयक को मूल या संशोधित रूप में पारित किये जाने के पश्चात्‌ उसे राष्ट्र- 
पति के विचारार्थ प्रेषित किया जाता है, और वे चाहें तो उसे पुनः अस्वीकृत कर सकते 
हैं। धारा 200 के अनुच्छेद ॥! में निर्दिष्ट है कि किसी विधेयक द्वारा उच्च न्‍्या- 
यालय की सम्मानित स्थिति के स्तर में अन्तर पड़ने की आशंका हो तो गवर्नर द्वारा 
उस पर स्वीकृति त दे कर उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ उठा रखना आवश्यक होगा | 


राष्ट्रपति के सामथ्यं-अधिकारों का प्रवर्तत (0065 धा८ श6अंतध्व। फशारं5० 

छां5 ए0ए235 व॥ ग्रें5 7)806९४0॥) 

संविधान में राष्ट्रपति को दिये गए विशाल सामान्य एवं आपातकालीन अधिकारों 
के अध्ययन से निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं: क्‍या राष्ट्रपति अपने अधिकारों के 
प्रवर्तत में स्वयं निर्णय लेते हैं ? क्या उनकी हैसियत अमरीकी राष्ट्रपति जैसी है ? 
क्या वे यदि चाहें तो, कम से कम आपात्‌-स्थिति में ही, तानाशाह के समान कार्य 
कर सकते हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर है, नहीं; वे ऐसा कभी नहीं करते और 
कर सकते हैं। संविधान के रचयिताओं का ऐसा उहंश्य नहीं था और न ही किसी 
राष्टपति ने अब तक ऐसी प्रक्रिया व्यक्त की है। अनेक प्रसिद्ध विधि वेत्ताओं एवं 
राजनीतिक नेताओं ने संविधान सभा में स्पष्ट थब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति, राज्य 
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के संवंधानिक अध्यक्ष मात्र हैं, वे केवल एक प्रतीक हैं, तथा उनको सभी निर्णय एवं 
प्रक्रियाएँ मंत्रिपरिषद के “परामर्श व सहायता” से करने होते हैं। उदाहरणतया, 
डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि “अमरीका में जिस प्रकार की राज्य-प्रणाली 
प्रचलित है उसमें तथा संविधान के प्रारूप में प्रस्तावित राज्य-प्रणाली में नाम के 
अतिरिक्त कुछ भी समान नहीं है |” उत्का कहना था कि “ये दोनों मूलतः भिन्‍न हैं । 
अमरीकी राज्य-प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं: *'हमारे संविधान 
के प्रारूप में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो अंग्रेज़ी संविधान में राजा का है| वे राज्य 
के अध्यक्ष हैं पर कार्यपालिका के नहीं । वे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं पर शासक नहीं । 
वे राष्ट्र के प्रतीक हैं। प्रशासन में उनका स्थान एक परम्परागत उपकरण व ऐसी 
छाप के समान है जिसके माध्यम से राष्ट्र के निर्णय घोषित किये जाते हैं ।”* 

संघीय संविधान रचयिता समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू ने कहा: “मंत्रीयता 
हमारी सरकार की विशेषता है**'यहाँ सत्ता वस्तुतः मंत्रिमण्डल एवं विधान मण्डल में 
निवास करती है, राष्ट्रपति में नहीं *“हमने उन्हें कोई वास्तविक सत्ता प्रदान नहीं की है 
पर उनकी हैसियत महान प्राघिकार एवं प्रतिष्ठा की बनाई है**-/”* 

- डा० राजेन्द्रप्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष पद से समापन अधिवेशन में वोलते 
हुए कहा“***यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन वही निर्वाचक मण्डल करता है जो केन्द्रीय 
एवं प्रान्तीय विधान मण्डलों का निर्वाचन करता है, तो यह उचित ही है कि उनकी 
हैसियत एक संवैधानिक राष्ट्रपति की है । वस्तुतः मन्त्री विधान मण्डल के प्रति उत्तर- 
दायी होत॑ हैं और वे राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, जिनके लिए उनके परामर्श के श्रनु- 
सार कार्य करना अनिवाय होता है ।५ 

किन्तु संविधान में, मंत्रियों के परामर्श को राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य बनाने 
सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं किये गये । इसके विपरीत कुछ अनुच्छेदों का यह तात्पयं 
लगाया जा सकता है कि मंत्रिगण राष्ट्रपति के सहायक मात्र होते हैं और राष्ट्रपति 
उनके प्ररामश्श की अवहेलना भी कर सकते हैं, जैसाकि धारा 75 के अनुच्छेद (2) 
में निर्दिष्ट किया गया है कि मंत्रियों का अपने पद पर वने रहना राष्ट्रपति की इच्छा 
पर निर्भर करेगा । किन्तु यह भाशा की जाती है कि क्योंकि भारत में संसदीय शासन 
पद्धति ब्रिटिश नमृने पर स्थापित की गई है, अतः इंग्लैण्ड में प्रचलित प्रथायें भारत 
की राजनीतिक पद्धति का भी अभिन्‍नत अंग वन जायेंगी । यद्यपि इंग्लेण्ड में सिद्धान्तत: 
सम्पूर्ण सत्ता राजा में सुरक्षित होती है तदपि वह नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता 
है । सिद्धान्त एवं व्यवहार का यह अन्तर केवल परम्पराओं के कारण है | आशा है कि 
संविधान में कुछ प्रावधान करके उसे अमरीकी नमूने का राष्ट्रपति होने के भी अयोग्य 
बना दिया जायेगा। घारा 6] में संविधान की अवहेलना के कारण राष्ट्रपति को अप- 
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दस्थ करने की कार्यविधि निर्दिष्ट की गई है, और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श 
के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अथवा निर्णय, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर संविधान 
की अवहेलना का दोष लगाने के लिए पर्याप्त आधार माना जा सकता है। संसद के 
पास राष्ट्रपति के प्रति यह पर्याप्त रूप से शवितिशाली अंकुश है । 
एक ओर जहाँ घारा 75 के अनुच्छेद (2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि मंत्रियों 
का अपने पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, उसी धारा के 
अनुच्छेद (3) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद “सामुहिक रूप से लोक सभा के प्रति 
उत्तरदायी होगी ।” ये दोनों अनुच्छेद परस्पर विपरीतार्थंक प्रतीत होते हैं। यदि 
मंत्रियों ने राष्ट्रपति को खुश रखना है तो वह संसद के प्रति उत्तरदायी कैसे रह सकते 
हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के रचयिताओं ने अनुच्छेद (2) का समावेश 
राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा स्थिर रखने के लिए किया और जनता की वास्तविक रूप से 
प्रतिनिधि निकाय, श्रर्थात्‌ संसद की श्रेष्ठता पर बल देने के लिए अनुच्छेद (3) की 
रचना की। मंत्रियों में जब तक संसद को विश्वास रहता है वह उनकी रक्षा करती 
है तथा राष्ट्रपति को उनके परामश्श रह नहीं करने देती । तथापि राष्ट्रपति संसद को 
भंग करके नये चुनावों का आदेश दे सकते हैं किन्तु वह ऐसा तभी कर सकते हैं जब 
उन्हें यह पक्का विश्वास हो जाए कि संसद संविधान के प्रावधानों के अनुसार कारये 
नहीं कर रही है तथा कोई भी एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों का समूह 
देश में स्थायी सरकार स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। यदि इन दोनों परिस्थि- 
तियों के उत्पन्न हुए विना राष्ट्रपति संसद को भंग कर दे तो इसका अर्थ अपने विरुद्ध 
पुरर्गठित संसद में महाभियोग का खतरा मोल लेना होगा । विदित है कि कोई भी 
राष्ट्रपति सामान्यतः ऐसी कठिनाई का सामना करने को उद्यत नहीं होगा । 
इसके अतिरिक्त, संविधान के रचयिताओं ने भारत सरकार अधिनियम 925 के 
उस प्रावधान को विशेष रूप से निरस्त किया है जिसमें गवर्नर जनरल को “अपने 
विवेकानुसार कार्य करते” अथवा अपने “व्यक्तिगत निर्णय” का उपयोग करने का 
अधिकार था। वस्तुतः इसका तात्पर्य, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को पूर्णतः समाप्त 
कर देना, समझना चाहिए । 
संविधान में कुछ प्रावधानों द्वारा राष्ट्रपति को आपात्‌-स्थिति में भी निरंकुश बनने 
से रोक रखने की व्यवस्था की गई है। उदाहरणतः वे घारा 352 के आधीन आपात्‌- 
स्थिति घोषित कर सकते हैं किन्तु यदि दो मास की अवधि के भीतर उसे दोनों सदनों 
में अनुमोदित न कर दिया जाए तो दो मास पूर्ण होने पर वह निष्क्रिय हो जाएगी । 
इसी प्रकार वे धारा 356 के आधीन किसी राज्य में संविधान को निलंबित कर सकते 
हैं पर यदि दो मास की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संसद द्वारा उस निलम्बन आदेश का 
अनुमोदन न कर दिया जाए तो वह कालवाघित हो जाता है । 
राष्ट्रपति के पद के साथ इतना गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा जोड़ी गई है कि 
उसका अधिकारी सामान्यतः मन्त्रिपरिषद के “परामर्घ व सहायता” की अवद्ेलना 


भारतीय संविधान में राष्ट्रपति 35 


करके अपने विवेकानुसार निर्णय करने का विचार भी नहीं करेगा। राष्ट्रपति को 
भारत का उच्चतम नागरिक माना जाता है, वे देश के भव्यतम प्रासाद में मिवास 
करते हैं, वे जहाँ भी जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आदरपुर्वंक नमस्कार करता है, जब 
भी वे सरकारी दौरों पर जाते हैं उनकी अग॒वानी व विदाई के समय सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति इकट्रु होते हैं और जब वे देश से बाहर जाते हैं तो उन्हें वे सब रिया- 
यतें एवं सुविधाएँ दी जाती हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र 
राज्य के प्रधान को दी जाती हैं । वे राज्य के उच्चतम प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके 
पद की शपथ दिलाते हैं और जब वे स्वयं शपथ लेते हैं तो उन्हें 3) तोपों की सलामी 
दी जाती है | वे जब संसद से वाषिक अधिवेशन का उद्घाटन करने श्रथवा नई संसद 
का उद्घाटन करने जाते हैं तो एक राजसी वग्घी में सवार हो कर जाते हैं और 
गणराज्य दिवस की परेड में उसी बग्घी में चढ़ कर राजसी ठाठ के साथ सबसे आगे 
चलते हैं, जव॒कि उनकी एक "झलक के लिए लाखों भाँखें लालायित रहती हैं । वे चाहे 
किसी अच्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने अथवा किसी नए पुल, बाँध 
अथवा फैक्टरी का उद्घाटन करने जाएँ अथवा किसी नए विजलीघर, पोत या 
अस्पताल का उद्घाठन करने जाएँ तो बड़े-बड़े सम्मानित व्यक्ति भी उनसे बात करने 
का अवसर पा कर स्वयं को घन्य समभते हैं। जिस अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति उप- 
स्थित हों उसकी मर्यादा वढ़ जाती है। सरकार द्वारा किये गए हज़ारों काम यद्यपि 
वे स्वयं नहीं करते किन्तु उनके द्वारा ही किए गए माने जाते हैं। ब्रिटिश राजाओं 
को जो “चेतावनी देने, प्रोत्साहन देने और हर काम में परामर्श के लिए पुछे जाने” का 
अधिकार होता है, कम से कम वह तो भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध रहता ही है । 
इसके अतिरिक्त, सर्वश्री राजेन्द्रप्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसेंन और 
वराह वैंकट गिरि ने अपने-अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति पद पर जिस प्रकार कतंव्य 
निर्वाह किया, उससे संविधान के रचयिताओं के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है । 
सम्भवतः केन्द्र तथा अधिकतर राज्यों में कांग्रेसी सरकारों के कार्य से निराश हो 
कर राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने 28 नवम्बर, 960 को इण्डियन ला इन्स्टिट्यूट के भवन 
का उद्घाटन करते हुए कहा कि “संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह 
निर्दिष्ट किया गया हो कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामशे के अनुसार आचरण करने 
के लिए बाध्य होंगे ।” उन्होंने कहा कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाते 
समय संवैधानिक परम्पराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनके इस कथन से 
देश के राजनीतिज्नों एवं वुद्धिजीवियों में सनसनी फैल गई, और सभी ओर से यह 
दृष्टिकोण व्यक्त किया गया कि राष्ट्रपति की शंका का समाधान किया जाना चाहिए। 
एक संसत्सदस्य भूपेश गुप्त ने दो संविधान संशोवन विधेयक प्रस्तुत करके मन्त्रिमण्डल 
के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य बनाने का प्रयत्त किया, पर उनके प्रस्तावों को 
समर्थन प्राप्त न हो सका तथा सरकारी पत्न की ओर से यह दृष्टिकोण व्यक्त किया 
गया कि संविधान में पहले ही ऐसे पर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं । राजेन्द्रप्रसाद अधिक 
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विवाद में नहीं पड़े और एक सच्चे गाँधीवादी तथा अनुशासित कांग्रेसी के समान पूवे- 
. वत्‌ कार्य करते रहे । अगले दो राष्ट्रपतियों ने भी, जो राजनीतिज्न न हो कर शिक्षक 
सम्प्रदाय से थे, अपने संवैधानिक अधिकारों की भिन्‍न व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं 
किया । वराह वैंकट गिरि भी बिना आतनाकानी किये मन्त्रिपरिषद के ,परामर्श पर 
चलते रहे । वल्कि उन्होंने प्रधान मन्त्री की 'मुहर' के नाम से ख्याति प्राप्त की । 


भारत के उप-राष्ट्रपति 
(शांट्ट-श€्ब्ंतथा। ० प्रातां॥) 


संविधान में भारत के लिए एक उपनराष्ट्रपति का भी प्रावधान है । उप-राष्ट्रपति . 
पदाधिकार से राज्य सभा के अध्यक्ष (७४ णील॑ं० ०ाक्षाएाक्ा) होते हैं पर वे संघीय 
सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वेतनभोगी पद पर कार्य नहीं कर सकते । 
संविधान की.घारा 65 (]) के अनुसार, निधन, पदत्याग, पदच्युति के कारण या 
अन्यथा (अन्यथा में धारा 7 के अन्तर्गंत्‌ राष्ट्रपति का निर्वाचन निरस्त किया जाना 
भी शामिल है) राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक, 
उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। रुणणता, अवकाश अथवा अन्य 
कारणों से जब राष्ट्रपति अपना कार्य न कर सकें तो घारा 65 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति 
के पुनः कार्यभार सम्भालने की तिथि तक उप-राष्ट्रपति उनका कार्य करेंगे । जब उप- 
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अथवा राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहे हों तो वे 
राज्य सभा के अध्यक्ष का कार्य नहीं करते तथा राज्य-सभा के अध्यक्ष को देय वेतन 
एवं भत्ते नहीं लेते । इन अवधियों में उन्हें राष्ट्रपति के सभी अधिकार एवं छूट उप- 
लब्ध रहते हैं, तथा वे राष्ट्रपति के समान ही वेतन, भत्तों एवं रियायतों के अधि- 
कारी होते हैं । 
धारा 66 में निर्दिष्ट किया गया है कि उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों 
सदनों द्वारा एक संयुक्त बैठक में एकत्रित होकर एकल संक्रमणीय मत (278० 
(8750206 ४०७) द्वारा आनुपाति प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर किया जाये। मत- 
दान गुप्त मतपन्न द्वारा किया जाता है। संसद के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित 
हों या तामांकित हों, निर्वाचन में भाग लेते हैं | उप-राष्ट्रपति के पद के लिये प्रथम दो 
चुनावों में मुकावला नहीं हुआ, और राधाकृष्णन को एक संयुक्त बेठक में सर्व सम्मति 
से चुन लिया गया । कालान्तर में यह अचुभव किया गया कि इतने महत्त्वपूर्ण पद के 
निर्वाचन के लिये एक ही स्थान पर एकत्रित 700 व्यक्तियों की एक नंयुक्त बैठक में, 
निर्वाचन के भिन्‍न-भिन्‍न चरणों को संतोपुजनक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। 
दिसम्बर 96 में संसद ने राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कार्य विधि 
में संशोधन करते हुए ग्यारहवां (संझोचन) विधेयक पारित कर दिया। विधेयक द्वारा 
धारा 66 (]) में “संसद के दोनों सदनों क सदस्यों द्वारा एक संयुक्त सभा में एकद्वित 
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हो कर” के स्थान पर “संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के एक निर्वाचक मण्डल के 
सदस्यों द्वारा” शब्द जोड़ दिए गए । 962 में उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इसी 
व्यवस्था के आधीन लड़ा गया | उसमें डा० जाकिर हुर्सेन तथा एन० सीं० सामन्त 
सिन्हार, दो प्रतिद्वन्द्दी थे | डा० हुसैन के 568 मत आये तथा उनके प्रतिद्वद्दी के कल 
[4 मत आये । 
उप-राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदस्य 

बन सकते । यदि ऐसा कोई सदस्य उप-राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो उसके 3१-राप्ट- 
पति पद संभालने की तिथि से ही तत्सम्बन्धी सदन में उसका स्थान रिक्त माना 
जायेगा । उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष होता है । इससे पूर्व वे राष्ट्रपति को 
लिखित पत्र दे कर पद त्याग कर सकते हैं, अथवा उन्हें राज्य सभा के तत्कानीन 
सदस्यों के वहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर के, जिसे लोक सभा भी सहमति दे, अपने पद 
से हटाया जा सकता है । ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आय की न्यूनतम चौदह दिन की 
सूचना दिये बिना ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | संविधान में उप-गप्ट्र- 
पति को उस अवधि में पद त्याग करने की अनुमति नहीं दी गयी है, जत्र थे राष्ट्रपति 
के पद पर कार्य कर रहे हों। इस विपय में धारा 67 (क) में स्पष्ट प्रावधान किया 
गया है कि "कोई उप-राष्ट्रपति अपने हाथ से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, पद स्थाग कर 

सकते हैं!” उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ भी नये उप-राष्ट्रपति 

द्वारा पद सम्भालने तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। कार्यकाल समाप्त होने पर 

रिक्त होने वाले स्थान के लिये निवचिन, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया 

जाना चाहिए । देहावसान, पदत्याग, पदच्युति अथवा अन्य किसी कारण से स्थान रित 

होने पर “यथासम्भव शीघ्र” निर्वाचन कराना आवश्यक होता हैं और इस प्रर्यर 
निर्वाचित व्यक्ति अपने कार्यभार संभालने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष की अवधि #े 
लिए उप-राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। उप-राष्ट्रपति (या चाप्ट्रपति। के लिर्वा- 
चन से सम्बन्धित सभी शंकाओं एवं विवादों इत्यादि की जाँच तथा निर्णय हम 
न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है। बाद दिस 


नगद ये &# 
56 भारतोब घासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


बल व ः ट्री ० चर ह् 
विवाद में नहीं पड़े भीर एक सच्चे गॉथीवादी तथा अनुघासित कांग्रेसी के समान पूव- 





न 
के जपज>ज्रीपिज > ऊसय 2५ श्वि डाल 
, जो राजनीसिन्ष न हा कर शिक्षक 


| 
जँ 
नल अवध + जा ५ ओके कक यकीन बन की ५ शक) लक ला ० कक लक २ ५ को ८ व्याख्या 2 रलक 50 आन प्रयत्न लिन न 4 
खम्प्रदाय ते थे. उपन चत्र बानक दावदारा की सिन्‍न व्यान्या करने का त्न नहा 


| 
रे 
अ 
| 
रब 
5)१| 
0 
| 
जप 
रब] | 
हि 
री] 
7 
हि ई। 
»। 
च््नञै 
| 
| 
4 
हि 
जप है 
| 
34 9 ) 
(७ 
0) 
/ । 
१९4 है 
न 
+- 
न्प 
या 
70] 
जौ 
न 
जय 
| 
55 
।3,] 


भारत के उप-राष्ट्रपति 
(१९९-2८ब्वंपशा ० प्राणंं9) 
संविधान में भारत के लिए एक उप-वप्ट्रपति का भी प्रावधान है । 
पदाधिकार से राज्य सभा के अच्चक्ष (०४ णीलं? ला्धाएप87) होते हैं पर वे संघीय 
सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वेतनभोगी पद पर कार्य नहीं कर सकते । 
संविधान की बारा 65 (|) के अनुसार, निवन, पदत्याग, पदच्युति के कारण या 
अन्यथा (अन्यथा में घारा 7] के अन्तर्गत्‌ राष्ट्रपति का निवर्चिन निरस्त किया जाना 
भी शामिल है) दाष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक, 
उप-राप्ट्रपत्ति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। रुणता, अवकाश अथवा अन्य 
कारणों से जत्र राष्ट्रपति बपना कार्य व कर सके तो घारा 65 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति 
के पुनः कार्यभार सम्मालने की तिथि तक उप-राष्ट्रपति उनका कार्य करेंगे । जब उप- 
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अथवा राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहे हों तो वे 
राज्य सभा के जध्यक्ष का कार्य नहीं करते तथा राज्य-सभा के अध्यक्ष को देय वेतन 
एवं भत्ते नहीं लेते । इन अवधियों में उन्हें राष्ट्रपति के सभी जधिकार एवं छूट उप- 
लब्घ रहते हैं, तथा वे राष्ट्रपति के समान ही वेतन, भक्तों एवं रियायतों के अधि- 
कारी ह्वात 
घारा 66 में निरदिष्ठ किया गया है कि उप-राष्ट्रपति का निवाचिन संसद के दोनों 
सदनों द्वारा एक संयुक्त बैठक में एकत्रित होकर एकल संक्रमणीय मत (अआंग्र/6 
78॥४८४०।८ ए०(९) हारा बानुपाति प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर किया जाये। मत- 
दान गुप्त सतपत्र द्वारा किया जाता है। संसद के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित 
हों या वामांकित हों, निर्वाचन में भाग लेते हैं । उप-राष्ट्रपति के पद के लिये प्रथम दो 
चुनावों में मुकावला नहीं हुआ, और राधाक्ृृप्णन को एक संयुक्त बैठक में सर्वे सम्मति 
से चुन लिया गया। कालान्तर में यह अदुभव किया यथा कि इतने महत्त्वपूर्ण पद के 
निर्वाचन के लिये एक ही स्थान पर एकत्रित 700 व्यक्तियों की एक संयुक्त बैठक में, 
निर्वाचन के भिन्‍त-निन्‍्न चरणों को संतोपृजनक रूप से पुरा नहीं किया जा सकता ! 
दिसम्बर 96व में संसद ने राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कार्य विधि 
मेँ संशीवच करते हुए व्यारहवां (संशीवत) विधेयक पारित कर दिया। विवेयक द्वारा 
घारा 66 (]) में “संसद के दोनों सदनों क सदस्यों द्वारा एक संयुक्त सभा में एकत्रित 
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हो कर” के स्थान पर “संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के एक निर्वाचक मण्डल के 
सदस्यों द्वारा” शब्द जोड़ दिए गए। 962 में उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इसी 
व्यवस्था के आधीन लड़ा गया । उसमें डा० जाकिर हुर्सेन तथा एन० सीं० सामन्त 
सिन्हार, दो प्रतिहवन्द्दी थे । डा० हुरसेत के 568 मत आये तथा उनके प्रतिद्वन्द्दी के कुल 
]4 मत आये । 

उप-राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदस्य नहीं 
बन सकते । यदि ऐसा कोई सदस्य उपन-राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये त्तो उसके उप-राष्ट्र- 
पति पद संभालने की तिथि से ही तत्सम्वन्धी सदन में उसका स्थान रिक्त माना 
जायेगा । उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष होता है | इससे पूर्व वे राष्ट्रपति को 
लिखित पत्न दे कर पद त्याग कर सकते हैं, अथवा उन्हें राज्य सभा के तत्कालीन 
सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर के, जिसे लोक सभा भी सहमति दे, अपने पद 
से हटाया जा सकता है । ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय की न्यूनतम चौदह दिन की 
सुचना दिये विना ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । संविधान में उप-राष्ट्र- 
पति को उस अवधि में पद त्याग करने की अनुमति नहीं दी गयी है, जब वे राष्ट्रपति 
के पद पर कार्य कर रहे हों। इस विपय में घारा 67 (क) में स्पष्ट प्रावधान किया 
गया है कि “कोई उप-राष्ट्रपति अ्रपने हाथ से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, पद त्याग कर 
सकते हैं ।” उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ भी नये उप-राष्ट्रपति 
द्वारा पद सम्भालने त्तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। कार्यकाल समाप्त होने पर 
रिक्त होने वाले स्थान के लिये निर्वाचन, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया 
जाना चांहिए । देहावसान, पदत्याग, पदच्युति अथवा अन्य किसी कारण से स्थान रिक्त 
होने पर “यथासम्भव शीघ्र” निर्वाचन कराना आवश्यक होता है और इस प्रकार 
निर्वाचित व्यक्ति अपने कार्यभार संभालने की तिथि से पूरे पाँच ब्ष की अवधि के 
लिए उप-राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। उप-राष्ट्रपति (या राष्ट्रपति) के निर्वा- 
चन से सम्बन्धित सभी शंकाओं एवं विवादों इत्यादि की जाँच तथा निर्णय उच्चतम 
न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है ।” यद्वि ऐसे 


गसितम्बर ]969 में संसद के एक प्रजा सोशलिस्ट सदस्य हरि विष्णु कामथ ने गोपालस्वरूप 
पाठक के उप-राष्ट्रपति चुने जाने को इस आधार पर चुनौती दी कि चुनाव अधिकारी को जो रानी 
सरनटास सखीजा के नामांकन पत्न डाक से प्राप्त हुए थे उनको उन्होंने गलत रूप से अस्वीकृत कर 
दिया था । उच्चतम न्यायालय के त्यायमूति एस० एम० सीकरी ने चुनाव क्रो वैध घोषित करते हुए 
निर्णय दिया कि नामांकन पत्न प्रस्तावकर्ता या समर्थुनकर्तता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये जाने चाहिए, 
अन्यथा इस आदेशात्मक प्रावधान की अवहेलना से अन्य अनियमितताएं उत्पन्च हो जायेंगी । 

नवम्बर-दिसम्बर 969 में वी० वी० मिरि के भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अब्दुल 
गती धर, शिवकृपाल सिंह, फूलसिह, एन० श्रीराम रेड्टी तथा अनेक संसत्सदस्यों के समूह हारा चुनौती 
दी गई। उन्होंने आरोप लगाये कि चुनाव में निर्वाचित प्रत्याशी ने तथा उसकी मिली-भगत से उसके 
समथ्थकों ने भी अनुचित प्रभाव तथा घूस जैसे अपराध किये हैं, तथा विजयी प्रत्याशी के नार्मांकन- 
पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किये गए हैं। उन्होंने यह भी आपत्ति की कि शिवाकृपाल प्िंह तथा दो 
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किसी निव्चिन को अर्वध घोषित कर दिया जाये तो उसके कारण उस व्यक्त द्वारा 
उप-राष्ट्रपति (या राष्ट्रपति) के रूप में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के 
देन व उससे पहले दिये गये कार्य अवैध ने जायेगे । 

कोई भी व्यवित जो भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की वयस पूरी कर ली 
हो तथा राज्य सना का रादर्य निर्वा ने की परहंता रखता हो, उप.राष्ट्रपति 
निर्वाचित होने के योग्य दाता है । 


राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार सम्बन्धी न टियाँ--राष्ट्रपति (कार्य निर्वाह) 

अधिनियम 96० [(उत्ता३९ णा जशाएए्5डाता क्‍0 शिट्यएतारएए-"ा6 एश€शे- 

0तल0 5 (0जहलाशाहल छी यातांणाओ 0, ]969] 

राष्ट्रपति ज़ाकिर हसन के देहान्त के वाद संत्तद के एक प्रजा समाजवादी सदस्य नाथ 
पे नें संविधान की एक चूटि ्यान आकपित किया। उन्होंने संविधान की घारा 
65 ([) का जिक्र किया जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त 
होने पर, नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक उपनराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य 
करेंगे । उनका कहना था कि यह्‌ प्रावधान आदेशात्मक है क्योंकि उप-राष्ट्रपति के 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता । नाथ पे ने. 








अन्य व्यवितयों के नामांकन-पत घनुचित रूप से घस्वीकृत किये गए हैं, जबकि राजभोज पी० नाथू जी 
तथा तोन अन्य व्यक्ष्तियों के 'दामांकनपत्न जिन्होंने अपनी प्रत्याशिता वापस ले ली थी, अनुचित रूप से 
स्वीकार किये गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिसम्बर, 969 को इस सम्बन्ध में दिचारणीय विषयों 
को निम्नलिखित सूची तैयार की । प्रमुख विषय बनुचित प्रभाव तथा घुस के जारोप को बताया 
गया । 

(क) क्या था क्षिका में वणित सभी अथवा कोई आरोप, विधि के अनुसार राष्ट्रपत्ति एवं उप-राष्ट्र- 
पति निर्वाचन अधिनियम ]952 की धारा ]8 (]) (७) के अन्तर्गत अनुचित प्रभाव माना जायेगा! 

(ख) ये आरोप सिद्ध हो जाने व अनुचित प्रभाव माने जाने पर-- () क्या विजयी भ्रत्याशी ने 
अनुचित प्रश्ाव डालने का अपराध किया है ? (॥) क्या उसके कार्यकर्त्ताओं ने अनुचित प्रभाव डालते 
का कुत्य किया, पदि हां तो ब्या उसकी अनुमति से किया, (7]) कया अनुचित प्रभाव डालने का 
प्रभाव जन्य व्यक्षियों ने उसकी अनुमति से किया ? यदि हां तो उससे कया विर्वाचव के परिणाम पर 
कोई ठोस प्राव पड़ा ? 

बन्प विषय ये : क्या राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम ]952 की धारा 2] तंविधान 
के क्ष्रिकार से बाहर है कौर क्या नियम - जौर नियम 6 (3) (न) संविधान के विपरीत है तपा केंद्र- 
सरकार की सियमन शक्तित के बाहर हैं ? 

क्या प्रतिवादी वा अन्य किसी व्यक्तित ने उसकी अनुमति से याचिका में वर्णित घूस का अपराध 
किया, अथवा क्या यह सपराध किसी छन्य व्यक्धित ने प्रतिवादी की झनुमतति से किया और यदि हां 
दो कया उस निर्दाचद के परियार पर कोर ठोत प्रभाव पड़ा 

एव दिपयों पर बहुत 2] जनवरी, [970 को आरम्भ हुईं तथा निर्वाचन को वध घोषित करने का 
हिपंय ]4 सितम्बर, 970 को सुदाया बया। 
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प्रश्व उठाया कि उप-दाष्ट्रपति के काम करने यीरय ते रहने पर राष्ट्रपति के रूप में 
कौन कार्य करेगा ? 

इसके अतिरिक्त वाथ प॑ ने प्रश्त किया कि उप-राष्ट्रपति के देहावसान, पद त्याग 
अथवा अन्य परिस्थिति सें स्थान रिक्त होने पर नये निवरचित के लिए समग्र की कोई 
सर्यादा निरिचित नहीं की गई है | धारा 68 (2) में केवल बह कहा गया है कि “उप- 
राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति के लिए यथाश्षीत्र निवाचन कराया 
जायेगा । संविधान में ऐसी स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया जब 
उप-राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाये वा उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने 
अथवा उतका कार्य निर्वाह करने के कारण अपने कार्याग्र एरे न कर सकते हों । 

इन जझूटियों के समाधान के लिए संघीय सरकार ने संविधान की धारा 70 का 
सह्दारा लिया जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि “जब कोई ऐसी स्थिति उत्पस्न हो 
जाये जी इस अध्याय में वणित नहीं है (भाग 9 का राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति सम्बन्धी 
अध्याय 4) तो राष्ट्रपति के कार्य निपटाने के लिए संसद यथोचित व्यवस्था कर सकती 
है।” सरकार ने संसद में राष्ट्रपति (कार्य निर्वाह) अविनियम पारित करा लिया जिसमे 
यह निर्विष्ट किया गया कि राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के स्थान एक साथ रिक्त हो 
जाने की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश और उनकी अनुपल्थिति में गवोच्चि 
भ्यायालय के जो वरिप्ठत्तम न्‍्यायाधीश उपलब्ध हों, सप्ट्रपति का कार्य निपटायेगे ।' 

इस विधेयक से एक त्रूटि की तो पति हो गई पर दुमरी अबूरी रह ये । घारा 
60 में निरदिष्ट है कि “प्रत्येक राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के रूप में वार्य करने बाव्प वा 
उनका कार्य निपटाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कार्य भार संभालने से पहल, भारत के सर्वोच्च 
स्थायावीक्ष की उपस्थिति में ग्रथवा उनकी अनुपस्थिति में, सर्वोच्च स्थथासव | बरिए्ड- 
तम न्यायाधीश की उपस्थिति में, अभिषुष्ठि की शपथ ग्रहण करेंगा। किल्तु बह 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तित राजवानी से टूर हो न्‍टा 
सामान्यतः सर्वोच्च न्‍्यायावीग रहते है तो इसका बह झर्थ होगा कि उसे हार्रेचव 
स्यायाधीश या किसी वरिष्ठ्तम नस्यायावबीण हारा शपथ दिलाना न 
या उससे भी अधिक समय तक सम्भव न होने की स्थिति उत्पन्न ही मउता है दस 


आय (-.॥/ हटा 
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अन्तराल में देश का कोई राष्ट्रपति नहीं होगा । उसके कारण चाहे कोई भयंकर स्थिति 
उत्पन्न न हो तो भी संवैधानिक दृष्टिकोण से वह अनुचित होगा । इस त्रूटि के समा- 
धान के लिए क्ष॑ंयुक्त राज्य अमरीका के समान, जहाँ किसी भी स्थानीय उपलब्ध दण्ड- 
नायक, न्यायमूर्ति वा कूटनीतिंक कमंचारी से शपथ दिलाने का काम कराया जा सकता 


है, प्रथा लागू की जा सकती है | 


्ञ् 


अध्याय 7 


राष्ट्रपति और भारतीय राजनीति 


(क्र ?९शंतशाई रात धा8 7०76९ ० प्रातांत) 


सन्‌ 950-67 की अवधि में केन्द्र एवं अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का शासन था और 
पहले तीन चुनावों में भी (952, 957 और 962) में कांग्रेस के ही प्रत्याशी 
राष्ट्रपति पद के लिए केवल नाममाजत्र के मुकाबले के बाद चुन लिए गए । ऐसा प्रतीत 
होता था कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण राष्ट्रपति पद का महत्त्व गौण हो गया था। 
वास्तव में कांग्रेसी नामितों के प्रतिद्वन्द्रियों का कोई नाम तक भी नहीं जानता था ॥* 
उच्चतम राजकीय पद के लिए निर्वाचित होने के वाद वे उसके सम्मोहन से ही 
सन्तुष्ट रहते थे और अपने सांविधिक अधिकारों की ओर बहुत कम ध्यान देते थे । 
सत्ता के एकाधिकार के कारण सत्तारुढ़ कांग्रेसी नेता जनता की आवश्यकताओं एवं 
शिकायतों के प्रति उदासीन हो गए और वे देश में इतने अलोकप्रिय हो गए कि चौथे 
आम चुनाव में उन्हें करारी चोट खानी पड़ी । संसद में कांग्रेस का बहुमत वहुत कम 
हो गया और कुल ]7 राज्यों में से 7 में उसके हाथों में से सत्ता छिव गई | उन 
राज्यों में गर-कांग्रेसी दलों ने मिली-जुली या संयुक्त मोर्चा सरकारें बना लीं । 


के० सुब्बाराव द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना--राष्ट्रपति पद 
के प्रकार सम्बन्धी मतभेद (6. 87008 7२8० (0०070/6४७ [० एव्ग्नं0०००ए 
"-7(णाप्र0एश्षञ्०8 32007ा 6 कण 6 0 ए6धं0०7ा० 0#06) 
स्वतन्त्रता के बाद पहली बार विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुए थे और उन्हें यह डर था 


सन्‌ 952 में राष्ट्रपति पद के लिए पांच प्रत्याशी थे और डा० राजेन्द्र प्रसाद को 8 3,82 % 
मत प्राप्त हुए । उनके बाद के० डी० शाह को 5.33% मत प्राप्त हुए। शेप तीन प्रत्याशियों 
में से प्रत्येक्ष को [% से भी कम मत प्राप्त हुए । 957 में डा० राजेन्द्र प्रसाद 99,252 
मतों से पुन: विजयी हुए और उनके दोनों प्रतिद्वम्द्रियोँ में से प्रत्येक को ॥ % से भी कम मत 
प्राप्त हुए । 962 में डा०एस० राधाकृष्णन का भी मुकाबला दो प्रतिहन्द्रियों से था । उन्हें 98,24% 
मत प्राप्त हुए और शेप दो को क्रमशः .3% बोर *63% मत प्राप्त हुए | 967 में एक 
वार 5 प्रत्याशी थे । 
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कि कांग्रेस जो केन्द्र में फिर से सरकार बनाने में सफल हो गई थी उन 7 राज्यों में 
गर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने के प्रयास करेगी । उन्हें यह भी डर था कि कांग्रेस 
कहीं अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग न करे । इस आशंका 
से प्रेरित हो कर 7 विपक्षी दलों ने के० सुब्बाराव को, जो उस समय तक भारत के 
सर्वोच्च न्यायाधीश थे, और कांग्रेस ने डा० जाकिर हुसेन को, जो उस समय भारत 
के उप-राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी बताया | 
950 में संविधान लागू होने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति पद के चुनाव को देश 
की राजनीति में उलभना पड़ा और उसके प्रकार सम्बन्धी दो विपरीत मत प्रस्तुत 
किये गये । भूतपूर्वे मुख्य न्‍्यायावीश के समयेकों का कहना था कि बदली हुईं राज- 
नीतिक स्थिति में जब 7 राज्यों में गर-कांग्रेसी सरकारें हैं, किसी राजनीतिक दल का 
राष्ट्रपति उपयुक्त नहीं होगा और डा० जाकिर हुसेन, जो आजीवन कांग्रेस के सदस्य 
रहे हैं, अपने पू्ववर्ती राष्ट्र पतियों के समान एक रबड़ की मोहर मात्र राष्ट्रपति होंगे 
तथा संविधान के रचयिताओं की आकांक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर सकेंगे । उनका 
विचार था कि नई परिस्थिति में केन्द्र-राज्य विवाद उत्पन्‍्त होंगे और राष्ट्रपति से 
दलीय राजनीति से भिन्‍न दृष्टिकोण अपनाने की आशा की जायेगी । उनका मत था 
कि ऐसा दृष्टिकोण निष्पक्ष निर्णय की क्षमता रखने वाला और संविधान की रक्षा 
करने वाला व्यक्ति ही अपना सकेगा । उनके विचार में सुब्बाराव में यह सब गुण 
विद्यमान थे और उन्हें आशा थी कि सुब्बाराव देश को विखण्डित होने से बचाने और 
भारतीय संघ एवं राज्यों में विवाद न होने देने की दिशा में देश के लिए एक महान 
विभूति सिद्ध होंगे । राजनीतिज्ञों का कथन था कि चौथे आम चुनाव से, संविधान के 
रचयिताओं ने जिस परिस्थिति की कल्पना की थी, वह सामने आ गई है और राष्ट्र- 
पति का किसी दलीय चिन्ह अथवा सहायता के बिना राष्ट्रीय आम राय से निर्वाचित 
होना सर्वश्रेष्ठ होगा । इससे उन्हें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और उनका स्थान 
दलीय राजनीति एवं राजनीतिक विचारधारा से वहुत ऊँचा हो जाएगा । गैर-कांग्रेसी 
नेताओं को दृढ़ विश्वास था कि ऐसे राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने और संघीय 
शासन व्यवस्था का रूप न बिगड़ने देने के लिए अधिक अच्छा काम कर सकेंगे । 
इन महानुभावों का यह दृष्टिकोण था कि राष्ट्रपति राज्य का एक स्वतन्त्र अंग 
होता है और संविधान ने उन्हें प्रतिलक्षित एवं स्वतन्त्र निर्णय करने का अधिकार- 
दिया है, मन्त्रिपरिषद की सलाह चाहे कुछ भी हो । उनका कहना था कि राष्ट्रपति 
को प्रधानमन्त्री व उनकी मन्त्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधि मन्त्रि मण्डलीय 
अधिकार (झा शिाएंशल्यपंश 709०) तथा लोक सभा को भंग करने और आपात्‌- 
स्थिति में अथवा मन्त्रिमण्डल के देश के काम-काज को ठीक प्रकार चलाने में श्रसफल 
होने की स्थिति में सर्वोच्च कमाण्डर के सभी अधिकार ग्रहण कर लेने का अधिकार 
होता है । 
जाकिर हुसन के समर्थक जिनमें अधिकतर कांग्रेसी नेता थे और कुछ गैर-कांग्रेसी 
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भी थे, यह दलील देते थे कि संविधान के सिद्धान्त और प्रवर्तन से यह सिद्ध हो गया 
है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि राष्ट्रपति राज्य का स्वतन्त्र अंग नहीं होता 
और उसे मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है, अर्थात्‌ राष्ट्रपति 
सन्त्रिपरिषद के परामश्श से वंघे होते हैं। एक प्रस्यात उदार राजनीतिज्ञ डा० हृदय- 
नाथ कुंजरू ने सोसाइटी फॉर डेमोक्रेसी (80०७४ णि 9श॥02०४0०५) के तत्वाव- 
चान' में 'गगाठव्कुलातत्या शिल्भ्नत॑ता:: & क्रह॒लणा5 0००7८ पर एक 
गोष्ठी-सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वतन्त्र राष्ट्रपति के चयन में निहित आपत्तियाँ 
गिनाई और विश्वास प्रकट किया कि राष्ट्रपति को केवल मन्त्रिपरिपद के परामश के 
अनुसार काये करना होता है, जोकि लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी 
होती है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों 
का स्वेच्छायूवंक प्रयोग कर सकते हों। उन्होंने फिर कहा कि राष्ट्रपति के क्रिया- 
कलाप कानूनों द्वारा नियमित होते हैं, जो संसद द्वारा बनाये जाते हैं। 6 अन्य वक्‍ताश्रों 
--भूतपुर्व विधि मन्त्री अज्ञोक सेन, भूतपूर्व सूचना मन्त्री राजवहादुर, उच्चतम न्याया- 
लय के वरिष्ठ एडवोकेट डब्लु० एस० वारलिगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूत- - 
पूर्व न्‍्यायाघीश एस० पी० सिंह तथा सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट आर० के० गर्ग 
ने डा० कूंजरू के मत का समर्थन किया । राजवहादुर ने आरोप लगाया कि “राष्ट्र- 
पति की स्वतन्त्रता” और “राष्ट्रपति के विवेकाधिकार” छाब्दों का प्रयोग वही लोग 
करते हैं जो देश में लोकतंत्रीय शासन-प्रणाली जारी नहीं रहने देना चाहते ।? 

डा० हुसेन के कुछ समर्थकों ने सुब्वाराव के आचरण के न्यायिक औचित्य 
का भी प्ररत उठाया । उदाहरणतः एक प्रख्यात न्याय शास्त्री और भारत के भूतपूर्व 
अटार्नी-जनरल एम० सी० ए० सीतलवाड ने कहा कि सुव्याराव ने देश के उच्चतम 
न्थायिक पद पर आसीन रहते हुए राजनीतिक दलों के नेताओं से अपनी उम्मीद- 
वारी के वारे में विचार-विमर्श करके वड़ी भूल की है । उन्हें उनके नाम 
का राष्ट्रपति पद के निर्वाचच के लिए सावेजनिक रूप से उल्लेख किये जाने से पहले 
ही अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये था ।* उन्होंने दलील दी कि यदि उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश उच्च राजनीतिक पदों की लालसा करने लगें, जिन पर 
वे केवल राजनीतिज्ञों की ही सहायता से पहुंच सकते हैं, तो वे अपने अत्यधिक ज़िम्मे- 


27९ मझमावाडाधा वग7॥९७, | मई, 967, पृ० 2॥ 

“आन्न्न प्रदेश उच्च न्यायालय के 00 एडवोकेटों को सुब्वाराव के कृत्य में कोई आपत्तिजनक तत्व 
प्रतीत नहीं होता था। उन्होंने सुब्वाराव के आचरण पर आपत्ति उठाने के विरुद्ध एम० सी० सीतल- 
वाड की आलोचना की और एम० सौ० चागला का उदाहरण प्रस्तुत किया जब उन्होंने एक राज- 
नीतिक पद सम्भालने के लिए वम्बई के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया था । इसके अति- 
रिक्त उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जिनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीणों ने अपने पद पर 


हा रहते हुए भी कार्यकारी पद स्वीकार किये | देखो, 7८ फ्ाफठ।हदा 27705, 4 अप्रैल 
967। ! 
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दारी के कतंव्यों को तटस्थता, निष्पक्षता और निडरतापूर्वक नहीं निभा सकेंगे। 
सीतलवाड ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता भारतीय लोकतन्त्र का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण आधार है और उसके प्रभावित हो जाने से लोकतन्त्रीय विचारों का भविष्य 
संकट में पड़ जायेगा । सुव्वाराव पर ऐसा उदाहरण स्थापित करने का आरोप लगाया 
गया, जिसमें एक न्यायाधीश ने अपने पद पर आसीन रहते हुए खुले आम प्रचार 
किया अथवा अपने लिए प्रचार करने दिया । 

कांग्रेसी नेताओं का दृष्टिकोण था कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का व्यक्ति पहली बार 
चुनाव लड़ रहा है और उसके पराजित होने से देश के भीतर व बाहर गम्भीर प्रति- 
क्रियाएँ होंगी । सर्वोदिय नेता जयप्रकाश नारायण ने कहा, “मैं सोच भी नहीं सकते 
कि देश का कोई व्यक्ति, जिसका स्वातनन्‍्त्रय आन्दोलन से तनिक भी सम्बन्ध रहा हो, 
इस समय डा० जाकिर हुसेन की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति को कैसे अधिक उप- 
युक्त समभेगा ।” उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हुसैन की पराजय से भारत को 
पुनः: विभाजित करना पड़ सकता है और देश के सर्वोच्च पद पर एक मुसलमान के 
पहुँचने से भारत की वहु प्रशंसित घर्म-निरपेक्षता को ठोस आधार मिलेगा। 

डा० हुसन को राष्ट्रपति पद के लिए 4,7,244 मत प्राप्त हुए, जबकि सुब्बा- 
राव को 3,63,97 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार डा० जाकिर हुसेन के विजयी होने के 
साथ-साथ राष्ट्रपति पद सम्बन्धी मतभेद भी समाप्त हो गया। 


राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का देहावसान--पुनः सावंजनिक मतभेद (0व0॥ 

० शिल्भता: खाता त्रा४४7॥--?ए०॥० (07ञ0एश8ए 88477) 

नियति को डा० जाकिर हुसन का पूरे कार्यकाल तक राष्ट्रपति भवन में रहना 
मंजूर न हुआ और 3 मई, 969 को उनका देहान्त हो गया । उसके दो घण्टे के भीतर 
उप-राष्ट्रपति वराह वैंकट गिरि को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई 
गई | संविधान की धारा 62 (2) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त 
होने के छः महीने के भीतर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक होता है और 
नये राष्ट्रपति पुरे पाँच वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर आसीन रहते हैं। इस 
प्रकार नये राष्ट्रपति का कार्यकाल 974 तक, अर्थात्‌ 972 के आम चुनावों के दो 
वर्ष वाद तक रहना था। चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करना तो कठिन था, 
पर 969 में ऐसा प्रतीत होता था कि 972 के आम चुनावों में शायद किसी भी 
राजनीतिक दल को लोक सभा में स्पष्ट वहुमत नहीं मिल पायेगा । कांग्रेस का विचार- 
धारा सम्बन्धी वात्सल्य (0९00ट०2 (०४९०४) समाप्त होता जा रहा था और 
जैसाकि आचाय॑े कृपलानी ने कहा था, “वह दक्षिण, मध्य एवं वामपंथियों में बंट गई 
थी और वे सव एक-दूसरे पर शक करते थे व एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य करते थे ।” 
कांग्रेस अध्यक्ष निजर्लिगप्पा ने 27 अप्रैल, 969 को दल के 72 वें वापिक अधिवेशन 
में बोलते हुए कांग्रेस जनों को चेतावनी दी कि यदि दल में व्याप्त “बरतंमान प्रवृत्ति” 
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को नहीं रोका गया तो उसके परिणामस्वरूप देश में भयानक अव्यवस्था फैल जायेगी ।/ 
इसी प्रकार तमिल नाडु कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सी० सुब्रह्मण्यम ने एक लेख 
॥एठट्टाबगगरााल ठि $605गा5ऊ 0०० कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन के विचारार्थ 
प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने 972 तक संसद में “पूर्ण गतिरोध” होने की आशंका 
व्यक्त की ।* यदि वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें किसी भी दल का स्पष्ट 
बहुमत नहीं होगा, तो राष्ट्रपति को केन्द्र में लगभग उन्हीं समस्याओं का सामना 
करना पड़ेगा जो अनेक राज्यों में जहाँ मिली-जुली (संयुक्त मोर्चा) सरकारें थीं, 
राष्ट्रपति के सामने आई थीं। उदाहरणतया, एक समस्या यह हो सकती है कि एक 
से अधिक राजनीतिक दल उन्हें बहुमत का समर्थन उपलब्ध होने का दावा करें और 
इस प्रकार सरकार वनाने के हक की माँग करें । ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती 
है कि प्रधान मन्त्री, अपने दल का समर्थन खो चुकने, अथवा अपने दल के सदस्यों द्वारा 
दल बदल लेने के कारण उन्तके दल के अल्पसंख्या में रह जाने, अथवा अन्य दलों का 
समर्थंव खो बैठने के वाद भी अपने पद से त्यागपत्र देने से इन्कार कर दें | संसद में 
अनेक दल होने पर उनमें से एक भी दल वहुसंख्या या निकट बहुसंझ्या में न होने 
और उसके परिणामस्वरूप बार-बार सरकार भंग होने की भी सम्भावना हो सकती 
थी । ये कोरी श्रटकलें ही नहीं थीं प्रत्युत भारत की राजनीतिक और आश्थिक स्थिति 
के दृष्टिकोण से अटल वास्तविकताएँ प्रतीत होती थीं | यह अनुमान लगाना कठिन 
था कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अधिकारों की क्या सीमा होगी, पर यह 
निश्चित था कि राष्ट्रपति को पहले से अधिक क्रियात्मक भूमिका निभानी होगी। 
उपयुक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति के निर्वाचन का महत्त्व वहुत बढ़ गया और 
उनके पद सम्बन्धी मतभेद पुनः जाग्रत हो गये । निर्वाचन के लिए [5 प्रत्याशी थे 
पर उनमें केवल तीन, एन० संजीवा रेड्डी, वराह वेंकट गिरि और सी० डी० 
देशमुख प्रमुख थे । प्रत्येक को किसी न किसी राजनीतिक दल व दलों का समर्थन 
प्राप्त था--रेड्डी को कांग्रेस, गिरि को सी ०पी ०आई०, सी ०पी०एम०, संयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम और मुस्लिम लीग इत्यादि छोढे राजनीतिक दलों का तथा 
देशमुख को स्वतन्त्र पार्टी, जन संघ और; भारतीय ; क्रांति7 दल का--पर उनमें से 
प्रत्येक यही कहता था कि वह निर्देलीय प्रत्याशी है। रेड्डी ने घोषित किया कि यदि 
वे राष्ट्रपति चुने गये तो वे “निष्पक्ष” रहेंगे, कि भारत के राष्ट्रपति “संविधानिक 
प्रधान होते हैं जिनकी अपनी कोई नीति अथवा कार्यक्रम नहीं होता,” और कि वे एक 
“संविधानिक प्रधान” के रूप में कार्य करेंगे ।" गिरि ने कहा, “मैं जुन 967 से किसी 
भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ।”” इसी प्रकार देशमुख ने भी कहा कि वे 


4उनके अभिभाषण के पूर्ण पाठ के लिये देखो 7876., 28 अप्रैल, 969, पृ० | व 8, 
शपूरे विवरण के लिए देखो 79., 6 अप्रैल, 969. 

०674., 4 अगस्त, 969, पृ० ., 

7॥074., 28 जुलाई, 969, पृ० ]. 
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किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखते । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस 
घारणा से प्रभावित हैं कि “राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि देश का उच्चतम 
पद समकालीन राजनीति के विचारों से अछता रखा जाए और शासक दल अथवा 
विपक्षी दल का उसमें कुछ भी हाथ न हो ।”* मुकाबला सख्त था और प्रत्येक उम्मीद- 
वार ने अपने-अपने “व्यक्तिगत घोषणापत्र” जारी किये जिनमें उन्होंने अपनी विशेष 
योग्यताओं का वर्णन किया और राष्ट्रपति के कतेव्यों और अधिकारों की अपनी- 
अपनी परिभाषाएँ बताने लगे । उनके समर्थक राजनीतिक दलों ने निर्वाचक मण्डल 
के 40,000 से अधिक मतदाताओं को गश्ती चिटिठयाँ भेज कर अपने अनुयाय्ियों से 
अपने उम्मीदवारों के लिए पूर्ण समर्थन जुटाने का अनुरोध किया । 


कांग्रेस में विग्रह--राष्ट्रपति पद का नया महत्त्व (एणाष्टा85६ ऐा(५ 89#0-- 
गल्फ़ 790787006 0०६ ?76४06६00४9४ 0#06) 
एक ओर निर्वाचन अभियान पूरे जोरों पर था, और दूसरी ओर कांग्रेस को अपने 
दल में फूट पड़ती दिखाई दे रही थी | एक घड़ा कांग्रेस अध्यक्ष एस. निर्जालगप्पा 
का अनुयायी था और दूसार प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी से निकट सम्प्को बनाये हुए 
था। निजलिंगप्पा और उनके अनुयायी रेड्डी के पृष्ठपोषक थे, पर श्रीमती गांधी 
केवल अनमने ढंग से उनकी हाँ में हाँ मिला रही थीं । निजलिगप्पा ने उनसे आग्रह 
किया कि वे कांग्रेस संसदीय दल की नेता के रूप में दल के सभी सदस्यों को आदेश 
दें कि वे रेड्डी के पक्ष में मत दें पर उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मतदाताओं 
को “अपनी अन्तरात्मा के आदेश के अनुसार” मत देने की छूट दी जानी चाहिए । 
प्रधान मन्त्री के इस आचरण का यह कारण था कि उन्हें किसी प्रकार यह भनक पड़ 
गई थी कि कुछ चोटी के नेता-- देसाई, कामराज, एस० के० पाटिल, अतुल्य घोष 
और स्वयं निर्जालगप्पा भी--उन्हें प्रधान मन्‍्त्री पद से अलग करने की योजना बना 
रहे थे, जिसके लिये वे राष्ट्रपति पद का उपयोग करना चाहते थे | यह अफवाह इतनी 
प्रबल हो गई थी कि कांग्रेस संसदीय दल के दो पदाधिकारियों --उप नेता विभूति मिश्रा 
और महासचिव श्याम धर मिश्रा को ऐसा वक्तव्य देना पड़ा कि प्रधान मन्त्री को अप- 
दस्थ करने का प्रचार “सस्ता प्रोपेगंडा” है, रेड्डी अपने सारे राजनीतिक जीवन में 
“सच्चे लोकतन्त्रवादी ” रहे हैं, तथा किसी भी राष्ट्रपति द्वारा यदि संविधानिक रीतियों 
और परम्पराओं को तोड़ने का कोई प्रयत्त किया गया तो सभी लोकतन्‍्त्रवादियों द्वारा 
उसका “विरोध” किया जायेगा जिसमें कांग्रेसी भी पीछे नहीं रहेंगे ।? किन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री और निजलिंगप्पा में मतभेद बढ़ता गया और उसका यह परिणाम हुआ 
कि इन्दिरा गांधी के समर्थक कांग्रेसी मतदाताओं ने गिरि के पक्ष में मतदान किया । 
प्रधान मन्त्री के अपने राज्य (उत्तर प्रदेश) के 8,78 द्वितीय वरीबता मतों में से 


578वव., | अगस्त, 969, पृ० 5॥ 
90. 4 अगस्त, 969, पृ० 5 ॥ 
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अधिकतर मत गिरि को मिले और उनकी विजय हुईं। यह पहला अवसर था जब 
कांग्रेस का अधिक्त प्रत्याशी पराजित हुआ | 


गिरि के निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती (ठांग्रैंई हाल्लांगा 

(रा्ाशाह४0 47 शाफ्ञाणा8 (!०णा०१ 

वराह वैंकट गिरि के विरोधी और प्रधान मन्त्री के आलोचक नए राष्ट्रपति के 
निर्वाचन को सहन नहीं कर सके और उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी । 
याचिका प्रेषित करने का कार्य, लोक सभा के निर्दलीय सदस्य अव्दुल ग़नी घर, राज्य 
सभा के संगठन कांग्रेसी सदस्य एनं० श्रीरामा रेड्डी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के 
सदस्यडा० फूलसिह, और दो प्रत्याशियों चरण लाल साहू एवं शिव कृपाल सिंह (जिनके 
नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए थे) ने किया । उनकी 
याचिकाओं में निम्नलिखित आरोप लगाये गए थे: 

() कि गिरि एवं अन्य प्रत्याशियों के नामांकन पत्र अनुचित रूप से स्थीकार 
किये गए थे तथा अन्य तीन सदस्यों के नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किये 
गए थे । 

(2) कि चुनाव अवैध था क्योंकि संघीय प्रदेणों के विधायक निर्वाचक मण्डल में 
सम्मिलित नहीं किये गए थे ! 

(3) कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए गिरि की सहमति से एक पुस्तिका 
वितरित की गई थी, जिसमें कांग्रेस के अधिक्ृत प्रत्याशी, एन० संजीवा रेड्डी को 
व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने का प्रयत्न किया गया था । 

(4) कि प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गांधी और कुछ संघीय मंत्रियों ने कुछ मतदाताओं 
पर दबाव डालने के लिए सरकारी तनन्‍्च्र का उपयोग किया था | 

(5) कि गिरि के लिए एक संसत्सदस्यथ व उसके प्रभाव आधीन व्यक्तियों के मत 
प्राप्त करने के लिए वह संसत्सदस्य जिस कम्पनी से संबद्ध था, उसे एक रेश्ा संयंत्र 
लगाने का लाइसेंस दिया गया। 

(6) कि फ़ख्नरुह्ीन अली अहमद (त्तत्कालीन विकास भन्‍्त्री) और मोहम्मद यूनिस 
सलीम (विधि उप-मन्‍्त्री) ने ऐसा साम्प्रदायिक प्रचार किया था कि यदि रेड्डी निर्वा- 
चित हुए तो उनका सम्प्रदाय खतरे में पड़ जायेगा, और 

(7) कि दिनेश सिंह (तत्कालीन विदेश मन्त्री) उत्तर प्रदेश के विधायकों पर अनुचित 
दबाव डालने के लिए लखनऊ गए थे । 

उपर्युक्त पांच याचिकाओं की सुनवाई ]2 जनवरी, 970 को सर्वोच्च न्यायालय 
की एक विश्षेप न्याय पीठ के सम्मुख आरम्भ हुई और 8 मई तक चली | गिरि ने, 
यद्यपि न्यायालय ने उनके वयान अकेले में लेने का आदेश दिया था, स्वयं उपस्थित 
होकर बयान देना अधिक उचित समझा । न्यायालय ने याचिकाओं को ]] मई को 
खारिज कर दिया, और 4 सितम्बर, 970 को विस्तृत निर्णय दिया । 
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राष्ट्रपति गिरि का केवल एक संविधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना 
(?€गंविशा (जाय 80५5 88 ग्रशालए 8 (!णाशांपरा०॥79 7690) 
गिरि की विजय के वाद कुछ ही महीनों में कांग्रेस में फूट पड़ गई और अनेक कांग्रेसी 
संसत्सदस्य विपक्ष में जा मिले | श्रीमती गांधी की सरकार अल्पमत में रह गई, पर 
द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) की सहा- 
यता से वह बच गई | राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के ही चरण चिह्नों पर 
चलते रहे और राज्य के नाममात्र के प्रधान के रूप में कार्य करते रहे | उन्होंने राष्ट्र- 
पति के अधिकारों के भिन्‍न अर्थ वा तात्पय निकालने का कभी प्रयत्न नहीं किया और 
बिना ना-तुनच किये, प्रधान मन्‍्त्री की सलाह मानते रहे । 
सितम्बर 970 के अन्तिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में भीषण सांविधिक संकट उठ 
खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री चरण सिंह ने, जो भारतीय कान्ति दल के थे, 
26 कांग्रेसी मन्त्रियों में से 3 से इस्तीफा देने की मांग की, पर उन्होंने ऐसा करने से 
इंकार कर दिया | चरण सिंह ने राज्यपाल बी० गोपाल रेड्डी से उन्हें बखास्त करने का 
अनुरोध किया । विधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों ने चरण सिंह की सरकार का समर्थन 
समाप्त कर दिया और उनके नेता कमलापति त्रिपाठी ने राज्यपाल से सुख्यमन्त्री की 
सलाह न मानने का अनुरोध किया, क्योंकि चरण सिंह कांग्रेस का समर्थन खो बैठे थे 
जबकि वे उसी के सहयोग से मन्त्रिमण्डल बनाने में सफल हुए थे। जन संघ, स्वतस्त्र 
पार्टी, संगठन कांग्रेस और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने सुख्यमन्त्री का पक्ष लिया और 
केन्द्र स्थित कांग्रेसी नेताओं ने अपने दल के सदस्यों का समर्थन किया । दोनों ओर से 
सारपूर्ण दलीलों के कारण राज्यपाल कोई निर्णय नहीं कर सके और उन्होंने राष्ट्रपति 
को सूचित किया कि राज्य में संविधानिक-तंत्र विगड़ गया है, अत: संविधान की घारा 
356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए । 
उपर्युक्त रिपोर्ट नई दिल्‍ली पहुँचने के समय राष्ट्रपति गिरि सोवियत संघ के सर- 
कारी दौरे पर थे, और कीव (₹2५) में विराज रहे थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति 
शासन लागू करने की राज्यपाल की सिफारिश स्वीकार करने के बाद केन्द्रीय सरकार 
ने तत्सम्बन्धी आदेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने के लिए एक विशेष हरकारा 
कीव भेजा । चरण सिंह ने गिरि दो एक समुद्री तार द्वारा सूचित किया कि “राष्ट्र- 
पति शासन लागू करने सम्वन्धी राज्यपाल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संविधान के प्राव- 
धानों, परम्पराओं, सर्वमान्य रीतियों और अकाट्य तथ्यों” के विपरीत है। उसी तार 
में चरण सिंह ने राष्ट्रपति से अपील की कि वे भारत लौट कर पूर्ण तथ्य और वास्त- 
विक स्थिति को प्राप्त किये व समझे विना किसी आदेश पर हस्ताक्षर न करें | किन्तु 
राष्ट्रपति ने उस आदेश पर ] अक्तृवर को हस्ताक्षर कर दिये और उसे हवाई जहाज 
से दिल्‍ली लाकर अगले ही दिन लागू कर दिया गया । 
इसके तीन महीने वाद प्रधान मनत्री इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रपति गिरि को लोक सभा 
भंग करने व मध्यावधि चुनाव कराने का जादेश देने की सलाह दी और उन्होंने बिना 
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कोई आपत्ति उठाए इस पर आचरण किया । 

राष्ट्रपति ग्रिरि द्वारा *रवड़ की मोहर' के समान कार्य करने का एक और उदा- 
हरण मार्च 973 में उड़ीसा में केन्द्रीय शासन लागू करना था। नवम्बर 972 में 
राज्य-आधारित उत्कल कांग्रेस को, जिसे एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बीजू पटनायक मे 
आरम्भ किया था, पुनर्जीवित कर दिया गया और उसी वर्ष 9 जून का उसे कांग्रेस 
में विलय करने का प्रस्ताव रह कर दिया गया । अपने अनुयायियों को सम्बोधित करते 
हुए पटनायक ने कहा कि “““अब श्रीमती नन्दिनी सत्पथी की उड़ीसा सरका र को भंग करने 
का समय आ गया है ।” कुछ ही सप्ताह बाद उन्होंने प्रगति पार्टी के नाम से एक नया 
राजनीतिक दल बनाया और जो दल एवं निर्दलीय विधायक सत्पथी के मन्त्रिमंडल के 
विरुद्ध थे उनसे कुटिलवार्ता आरम्भ की। वे 28 फरवरी, 973 को उद्योग मन्त्री नील- 
मणि रोत्रे को मन्त्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिये तैयार करने में सफल हो गए और 
उनके साथ-साथ 25 कांग्रेसी विधायक भी प्रगति पार्टी में शामिल हो गए। इन दल 
बदलने वाले विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछले पाँच महीनों से मुख्यमन्त्री एक 
“अन्तरंग मण्डली द्वारा सरकार चला रही थी, और “आन्तरिक वाद-विवाद खड़े 
करने” में व्यस्त थी और जनता से उनका सम्पर्क टूट गया था । 

कांग्रेसियों के इस प्रकार दल बदलने के कारण सत्पथी मंत्रिमण्डल बहुमत का सम- 
थंन खो बैठा और उसी दिन मुख्यमन्त्री ने अपनी नौ महीने पुरानी सरकार का त्यागपत्र 
दे दिया | इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल वी०डी० जत्ती को विधान सभा भंग करने 
की सलाह दी । उनके त्यागपत्र के कुछ ही घंटे वाद वीजू पटनायक राज्यपाल से मिले 
और अपनी वैकल्पिक सरकार वनाने का अधिकार जताया। उन्होंने राज्यपाल को बताया 
कि [40 के सदत में प्रगति पार्टी के 72 सदस्य हूँ और उन्हें 2 सी०पी ०एम०, 2 फाइ- 
खंड और 2 निर्देलीय सदस्यों का भी समथन प्राप्त है। 75 विधायकों ने स्वयं राज्य- 
पाल के सम्मुख प्रस्तुत होकर पटनायक के वैकल्पिक सरकार बनाने के दावे की 
वास्तविकता के समर्थन में प्रदर्शन किया | 

जत्ती ने विधान सभा का सत्रावसान कर दिया और श्रीमती सत्प्थी से अनुरोब किया 
,कि अन्य व्यवस्था होने तक वे अपने पद पर कार्य करती रहें । राज्यपाल ने पटनायक 
के वैकल्पिक मंत्रिमण्डल वना सकने की सम्भवता पर विचार किये विना राष्ट्रपति से 
संविधान की धारा 356 के आधीन केन्द्रीय शासन लागू करने की सिफारिश कर दी । नौ 
विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने इसके प्रति कड़ा विरोध प्रकट किया । किन्तु राष्ट्रपति गिरि 
ने प्रधान मन्‍्त्री व उनके मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर आचरण करते हुए राज्य की विधान 
सभा भंग करके 3 मार्च, 973 को प्रशासन अपने हाथों में ले लिया । मार्च 973 में 
उड़ीसा में और जून ]973 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति श्ासव लागू करने में केन्द्र ने 
कदाचित कांग्रेस के हित की रक्षा के लिए तत्परता दिखाई किन्तु उसने गुजरात में 
ऐसा करने में वड़ी हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू न करना 
कांग्रेस के हिंत में अधिक था । उत्तर प्रदेश व कई अन्य राज्यों में आम चुनाव फरवरी 
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में होते वाले थे और यह डर था कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने से अन्य 
राज्यों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के हित पर कुप्रभाव पड़ेगा | दिसम्बर 973 
और जनवरी 974 में छात्रों एवं जनता ने भीषण हिसा, अराजकता और लूटपाट 
मचाई। वे खाद्य पूति और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने की माँग कर रहे थे। 
नियम व्यवस्था का तनन्‍्त्र लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया | ग्रुजरात सरकार के मुख्य 
सचिव श्री एम०आर० दलाल एक महीने की छुट्टी पर चले गए । अनेक कांग्रेसी विधा- 
यकों और संसत्सदस्यों, सी ०पी ०आई०, जन संघ, और संगठन कांग्रेस इत्यादि विपक्षी 
दलों, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दि इष्डियन ऐक्सप्रेस और दि मदरलेण्ड इत्यादि अखबारों 
और अनेक छात्रों व अन्य युवकों ने चिमन भाई पटेल के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के त्याग- 
पन्न तथा राज्य विधान सभा को भंग करके नए चुनाव कराने की मांग की । जन संघ 
के अध्यक्ष एल०के० अडवानी ने 29 जनवरी को राष्ट्रपति गिरि को एक ज्ञापन देकर 
गुजरात मन्त्रिमण्डल को बर्ख्वास्त करने की माँग की । किन्तु केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल इस 
तथ्य को भली भाँति समभता था कि देश में कांग्रेस पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है. 
और यदि मध्यावधि चुनाव कराये गए तो हो सकता है उसे वहुमत प्राप्त न हो । अतः 
उसने राष्ट्रपति को गुजरात में केन्द्रीय शासन लागू करने व राज्य की विधान सभा 
को भंग करने की सलाह देने से इन्कार कर दिया । 
न्द्रीय सरकार ने आन्दोलन को पुलिस द्वारा दवाने का प्रयत्त किया और उसने 

अनेक बार गोली चलाई जिसमें लगभग 50 व्यक्ति मारे गए । राज्य के अ्रनेक नगरों व 
उपनगरों में कफ़ंयू लगा दिया गया और लोक जीवन पूर्णत: कुण्ठित हो गया । जब 
इन उपायों से आन्‍न्दोलनकारी श्ञात्त नहीं हुए तो कैन्द्र ने राज्य को ब्रिगेडियर ए० 
कौल की कमान में 000 सेना के हवाले कर दिया। निहत्थी और असहाय जनता 
शानन्‍्त हो गई ओर शासन अधिकारियों ने दावा किया कि “विद्रोह” श्ान्त कर दिया 
गया है। इस सारे काण्ड की श्रवधि में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल नई दिल्‍ली में वंठ कर 
विचार-विमर्श करता रहा पर एक भी मन्‍्त्री कभी मामले की यथास्थिति जाँच करने 
के लिए गुजरात नहीं गया | इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे सब 
उत्तर प्रदेश एवं श्रन्य स्थानों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे । 

कुछ दिन श्ञान्ति रहने के बाद फरवरी में हिसा व श्रराजकता फिर से भड़क उठी । 
मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन सारे राज्य में फेल या। छः और व्यक्ति पुलिस 
की गोलियों से मारे गए और इस प्रकार मृतकों की संख्या 56 हो गई राष्ट्रपति ने 
फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की और 6 फरवरी को गुजरात के मुख्यमन्त्री ने प्रधान 
मस्त्री एवं गृह मन्त्री से वार्ता के बाद दिल्‍ली में पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति 
शासन लागू करने, दल के नेतृत्व में फेरवदल करने अथवा राज्य वी विधान सभा 
भंग करने का प्रइन ही नहीं उठता | अगले दिन राज्य के तीन केन्द्रीय स्तर के 
मन्त्रियों--वित्त एवं योजना मन्त्री अ्रमुल देसाई, विधि मन्त्री दिव्य कान्त नानावती, 
तथा समाज-कल्याण मन्त्री अमर सिंह चोबरी, और एक उप-मन्त्री नवीन चन्द्र रवानी ने 
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मुख्य मन्त्री के विरुद्ध पन्द्रह आरोप लगाये और “48 घच्टे के भीतर” उनके इस्तीफे 
की माँग की । उन्होंने मुख्यमन्त्री को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया था कि "हु 
गुजरात में रक्‍्तपात रोकने के लिए, गृजरात में सामान्य स्थिति लाने के लिए, छात्रों की 
रक्षा के लिए, दल की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, और लोकतन्त्र की रक्षा 
के लिए आपके इस्तीफे की माँग करते हैं ।”" मुख्यमन्त्री की सलाह पर राज्यपाल 
के० के० विश्वानाथन ने उन सब को धारा 64 (|) से प्राप्त संविधानिक अधिकारों 
के प्रवर्तन में बर्खास्त कर दिया | 8 फरवरी को शिक्षा एवं श्रम राज्य मन्त्री, मांगन- 
लाल बड़ौत ने राज भवन के बाहर छात्रों व अध्यापकों के साथ पुलिस के “अनुचित 
व्यवहार” के विरोध में त्यागपत्र दे दिया | इस प्रकार गुजरात की स्थिति राजनीतिक, 
संविधानिक और प्रशासनिक, प्रत्येक दृष्टिकोण से बड़ी तनावयुर्ण हो गई । 
राज्यपाल का कर्तव्य था कि उपयुक्त परिस्थितियों की सूचना केन्द्र सरकार को 
भेजते और वहाँ राष्ट्रपति झासन लागू करने की सिफारिश करते पर वे चुपचाप 
तमाशा देखते रहे और ऐसी कुछ भी कार्रवाई नहीं की जिससे उनकी अपने पद की 
शपथ के प्रति सत्यनिष्ठा प्रकट होती । केन्द्र सरकार ते यह अनुभव किया कि स्थिति 
नियन्त्रण से धाहर होती जा रही है, और उसे यह्‌ आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं विपक्षी 
दल इसका राज॑नीतिक लाभ न उठायें | अतः केन्द्रीय विधि मन्‍्त्री एच० आर० गोखले 
को सारे मामले की यथास्थान जाँच करके आवश्यक सिफारिशों करने को भेजा गया। 
गोखले के यह विश्वास व्यवत करने के बाद ही कि राज्य का शासन संविधान के 
अनुसार नहीं चलाया जा सकता और राज्य में जन आन्दोलन को बड़ी संख्या में समर्थन 
प्राप्त है, राज्यपाल ने केन्द्र को अपनी ओर से रिपोर्ट भेजी | गोखले के वापस आकर 
वत्तात्त देने के बाद केन्द्रीय मम्त्रिमण्डल की राजनीतिक विपय समित्ति ने मुजरान को 
केन्द्रीय शासन के आधीन लाने का निश्चय किया | 9 फरवरी को मुख्यमन्त्री ने अपने 
मन्त्रिमण्डल का इस्तीफा प्रस्तुत किया। उसी दिन सायकाल तक राज्यपाल की 
रिपोर्ट भी नई दिल्‍ली पहुँच गई और काफी रात गए राज्य में राष्ट्रपति घरासन लागू 
किया गया | विधान सभा को भंग करने की वजाय केवल निल्लम्वित कर दिया यया ।!/ 
गुजरात की जनता जिसका नेतृत्व 'नव निर्माण समिति के छात्र एवं अध्यापक कर रहे 
थे, केवल पटेल मन्त्रिमण्डल के हटा दिये जाने से सन्तुप्ट नहीं थी। इसके बाद उसने 
राज्य की विधान सभा को भंग करने की माँग की और उसके लिए एक हिसापूर्ण आन्दो- 
लन छेड़ दिया। उन्होंने 68 के सदन में [!] विधायकों को अपने त्याग्रपत्र दैने धर 
बाध्य किया । हिंसा रोकने के लिए पुलिस को प्रतिदिन गोली चलानी पड़ती थी जिसमें 
पचास और आदमी मारे गए । केन्द्र सरकार ने घोषित किया कि बह बल प्रयाग और 


देखो, 7792 कर््गींमावों ऑंशवांध, है फरवरी, 974, १० 4॥__  _ ४: शा 

एगजरात में केन्द्रीय शासन लागू होने का यह दूसरा झवसर था । इस पढ़ते मद 9 मं 
>> पु +-86० वहां शाह्टर्पा इसने लाश का 

हितेद्ध देसाई की संगठन कांग्रेस सरकार के पराजित होने पर वहाँ रास्ट्राव झननत लाए 


गया था । 
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हिंसा के आगे नहीं फ्ुकेगी । 2 मार्च, 974 को संगठन कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई 
ने, जो पहले उप-प्रधान मन्‍्त्री भी रह चुके थे, “मरण ब्रत” आरम्भ कर दिया। इससे 
स्थिति बहुत गम्भीर हो गई और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने, जो पहले किसी धमकी के 
आगे भझुकने को तंयार नहीं था, विधान सभा को भंग करने का निश्चय किया। 5 
मार्च को राज्यपाल द्वारा तदर्थ घोषणा कर दी गईं। 


सांविधानिक प्रधान मात्र के समान कार्य करने के प्रति राष्ट्रपति गिरि की 

आलोचना (एम्रंत्रं्ा 9ती शिल्डविला। ताप णि. 568 48 8 एगार्ी-- 

00०0॥4] 680) 

चौथे आम चुनाव के वाद और फिर कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद एक ओर कांग्रेस 
और दूसरी ओर विपक्षी दलों में संघषे बहुत तीत्र हो गया और राष्ट्रपति पद, जो 
श्रभी तक दलीय नीति से अछूता था, उस पर वे छींटाकशी करने लगे जो राष्ट्रपति 
के “रबड़ की मोहर” के समान काये करने के कारण प्रभावित हुएथे । कांग्रेस की फूट 
से पूवं आलोचना के आधार एवं प्रकार का वर्णन पहले किया जा चुका है । जब 
वराह वैंकट गिरि राष्ट्रपति बने और अपने पूर्वेवर्ती राष्ट्रपतियों के ही समान कारय 
करने लगे तो विपक्षी दल उनकी आलोचना करने लगे । उन्हें गिरि के पूरे कार्यकाल 
भर उनसे शिकायत रही । उदाहरणतया 970 में जब उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय 
शासन लागू किया गया, विपक्षी दलों ने माँग की कि राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश की 
स्थिति से तिबटने के तरीके पर विचार-विमश करने के लिए संसद का एक विशेष 
अधिवेशन बुलाया जाये । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता मधु लिमये (संसत्सदस्य) 
ने विपक्षी दलों में एक प्रस्ताव का प्रारूप प्रसारित किया श्रौर घोषित किया कि वे 
उस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करेंगे । किन्तु जब उन्हें पता लगा कि राष्ट्रपति पर 
महाभियोग चलाने की कार्यविधि बहुत जटिल है और वे उसके लिए आवश्यक बहुमत 
नहीं जुटा पायेंगे तो लिमये ने अपनी योजना स्थगित कर दी । संसद का विशेष अ्रधि- 
वेशन बुलाने की माँग रद्द होने पर विपक्षी दलों ने गिरि को एक ज्ञापन दिया जिसमें 
उनकी व केन्द्रीय सरकार की कटु आलोचना की गई थी कि उन्होंने एक जैसी 
परिस्थितियों में भिन्‍त कार्रवाई की। उनका कहना था कि ऐसा रवैया प्रधान मन्त्री व 
उनके दल के राजनीतिक हितों की सुविधा के लिए किया गया था | उ न्होंने यह भी 
आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय शासन लागू करने के आदेश 
पर अपने विदेश (रूस) प्रवास में हस्ताक्षर किया, और संभव है कि यह उन्होंने 
विदेशियों के परामर्श से किया होगा।* 

2 अक्तूबर 970 की घोषणा को संग्रुक्त सोशलिस्ट पार्दी के उत्तर प्रदेश पालिया- 
मेन्टरी बोर्ड के सदस्य घर्मवीर गोस्वामी, और उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य 


727684., 6 अक्तूबर, 970॥ 
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शिवपुजन पटेल ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में इस आधार पर चनौती दी कि 
राज्यपाल रेड्डी ने सुख्यमन्त्री की कांग्रेसी मन्त्रियों को बर्खास्त करने की सलाह नहीं 
मानी, और उसके स्थान पर राष्ट्रपति को धारा 356 के आधघीन राज्य का शासन 
अपने हाथ में लेनें की सलाह दी | रिट याचिका खारिज कर दी गई और न्यायालय 
ने कहा कि संविधान की घारा 36 के प्रावधानों के कारण वह राष्ट्रपति की 
घोषणा की बैधता के प्रइतत पर विचार नहीं करेंगी । उस घारा में राष्ट्रपति एवं 
राज्वपालों को अपने कतेव्य पालन में किये गए किसी भी कार्य के लिये किसी न्‍्याया- 
लय में नहीं बुलाया जा सकता | न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय, घारा 
63 (2) के प्रावधानों के अनुसार वध है ।** 

27 दिसम्वर, 970 को जब गिरि ने लोक सभा भंग की तो विपक्षी दलों के 
नेताओं ने श्रापत्ति की कि राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री की सलाह नहीं माननी चाहिए 
थी, और लोकसभा को भंग करने व सध्यावधि आम चुनाव कराने का आदेश देने 
की बजाय उन्हें विपक्षी दलों द्वारा वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनाने की सम्भावना पर 
विचार करना चाहिए था । मध्यावधि चुनाव कराने के आदेश को उन्होंने “अवैध 


एवं “अनीतिपूर्ण” बताया ॥ 


737874., 20 अक्तूबर, 4970 । 

34 इस प्रश्न पर कि राष्ट्रपति, प्रधान मन्द्नी द्वारा दी गई लोक सभा भंग करते की सलाह को, बस्वी 
कार कर सकते हैं अथवा नहीं, न्यायशास्त्रियों और संविधानिक विधि के विशेषज्ञों के निम्नलिखित 
विचार थे । 

डा० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये विचार व्यवत किये थे ; 

“ग्रदि चाहे तो राजा विपक्ष के नेता को आगे आकर सरकार बनाने का आदेश दे सकता था ताकि 
जो प्रधानमम््ी सदन को भंग कराना चाहता था, उसे बर्खास्त करके विपक्षी नेता सरकार का काम- 
काज अपने हाथ में ले सके और संसद को भंग न करना पड़े । यदि राजा विपक्षी नेता या किसी भी 
क्षय संसत्सदस्प को शासन करने त्था सरकार का काम चलाने के लिए राजी न कर पाये तो उसे 
सदन भंग करना ही पड़ेगा । 

४इसी प्रकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति सदन के विचारों का परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि सदत 
भंग किया जाने पर सहमत है अथवा सदन इस वात पर सहमत है कि उसे भंग किये बिना किसी 
अच्य नेता द्वारा काम चलाया जाये । यदि वे देखें कि भंग करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है तो 
उन्हें एक संवंधानिक राष्ट्रपति के समान अवश्य ही प्रधानमन्ती को सदन भंग करते की सलाह मान 
लेनी होगी'““मैं समझता हूँ कि हमें दलीय नेताओं और पूरे सदन के बीच ठीक-ठीक निर्णय करने 
के मामले में राष्ट्रपति पर भरोसा करना चाहिए । 

दुर्गादास बसु ने संविधान पर अपनी टिप्पणी में लिखा कि यद्यपि राष्ट्रपति की सामान्यता मन्त्रियों 
की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, कुछ ऐसे भी मामले होंगे जिनमें उन्हें अपना व्यप्तिगत 
निर्णय करने की छूट देनी होगी, क्योंकि एक तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि मन्ती की सलाह 
उपलब्ध न हो, अथवा वह ऐसी हो कि उस पर आचरण करना सम्भव न हो | ऐसे मामले प्रधान 
मन्दी की नियुक्ति और संसद भंग करते सम्बन्धी होते हैं । 

किन्तु राष्ट्रपति को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि संविधानिक प्रधान की स्थिति निष्पक्ष होनी 
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राष्ट्रपति गिरि की संविधानिक कठपुतला मात्र के नाम से आलोचना का तीसरा 
अवसर मार्च 973 में आया जब उड़ीसा में केन्द्रीय शासन लागू किया गया । जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है जव कांग्रेस विधायक दलीय नेता श्रीमती नन्दिनी 
सत्पथी ने अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र दे दिया तो उत्कल कांग्रेस के नेता बीजू 
पटनायक ने मन्त्रिमण्डल बनाने के अधिकार का दावा किया, पर उन्हें ऐसा अवसर 
दिये बिना उड़ीसा में केन्द्रीय शासन लागू कर दिया गया | 

वीजू पटनायक ने कहा कि “कांग्रेस .की अन्तरंग मण्डली का निर्णय अत्यन्त 
अलोकतन्त्रीय एवं असंवंधानिक है ।” विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में खूब शोर 
मचाया, राष्ट्रपति के कृत्य को “असंवधानिक, अनैतिक और अवांछित” बताया, और 
आरोप लगाया कि वह कूटनीति द्वारा उत्प्रेरित है । राज्य सभा में संगठन कांग्रेस के 
तेता महावीर त्यागी ने, जो पहले केन्द्रीय मन्त्री रह चुके थे, कहा कि राष्ट्रपति को 
“संविधान की लज्जापूर्ण अवहेलना सहित रबड़ की मोहर के समान” कार्य करने के 
कारण अपदस्थ किया जाना चाहिए। जन संघ के महासचिव सुरेन्द्र सिह भण्डारी ने एक 
संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका दल राष्ट्रपति द्वारा “अपने ऐच्छिक अधिकारों 


चाहिए और वे किसी एक राजनीतिक दल का हित साधन न करने लगें। दुसरी ओर, सदन भंग 
करने की सलाह देते समय प्रधानमन्त्री का भी यह कर्तव्य है कि सदन भंग करने के अधिकार का 
“दलीय उद्देश्य से दुरुपयोग न हो ।” 

प्रोफेसर बसु का मत है कि सदन भंग करने की सलाह देने का उचित कारण केवल तभी उत्पन्न 
होता है, जब नए मसले पैदा होते के कारण मतदाताओं से तया आदेश प्राप्त करना अनिवार्य हो 
जाये और निर्वाचित प्रतिनिधियों से उचित आदेश प्राप्त न होता हो । 

ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ डा० ई० सी० एस० वाडे का यह दृष्टिकोण था कि सदन भंग करने से 
इतकार करना केवल तभी उचित होगा, जब वर्तमान संसद अभी सजीव हो और अपने कतंव्य करने के 
योग्य हो । आम चुनाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषत: जबकि पहला 
और आम चुनाव कुछ ही समय पूर्व हो कर चुका हो, अधिपति (80५2८7227) ऐसा प्रधान मन्त्री ढू ढ़ 
सकता हो जो यथोचित काल के लिए संसद में कार्यवाह बहुमत से सरकार चलाने को सहमत 
हो । 

प्रिटेन के ही सर आईवर जेनिग्स का कहना था कि इस मामले में सदेव अधिपति को प्रधान मन्‍्त्री 
की सलाह अवश्य मान लेनी चाहिए । लेकिन वे मानते थे कि वड़ दलों के टूट जाने, संविधान का 
संतुलन बदल जाने, और उस परिस्थिति में राजा का परमाधिकार अधिक महत्वपूर्ण हो जाने की 
स्थिति में अधिपति संसद भंग करने से इन्कार भी कर सकता है । 

मधोक ने संविधान शास्त्री की वजाय व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किये ! 
उनका कहना था कि अकेले प्रधान मन्त्री के कहने से लोक सभा भंग करना 'अरनतिक' श्रौर “अन्यायपूर्ण! 
होगा | वे चाहते थे कि ऐसे मामिक श्रश्त पर सारा मन्त्रिमण्डल सामूहिक निर्णय करे। उन्होंने 
दलील दी कि प्रधान मन्त्री का मानसिक परेशानो हो रही है क्योंकि उनके पृष्ठ पोषक दल सत्ता में 
अपने भाग की मांग कर रहे हैं और यदि प्रधान मन्त्री उन्हें कुछ रे अधिकार दे दें तो उससे 972 में 
उनके दल की चुनाव की श्राशा कम हो जायेगी । उन्होंने कहा कि प्रधान भन्त्री के अतिरिक्त कोई 
लोक सभा भंग होने के पक्ष में नहीं है। 7क्षंव> 24 दिसम्बर, 970, १०३ । 
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के पक्षपात पूर्ण प्रयोग के लिए” उनके विरुद्ध महाभियोग चलायेगा । किन्तु जब उसने 
देखा कि यह कार्य दो-तिहाई बहुमत के समर्थन के बिना सम्भव न होगा, तो यह विचार 
छोड़ दिया गया 

उड़ीसा के 74 विधान सभा सदस्यों ने अपने राज्य के उच्च्च न्यायालय में एक रिट 
यात्रिका प्रस्तुत करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की “बैधता” को चुनौती दी । 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने याचिका रद्द कर दी और निर्णय सुनाते हुए 
अपना मत व्यक्त किया कि धारा 356 के अन्तगंत घोषणा करने में विश्वास तथा 
विश्वास का आधार दोनों ही आत्मानुभूतिमूलक (5प्र/ं०८०४४०) हैं और उनका 
व्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की घोषणा को रह करने के 
लिए कोई रिट नहीं चल सकती | उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण व्यक्त 
किया, वह उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए उस निर्णय के अनुरूप था जो 
उसने ऐसी ही स्थिति में 970 में दिया था ! 

फरवरी 974 में जिस प्रकार एवं जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया 
गया, उसकी भी विपक्षी दलों ने खूब आलोचना की । उन्होंने कहा कि धारा 356 को 
केन्द्र में शासक दल ने केन्द्र एवं राज्यों में अपने राजनीतिक हितों की उन्नति एवं 
संरक्षण का एक सुलभ एवं आसान उपकरण बना लिया है, कि राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट 
भेजना प्रधात मन्त्री के हित से मेल खाने या मेल न खाने पर निर्भर करता है; राष्ट्रपति 
केवल एक रबड़ की मोहर बन कर रह गए हैं और उनकी सन्तुष्टि वास्तव में तथा 
सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए प्रधान मन्त्री एवं उनके दलीय साथियों की संतुष्टि 
होती है । किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये या न किया जाये, 
इसका निर्णय संविधानिक दृष्टिकोण की बजाय मुख्यतः: राजनीतिक आधार पर किया 
जाता है। 


उच्चतम न्यायालय ने धारा 74 को आदेशात्मक बताया ($एफाश्या6 (0एा 
58895 /7॥006 74 5 'थ७09(077 ) 

देश के राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति की प्रधान मंत्री व उनके मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर 
रबड़ की मोहर के समान हस्ताक्ष र करने के लिए आलोचना करके रह गये, पर मद्रास 
उच्च न्यायालय के एक एडवोकेट यू० एन० आर० राव, इस मामले को न्यायालय में 
ले गये । उन्होंने लोक सभा भंग कर दिये जाने के वाद श्रीमती गांधी के अपने पद पर 
बने रहने के प्रति आपत्ति उठाई । उनका कहना था कि जब लोक सभा ही नहीं है तो 
उनकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी । उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में 
एक श्रधिकार प्रिच्छा (वुए० फध्यपरधा0) रिट याचिका भ्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना 
की कि श्रीमती गांधी और उनकी परिषद का सत्तारूढ़ रहना अवैध घोषित किया जाए । 
किन्तु उतकी रिट याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने उच्चतम न्याया- 
लग में झपील की । मुझुष न्‍्यायाधीश एस० एुश० सीकरी ने उसे वहाँ भी ख्ररिज कर 
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दिया । 27 मार्च, 497] को सीकरी ने निर्णय दिया कि संविधान की घारा 74, जिसमें 
यह निदिष्ट किया गया है कि “राष्ट्रपति को अपना कार्य निपटाने में सलाह एवं मदद 
देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रि परिषद होगी,” आदेशात्मक है और 
राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह एवं सहायता के विना अपना कार्य नहीं कर सकते । 
न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि संविधान का यह तात्पय नहीं है कि केन्द्र में राष्ट्रपति 
का शासन हो । यद्यपि मंत्रिपरिषद का अपने पद पर बने रहना राष्ट्रपति की मर्जी 
पर निर्भर करता है, जब तक वह मर्जी वापस न ले ली जाए प्रधान मंत्री और मंत्रि- 
परिषद का अपने पदों पर बने रहना वध होगा | न्यायालय ने घोषित किया कि जिन 
दिनों लोकसभा सत्र में नहीं होगी अथवा भंग हो चुकी होगी, सदन के प्रति मंत्रिपरिषद 
का “सामूहिक उत्तरदायित्व” लागू नहीं होगा । यदि “इस धारणा को स्वीकार कर 
लिया जाए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विना शासन चला सकते हैं” तो, सीकरी ने 
कहा, कि “यह कार्यपालिका की कल्पना में आमूल परिवतेन होगा । 7४ 

शमझेर सिंह और ईश्वर चन्द अग्रवाल की रिठट याचिकाओं को भी उच्चतम न्या- 
यालय ने इसी आधार पर निपटाया। वे दोनों पंजाब न्यायिक-सेवा में प्रोबेशनर नन्‍्या- 
यिक्र अधिकारी थे । सम्बन्धित मंत्री ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की सलाह 
मानकर, राज्यपाल को पूछें बिना अथवा उनके स्वयं सच्तुष्ट हुए बिना, इन दोनों अधि- 
कारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी थीं। एक अधिकारी की सेवा समाप्त करने का निर्णय 
राष्ट्रपति के शासन काल में किया गया था, पर उसका क्रियान्वयन मुख्यमंत्री द्वारा 
किया गया था क्‍योंकि इस अवधि में राष्ट्रपति का शासन वापस उठा लिया गया था | 
उनकी प्रोवेशन को समाप्त करने के आदेश को इस आधार प्र चुनौती दी गयी 
क्योंकि संविधान के तहत इनकी नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को होता है (केन्द्रीय 
सेवाओं में राष्ट्रपति को), अत: उन्हें राज्यपाल द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता था | 
अपील-कर्त्ताओं के वाद का सार यह था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ब्रिटिश मलिका 
के “संविधानिक भाई-भतीजे ” मात्र नहीं हैं प्रत्युत वे सत्ता के वास्तविक उपभोकवता हैं 
जो उन्हें स्पष्ट रूप से संविधान से प्राप्त होती है । 

उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि “व्यवहार में पूर्णतः, राष्ट्र- 
पृति का अर्थ, मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद होता है और उनका मत, सन्तुष्टि, अथवा निर्णय 
संविधानिक रूप से तभी प्राप्त होते हैं जब उनके मंत्रियों का वह मत सन्तुष्टि अथवा 
निर्णय हो जाए।' न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्णाअय्यर और न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती 
ते, जिन्होंने निर्णय दिया था, कहां कि संविधान की रूपरेखा के अनुसार राष्ट्रपति 


75राज्य के उच्च न्यायालय ने इसी दलील के आधार पर एक और अपील खारिज की जिसमें राज्य 
की विधान सभा भंग होने के वाद तमिल नताड्‌ के मुख्यमंत्री एम० करणानिधि और उनकी मंत्विपरिपद 
के अपने पद पर वने रहने को चुनौती दी गयी थी । यह बपील एक अन्य एडवोकेट के० एन० राज- 
गोपाल ने की थी । उच्च व्यायालय ने फैसला दिया कि विधान सभा भंग हो जाने के बाद राज्य में 
संविधानिक तंत्र भंग हो जाने का प्रश्न ही वहीं रह गया | देखो 70/6., 8 मार्च, 97[, प० 44 
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(अथवा राज्यपाल) के “कार्यभाग” और सरकार के “कार्य” मंत्रियों के होते हैं, राज्य 
के प्रधान के नहीं | उन्होंने कहा कि फिर भी, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति एक 
“कठपुतलीमात्र” नहीं है और उन्हें “पुछे जाने, प्रोत्साहन देने और चेतावनी देने” का 
अधिकार विद्यमान रहेगा । न्यायमूर्तियों ने आगे कहा कि “मंत्रियों की सलाह के अनु- 
सार कार्य करने से यह अनिवार्य तात्पर्य नहीं होता कि मंत्री के सभी विचारों 
को तुरंत स्वीकार किया जाता हो । राष्ट्रपति किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई के लिए 
अपनी सभी आपत्तियों का वर्णन कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो अपने तत्का- 
लीन मंत्रियों को पुनंविचार करने के लिये कह सकते हैं। मंत्रिमण्डल की सलाह तो 
केवल अन्त में माननी होती है ।7९ 

अनेक विपक्षी दलों का यह मत था कि राष्ट्रपति के लिये प्रधानमन्नी व उनकी 
मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य नहीं है। अत: संविधानिक और संसदीय 
अध्ययन संस्थान (79706 ०0 एजाशापा0ार्ों शावे एश्लायआशशाधशिए 5$0065) 
ने लोक सभा भंग होने सम्बन्धी संविधानिक समस्याएँ ((०ऋश्याप्रांणाश तुप्ट४४०5 
टांग (40 ० 995507॥07 ० .0 880॥8) विपय-वस्तु पर नई दिल्‍ली में 
एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें प्रस्यात न्यायशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को 
भाग लेने के लिए आपंत्रित किया गया। निम्नलिखित वक्‍ताओं के नाम उल्लेखनीय 
थे--हृदयनाथ कुंजरू, एस० के० दास (भारत के भूतपुर्वे भुख्य न्यायाधीश), जॉर्ज 
वर्गीज, बलराज मधोक, वी० के० पी० सिन्हा, तारकेश्वरी सिन्हा, अजीत प्रसाद जैन 
और एल० एम० सिघवी । लगभग सभो वक्‍ताओं ने यह विचार प्रकट किये कि 
राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की “सहायता व सलाह” से “बंधे” होते हैं, और राष्ट्रपति संघ 
की कार्यकारी सत्ता का उपभोग “उस सहायता व सलाह” के बिना नहीं कर सकते । 


मल्यांकन (808 #फण भं5७) 
विपक्षी दलों के अनेक राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रपति के विवेक और स्वतंत्र निर्णय के 
अधिकार को स्वीकार किया पर जिन व्यक्तियों मे अब तक इस पंद पर कायें किया 
वे राज्य के संविधानिक प्रधान के समान ही कार्य करते रहे | इसके मुख्यतः: दो कारण 
रहे हैं। एक यह कि अव तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि केन्द्र में उत्पन्न 
गतिरोध को सरकार में परिवर्तन करके अथवा लोक सभा भंग करके सुलझाने की 
आवश्यकता पड़ी हो । कांग्रेस विग्रह के वाद के योड़े से अन्तराल को छोड़ कर स्देव 
लगभग स्पष्ट बहुमत में रही है और इससे राजनीतिक स्थिरता वनी रही है। यदि 
संयोगवश कभी इस परिस्थिति में परिवतेन हुआ और कोई भी दल स्थायी सरकार 
ने वना सका तो सम्भावना यही होगी कि राष्ट्रपति को अपने अधिकारों का स्वतंत्र 
उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी । 

अभी तक सभी राष्ट्रपतियों द्वारा प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिपद की सहायता 


760 6., 26 पश्रगस्त, [974, पु० 8। 
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व सलाह से काम करते रहने का दूसरा कारण यह है कि नेहरू और श्रीमती गांधी 
दोनों ने ही सदैव ऐसे व्यक्षित को राष्ट्रपति बनाने का ध्यान रखा जो प्रधान मंत्री से 
विरोध न करे । यद्यपि सभी राष्ट्रपति श्रेष्ठ निष्ठापूर्ण, अदम्य देश-भक्ति पूर्ण और 
प्रत्यन्त वुद्धिमान व्यक्ति थे, पर प्रधान मंत्री बड़ी सतकंतापूर्वक केवल ऐसे ही 
व्यक्तियों को राष्ट्रपति पद के लिये चुनते थे जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रवल 
न थी । इसके लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड कदाचित यही रहा है कि 
राष्ट्रपति सत्ता का वैकल्पिक केन्द्र न बन जाए । श्रीमती गांधी ने अपने पिता के 
अनुभव का लाभ उठाया जिन्हें विशेष अवसरों पर राजेन्द्रश्रसाद और राधाकृष्णन के 
विरोध का सामना करता पड़ा था । संजीवा रेड्डी के नामांकन को समर्थन प्रदाव 
करने के बाद श्रीमती गांधी ने इसलिये हाथ खींच लिया कि उन्हें किसी प्रकार यह 
शंका उत्पन्न हो गयी थी कि कांग्रेस में उनके प्रतिद्वन्द्दी उनको प्रधानमंत्री पद से 
हटाने की योजना वना रहे हैं जिसके लिये वे राष्ट्रपति से काम लेना चाहते हैं। 
उन्होंने फ़॒रुद्दीन अली अहमद को इसलिये चुना कि वे बिलकुल विनम्र और 
सीघे-सादे होने के अतिरिक्त उनके विश्वस्त व्यक्ति और पारिवारिक मित्र भी थे |” 

कुछ तो अपनी प्रकृति और स्वभाव के कारण और कुछ अपने पद की प्रकृति 
के कारण, राष्ट्रपतियों ने जब भी कोई दृढ़ रवैया अपनाने की सोची, वे ऐसा नहीं 
कर सके ! डा० राजेन्द्प्रसाद ने हिन्दू कोड बिल के बारे में अपने विचार नेहरू से 
कहे, पर नेहरू के अडिग रहने पर उन्होंने चुपचाप हस्ताक्षर कर दिये। डा० 
राधाकृष्णन के कार्यकाल में राजस्थान के 93 संयुक्त मोर्चा विधान सभा सदस्य 
अपना बहुमत प्रदर्शित करने और मंत्रिमण्डल बनाने का अ्रधिकार माँगने के लिये स्वयं 
राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत हुए । उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री से स्पष्टीकरण माँगा, 
पर गृहमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया और विधान सभा भंग करने की घोषणा को 
निरस्त करते सम्बन्धी भी कोई कार्रवाही नहीं की | जुलाई 967 में मध्यप्रदेश में भी 
ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई । वहाँ भी संयुक्त मोर्चे ने ऐसा ही दावा किया और डा० 
जाकिर हुसत से भेंट की । उन्होंने भी असमर्थता प्रकट की । एक बार एक विपक्षी संसद 
सदस्य ने डा० जाकिर हुसन से शिकायत की कि केन्द्र का एक कनिष्ठ मंत्री अपने 


77]974 में एच०एन० पंडित ने, जोकि एक पत्चकार होने के साथ-साथ संविधानिक विधि के छात्न 
भी हैं, एक पुस्तक 776 #॥गरार रबीएंडाशक 2/287व्रंशा-.4 औश? ('कटलका गा पांव 
लिखी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के चयन में प्रधान मंत्री की भूमिका का सर्वेक्षण किया । विस्तृत 
झध्ययन के लिए इसी पुस्तक का अध्याय छ: देखिये | यद्यपि श्रीमती गांधी चाहती थीं कि राष्ट्रपत्ति 
उनकी सलाह एवं निर्णयों पर सर्दव अन्धस्वीकृति की मोहर लगायें, पर उन्हें यह अच्छा नहीं 
लगता था कि जनता राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द कहे । 2] जुलाई, ]974 को कांग्रेस संसदीय दल 
की सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा “हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो रबड़ की मोहर के रुप में 
कार्य करे । उनका अपना दिमाग होना चाहिए और वे अपने निर्णय से कार्य करें।” उन्होंने आगे 
स्पष्टीकरण किया कि यह वात और है कि देश शासन में “सहयोग” से उन्‍तरति का मार्ग प्रशस्‍्त 
होता है। देखो, 7#९ ऑपबाए/द्श जगधरठ, 22 जुलाई, 974, पृ० 4| 
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एक रिश्तेदार के नाम से कालीन उद्योग चला रहा है और श्रमिक-विधि और अन्य 
विनियमों की गिरफ़्त से वचने के लिये अपनी अधिकारपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग कर रहा 
है । शिकायत के साथ मामले के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आवश्यक प्रलेख भी प्रेषित 
किये गये थे । डा० हुसेत ने तुरन्त कहा कि आवश्यक जाँच के वाद मन्त्री को दण्ड 
अवश्य दिया जाना चाहिए। वे प्रधानमंत्री को एक जाँच-समिति नियुक्त करने का 
आदेश देवा चाहते थे पर उनके सचिवालय ने उन्हें बताया कि ऐसा आदेश देना राष्ट्र- 
पत्ति के अधिकरार-क्षेत्र के वाहेर है। कहा जाता है कि यह टिप्पणी देखने के बाद उन्होंने 
हा था, “इससे मुझे केवल तकतीकी सन्तुष्टि प्राप्त हुई है पर नैतिक सन्तुष्टि नहीं ।” 
मामला यहीं समाप्त हो गया और वे मंत्री को अपदस्थ नहीं करा सके | 
राष्ट्रपति गिरि के कार्यकाल में भी ऐसी ही घटनाएँ हुईं। कहा जाता है कि 
उन्होंने रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को मई 974 में हड़ताल करने वाले रेल कर्म- 
चारियों के साथ नम्नता का व्यवहार करने की सलाह दी थी, किन्तु मंत्री महोदय ने 
'उनके आग्रह की परवाह नहीं की । उन्होंने केन्द्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश के ट्टिभाजन 
संबंधी आन्दोलन से भी सहातुभूतिपुर्वक निपटने का आग्रह किया (इस मामले में उन्हें 
स्वयं भावुकतापुर्ण रुचि थी) पर इसमें भी वे कुछ न कर सके । उन्होंने कहा कि यदि 
मंत्रिपरिषद, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, उनकी अवहेलना करने का निश्चय करे. 
तो वे कुछ भी न कर सकेंगे। अस्त में उन्होंने कहा, “मैं सुझाव दे सकता हूँ, समझा 
सकता हूँ, तर्क कर सकता हूँ, पर अन्तत: मुर्के विधेयकों और अध्यादेशों पर हस्ता- 
क्षर करने पड़ते हैं। सभी राष्ट्रपति यह सममभते थे कि वे किसी संवैधानिक अधिकार 
का उपयोग नहीं कर सकते, अतः वे केवल “नैतिक अधिकार” का उपयोग करते रहे ।” 
अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के विपय में यह एक रोचक तत्त्व है कि अपने राष्ट्र- 
पति भवन आवास की अधिकतर अवधि में उन्होंने अपनी अधिकार हीन एवं असहाय 
अवस्था का कभी ज़िक्र तक नहीं किया, पर अपने कार्यकाल की समाप्ति के निकट 
पहुँच कर अवश्य उन्होंने देश के राजनीतिज्ञों द्वारा, जिनमें अधिकतर शासक दल के थे, 
जिस प्रकार भारतीय समाज के राजनीतिक, सामाजिक, एवं नैतिक जीवन का निदेशन 
एवं व्यवस्थापन किया जा रहा था, उसके प्रति अपनी निराशा प्रकट की । संविधान 
सभा के अध्यक्ष पद से बोलते हुए डा० राजेन्द्रप्रसाद ने स्पष्ट कहा था कि भारतीय 
गणतन्त्र के राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करना 
होगा । किन्तु जब वे अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के निकट थे तो 28 नवम्बर 
960 को नई दिल्‍ली में इण्डियन लॉ इंस्टिट्यूट के भवन का उद्धाटन करते हुए अपने 
भाषण में देश के संविधान-पंडितों से इस तथ्य का अध्ययन करने व खोज करने का 
आग्रह किया कि “भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यभाग में ब्रिटिश सम्राट 
के अधिकारों व कार्यभाग की अपेक्षा क्या कमी है ।” उन्होंने इस तथ्य की भी जाँच 
करने का आग्रह किया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उसे अपदस्थ करने की जो 
विधि है, उसके कारण, संविधानिक दृष्टिकोण से भारत के राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश अधि- 
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पति में क्या अन्तर है ।78 
राष्ट्र के नाम अपने अन्तिम गणतन्त्र दिवस प्रसारण में डा० राधाकृष्णन ने कहा, 
“हम देशव्यापी अयोग्यता और अपने साधनों की क्रुव्यवस्था को कभी क्षमा नहीं कर 
सकते ।” अपने पद का कार्य भार त्यागने से पूर्व जनता के नाम सन्देश में उन्होंने सर- 
कार के कार्य-संचालन के प्रति अपना असन्तोष प्रकट किया और उसकी असफलताएँ 
बताईं। उन्होंने कहा, कि हम पीस डालने वाली गरीबी और स्वार्थ-सेवी धन को वर्दाश्त 
नहीं कर सकते । भूखे और बेरोजगार लोग क्रान्ति लाते हैं । आत्मश्लाघा और प्रशासन 
में अ्रष्टाचार से प्रतिनिधि सरकार में विश्वास प्रेरित नहीं हो सकता*** 7 मई, 
967 को संसत्सदस्थों को अपने विदाई भाषण में उन्होंने राजनीतिज्ञों को जनता के साथ 
मिलकर न चलने के लिए पुनः फटकारा । उन्होंने कहा, “राजनी तिज्नों से तात्पय स्वार्थी 
एवं नृशंस व्यक्ति नहीं होते, प्रत्युत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में दुःखी मान- 
बता के लिए सहातुभूति एवं सहृदयता हो ।” 
डाँ० जाकिर हुसेन अपना कार्यकाल पूरा करने से बहुत पहले चल बसे, अतः उन्हें 
इस प्रकार के विचार प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिला। वराह वैंकट गिरि ने, 
जिन्हें उनके अधिकतर कार्यकाल में श्रीमती गांधी की रबड़ मुहर कहा जाता रहा, 28 
जुलाई, 973 को लखनऊ में गांधी भवन का उद्घाटन करते हुए सभी दलों के राज- 
नीतिज्ञों की भत्सेवा की । कांग्रेस के बारे में उन्होंने ऐसा कहा बताते हैं कि श्रीमती 
गांधी ने पिछले आम चुनावों में जिस भारी बहुमत की “इच्छा की थी और प्राप्त किया! 
था, उनके सतत प्रयत्नों के वावजूद उसके वांछित परिणाम नहीं निकले । अन्य दलों 
के राजनीतिज्ञों के बारे में उन्होंने कहा कि वे जमाखोरी और चोरवाज़ारी करते हैं । 
उन्होंने समाज का नैतिक स्तर गिराया है, और उनमें से अनेक विधान सभाओं के 
सदस्य बनने के सर्वेथा अयोग्य हैं। देश की आम हालत के बारे में, युगों पुरानी मानस 
पीड़ा व्यक्त करते, हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को आदेश 
देने का अधिकार है (उत्तर प्रदेश में उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था) कि वे 
उनके सलाहकार और सचिव उपनगरीय एंवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जमाखोरों को 
पकड़कर हथकड़ियों में बाँध लायें । नैतिक स्तर की गिरावट का ज़िक्र करते हुए 
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने तथा अन्य महानुभावों ने 9]8-20 में एक भी पैसा खर्च 
किये विना चुनाव लड़े थे। किन्तु आज के युग में भ्रष्टाचार, कुन्वापरवरी, सम्प्रदायवाद 


39एच० एन० पण्डित ने लिखा है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण के तत्व जवाहरलाल नेह॒कू को 
पहले से पता लग गया था और वे बहुत कुद्ध हुए थे ।वे उपयुक्त समारोह के स्थल पर समय से पहले 
पहुँच गए और संस्थान के अधिकारियों को आदेश दिया कि भाषण की प्रतियाँ श्रोताओं में वितरित 
न की जायें । बाद में जब वकीलों, न्यायाधीशों और राजनयिक आयोगों के नेताओं ने प्रतियां माँगी तो 
संस्थान के अधिकारियों ने देने से इन्कार कर दिया । पण्डित ने यह भी लिखा है कि भारतीय अभि- 
लेख पुस्तकालय की यह प्रथा थी कि राष्ट्रपति के सभी भाषणों के संग्रह रखे जायें, पर इस भाषण को 
विशेष रूप से नहीं रखा गया । देखो 7ह74., पृ० 9-2 । 


राष्ट्रपति और भारतीय राजनीति ]6] 


इत्यादि ढेरों बुराइयाँ विद्यमान हैं ।* 

अपने कार्यकाल की समाप्ति के निकट पहुँचते-पहुँंचते गिरि अधिक कट आलोचक 
हो उठे । उनके राष्ट्रपति भवन झावास की अवधि अगस्त 974 तक थी । नव वर्ष 
के दिन उन्होंने कहा कि भारत में निष्ठा, चरित्र और अनुशासन का “सबसे अधिक ह्वास” 
हुआ है।”? 9 फरवरी को उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं का व्यापार अपने हाथ में 
लेना असफल रहा है ।? 26 जून को चण्डीगढ़ में लाला अचिन्तराम आडिटोरियम का 
शिलान्यास करते हुए राष्ट्रपति ने खेद प्रकट किया कि आज के भारतीय समाज की 
विशेषताएँ सिद्धान्त विहीन राजनीति, बिना परिश्रम के वैभव, अन्तरात्मा के विना खुशी, 
चरित्र बिना ज्ञान, नैतिकताविहीन व्यापार, मानवतारहित विज्ञान तथा बलिदान रहित 
: पूजा रह गई हैं ।” सरकार द्वारा मई ]974 की रेल कर्मचारियों की हड़ताल जिस 
प्रकार दबाई गई, उसके प्रति उन्होंने प्रधान मन्‍्त्री से अपनी गहन असहमति प्रकट की । 
यह सोचना तकंसंगत होगा कि गिरि श्रीमती गांधी से इतनी स्पष्ट वार्ता केवल इस- 
लिए कर सके कि उनके सम्बन्धों में पहली सी मधुरता नहीं रह गई थी और उनका 
राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करना निश्चित हो गया था। फ़लरुद्दीन अली अहमद 
राष्ट्रपति भवन में अगस्त 974 में पघारे हैं और अभी तक उनका आलोचना व टीका- 
टिप्पणी करते का समय नहीं आया है । कदाचित अपने कार्यकाल के अन्त के निकट वे 


भी अपने पूर्वंगामियों का ही अनुसरण करें । 


अध्याय 8 


भारत का प्रधान मंत्री 
(%6 ए7 'शांप्रांडश' ण 08) 


ब्रिटिश राजनीतिक पद्धति के समान भारत में भी “औपचारिक कार्यपालिका' और 
ध्वास्तविक कार्यपालिका' में भेद किया जा सकता है। एक के अंग राष्ट्रपति व उप- 
राष्ट्रपति हैं, तो मंत्रीपरिषद व प्रधान मन्त्री दूसरी के अंग हैं। संघीय सरकार के लिए 
मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान की धारा 74 में किया गया है और प्रधान मंत्री 
सम्बन्धी प्रावधान घारा 75 में हैं। धारा 74() में निर्दिष्ट किया गया है कि “राष्ट्रपति 
को अपने कार्य निर्वाह में सहायता व परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में 
एक मंत्रिपरिषद हो ।” धारा 75() में निर्दिष्ट है कि प्रधान मंत्री की नियुर्वित 
राष्ट्रपति द्वारा की जाये, तथा अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री के परामर्श से 
नियुक्त किये जायें । इसी धारा के अनुच्छेद (2) में निदिष्ट है कि मंत्रीगण का 
अपने पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस प्रावधान का 
यह अर्थ निकाला जा सकता है कि मंत्रीगण केवल उसी समय तक अपने पद पर बने 
रह सकते हैं जब तक कि वे राष्ट्रपति को प्रसन्‍त रख सकें। किन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीं है। धारा 75(3) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा 
के प्रति उत्तरदायी होगी । इसके अतिरिक्त, जैसाकि पांचवें अध्याय में वताया गया 
है, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 74 की व्याख्या करते हुए बताया की वह धारा 
आदेशात्मक है। इसका यह अथे हुआ कि राष्ट्रपति के लिये मंत्रिपरिषद्‌, जिसके नेता 
प्रधान मंत्री होते हैं, की “सहायता व परामशं” से कार्य करना अनिवार्य होता है। 
इस प्रकार, संधीय सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री एवं म॑ंत्रिपरिपद्‌ 
में निहित होती है, राष्ट्रपति में नहीं । 


प्रधान मंत्री का मंत्रिमण्डल वनाने का अधिकार (एसांग्र७. शगप्रंडाश 5 
ए0एश' रण (णाहएग३ ॥6 ग॥579) 
धारा 74 के उपयुक्त प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होगा कि राष्ट्रपति चाहे जिस 
क््युवित्त को प्रव्ात मंत्री नियुक्त कर सकते हैं और प्रधान मंत्री को मंत्रियरिपद के चथन 
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की छूट रहती है । किन्तु तथ्य यह है कि जिस व्यक्ति को लोक सश्ा में बहुमत वाले 
दल ने अपना नेता चुना हो अथवा यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, तो 
जिस व्यक्ति को एक से अधिक दलों ने संयुक्त रूप से अपना नेता चुना हो, राष्ट्रपति 
द्वारा उसे प्रधात मंत्री नियुक्त करता अनिवार्य होता है। इस विषय में राष्ट्रपति अपने 
विवेक का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जव लोक सभा में कोई एक राजनीतिक 
दल अथवा एक से अधिक दल संयुक्त रूप से अपना एक सर्वेंसम्मत नेता न चुन सके । 
इसी प्रकार, मन्त्रिपरिषद बनाने में यद्यपि सदस्यों के चयन का अधिकार प्रधान 
मन्‍्त्री का होता है, पर उन्हें जिस दल या जित दलों के समूह ने अपना नेता चूना,. 
उसके सभी महत्त्वपूर्ण नेताओं को श्रवश्य लेना होता है, सभी राज्यों व केच्रशासित 
प्रदेशों को मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व प्रदान करके सन्तुष्ट करना आवश्यक होता है, 
तथा दल के सभी प्रकार के विचारों व हितों को मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व प्रदान 
करना श्रावश्यक होता है । अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान 
करना भी अनिवार्य होता है ।' प्रधान मन्‍्त्री का यह सब करने की सुविधा प्रदान क रने के 
लिये, धारा 75 के पांचवें पैरा में प्रावधान है कि वे चाहें तो अपने मन्चिमण्डल में 
किसी ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित कर सकते हैं जो संसत्सदस्यथ न हो पर यदि वह 
व्यक्षित लगातार छः मास तक स्वयं को संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित 
तन करा सके तो उस अवधि की समाप्ति पर उसका मंत्रित्व भी समाप्त हो जाता 
है | ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जब प्रधान मन्‍्त्री किसी व्यक्ति विशेष 
को मन्त्रिमण्डल में बनाये रखना चाहें पर उस व्यक्ति को स्वयं अपने दल के सदस्यों 
एवं विरोधी दलों के आग्रह पर हठाना पड़े । इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण वी० के० 
क्ृष्णामेनन का है जिन्हें उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र(निफा) तथा लद्वाख़ में चीनी सेनाओं द्वारा 
भारतीय सेना को पराजित किये जाने के कारण नवम्बर 962 में नेहरू द्वारा प्रति- 
रक्षा मंत्री के पद से हटाना पड़ा था। दूसरा उदाहरण नेहरू के ही मन्विमण्डल में 
खदान एवं कोयला मन्त्री के० डी० मालवीय का है । कुछ विरोधी दलीय संसत्सदस्यों 


#इन प्रतिबन्धों के होते हुए भी मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का चयन प्रधान मन्त्ती का ही विशेषाधि- 
कार होता है । नेहरू ने सदंव इस विशेषाधिकार का उपयोग किया । लालबहादुर शास्त्री ने, जिनका 
चयन “सिंडीकेट' ने इस आशा से किया था कि अब नेहरू की तरह का प्रधानत्व नहीं हुमा करेगा, तथा 
वे सब संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करेंगे, मन्त्रियों के चयन में इस प्रकार का नेतृत्व स्वीकार 
करते से इन्कार कर दिया था। उन्होंने कहा, “जहाँ तक अपना मन्तरिमण्डल बनाने. का प्रश्न है, मैंने 
एक भी व्यक्ति से परामर्श नहीं किया है। मन्त्रियों के विभागों में अदल-बदल इत्यादि भी मेरे द्वारा ही 
किया गया। अपनी सरकार के मन्त्री नियुक्त करने में मैंने गोपनीयता बरती है। भविष्य में भी 
जब ऐसा अ्रवसर आयेगा, इसे मैं अपने मन में ही रखूंगा ।” देखो, डी० आर० मांकेकर की पुस्तक, 
बा सर्वाधिक: 4 27०8/ध79/7 (पापुलर पब्लिकेशन्स, बम्बई)। जून [964 में जब संजीव 
रेह्टी को मन्तिमण्डल में लिया गया तो संसद में बड़ा हंगामा हुआ, पर अध्यक्ष सरदार हुकम सिह ने 
निर्णय दिया कि मन्त्री की नियुक्ति का निर्णय सदन ने नहीं वल्कि प्रधान, मन्ती ने करना है, और 
सदस्य कंवल इतना कर सकते हैं कि वे किसी मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैँ । 


]64 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


ने आरोप लगाये कि मालवीय ने कलकत्ता की एक फर्म, सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से 
चुनाव अभियान के लिये धन लिया है तथा जब सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 
के नेतृत्व में एक जाँच समिति ने जून 963 में अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया, तो उन्हीं 
सदस्यों ने माँग की कि प्रतिवेदव को संसद की मेज़ पर रखा जाये । पर नेहरू ने ऐसा 
करने से इल्कार कर दिया और मालवीय को चुपचाप मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया। 
विदित ही है कि उन्हें यह अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा होगा । 
जो मन्त्री प्रधान मन्‍त्री का विश्वास खो बैठे या जो उनकी नीतियों से सहमत न हो, 
उसे अपना पद त्याग करना होता है । ऐसे कतिपय उदाहरण श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 
सी० डी० देशमुख, एम०सी० छागला, वी०वी० गिरि, टी०टी० कृष्णमाचारी, महावीर 
त्यागी, अशोक मेहता, दिनेश सिह और मोरारजी देसाई के हैं । मन्त्रियों को कई बार 
अन्य कारणों से भी हटाया गया है। कभी-कभी संसत्सदस्यों द्वारा अपनी नीतियों या 
कृत्यों की कट आलोचना के कारण मन्त्रियों को स्वयं पद-त्याग करना पड़ा है। 
ऐसे पद-त्याग के उदाहरण अजीत प्रसाद जैन (खाद्य मन्त्री), शणमुखम्‌ चेट्टी और टी० 
टी० कृष्णमाचारी के हैं | के० सी० रेड्डी ने जुलाई 963 में अस्वस्थता के कारण पद 
त्याग किया । लाल बहादुर शास्त्री ने दो रेल दु्घेटनाओं के कारण, जिनमें कुछ व्यवित 
मारे गए थे, अपने पद से त्यागपन्र दे दिया क्योंकि उसे वे अपना उत्तरदायित्व मानते 
थे । डा० कर्ण सिंह में मार्च 973 में नागरिक उड्ुयन एवं पर्यटन मन्‍त्री के पद से 
त्यागपत्र दे दिया क्योंकि एक ऐवरो जेट विमान हैदराबाद के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया 
और मन्त्री महोदय ने समझा कि “इसका नैतिक उत्तरदायित्व” उनका है। डा० चेन्‍्ना 
रेड्डी ने इसलिये पद त्याग किया कि आम्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उन्हें चौथे 
आम चुनावों में अपने निर्वाचन में भ्रष्ट उपायों का प्रयोग करने का दोषी ठहराया 
था । मोरारजी देसाई (वित्त मन्त्री), लालबहादुर शास्त्री (गृह मन्‍्त्री), जगजीवन राम 
(परिवहन तथा संचार मन्त्री), एस० के० पाटिल (खाद्य मन्त्री), के० एल० श्रीमाली 
(शिक्षा मन्त्री) तथा बी० गोपाल रेड्डी (सूचना व प्रसारण मन्त्री) ने अगस्त 964 में 
“कामराज योजना” के अन्तर्गत, प्रकटतया अपने दल के संगठन के लिए कार्य करने व 
उसे नव-जीवन देने के लिए पद-त्याग किया । 


प्रधान मन्त्री का मन्त्रिमण्डल में फेर-वदल का अधिकार (एमं7र० 'शाग्रांड- 

९75 ?0फ्छ्ा' ० ९४॥एगीए792 6 'शाग्रां ॥9) 

प्रधान मन्त्री के मन्त्रिमण्डल बनाने के अधिकार में उसके पुनर्गठन तथा फेर-बदल के 
अधिकार भी सम्मिलित होते हैं। नेहरू जब चाहे ऐसा करते थे, पर श्रीमती गांधी ने 
उनसे भी अधिक वार ऐसा किया है। चौथे आम चुनावों के पश्चात उन्होंने मार्च 967 
में मन्त्रिमंडल वनाया । उसी वर्ष 5 सितम्बर को एम० सी० छागला ने विदेश मन्त्री 
के पद से त्याग पत्र दे दिया बौर उन्होंने उस विभाग का कार्य भार स्वयं अपने हाथों में 
ले लिया। दो मास बाद उन्होंने मन्त्रिमण्डल में फेर-नदल कर दिया | 22 जुलाई, 972 
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को मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था में बड़े परिवर्तन किये गये | उनके निकट विश्वासी 
दुर्गाभसाद घर को सुब्रह्मणियम के स्थान पर योजना मस्त्री नियुक्त किया गया। 
सुब्रह्म णियम, मोइनल हक़ चौधरी के स्थाव पर औद्योगिक विकास मन्त्री बनाये गए । 
राज्यसभा सदस्य टी ० ए० पे को के० हनुमन्थया के स्थान पर रेल मन्ची नियुक्त किया 
गया। इस्द्रकुमार गुजराल' को, जो पहले निर्माण एवं आवास के राज्य मन्त्री थे, श्रीमती 
नन्दिनी सत्पथी के स्थान पर सूचना एवं प्रसारण मन्त्री बनाया गया क्योंकि श्रीमती 
'सत्पथी को जून में उड़ीसा की मुख्य मन्त्री बना कर भेज दिया गया था | 4 फरवरी, 
973 को उन्होंने मस्न्रिपरिषद में पुनः उलठ फेर करके तीन नये मन्‍्त्री भर्ती किये, 
एक राज्य मन्त्री का ओहद्य बढ़ा कर उसे कैविनेट स्तर का मन्त्री बनवाया, तथा दो राज्य 
मन्‍्त्री व आठ उप मन्त्री भर्ती किये । 9 नवम्बर, 973 व [[! जनवरी, 974 को तथा 
ग्रक्तूबर में भी मन्त्रिमण्डल में थोड़े परिवर्तव किये गए । दुसरे परिवर्तन में मन्वरिपरिपद 
में तीव नये मस्त्री सम्मिलित किये गए । इस प्रकार आठ वर्ष से कम अवधि में संधीय 
मन्त्रिमण्डल में नो बार बड़े व छोटे परिवर्तन हो चुके हैं । श्रीमती गांधी ने सात वर्ष में 
सात बार रेल मन्त्री बदले हैं । जिन व्यक्तियों ने उनके कार्यकाल में अब तक इस पद 
प्र कार्य किया है, उनके नाम ये हैं--एस० के० पाटिल, सी० एम० पुनात्रा, रामसुभग 
सिंह, गुलज़ारीलाल ननदा, के० हनुमन्थेया, और टी० ए० पे । फरवरी 973 के फेर- 
बदल में ललित नरायण मिश्रा रेल मन्त्री बनाए गये । इसी प्रकार, 967 में औद्योगिक 
विकास विभाग के मन्त्री मनुभाई शाह थे। 969 में यह विभाग फ़खरुद्दीन अली अहमद 
को सौंप दिया गया । अगले वर्ष दिनेश सिंह आ गये और उन्हें अभी एक वर्ष भी पूरा 
नहीं हुआ था कि यह विभाग मोइनल हक चौधरी को सौंप दिया गया । निर्माण एवं 
आवास मंत्रालय के साथ भी यही व्यवहार किया गया । 967 में जगनन्‍नाथराव इस 
विभाग के मन्त्री थे | उनके स्थान पर क्रमश: के० के० शाह और इन्द्रकुमार गुजराल 
आये तथा फरवरी 973 के फेरबदल में यह विभाग भोला पासवान शास्त्री के हवाले 
कर दिया गया | पैट्रो लियम एवं रसायन मंत्रालय नया था, पर उसके भी छः वर्ष में 
पाँच मच्त्री बदले गए और एक बार तो वह दलवीर सिंह नामक उप-मंत्री के पास ही 
रहा । उन्हें भी तवम्वर 974 की अदला-बदली में पलट दिया गया और उनके स्थान 
प्र डी० के० बरूआ आये । बाद में इसे उनसे भी ले लिया गया | जुलाई 969 
में उन्होंने मोरारजी देसाई को वित्त मन्‍्त्री के पद से हटा दिया क्योंकि वे हठी तथा 
अवज्ञाकारी थे । जब उन्होंने लोक सभा के मध्यावचि चुनावों के पश्चात्‌ 8 मार्च, 
]97] को नया मन्विमण्डल बनाया तो पुरानी सरकार के 7 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों 
को नहीं लिया गया । उनेके नाम थे : बी० भार० भगत, गुलज़ारीलाल ननन्‍्दा, बी० के० 
आर» वी० राव, दिनेश सिंह, त्रिगूण सेन ओर के० रघुरामय्या । यह एक भश्ृृतपूर्व 
कृत्य था (नेहरू ने 963 में अपने मन्च्रिमण्डल का पुनर्गठन करते समय केन्द्र स्तर के 


छः मनन्‍्त्री अलग किये थे) । 
ऐसे भी उदाहरण हैं, जब प्रधान मन्त्री ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को संघीय मन्त्रिमण्डल 
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में शामिल किया जो अपने राज्यों की राजनीति में पिछड़ गये थे, पर उन्हें सरकार में 
बनाये रखने की आवश्यकता थी | इसका औचित्य सिद्ध करने के लिये कह दिया जाता 
है कि अमुक व्यक्ति का दिल्ली में रहना राष्ट्र के लिए अधिक हितकर होगा । इस गिनती 
में उत्तर प्रदेश के गोविन्दवल्लभ पन्‍त और कमलापति त्रिपाठी तथा आन्ध्र प्रदेश के 
ब्रह्मानन्द रेड्डी के नाम आते हैं । 
सामान्यत: विपक्षी दल इस वात की चिन्ता नहीं करते कि प्रधान मन्त्री किस व्यक्ति 

को अपने मन्त्रिमण्डल में लेते हैं, पर कभी-कभी उन्हें ऐसा भी करना पड़ता है। 
उदाहरणतया, जून 964 में जब तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने संजीव रेड्डी को मन्त्रिमण्डल 
में शामिल किया तो लोक सभा में बड़ा हंगामा हुआ । इसी प्रकार जब जनवरी 974 
में श्रीमती गांधी ने के०डी० मालवीय को मन्त्रिमण्डल में लेकर कैबिनेट स्तर का मन्त्री 
बनाया, तब भी संसद में पर्याप्त शोरगुल हुआ । 0 वर्ष पूर्व उनके सिराजुद्दीन 
एण्ड कम्पनी वाले “घोटाले” (508709/) में सम्मिलित होने के आरोप में उनके 
विरुद्ध हुई जाँच के बाद उन्हें नेहरू ने मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया था। जन संघ अध्यक्ष 
एल०के० अडवानी ने [[] जनवरी को कहा कि सामान्यतः प्रधान मन्त्री को अपना मन्च्रि- 
मण्डल बनाने का अधिकार होता है परन्तु इस बार श्रीमती गांधी को जनता एवं संसद 
के समक्ष यह स्पष्ट करता होगा कि उन्होंने “ससदीय प्रणाली के उन उच्चतम सिद्धान्तों' 
की अवहेलना कैसे की जिनके कारण दस वर्ष पूर्व उनके पिता को मजबूर होकर 
श्री मालवीय को मन्वत्रिमण्डल से तिकालना पड़ा था। दो दिन बाद चार प्रमुख 
विपक्षी दलों के सदस्यों, संगठन कांग्रेस के एस० एन० मिश्रा, जन संघ के अठल विहारी 
वाजपेयी, स्वतंत्र दल के एल० एन० मिश्रा और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बी० एस० 

भण्डल ने एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा माँग की कि श्री मालवीय के सिराजुद्दीन वाले 
मामले' सम्बन्धी जो प्रतिवेदन न्यायमूर्ति एस० आर० दास ने प्रेषित किया था उसे 

प्रकाशित किया जाये | उनका कहना था कि नेहरू ने दास-रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त 

बाद श्री मालवीय को मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया था और अब उनका संघीय मन्धत्रि- 
मण्डल में पुनः मन्त्री नियुक्त किया जाना इस तथ्य का निवारण करता है कि यह सरकार 

सार्वजनिक न्यायनिष्ठा (275॥0 ॥7/०ट६709) का तथा नेहरू द्वारा बहुचचित संसदीय 

सरकार की उच्चतम प्रम्पराओों का कितना आदर करती है ।* ऐसा प्रतीत होता है 

कि श्री मालवीय के चयन के विरोध का मूल कारण यह था कि वे एक वामपंथी 

के रूप में विख्यात थे | कुछ व्यक्ति उन्हें साम्यवादी दल का सदस्य बताते थे । किन्तु 

प्रधान मन्त्री अडिग रहीं और श्री मालवीय मन्त्रिमण्डल में बने रहे । 

मन्त्रियों के वार-वार विभाग परिवतंन से उनके निर्वाध कार्यान्वयन में वाघा पड़ती 
थी । कोई मन्त्री कितने भी चतुर एवं योग्य क्यों न हों, उन्हें नये विभाग की सम- 


2प्ली मालवीय की नियुक्ति के विरोध की 29 कांग्रेसी संसत्सदस्यों ने!“कट्टरपन एवं प्रतिक्रियावादी” 
बता कर भर्त्वा की। उन्‍्होंवे अडवानी के कबन को “सारहीन” (फ्लिए0075) ववाबा ॥ 77/6 
कद्ांगावां परक्षद्वांवं, 33 जनव जनवरी, 974, पृष्ठ 4॥ 
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स्पाएँ एवं कार्यविधि समझने के लिये कुछ महीने का समय तो चाहिए ही, और 
उनके इस योग्य होने तक उन्हें पलट दिया जाता था । ऐसी स्थिति में अपने विभाग 
पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर पाने की वजाय उन्हें श्रफस रों से दव कर रहना पड़ता 
था, और वास्तविक व्यवहार में, सरकार यदि प्रशासनिक अधिकारियों के लिये नहीं, 
तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वत्र कर रह जाती थी। किन्तु प्रधान मन्‍्त्री अपने 
मन्त्रिमण्डल में कदाचित इसलिए बार-बार फेर-वदल करती थीं कि वे जवता एवं अपने 
दल में अपने सहयोगियों को यह जता देना चाहती थीं कि उन्हें किसी के दखल दिये 
विना अपने मन्त्रिमण्डल के पुनर्गठन का अधिकार न केवल है अपितु वे उसका उपयोग 
करना भी जानती हैं। 973 में जब उन्होंने मन्त्रिमण्डल में फेर-वदल की, तब !0 
नवम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक व्यंग्य-चित्र छाप कर प्रधान मनन्‍्त्री को अपने मंत्रियों 
की मुँह से बजाने वाले बाजें वाँटते यह कहते हुए दिखाया गया कि “अच्छा भैया, 
आओ अब कुछ लोकप्रिय गीतों के सुर निकालें |” इस प्रकार ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि नित नये मन्त्रिमण्डल बनाने में श्रीमती गांधी को आनन्द आता है । 

साम्यवादी दल के अधिकृत पत्र दि न्यू एज में, जिसके सम्पादक राज्य सभा के सदस्य 
भूपेश गुप्ता थे, फरवरी 973 के मन्त्रिमण्डलीय परिवतंन पर टिप्पणी करते हुए यह 
विचार व्यक्त किया गया कि “मन्त्रिमण्डल के विस्तार एवं पुनर्गठन से सरकार को यह 
श्रेय नहीं मिल सकता कि वह शासक दल की विकास एवं उन्नति की घोषणाओं को 
कार्यरूप देने के लिये गम्भीरतापुर्वक विचार कर रही है ।” समाचार-पत्र ने आगे कहा 
कि भ्नुसूचित जातियों एवं अनुसूचित वर्गो को पहले से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान 
करने तथा सरकार में पहले से कम वयस के व्यक्ति सम्मिलित करने के वाद भी मन्त्रि- 
मण्डल में प्रायः फेर-वदल करते रहने से प्रधान मंत्री का तात्पय॑ “अपने नये-पुराने सह- 
योगियों के कार्य का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने अथवा सरकार का काम सुत्रार रूप से 
चलाने के लिये एक सुयोग्य मण्डली तैयार करने के प्रयत्नों के अतिरिव्त कुछ और 


ही है ।” 


प्रधान मन्‍्त्री का विभाग आवंटन सम्बन्धी अधिकार (शांग्रा८ /शीप्रांडछ्ा 5 

ए97फ्रक्ाः [0 8[0८8/९ 7070॥05) 

प्रधान मन्‍्त्री के मन्त्रिमण्डल वनाने के अधिकार का तीसरा आयाम उनका विभाग 
आवंटन सम्बन्धी अधिकार है । इस अधिकार का उपभोग प्रवान मनन्‍्त्री मुख्यतः अपने 
विवेकानुसार करते हैं । तदपि कभी-कभार कोई मन्‍्त्री किसी विशिष्ट विभाग के मन्त्री 
बनाये जाने का हठ भी करते हैं । उदाहरणतया सरदार पटेल केवल गृह मन्त्रालय एवं 
देसी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने सम्बन्धी मन्त्रालय के ही मन्त्री 
बनना चाहते थे और नेहरू को उनकी माँग स्वीकार करनी पड़ी । तीसरे बम चुनाव 
के बाद टी० दी० क्ृष्णामाचारी ने कहा कि उन्हें यदि वित्त मन्त्रालय के अतिरिक्त बन्य 
विभाग दिया गया तो वे मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं होंगे । मनुभाई शाह ने अन्त- 
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रष्ट्रीय व्यापार राज्य मनन्‍्त्री के रूप सम्मिलित होने से पूर्व केविनेट स्तर का मन्त्री 
बनाये जाने का आग्रह किया । एस० के० पाटिल को जब नेहरू ने खाद्य मन्‍्त्री के पद से 
हटा कर रेल मन्‍्त्री बनाना चाहा तो उन्होंने भी आपत्ति की । चौथे आम चुनावों के 
बाद मोरारजी देसाई ने प्रधान मन्त्री पद के लिये प्रयत्न करने का निशचय प्रकट किया 
किन्तु कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने एक समभोता-सूत्र प्रस्तुत किया कि श्रीमती गांधी 
प्रधान मंत्री बनें तथा मोरारजी देसाई उप-प्रधान मन्त्री बनें व अपनी पसन्द का कोई 
विभाग भी ले लें । देसाई ने यह सुझाव केवल इस झततें पर स्वीकार किया कि उन्हें 
गृह मन्त्रालय दिया जाये । उन्होंने कहा कि यदि उप-प्रधान मन्त्रित्व का कोई अथ है 
तो उसके पास गृह विभाग होना चाहिए ताकि वह अन्य मन्त्रालयों एवं राज्य सरकारों 
पर नियन्त्रण रख सके । श्रीमती गांधी का कहना था कि यदि देसाई को गृह मन्‍्त्री बना 
भी दिया जाये तब भी उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा सकता | इस पर देसाई ने 
घोषित किया कि वे प्रधान मन्त्री पद के लिए प्रतियोगिता करेंगे। श्रीमती गाँधी ने 
उन्हें वित्त विभाग सौंप कर शान्त कर दिया । तदापि उनका यह विचार सुदृढ़ रहा कि 
उन्हें अपना मन्त्रिमण्डल बनाने का स्वतन्त्र अधिकार है । जब श्रीमती गांधी ने अक्तूबर 
974 में अपने मन्त्रालय में परिवर्तन किये तो उन्हें जगजीवन राम को प्रतिरक्षा के 
स्थान पर क्ृषि मन्त्री बनाने में बड़ी कठिनाई आई । 
प्रधान मन्त्री का कतंव्य केवल मन्त्रिमण्डल वनाना एवं विभाग आवंटित करना ही 
नहीं होता वरत उनका कतंव्य यह देखना भी होता है कि सभी मंत्री परस्पर निकट 
सहयोग पूर्वक कार्य करें तथा मन्त्रिमण्डल के सभी निर्णय देश भर में प्रवर्तित किये जायें । 
मन्त्रिमंडलीय निर्णयों के प्रवर्तन की व्यवस्था वे मन्त्रिमण्डल सचिवालय के माध्यम से 
करते (या करती) हैं जोकि सीधे उनके नियन्त्रण व पर्यवेक्षण में होता है। कभी-कभार 
उन्हें मन्त्रियों को उनके प्रमाद के कारण डाँटना-फटकारना भी पड़ता है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रधान मन्‍्त्री का यह अधिकार केवल नाममात्र का है, क्योंकि नेहरू, शास्त्री 


या श्रीमती गांधी, कोई भी कभी अपने मत्त्रियों के कार्य परिचालन का ढर्रा नहीं बदल 
सके । 


प्रधान मन्‍्त्री राष्ट्रपति एवं सरकार के बीच एक कड़ी का काम देता है 

(एलग्रा6 शीयञंशला 5६ए९४ 35 9 ॥ंयां: छ6प्रलशा (6 शिल्गंत67 धार्त 

(50एथ7॥77 शा) 

संविधान की घारा 74 के अनुसार प्रधान मन्त्री मस्त्रिपरिपद का अध्यक्ष होता है, अतः 
उसे परिषद के गठन एवं पुनर्गंठशत का तथा उसके सदस्यों को विभाग आवंटित करने 
का अधिकार होता है । संविधान की घारा 78 में प्रधान मन्त्री के कतंव्य बताये गये हैं, 
तथा उन्हें पूरा करने में वह राष्ट्रपति एवं भारत सरकार के बीच एक कड़ी का काम 
देता है | इस घारा में प्रधान मन्त्री के ये कतंव्य बताये गये हैं : (क) मन्त्रिपरिपद के 
सभी निर्णय राष्ट्रपति तक पहुँचाना; (ख) संघीय सरकार के प्रशासन एवं विधायक 
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प्रस्तावों इत्यादि के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को वांछित सूचना देना; (ग) जब किसी प्रश्न 
पर एक मन्त्री ने निर्णय किया हो और उस पर परिषद में विचार न किया गया हो 
पर राष्ट्रपति ऐसा चाहें तो राष्ट्रपति के निर्देश पर उसे परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत 
करना। 
वेसे तो अब तक सभी राष्ट्रपतियों ने नाममांत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है 
तथा प्रवान मन्‍्त्री के परामर्श पर चलते रहे हैं, पर ऐसे भी अवसर आये हैं जब किसी 
प्रश्न पर राष्ट्रपति का प्रधान मन्‍्त्री से तीन्र मतभेद था और उन्होंने अपना मतभेद 
व्यक्त किया | डा० राजेन्द्रप्रसाद, स्वतन्त्रता संघर्ष के दिलों में स्वयं कांग्रेस दल के 
प्रमुख नेताओं में से थे और उनका विश्वास था कि उन्हें राष्ट्रपति पद अपने अधिकार 
से मिला था, प्रधान मन्त्री की अनुकस्पा से नहीं। जब नेहरू ने संसद द्वारा हिन्दू कोड 
विल (7700 (००७ 9!) पारित कराने का प्रयत्वत किया तो राजेन्द्रप्रसाद ने 
उन्हें चेतावनी दी कि अभी हिन्दू सम्प्रदाय ऐसा क्रान्तिकारी कानून स्वीकार करने की 
स्थिति में नहीं है (विधेयक का संसद में व संसद के बाहर कड़ा विरोध किया गया)। 
958-59 में जव सरकार भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निश्चित करने, सह- 
कारी कृषि की प्रथा चलाने, तथा खाद्यान्त का व्यापार अपने हाथों में लेने की योजना 
वना रही थी, तब भी डा० राजेन्द्रप्रसाद ने प्रधान मन्त्री को सचेत किया कि ऐसी नीतियों 
से सरकार एवं देश के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । इसी प्रकार जब जनवरी 960 
में कांग्रेस के भैसठवोें (बंगलौर) अधिवेशन की पूर्व संध्या को नेहरू मन्त्रिमंडल के एक 
भूतपूर्व वित्त मंत्री सी०्डी० देशमुख ने सरकार से आग्रह किया कि कतिपय भूतपुर्वे एवं 
वर्तमान मन्त्रियों एवं उच्च सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों 
की जाँच के लिए एक स्वतन्त्र न्‍न्यायाधिकरण (प्र"्नॉ0ए7०]) स्थापित किया जाये तो 
राजेन्द्रप्साद ने नेहरू को पत्र लिख कर देशमुख के सुझावों पर गम्भी रतापूर्वक विचार 
करने तथा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के तुरन्त ठोस उपाय करने का 
आग्रह किया | 
सम्भवत: केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेसी सरकारों का कार्य-निर्वाह से निराश होकर 
राष्ट्रपति राजेन्द्रम्रसाद ने 28 नवम्बर, 960 को इण्डियन लॉ इंसटीट्यूट ([रतांब्या 
[29७ ॥780प०) के भवन्त का उद्घाटन करते हुए कहा कि “संविधान में ऐसा कोई 
प्रावधान नहीं है जिसमें यह निदिष्ट किया गया हो कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिपद के 
परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए वाध्य होंगे ।” उन्होंने कहा कि वर्तमान 
संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाते समय संवैधानिक परम्पराओं को भी ध्यान में 
रखना चाहिए। उनके इस कथन से देश के राजवीत्तिज्ञों तथा बुद्धिजीवियों में सनसनी 
फैल गई। 
डा० राधाकृष्णन ने भी नेहरू और श्रीमती गांधी को उनकी सरकारों द्वारा 
अपनायी गयी आन्तरिक नीतियों के प्रति अप्रसन्‍तता प्रकट की। बवी० वी० गरिरि ने 
भी, जो श्रीमती गांधी की ही कृपा से राष्ट्रपति बने थे, उन्हें पत्र लिख कर सरकार 


70 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


द्वारा रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के दमन में अपनाये गए तरीकों, उनके सहयोगी 
मन्त्रियों की कार्य प्रणाली, तथा देश के नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण 
से पतन के प्रति रोष प्रकट किया । जब भी सरकार पर कोई गम्भीर राजनीतिक व 
संवैधानिक संकट आता है तो प्रधान मन्‍्त्री व राष्ट्रपति परस्पर दृष्टिकोण समभने के 
लिए परामर्श करते हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रधान मन्‍्त्री की भूमिका (07776 ॥/7रं॥००१8 २06 
0 शाॉशिा॥70४ा 6व्थि।$) 
प्रधान मन्त्री के पास विदेश मन्त्रालय हो या न हो, वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों .में 
भारत के हितों के प्रमुख प्रतिपादक होते (होती) हैं । वे महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं, राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलनों में 
भाग लेते हैं, विश्व शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर अन्य देशों की सरकारों के अध्यक्षों 
से पत्र-व्यवहार करते हैं, पारस्परिक हितों सम्बन्धी मामलों पर विचार विनिमय के 
लिए अच्य देशों की यात्रा करते हैं, अन्य देशों व राज्यों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ 
इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों इत्यादि के अध्यक्षों का स्वागत करते हैं, नई सरकारों 
व प्रशासनों के उद्घाटव तथा राष्ट्रीय दिवसों पर सद्भावना एवं बधाई के सन्देश 
भेजते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उल्लेखनीय घटनाएँ घटित होने पर भारत 
की नीति सम्बन्धी वक्‍तव्य देते हैं, तथा अवसर पड़ने पर मित्र देशों के साथ गुप्त 
एवं महत्त्वपूर्ण मंत्रणा करने के लिए निजी दूत भेजते हैं । भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर निभायी गयी भूमिकाओं में से कुछ इस प्रकार हैं : 
जून 950 में जब उत्तर एवं: दक्षिणी कोरिया में युद्ध आरम्भ हुआ तो सोवियत 
संघ एवं साम्यवादी चीन उत्तर कोरिया की सहायता करने लगे तथा संयुक्त राज्य 
अमरीका दक्षिणी कोरिया की सहायता करने लगा । उस समय पंडित नेहरू ने 
स्तालिन एवं अमरीकी विदेश सचिव डीन श्रकेसन (0667 240०॥68०॥) से पत्र-व्यवह्ार 
करके अपने विवाद शान्तिपुर्वेक सम्पर्क द्वारा निपटाने का आग्रह किया । 6 फरवरी, 
952 को उन्होंने संसद में ब्रिटेन के राजा जार्ज पष्टम के निघन की सूचना दी तथा 
उन्हें माभिक श्रद्धाज्जली अपित की । रानी एलिज़ाबेथ ह्वितीय के राज्यारोहण के 
अवसर पर उन्होंने सदूभावना का संदेश भेजा । अगस्त 954 में जब दक्षिण-पूव 
एशिया सन्धि संगठन (98870) स्थापित की गई, तथा मार्च 956 में जब वगदाद 
पैक्ट (8898॥0980 ९४०) नामक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये तो 
प्रधान मन्त्री नेहरू ने प्रादेशिक गठवन्धनों की पद्धति को संयुक्त राष्ट्र संघ के उन्मूलन . 
के प्रयास बताकर कट आलोचना की । जव भारत सरकार ने मिश्र में ऑग्ल-फ्रांसी सी 
हस्तक्षेप की तीन्र आलोचना की पर हंगरी में रूस के हस्तकषप के प्रति चुप्पी साथे रखी 
तो उसके इस रवैये की हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्‍ली), टाइम्स ऑफ इण्डिया (तव्रम्बई), 
तथा स्टेट्समैन (नई दिल्‍ली) ने एवं प्रजा सोश्लिस्ट नेता जयप्रकाण नारायण इत्यादि अन्न 
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विपक्षी दलों के नेताओं ने तीन्र आलोचना की ] यह आरोप लगाया गया कि अन्त- 
राष्ट्रीय मामलों में भारत “दोहरी नीति” का अनुसरण कर रहा है । 9 नवम्बर, 
956 को नेहरू ने एक वक्तव्य द्वारा हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप की आलोचना करते 
हुए हंगरी एवं मिश्र दोनों ही देशों में “कमज़ोर राष्ट्रों के प्रति हथियारों के नृझंस 
प्रयोग ” की आलोचना की । उन्होंने दोनों देशों में से विदेशी सेनाएँ वापस बुलाने 
की माँग की और कहा कि मिश्र में आंग्ल-फ्रांसीसी हस्तक्षेप तथा हंगरी में सोवियत 
संघ द्वारा की गई कारवाई से जनता के मन में “घर्म संकट ((फ्ांड्र$ णी 0०॥- 
30९॥०८) उत्पन्न हो गया है । 

6 मा, 957 को प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने एक वक्‍तव्य दिया जिसमें उन्होंने रानी 
ऐलिज़बेथ द्वितीय से कांग्रेस दल के पत्र 2॥४ 2०7०८ रशपंश? में छपे एक 
लेख के प्रति क्षमायाचना की, जिसमें उनकी पुतंगाल यात्रा की आलोचना की गई 
थी । नेहरू ने उस लेख को “पूर्णतः असंतुलित एवं अप्रिय” (ए09 व॥९फ9००७/९ 
था | ए०ाए 990 4858) बताते हुए कहा कि वह उसके सम्पादक श्रीमत 
नारायण की अनुपस्थिति में तथा उन्हें वताये बिना प्रकाशित किया गया है और यह 
भी कहा है कि जव उनका ध्यान उस लेख की ओर झाकषित किया गया तो उन्हें 
वड़ी “मानसिक पीड़ा” हुई | 28 नवम्बर, 957 को एक वक्तव्य द्वारा उन्होंने अमरीका 
एवं सोवियत संघ से “सभी अणु विस्फोट बन्द करने” तथा “वास्तविक निरस्त्रीकरण” 
करने की अपील की । उन्होंने कहा कि “संकट को समाप्त करना तथा मानवता को 
आसन्‍्न संकट से बचाना अमरीका व रूस के हाथों में है । 5 मार्च, 959 को जब 
अमरीका व पाकिस्तान के वीच एक प्रतिरक्षा सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये तो नेहरू 
ने भारत की ओर से “गहरी चिन्ता” व्यक्त की । 

तिब्बत में चीन-विरोधी भावना फैली और 959 के आरम्भ में वहाँ एक खुला 
विद्रोह हो गया । पीकिंग के अधिकारियों ने तिब्बत सरकार को भंग कर के पंछेण 
लामा को “तिव्बती स्वशासन समिति” (8७८७7 ७ए/णा०णएए 00ग्रगाप्रा/८९), का 
अध्यक्ष नियुक्त कर दिया । दलाई लामा ने भाग कर भारत में शरण ली । 30 सा्चे 
को नेहरू ने संसद में कहा कि भारत, तिव्ब॒त की जनता को “स्वतन्त्र रह कर उन्नति 
करते” देखना चाहता है तथा उस के साथ साथ “चीन जैसे महान देश” से भी 
मेत्री-सम्बन्ध रखना चाहता है। उन्होंने “वतंमान कठिन परिस्थिति में पर्याप्त संयम 
रखने का परामर्श दिया | 

अक्तुबर 96 में नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघके अधिवेशन में भाग लिया और 
संयुक्त राष्ट्र सभा से उस प्रस्ताव को “शीघ्र” पारित करने का आग्रह किया जो 
स्वयं उन्होंने तथा राष्ट्रपति नासर, एनक्रमा, सुकर्ण व टीटो ने अमरीकी एवं रूसी 
सरकारों के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक के लिए प्रस्तुत किया था। प्रधान मन्त्री स्त्री 
को अपने कुल 8 मास के कार्यकाल में पाकिस्तान से युद्ध का सामना करना पड़ा 
और उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई भारत व पाकिस्तान की समस्याओं के समाधान के 
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लिए राष्ट्रपति अयूब से वार्ता के लिए उन्होंने ताशकंद की यात्रा की | अभी हस्ता- 
क्षरों की मसि सूखी भी न थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अपनी मातृभूमि से 
हजारों मील दूर उनका देहावसान हो गया ॥ 
प्रधान मन्त्री इच्दिरा गांधी भी, यद्यपि वे विदेश मन्त्री नहीं हैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
बड़ी कार्यशील रही हैं । उन्हें मा 97] में सव से अधिक गम्भीर संकट का सामना 
करना पड़ा, जब पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच गृहयुद्ध आरम्भ हो गया और 
' हजारों पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी बन कर भारत आ गये | 
भारत की दुर्बल अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ने के अतिरिक्त, देश्ष के पूर्वी 
राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्त हो गई। सितम्बर 97] 
में श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान सम्बन्धी समस्या पर रूसी नेताओं से विचार-विभशे 
करने के लिए सोवियत संघ की यात्रा की | अक्तुबर व नवम्बर में वे बेल्जियम, आस्ट्रिया 
पश्चिमी जमंनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अमरीका गईं ताकिवहाँ की सरकारों से बातचीत 
करके तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान पर राजनीतिक समस्या का राज- 
नीतिक समाधान करने के लिए दवाव डलवाया जाये, किन्तु उनके प्रयत्न निष्फल सिद्ध 
हुए और अन्तत: दिसम्बर 97] में भारत व पाकिस्तान में खुला युद्ध छिड़ गया। 
यद्यपि युद्ध केवल 4 दिन चला पर भारत की अथैव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा और प्रधान मन्त्री के सम्मुख युद्ध में हुई हानि की पूर्ति की विकट समस्या 
आ खड़ी हुई। मार्च 972 के तीसरे सप्ताह में उन्होंवे ढाका जा कर बंगलादेश के 
प्रधान मन्‍्त्री शेख मुजीबुर॑हमान के साथ एक संयुक्त घोषणा तथा मित्रता एवं सहयोग 
की सन्धि पर हस्ताक्षर किये । उसी वर्ष जून में उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टों से 
बातचीत के बाद एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये, जो “शिमला समभोता” (मगर 
5 87०९८०८॥० के नाम से विख्यात हुई । 
नवम्बर 973 में प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी एवं सोवियत साम्यवादी दल के 
अध्यक्ष लियोनिड ब्रेज़नेव के वीच नई दिल्ली में पांच दिन तक वार्ता हुई, तथा 
उन्होंने भारत व रूस में परस्पर आथिक सहायता, ओद्योगिक सहयोग, तथा सांस्कृतिक 
आदान-प्रदाम के अनेक समभौतों पर हस्ताक्षर किये । 974-75 में बड़ी संख्या में 
विदेशी उच्च पदाधिकारी, राज्याध्यक्ष, प्रशासनाध्यक्ष तथा विदेशी मन्‍्त्री भारत भाये 
तथा प्रधान मन्त्री ने उनके साथ पारस्परिक हितों एवं अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता के विषयों 
पर वार्ता की | इस प्रकार जब प्रधान मन्‍्त्री के पास विदेश विभाग न भी हो तो भी 
उन्हें विदेशी मामलों की चिन्ता रहती ही है । विदेशों में भी विदेश मन्त्री की अपेक्षा 
उन्हें ही अधिक आदर एवं सम्मान दिया जाता है । 


संसद के नेता के रूप में प्रधान मन्‍्त्री को भू मिका (00७ ० ?77० )॥75- 
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अब तक जो व्यक्ति भारत के प्रधान मन्त्रो बने, उन्हें इस पद पर आसीन कराने 
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का श्रेय इस तथ्य को है कि वे कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, जिसे अब तक हुए 
सभी निर्वाचनों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ । इसी हैसियत से वे संसद के भी 
तेता बने । 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संकट के दिनों में सदस्य प्रधात मन्त्री से समाचार, नेतृत्व 
एवं प्रोत्साहन की आज्ञा करते हैं तथा वे समय-समय पर वक्तव्य देते रहते हैं । 
उदाहरणतया, जब 95] में देश दुर्भिक्ष की-सी परिस्थिति में था, तब ! मई को 
मेहरू ने कहा कि “देश दु्िक्ष के कगार पर खड़ा है, यह देश के सम्मुख अत्यन्त 
भीषण समस्या है ।” प्रथम आम चुनावों के पश्चात्‌ उन्होंने कहा था कि कुल मिला 
कर जनता ने अपने मताधिकार के उपयोग में विवेक एवं बुद्धि का परिचय द्विया है 
तथा उन्होंने उल्लेखनीय अनुशासन से कार्य किया है । उन्होंने आगे कहा कि “वयस्क 
मताधिकारी (867 5एि०४०) के बारे में मेरे मन में जो शंकाएँ थीं, उनका पूर्ण 
समाधान हो गया है, और इन चुनावों द्वारा ववस्क मताबिकार तथा अपनी जनता में 
हमारे विश्वास का औचित्य पूर्णत: सिद्ध हो गया है।” वे बहुबा भारतीय संघ के भिन्‍ल- 
भिन्न राज्यों के विषय में ववत॒व्य दे कर उनसे परस्पर मतभेदों को वार्ता एवं सदभावना 
द्वारा सुलझाने का आग्रह किया करते थे। जब सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित 
किया तो नेहरू ने संसद में उसका उद्देश्य स्पष्ट किया । 
दिसम्बर 96] में जब भारतीय सेना पुतेंंगाली उपनिवेशों पर अधिकार करने 
' के लिए उनके निकट पहुँची तो श्रमरीका के राष्ट्रपति जोन एफ० कैनेडी ने नेहरू को 
एक समुद्री तार भेज कर परामर्श दिया कि वे एक वार फिर पृतंगाली प्रधान मनन्‍्ध्री 
सालाज़ार (588287) से सम्पर्क करके विवाद को बिना बल प्रयोग सुलभाने का 
प्रयत्त करें | मेहुरू के मन में क्रोध एवं विपाद दोनों प्रकार की भावनाएं व्याप्त थीं 
अत: उन्होंने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी कार्रवाई का 
औचित्य सिद्ध करने के लिये संसद में वक्तव्य दिया । उन्होंने कहा कि मैं स्त्रय॑ नहीं 
चाहता था कि बल-प्रयोग किया जाये पर “घटनाचकऋर” ने उन्हें ऐसा करने के लिए 
“मजबूर” कर दिया था | 20 अक्तूबर, 962 को उत्तस्-पूर्वी सीमान्त प्रदेश एवं 
लद्दाख में चीनी हमले के पश्चात नेहरू ने कहा कि एक झवितथाली किन्तु सिद्धास्त- 
हीन शत्रु के आक्रमण से भारत को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है 
वह “हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की सबसे वड़ी कठिनाई है। लालवहाडुर झास्त्री 
और श्रीमती इन्दिरा गांधी भी समय-समय पर संसद में नीति सम्बन्धी बदलव्य देते 
रहे हैं । उदाहरणतया, जब 965 में भाषा के प्रश्न पर दक्षिय के राज्यों में लगमग 
विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, झञास्त्री ने संसद में नेहरू का आाखासन दाह 
राते हुए कहा कि अंग्रेज़ी का अस्तित्व एक वैकल्पिक भाषा के हय में तब तक ठ ता 
रहेगा जब तक लोग इसे चाहेंगे तथा उसका निर्णय हिन्दी-भाषी 90 027४ 
बल्कि अहिन्दी-भाषी जनता द्वारा किया जायेगा। इससे, कम से कम इस ददव £ 
लिए तुफान झान्त हो ही गया | 97 में जब बंगलादेश के प्रश्त 
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लिए राष्ट्रपति अयूव से वार्ता के लिए उन्होंने ताशकंद की यात्रा की | अभी हस्ता- 
क्षरों की मसि सुखी भी न थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अपनी मातृभूमि से 
हजारों मील दूर उनका देहावसान हो गया । 
प्रधान मन्ची इन्दिरा गांधी भी, यद्यपि वे विदेश मन्त्री नहीं हैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
बड़ी कार्यशील रही हैं । उन्हें मार्च 97] में सब से अधिक गम्भीर संकट का सामना 
करना पड़ा, जब पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच गृहयुद्ध आरम्भ हो गया और 
हजारों पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी बन कर भारत आ गये । 
भारत की दुर्बल अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ने के अतिरिक्त, देश के पूर्वी 
राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्‍न्त हो गई। सितम्बर 97] 
में श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान सम्बन्धी समस्या पर रूसी नेताओों से विचार-विमर्श 
करने के लिए सोवियत संघ की यात्रा की । अक्तुबर व नवम्बर में वे वेल्जियम, आस्ट्रिया 
पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटिेत तथा अमरीका गईं ताकिवहाँ की सरकारों से बातचीत 
करके तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान पर राजनीतिक समस्या का राज- 
नीतिक समाधान करने के लिए दवाव डलवाया जाये, किन्तु उनके प्रयत्न निष्फल सिद्ध 
हुए और अन्तत: दिसम्बर 97] में भारत व पाकिस्तान में खुला युद्ध छिड़ गया। 
यद्यपि युद्ध केवल 4 दित्त चला पर भारत की अथंव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा और प्रधान मन्‍्त्री के सम्मुख युद्ध में हुई हानि की पूर्ति की विकट समस्या 
आ खड़ी हुई। मार्च 972 के तीसरे सप्ताह में उन्होंने ढाका जा कर बंगलादेश के 
प्रधान मन्त्री शेख मुजीबु रहमान के साथ एक संयुक्त घोषणा तथा मित्रता एवं सहयोग 
की सन्धिपर हस्ताक्षर किये । उसी वर्ष जून में उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टों से 
बातचीत के बाद एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये, जो “शिमला समभौता” (हांग्रा।9 
&87०९८77९॥0 के नाम से विख्यात हुई । 
नवम्बर 973 में प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी एवं सोवियत साम्यवादी दल के 
अध्यक्ष लियोनिड ब्रेज़नेव के वीच नई बिल्ली में पांच दिन तक वार्ता हुई, तथा 
उन्होंने भारत व रूस में परस्पर आर्थिक सहायता, औद्यौगिक सहयोग, तथा सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान के अनेक समभझौतों पर हस्ताक्षर किये । 974-75 में बड़ी संख्या में 
विदेशी उच्च पदाधिकारी, राज्याध्यक्ष, प्रशासनाध्यक्ष तथा विदेशी मन्त्री भारत आये - 
तथा प्रधान मन्त्री ने उनके साथ पारस्परिक हितों एवं अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता के विषयों 
प्र वार्ता की । इस प्रकार जब प्रधान मन्त्री के पास विदेश विभाग न भी हो तो भी 
उन्हें विदेशी मामलों की चिन्ता रहती ही है । विदेशों में भी विदेश मन्‍्त्री की अपेक्षा 
उन्हें ही अधिक भादर एवं सम्मान दिया जाता है। 


संसद के नेता के रूप में प्रधान मन्त्री की भूमिका (8०७ ० एप॥6 )शांग्रां# 


ः 85 [,28627 णी एश[ए9॥गथा) है 
अब तक जो व्यक्ति भारत के प्रधान मन्‍्त्री बने, उन्हें इस पद पर आसीन कराने 
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का श्रेय इस तथ्य को है कि वे कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, जिसे अब तक हुए 
सभी निर्वाचनों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ । इसी हैसियत से वे संसद के भी 
नेता बने । 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संकट के दिनों में सदस्य प्रधान मन्त्री से समाचार, नेतृत्व 
एवं प्रोत्साहन की आशा करते हैं तथा वे समय-समय पर ववतव्य देते रहते हैं। 
उदाहरणतया, जब 95] में देश दुर्भिक्ष की-सी परिस्थिति में था, तब | मई को 
मेहरू ने कहा कि “देश दुभिक्ष के कगार पर खड़ा है, यह देश के सम्मुख अत्यन्त 
भीषण समस्या है ।” प्रथम आम चुनावों के पदचात्‌ उन्होंने कहा था कि कुल मिला 
कर जनता ने अपने मताधिकार के उपयोग में विवेक एवं बुद्धि का परिचय दिया है 
तथा उन्होंने उल्लेखनीय अनुशासन से कार्य किया है । उन्होंने आगे कहा कि “वयस्क 
मताधिकारी (860॥ ४798०) के बारे में मेरे मन में जो शंकाएँ थीं, उनका पूर्ण 
समाधान हो गया है, और इन चुनावों द्वारा ववस्क मताधिकार तथा अपनी जनता में 
हमारे निश्वास का औचित्य पूर्णतः सिद्ध हो गया है ।” वे बहुवा भारतीय संघ के भिन्‍न- 
भिन्‍्न राज्यों के विषय सें ववतव्य दे कर उनसे परस्पर मतभेदों को वार्ता एवं सद्भावना 
द्वारा सुलफाने का आग्रह किया करते थे । जब सरकार ने राज्य पुनगेठन आयोग स्थापित 
किया तो नेहरू ने संसद में उसका उद्देश्य स्पष्ट किया । 
दिसम्बर 96] में जब भारतीय सेना पुतंगाली उपनिवेशों पर अधिकार करने 
के लिए उनके निकट पहुँची तो श्रमरीका के राष्ट्रपति जोन एफ० कैनेडी ने नेहरू को 
एक समुद्री तार भेज कर परामर्श दिया कि वे एक बार फिर पुतंगाली प्रधान मन्‍्त्री 
' सालाज़ार (58827) से सम्पक करके विवाद को बिना वल प्रयोग सुलभाने का 
प्रयत्न करें | नेहरू के मन में क्रोधच एवं विपाद दोनों प्रकार की भावनाएँ व्याप्त थीं, 
अत: उन्होंने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी कार्रवाई का 
औचित्य सिद्ध करने के लिये संसद में वक्तव्य दिया | उन्होंने कहा कि मैं स्त्रयं नहीं 
चाहता था कि बल-प्रयोग किया जाये पर “घटनताचक्र” ने उन्हें ऐसा करने के लिए 
“मजबूर” कर दिया था । 20 अक्तृवर, 962 को उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश एवं 
लद्दाख में चीनी हमले के पदचात नेहरू ने कहा कि एक शक्तिशाली किन्तु सिद्धान्त- 
हीन शत्रु के आक्रमण से भारत को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, 
वह “हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की सबसे वड़ी कठिनाई है ।” लालवहादुर शास्त्री 
और श्रीमती इन्दिरा गांधी भी समय-समय पर संसद में नीति सम्बन्धी वक्‍तव्य देते 
रहे हैं। उदाहरणतया, जब 965 में भाषा के प्रश्न पर दक्षिण के राज्यों में लगभग 
विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, शास्त्री ने संसद में नेहरू का आश्वासन दोह- 
राते हुए कहा कि अंग्रेज़ी का अस्तित्व एक वैकल्पिक भापा के रूप में तव तक बना 
रहेंगा जब तक लोग इसे चाहेंगे तथा उसका निर्णय हिन्दी-भाषी जनता द्वारा नहीं 
बल्कि अहिन्दी-भाषी जनता द्वारा किया जायेगा | इससे, कम से कम उस समय के 
लिए तुफान शान्त हो ही गया | 97] में जव बंगलादेश के प्रश्न पर देश पाकिस्तान - 
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के साथ गम्भीर रूप से उलभ गया और देश भर में जोरदार माँग की जाने लगी कि 
बंगलादेश को राजनीतिक मान्यता दी जाये, तब श्रीमती गांवी ने संयत रहने का परा- 
मर्श दिया । उन्होंने मान्यता केवल उस समय दी, जब उनके अपने विचार में ठीक 
समय आ पहुँचा और तभी उन्होंने संसद में तत्सम्बन्धी वक्‍तव्य भी दिया । 
कभी-कभी संसत्सदर्प उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करते हैं । इसका कारण यह होता 
है किया तो वे सरकार की नीतियों से असन्तुष्ट होते हैं, या वे किसी एक मन्त्री के कार्य 
निर्वाह से असन्तुष्ट होते हैं या उन्‍हें किसी सार्वजनिक महत्व के प्रइन पर विचार 
करने व मत प्रकट करने के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया | ऐसे अवसर पर 
प्रधान मन्‍त्री के हस्तक्षेप से स्थिति शान्त हो जाती है तथा सरकार के क्ृत्यों अथवा 
भूल चूक का जो व्यौरा वे देते (देती) हैं, उससे विपक्षी सदस्य प्राय: शान्त हो जाते 
हैं। 974 के शरद अधिवेशन में जब सभी विपक्षी एवं कतिपय कांग्रेसी संसत्सदस्यों 
ने ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि उन्होंने पांडिचेरी 
की एक फर्म को अवैध रूप से एक लाइसेंस दिया है और जाँच की माँग की तो वे 
प्रधान मनन्‍्त्री द्वारा जाँच कराने का आइवासन दिये जाने के वाद ही शान्त हुए । शीत- 
कालीन अधिवेशन में जब जाँच का प्रतिवेदत स्पीकर को प्रेषित किया गया और 
उन दलों के नेताओं ने उसे देखने का बार-बार आग्रह किया तब भी वे प्रधान मन्त्री 
के हस्तक्षेप से ही शान्त हुए । 
समय-समय पर प्रधान मन्त्री आन्तरिक नीतियों सम्बन्धी मतभेद दूर करने के लिए 
विपक्षी दलों के नेताओं से वार्ता करते हैं । जेब देश के सम्मुख कोई अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित हो, वे उन में से किसी एक को विश्वस्त बना लेते 
(लेती) हैं । अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री भी देखते हैं कि संसद की कारंवाई गरिमा 
एवं अनुशासनपूर्वक हो, तथा जब कोई गड़वड़ हो तो वे उद्दंडता करने वाले संसद- 
सदस्य या सदस्यों को फटकार भी देते हैं। उदाहरणाथ, 5 सितम्बर, 974 को कुछ 
विपक्षी सदस्यों ने [5 मिनट तक इशाक सम्भाली का घेराव किया, जो अध्यक्ष जी ० 
एस० ढिल्लों की अनुपस्थिति में लोक सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। श्रीमती गाँधी 
ते इस घटता को “अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि सरकार एवं विपक्षी 
दलों के बीच कुछ भी मतभेद हों, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अध्यक्ष- 
पद की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं अधिकार का अनादर हो । 

974 में संसद की कारंवाई में बड़ा कोलाहल होने लगा, और अपने मन्त्रियों को 
उत्पीड़न एवं कठिनाई की स्थिति से बचाने के लिए श्रीमती गांधी ने उन्हें 28 अक्तुबर 
को आदेश दिया कि वे संसद सें जो भी वक्तव्य देना चाहें, उसकी अग्रिम प्रति तथा 
प्रश्नों के उत्तरों के लिये तैयार की गई टिप्पणियाँ भी उन्हें भेजा करें। इस रहस्य 
का उद्घाटन संयुक्त समाजवादी नेता मधु लिमये ने किया, पर प्रधान मन्त्री ने उसे 
असत्य बताया । 
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संसद क वाहर अपने दल के नेता के रूप में प्रधान मंत्री की भूमिका (0.9० 
शगरांशश 5 रि06 88 ॥.८862 095 एश।ए 0प्रॉ566 श्याव्रगारा) 
प्रधात मन्‍्चत्री द्वारा इतने विश्ञाल अधिकारों का उपयोग मुख्यत: संसद के भीतर व 

वाहर उसके दल की शक्ति पर तथा दल में उसकी अपनी हैसियत पर निर्भर करता 

है । वस्तुतः प्रधान मन्‍्त्री की गद्दी के लिए चुना जाना भी इस वात पर निर्भर करता है 
कि दल में उस व्यक्ति का क्या स्थान एवं प्रभाव है । सत्ता हस्तांतरण की पुर्व- 
संध्या को अन्तिम वाइसराय लार्ड माउंटवेटन ने नेहरू को एक कामचलाऊ सरकार 
बनाने के लिए आमसन्त्रित किया क्‍योंकि कांग्रेस दल में उनकी लोकप्रियता, कमर बयस 
स्वातंत्र्य संघर्ष में उतके योगदान, उनके वंश तथा उनकी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की 
सुक-बूक के कारण वे राष्ट्र भर एवं राष्ट्रपिता (गांधी) की निविवाद पसन्द प्रतीत 
होते थे | एक बार प्रधान मन्त्री बनने के पश्चात्‌ उन्हें उस पद पर बने रहने की 
लालसा होने लगी। कांग्रेस दल के भीतर सत्ता के लिए संधर्य होने लगा और नेहरू 
अपने प्रधान मन्त्रित्व द्वारा अपने विरोधियों को कुचलने के प्रयत्त करने लगे। 

आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस दल का अध्यक्ष चुने जाने के तीन मास के भीतर त्याग- 
पन्न दे दिया क्योंकि महत्त्वपूर्ण सरकारी नीति श्मम्बन्धी निर्णयों के समय नेहरू उनसे 
परामश्श नहीं करते थे और न ही उन्हें कोई सूचना देते थे । नेहरू का यह दृष्टिकोण 
था कि सरकार द्वारा तुरन्त कारंवाई की आवश्यकवा तथा कभी-कभी गोपनीयता की 
आवश्यकता के कारण कांग्रेस अध्यक्ष से परामर्श करता सम्भव नहीं होता, तथा कांग्रेस 
कार्यसमिति द्वारा प्रशस्त बुहत्तर मार्ग निर्देश के अनुसार, स्वतन्त्रतापूर्वक तथा दल 
के हस्तक्षेप के बिना कार्य करना, सरकार का अधिकार है। 

किन्तु झृपलानी के पद-त्याग से ही नेहरू का मार्ग साफ नहीं हो गया। गृह मन्‍्त्री 

के रूप में सरदार पटेल समान अधिकार की माँग करने लगे । नेहरू ने कहा कि प्रधान 
मन्त्री के रूप में वे प्रत्येक मन्त्रालय के साथ “ एक समन्वयकर्त्ता तथा पर्यवेक्षक (8 ८0- 
गरकाकेण बात 3 [त70 0 5प्एशरं5०) के समान व्यवहार कर सकते हैं। 
इसका पटेल ने यह उत्तर दिया कि ऐसी स्थिति अत्यन्त अप्रजातन्त्रीय एवं सरकार की 
मंत्रिमण्डलीय पद्धति के विपरीत होगी । उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री का स्थान अपने 
ध्वरावर वालों में प्रथम” अवश्य है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें अपने सह- 
कप्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार हैं। सुना गया था कि नेहरू-पदेल विवाद गम्भीर 
होता गया और परस्पर तय पाया कि इसका निर्णय मह्दात्मा गांधी की मब्यस्थता 
द्वारा 3] जनवरी, 948 को किया जायेगा । किन्तु उसकी पूर्व-संब्या को गांवी जी 
की हत्या कर दी गई और वह बैठक न हो सकी । 5 दिसम्बर, ] 950 को पदल का 
निधन हो गया। तब कांग्रेस में कोई भी नेहरू के प्राधिकार को चुनोवी देने वाल्ग 
या उस पर अंकुश रखने वाला शेष नहीं रह गया। पुदुपातनदान ददन 

नेहरू की इच्छा के विपरीत कांग्रेस के अध्यक्ष बत गाई थ, दलीय दर मागतों 
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उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता भी त्यागनी पड़ी । सितम्बर, 95 में नेहरू ने कांग्रेस 
की अध्यक्षता भी स्वयं संभाल ली | मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, डी० 
पी० मिश्रा ने टंडन की अपदस्थता की आलोचना करते हुए उसे “भारत में प्रजातन्त्र 
की हत्या” ($]87ए#0 ० तैश्ा0०४०५ 7 ॥7049) बताया एवं आशंका व्यक्त की 
कि नेहरू भारत के तानाशाह (002807) बनने जा रहे हैं । 

]950 वाले दशक में नेहरू ने कांग्रेस दल के कुलपिता के समान्र कार्य किया 
तथा जो कांग्रेसी “अनुशासनहीनता, घड़ेवन्दी तथा धर्मान्चता फैलाते थे और 
कांग्रेस के भीतर से कांग्रेसी विचारधारा को क्षति पहुँचाते थे,” उनकी खूब 
ख़बर ली । पर कुछ सम्य बाद उन्होंने अनुभव किया कि वे दोनों पदों के उत्तर- 
दायित्व पूरे नहीं कर सकेंगे, अ्रतः उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता का परित्याग कर दिया। 
किन्तु उन्होंने उस पद पर यू० एन० ढेवर को स्थापित कर दिया जिनका दल में कुछ 
भी महत्त्व नहीं था । उनका ख्याल था कि अब दल के भीतर से कोई भी उनके प्रधान 
मन्त्रित्व के प्राधिकार को चुनौती न दे सके । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (400), 
कांग्रेस कायें समिति (7४८), केन्द्रीय संसदीय बोडें (एचआधवचों शिवाक्षा)लाधिफ 
छ0४270) तथा केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सभी में नेहरू का बोलबाला था, और इन 
निकायों के निर्णय वास्तव में नेहरू के निर्णय होते थे । नेहरू के शासनकाल के अंतिम 
वर्षों में और विज्ेषतः अक्तुबर 962 में चीन द्वारा भारत को हराये जाने के पश्चात्‌ 
मोरारजी देसाई, जगजीवनराम, चन्द्रभानु गुप्त, एस० के० पाटिल इत्यादि दलीय संग- 
ठन पर नेहरू के अधिकार को चुनौती देने लगे थे | नेहरू को आशंका होने लगी कि 
ये व्यक्ति उनका स्थान लेने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्थात्‌ प्रधान मन्त्रित्व की गद्दी को 
हस्तगत करते की योजना बना रहे हैं । उसी समय तमिल नाइ के मुख्य मन्त्री, काम- 
राज नदार, उनकी सहायता को थआ पहुँचे । उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ चोटी के 
नेता सरकार में से अपने पद त्याग कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य करें। इस 
प्रस्ताव की नेहरू ने बड़ी प्रशंसा की। सभी केन्द्रीय मन्त्रियों तथा राज्यों के मुख्य- 
सल्त्रियों ने अपने त्यागपत्र नेहरू को थमा दिए, पर नेहरू ने केवल उन आठ केल्रीय 
सस्त्रियों तथा छः सुरुयमस्त्रियों को कार्यनिवृत्त किया, जिन पर उन्हें सवसे अधिक 

सनन्‍्देह था। दिखावे के तौर पर यह कार्य कांग्रेस दल को मज़बूत बनाने के लिए 
किया गया था, पर वास्तव में यह संगठन एवं सरकार दोनों में ही अपने नियन्त्रण 
को दृढ़ करने की प्रक्रिया थी। किस्तु नेहरू भारत की राजनीति पर छाये रहने के 
लिए बहुत दिन तक जीवित न रहे और 27 मई, 964 को उनका निधन हो गया। 
कांग्रेस के कर्त्ता-धर्त्ताओं ने मोरारजी देसाई को छोड़कर सीबे-सादे, विनीत एवं 
शात्त स्वभाव के लालवहादुर शास्त्री को प्रवान मन्‍्त्री पद के लिए चुना । ये कर्ता- 
घर्ता कामराज, एस० निजलिगप्पा, एस० के० पाटिल और अतुल्य घोप थे । कालान्तर 
में भारतीय समाचारपत्रों में इस गुट को व्यंग्यपूर्वक 'सिण्डीकेटः संज्ञा दे डाली। ये 
व्यक्ति नेहरू के प्रधानत्व से तंग आ चुके थे और सरकारी मामलों में दखल प्राप्त 
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करने को लालायित थे । सिडीकेट दल सामूहिक नेतृत्व की वात सोच रहा था । किंतु 

उन्हें इस मामले में निराशा ही हाथ लगी। एक वार प्रधान मन्त्री निर्वाचित होते 
ही, शास्त्रीजी प्रधान मन्त्री के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो उठे । देसाई 
उनके मन्त्रिमण्डल में उप-प्रधान मन्त्री वनना चाहते थे, पर शास्त्री जी ने श्री नन्‍्दा 
को उप-प्रधान मन्त्री बनाया, जो नेहरू के निधन के बाद वारह दिन प्रधान मन्वत्रित्व 
कर चुके थे । यद्यपि उन्होंने नेहरू मन्त्रिमण्डल के अधिकतम व्यक्तियों को अपने म॑ंत्रि- 
मण्डल में रखा पर उनमें विभाग आवंटन का अधिकार अपने हाथों में रखा। जब 
भी आवश्यकता हुई उन्होंने उनके विभागों में फेर-बदल करके पुन: आवंटित किया। 
सितम्बर, 965 के अघोषित” भारत-पाकिस्तान युद्ध में शास्त्रीजी ने जो साहस, बृढ़- 
निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया उससे वे जनता में बहुत लोकप्रिय हो 
गए तथा कांग्रेसी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । कई अवसरों पर उन्होंने 
कांग्रेस अध्यक्ष कामराज और कांग्रेस कार्य समिति की उपेक्षा भी की | तदपि, सर- 
कारी एवं दलीय तनन्‍्त्र पर उनका प्रभाव नेहरू के समान सुदृढ़ नहीं था । 

]0 जनवरी, 966 को शास्त्री के निघन के पश्चात्‌ कांग्रेस संसदीय दल के 
सम्मुख प्रधान मन्त्री चुनने की समस्या पुन: झा खड़ी हुई । देसाई ने पुनः शरवित परीक्षा 
करनी चाही पर अब की वार सिंडीकेट ने इन्दिरा गांधी को चुन लिया। निर्वाचन में 
श्रीमती गाँधी ने देसाई को 355 के मुकाबले 69 मतों से हरा दिया । इन्दिरा गांधी 
के चने जाने का भी कारण वही था जो शास्त्री के चुने जाने का था, भर्थात्‌ कांग्रेस 
दल के कर्त्ता-धर्त्ता प्रधान मन्‍्त्री के दबाव में नहीं रहता चाहते थे । उनका विचार था 
कि इन्दिरा गांधी एक स्त्री हैं, उनकी वयस एवं अनुभव भी कम है, अतः वे उन पर 
अपनी इच्छाएँ एवं निर्णय लाद सकेंगे। 

श्रीमती गाँधी एक वार कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थीं, शास्त्री मंत्रिमण्डल में 
अग्रणी स्थान पर रह चुकी थीं और अपने पिता के साथ अनेक बार विदेशों का 
भ्रमण कर चुकी थीं । इस प्रकार विदेशों में उनकी पर्याप्त जान-पहचान थी तथा 
उन्होंने राजनीतिक कूट्नीति का प्रशिक्षण अपने पिता के जीवन काल में ही पा 
लिया था | जव वे स्वयं प्रधान मन्त्री बन गईं तो उन्होंने अपने दलीय साथियों, 
विशेषत: कामराज की, पिद॒ठू बनने से साफ इन्कार कर दिया। उनके साथ मतभेद 
मन्त्रिपरिषद बनाने के प्रश्न को लेकर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने मन्त्रिपरिषद में 
अशोक मेहता, गोपाल स्वरूप पाठक, फ़खरुद्दीव अली अहमद इत्यादि नये व्यक्तियों 
को सम्मिलित कर लिया तथा जगजीवनराम को भी, जो कामराज योजना के अन्त- 
गंत त्यागपत्र दे चुके थे, पुनः मन्‍्त्री बना लिया। यह सूची शपथग्रहण समारोह से 
पूर्व कामराज को दिखा दी गई । उन्होंने मेहता एवं पाठक इत्यादि के नामों पर नानु- 
नच की, पर वात को आगे नहीं बढ़ने दिया | 

श्रीमती गांधी के प्रधान मन्त्री वनने के बाद कांग्रेस संगठन का सामना पहले-पहल 
2-4 फरवरी, ]966 को जयपुर में करना पड़ा, जब उनकी अपनी अपील और 
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कामराज के समर्थन के बावजुद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरकार की अनाज 
के आवागमन पर क्षेत्रीय प्रतिवन्ध सम्बन्धी नीति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया । 
जून 966 में इन्दिरा गांधी ने रुपये का अवमृल्यन किया और ऐसा करते समय 
कामराज से परामर्श नहीं किया। उन्होंने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा 
कि प्रधान मन्त्री को ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले में उनसे परामर्श अवश्य करना चाहिए था, 
अन्यथा दल में अन्य वित्तीय विशेषज्ञों देसाई अथवा कृष्णमाचारी इत्यादि से ही पूछ 
लेतीं । इस प्रकार प्रधान मन्त्री के प्रति विरोधी भावना विकसित होने लगी । उनके 
विरोधियों ने जब वी० के० कृष्णममेनन को, जिनका वे समर्थन करती थीं, बम्बई निर्वा- 
चन क्षेत्र से लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट देने से इन्कार कर 
दिया तो उन्हें भारी घक्‍का लगा। पत्रकारों ने इसे प्रधान मन्त्री की “पराजय 
बताया 
चौथे आम चुनावों में केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को गहरा 
आघात पहुँचा । लोक सभा में उसकी गिनती 962 के 36] से घट कर 282 रह गई, 
तथा राज्य विधान सभाओं में केवल आठ राज्यों में ही उसका स्पष्ट बहुमत रह गया | 
सिडीकेट के अनेक महारथी, कामराज, अतुल्य घोष एवं पाटिल इत्यादि चुनाव हार 
गये। नई दिल्‍ली में ऐसी अफवाहें फेलने लगीं कि अनेक नव निर्वाचित कांग्रेसी 
संसत्सदस्य एवं विधान सभा सदस्य विपक्षी दलों के साथ जा मिलेंगे, तथा कुछ ने सच- 
मुच दल बदल लिये । इस प्रकार कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी । 
मोरारजी देसाई ने पुनः घोषित किया कि वे प्रधान मन्त्रिपद के लिए शक्ति परीक्षा 
करेंगे । युवा कांग्रेसियों की एक मण्डली--चन्द्रशेखर, चन्द्रजीत यादव, कृष्ण कान्त 
और शशि भूषण ने, जिन्हें भारतीय राजनीतिक हलल्‍्कों में “यंग टकक्‍्स” के नाम से 
पुकारा जाता है, श्रीमती गांधी का पक्ष लिया। कामराज को आशंका हुई कि यदि 
शक्ति परीक्षण हुआ्ना तो उससे कांग्रेसियों में और अधिक फूट पड़ जायेगी | अतः 
उन्होंने एक समन्वय सूत्र प्रस्तुत किया जिसके द्वारा श्रीमती गांधी प्रधान मन्त्री बन 
गई और देसाई उप-प्रधान मन्त्री बने, पर वित्त मन्त्रालय भी देसाई के पास रहा । 
किन्तु देसाई को सत्ता हथियाने के खेल में तीसरी बार मात खाकर बड़ी आत्मग्लानि 
हुई और उन्होंने कांग्रेस की नीतियों में ऐसे दांवपेच चलाये कि वह अक्तृबर-तवम्बर 
969 में दो घड़ों में विभाजित हो गईं। सिडीकेट मण्डली भी श्रीमती गांधी की 
नीतियों एवं आचरण के कारण आक्रोश में था, अतः उसने देसाई का साथ दिया। 
जिन घटनाओं के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ, उनकी विवेचना इसी पुस्तक के 
अन्य अध्याय “कांग्रेस दल-विभाजन के पहले व बाद” में की गयी है, अतः यहाँ उसका 
विस्तृत विवरण नहीं किया जा रहा | 
कांग्रेस की आंतरिक फूट का लाभ उठाते हुए, विपक्षी दलों---स्वतन्त्र दल, जन संघ, 
कांग्रेस के निजलिगप्पा घड़े, जिसे अब संगठन कांग्रेस कहते हैं, तथा संयुक्त समाज- 
वादी दल ने इन्दिरा गांघी को प्रधान मन्‍्त्री पद से हटाने के प्रयत्न में एक सरकार 


फल प्रधान मन्त्री 79 


' गुट बनाने का विचार किया तथा लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत 
पर प्रधान मन्‍्त्री ने भारतीय साम्यवादी दल, द्रविड़ मुनेत्र कपगम तथा प्रजा- 
ग़दी दल की सहायता द्वारा अपनी रक्षा कर ली | जब दैश में राजनीतिक 
की धड़ेवन्दी व गरुटवन्दी जोरों पर चल रही थी और बह बटकल लगाई 
| थी कि श्रीमती गांधी 972 के आम चुनाव लड़ने के लिए स्ाम्यवादी दल से 
त करेंगी, उन्होंने राष्ट्रपति को लोक सभा भंग कर के मध्यावधि चुनाव कराने का 
| दिया। गिरि (राष्ट्रपति) ने 27 दिसम्वर, 970 को तद्थ आदेझ्य जारी किया | 
व्रेस दल ने श्रीमती गांधी द्वारा गढ़े गए एक नारे गरीबी हठाओं के आवार 
व लड़ा और देश भर में कांग्रेसियों ने उनके नाम पर मतदान करने का अनु- 
कया । उन्होंने कुल $8 में से 352 स्थान हस्तगत कर लिए । इसका अर्थ लोक 
| स्पष्ट बहुमत था । देश भर में इस जीत को प्रधान मन्त्री की व्यक्तिगत विजय 
या । राज्य विधान सभाओं के लिये एक वर्ष बाद हुए (मार्च, 972) आम चुनावों 
प्रेस को 5 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश में स्पष्ट वहुमत प्राप्त हुआ । 
तो लोक सभा निर्वाचन के कारण तथा कुछ राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के 

कांग्रेसी संस्थाओं--अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति, 
- निर्वाचन समिति तथा कांग्रेस पालियामेन्टरी वोर्ड पर श्रीमती गांधी का एक- 
उभुत्व स्थापित हो गया। प्रादेशिक कांग्रेस समितियाँ तक उनके इंगित पर 
लगीं । राज्यों के मुख्यमन्त्री जिनका निर्वाचच विधान सभाओं के सदस्य करते 
स्तव में श्रीमती गांधी ह्वारा नामांकित किये जाने लगे। यदि वे किसी भी 
से किसी मुख्यमस्त्री से रुष्ट हो जायें तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता 
उदाहरणतया, असम के मुख्यमन्त्री महेन्द्र मोहन चौधरी को 29 जनवरी, 972 
'मती गांधी से भेंट के बाद त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उससे पहले, कांग्रेस में 
: प्रति उनके रबेये के कारण, उनका श्रीमती गांधी से मतभेद हो गया था | उनके 
पर शरतचन्द्र सिन्हा को, जिन्होंने असम राज्य कांग्रेस विधायक दल के भीतर 
वरोधी घड़े के नेता बन कर मुख्यमन्त्री का विरोध किया था, 3] जनवरी, 
' को मुख्यमन्त्री बना दिया गया । इसी प्रकार, 5 सितम्बर, 97] को आंध्र 
के मुख्यमन्त्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने केन्द्रीय पालियामेन्टरी बोर्ड (2७॥04| 78- 
(ध्षाए 8040), जिसकी नेता श्रीमती गांधी थीं, के इस निर्णय के फलस्वरूप 
तत्न दिया कि उन्हें तेलंगाना क्षेत्र के व्यक्ति के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए । 
वी० नरसिंहराव, जो रेड्डी मन्त्रिमण्डल में शिक्षा मन्त्री थे, सर्वेसम्मति से मुख्य- 

बनाए गए। कुछ समय पश्चात्‌ उन्हें भी पद त्यागना पड़ा । आंध्र कांग्रेस 
पक दल के विरोधी घड़े एक नेता चुनने में असफल रहे, और दिसम्बर 973 
गन मन्‍्त्री ने उस पद के लिए जे० वेनेगल राव को नामांकित किया, जिसका 
उन्हें मुख्य मन्त्री बचाना ही था | दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमन्त्री बंसीलाल, 
राज्य के अनेक संपत्सुद॒स्यों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा उनके विरुद्ध लगाये 
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गए भ्रष्टाचार के आरोपों तथा उनके प्रति जांच की मांगों के वावजूद अपने पद पर 
बने रहे । उनके विरुद्ध सभी मांगों को दवा दिया गया क्योंकि प्रधान मन्‍्त्री उनसे 
प्रसन्‍त थीं। विरोधी घड़े के कांग्रेसी विधान सभा सदस्यों का एक दल जिसका 
नेतत्व दो मन्‍्त्री, डाक्टर शालिग्राम और श्रीमती सरला शर्मा कर रहे थे, मार्च 
973 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री डा० वाई० एस० परमार को अपदस्थ न कर 
सके क्योंकि उन्हें प्रधान मन्त्री का समर्थन प्राप्त था । ऐसे अनेक अन्य उदाहरण 
विद्यमान हैं, किन्तु सवका यहाँ वर्णन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । 
कांग्रेस दल की नेता होने के नाते श्रीमती गांधी न केवल अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी, कांग्रेसकार्य समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति एवं कांग्रेस पालियामेन्टरी बोर्ड की 
बैठकों में भाग लेती हैं वल्कि वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इन बैठकों 
में किये गए अधिकतर निर्णयों तथा पारित किये गये प्रस्तावों पर उनकी अनुमति की 
छाप रहती है | वे दल की उच्चतम नीति निर्घारक निकाय को कभी आत्मविश्वास न 
खोने, कभी घैर्य न छोड़ने, बहुधा संस्था की एकता की रक्षा करने तथा समय-समय 
पर नवीन एवं समाजवादी नीतियों के प्रवर्तन का परामर्श देती हैं। लोक सभा के आम 
चुनावों, अथवा किसी एक या अनेक राज्य की विधान सभा (सभाओं) के निर्वाचन से 
पहले वे सारे निर्वाचन-दश्षेत्रों का दौरा करती हैं और निर्वाचकों से अपने दल के प्रत्या- 
शियों के प्रति मतदान करने का आग्रह करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे निर्वाचन 
सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उदाहरणतया, 
जब फरवरी 974 के अन्तिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, नगालैण्ड और 
पांडिचेरी विधान सभाओों के लिए आम चुनाव होने वाले थे, यह उन्होंने ही निश्चित 
किया कि यदि अन्य दलों से कोई समभौते करने हैं तो वे क्या हों, किस राज्य के किस 
चुनाव क्षेत्र से कौन प्रत्याणी खड़ा हो तथा विभिन्‍न निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेसी प्रत्याशी 
का चयन करने के लिए वया मार्ग निर्देश हों । 
श्रीमती गांधी द्वारा लोक सभा के मध्यावधि चुनाव तथा राज्य विधान सभाओं के 
पाँचवें आम चुनावों के अवसर पर जनता से किये गये वायदे बहुत हृद तक पूरे नहीं 
किये गये, तथा कांग्रेस के सभी छोटे बड़े सदस्य खिन्‍न थे कि नेताओं की ओर से उनकी 
आशाएँ पूरी नहीं की गईं | अक्तूबर 972 के दूसरे सप्ताह में गांधी नगर में हुए कांग्रेस 
अधिवेशन में एक ' यंग टक्स नेता कृष्णकान्त एवं उनके साथियों ने ज्वारोप लगाया कि 
कांग्रेस पुनः लोकप्रियता सो रही है, तथा वह जनता से किये गये बायदों की पूर्ति नहीं 
कर पाई है । श्रीमती गांधी ने इन आलोचकों को यह कह कर डॉट बताई कि थे 
“सस्ती सराहना” ((॥९०७ ०9ए/9ए5६) के पीछे भागते हैं। किन्तु दल के भीतर फूट 
एवं विराग बढ़ता ही गया । लगनग 60 कांग्रेसी संसत्सदस्यों ने नेहरू श्रध्ययन मण्डल 
स्थापित दिया, तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों ने फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन स्थापित 
किया। “नेहरू अध्ययन मे टल ने झारोप लगाया कि साम्यवादी दल कांग्रेस का प्रयोग “अपने 


स्वार्यों की प्रति के: लिए” कर रहा है । उसका कहना था झ्षि कांग्रेस क्पती समाजवादी 
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नोतियों के प्रवर्तन के लिए तथा “दक्षिण पंथी प्रतिक्रिया” एवं “वामपंथी साहसवाद” 
की चुनोती का सामना करने के लिए सक्षम है तथा उसे अपने उद्देश्यों की पुरति के लिए 
साम्यवादी दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं हैं। फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन का 
कहना था कि अनाज के व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण, श्रीमती गांधी के नेतृत्व 
का विरोध करने के कारण कांग्रेस की समाजवादी नीतियों के विरोधी “दक्षिणपंथी 
प्रतिक्रिया-वादियों' का “पर्दाफाश” हो गया है। उन्होंने अपने आलोचकों से अपील 
की कि वे “दक्षिण पंथियों की चुनौती का सामना करने के लिए देश में प्रगतिशील एवं 
सामाजिक शक्तियों के दृढ़ीकरण के लिए श्रीमती गांधी की अपील पर घ्यान दें ।” 

प्रधान मंत्री को कांग्रेस के भीतर की लड़ाई से बड़ी चिन्ता होने लगी और इसमें उन्हें 
अपना एवं देश का भविष्य अंघकारमय प्रतीत होने लगा। वे जानती थीं कि उनकी 
अपनी तथा देश की भलाई कांग्रेस की अखण्डता एवं सामंजस्य में है, अत: उन्होंने दोनों 
ही धड़ों से अपने मतभेद छोड़ कर परस्पर सद्भावनापूर्ण वातावरण तैयार करने की अपील 
की । घड़ों के नेताओं ने उनकी बात पर उचित ध्यान दिया श्रौर अप्रैल, 973 में पर- 
स्पर मतभेद दूर करने के प्रस्ताव पारित किये। निर्वाचन में शानदार विजय प्राप्त 
करने के एक वर्ष के भीतर विविध राज्यों में कांग्रेस में घड़ेबन्दी होने लगी तथा ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि उसकी एकता समाप्त होने वाली है। श्रीमती गांधी ने दल की 
नेता होने के नाते इन प्रवृत्तियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस जनों को याद दिलाया 
कि यह एक राजनीतिक दल है, धड़ेवन्दी का श्रखाड़ा नहीं । जो व्यक्ति दल-विरोधी 
एवं सरकार-विरोधी गतिविधियों के दोषी थे, उनके प्रति उन्होंने कड़ा दृष्टिकोण अप- 
नाया और ऐसे तत्वों को कुचलने के पक्के इरादे के प्रदर्शन में उन्हों ने दिनेश सिंह को 
कांग्रेस की मुल सदस्यता तक से निकाल वाहर किया। उन्हें कांग्रेस में पुनः तभी लिया 
गया, जब उन्होंने पक्का विश्वास दिलाया कि वे हाई कमान के निर्णयों के अनुसार दलीय 
नीतियों एवं योजनाओं का ईमानदारी एवं वफ़ादारी से पालन करेंगे । 

प्रधान मंत्री ने दलीय एकता को भीतर से ही नहीं अपितु वाहरी चुनौतियों एवं 
हमलों से भी बचाने व बनाये रखने के प्रयत्न किये । लोक सभा के मध्यावधि चुनाव 
एवं राज्यविधान सभाओं के आम चुनावों में हार के कारण उत्पन्न निराशा की मनो- 
दशा में विरोधी दलों, मुख्यतः जन॑ संघ, स्व॒तन्त्र दल, संगठन कांग्रेस, समाजवादी दल 
और साम्यवादी दल (माक्संवादी) ने श्रीमती गांधी की सरकार को जनता की आँखों 
में बदनाम करने के लिए उसके विरुद्ध आन्दोलन, दंगे एवं प्रदर्शन आयोजित करने 
आरम्भ किये | प्रधान मंत्री ने उन पर एक “बृहत्तर ग्रुट” (छठाध्ा्॑धः 8]॥9॥०९) 
बनाने का आरोप लगाते हुए जनता से अपील की कि वह अपनी आँखें खुली रखें ताकि 
वे “अत्यन्त दुस्साहस एवं दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद की उन शक्तियों के आक्रमणों” को 
परास्त करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक तौर पर सजग रहें, जो “राष्ट्र की 
समाजवाद की ओर प्रगति में वाधा डालना चाहती हैं ।” 974 में जयप्रकाश नारायण 
ने बिहार में आन्दोलन चलाया और इसे म्रष्टाचार, ऊँची कीमतें, वेरोज़गारी तथा 
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उद्देश्यहीन शिक्षा पद्धति के विरुद्ध लड़ाई के लिए सारे देश में फैलाने की योजना बनाई। 
श्रीमती गांधी का यह अनुमात था कि वह आन्दोलन उन्हें व उनके दल को सत्ता से 
अपदस्थ करने के लिये है, अत: उन्होंने जयप्रकाश तारायण एवं अन्य विपक्षी नेताओं 
पर, जिनमें से अधिकतर उनका समर्थंतर करते थे, आरोप एवं प्रत्यारोप लगाकर उसका 
उत्तर दिया | 

प्रधान मन्त्री ने ऐसे और भी अनेक कार्य किये ताकि उनका दल सुदृढ़, सुसंगठित 
एवं देश में लोकप्रिय बना रहे । वे एक प्रकार से देश के निदेशक, मियंत्रक, एवं परा- 
मशंदाता के समान कार्य करते (करती) हैं । 


मूल्यांकन (७7 ७99६०) 

प्रधान मनन्‍्त्री का पद पहले पहल इंग्लैण्ड में आरम्भ हुआ तथा अन्य देशों के संवि- 
घान निर्माताओं ने भी उसी के प्रतिरूप अपने-अपने देश में यह पद स्थापित किया । 
ब्रिटिश राजनीतिक पद्धति के लेखकों ने प्रधान मन्त्री की व्याख्या नाना प्रकार से की है। 
उदाहरणतया लार्ड मोलें ने उन्हें “मन्त्रिमंडल रूपी मेहराब का प्रमुख पत्थर” तथा 
77777 गंग्र7/श// 76/'2४ (समान व्यक्तियों में प्रथम) कह कर पुकारा। पीटर जी० 
रिचर्ड ने अपनी पुस्तक #6॥#9राब8० म। झापांशी लगा में लिखा कि 
प्रधान मन्त्री को “समान व्यक्तियों में प्रथम” बताना “प्रधानमन्त्री की हैसियत का 
गम्भीर अल्पांकन होगा।” इसी प्रकार, जे० एस० डग्डेल ने श्रपनी पुस्तक 7॥ 9/7//5/ 
८०8॥70#०7 में लिखा कि यह कहना प्रधान मंत्री सहित सभी मन्‍्त्री समान हैं गलत 
होगा, पर यह कहना कि प्रधान मंत्री के अतिरिक्त शेष सभी मन्त्री समान होते हैं, 
“सत्य के निकटतर” है | ऐमरी ने कहा कि वास्तव में प्रधान मन्त्री का स्थान “जहाज 
वे; कप्तान एवं प्रमुख नाविक” के समान है। रैम्जे म्यूर ने अपनी पुस्तक मठ #/- 
जाए 78 06वें में मंत्रिमण्डल को “राज्य रूपी जलपोत का पतवार पहिया” 
बताया तथा प्रधान मन्त्री को “नाव का खिवेया” बताया प्रोफेसर हेरोल्ड जे० लास्की 
ने अपनी पुस्तक उक्षपांक्राशाद्षिए 60शफ्राशा। के स्‍शज्ञक्षा? में उसे “सारे सर- 
कार तनन्‍्त्र की धुरी संज्ञा दी । एक महान ब्रिटिश संविधान विद्येपज्ञ आइवर जेनिग्स 
ने प्रधान मन्त्री को ऐसा “सूर्य, जिसकी परिक्रमा ग्रह-नक्षत्र करते है” बताया । वेलोफ़ ने 
उन्हें तानाशाह तथा हिटन ने प्रधान मन्त्री को “निर्वाचित राजा' बताया । सर विलियम 
वनेन ने उन्हें श/ल डालाबर हवाद गरांग्रणा८३ (तारों में चाँद) वताया ! 

अपने-अपने दब्दों में इन सभी लेखकों ने स्वीकार किया कि संसदीय सरकारी पद्धति 
में प्रधात मनन्‍्त्री वग पद सब से अधिक नविकारपूर्ण है । भारत में भी यही बात है । नई 
दिल्‍ली में सन 974 के नव वर्ष दिवस की पृर्व-संब्या को एक संवाददाता सम्मेलन में 


भाषण वारते हुए प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने उपालम्भ दिया कि उन्हें 


५: 
उन्‍हें कोई अधिकार 





मे है | दिन्‍त जनता के दष्टिकोण से भारत के प्रधान न्द्री को अमरीकी रा 3८ 
नहां हू । दिनतु जनता दा दृष्टिकाणघ स नान्‍त के प्रधान गन्दी का अमराका राष्ट्रपति से 


कक $व्प र नहीं प जहां + राष्पपति 4: दी सरदार का प्रचलन 5, 
दम अपिकाए प्राप्त नहीं हैं जहां राष्ट्रपति की सरकार का प्रचलन है । 
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मन्त्रिपरिषद 


(एा€ (एणणालोी ० शञांडश$) 


संघीय सरकार की वास्तविक न्यायपालिका का दूसरा अंग मन्त्रिपरिषद है | जैसा 
कि पहले भी बताया जा चुका है, इस का प्रावधान संविधान की घारा 740) में 
किया गया है । इस घारा में निर्दिष्ट है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यो के संचालन में 
सहायता देने के लिए***एक मन्त्रिपरिषद होगी। यह प्रश्न कि भन्त्रियों ने राष्ट्र- 
पति को कोई परामर्श दिया अथवा नहीं, और यदि हाँ, तो क्‍या परामर्श दिया, किसी 
न्यायालय में नहीं पूछा जायेगा । इस धारा में कहा गया है कि राष्ट्रपति, मन्त्रियों 
की नियुक्ति, प्रधान मन्त्री के परामर्श के अनुसार करते हैं ॥ घारा 75(5) में मन्त्रि- 
पद के लिए आवश्यक अहंताएँ (धुप४7८४४078) निर्धारित की गई हैं, पर एकमात्र 
अहँता यह है कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई 
मन्त्री छः मास के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य नहीं बन पाता तो वह 
मन्त्री नहीं रह सकता । इसका यह अर्थ हुआ कि प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति को किसी 
सामान्य व्यक्ति को भी मन्‍्न्री नियुक्त करने का परामर्श दे सकते हैं, किन्तु यदि उसे 
मन्त्री बनाये रखना है तो उसे चाहे निर्वाचन द्वारा या नामांकन द्वारा, संसद का 
सदस्य अवश्य बनाया जाना चाहिए । धारा 88 में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक मन्त्री को 
संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त बंठकों में, तथा संसद की किसी 
समिति में--जिसका उसे सदस्य वनाया गया हो--बोलने तथा अन्य प्रकार से भाग 
लेने का अधिकार होगा, पर इस धारा के तहत वह उसमें मतदान नहीं कर सकेगा। 

धारा 75(9) में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक मन्त्री को अ्रपना पद ग्रहण करने से पहले 
राष्ट्रपति द्वारा उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है । वह शपथ इस 
प्रकार होती है: 

“मैं, क, ख, भगवान की सौगन्ध खा कर शपथ लेता हूँ। आत्मनिष्ठापूर्व॑क 
शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के 
प्रति आस्था एवं सत्यनिष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अख- 
ण्डता की रक्षा करूँगा, मैं संघीय मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों की सद्‌- 


84 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


भावनापूर्वक तथा ईमानदारी से पूर्ति करूंगा तथा मैं बिना किसी भय, पक्ष- 
पात, राग अथवा दुर्भावना के, संविधान एवं विधि के अनुसार सभी वर्गों के 
व्यक्तियों के साथ ठीक-ठीक बर्ताव करूँगा ।” 
तथा 
“मैं, क, ख, भगवान की सौगन्ध खाकर शपथ लेता हूँ । आत्मनिष्ठापूर्वक शपथ 
लेता हूँ कि ऐसा कोई भी विषय जो मेरे विचाराधीन होगा, अथवा मुझे संघीय 
मनन्‍्त्री होने के नाते ज्ञात होगा, मेरे मन्त्रीपद सम्बन्धी कतंव्यों में निहित 
आवश्यकता के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या 
व्यक्तियों को नहीं बताऊँगा ।” 
मन्त्रियों के वेतन एवं भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित 
किये जाते हैं । 970 के आँकड़ों के अनुसार एक केन्द्र स्तर के मन्त्री के वेतन व भत्ते 
इस प्रकार थे: 


सद रुपये (कर मुक्त) 
वेतन, 27,000 रुपये में से कर के 5,280 रुपये काटकर 2,720 
अतिथि भत्ता 6,000 
बंगले का किराया 7,800 
फर्नीचर इत्यादि का किराया 7,704 
माली, चौकीदार, और सफ़ाई कमंचारी 5,040 
बंगले व मँदान का रख-रखाव, मरम्मत तथा साज-सज्जा 5,040 


इनके अतिरिक्त मन्त्री को एक मोटरकार, पेट्रोल, बिजली, पानी तथा ड्राइवर का 
वेतन भी मिलता है। 970 में एक मन्त्री पर कुल व्यय लगभग 70,000 रु० वापिक 
था। अब उससे भी अधिक है । यह खुला व्यय वे लोग करते हैं जो जनता को मित- 
व्ययिता एवं वचत का उपदेश देते नहीं थकते---वह जनता जिसका 40 प्रतिशत भाग 
(सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार) निर्घनता के स्तर से भी निम्न कोटि का जीवन 
व्यतीत करता है । 

संविधान में न तो मन्त्रियों की संख्या निर्धारित की गई है और न ही उनकी 
श्रेणियाँ बताई गयी हैं। यह काम ]948-49 में केन्द्र सरकार के एक वरिष्ठ मन्‍्त्री 
गोपाल स्वामी आयंगर को सौंपा गया था। उन्होंने नवम्बर ]949 में जो अतिवेदन 
प्रस्तुत फिया, वही सरकारी तलन्‍्त्र के पुनर्गठन का आधार वना। मन्त्रियों की तीन 
प्रेणियाँ निर्धारित की गई--केन्द्र (0४७॥॥८४) न्‍्तर के मन्त्री, राज्य मन्‍्त्री और उप- 
मन्‍्त्री । मन्न्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई और उसे समय-समय पर, काम 
गगी आवश्यकतानुसार, प्रधान मन्त्री द्वारा निश्चित की जाने के लिए छोड़ दी गई । 
4 फरवरी, 973 दे झांबड़ों दे झनुसार 7 देन्द्रीय मनन्‍्त्री, 2] राज्य सन्‍्त्री, दखा 22 
उप-मन्नी--ठुल 60 मन्त्री थे | यह संख्या स्वतन्द्रता प्राप्ति के बाद श्षघिवतम थी । 
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| 
नी झछो मन्विपरिपद में झुछ फेर-ददल किया गया, जिसके मत 
]] जनदरा, 974 छा मसान्द्रपारपद से दुष्ठ फर-ददल कया गया, जिसके फ्ल- 


्+ 


है 


'+- 


४ 


कल 


मन्विपरिपद [85 


स्वरूप 9 कैबिनेट मस्त्री, 9 राज्य मन्त्री तथा 22 उप-मस्त्री बनाये गए ॥7 


मल्त्रिपरिपद का कार्य मन्त्रिमण्डल ने सम्भाला (एण० ० 0०णाती ० 
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संविधान की घारा 74(]) की निर्दिष्ठि के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यभाग 
मन्त्रिपरिपद की सहायता एवं परामझ्श से चलाते हैं, किन्तु वास्तव में वे केवल मन्च्रि- 
मण्डल की ही परामशे या सहायता से कार्य करते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्राव- 
घान नहीं है पर इंग्लैण्ड में एक प्रथा विकसित हुई और भारत ने भी उसी को ग्रहण 
कर लिया, जिसके फलस्वरूप मन्त्रिपरिषद ने जो भुमिका निभानी थी वह मन्त्रि- 
परिषद ने सम्भाल ली है ! आज के विज्ञान, टैक्नोलोजी, प्रजातस्त्रीय प्रक्रिया, लोक- 
हितकारी राज्य तथा विकासमान अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में सरकार का काम बहुत 
पेचीदा हो गया है तथा उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए बहुत सावधानी की आव- 
श्यकता होती है | प्राय: स्वदेश एवं विदेशों में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्व हो जाती 
हैं जिनके लिए गुप्त वार्ता द्वारा निर्णय लेने होते हैं, अनेक बार ऐसी समस्याएं विद्॑- 
मान होती हैं जिनमें बहुत व्यक्तियों का भाग लेना सम्भव तथा सुरक्षा के दृष्ठिकोण 
से उचित नहीं होता । कभी-कभी बहुत जोड़-तोड़, छल-कपट, एवं दाँव-पेच करने 
पड़ते हैं, जो 40-45 व्यक्तियों की मन्न्रिपरिषद की उपस्थिति में सम्भव नहीं हो 
सकता | पेचीदा एवं अधिक संवेदनशील मामलों को गुप्त रूप से शी त्रतापुर्वंक निपटाने 
के लिए प्रधान सस्त्री अपनी मन्न्रिपरियद में से थोड़े से अधिक महत्त्वपूर्ण व अग्रणी 
सन्त्रियों का चयन कर लेते हैं, जिनके समूह को मन्त्रिमण्डल कहते हैं । इस प्रकार 
जिन मन्त्रियों का चयन किया जाता है वेया तो प्रधान मन्‍्त्री के निकट विश्वासी 
होते हैं, या दलीय संगठन में, अन्यथा बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, या किसी 
क्षेत्र में विज्येपज्ञ होते हैं। अनेक वार दल से बाहर के अथवा राजनीति से बाहर के 
व्यक्तियों को भी मन्त्रि मण्डल में लिया जाता है | इसके कतियय उदाहरण-- सी० डी० 
देशमुख, सी० एच० भाभा, श्यामाग्रसाद मुखर्जी, शण्मुखम्‌ चेट्टी, जान मथाई, भीम राव 
अम्बेडकर, वी० के० आर० ची० राव तथा टी० ए० प॑ हैं। मन्चिमण्डलीय स्तर के 
मंत्रियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, पर सामान्यतः वे 5 से 20 तक होते हैं । 

कभी-कभी सामान्य भाषा में मन्त्रिपरिपद को ही मन्त्रिमण्डल समझ लिया जाता 


खब्धी का चयन, प्रधानमन्ती द्वारा संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, पर प्रधान- 
ह मन्त्री का चयन केवल लोक सभा से ही किया जाता है। यही प्रया राज्यों के मुख्यमन्त्री नियुक्त 
करने में भी लागू होती है, पर इसके कुछ अ्पवाद भी हैं। उदाहरणतया चक्रवर्ती राजग्रोपालाचार्य 
मद्रास की राज्य परियद के सदस्य ये, पर उन्हें वहाँ का मुख्यमन्त्री बनाया गया। इसी प्रकार 
मौरारजी देसाई वम्बई राज्य की विधान सभा का चुनाव हार गए पर उन्हें बम्बई राज्य परिषद्‌ का 
सदस्य तामराँकित कर दिया गया और राज्य के गवर्नर हारा उन्हें राज्य का मुह्यमन्त्रों नियुक्त किया 


गया । 


86 , भारतीय झासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


है, पर वास्तव में उनकी वनावट और कार्यों में अन्तर है। मन्त्रिपरिषद पूर्ण कायेंकारी 
निकाय है तो मन्त्रिमण्डल उसका एक भाग मात्र है; पर वह भाग अधिक महत्त्वपूर्ण, 
अधिक प्रभावशाली तथा सारी परिषद से अधिक शक्तिशाली है। पूरे मन्त्रिपरिषद 
की बैठक यदा-कदा ही होती है पर मन्त्रिमण्डल की बैठकें प्रायः होती रहती हैं । 
सामान्यतः एक बैठक प्रति सप्ताह उसके राष्ट्रपति भवन स्थित अपने सचिवालय में 
की जाती है | किन्तु जब सरकार के सन्मुख भीतरी वा बाहरी नीति सम्बन्धी अधिक 
गम्भीर समस्याएँ विद्यमान हों तो मन्त्रिमण्डल की बैठक लगभग प्रतिदिन होती है 
बल्कि कभी-कभी तो दिन में कई-कई बेठकें हो जाती हैं | उदाहरणतया, जब दिसंबर 
97] में बंगलादेश के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया तो मन्त्रि- 
मण्डल की दिन में कई-कई बैठकें होती थीं। मार्चे ।973 में जब सामरिक महत्त्व 
के राज्य मणिपुर में संवैधानिक संकट उत्पन्त हो गया और राज्यपाल बी० के० नेहरू 
ने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का आग्रह किया, 
तो मन्त्रिमण्डल की बेठक अपराह्न 3-30 बजे के लिए निश्चित की गयी, पर पहले 6 बजे 
तक के लिये और फिर 7 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी । इसका कारण यह 
था कि उनका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ था और केन्द्र सरकार को मणिपुर 
की घटनाओं के कारण बड़ी चिन्ता सता रही थी । 
केन्द्र स्तर के मन्‍्त्री सरकार के सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेते हैं पर राज्य 
मन्‍त्री एवं उप-मन्त्री केवल उन्हीं विभागों की देखरेख करते हैं जिनके वे प्रधान होते 
हैं। संविधान की धारा 78(क) के अनुसार “देश के भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में मन्च्रिपरिषद के जो निर्णय तथा विधि निर्माण के जो प्रस्ताव” प्रधान 
मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किये जाते हैं, वे वस्तुत: कैबिनेट के निर्णय एवं प्रस्ताव 
(सुझगव) होते हैं। इसी प्रकार जब किसी प्रइन पर कोई मन्‍्त्री स्वयं मन्त्रिपरिषद 
से परामर्श किये विना निर्णय ले ले, परन्तु राष्ट्रपति उसे संविधान की ,घारा 78(ग) 
के प्रावधान के अनुसार भन्तिपरिपद के विचार के लिए प्रेषित कराना चाहें, तो 
वस्तुतः उस पर कविनेट ही विचार करती है । संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि कोई 
भी सामान्य कार्य जो संविधान के अनुसार मन्त्रिपरिषद द्वारा किया जाना चाहिए, वह 
वास्तव में कंबिनेट द्वारा किया जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि इस प्रकार कैबिनेट 
ते मन्त्रिपरिपद का स्थान ले लिया है पर वह केवल परम्परा द्वारा ही किया गया, 
संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रवर्तन द्वारा नहीं । यह परम्परा इंग्लेंड 
में विकसित हुई और भारत ने उसे अपना लिया । 


अन्तरंग कविनेट ([770 (४97०) 

अनेक वार ऐसा होता है कि प्रधान मन्त्री को ]5-20 क्ैविनेट मन्त्रियों का दल भी 
गुप्त मन्‍्त्रणा व महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए अत्यधिक बड़ा तथा विस्तृत प्रतीत होता 
है, अतः वे अपने केवल दो, तीन वा अधिकतम चार विश्वस्त सहयोगियों के परामर्श 
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से निर्णय करते (करती) हैं । इन विश्वस्त सहयोगियों को राजनीति में प्रंतरंग मंत्रि- 
मण्डल कहते हैं । सरदार वललभभाई पटेल भारत के गृह मन्‍्त्री एवं उप-प्रधान मन्त्री 
थे | उनके जीवन काल (निधन दिसम्बर, 950) में प्रधान मन्त्री नेहरू प्रत्येक महत्त्व- 
पूर्ण विपय में पहले उनसे परामर्श लेते थे व उसके वाद उस विषय को कंबिनेट के 
विचायाय॑ प्रस्तुत करते थे । कभी-कभी तो इस प्रकार अंतरंग निर्णय पर मन्त्रिमण्डल 
की केदल सहमति प्राप्त करनी होती थी या उसे सि्फे सुचित कर दिया जाता था । 
पटेल के निधन के बाद, मौलाना अबवुल कलाम आज़ाद, रफी अहमद किदवई और 
गोपालस्वामी आयंगर नेहरू की अंतरंग कविनेट के सदस्य बने । किदवई और 
आयंगार के निघन के वाद यह स्थान समय-समय पर गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, सी० डी० 
देशमुख, वी ०के ० क़्ृष्णमेनन, टी ०टी० कृष्णमाचारी, लालवहादुर शास्त्री और मोरारजी 
देसाई को मिला । अपने 8 महीने के कार्यकाल में प्रधान मन्त्री शास्त्री ने वाई० बी० 
चह्नाण, एस० के० पाटिल, गुलज़ारीलाल नन्‍्दा और स्वर्ण॑र्सिह को अपना विश्वस्त 
बनाया । वस्तुत: शास्त्री का कार्यकाल सामूहिक नेतृत्व का य्रुग था क्योंकि शास्त्री 
प्रधान मन्‍्त्री पद पर आसीन होकर भी वह प्रधानत्व प्राप्त नहीं कर सके जो नेहरू 
को प्राप्त था और अव श्रीमती ग्रांधी को प्राप्त है । 

इन्दिरा गांवी के 966 में प्रधान मन्त्री बनने के वाद उनकी अंतरंग कैविनेट में 
समय-समय पर भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों को स्थान मिला । एक समय चह्नाण, दिनेश 
सिह, अशोक मेहता, और सी० सुब्रह्मण्यम उनके अधिक विश्वस्त थे | कुछ समय बाद 
फ़खरुद्दीन अली अहमद और डा० कर्णसिंह उनके अधिक निकट आ गए। कांग्रेस 
दल में फूट पड़ने के वाद उन्हें जगजीवन राम, फ़वरुद्दीन अली अहमद और सुत्रह्मण्पम 
पर अधिक विश्वास हो गया । 973 में जब मन्च्रिमण्डल का पुनर्गठन किया गया तो 
दुर्गाप्साद धर (योजना मन्‍्त्री), उमाशंकर दीक्षित (गृह मन्त्री) तथा सुब्रह्मण्यम 
(औद्योगिक विकास मनन्‍्त्री) को उनके अधिक निकट माना जाता था। यद्यपि चह्नाण, 
स्वर्णसिहू, जगजीवनराम इत्यादि नए मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे, पर वे घर, दीक्षित 
और सुब्रह्मण्यिम के समान प्रधान मन्त्री के विश्वासपात्र प्रतीत नहीं होते थे । भारतीय 
पत्रकार श्रीमती गांधी की अंतरंग कबिनेट को व्यंग्यपूर्वक “किचन कैबिनेट” ((॥(०]७॥ 
(997०) रखा, अर्थात्‌ सरकारी नीतियाँ व निर्णय प्रधान मन्त्री के निकटतम विश्वास- 
पात्रों द्वारा “पका कर तेयार” किए जाते हैं, जो बाद में मन्त्रिमण्डल के सम्मुख उसकी 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिए जाते हैं । 





मन्त्रिमण्डलीय समितियाँ (04७॥० (:07777/7665) 

भारतीय गणराज्य के आरम्भ से ही मन्त्रिमण्डल का अधिकतर काम-काज उसकी 
उप-समितियों द्वारा करने की प्रथा चल पड़ी थी । कालान्तर में यह प्रथा दृढ़तर होती 
गई और इन समितियों की संख्या तथा महत्त्व बढ़ता गया । आजकल ऐसी नौ उप- 
समितियाँ हैं, जिनमें से विदेश सम्बन्ध समिति, राजनीतिक सम्बन्ध समिति, प्रति- 
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रक्षा समिति, संसदीय मामलों सम्बन्धी समिति तथा आर्थिक मामलों सम्बन्धी समिति 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इन मामलों से सम्बन्धित समस्याओं पर पहले इन समितियों 
में विचार किया जाता है, तब उन्हें पूरे मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) के सम्मुख प्रस्तुत 
किया जाता है। इससे मन्त्रियों के बहुत से समय व शक्ति की बचत होती है क्योंकि 
उन्हें अत्य भी अनेक सरकारी एवं दलीय कार्य करने होते हैं। ये समितियाँ मन्त्रि- 
मण्डल का स्थान नहीं लेतीं पर जब किसी समिति के सदस्यों में कोई नीति-निपुण 
एवं प्रभावशाली मन्‍त्री शामिल हों तो सामान्यतः: उसकी सिफारिशों एवं निर्णय बिना 
अधिक विचार-विमर्श अथवा फेर-बदल के ही स्वीकार कर लिए जाते हैं । 


कैबिनेट के कार्य-सिद्धान्त (#०णाक्ाड शि77लं9०४ 07476 0.89770०) 

सरकार की मन्त्रिमण्डलीय पद्धति, जिसे संसदीय पद्धति भी कहते हैं कतिपय 
सिद्धान्तों के अनुसार प्रवर्तित होती है। ये सिद्धान्त हैं--सामृहिक उत्तरदायित्व 
(०णा०लाए० 7०590०7ञ्नंभ09) अच्त:मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व या सन्त्रिमण्डलीय 
समेकक्‍्य, (979-८40॥70 7९5ए७णा्ं।ताए ठ ८४७7० 5०097) तथा राजनैतिक 
उत्तरदायित्व (9ण०9००] 7०59०॥अंञ।9) । इनमें से प्रथम सिद्धान्त का संविधान की 
धारा 75(3) में प्रावधान है, पर शेष दो ब्रिटिश राजनैतिक प्रणाली की देन हैं । 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से यह तात्पर्य है कि तीनों स्तरों के सभी मन्तरि- 
गण सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं | वे एक साथ सत्ता ग्रहण 
करते हैं तथा एक साथ ही पदमुक्त होते हैं। विपक्षी दलों द्वारा एक मन्त्री के विरुद्ध 
प्रस्तुत किये गए अविश्वास प्रस्ताव को सभी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता 
है और यदि लोक सभा में एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाये तो 
सारी मन्त्रिपरिषद अपदस्थ हो जाती है। प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित मन्त्री विधेयक 
प्रस्तुत करता है तथा संसद में प्रश्नों के उत्तर देता है, पर उसके द्वारा जाने अनजाने 
की गई त्रुटियों के लिए सारी मन्त्रिपरिपद का उत्तरदायित्व होता है। 

अन्तःमन्च्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व या मन्त्रिमंडलीय समेक्य से यह तात्पर्य होता है 
कि जव किसी प्रइन पर मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्णय कर लिया गया हो पर किसी एक 
मन्‍्त्री का उस निर्णय से मतभेद हो तो या तो वह भी उस निर्णय में सहयोगी बने 
अथवा अपने पद से त्यागपत्र दे, किन्तु उसे जनता में उसके विरुद्ध वोलने अथवा संसद 
में उसके विरुद्ध मत देने का अधिकार नहीं होता । मन्च्रिगण परस्पर आदान-प्रदान की 
भावना से कार्य करते हैं और समक्तौता करने को तत्पर रहते हैं । संसद में विपक्षी 
दलों तथा देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि मन्त्रीगण एक सुगठित टोली 
(९०७०) के समान, देश के अधिकतम हित में कार्य करते हैँ । मन्त्रिमण्डल में फूट पड़ने 
से उसे अपदस्थ होना पड़ सकता हैं। चौथे आम चुनाव के वाद अनेक राज्य सरकारों 
को इस कारण त्यागपत्र देने पड़े कि वहाँ जिन राजनीतिक दलों के गठजोड़ द्वारा मन्त्रि- 
मण्डल बनाये गए थे वे संगठित न रह सके तथा मन्त्रिमण्डलीय सर्मेक्य के सिद्धान्त के 
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अब कार्य नहीं कर सके । जत्र कांग्रेस दल दो घड़ों में विभाजित हो गया और कुछ 
केन्द्रीय मन्‍्न्री दल बदल कर विपक्षी घड़े में जा मिले तो श्रीमती गांधी की सरकार 
टूर जाती, पर उसकी रक्षा केवल इसलिए हो गई कि कुछ विपक्षी दलों--साम्यवादी 
दल, द्रविड़ मुन्नेत्र कपगम तथा संयुवत स्वतन्त्र दल (ए7्र७6 [70०0८१९८॥६ ठ70ए०-- 
जिसके सदस्य अकाली दल, मुस्लिम लीग और ऋ्रान्तिवादी समाजवादी दल थे) ने 
उसे समर्थन प्रदान कर दिया। उनका समर्थत पा कर भी श्रीमती गांधी को अपनी 
स्थिति सुरक्षित प्रतीत नहीं हुई अतः उन्होंने दिसम्बर 970 में (राष्ट्रपति से) लोक 
सभा भंग करने की मांग की ताकि वे जनता से “नया आदेश” प्राप्त कर सकें। 
तत्कालीन विदेश मन्‍्त्री एम० सी० छागला ने 3] अगस्त, 976 को ममन्त्रिमण्डल से 
इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें सरकार की शिक्षा नीति पसन्द नहीं थी । उतके विचार 
में वह नीति “यदि भारत की सुदृढ़ता का सत्यानाश नहीं तो उसके लिए खतरा अवश्य 
उत्पन्न कर सकती -थी... ... .. . ” उनका यह कृत्य मन्त्रिमण्डल के सर्मक्य के सिद्धान्त 
के अनुरूप था । केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री वाई० बी० चह्नाण ने 4 जुलाई, 974 को आल 
इण्डिया यूथ कान्‍्फेंस में जब यह कहा कि केन्द्रीय योजना राज्य-मन्त्री मोहन धारिया 
सरकार द्वारा जारी किये गए उस अध्यादेश से सहमत नहीं थे जिसके द्वारा बढ़े हुए 
वेतन एवं महेंगाई भत्ते को जमा करना अनिवाय कर दिया गया तथा लाभांश के वित- 
रण पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था तो उनके इस कथन को अत्यन्त असामान्य माना 
गया । 2 मार्च, 975 को श्रीमती गांधी ने मोहन धारिया (उस समय निर्माण व 
भावास मन्त्री) को अपनी मन्त्रिपरिषद से इसलिए निकाल बाहर किया कि वे जय- 
प्रकाश आन्दोलन के सम्बन्ध में तथा साम्यवादी दल के साथ सम्बन्धों के विपय में 
अपने सरकार के साथ मतभेद का जनता में प्रचार कर रहे थे | सरकार का जयग्रकाश 
नारायण से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, पर वे खुले आम प्रधान मन्‍्त्री व 
जयप्रकाश नारायण में वार्ता की माँग कर रहे थे । इस घटना के थोड़े समय वाद एक 
अन्य केद्वीय मन्‍त्री के० आर० गणेश ने सरकार की “राष्ट्रीय क्षेत्र नीति की खुले आम 
आलोचना की | कांग्रेस दल में तथा देश भर की जनता में यह अटकलें लगाई जाने 
लगीं कि उन्हें भी मन्त्रिपद त्यागना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ ॥ कदाचित इसका यह 
कारण था कि इस से प्रधान मन्त्री को अपने दल में घड़ेवन्दी उत्पन्न होने तथा फूट 
पड़ जाने का भय था और वे दलीय सुदृढ़ता को, स्वयं अपने अस्तित्व के हित में, सर- 
कार के भीतर अनुशासन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण समभती थीं। 
मन्त्रिमण्डल के राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से यह तात्पयं है कि केवल 
बही मन्त्री जो अपने विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है, अपने विभाग द्वारा की 
गईं सभी त्रटियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है । विभाग का स्थायी प्रवान 
अर्थात्‌ सचिव यद्यपि उसे नीति निर्धारण तथा निर्णय करने में सहायता देता है पर यदि 
बह नीति असफल हो जाये अथवा निर्णय अनुचित निकले तो उसका दण्ड मन्त्र को 
भोगना पड़ता है। यह दण्ड, सं ध्द में उप्तके विरुद्ध नित्दा प्रस्ताव पारित किया जाना, 
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विपक्षी दलों द्वारा उसकी निन्‍दा व आलोचना, अथवा प्रधान मन्त्री द्वारा मन्त्रिपरिपद 
से निकाल दिया जाना, कुछ भी हो सकता है| विभाग द्वारा किये गए सभी क्ृत्यों का 
यश या अपयश मन्‍्त्री को ही मिलता है । 962 में चीन से भारत की पराजय के 
फलस्वरूप वी० के० कृष्णमेनन को प्रतिरक्षा मन्त्री के पद से हुटना पड़ा यद्यपि बांद के 
लेखों से यह स्पष्ट हो गया कि नेहरू, वित्त मन्त्री मोरारजी देसाई, लेफ्टिनेंट जनरल 
बी० एम० कौल तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व उनसे किसी प्रकार 
भी कम नहीं था। 

974 में संसद के शीत अधिवेशन में विपक्षी नेताञ्रों ने यह आरोप लगाया कि जब एल० 
एन० मिश्रा विदेश व्यापार मन्त्री थे, उन्होंने पांडिचेरी की एक व्यापारी फम से अनुचित 
लाभ उठा कर उसे आयात लाइसेंस दिये थे। श्री मिश्र का कहना था कि इसमें उनके 
विशेष सहायक का हाथ था । किन्तु विपक्षी नेताओं ते कहा कि उनके कार्यकाल में जो 
कुछ भी हुआ, उसका उत्तरदायित्व केवल उन्हीं पर है। उन्होंने श्री मिश्रा के विरुद्ध 
उचित का्येवाई तथा उनके मन्त्रिमण्डल से निकाले जाने तक की माँग की । इसी बीच 
3 जनवरी, 975 को उनकी एक हथगोले के आघात से मृत्यु हो गई। यह हथगोला 
किसी व्यक्ति ने उन पर समस्तीपुर (बिहार) में फेंका, जहाँ वे एक नई समस्तीपुर- 
मुज़फ्फ़रपुर रेल लाईन का उद्घाटन करने गये थे । 


मन्त्रिमण्डल का सामथ्ये, कार्याग तथा भूमिका (ए०फ़ा$, फिप्ञाएपणा$ था 
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शब्द “कैबिनेट” (मन्त्रिमण्डल) को संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, 
अतः उसकी किसी भी घारा में उसके सामथ्य, कार्याण और भूसिका परिभाषित नहीं 
हैं । भारत के प्रशासन में मन्त्रिमण्डल को जो भी अधिकार प्राप्त हैं और वह जो भी 
भूमिका निभाता है वह परम्परागत मात्र है। ये परम्पराएँ ग्रेट ब्रिटेन में आरम्भ हुईं 
और भारत में भी प्रचलित हो गई। सरकारी संयन्त्र समिति ([(४८०४ंगलाए 
(0एथ7760६ (१०777॥66) ने 98 में जो रिपोर्ट दी, उसमें ब्रिटिश कैबिनेट को 
तीन कार्याग सौंपे गए थे, जो इस प्रकार थे--() नीति सम्बन्धी अन्तिम निश्चय 
संसद को प्रेषित किया जाये; (2) राष्ट्रीय कार्यपालिका का नियन्त्रण संसद द्वारा 
निर्धारित रीति के अनुरूप उच्चतम अधिकारी द्वारा किया जाये; तथा (3) सरकार के 
भिन्‍न-भिन्‍न विभागों में निरन्तर ताल-मेल की व्यवस्था की जाये, पर साथ ही उनके 
अपने-अपने कार्यों की मर्यादा निश्चित की जाये ।* 

मन्त्रिमण्डल को दिये गये इन तीन कार्यागों से ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रिमण्डल 
संसद की एक कार्यकारी समिति है जिस पर संसद की नीतियों व निर्णयों के क्रिया- 


श्देखो भार० जे० वेंकटेश्वरण, (हक 00/शफ्राशशां के बंद ([.07007, (0०086 
# [लव 27006 एज 7/06., 967), 0. 42, 
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न्वयन का दायित्व है । अधिकतर नीति सम्बन्धी मामले जो संसद द्वारा निर्णीत समझे 
जाते हैं, वास्तव में मन्त्रिमण्डल द्वारा ही निर्णीत होते हैं ॥ जो विधेयक संसद द्वारा 
पारित किये जाते हैं, उनमें से अधिकतर मन्त्रिमण्डल द्वारा ही प्रेषित किये जाते हैं । 
यदि संसद किसी साधारण सदस्य (अर्थात जो सदस्य मन्त्री नहीं है) द्वारा प्रस्तुत 
ऐसा विधेयक पारित कर दे, जिसे मन्त्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त न हो तो सारी मन्च्रि- 
परिपद त्यागपत्र दे देती है क्योंकि उसे मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव 
माना जाता है । जब तक मत्त्रिमण्डल का बहुमत विद्यमान है, ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । प्रथम संसद के कार्यकाल में सरकार द्वारा प्रेषित विधेयकों की संख्या 35 
थी, जबकि साधारण सदस्यों द्वारा प्रेषित विधेयकों की संख्या केवल 7 थी; द्ुसरी 
संसद के कार्यकाल में यह संख्या क्रमशः 327 और 2 रही; तथा तीसरी संसद के 
कारण में यहु घट कर क्रमश: 273 व 3 रह गई। यही क्रम चौथी व पाँचवीं संसद में 


भी रहा । 
मन्त्रिमण्डल सरकार के विधायक कार्यों के अतिरिक्त सभी नीति सम्बन्धी महत्त्व- 


पूर्ण प्रश्नों पर भी निर्णय करता है। यह आथिक विकास की योजनाओं पर सहमति 
प्रदान करता है तथा योजना आयोग इसी के परामर्श से कार्य करता है । सामान्यतः 
प्रधान मन्‍्त्री योजना आयोग के अध्यक्ष ((॥थ॥77%70) होते हैं पर पिछले कुछ वर्षों से 
एक पृथक योजना मन्‍्त्री नियुवत्त किया जाने लगा है । फरवरी 973 के मन्त्रिमण्डलीय 
फ़ेरबदल में दुर्गाभसाद धर को योजना मन्‍्त्री नियुक्त किया गया था । योजना आयोग 
की बैठकों में जिस-जिस मन्त्रालय के विषय विचाराधीन होते हैं, उनके मन्त्री यथासमय 
भाग लेते हैं। जनवरी 975 में प्रधान मन्त्री के भूतपूर्व प्रधान सचिव पी० एन० हकक्‍्सर 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने । तब से मन्त्रिमण्डल उनके माध्यम से देश भर के 
विकास कार्यों पर नियन्त्रण रखता रहा है । 

मन्त्रिमण्डल पर सभी मतन्त्रालयों के कार्यो में समन्वय स्थापित करने का दायित्व 
होता है। यह कार्य मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार, 
मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय अपने कार्य भाग के प्रकार के आधार पर अत्यन्य महत्त्वपूर्ण 
तथा प्रभावशाली निकाय वन गया हैं । 

देश के विदेश सम्बन्धों पर भी मन्त्रिमण्डल का ही नियन्त्रण होता है। विदेशी 
राज्याध्यक्षों या सरकारों से सभी वार्ताएँ प्रधान मन्त्री या विदेश भन्त्री करते हैं और 
जब उन वार्ताओं के फल्लस्वरूप कोई समभौता या सन्धि होती है तो संसद को उप्तके 
बारे में केवल सूचित कर दिया जाता है। जैसाक़रि विदेश मन्‍्त्री ने बाद में सूचित 
किया, सोवियत संघ के साथ शान्ति तथा मित्रता 'की सन्धि सम्बन्धी वार्ता दो 
वर्ष तक चलती रही, पर संसद को इस तथ्य की सूचना अगस्त 97] में सन्धि 
पर हस्ताक्षर हो चुकने के वाद ही दी गई। कभी-कभी सरकार विदेशी ताकतों के 
साथ गुप्त संधियों व करारों पर हस्ताक्षर करती है जिसकी सूचना तक संसद को 
नहीं दी जाती ।। विदेशों?में देश के कूटनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ही मुख्यतः 


न्न्ह 
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कटनीतिक कृत्य किये जाते हैं। ये प्रतिनिधि प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री के नियन्त्रण 
व पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। उन्हें समय-समय पर परामश एवं निर्देश के आदान- 
प्रदान के लिए नई दिल्‍ली बुलाया जाता है तथा उन्हें आवश्यक्र कार्य निर्देश, विदेश 
मनन्‍्त्री व प्रधान मन्त्री से ही प्राप्त होते हैं । 
गवर्नरों, राजदूतों, संघीय लोक सेवा आयोग के चेयरमन तथा सदस्यों, केन्द्रीय 
राजस्व के महा लेखाकार (॥०८०एणांशथ्ा ठलाटाबी] ० ॥० एशा।एशे 7२८ए९८॥४८५) 
भारत के महा लेखा नियन्त्रक तथा परीक्षक (00ग्रानाणील था0 #&प००ॉ०ण 
ठाणे ० 709), संविधान में निर्धारित विविघआयोगों के अध्यक्षों, मुख्य चुनाव 
आयुक्त, तथा समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले जाँच आयोगों के अध्यक्षों इत्यादि 
सभी पदों के प्रभारियों की नियुक्ति मस्त्रिमण्डल द्वारा की जाती है । कभी-कभी तो 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा तीन प्रतिरक्षा सेवाओं--थल सेना, जल सेना 
तथा वायु सेना के अध्यक्षों तक का चयन मन्त्रिमण्डल ही करता है । 
किसी राज्य में जब संवैघानिक तन्‍त्र असफल हो जाने पर गवर्नर द्वारा तत्सम्बन्धी 
रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है, तो उस रिपोर्ट पर मन्त्रिमण्डल द्वारा ही निर्णय 
किया जाता है। चौथे आम चुनावों के पश्चात्‌ विपक्षी दलों ने अनेक बार यह आरोप 
लगाये हैं कि गवरनेरों ने प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के दबाव के कारण प्रतिवेदन भेजे, 
व उनकी भाषा स्वयं प्रधान मन्‍्त्री ने अपनी व अपने दल की आवश्यकतानुसार 
लिखवाई है । किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिये जावे के पश्चात्‌ 
मन्त्रिमण्डल ही यह निश्चित करता है कि राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू 
रखना है और राज्य विघान सभा के नए चुनाव कब कराये जायेंगे । किसी राज्य में 
राष्ट्रपति शासन का वास्तविक अर्थ केन्द्र का शासन या मन्त्रिमण्डल का शासन ही 
होता है । 
वजट, मन्त्रिमण्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। इसे वित्त मन्त्री तैयार 
करते हैं तथा तत्सम्बन्धी विचार-विमर्श प्रधान मन्‍्त्री अथवा उनके एक-दो अत्यन्ध 
विश्वस्त मन्त्रियों के साथ ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विषय नहीं 
जिसके प्रति संसद सक्षम न हो | तदपि यह उल्लेखनीय है कि मन्त्रिमण्डलों को इतने 
विशाल अधिकारों के उपभोग की सहमति संसद ही देती है और वह भी केवल उस 
समय तक रहती है, जब तक मन्त्रिमण्डल को संसद के बहुमत का समर्थत उपलब्ध 
रहता है । 
मन्त्रिमण्डल की लगभग यही स्थिति ग्रेट ब्रिटेन में भी होती है। मन्चत्रिमण्डल द्वारा 
निभायी जाने वाली भूमिका के कारण ही रौम्से म्यूर ने उसे “राज्य रूपी जलयान का 
पतवार पहिया” (इ#6्थांगढ ज्ञाल० ० ॥6 गफ ण॑ ॥6 ४४८) संज्ञा दी है। 
उन्होंने अपनी पुस्तक म्र४ ऊयंधिांक 8 600श7्८व में “सन्त्रिमण्डल की तानाशाही 
का भी जिक्र किया है | सर जान मेरियट (॥0॥7 ]/४770/0) ने इसे “ऐसी धुरी जिसके 
चारों तरफ सारा राजनीतिक तनन्‍्त्र घूमता है” (पप्ञ० #'ज0६ ;0प्रग0 एछाग्रंणी ॥7९ 
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0० ए00प0श 79८०9 7९४0[४८४) नाम दिया है । एक अन्य ब्रिटिश लेखक 
वाल्टर वेजहॉट ('एथाल 38827०) ने भपनी पुस्तक 7/6 काहइाओं! (कबंगः 
में मन्त्रिमण्डल को “कार्यकारी तथा विधायक विभागों को परस्पर जोड़ने वाली कड़ी 
तथा उस योग को सुदृढ़ करने वाला काँटा” (6 ॥एजञाथा पा |णंग8, 06 छा९- 
पाए धा् 9ि58005 6 छल्णाए8 बात [6ट्टांड॥7ए6 त8एक77078 (0267०) 
बताया है । कीटन (८००) को शिकायत थी कि संसद उपेक्षित होती जा रही 
है तथा सरकार के संसदीय ढाँचे में मच्त्रिमण्डल ने सर्वोपरि स्थान पर अधिकार कर 


लिया है। 


अध्याय 0 


संसद 


(?शंंधापशा) 


भारतीय संघ की विघानकारी सत्ता राष्ट्रपति तथा लोक सभा व राज्य सभा नामक 
संसद के दो सदनों में निहित है संसद के विधान तथा विधि निर्माण में राष्ट्रपति जो 
भूमिका निभाते हैं वह पहले अध्यायों में विस्तारपूर्वक बताई जा चुकी है । अतः यहाँ 
उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय में हम दोनों सदनों 
के घटकों, उनके कार्याग तथा अधिकारों व उनकी सीमाओं की चर्चा करेंगे । 


लोक सभा: 
(,0: 8979) 


संविधान की धारा 8 में निर्दिष्ट है कि लोक सभा के अधिकतम 500 सदस्य होंगे, 
जिन्हें भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों से सीधे निर्वाचन द्वारा लिया जायेग। तथा इनमें केन्द्रशासित 
प्रदेशों के 25 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे । राज्यों में 500 स्थानों का वितरण इस 
प्रकार किया गया है कि प्रत्येक 7,50,000 जनसंख्या के पीछे कम से कम एक 
प्रतिनिधि हो तथा प्रत्येक 5,00,000 जनसंख्या का एक से अधिक प्रतिनिधि न हो । 
मई 953 में संविधान में दूसरा संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप धारा 8] के अनु- 
च्छेद ] के अ्रंश (ख) में से “प्रत्येक 7,50,000 जनसंख्या के लिए कम से कम एक” 
शब्द निकाल दिये गए। यह संशोधन इसलिए किया गया कि देश की बढ़ती हुईं जन- 
संख्या के दृष्टिकोण से यह निश्चित किया गया कि लोक सभा की सदस्य संख्या 500 से 
अधिक न होने दी जाए। 956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किये जाने के 
पश्चात्‌ अक्तूबर 956 में सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 
घाराएँ 8] व 82 के स्थान पर नई घाराएँ जोड़ी गई जिनसे प्रतिनिधित्व का आधार 
पहले से सरल हो गया । संशोधित घारा 8] में निर्दिष्ट किया गया कि प्रत्येक राज्य 
को लोक सभा में इस प्रकार स्थान दिये जायेंगे कि यथासम्भव प्रत्येक राज्य से लिए 
जाने वाले प्रतिनिधियों तथा वहाँ की जनसंख्या का अनुपात समान हो तथा प्रत्येक 
राज्य को चुनाव क्षेत्रों में इस प्रकार वाँदा जाये कि भरत्पेक चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या 
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तथा उसे आवंदित प्रतिनिधि-संख्या, यथासम्भव, सारे राज्य में लगभग समान हो। 
“जनसंन्या से तात्यय अन्तिम जनगणना से होता है जिसके परिणाम प्रकाशित किये जा 
चुके हों । निर्वाचन के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में वाँटा 
गया हैं अर्थात प्रत्येक राज्य को लोक सभा में जितने स्थान आवंटित हैं, उतने ही उसके 
चुनाव क्षेत्र हैं । किन्तु कुछ राज्यों में, अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित 
करने के लिए दो सदस्यीय या वहुसदस्यीय निवरचिन क्षेत्र भी हैं। जम्मू व कश्मीर 
राज्य की विधान सभा की संस्तुति पर वहाँ के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 6 
सदस्य नामांकित किये जाते हैं। संविधान की घारा 330 में लोक सभा में अनुसूचित 
जातियों व अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है । 
घारा 33 में निदिष्ट है कि यदि राष्ट्रपति यह समझें कि संसद में आऑग्ल-भारतीय 
सम्प्रदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वे उसके अधिकतम दो सदस्य 
नामांकिंत कर सकते हैं । आंग्ल-भारतीय सम्प्रदाय, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित 
जन-जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान की घारा 334 के झ्राधीन संविधान 
लागू होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, पर कालान्तर में 
राजनीतिक हलकों में ऐसे आरक्षण को दस वर्ष तक और जारी रखते की आवश्यकता 
अनुभव की गई | इसके लिए जनवरी 960 में संविधान (आठवाँ संशोधन) अधिनियम 
पारित करके यह आरक्षण जनवरी 970 तक बढ़ा दिया गया। दिसम्बर 969 में 
संविधान (तेइसवाँ संशोधन) अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरूप भारक्षण 
को जनवरी 980 तक बढ़ा दिया गया । 

चुनाव, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है अर्थात्‌ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी 
वयस निर्वाचन के दृष्टिकोण से निर्धारित अथवा संसद द्वारा बनाये गए किसी विधि के 
आधीन निश्चित तिथि को कम से कम 2] वर्ष हो, तथा भारत का नागरिक न होने, 
दिमाग की अस्वस्थता, अपराध अथवा अवैध हृत्यों इत्यादि के किसी कारण से मतदान 
के अयोग्य न हो, अपना नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत करा सकता है। मार्च 97 में 
जो लोक सभा के लिए मध्यावधि चुनाव कराये गये, उन तक भारत में मतदाताओं की 
संख्या 29,40,00,000 तक जा पहुँची थी । भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों 
के लिये स्थानों का आवंटन इस प्रकार था : 

आमन्श्र प्रदेश 44, असम 4, विहार 53, गुजरात 24, हिमाचल प्रदेश 4, हरि- 
याणा 9, जम्मू व कद्मीर 6, केरल 9, मध्य प्रदेश 37, महाराष्ट्र 45, मैसूर 27, 
नगालेंड , उड़ीसा 20, पंजाब 3, राजस्थान 23, तमिल वाड्‌ 39, उत्तर प्रदेश 85, 
पश्चिम बंगाल 40, कुल जोड़--500 स्थान । केद्धशासित प्रदेश---अण्डमान निको- 
वार द्वीप समृह , चन्डीगढ़ ], दादरा, नगर-हवेली [, दिल्‍ली 7, गोआ, दमन, दीव 
2, लक्षदीवी, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह ], मणिपुर 2, पांडिचेरी ], 
त्रिपुरा 2, तथा उत्तर पूर्वी सीमान्‍्त प्रदेश (५982) |, (राष्ट्रपति द्वारा नामांकित) ॥ 

97] की जनगणनाके परिणामस्वरूप जनसंख्या में जो उल्लेखनीय दं.द्धि देखने में आई 
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तो तत्कालीन मुख्य निवर्चान आयुक्त, एस०पी० सेनवर्मा ने सुझाव दिया कि लोक सभा 
की सदस्य संख्या बढ़ाकर 570 कर दी जाये | उनका कहना था कि इससे दो उद्देश्यों 
की पूर्ति होगी । एक तो यह कि लोक सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं 
आयेगी, दूसरे, संसत्सदस्यों को अपने मतदाताओं से मिलने में अधिक कठिनाई नहीं 
बढ़ेगी क्‍योंकि मध्य श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो उस समय ] लाख थी, 
]976 तक 5 लाख हो जाने का अनुमान था । डा० सेन के उत्तरवर्ती डा० नागेरद्र 
सिह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया | उनका तक यह था कि जनसंख्या में वृद्धि होने 
पर भी निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल तो वही रहता है, अतः संसत्सदस्य को उसी क्षेत्रफल 
के भीतर अधिक व्यक्तियों से मिलना पड़ता है, अधिक यात्रा नहीं करनी पड़ती | ग्रेट 
ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 832 में उस देश की जनसंख्या डेढ़ 
करोड़ थी और हाउस ऑफ कामनन्‍्स (पस्ृ०ए5७ 0 00॥77079) में 655 सदस्य थे, 
और 973 में जब उसकी जनसंख्या साढ़े पाँच करोड़ हो गईं तो सदस्य संख्या केवल 
630 थी । इसी तरह संयुक्त राज्य अमरीका का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 
90 के बाद वहाँ की जनसंख्या पहले से दुगुनी से भी अधिक हो गई है पर हाउस 
आफ रिफप्रेज़ेन्टेटिग्ज (प00४5७ ०६ 7२ ००॥०४०॥४/४८४) की सदस्य संख्या स्थिर अर्थात 
435 ही रही है । केन्द्र सरकार इस प्रइन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सकी है। 
5 दिसम्बर, 97] को लोक सभा में तथा 2] दिसम्बर 97] को राज्य सभा में 
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम पारित किया गया जो संविधान का 27वाँ 
संशोधन था । इसके तत्वावधान में 20-2। जनवरी, 972 को तीन नये राज्य-मेघालय, 
मणिपुर और त्रिपुरा, तथा दो केन्द्रशासित प्रदेश-मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्था- 
पित किये गये (इस क्षेत्र को पहले नाथ ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी अर्थात [शा३२७ कहते 
थे) इस प्रकार, राज्यों की संख्या 2 हो गई पर केन्द्रशासित प्रदेशों की संख्या 9 ही रही।? 
इससे संविधान की घारा 8 के प्रावधान का अतिक्रमण हुआ जिसमें यह निर्दिष्ट था कि 
लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकतम 500 और केन्द्रशासित प्रदेशों के 
प्रतिनिधित्व के लिए अधिकतम 25 सदस्य होंगे । लोक सभा की कुल स्थान संख्या में 
वृद्धि करना तथा उनको राज्यों में पुन: आवंटित करना अनिवार्य हो गया । इसके लिए 
संसद ने दिसम्बर 972 में निर्वाचन क्षेत्र विसीमाकरण अधिनियम (0०7ग्रधॉकिंणा 
० 0णाशांप्रशालं०४ 8०० पारित किया तथा एक विसीमाकरण आयोग (06॥774- 
8070 (007775207) नियुक्त कर दिया । इस आयोग ने अपना कार्य जनवरी 975 
के श्रारम्भ में पूरा किया । तदनुसार लोक सभा में भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों के लिए स्थानों 


7उपयु क्त तीन राज्यों तथा श्रसम व नगालैंड का संयुक्त रूप से एक गवर्नर, एक उच्च न्यायालय: 
तथा एक ही लोक सेवा आयोग रखा गया । आर्थिक व सामाजिक नियोजन क्षेत्र में समान हितों के 
प्रश्तों पर विचार विमर्श के लिए एक उत्तर पूर्वी परिषद स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया । 
इस परिषद के ज़िम्मे इस प्रदेश में संचार-व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग के विकास 
सम्बन्धी समैक्य स्थापित करना भी था । 


संसद ॥97 


का निम्नलिखित वितरण किया गया : 


राज्य क्षिन्द्रशासित वर्तमान स्थान संखझ्या# संशोधित स्थान संख्या 

प्रदेश का नास टव कन लक लत न स्ककप तन 0.५ न उदयन जतत नया थे 
कुल अनुसुचित जन- कुल अनुसूचित जन- 

जातियों जातियों जातियों के जातियों के 


के लिये के लिये लिये. लिये 





उत्तर प्रदेश 85 8 न 85 8 न 
विहार 53 7 5, 54 8 5 
गहा राष्ट्र 45 3 3 48 3 3 
पश्चिम बंगाल 40 8 2 42 8 2 
आन्ध्र प्रदेश 4] 6 2 42 6 2 
मध्य प्रदेश 37 5 8 40 5 8 
तमिल नाइडू 39 प्र न्‍+ 39 7 5 
कर्नाटक था 4 न-+ 28 4 न-- 
गुजरात 24 2 3 26 2 4 
राजस्थान 23 4 3 25 4 2। 
उड़ीसा 20 3 5 2 3 5 
केरल 49 2 न 20 2 पलक 
असम ]4 2 4 2 
पंजाव 3 3 न 3 3 सन 
हरियाणा 9 2 0 2 बन 
जम्मू-कश्मी र 6 न न 6 बन >> 
हिमाचल प्रदेश 4 ॥ ना 4 | स््ड 
ब्विपुरा 2 न+ 2 स्ल्ड कु 
. मणिपुर 2 बार ] 2 -- ॥ 
मेघालय 2 ना 2 2 --+ न 
नगालैंड ] न-+ न --+ लि 
दिल्ली पर ब्याज 7 ] शक 
गोआ, दमन, दीव 2 ना 2 --+ लक 
पांडिचेरी व जा न5 न जल 
श्ररणाचल प्रदेश ] न न ] न-++ हज 
मिज्ञोरम ॥ ना ] नल सिल 
चंडीगढ़ ] न+ न ] कल 
अंडमान ] न न न+ जे 
दादरा, नगर, हवेली ध्स्या -- [ 
लक्षदीवी, मिनिकोय ] न+ ] ] वचन 


क्ि्ललिोोाकस न डलअउओय: अअ अअइ  चधचोच कसनबकसकइ  अक्‍असअछ स्‍छऔछ:िकआस्‍आ:ेाझ७ अस स  ैोस  ा-स्‍ क्‍ल्‍ अअस्‍झस्‍ ईए&  ्नििल्‍ननगनजआर-»+« 
#%“वतमान स्थान संख्या” से तात्पर्य वह स्थान संख्या है, जो विसीमाकरण आयोग 
स्थापित किये जाने के समय थी । 
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लोक सभा में अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन (घारा 
8]) आवश्यक था । यह संशोधन मई 973 में इकत्तीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा 
किया गया । स्थान संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई । 
लोक सभा के लिए निर्वाचन सीधे मतदान से होता है | संसद के दोनों सदनों तथा 
राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के निर्वाचन के लिए केवल एक वृहत्‌ निवर्चिन 
सूची तैयार की जाती है । किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, वंश, जाति, लिग इत्यादि 
के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । साथ ही कोई भी व्यक्ति 
अपना नाम किसी विशिष्ट निर्वाचन-सूची में सम्मिलित कराने की माँग कर सकता 
है। भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जो कम से कम 25 वर्ष का हो, किसी निर्वाचन 
क्षेत्र में ल्यूनतम 80 दिन रह चुका हो, तथा संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये गए 
प्रारूप के अनुसार निष्ठा की शपथ उठाने को तैयार हो, लोक सभा का सदस्य निर्वा- 
चित होने के लिए अहँ (७॥४॥८०) माना जाता है । 
निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति को लोक सभा का सदस्य निर्वाचित किये 
जाने या बनाये जाने के योग्य नहीं समझा जाता--(क) वह भारत सरकार या 
उसके किसी राज्य की सरकार में किसी वेतत-भोगी पद पर नियुक्त हो (कुछ ऐसे 
पदों के अतिरिक्त जिन्हें संसद विधि द्वारा इस प्रकार की अनहेता से मुक्त मानती 
है), (ख) यदि उसका दिमाग ठीक न हो तथा किसी उपयुक्त न्यायालय द्वारा ऐसा 
घोषित किया जा चुका हो, (ग) यदि वह अऋणमुक्‍्त दीवालिया हों, (घ) यदि 
वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसने स्वेच्छापुर्वक किसी विदेशी राज्य की नाग- 
रिकता स्त्रीकार कर ली हो, अथवा किसी विदेशी राज्य के साथ सम्बन्ध या उसकी 
आधीनता की स्त्रीकारोक्ति कर चुका हो, (छः) यदि उसे संसद द्वारा बनाये गए किसी 
विधि द्वारा या उसके प्रवर्तत द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो । संविधान की धारा 
02(2) में निर्दिष्ट है कि किसी व्यक्ति को केवल केन्द्र सरकार में मन्त्री या किसी 
राज्य की सरकार में मस्त्री होने के कारण भारत सरकार या उस राज्य की सरकार 
के आधीन वेतन-भोगी पद पर नियुक्त नहीं समझा जायेगा। 
कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों तथा किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का 
एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति एक ही समय संसद एवं किसी 
राज्य के विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित हो जाये और वह संसद का सदस्य रहना 
चाहे तो उसे राज्य विधानमण्डल की सदस्यता का स्थान रिक्त कर देना होगा । 
घारा 83(2) में निर्दिष्ट है कि यदि लोक सभा पहले भंग न कर दी जाये तो वह 
उसकी प्रथम बैठक की नियत तिथि से पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए जीवित 
रहेगी तथा इस पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संसद भंग हो जाती है । 
राष्ट्रपति किसी भी समय लोक सभा भंग करने के लिए सक्षम होते है पर यह विदित 
ही है कि वे ऐसा केवल श्रधाच मन्‍्त्री के परामर्श पर ही करते हैं, जैसाकि उन्होंने 
दिसम्बर 970 में किया था। राष्ट्रपति एक या दोनों सदनों का सत्नावसान कर 
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सकते हैं । राष्ट्रपति समय-समय पर अपने विवेकानुसार उचित समय एवं स्थान 
पर संसद के सदनों के अधिवेशन बुला सकते हैं, पर उसके एक सत्र की अन्तिम 
बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि में छः मास का अंतर 
नहीं होना चाहिए । संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के लिए आवश्यक गणपूत्ति संख्या 
(१००:णा) सदन की कुल सदस्य संख्या का तिहाई भाग होती है। यदि सदन की 
किसी बैठक फे दौरान गणपूरति न हो तो अध्यक्ष का यह कतंव्य होता है कि वे या 
तो सदन की बैठक स्थग्रित कर दें, या गणपूर्ति होने तक के लिए बैठक विलम्बित कर 
दें (कार्य रोक दें) । 


लोक सभा के अध्यक्ष (59०७८७/ ० ॥7० 7.0 8809]9) 

संसद के प्रसंग में अध्यक्ष (स्पीकर) का पद भी उल्लेखनीय है। यह पद इंग्लैण्ड 
में आरम्भ हुआ । इस पर सन्‌ 377 में पहले-पहल सर थामस हैंगरफ़ोर्ड (7 
न्‌॥0795 सिाह्ृआ०70) ने कार्य किया । उन दिनों इंग्लेण्ड की संसद विधायक निकाय 
नहीं होती थी । वह ऐसी निकाय होती थी जिसमें जनता राजा के सम्मुख याचिका 
प्रस्तुत करके अपनी शिकायतें दूर करने का आग्रह कर सकती थी । स्पीकर का यह 
कार्य होता था कि वह हाउस ऑफ कामनन्‍्स से याचिकाएँ व प्रस्ताव ले जाकर राजा 
के सम्मुख प्रस्तुत करे। उसका पद अत्यन्त दयनीय होता था क्‍योंकि उसे राजा व 
प्रजा दोनों का कोप-भाजन बनना पड़ता था | इस प्रकार, केवल साहसी व्यक्ति ही 
उस पद पर कार्य करने के लिए आगे आते थे । किन्तु कालान्तर में स्पीकर का पद 
संसार के सबसे अधिक आदरणीय, सम्मानित एवं ज़िम्मेदारी के पदों में गिना जाने 
लगा। वे देश के श्रेष्ठततम प्रजाजन (7750 (१07रगा0॥8 7] 06 ।२८४।॥॥) कहलाने लगे । 

भारतीय संविधान के रचयिताओं ने भिच्न-भिन्‍्त धाराश्रों में इस पद का नामोल्लेख 
किया है | धारा 93 में निर्दिष्ट है कि लोक सभा को यथाशीघ्र दो सदस्यों का चयन 
स्पीकर व डिप्टी स्पोकर के पदों के लिए करना चाहिए। यदि इन दोनों पदों में से 
कोई एक पद कभी भी रिक्त हो तो सदन को उस पद के लिए दूसरा व्यक्ति चुन 
लेना चाहिए । धारा 94 में निर्दिष्ट है कि यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर लोक सभा 
का सदस्य न रहे तो उसे अपना पद त्याग देना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह स्वयं 
अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है तथा सभी लोक सभा सदस्यों के बहुमत 
द्वारा प्रस्ताव पास करके स्पीकर को अपने पद से हटाया भी जा सकता है । स्पीकर 
को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से कम से कम 4 दिल पूर्व उस 
आशय की सूचना देना आवश्यक होता है, अन्यथा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा 
सकता । उसी धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि लोक सभा भंग कर दी जाये तो 
स्पीकर सभा भंग होने के बाद होने वाली संसद की प्रथम बठक से पहले दिन से पहले 
अपना पद रिक्त नहीं करेंगे। घारा 96 में निर्दिष्ट है कि लोक सभा की किसी बंठक 
में यदि स्पीकर को अपदस्थ करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो स्पीकर 
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वहाँ उपस्थित होते हुए भी अध्यक्षता नहीं करेंगे | डिप्टी स्पीकर को अ्रपदस्थ करने 
का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर भी यही स्थिति होगी । जब स्पीकर को अपदस्थ 
करने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, स्पीकर को लोक सभा में भाषण करने तथा अन्यथा 
भाग लेने का अधिकार रहता है। उन्हें मतदान का अधिकार भी रहता है पर समान 
मतसंख्या की दशा में निर्णायक मत नहीं दे सकते । सामान्य स्थिति में, जब सदन में 
अन्य प्रइनों पर विचार किया जा रहा हो तो स्पीकर को मतदान का अधिकार नहीं 
होता पर समान मतसंख्या की दशा में वे निर्णायक मत डाल सकते हैं । धारा 00 
(4) में निर्दिष्ट है कि यदि लोक सभा की बैठक में किसी भी समय गणपूति न हो 
तो यह स्पीकर की जिम्मेदारी होगी कि वे बैठक समाप्त घोषित कर दें, या गणपूर्ति 
(पृपणाणा) होने तक बैठक को निलंबित कर दें | घारा 0 (3) में यह निर्दिष्ट है 
कि यदि ऐसा प्र॒इनत उठ खड़ा हुआ हो कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है अथवा 
नहीं, तो स्पीकर का निर्णय अन्तिम माना जाता है। घारा 2(3) में निदिष्ट है 
कि स्पीकर का वेतन भारतीय संचित निधि (00750 9८०१ क्या6 04 ]70/9) 
द्वारा देय होती है । धारा [8(2) में बताया गया है कि स्पीकर को लोक सभा के 
कार्य विधि सम्बन्धी नियमों में परिवर्तत करने का अधिकार होता है । संसद के दोनों 
सदनों की संथुक्त बैठक होने पर स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। धारा 20 
(]) के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई संसत्सदस्य अपने विचार हिन्दी या अंग्रेजी 
भाषा में ठीक तरह व्यक्त न कर सकता हो तो स्पीकर उसे अपनी मातृभाषा में 
बोलने की श्रनुमति दे सकते हैं | स्पीकर द्वारा संसद की कार्रवाई के संचालन की 
रीति के विषय में उन्हें किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार नहीं करना पड़ता। 
संसद की कारंबाई के प्रतिवेदन को भी किसी कार्यविधि सम्बन्धी आरोप में संसद में 
प्रस्तुत नहीं कराया जा सकता । 
लोक सभा के अध्यक्ष होने के नाते स्पीकर, मुद्दों पर सदन में बहस हो चुकने के 
बाद, मत-संग्रह करते हैं और उसका परिणाम घोषित करते हैं । प्रत्येक विचाराधीन 
विषय पर भाषण के लिये वे सदस्यों का चयन करते हैं और कभी-कभी यह भी 
निर्णय करते हैं कि सदन में किस प्रश्न-विशेष पर विचार किया जाये । उनकी सह- 
मति के बिना सदन में किसी को भाषण की अनुमति नहीं होती । वे लोक सभा के 
सभी प्रकाशनों के भी उच्चतम प्रभारी होते हैं। जो प्रदत उनके विवेक-निर्णय के लिए 
छोड़ दिए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में स्पीकर का आदेश निर्णायक होता है। वे सदन 
को सम्बोधित सभी सन्देश प्राप्त करते हैं तथा सदन की ओर से सन्देश भेजते हैं । वे 
सभी उद्देश्यों के लिए वारण्ट तथा रिट ज़ारी करते हैं | सदस्यों को वे यथोचित समय 
पर उनकी उदण्डता व सदन का अनुशासन भंग करने के लिए डाँटते-फटका रते भी हैं । 
यद्यपि स्पीकर औपचारिक तौर से सदन द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, पर वास्तव 
में प्रधान मन्‍्त्री अपने मन्चरिमण्डलीय साथियों की सहायता से उनका चयन करते हैं । 
किन्तु प्रघान मन्‍्त्री को यह ध्यान अवश्य रखना होता है कि उत्तकी पसन्द सभी लोक 


सभा-सदस्यों को ग्राह्म होगी। यह एक प्रथा है कि जिस व्यक्ति ने पुरववर्ती लोक 
सभा में स्पीकर के रूप में कार्य किया हो, उसे ही पुनः स्पीकर चुन लिया जाता है। 
यद्यपि वह व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है (भारत में 
अव तक सभी स्पीकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर संसद में श्राये थे), अन्य 
राजनीतिक दल उसकी प्रत्याशिता के निर्वाचन क्षेत्र से खड़े नहीं होते | इसका यही 
कारण होता है कि स्पीकर बनने के बाद वह दलीय वाना त्याग कर देश की राज- 
नीति में निष्पक्ष रहता है तथा किसी भी राजनीतिक दल की बैठकों में भाग नहीं 
लेता | सदस्यों को प्रीति-भोजों इत्यादि पर आमन्त्रित करने अथवा संसद में भाषण 
का अवसर देने तथा व्यवस्था के प्रइनों पर निर्णय देने के समय स्पीकर को एक 
व्यायाघीश के समान निष्पक्षतापुर्वक निर्णय देना होता है । दुर्भाग्यवश लोक सभा में 
इस आदर्श का अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। अनेक अवसरों पर स्पीकर के निर्णय 
के पश्चात्‌ विपक्षी दल या तो सदन से उठकर चले जाते हैं या उनसे संघर्ष पर उत्तारू 
हो जाते हैं, उन पर पक्षपात्त के आरोप लगाते हैं, अथवा कुर्सी की अवज्ञा करके संसद 
में कोलाहल मचाते हैं। प्रथम आम चुनाव के बाद लोक सभा के जन्म से ही सदंव 
कांग्रेस की सरकार वनती रही है और उसे कभी भी सुदृढ़ या सुसंगठित विपक्ष का 
सामना नहीं करना पड़ा है । यही कारण है कि सरकार कभी भी विपक्ष के दृष्टिकोण, 
सुभावों, प्रस्तावों तथा आग्रहों को उचित सम्मान नहीं देती। मार्च, 97] के 
मध्यावधि चुनावों का प्रमुख कारण कांग्रेस दल में फूट पड़ना था और इसके परिणाम- 
स्वरूप सामने श्राया श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेसी घड़े को लोक सभा में 
तीत्र बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेसी मन्‍्त्री विपक्षी दृष्टिकोण एवं आग्रह के प्रति और 
भी अधिक उदासीन हो गए । इससे विपक्षी दलों को वड़ी निराशा हुई तथा वे बार- 
बार तथा समय-समय पर काम रोको प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, तथा अविश्वास 
प्रस्ताव तक पेश करने लगे, सरकार के प्रति तरह-तरह के गम्भीर आरोप लगाने लगे, 
प्रशासन की अकुशलता एवं भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने लगे तथा बड़चनें डालने 
के प्रयत्व करने लगे । 

उपर्युक्त कथत्त के समर्थन में अनेक उदाहरण मौजुद हैं, पर यहाँ कुछ का उल्लेख 
करना ही पर्याप्त होगा । 49 फरवरी, 973 को जब राष्ट्रपति गिरि संसद के 
दोनों सदनों के संग्र॒ुवतत अधिवेशन में बजट सत्र का उद्घाटन करने आये तो पाँच 
विपक्षी दलों--स्वतन्त्र, जन संघ, संगठन कांग्रेस, साम्यवादी दल (माक्सेवादी) तथा 
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी--ने उसका बहिष्कार कर दिया। उन्हें शिकायत थी कि 
बेरोजगारी, बढ़ती हुई कीमतों, कानून-व्यवस्था तथा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की 
विकट समस्याओं के समाधान के प्रश्न पर सरकार की नीति पूर्णतः: असफल रही है ॥ 

इसके चार दिन बाद संसदीय मामलों के भन्‍्त्री रघुरामय्या ने एक साम्यवादी 
(माक्संवादी) सदस्य ज्योतिर्मय बसु को “कुर्सी ' के प्रति अपमानजनक शब्द कहने 
के आरोप में दो दिन के लिए निलम्बित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव 
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ध्वनि मत से पारित हो गया पर सारे प्रति पक्ष ने बसु का साथ दिया और सदन के 
माशल को उन्हें सदन से बाहर नहीं निकालने दिया । अगले दिन प्रतिपक्ष ने सदन 
में यह प्रश्न उठाया कि संजय गांधी की छोटी कार फैक्टरी 'सुरक्षा के लिए गम्भीर 
खतरा! है, क्योंकि वह प्रतिरक्षा श्रतिष्ठानों के बहुत निकट अबस्थित है, तथा औद्यो- 
गरिक विकास मन्त्री सी० सुब्रह्मणयम तथा प्रतिरक्षा राज्यमन्त्री विद्याचरण शुक्ल के 
विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव (27श॥6०९० ]४०॥४०)) प्रस्तुत किया । दो दिन वाद 
अनेक विपक्षी सदस्यों ने 'मारुती' (संजय की कार) के सम्बन्ध में पूरी बहस की माँग 
की । 9 मा्चे, 973 को विपक्षी दलों ने हरियाणा के मुख्यमन्त्री वन्सी लाल के 
विरुद्ध आरोपों की जाँच की माँग की, जिसके परिणामस्वरूप सदन में बड़ा कोलाहल 
हुआ तथा सरकार व अनेक विपक्षी संसत्सदस्यों में खूब भड़पें हुईं । 

3 सितम्बर, 974 को स्वतन्त्र दल के नेता पीलू मोदी ने एक हिन्दी साप्ताहिक 
के विरुद्ध उसके द्वारा संसत्सदस्यों के विरुद्ध “भद्दे व श्रपमानजनक” लेखों के प्रति 
विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया । तीन दिन वाद जन संघी नेता अटल बिहारी 
वाजपेयी ने एक प्रस्ताव द्वारा पांडिचेरी की कुछ फर्मों को लाइसेंस दिये जाने के 
मामले की संसदीय जाँच की माँग की । 8 नवम्बर को सभी असाम्यवादी दल 
राष्ट्रपति के उस आदेश के विरोध में सदन से उठ कर चले गए जिसके द्वारा आस्त- 
रिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बन्दी बनाये गए व्यक्तियों को व्यायिक उपाय करने 
की मनाही कर दी गई थी । 974 के शीत अधिवेशन में कई दिन तक हँगामा होता 
रहा, जब सारे प्रतिपक्षी दलों ने “लाइसेंस स्कैन्डल” पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का प्रति- 
बेदन दिखाने का आग्रह किया । 

एक बार मोरारजी देसाई ने संसद भवन के भीतर सत्याग्रह करने तक की धमकी 
दी । अनेक अन्य संसत्सदस्यों ने विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रइन उठाये | प्रतिपक्ष के ये 
दावपेंच इतने अधिक हो गये कि 9 दिसम्बर, 974 को स्पीकर जी० एस० ढिलल्‍्लों 
ने शिकायत की कि उन्हें केवल सदन की कारंबवाई का नियन्त्रण ही नहीं करना होता 
अपितु प्रतिदिन विशेषाधिकार के प्रश्नों पर दो या तीन निर्णय भी लिखने पड़ते हैं। 
उन्होंने कहा, “इससे अच्छा तो मैं एक न्यायाधीश होता तो मुझ पर सदन के संचालन 
का कार्यभार न होता ।” 

अनेक बार प्रतिपक्ष व स्पीकर में गर्मागर्मी भी हो जाती है। ऐसा एक अवसर 
3 अगस्त, 972 को आया जब प्रतिपक्ष ने माँग की कि इस्पात मन्‍्त्री मोहन कुमार 
मंगलम ने जो प्रजा समाजवादी नेता समर गुप्ता के प्रति उद्धत आलोचना की, उसके 
लिए उनकी खबर ली जाये, पर स्पीकर ने यह माँग अस्वीकार कर दी। इसके 
कारण सदन में स्पीकर तथा विपक्षी नेताओं के बीच गर्मागर्मी हो गई जो इस 
प्रकार थीं : 

एस०एन० सिश्रा : यह उद्ण्डतापूर्ण उत्तर है, आपको मनन्‍्त्री की खबर लेनी चाहिए । 
स्पीकर : आप हद से बाहर मत जाइए । 
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श्री सिश्ञा : आप उस उहण्ड मन्त्री को हद से वाहर न जाने के लिए नहीं कहते। 
मैं यह उद्ृण्डता सहन नहीं कर सकता । स्पीकर महोदय को उसे फटकारना चाहिए । 

स्पीकर : मैं यह सहन नहीं कर सकता । 

श्री मिश्रा : हम भी स्पीकर का यह रवैया सहन नहीं कर सकते । 

स्पीकर : मुझे अफसोस है । यदि आप इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो मुझे आप 
का नामोल्लेख करना होगा । 

एक सदस्य : आप केवल सदस्यों को डाँटते हैं, मन्त्रियों को कुछ नहीं कहते। 

श्री मिश्रा : हम भी आप के ही समान इज्जत रखते हैं । 

स्पीकर ; आप इज्जत रखते होंगे पर आप का व्यवहार तो ऐसा नहीं है। 

जन संघीय नेता श्री० वाजपेयी को उठते देख कर स्पीकर ने कहा : आप रोज़ 
खड़े हो जाते हैं । 

श्री वाजपेयी ने प्रत्युत्तर दिया : हम यहाँ उठ खड़े होने ही तो आते हैं । 

एक अन्य जनसं घीय सदस्य : आप यहाँ स्पीकर के रूप में हैं, पुलिसमैन के रूप 
में नहीं । 

पीलू मोदी : तुम्हें भला लगे या बुरा, विरोध तो होगा ही । 

स्पीकर ने कहा : “कुछ ह॒द भी तो हो, रोज़ चार-पांच व्यक्ति खड़े होकर सदन 
का काम रोक देते हैं।* 

श्री मिश्रा : आप सदैव पुलिस वालों की तरह बात करते हैं | 

जव अनेक विपक्षी सदस्यों ने पुनः मन्‍्त्री को डाँटने की माँग की तो स्पीकर ने 
पूछा : “किस लिए ? ” 

इन्द्रजीत गुप्त : मन्‍्त्री द्वारा की गई आलोचना न्यायसंगत नहीं है, और सदस्य 
की शिकायत (कि उनके प्रइन का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है) जायज है। 

श्री गुप्ता ने अध्यक्ष को कहा, “मेरे विचार में आप ने उनकी वात को समभा 
नहीं ट्‌ ! 

एक साम्यवादी (मार्क्सवादी) सदस्य ज्योतिर्मय बसु ने स्पीकर से पूछा : जब 
आप पंजाब विधान सभा में विपक्षी नेता थे तो आप क्‍या करते थे ? 

स्पीकर ने कहा कि वे मन्त्रियों के साथ इससे “दस गुना” अधिक कठोरतापूर्वक 
व्यवहार करते थे और उन्हें वह सहन करना होता था । 

ज़ीरो आवर (2७० प0पा) स्पीकर के लिए बड़ी कठिनाई का समय होता है । 
यह अवसर संसद (लोक सभा) में प्रदनों के समय के बाद आता है। उस समय 
प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है और स्पीकर का ध्यान अपनी ओर आकृषित करना 
चाहता है । चौथी लोक सभा में जव संजीव रेह्ठी स्पीकर थे, उन्होंने 5 अप्रैल, 
969 को कहा, “यह मेरे लिये रोज़ का सिरदर्द हो गया है। ज्यूँही प्रश्वोत्तर काल 
समाप्त होता है, सदस्य उठ खड़े होते हैं और मेरी अनुमति के बिना ही मन चाहे 
प्रश्न पूछने लगते हैं । वे इसे 'जीरो आवर' कहते हैं, किन्तु नियमों में ऐसा कोई 
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प्रावधान नहीं है । संसद को नियमों के अनुसार कार्य करना होता है ।” उन्होंने 
सदस्यों को चेतावनी दी कि यदि फिर कभी वे बिना आज्ञा पाये उठे तो उन्हें चुप बैठना 
होगा और कुछ भी,अभिलिखित नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि सदस्य 
चाहें तो सदस्य नियमों में परिवर्तत करके आधा घण्टा नियत कर सकते हैं जिसमें वे 
अध्यक्ष की अनुमति के विना प्रश्न कर सकें । उन्होंने बहुत निराशाजनक शब्दों में 
कहा, “फिर मैं केवल यह देखूँगा कि कौन अधिक चिल्लाता है। है भगवान : मैं 
चिल्लाता हूँ, वे चिल्लाते हैं | शोर ही शोर होता है । यह ठीक नहीं है।” 
विपक्षी नेताओं के साथ स्पीकर ढिल्तों के सम्बन्ध कुछ सुखद नहीं थे । मार्च 973 
के दूसरे सप्ताह में संगठन काँग्रेस के नेता एस० एन० मिश्रा ने उन्हें चेतावनी दी 
कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा । 
इस प्रकार, स्पीकर पद अत्यन्त दायित्वपूर्ण, कठिन तथा क्लेशपूर्ण हो गया है | वह 
अपनी मर्यादा के अनुसार देश की राजनीति से भिन्‍न नहीं रहा तथा स्पीकर ढिल्‍्लों 
राजनीतिक प्रवाह एवं विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं। उदाहरण- 
तया, जब 974 में जयप्रकाश नारायण ने जनता में उन सरकारी नीतियों के विरुद्ध 
जागृति लाने के लिए देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ किया, जिनके परिणामस्वरूप 
मूल्यों में वृद्धि, बेरोजगारी, तथा प्रशासन एवं सावेजनिक जीवन में अ्रष्टाचार व्याप्त 
हो रहा था, तो उन्होंने 5 नवम्वर, 974 को विधान निकायों के अध्यक्षों के समक्ष 
भाषण करते हुए कहा, “मुझे यह देख कर बड़ी मानसिक पीड़ा होती है कि जय- 
प्रकाश नारायण जैसे रुयाति प्राप्त व्यक्ति देश के छात्रों व युवकों में विधायकों को 
आतंकित करने का प्रचार कर रहे हैं। यह सामान्य सम्यतापूर्ण आचरण तथा प्रजा- 
तन्‍्त्रीय व्यवहार के पूर्णत: विपरीत है ।” ढिल्लों का जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार 
विधान सभा भंग करने की माँग करने तथा युवकों को विधान सभा सदस्यों व॑ 
सरकारी कार्यालयों का घिराव करने के लिए उकसाते के प्रति अपनी ओर से चिन्ता 
व्यक्त करना चाहे उचित रहा हो पर जयप्रकाश नारायण की सीधी आलोचना करना 
पक्षपात का परिचायक होगा । 


राज्य सभा 
(3२७]ए० $9009) 


संसद के दूसरे सदन का नाम राज्य सभाया कौंसिल ऑफ़ स्टेट्स (00फ्रातो ० 
8/8/८७) है । इसके 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व केन्द्रशासित 
प्रदेशों? का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किये 
जाते हैं। राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रति स्थानों का आवंटन संविधान की 


2केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान 956 के संविधान (सातवें संशोधन) 
बधिनियस की अन्तर्गंत्र किया गया । 
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चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है जो इस प्रकार है: अजमेर और कुर्ग ।, असम 6, 
भोपाल |, विहार 2], विलासपुर व हिमाचल प्रदेश , वम्बई 7, दिल्‍ली !, हैदरा- 
वाद ]|, कच्छ [, मध्य भारत 6, मध्य प्रदेश ]2, मद्रास 27, मणिपुर व त्रिपुरा , 
मैसूर 6, उड़ीसा 9, पटियाला व पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पैप्सू) 3, पंजाब 8, राज- 
स्थान 9, सौराष्ट्र 4, ट्रावनकोर-कोचीन 6, उत्तर प्रदेश 3], विन्ध्य प्रदेश 4, तथा 
पश्चिम वंगाल 4, जोड़ 200 । 

संविधान लागू किया जाने के वाद भारत के राजनीतिक मानचित्र में बार-बार 
प्रयत्न किये गए । इनमें से अधिकतर परिवर्तत [956 के राज्य पुतर्गंठन अधिनियम 
के पश्चात किये गए तथा संविधान में अनेक संशोधन किये गए । इसके परिणाम- 
स्वरूप राज्य सभा के स्थानों का आवंटन भी संशोधित करना पड़ा। यह संशोधित 
रूप, 5 अप्रैल, 97] को इस प्रकार था : 


आन्श्र प्रदेश 8 
असम 7 
विहार 22 
गुजरात है । 
हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 3 
जम्मू-कश्मीर. 4 
केरल 9 
मध्य प्रदेश [6 
महाराष्ट्र 9 
मैसूर 2 
तगालेंड [ 
उड़ीसा 0 
पंजाब 7 
राजस्थान 30 
तमिल नाडु 8 
उत्तर प्रदेश 34 
पश्चिम बंगाल 6 
दिल्ली ट 
मणिपुर 
पांडिचेरी 

त्रिपुरा - ] 


जोड़ 228 
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उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुन्गंठन) अधिनियम, 97] के लागू होने के बाद राज्य सभा 
के स्थानों को पुनः आवंटित किया गया । 28 मई, 973 को स्थिति इस प्रकार थी : 


आन्ध्र प्रदेश 8 
असम 7 
विहार 22 
गुजरात ] 
हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश ४ 3 
जम्मू-कश्मीर 

कर्नाटक 32 
केरल 9 
मध्य प्रदेश 86 
महाराष्ट्र ]9 
मणिपुर 
मेघालय ] 
नगालैंड । 
उड़ीसा 0 
पंजाब । 
राजस्थान 80 
तमिल नाड्‌ 8 
त्रिपुरा ] 
उत्तर प्रदेश 34 
पश्चिम बंगाल 6 
अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह स्ज्ड 
चण्डी गढ़ जी 
दादरा, नगर हवेली कल 
दिल्ली ट 
गोआ, दमन, दीव की 
लक्षद्वीप >> 
मिजोरम ] 
पांडिचेरी 
अरुणाचल प्रदेश १ 

जोड़ 23--2 


]2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किये जाते हैं । 
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28 मई, 973 को भिन्‍न-भिन्‍न राजनीतिक दलों की सदस्य-संखझ्या इस प्रकार भी : 
कांग्रेस 23, संगठन कांग्रेस ]5, जन संघ 5, द्रविड़ मुनेत्र कपगम , साम्यवादी 
दल ], स्वतन्त्र पार्टी 0, साम्यवादी (माक्संवादी) 7, मुस्लिम लीग 5, भारतीय 
ऋान्ति दल 4, सोशलिस्ट पार्टी 3, सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया ग्रुप) 3, तथा अकाली 
दल 2[ इसके अतिरिक्त छोटे-मोटे राजनीतिक दलों के 8 प्रतिनिधि, 4 स्वतन्त्र और 
]] नामांकित सदस्य थे, जो किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं थे। इस 
प्रकार, कांग्रेस दल को साढ़े तीन वर्ष बाद पुन: स्पष्ट बहुमत भाप्त हुआ (969 की 
फूट के बाद उसकी सदस्य संख्या केवल 90 रह गई थी ।) 

राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नामांकित किये जाते हैं, वे विज्ञान, कला, साहित्य, तथा 
समाज सेवा के क्षेत्रों में विशिष ज्ञान या अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। वस्तुतः 
ये नामांकन प्रधान मन्त्री द्वारा ही किये जाते हैं, अत: ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब 
ऐसे व्यक्ति नामांकिन किये गए जिन्हें किसी महाव उपलब्धि का श्रेय प्राप्त नहीं था 
वरन्‌ उनसे यह आशा थी कि वे शासक दल का साथ देंगे और उसकी नीतियों व 
योजनाओं का समथंत करेंगे । 

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्य विधान- 
मण्डलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है । यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत 
(अंग्रह० प्रथा धा४0]6 ५0/०) के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार 
पर किया जाता है। राज्य सभा भंग नहीं की जाती पर प्रत्येक दो वर्ष की अवधि 
समाप्त होने पर यथाशी धक्र निकटतम एक-तिहाई संख्या में सदस्य कार्य-निवृत्त हो जाते 
हैं । राज्य सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य -संख्या का दसवाँ भाग 
होती है | सदन की बैठकों में विचाराधीन प्रश्नों का निर्णय उपस्थित मतदाता सद- 
स्यों के वहुमत से किये जाते हैं। भारत के उप-राष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन (७(-०गिल०) 
अध्यक्ष होते हैं। 

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति *राष्ट्रपति' शीषेक के अध्याय में बताई जा चुकी 
है | राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपने उपाध्यक्ष पद के लिए चुन लेती 
है । यह पद जब भी रिक्त होता है, राज्य सभा एक अन्य सदस्य को अपने उपाध्यक्ष पद 
के लिए चुनती है । उपाध्यक्ष की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उपाध्यक्ष का पद 
स्वचालित रूप से रिक्त हो जाता है । वे जब चाहें, अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र भेज 
कर अपना पद त्याग सकते हैं । यदि उन्हें उस पद से हटाना हो तो राज्य सभा के 
तत्कालीन, कूल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है । राज्य 
सभा की जिस बैठक में उप-राष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव विचाराधीन हो उससें 
अव्यक्ष (उप-राष्ट्रपति) तथा जिस बैठक में उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने का प्रस्ताव 
विचाराघधीव हो उसमें उपाध्यक्ष, स्वयं उपस्थित होते हुए भी अध्यक्षता नहीं करेंगे । 
किसी बैठक में जब उप-राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा 
हो, उसमें राज्य सभा अध्यक्ष को भाषण करने व अन्य कारंवाई में भाग लेने का अधि- 


20 भारतीय घासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


संसद में प्रदान करते हैं। अधीनस्थ विधि निर्माण सम्बन्धी समित्ति इस सम्बन्ध में 
जाँच करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वा संसद द्वारा अधिकृत व्यवस्थाएँ, निगम 


व उपनियम तथा उपविधियां बनाने के अधिकारों का उनकी परिसीमा के भीतर 
उचित प्रवतेन होता है अथवा नहीं | तीसरी समित्ति व्यक्तियों बा संगठनों से प्राप्त 
होने वाली याचिकाओं या प्रार्थनापन्नों इत्यादि का परीक्षण करती है। मन्त्रियों को 
इन तीनों समितियों के सदस्य बनने की मनाही होती है 

दोनों सदनों की तीन संग्रुक्त समितियाँ भी होती हैं । इनछे नाम है : बेतन-भोगी 
पदों सम्बन्धी समिति (007०९ था 0#0८६$ 0।]00॥/), संसत्सदस्यों के वेतन वे 
भत्तों सम्बन्धी समिति (07९९ ० $॥]ञ९5५ 000 50 क९९५ ० ६४३ 
रण ए॥ध्या८१), तथा अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के कल्याणकार्यों संबंधी 
समिति (00 फ्राआं66 070 ॥6 शलश्विल 9 इटा०तप[6१ 0856५ ॥0 $०ीा९०ा- 
0०6 प्॒त्ण०८७) । इन समितियों के कार्यादड्र उनके नामों से ही स्पण्ट हो जाते हैं । 

भिन्‍्लत-भिन्‍न मन्‍्त्रालयों के लिए सलाहकार समितियाँ नियुक्त की जाती हैं जो 
नीति सम्बन्धी मामलों तथा सरकारी विभागों के कार्य परिचालन पर मस्त्रियों व 
संसत्सदस्यों में विचार-विमर्श का आधार प्रदान करती है। इन समितियों के कार्य- 
निर्वाह के लिए सरकार विपक्षी दलों व जुटों के परामर्श से पथ-निर्देश निश्चित 
करती है । 





संसद में विधायक कार्य विधि 
(6ए5ड4्राए& 070९९१७४९ ॥ एश्कांग्राशा) 


अर्थ विवेयकों तथा वित्तीय प्रकार के अन्य विधेयकों के अतिरिक्त सभी विधियके 
संसद के किसी भी सदन में आरम्भ हो सकते हैं। साधारण विधेयक किसी भी संसद- 
सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, पर अधिकतर विधेयक मन्‍्त्री ही प्रस्तुत करते 

। यदि कोई संसत्सदस्य विधेयक प्रस्तुत करना चाहे तो उसे स्पीकर की अनुमति 
लेनी होती है । अनुमति मिल जाने पर वह विधेयक की एक प्रति प्रेषित करता हैं 
तथा उस विधेयक के लक्ष्य व उद्देश्य समभाते हुए एक वक्तव्य देता है। इसे विधेयक 
का प्रथम पाठ के । इसके वाद वह विधेयक भारतीय राज-पत्र (082००) में 
प्रकाशित किया जाता है । यदि प्रथम पाठ के बाद कोई सदस्य प्रस्तुत विधेयक की 
विरोध करे तो विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता तथा विरोधी को अपने-अपने दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का अवसर दिया जाता है। उसके वाद स्पीकर सदन के सम्मुख यह प्रश्न रखते 
हैं कि उस विधेयक को पारित करने के लिये विचार किया जाये अथवा नहीं । यदि 
विरोधी सदस्य को विधेयक के प्रति आपत्ति का यह आधार हो कि प्रस्तुत विधेयक संदत 

बे 


की विधायक क्षमता से बाहर है तो स्पीकर उस पर आम बहस की अनुमति दे 
सकते हैं । 


संसद 2| 

विधेयक को संसद के समक्ष दूसरी वार भ्रस्तुत किये जाने (दूसरा पाठ) के समय 
उसके प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य को निम्नलिखित तीन मार्गों में से एक अपनाना होता है 
(क) कि विधेयक को एक प्रवर समिति (इ०९०८ (066७) के हवाले कर दिया 
जाये, (ख) उसे जनता की राय जानने के लिए प्रचारित कर दिया जाए, तथा (ग) 
उस पर सदन में तुरन्त विचार आरम्भ किया जाए । तुरन्त विचार केवल उन्हीं विधे- 
वकों पर आरम्भ किया जाता है जो बहुत आवश्यक एवं निविरोध प्रकृति के हों 
अन्यथा अधिकतम मामलों में प्रथम दो प्रक्रियाएँ ही अपनाई जाती हैं! आमतौर पर 
विधेयक एक प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं | यह समिति स्वयं सदन द्वारा नियुक्त 
की जाती है तथा उसका अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है। यदि विधे- 
यक राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाये तो समिति का अध्यक्ष राज्य सभा के अध्यक्ष 
द्वारा नामां कित किया जाता है। उस समिति द्वारा विधेयक पर विचार करने के समय 
कोई भी संसत्सदस्य, जो उस समिति का सदस्य न हो, उसकी बैठक में उपस्थित रह 
सकता है पर उसमें भाषण नहीं कर सकता | यदि कोई मन्त्री वहाँ उपस्थित होकर 
भाषण करना चाहे तो वह समिति के अध्यक्ष की अनुमति से वोल सकता है | समिति 
का प्रतिवेदन निश्चित काल के भीतर सदन को प्रेषित किया जाता है। यदि समिति 
के सदस्यों में परस्पर मतभेद हो तो प्रतिवेदन वहुमत के आधार पर तंयार किया 
जाता है। असहमत सदस्य अपने दृष्टिकोण सम्बन्धी टिप्पणी कर सकते हैं। समिति 
का प्रतिवेदन. प्रस्तुत: करने के दिन विधेयक का प्रस्तुतकर्ता निवेदन करता है कि 
विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया जाये । 

तब विधेयक के एक-एक अनुच्छेद पर बहस होती है और संसत्सदस्य उसमें संशो- 
धन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक संशोधन को सदन में वहस के वाद स्वीकृत या 
अस्वीकृृत किया जाता है । विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर बहस के बाद वह प्रति- 
वेदन अवस्था पार कर लेता है तथा फिर उसे तीसरे पाठ के लिये अनुसूचित कर दिया 
जाता है और उसके लिए निद्िचत तिथि को उसे पुनः सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया 
जाता है। इस वार उसमें कोई विशेष परिवर्तेत नहीं किया जाता वरन आवश्यक 
भाषायी संशोधन मात्र किये जाते हैं। तब विधेयक पर मत लिये जाते हैं और यदि 

ह उपस्थित मतदाता सदस्यों के वहुमत द्वारा पारित कर दिया जाये तो स्पीकर 

तत्सम्बन्धी घोषणा कर देते हैं। उसके बाद स्पीकर उस पर पारित हो जाने का सत्या- 
कन करके उसे दूसरे सदन को भेज देते हैं । दूसरे सदन में भी विधेयक को उपर्युक्त 
पाँचों अवस्थाएँ पारित करनी होती हैं और यदि वहाँ भी उसे कोई अड़चन न पड़े 
तो उसे संसद द्वारा पारित माना जाता है । 


हज को एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद 
यदि : 


(क) दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या 
(ख) दोनों सदन विधेयक में प्रस्तावित किसी संशोधन के प्रइन' पर अन्तिम रूप 


22 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


से असहमत हों, या 
(ग) दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने के बाद छः महीने को अवधि बीत गई 
हो पर उसे पारित न किया गया हो, पर यदि वह विश्रेयक लोक सभा भंग हो जाने 
के कारण कालवाधित न हो गया हो तो राष्ट्रपति, यदि सदनों का सत्र चल रहा हो, 
तो सन्देश भेज कर अन्यथा सार्वजनिक सूचना प्रसारित करके दोनों सदनों को इस 
आशय की अधिसूचना दे सकते हैं कि वे उस विधेयक पर विचार-विमर्श तथा मतदान 
करने के लिए एक संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित हों । किन्तु यह अनुच्छेद मुद्रा विधे- 
यक पर लागू नहीं होता । 
एण्ट्रपत्ति की उपर्यक्त अधिसूचना के पश्चात्‌ सदनों को तदनुसार एकत्र होता 
पड़ता है। संयुक्त अधिवेशन में यदि वह विधेयक, सहमत संशोधनों सहित, दोनों 
सदनों की कुल उपस्थिति व मतदाता सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाये 
तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है | राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनीं को 
संयुक्त अधिवेशन के लिये आमन्त्रित करने के आशय की अधिसूचना के वाद यदि वह 
अधिवेशन होने से पहले लोक सभा भंग हो गई हो तो भी संयुक्त अधिवेशन करके 
इसमें विधेयक पारित किया जा सकता है । 
संसद के दोनों सदतों द्वारा पारित हो चुकने के बाद विधेयक राष्ट्रपति को प्रेषित 
किया जाता है और बे उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करने या न करने की सूचना देते 
हैं। स्वीकृति न देने की स्थिति में वे विधेयक संसद को ऐसे सन्देश सहित लौटा देते 
हैं कि वे विधेयक या उसके किन्‍्हीं विशिष्ट प्रावधानों पर विचार करें तथा (यदि 
उन्होंने स्वयं कोई संशोधन प्रस्तावित किया हो) अमुक संशोधनों पर विशेषतया 
विच्चार करें। इस प्रकार लौट कर आने के बाद संसद के दोनों सदन उस विधेयक 
पर यथावत विचार करते हैं तथा यदि संसद उसे संशोधित या असंशोधित रूप में 
पुन: पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित करे, तो राष्ट्रपति द्वॉरा उस 
के प्रति स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य होता है । 


मुद्रा विधेयकों सम्बन्धी कार्य-विधि (?70060076 व २6४०९ए. ० श(०76प 

8॥॥5) 

संविधान की धारा 09 में मुद्रा विधेयकों के सम्बन्ध में एक विशेष कार्य-विधि 
बताई गई है। ऐसा कोई भी विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 
लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुकने के बाद उसे राज्य सभा को संस्तुति के लिये 
भेजा जाता है, जो उसे प्राप्ति के वाद 4 दिन के भीतर अपनी संस्तुति सहित लौटा 
देती हैं। लोक सभा, राज्य सभा द्वारा की गई संस्तुति को पूर्णतया या आंशिक रूप 
से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोक सभा उसकी कुछ संस्तुतियों को 
स्वीकार कर ले तो विधेयक को राज्य सभा द्वारा संस्तुत व लोक सभा द्वारा स्वीकृत 
संशोधन सहित दोनों सदतों द्वारा पारित माना जाता है। यदि लोक सभा राज्य सभा 
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की संस्तुतियों को स्वीकार न करे तो विधेयक को राज्य सभा द्वारा संस्तुत किसी भी 
संशोधन के बिना, लोक सभा द्वारा पारित प्रारूप में ही, दोनों सदनों द्वारा पारित 
मान लिया जाता है। यदि कोई मुद्रा विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करके राज्य 
सभा को उसकी संस्तुत्ति के लिए प्रेषित किया गया हो और उसे 4 दिन की उपर्युक्त 
अवधि के भीतर लोक सभा को न लौटाया गया हो तो उसे लोक सभा द्वारा पारित 
किये जाने के वाद वह अवधि समाप्त होने पर दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित 
मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोक सभा ने पारित किया था। 

संविधान की घारा 0 में मुद्रा विधेयक की परिभाषा वताई गई है । किसी भी 
विधेयक को मुद्रा विधेषक तब माना जाता है, जब उसमें निम्नलिखित सभी या कोई 
प्रशन सम्मिलित हों : 

(क) किसी करका लगाया जाना, समाप्त किया जाना, छोड़ दिया जाना, च्यूनाधिक 
किया जाना या नियन्त्रित किया जाना; 

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या गारण्टी देने को नियन्त्रित करने, 
अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गए या लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय उत्त रदायित्वों 
सम्वन्धी विधि का संशोधन; 

(ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा तथा किसी 
ऐसी निधि में से मुद्रा निकालना या उसमें डालना; 

(घ) भारत की संचित निधि में से मुद्रा का विनियोग (७9छएा0फ़ांक्ा०0॥); 

(ड) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित घोषित करना अथवा 
ऐसे किसी व्यय की मात्रा में वृद्धि करना; 

(च) भारत की संचित निधि के नाम पर या भारत के सार्वजनिक लेखे में मुद्रा 
प्राप्त करना अथवा ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा या परिचालन, अथवा संघीय लेखों या 
किसी राज्य के लेखों की लेखा परीक्षा; या 

(छ) उपर्युक्त अनुच्छेद (क) से (च) तक निदिष्ट मामलों के परिणामस्वरूप उत्पत्त 
होने वाले कोई प्रश्न । 

ऐसा प्रदन उठ खड़ा होने पर कि अमुक विधेयक मुद्रा विधेयक है अथवा नहीं, 
स्पीकर का निर्णय अन्तिम होता है। राज्य सभा को भेजे गए अथवा राष्ट्रपति को 


सहमति के लिए प्रेषित किये गए प्रत्येक मुद्रा विधेयक पर स्पीकर यह पृष्ठांकन करते 
हैं कि वह एक मुद्रा विधेयक है। 


वित्तीय मामलों में कार्य-विधि (?70०९०प्रा6 7 जधाएंध ०८5) 
मुद्रा विधेयकों सम्बन्धी कार्य-विधि वित्तीय मामलों सम्बन्धी कार्य-विधि से भिन्‍न 


होती है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वित्तीय मामला वजट होता है | भारत में बजट 
दो भागों में बनाया जाता है तथा संसद में प्रस्तुत करके पास कराया जाता है, अर्थात 
रेलवे वजट और सामान्य वजट । रेलवे वजट में केवल रेलवे की आमदनी व खर्च 
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होते 2ै, नथा उसे रेल मन्त्री, सामान्य वजदठ से पहले प्रस्तुत करते है । सामात्य बजट 

क्षप सभी मन्त्रालयों की आय तथा व्यय के अनुमान होते है तथा उसे वित्त मन्‍्हत्री 
प्रति वर्ष फरवरी मास के अन्तिम दिन प्रस्तुत करते है । बजट प्रस्तुत करने के बाद 
वित्त मन्‍्त्री एक विस्तृत भाषण देते हैं, जिसमें वे करों के प्रस्तावों, घुल्क प्रवृत्ति 
(४श्शी 0०709) देश के उद्योगों को दिया गया संरक्षण, तथा अन्य मामलों का विव- 
रण देते हैं । यह दोनीं सदनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें प्रत्येक 
भन्त्रालय की खर्चे की माँगें सामूहिक एवं पृथक्‌ रूप से दी जाती हैं । 

बजट में दिये गए व्यय के अनुमानों में (क) भारत की संचित निधि में से देय 
व्यय की धन राशि तथा (ख) भारत की संचित निधि में से देने के लिए प्रस्तावित 
ग्रन्य खर्चों की राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा दिया जाता है। 

घजट में राजस्व खाते के व्यय तथा अन्य व्यय को भी स्पष्ट रूप से भिन्‍न दिखाया 
जाता है । 

निम्नलिखित खर्चे भारत की संचित निधि में से देय होते हैं : 

(क) राष्ट्रपति का कुल वेतन, भत्ते तथा उनके कार्यालय सम्बन्धी अन्य खर्चे; 

(ख) राज्य सभा तथा लोक सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते; 

(ग) ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो | इसमें व्याज, निक्षिप्त निधि 
(अंग्राफा४ 0) प्रभार, ऋण शोधन प्रभार (०0०४७ए४०7 लाक्ष्र०0, तथा ऋण 
प्राप्त करते, व चालू ऋण एवं ऋण शोधन सम्बन्धी खर्चे; 

(घ) () उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को था उनके सम्बन्ध में देय वेतन, 
भत्ते और पेंशन, (2) संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके सम्बन्ध में देय 
पेंगन (यह मद अब अनावश्यक है), (3) भारत के महालेखा नियन्त्रक एवं परीक्षक 
को या उनके सम्बन्ध में देय वेतन, भत्ते व पेंशन, (4) किसी न्यायालय व पंचायत 
अधिकरण द्वारा किये गए निर्णय, डिक्ती अथवा निपटारे के परिणामस्वरूप देय राशि, 
(5) अन्य खर्चे जो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा इस प्रकार देय घोषित 
किये जायें । 

खर्चे की इन मदों पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता त्दपि उनमें से किसी 
पर भी बहस की मनाही नहीं होती । 

अन्य खर्चो की राशियों के लिए अनुमान, लोक सभा में, अनुदान की माँगों के रूप 
में प्रस्तुत किये जाते हैं । लोक सभा को किसी भी माँग के प्रति सहमति देने, न देने 
अथवा उसमें विशिष्ट कमी करने के निर्देश सहित सहमति देने का अधिकार होता 
है । राज्य सभा की ऐसा कोई अधिकार नहीं होता । वित्तीय कार्य-विधि का एक 

अन्य सिद्धान्त यह है कि राष्ट्रपति की संस्तुति के अतिरिक्त अनुदान की कोई माँग 
प्रस्तुत नहीं की जा सकती, अर्थात्‌ तत्सम्वन्धी मन्त्री द्वारा माँग प्रस्तुत किये विना 
संसद किसी भी मद में व्यय करने के लिये घन का अनुदान नहीं दे सकती । 

प्रस्तुति के वाद वजट को चार अन्य अवस्थाओं में से भी गुज़रना पड़ता हैं 
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सामान्य वहस (हाल तांइटाइछंणा), माँगों पर सतदान, विनियोग विधेयक 
(&]970)7900०) 9) पर विचार तथा उसे पारित करना, तथा कर प्रस्तावों पर 
विचार करके पारित करना अर्थात्‌ वित्त विधेयक | सामान्य बहस के समय केवल 
सामान्य सिद्धान्तों व उनकी आधारभुत नीति पर विचार किया जाता है। यह कार्य 
दो-तीन दिन में समाप्त कर लिया जाता है। सदस्य यदि कोई आलोचना करें तो 
वित्त मन्त्री उसके प्रत्युत्तर में वक्तव्य देते हैं। माँगों पर मतदान की अवस्था में सदन 
बजट के व्यग्र सम्बन्धी भाग पर मत-संग्रह करता है जिसके लिए प्रत्येक विभाग की 
अनुदान माँगों पर मत लिया जाता है। यद्यपि सदन को माँगों में कमी करने या 
उन्हें अस्वीकृत करने का अधिकार होता है पर जब तक मन्त्री स्वयं उस कटौती या 
अस्वीकृति को स्वीकार करने को तैयार न हो, ऐसा नहीं किया जाता । इस प्रक्तिया 
के लिए लगभग एक मास की समय-सीमा निर्घारित होती है और उतने समय के 
भीतर अरबों रुपये के व्यय के अनुमान पर मत ले लिए जाते हैं | तात्पर्य यह है कि 
अनेक माँगें पूर्णतः: बिना किसी वहस के स्वीकार कर ली जाती हैं। बहस के समय 
संसत्सदस्य भिन्‍न-भिन्‍न मन्त्रालयों के कार्य संचालन पर निराशा व्यवत करते हैं पर 
उससे सार्वजनिक घन में से किये जाने वाले खर्चे की माँगों में कोई कमी नहीं आती | 
मन्त्रीगण अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित सभी आपत्तियों का या तो उत्तर दे देते 
हैं या उत्तेजित सदस्यों को आश्वासन दे देते हैं कि भविष्य में उनकी आपत्तियों को 
ध्यान में रखा जायेगा, पर उस पर आचरण कभी नहीं होता । 
लोक सभा में सभी माँगों को मतदान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद, उन्‍हें 
संचित निधि प्रभार (८080०॥02/९०० धात ०जाध्व8०४) सहित एक विधेयक के रूप 
में रखा जाता है जिसे विनियोग विधेयक (&७9707979707॥ छ॥॥) कहते हैं । इस 
विधेयक पर भी लोक सभा में अन्य विधेयकों के समान प्रक्रिया होती है पर इसमें 
संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जा सकते | लोक सभा द्वारा पारित हो जाते के 
बाद स्पीकर उसे इस प्रमाणन (८४४ग००८९) के साथ राज्य सभा को भेजते हैं कि वह 
एक मुद्रा विधेयक है । उस सदन को उसे अस्वीकृत करने या संशोधित करने का 
अधिकार नहीं होता, अर्थात्‌ वह उस पर ]4 दिन तक अनर्गल बहस कर सकता है। 
इसके वाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है । इस विधे- 
.यक का उद्देश्य सरकार को भारतीय संचित निधि से घन निकाल कर बजट में प्रस्ता- 
वित मदों पर व्यय करना आरम्भ करने की अनुमति देना होता है । 
यदि वर्ष के दौरान किसी ऐसी मद पर अतिरिक्त व्यय करना आवश्यक हो जाये 
जो उस वर्ष के वजट में पहले अनुमानित न हो तो संसद को अनुदान की अनुपूरक 
माँगें भी प्रेपित की जा सकती हैं | अनुपूरक माँगों की आवश्यकता उस समय भी पड़ती 


है जब किसी वित्त वर्ष में किसी एक सेवा पर पहले अन॒दान किये गए घन से अधिक 
राशि खर्च हो गई हो । 
विनियोग विधेयक पारित होने के बाद वजट के व्यय सम्बन्धी भाग का कार्य पूरा 
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हो जाता है। किन्तु व्यय के लिए घन जुटाने के साधन खोजने पड़ते हैं, तथा उसके 
लिए कर लगाये जाते हैं | कुछ कर तो ऐसे होते हैं जिनके लिए वापिक प्राधिकार 
(धाग।एत्षं धया)072070॥) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर उनकी 
दरों में कमी-वेशी करनी पड़ती है | इसके उदाहरण श्रायकर तथा सीमा शुल्क हैं। 
किन्तु ऐसी और भी अनेक मर्दे होती हैं जिन पर सरकार कर लगाने के प्रस्ताव कर 
सकती है जिसके लिए संसद से प्राधिकार प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक होता है । 
इसके लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत करना होता है, जोकि लोक सभा में प्रस्तुत किया 
जाता है। यद्यपि विनियोग विधेयक में न तो संशोधन किये जाते हैं और न ही ऐसे 
संशोधन स्वीकार किये जाते हैं पर प्रस्तावित करों में कमी, बहुधा प्रस्तावित कर दी 
जाती है और तत्सम्बन्धी सुझावों को सरकार यदा-कदा मान लेती है। किन्तु संसर- 
सदस्य ऐसे कोई नए करलगाने की माँग नहीं कर सकते जो सरकार द्वारा प्रस्तावित न 
हों । वित्त विधेयक की भी विनियोग विधेयक के ही समान प्रक्रिया होती है। विधे- 
यक पर विचार करने की नियत तिथि को, उस पर प्रस्तावित सभी संशोधनों का. 
निपटारा हो चुका हो या नहीं, उसे पारित कर दिया जाता है । 


संसद की क्षमताएं 
(ए0ए0:$ ० एिश्लाताब्राशा) 


भारतीय संसद को काफी विशाल एवं विस्तृत क्षमताएं प्राप्त हैं, जो संविधान की 
भिन्‍त-भिन्‍न धाराओं में वर्णित हैं। धारा 2 में निर्दिष्ट है कि संसद विधि द्वारा किसी * 
नए राज्य को संघ में सम्मिलित कर सकती है अथवा नए राज्य स्थापित कर सकती 
है। उसके लिए उसे आवश्यक शर्तें इत्यादि निर्धारित करने की छूट होती है। धारा 
3 में निर्दिष्ट है कि वह (क) किसी राज्य में से प्रदेश काट कर, या दो या अधिक 
राज्यों या राज्यों के टुकड़ों को जोड़ कर, या किसी प्रदेश को किसी राज्य के टुकड़े 
में जोड़ कर नया राज्य स्थापित कर सकती है, (ख) किसी राज्य के क्षेत्रफल में 
वृद्धि कर सकती है, (ग) किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है, (घ) किसी 
राज्य की सीमाओं में परिवर्तत कर सकती है, तथा (ड) किसी राज्य का नाम परि- 
वर्तित कर सकती है । धारा 4 द्वारा संसद को विशेष परिस्थितियों में प्रथम व चतुर्थ 
अनुसूचियों में परिवर्तेत का अधिकार दिया गया है। धारा ] में संसद नागरिकता 
ग्रहण या समाप्त करने तथा नागरिकता सम्बन्धी अच्य सभी प्रश्नों के विषय में प्राव- 
धान कर सकती है। 

धारा 6 (3) के अधीन संसद किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की सरकार या 
किसी स्थानीय या अन्य निकाय में नौकरी के लिए आवास सम्बन्धी आवश्यकता 
निर्दिष्ट कर सकती है। धारा 35 के अधीन संसद मौलिक अधिकारों सम्बन्धी 
प्रावधानों को कार्यान्वित करते के लिए प्रावधान कर सकती है। धारा 70 में छूट दी 
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गई है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति के कार्य परिचालन के लिए राष्ट्रपति 
सम्बन्धी अध्याय में वत्ताई गई आकस्मिकताओं के अतिरिक्त आवश्यक प्रावधान 
भी कर सकती हैँ संसद राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निवरचचित (धारा 7], 3) 
से सम्बन्धित किसी भी प्रइन को नियन्त्रित कर सकती है। संसद को समय- 
समय पर मन्त्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित करने का अधिकार होता है (घारा 
75, 6) । घारा 80 (5) में निर्दिष्ट है कि संसद को केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा राज्य 
सभा में अपने प्रतिनिधि चुनने की विधि निश्चित करनी चाहिए | धारा 83 (2) 
के अधीन, आपात्‌-स्थिति घोषित होने पर संसद अफ्ने कार्यकाल में वृद्धि कर सकती 
है परन्तु यह वृद्धि एक वार में एक वर्ष से अधिक के लिए तथा किसी भी स्थिति में 
आपातृ-स्थिति समाप्त होने के छ: मास वाद से अधिक अवधि के लिए यह वृद्धि नहीं 
की जा सकती | संसद को दोनों सदनों के सचिवालय कमंचारियों की भर्ती एवं सेवा 
की छर्ते नियन्त्रित करने का अधिकार होता है । घारा 22 के अनुच्छेद 7 में बताया 
गया है कि संसद ऐसी परिस्थितियाँ निर्धारित कर सकती है जिनके अधीन किसी 
व्यक्ति को उसी घारा के अनुच्छेद 4 द्वारा वांछित सलाहकार मण्डल का मत लिए 
विना त्तीन मास से अधिक अवधि के लिए रोका जा सकता है । 
संसद को अपनी कार्यविधि को नियमित करने तथा अपने कार्य के संचालन के लिए 
नियम बनाने का अधिकार है । वह वित्तीय कार्यों को समय पर निपटाने के लिए 
अपनी वित्तीय मामलों सम्बन्धी कार्यविघि को भी नियमित कर सकती है। घारा 2 में 
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अपने कतंब्यों के 
निर्वाह में किये गए छत्यों पर संसद में बहस की मनाही की गई है। पर जब किसी 
न्यायाधीश को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति को निवेदन प्रस्तुत करना हो तो यह 
मनाही लागू नहीं होती । धारा 39 के अनुसार, संसद, उच्चत्तम न्यायालय को 
निदेश आदेश वा रिट जारी करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। घारा 39 (2) में 
उच्चतम न्याथालय को मौलिक अधिकार प्रवर्तित कराने के उद्देश्य से रिट आदेश जारी 
करने का अधिकार दिया गया है। उसके अतिरिक्त, संसद उच्चतम न्यायालय को 
किसी भी उद्देश्य के लिए प्रत्यक्षीकरण (9088$ ००708), परमादेक (797084775), 
निपेधादेश (छ0रभ्रंंणा), अधिकार पृच्छा (वुए० फ्क्य7॥70) अथवा उत्प्रेषण(०छ१- 
0०2) इत्यादि के रिट आदेश जारी करने की क्षमता प्रदान कर सकती है | उच्चत्तम 
न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकारों के उचित प्रवर्तेन में यदि कुछ संपुरक क्षमताओं 
(57एएथ्याथाश 90ण2८५७) की आवश्यकता प्रतीत हो तो संसद उसे वे क्षमताएँ 
प्रदान कर सकती है पर वे संविधान के असंगत नहीं होनी चाहिएँ । उच्चतम न्याया- 
लय के आदेशों एवं डिक्रियों को सारे भारत में प्रवतित किया जाता है। इसके लिए 
संसद कार्यविधि प्रशस्त करती है । 
धारा 69 () के अनुसार संसद, जिस राज्य में विधान परिषद विद्यमान हो, वहाँ 
से उसे समाप्त कर सकती है, तथा जिस राज्य में विधान परिषद न हो, वहाँ स्थापित 
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करा सकती है पर इसके लिए उस राज्य की विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित होना 
अनिवार्य होता है । ऐसे प्रस्ताव के लिए विधान स्रभा की कुल सदस्य-संख्या का 
बहुमत होना आवश्यक है। साथ ही, जो सदस्य मतदान के समय उपस्थित हों और 
मतदान कर रहे हों उनका दो-तिहाई बहुमत होना भी आवश्यक हैं। संसद, समय- 
समय पर, अपने सदस्यों तथा समितियों की क्षमताएं, विशेषाधिकार तथा उन्हें 
दी गई उन्मुक्तियाँ (777०5) परिभाषित कर सकती है ओर जब तक वे परिर 
भाषित न कर दी जायें, वही मानी जाती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ़ कामन्स की 
होती हैं । कई वार यह प्रश्न उठाया जा चुका है कि इन विशेषाधिकारों को एक संहिता 
के रूप में लिपिबद्ध कर दिया जाये पर सरकार का सेव यही दृष्टिकोण रहा कि 
उन्हें ऐसे ही चलने दिया जाये । संसद में की गई किसी भी कारंवाई की वैधता को 
किसी भी न्यायालय में प्राविधिक अनियमितता, के आघार पर चुनौती नहीं दी जा सकती 
और संसद की कारंबाई नियन्त्रित करने सम्बन्धी किसी भी अधिकारी पर तत्सस्बन्धी 
अधिकारों के प्रवर्तन के कारण किसी भी न्यायालय में वाद नहीं चलाया जा 
सकता । 
संसद किसी केन्द्रशसित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है 
अथवा उस प्रदेश में स्थापित किसी भी न्यायालय को संविधान के एक या अनेक 
उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। उसे अपनी बनायी हुई विधि 
के उचित प्रवर्तव के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का भी अधिकार है। 
विधि-निर्माण की दोष क्षमता संसद में ही निहित होती है अर्थात्‌ वह किसी भी 
ऐसे विषय पर विधि-निर्माण कर सकती है, जो समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में 
सम्मिलित न हो। यदि राज्य सभा में उपस्थित दो-विहाई मतदाता सदस्यों के बहुमत 
से प्रस्ताव पारित करके यह घोषित कर दिया जाये कि राज्य-सूची के किसी 
विशिष्ट विषय पर संसद द्वारा विधि बनायी जानी राष्ट्रीय हित में आवश्यक या 
अधिक उचित होगा तो संसद द्वारा उस प्रस्ताव के प्रवर्तत काल में उस विषय पर 
सारे देश या किसी प्रदेश के लिए विधि निर्माण करना न्यायोचित होगा (धारा 249) 
आपात्‌-स्थिति के प्रवर्तंत काल में भी संसद को सारे देश या किसी भी प्रदेश के लिए 
राज्य विधान सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार रहता है। 
यदि दो या अधिक राज्यों को ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशिष्ट विषय को संसद 
द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है, तो उन सभी राज्यों के विधानमण्डलों को 
तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करने होते हैं। उनके बाद संसद को उन विषयों को 
नियन्त्रित करने सम्बन्धी अधिनियम बनाने व पारित करने का अधिकार मिल जाता 
है। किन्तु वह अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों में प्रवरतित होता है जिन्होंने उसे पारित 
किया हो अथवा जो उसे वाद में प्रस्ताव पारित करके अंगीकार करें | अन्य देशों के 
साथ की गई सन्धियों, करार या समभौतों इत्यादि अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मे- 
लन संगठन वा निकाय में किये गए निर्णयों को सारे देश या उसके किसी भाग या 
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प्रदेश में प्रवत्तित करने के लिए विधि उनाने का संसद को पूरा अधिकार होता है। 

संसद को किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार परिवधित करके किसी भी केन्‍्द्र- 
शासित प्रदेश को उसमें सम्मिलित करमे या किसी भी केन्द्रशासित प्रदेश को किसी 
उच्च स्थायालय के लेत्राधिकार से बाहर निकालने का अधिकार होता है (धारा 230) 
धारा 262 के अनुसार संसद किसी अन्तर्राज्यीय नदी या नदी घाटी अथवा उसके जल 
के वितरण या नियन्त्रण सम्त्रन्बी विवाद या शिकायत पर पंच निर्णय का आदेश दे 
सकती है । 

धारा 280 (]) में निर्दिष्ट हैं कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की' 
जायेगी, पर आयोग की सदस्यता के लिए आवश्यक अहंँताएँ तथा उत्तके चयन की 
विधि संसद निदिष्ट करेगी | घारा 302 के अनुसार संसद यदि सार्वजनिक हित में 
आवश्यक समझे तो भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में परस्पर वाणिज्य, व्यापार अथवा अन्य 
प्रकार के लेन-देन पर प्रतिवन्‍्ध लगा सकती है। राज्य सभा द्वारा न्यूनतम दो-तिहाई 
उपस्थित मतदाता सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे राष्ट्रीय हित में 
लाभदायक तथा श्रावश्यक घोषित किया जाने पर संसद केन्द्र एबं राज्यों के संयुक्त 
उपयोग के लिए या अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित कर सकती है । दो या अधिक 
राज्यों द्वारा सहमत होने तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करने पर संसद उनके लिए 
एक संयुक्त सेवा आयोग नियुक्त कर सकती है| संसद को अपने दोनों सदनों तथा 
प्रत्येक राज्य के सदन या दोनों सदनों के लिए तिर्वाचत से सम्बन्धित सभी कार्यों--- 
मतदाता सूची बनवाने, निर्वाचन क्षेत्र सीमांकित करने, तथा प्रत्येक सदन के उचित 
गठन के लिए व्यवस्था करने का अधिकार है। 

राष्ट्रपति, प्रत्येक राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के गवर्नर से परामर्श कर के उस 
राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में संविधान के उद्देश्य से अनुसूचित जातियाँ मानने के लिए 
जातियों, वंचों अथवा जन-जातियों की सूची निर्दिष्ट करते हैं। संसद, राष्ट्रपति द्वारा 
निर्दिष्ट सूची में से किसी भी जाति, वंश, अथवा जन-जाति का नाम निकाल सकती है, 
अथवा नया नाम जोड़ सकती है। धारा 343 में निर्धारित किया गया था कि भारत 
सरकार की सरकारी भाषा हिन्दी होगी जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा, तथा 
संविधान लागू होने के वाद 5 वर्ष के भीतर पूरी तरह अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी 
प्रचलित हो जानी चाहिए । उसी घारा के अनुच्छेद 3 में यह अनुमति भी दी गई थी 
कि संसद 5 वर्ष की उपयु क्त अवधि समाप्त होने के वाद भी अंग्रेजी भाषा प्रचलित 
रहने की छूट दे सकती है । संसद धारा 368 में बताई गई रीति से संविधान संशोधित 
कर सकती है | इस धारा एवं उसमें वताई गई कार्यविधि का विस्तृत विवरण इसी 
पुस्तक में अन्यत्र दिया जा चुका है, अतः यहाँ उसकी पुत्र: विवेचना करना पुनरावृत्ति 
मात्र होता । 
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संसद अपनी क्षमताओं का वास्तविक उपभोग नहीं करती (एक्वाशिगथा: 

5065 ॥0 8० ४शीए फछषाल5९ 5 ?0जटा$) 

संसद की उपरोक्‍त क्षमताएँ मुख्यतः चार प्रकार की हैं, अर्थात विधि निर्माण क्षमताएँ 
वित्तीय क्षमताएँ, संविधान संशोधन क्षमताएँ तथा प्रशासनिक क्षमताएँ । वहुवा ऐसा 
कहा जाता है और इस पुस्तक में भी कहा गया है कि संसद की क्षमताएँ वास्तव में 
मन्त्रिपरिषद की क्षमताएँ होती हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं। साथ ही, यह 
भी कहा जाता है कि सरकार की संसदीय प्रणाली ने अपना स्थान मन्त्रिमण्डलीय 
प्रणाली की सरकार के लिए रिक्त कर दिया है । इस कथन की सत्यता जाँचने के 
लिए पहले संसद की विधायक शक्ति को आँकना होगा ।यद्यपि यह सच है कि संघीय 
विघान सूची तथा समवर्ती सूची में निवद्ध सभी विषयों के सम्बन्ध में सभी विधि संसद 
द्वारा बनाई जाती है, पर वास्तव में केवल देखने में ही ऐसा लगता है । वास्तव में विधि 
निर्माण का सारा काम सरकार द्वारा नियन्त्रित होता है । 

अधिकतम विधेयक मन्त्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं और यदि कोई साधारण 
सदस्य विधेयक प्रस्तुत करे तो जव तक सरकार उसे अपना समर्थन एवं अनुमति देने 
को तैयार न हो, वह पारित नहीं हो सकता । यदि किसी साधारण सदस्य द्वारा प्रेषित 
विधेयक के विषयवस्तु से तत्सम्बन्धी मन्‍्त्री सहमत न हो पर वह विधेयक संसद में 
पारित हो जाए तो उसे मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास मान कर सारा मन्त्रिमण्डल 
त्यागपत्र दे देता है। इसीलिए साधारण सदस्य, जब तक वे सरकार के समर्थन का 
पूर्व आश्वासन प्राप्त न कर लें, अपने विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं करते । सामान्यतः 
सरकार भी यह नहीं चाहती कि किसी अच्छे विधेयक का श्रेय किसी साधारण सदस्य 
को मिले। उदाहरणतया, एक प्रजा सोशलिस्ट संसत्सदस्य नाथ पे ने संसद में एक 
विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें संसद को, मौलिक अधिकारों के अध्याय सहित, संविधान 
में संशोधन करने की क्षमता चापस दिलाने का प्रयत्न किया गया था, पर संसद में अनेक 
बार बहस के बाद भी उसे पारित नहीं किया गया । स्मरण रहे कि संसद की मौलिक 
अधिकारों में संशोधन सम्बन्धी क्षमता, गोलक नाथ वाद में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
अस्वीकार कर दी गई थी। 

2 अगस्त, 974 को संसद (राज्य सभा) द्वारा भूपेश गुप्ता का विधेयक अस्वीकार 
कर दिया गया, जिसमें संसत्सदस्यों तथा राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए 
आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन बिना अभियोग चलाये वन्दी बनाए जाने से छूट 
दिलाने का प्रयन्त किया गया था । उप-गृहमन्त्री एफ०एच० मोहसिन ने दलील पेश की 
कि इस विधेयक से एक नया विश्येषाधिकार-प्राप्त वर्ग उदित हो जायेगा, जो सरकार 
की दृष्टि में उचित नहीं है। यही हालत अन्य साधारण सदस्यों द्वारा यदा-कदा प्रस्तुत 
किए गए विधेयकों की भी होती रही है । 

अनेक बार सरकार संसद की विधायक शक्ति की अवहेलना कर के ऐसे विषयों पर 
भी अध्यादेश जारी करा देती है जिनके सम्बन्ध में साधारण विधि निर्माण द्वारा काम 
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चलाया जा सकता है । उदाहरणतया ]974 के शरद अधिवेशन की पूर्ब-संध्या को 
राष्ट्रपति ने वेतन-वुद्धि जमा करने, उच्च आय वर्गों से अनिवार्य जमा कराने तथा कम्प- 
नियों के लाभांश सीमित करने सम्बन्धी कई अध्यादेश जारी किये। लोक सभा में विपक्षी 
दलों ने इन अध्यादेशों का यह कह कर विरोध किया कि ऐसे अध्यादेश जारी करने के 
लिए संविधान में जो “असाधारण परिस्थितियाँ निर्दिष्ट की गई हैं, ऐसी कोई परि- 
स्थिति विद्यमान नही है। भूपेश गुप्ता ने कहा कि यदि सरकार संसद की अवहेलना ही 
करना चाहती है तो खुले आम क्या नहीं करती ? जी० वी० मावलंकर ने कहा कि 
जब तक नितान्त आवश्यक न हो सरकार को वित्तीय एवं कर लगाने जैसे अध्यादेश 
जारी नहीं करने चाहिए । किन्तु 974 के शीत अधिवेशन की पूर्व-संध्या को सरकार 
ने केन्द्रीय आयात कर तथा नमक (संशोधन) अधिनियम पारित किया । जनसंघी नेता 
एल० के० अडवानी ने कहा कि इन से संसदीय लोक तन्‍त्र की उच्चतम परम्पराओं 
का उल्लंघन होता है । इसी प्रकार भूपेश गुप्ता ने कहा कि ये अध्यादेश जारी करना 
अत्यधिक “अ- लोकतन्‍त्रीय” तथा “अ-संसदीय” कृत्य है। स्वीकार ढिल्लों ने भी 
सरकार को इन शब्दों में फटकारा कि जब संसद के अधिवेशन की तिथि “स्पष्ट एवं 
निकट” थी तो इन अध्यादेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तस्कर व्यापारियों 
सम्बन्धी अध्यादेश 974 का शरद अधिवेशन समाप्त होने के लगभग तुरन्त वाद जारी 
किया गया। एक लोक सभा सदस्य पी० जी० मावलंकर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता 
है कि सरकार संसद अधिवेशन समाप्त होने की बाट देख रही थी । उन्होंने पूछा, 
“क्या हम यहाँ केवल कार्यपालिका के कृत्यों पर सहमति की मुहर लगाने भर को आते 
हैं?” केन्द्रीय गृहमन्त्री उमा शंकर दीक्षित ने उत्तेजित सदस्यों को विश्वास दिलाया 
कि सरकार प्राय: अध्यादेश जारी करती रहने के पक्ष में नहीं है पर समय-समय पर 
अध्यादेश जारी होते ही रहते हैं। 

अनेक अवसरों पर सरकार संसद में कोई अध्यादेश अत्यधिक उतावलेपन से पारित 
करा लेती है और सदस्यों को उसके प्रावधानों के अध्ययन का समय भी नहीं मिल 
पाता । संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक, जिसमें सिक्किम को संसद में प्रति- 
निधित्व प्रदात किया गया, ऐसा ही एक उदाहरण था । संसत्सदस्य ऐसी कारेंवाई की 
सर्देव आलोचना करते हैँ । 

संसद का दूसरा कार्याग (70707) संविधान में संशोधन करने का था । संवि- 
घान आरम्भ होने के वाद संविधान में 36 बार संशोधन किया जा चुका है। इस 
सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ वाद में निर्णय दिया कि संसद संविधान 
में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जिन से कोई मौलिक अधिकार छिनता या कम 
होता हो । यह निर्णय संसद की क्षमता पर एक तीक्र रोक के समान था । 

कालान्तर में यह रोक हटा ली गई। केरल के एक धमंगृरु स्वामी केशवानन्द 
भारती इत्यादि मे उच्चतम न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें संविधान के 
24 वें, 25 वें तथा 29 वें संशोधनों की वैधघता को चुनौती दी गई थी। 24 अप्रैल, 
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973 को उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ वाद में दिय्रे गए अपने ही निर्णय को 
उलट कर संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तत करने के अधिकार सहित उसके 
सभी अधिकार लौटा दिये पर उसे संविधान के “गठन के मूल आकार” (]]6 ७४४० 
इापटापाल 0 िध्याट्00 में परिवर्तत करने का अधिकार नहीं दिया गया । 
किन्तु यहाँ भी वही स्थिति विद्यमान है। संसद केवल सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 
संविधान संशोधन प्रस्तावों को ही पारित करती व कर संकती है क्योंकि जब भी कोई 
सदस्य अपनी ओर से विधेयक प्रस्तुत करता है उसे अम्बीकार कर दिया जाता है।* 

इस प्रकार संसद के सभी विघानकारी क्ृत्यों पर सरकार का नियन्त्रण रहता है। 
आपूर्ति प्रदान करने तथा व्यय पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी वित्तीय क्षमताओं का 
प्रवर्तत भी केवल खानापूरति के ही समान होता है । भारत की संचित निधि पर प्रभा- 
रित व्ययों के अतिरिक्त अन्य सभी खर्चों सम्बन्धी अनुमान, संसद के समक्ष खर्चो की 
साँगों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं । संसद उन माँगों को स्वीकार, अस्वीकार अथवा 
कम कर सकती है। किन्तु इसमें भी संसद की भूमिका सीमित ही है। संसत्सदस्य 
किसी मन्त्रालय के कार्य प्रचालन के सम्बन्ध में अपनी चिता व निराशा की भावता 
व्यक्त कर सकते हैं, उसकी तीत्र आलोचना कर सकते हैं, तथा उसमें कमी करने के 
सुझाव दे सकते हैं परन्‍्तु यदि मन्त्री महोदय उनके सुझाव मानने को तैयार न हों 
तो संसद के पास 'हाँ' कहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता । संसद आपूर्ति 
करने के अतिरिक्त यह भी देखती है कि उन आपूर्तियों का उसी उद्देश्य के लिये 
उपयोग किया जाये जिसके लिए वे दी गई हैं । किन्तु यह कार्य अनेक सदस्यों को 
बहुत तकनीकी एवं कठिन प्रतीत होता है तथा सामान्यतः संसद महा लेखा नियन्त्रक 
व परीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर ही निर्णय करती है। महा लेखा नियन्त्रक व 
परीक्षक वहुधा सरकार के विभिन्‍न विभागों के खर्चों इत्यादि पर टीका टिप्पणी करते 
हैं। इन आलोचनाओं पर कभी-कभी ही गम्भी रतापूर्वक विचार किया जाता है, पर 
प्राय: उनकी कोई परवाह नहीं करता तथा जनता का धन अनाप-शनाप व्यय किया 
जाता है। 

संसद की प्रशासनिक क्षमता के प्रवर्तत में उसका मन्त्रिपरिपद पर भी नियन्त्रण 
होता है। जेसाकि घारा 75 (3) में निर्धारित है, मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक 


4श्ोम प्रकाश त्यागी ने एक संविधान संशोधन अधिनियम प्रेषित किया जिसमें लोक सेवा आयोग 
के श्रध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अहंताओं सम्बन्धी मार्गे-निर्देशिकाएं निर्दिष्ट कराने का प्रयत्न 
किया गया था। इसे राज्य सभा में 2 अगस्त, 974 को अस्वीकार कर दिया गया । 2] 
दिसम्बर, 974 को राज्य सभा द्वारा भूपेश गुप्ता का संविधान संशोधन अधिनियम अस्वीकृत कर 
दिया गया जिसमें संविधान में अभिलिखित सभी 4 भाषाओं में संसद की कारंवाई के एक साथ श्नु- 
वाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था । नृपति रंजन ने मन्त्रिपरिपद का 


आकार छोटा करने को लिए एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया पर वह भी अस्वीकृत कर 
दिया गया। 
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स ति उत्तरदानी होती है । इसका यह्‌ अर्थ हुआ कि मन्त्रिपरिषद केवल तभी 
तक सत्तारूद रह सकती है, जब तक उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त रहे । किच्चु 
वास्तव में मन्त्रिपरिपद तव तक सत्तारूढ़ रहती है जव तक उसके राजनीतिक दल 
मत रहता है । बहुमत समाप्त या कम होते ही या तो प्रघानमन्त्री राष्ट्रपति 
को लोक सभा भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने के की सलाह देते हैं या विपक्षी दल 
अपना मन्निमण्डल बनाने का प्रयत्न करते हैं । इन दो में से दूसरी स्थिति अ्रभी तक 
कभी उत्पन्त नहीं हुई पर पहली स्थिति दिसम्बर 970 में उत्पन्न हुई थी, जब 
कांग्रेस दल में फूट के कारण प्रधानमन्त्री के समर्थकों की संख्या बहुत कम हो गई 
धी और उन्होंने राष्ट्रपति गिरि को लोक सभा भंग करने की सलाह दी । मार्चे 497] 
में जो मध्यावधि चुनाव हुए उनमें उन्हें पुन: बहुमत (5]6 के सदन में 362 स्थान) 
प्राप्त हो गया, श्रौर उन्होंने पुतः मन्त्रिमण्डल बनाया जो सुसंगठित, सुदृढ़ और कार- 
गर रहा | लोक सभा पर पुनः श्रीमती गांधी की सरकार का नियन्त्रण हो गया। 





न 
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संसद: एक संगोष्ठी संस्था (एश्ाक्षा।०00 & ॥0७0 277९8 (79) 

यदि संसद अपने चारों कार्यागों में से वास्तविक या सार रूप से एक भी नहीं 
करती तो प्रश्न यह उठता है कि फिर वह करती क्‍या है ? जनता का इतना घन 
क्यों व्यय किया जाता है ? तथा क्या यह पूर्णतः: निरर्थंक निकाय है अथवा इसका देश 
को कुछ लाभ भी है ? इन सव प्रश्नों का उत्तर यह है कि प्रशासन के विविध कार्यों 
को औपचारिक रूप प्रदान करने के अतिरिक्त, संसद एक संगोष्ठी का भी काम 
देती है । 

विपक्षी दल काम रोको प्रस्तावों, विशेषाधिकार प्रस्तावों, निन्‍्दा प्रस्तावों, सामान्य 
वहस तथा विवेचनाओं, वहिगंमन (४७०८ ०४) तथा सरकार की नीतियों एवं जाने- 
अनजाने की गई त्रुटियों की आलोचना ढ्वारा विपक्षी दल, सरकार का ध्यान जनता की 
कठिनाइयों की ओर आकर्षित करते हैं। ये कठिनाइयाँ वढ़ते हुए मृल्यों, तियम-व्यव- 
स्था के गिरते हुए स्तर, वेरोज़गारी, दैनिक उपभोग की वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति 
अथवा सावंजनिक जीवन या सार्वजनिक सेवाओं में अ्रष्टाचार कुछ भी हो सकती 
हे । 

“प्रशनोत्तर काल” मन्त्रियों के लिए वहुत कठिनाई की घड़ी होती है क्योंकि उसमें 
किसी भी महत्त्वपूर्ण या सामान्य प्रशासनिक कृत्य का पर्दाफाश किया जा सकता हैं 
तथा विपक्षी दल प्रायः मच्नियों के कूटनीतिपुर्ण क्ृत्यों का रहस्योद्घाटन कराने के 
लिए प्रदन पूछते हैं । ये मन्त्रियों की जाने-अनजाने में की गई चरुटियों की जाँच के लिए 
संसदीय समितियाँ. गठित करने की माँग करते हैं, और यदि सरकार उन्हें टालना 
चाहे तो अन्य हंथकन्डे अपनाते हैं। उदाहरणतया 9 दिसम्बर, 974 को संगठन 
कांग्रेसी नेता, मोरारजी देसाई ने धमकी दी कि यदि सरकार “आयात लाईसेन्स 
घोटाले” की जाँच के लिए समिति नियुक्त नहीं करती तो वे संसद भवन के भीतर 
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सत्याग्रह करेंगे। उनका कहना था कि भन्त्रियों एवं सदस्यों की “कलंकपूर्ण गति- 
विधियों” की जाँच करना संसद का विज्ञेपाधिकार है | सामान्य नीति पर बहस बहुत 
महत्त्वपूर्ण होती है और अतेक बार सदस्य बहुमूल्य सुझाव, प्रस्ताव, एवं टिप्पणी 
प्रस्तुत करते हैं । गणराज्य स्थापित होने के वाद से देश एक विप्लव तथा भीपण 
ऋच्ति के दौर में गुजर रहा है । संसद एक ऐसा मंच है जहाँ अनेक नाटक रचे जाते 
हैं तथा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता की मनोदशा, निराशा, विरोध एवं चिड़- 
चिड़ाहट प्रतिध्वनित होती है । 

किन्तु यहाँ भी संसद की उपयोगिता नष्ट हो जाती है क्योंकि संसद केवल दो घड़ों 
की शक्ति-परीक्षा का अखाड़ा बन गई है अर्थात्‌ सरकार तथा विपक्षी दल | सरकार 
स्‍्यूनाधिक यही सिद्ध करने का प्रयत्न करती है कि जो कुछ वह करती है, उचित एवं 
ठीक होता है, पर विपक्षी दल सर्देव यही कहते हैं कि सरकार के कार्य पूर्णतः अनु- 
चित हैं तथा जनता की भलाई के नहीं हैं। सरकार का यही दृष्टिकोण होता है कि 
विपक्षी दल जो कुछ भी कहते या करते हैं, उसकी तह में राजनीति छिपी होती है 
और विपक्ष की यह धारणा रहती है कि देश को जिन कठिनाइयों में से गुज़रना पड़ 
रहा है वे बुरी नीतियों, नीतियों के अनुचित प्रवर्तत तथा अकुशल प्रशासन व्यवस्था 
का नतीजा है। विदेश नीति सम्बन्धी वहस उच्च कोटि की होती है पर बहुधा 
विपक्षी दल जो भी सूचना माँगते हैं, सरकार उन्हें यह कह कर टाल देती है कि वह 
सूचता देना सार्वजनिक हित में नहीं है । कभी-कभी मस्त्रीगण देश के आच्तरिक विषयों 
पर भी सूचना नहीं देना चाहते और विपक्षी दलों की दलीलें नहीं सुनना चाहते । 

इस प्रकार संसद का एक संग्रोष्ठी सम्बन्धी उद्देश्य भी निरस्त हो जाता है। 


संसद का हास क्यों ? (१४७५४ 70००॥४७ रण एथ्याश्ाव्या १?) 

उपर्युक्त विवेचना से यह लगभग स्पष्ट हो जाता है कि संसद अपनी सामर्थ्य का 
वास्तविक उपयोग नहीं करती, उसकी सामर्थ्य पर कार्यपालिका ने अधिकार कर लिया 
है, संसद की शक्ति एवं गरिमा में बहुत कमी आ गई है तथा यह संविधान द्वारा 
परिसीमित प्राधिकार के भीतर भी प्रभुसत्तात्मक तथा सर्वसत्तासम्पन्त नहीं है । अतः 
यह आँकना आवश्यक प्रतीत होता है कि संसद की शवित के इस ह्वास के क्या कारण 
हैं। मुख्यतः ये तत्व, कांग्रेस दल का प्रधानत्व, दलीय अनुशासन की कठोरता, प्रत्या- 
युक्त विधि निर्माण (656४४९१ [८छ४8000) तथा सरकारी कामकाज की विशालता 
व जटिलताएँ हैं। इनमें से प्रत्येक तत्व का पर्थाप्त महत्त्व है और उसकी विस्तृत 
विवेचना की आवश्यकता है । 

. कांग्रेस का प्रधानत्व (00०55 एथ्ााए 70ण0गरंगरध70०07)-नवम्वर 969 से 
दिसम्बर 970 की 3 महीने की अवधि के अतिरिक्त, संसद के दोनों सदनों पर 
कांग्रेस का अविच्छिन्त नियन्त्रण रहा है। इस थोड़ी अवधि में कांग्रेस के आन्तरिक 
विग्रह के कारण उसकी राजनीतिक स्थिति अवश्य डगमगा गई थी। लोक सभा में 
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अधिकतर समय कांग्रेस का स्पष्ट वहुमत रहा है तथा कांग्रेस संसदीय दल के भीतर 
प्रधान मन्न्नी का नेतृत्व स्देव विवाद रहित एवं स्पष्ट रहा है। इसका परिणाम यह 
हुआ कि नीति सम्बन्धी निर्णय दलीय कर्त्ता-धर्त्ताओं द्वारा किए जाते हैं और वे अपने 
निर्णयों को दोनों सदनों में पारित करा लेते हैं | विपक्षी दलों ने सरकारी नीतियों के 
विरुद्ध शोर मचाया तथा उनकी निन्‍्दा व आलोचना बहुत की पर ब्रहुमत के स्पष्ट 
समर्थन के कारण सरकार ने उनके दृष्टिकोण की कभी परवाह तक न की। अनेक 
अवसरों पर विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा संसदीय कार्य विधि एवं क्षमता के प्रति की 
गई अवहेलना के कारण खेद व्यक्त किया है | उदाहरणतया, एक साप्ताहिक पत्रिका 
प्रतिपक्ष में एक लेख द्वारा संसत्सदस्यों की बदनानी के प्रति पीलू मोदी ने एक विज्येपा- 
घिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो एक कांग्रेसी सदस्य वसन्‍्त साठे ने उसका विरोधी 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया । वसन्‍्त साठे के प्रस्ताव पर वोलते हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 
के नेता मधु लिमये ने कहा, “किन्तु मैं ने अपने सारे संसदीय जीवन में सरकारी वहुमत 
द्वारा शक्ति का इतना नग्न प्रदर्शन कभी नहीं देखा था। काम करने के अनेक ढंग 
भी तो होते हैं ।” उन्होंने आगे कहा, “सरकार के पास अन्य साधन भी मौजूद थे, पर 
उनका उपयोग नहीं किया गया । वे तो हम पर और सदन पर तानाशाही चलाना 
चाहते थे । इसीलिए मुभे उनकी कार्य-विधि के विरुद्ध तुरन्त विद्रोह करना पड़ा ।” 
(यह उन्होंने कतिपय विपक्षी सदस्यों द्वारा ।5 मिनट तक किये गए अध्यक्ष के घेराव 
के सम्बन्ध में कहा)। 8 दिसम्बर, 974 को, जन संघ नेता वाजपेयी ने अपने लोक 
सभा से त्यागपत्र देने के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे यह्‌ विचार इस- 
लिए करना पड़ा कि संसद “भारतीय जनता की सम्प्रभुता का प्रतिनिधित्व करने 
वाली उच्चतम विधानकारी निकाय के रूप में स्थिर रहने की वजाय, वहुमत दल की 
मनमानी की स्वीकृति देने की एक साधन मात्र वन गई है।” उन्होंने आगे कहा, 
"संसद में अब निर्णय तर्क, युक्ति और तथ्यों के आधार पर नहीं किये जाते । सभी 
विषयों के गुण दोष विचारे बिना केवल बहुमत के आधार पर निर्णय किए जाते 
हैं ।”* दोनों सदनों में एक-दूसरे के ऊपर चिल्लाना तथा अनुशासन भंग करता रोज 
की वात हो गई। आम चुनावों में कांग्रेस दल को जनता द्वारा उत्तरोत्तर बहुसंख्या 
में दिये गए शासिनादेश के कारण कांग्रेस विपक्षी सदस्यों के दृष्टिकोण के प्रति उदा- 
सीन हो गई। वत्रिपक्ष की संख्या कम होने के कारण (जो अब पहले से भी कम थी), 
वे सरकार की नीतियों व निर्णयों को गम्भीर रूप से प्रभावित नहीं कर पाते थे । संसद 
बही करती थी जो ग़रकारी नेता उससे कराना चाहते थे । 

2. दलीय श्रनुशासन की कठोरता (राहत ० एक्वा॥ ॥280०97॥76०--संसद 
के कछास का दूसरा कारण दलीय अनुशासन की कठो रता है । यद्यपि संविधान में ऐसा 
कोई प्रावधान नहीं है, पर यहाँ के राजनीतिक दल राजनीतिक पद्धति का अंग बन _ 


“बाद में वाजपेयी ने अपने दल के केन्द्रीय संसदीय मण्डल के श्राग्रह का सम्मान करते हुए अपना 
उपरोक्त त्यागपत्र वापस ले लिया था । 
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गए हैं । सारी राजनीति, दलीय राजनीति और सत्ता के लिए संघर्ष मात्र रह गया 
है अर्थात राजनीतिक दल सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक दवि-पेच चलाते हैं । 
इसके लिए विभिन्‍न राजनीतिक दल नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं, अपने उद्देश्य 
तथा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, भिन्न-भिन्न निर्वाचन हलकों में चुनाव 
लड़ने के लिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा चुनाव जीतकर यदि वांछित बहुमत 
उपलब्ध हो जाये तो सरकार बनाने के लिए आथिक व भौतिक साधन जुटाते हैं । 
ये सब काम दलीय कर्ता-धर्ता करते हैं और संसद में स्थान पाने के इच्छुक प्रत्याशी 
को उन पर आश्रित होना पड़ता है। इस प्रकार, आश्रित होने का यह कारण है कि 
जिन इलाकों से चुनाव लड़े जाते हैं, उनका आकार बहुत बड़ा होता है और किसी 
भी उम्मीदवार के लिए एक-न-एक राजनीतिक दल के समर्थन व साधनों का उपयोग 
किये बिना अपने लिए आवश्यक समर्थन जुटाना सम्भव नहीं होता | अत: जब कोई 
प्रत्याशी किसी दल के टिकट पर चुनाव जीत लेता है तो वह उस दल के कर्ता- 
घर्ताओं के अनुशासन व आदेश्ष में बंध जाता है अर्थात उसे दलीय सचेतक के आदेशा- 
नुसार मत व्यक्त करना होता है और दलीय उच्च नेताओं की ही भाषा संसद में 
बोलनी होती है। अनेक सदस्य संसद भवन में प्रवेश करते समय अपनी अच्तरात्मा 
को घर छोड़ जाते हैं तथा अपना अधिकतर समय, काफी हाउस या संसद के केन्द्रीय 
हाल में गप्पें लड़ा कर वर्बाद करते हैं | अन्यथा वे अपने निकट सम्बन्धियों और यदि 
बहुत हुआ तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए जोड़-तोड़ करते रहते हैं । 
वे उपस्थिति पंजिका में प्रतिदिन का भत्ता बनाने के लिए हस्ताक्षर करते हैं तथा 
उनमें से अनेक तो केवल मतदान के समय ही संसद भवन में जाते हैं । 
संसत्सदस्यों की इस उदासीनता के अनेक कारण हैं। एक तो यह कि उनमें से 
वहुत से किसी-त-किसी राजनीतिक दलके टिकट पर चुनाव जीत कर आते हैं । उनकी 
जीत उनकी सार्वजनिक व संसदीय योग्यता के कारण नहीं होती वरन्‌ इसलिए होती 
है कि या तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बहुसंस्यक सम्प्रदाय के सदस्य होते हैं, या वे 
अच्छे कर्त्ता-घर्ता होते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव होता है, 
या इसलिए कि वे दल को बहुत अधिक चनंदा देते हैं। दूसरा यह कारण है कि 
संसत्सदस्यों को सत्तारूढ़ व्यक्तियों से निकट सम्बन्ध रखने में अनेक लाभ होते हैं, 
जैसेकि नई दिल्‍ली में बड़ा बंगला, अच्छा वेतन और अनेक भत्ते, भारतीय रेलों पर 
निःशुल्क प्रथम श्रेणी में यात्रा की सुविधा, अनेक समितियों व आयोगों की सदस्यता, 
समाज में सम्मान, मित्रों व सम्बन्धियों को लाभ पहुँचाने के अवसर, राजकीय समा- 
रोहों तथा भोजों इत्यादि में निमन्त्रण, जिसे वे संसद भवन के भीतर तनिक-सी 
स्वतन्त्रता या नेतृत्व के लिए कभी गेंवाना नहीं चाहते । सदस्यों की संसदीय मामलों 
के प्रति उदासीनता का तीसरा कारण यह है कि संसद का अधिकतर समय सरकारी 
काम-काज से ही समाप्त हो जाता है, अत: सदस्यों को व्यवितगत रूप से अपने दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत करने, अपनी ओर विधेयक लाने अथवा ठोस सुझाव एवं प्रस्ताव प्रस्तुत 
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करने का समय ही नहीं मिलता। इसका चौथा कारण यह है कि दलीय कर्त्ताधर्त्ता 

अपने अनुयाबियों (संसत्मदस्थों) को दलीय बैठकों व गोष्ठियों में तो अपने दष्टिकोण 
प्रस्तुत करने की पूरी छूट देते हैं, पर संसद में उनसे पूर्ण निष्ठा व समर्थन की आधा 
करते हैं क्योंकि वे अपने ही दल के सदस्यों की आलोचना के कारण विडम्बना में नहीं 
पड़ना चाहते । यह स्थिति मुख्यतः: कांग्रेस संसदीय दल के सदस्पों की है। विपक्षी 
दलों के टिकटों पर चुनाव जीत कर आये सदस्यों तथा स्वतन्त्र सदस्यों को संसद के 
निर्णयों तथा प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर ही नहीं मिलते । इसका स्पष्ट 
कारण यही है कि उतकी संख्या वहुत कम होती है तथा वे अनेक गुटों व दलों में 
बंटे होते हैं । 

3. प्रत्यायुक्त विधि-निर्माण (7066४०४९०१ ॥.6हट5क#07)--प्रत्यायुक्त विधि- 
निर्माण भी संसद के क्वास का एक कारण है। विधि-निर्माण संसद का कार्यभाग है। 
जब संसद अपना सामर्थ्य किसी अन्य को सौंप देती है तो उसे प्रत्यायुक्त विधि-निर्माण 
कहा जाता है । जहाँ तक सरकार द्वारा वाहरी आक्रमणों को विफल करके व्यवस्था 
बनाये रखने तथा च्याय प्रदान करने व अपराध न होने देने का प्रश्न है, संसद सभी 
प्रकार के विधि आवश्यक समीक्षा सहित प्रदान करती है । किन्तु भारत एक लोक- 
हितकारी देश (छ९]श० ४90०) है, तथा अन्य सभी राज्य एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएँ इतनी पेचीदा तथा विज्ञाल हैं कि संसद आवश्यक विधि नहीं जुटा पाती । 
देश को इस समय जितनी विस्तृत विधि की आवश्यकता होती है, संसद के पास उन 
सबके निर्माण के लिए न तो समय है और न ही आवश्यक आँकड़ें उपलब्ध हैं । उसके 
लिए सभी सम्भावनाओं और घटनाचक्र का पूर्व अनुमान करना असम्भव होता है। 
इसका यह परिणाम होता है कि संसद विधि के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने के 
प्रयत्व करती है और उनके प्रवर्तन के लिए विस्तृत नियम बनाने की क्षमता मन्त्रियों 
को सौंप देती है। मंत्रियों को यह कार्य विभागीय सचिवों से कराना पड़ता है अर्थात 
विधि-निर्माण क्षमता प्रत्यायुवत होते-होते संसद से चल कर विभागीय सचिवों तक जा 
पहुँचती है । यदि संसद स्वयं ही विस्तृत रूप में विधि बनाने का प्रयत्न करे तो सर- 
कार का काम इतना अधिक होगा कि वह उसे संभाल नहीं पायेगी । इसके अतिरिवत 
राष्ट्रीय आपात्‌-स्थितियों में सरकार को तुरन्त एवं अधिकारों से आगे बढ़ कर कार्र- 
वाई करनी होती है। इन सब अनिवार्यताओं के कारण संसद की क्षमताएँ कम हो 
गई हैं तथा प्रशासनिक विभागों की शक्तियों में वृद्धि हो गई है । 

4, सरकारी काम-काज को जदिलताएँ ((07क'ल्यॉप् छा 050पशशणगगलशा 
97५7०55)--संसद के छ्ास का अन्तिम तत्व सरकारी काम-काज का तकनीकीपन 
तथा जटिलता है । तकनीकी मामलों पर विधि-निर्माण के लिए प्रस्तुत विषय के विशे- 
पन्ञों एवं सम्बद्ध हितों से परामर्श करना आवश्यक होता है। विधेयक का प्रारूप 
बनाने से पहले वहुत से आँकड़े तथा आधारभूत सूचना एकत्रित करनी होती है । यह 
सब साधारण सदस्यों को ज्ासानी से उपल्ृब्ध नहीं रहता । 


कय 
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उपर्युक्त सक्षमता के प्रश्न के अतिरिक्त, अधिकतर सदस्य आँकड़े इकट्ठे करने, 
भिन्‍न-भिन्‍न हितों के व्यक्तियों से परामर्श करने, प्रस्तुत बिपयों का सिहावलोकन 
करने तथा परिसीमाओं एवं प्रसाधनों को ध्यान में रखकर एक सर्वाद्ध सम्पूर्ण विधे- 
यक का प्रारूप तैयार करने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते | विभिन्‍त सरकारी काम- 
काज परस्पर इतने सम्बद्ध हैं कि विधेयक तंयार करके संसद भवन को भेजने से पहले 
मन्त्रालयों में परस्पर सलाह मशविरा तथा सान्निध्य अत्यन्त आवश्यक होता है | ये 
सव करना आम सदस्यों के बस की बात नहीं होती | इसका परिणाम यह होता है 
कि संसद में जो विधेयक सरकार की भोर से प्रेषित किया जाता है, वह शी ्रतापूर्वक 
पारित हो जाता है और सदस्यों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने तक का अवसर नहीं 
मिलता। 

इन सब तत्वों के आधार पर कोई भी कह सकता है कि यद्यपि भारत में संसदीय 
प्रकार की सरकार है, पर वह केवल कहने भर को है। संसद की सभी क्षमताएँ 
वास्तव में, मन्च्रिमण्डल के अधिकार में आ पहुँची हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री 
होते हैं । 


घ 


अध्याय ] 


मौलिक अधिकार 


(#प्राऐब्राशक्ञातओं शिष्री($) 


आधुनिक सम्यता में वेहतर एवं अधिक सन्तुष्ट जीवन के लिए कुछ अधिकारों को 
मौलिक माना जाता है और जनता उसके लिए सदैव एवं सर्वेन्न माँग व संघर्ष करती 
रही है। इंग्लेण्ड की जनता ने अपने राजा जॉन (टगा8 ॥णा)) को मैग्ना कार्टा 
नामक (स्वतन्त्रता का) महान्‌ माँग-पत्र (](७872 (॥9 ॥6, हा०्था णाक्षाश' ० 
॥9079) स्वीकार करने पर वाध्य किया और यद्यपि वह मूलतः: एक सामन्‍्ती (#०009/) 
माँग-पत्र था, पर उसने राजाओं के एकतन्‍त्रवाद (89550प57) को भेद कर 
उस पर संविधानवाद और जनता के अधिकारों की विजय का श्रीगणेश किया । 
4 जुलाई, 776 को फ़िलेडेल्फिया (अमरीका) “कान्टिनेन्टल कांग्रेस” ((.०गरा।7॥क्ष 
(०7्8/०४$) ने “स्वाधीनता की घोषणा” का जो प्रस्ताव पारित किया, उसके कुछ 
अंश इस प्रकार थे : ४ 

“हम इन तथ्यों को स्वयं-सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं तथा 
उनके सृष्टा ने उन्हें अनन्य अधिकार प्रदान किये हैं | जीवन, स्वावीनता एवं प्रसन्‍्तता 
की चाह उन्हीं अधिकारों में गिने जाते हैं । ह 

“कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, जिन्हें अपनी प्रजा 
की सहमति से न्‍्यायोचित सत्ता प्राप्त होती है, कि जब किसी सरकार रद्वारा इन उद्देश्यों 
का हनन होता हो तो जनता को उसे पलट देने या उसे समाप्त करके उसके स्थान पर 
नई सरकार स्थापित करने तथा उसकी बुनियाद ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित करने व 
उसकी सत्ता को इस प्रकार संगठित करने का अधिकार होता है जिससे उन्हें अधिकतम 
सुरक्षा एवं प्रसन्नता प्राप्त होने की आशा हो*'** 

फ्रांसकी जनता ने ]789 में अपनी “मानव अधिकारों की घोषणा” (96८ क्कक्ां०ा 
० ॥॥6 रांह5 ०0 शत्या) में सामावता (6पए०॥/५), स्वतन्त्रता (#7079) और 
आतृभावना (8०7शा५) पर जोर दिया । फ्रांस की क्रांति की देखा-देखी यूरोप के 
अनेक देशों में ऋ्रान्तिपूर्ण संघर्ष हुए जिन्होंने अपने-अपने राजाओं के एकतलन्‍्त्रवाद को 
समाप्त करके ही दम लिया। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद जब “लीग ऑफ़ 
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नेशन्‍्ज” (७४९४० ० ४०१७) नामक अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया तो 
उसके प्रसंविदा (00५४०॥श॥) की घारा 23(क) में यह निदिष्ट किया गया कि उसके 
सदस्य देश “पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों के लिए न्याय एवं मानबीयता की दृष्टि से 
उचित परिस्थितियाँ स्थापित करने के प्रयत्न करेंगे** "और उस उद्देश्य के लिए आव- 
इयक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करेंगे व उसे बनाये रखेंगे । 
सितम्बर 939 में जब यूरोप में एक ओर प्रजातन्त्रीय देशों तथा दूसरी और 
फ़ासिस्ट घड़े के देशों में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया तो अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी ० 
रूजवेल्ट (एक्यांतात 70. 005८ए८७) को यह आशंका हुई कि प्रजातन्त्रीय देश युद्ध 
हार जायेंगे । उन्होंने 6 जनवरी, 94] को कांग्रेस के समक्ष भाषण करते हुए “चार 
प्रकार की स्वतन्त्रता /---संसार में स्वेत्र भापण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आराधना 
की स्वतन्त्रता, अभाव से स्वतन्त्रता, तथा भय से स्वतन्त्रता--का सिद्धान्त निरूपित 
किया और कांग्रेस (अमरीकी संसद) से “प्रजातन्त्र का शस्त्रागार” (50॥4] 0 तश॥0- 
००४०५) बनने का अनुरोध किया संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्य-पत्र के प्रथम अध्याय में 
दिये गए मुख्य उद्देश्यों में से एक मानव अधिकारों तथा सभी के लिए वंश, लिंग, 
भाषा और धर्म का भेद किये बिना मौलिक स्वतन्त्रताओं का सम्मान स्थापित एवं 
प्रोत्साहित करना था । उद्देश्य-पत्र की घारा 68 में आथिक एवं सामाजिक परिषद को 
मानवीय अधिकारों की प्रगति के लिए आयोग स्थापित करने का आदेश दिया गया 
था। इसी प्रकार, धारा 76 में कहा गया था कि अचत्तर्राष्ट्रीय निश्िप्ति पद्धति 
(फाथानांणा॥ प्र:एर/००आआए 58५0०) के मूल अभिलक्ष्यों में से एक मानव 
अधिकारों तथा सभी के लिए मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति आदर की भावना को प्रोत्सा- 
हन देना है। 945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य-पत्र की रचना की गई तो 
प्रस्ताव किये गए कि मानव अधिकारों सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक तैयार किया 
जाये, किन्तु यह कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित होने के वाद ही आरम्भ किया जा 
सका । मानव अधिकारों पर 946 में एक आयोग स्थापित किया गया । उसने 
मानव अधिकारों की घोषणा का जो प्रारूप तैयार किया, उसे महासभा द्वारा 0 
दिसम्बर, 948 को स्वीकृति दी गई । यह घोषणा 30 घाराओं पर आधारित थी 
जिसमें नागरिक एवं राजनीत्तिक तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्क्ृतिक दोनों प्रकार 
के मानव अधिकार शामिलथे । 


मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा (एर्थब्थ एव्णक्षक्मागा रण 
प्रा» २2॥9) 
धाराएँ [| व 2 सामान्य धाराएँ थीं जिनमें बताया गया था कि सभी मानव, मर्यादा 
और अधिकारों की दृष्टि से जन्मजात स्वतत्त्र होते हैं और उन्हें किसी प्रकार के 
वंश, लिग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्गम, 
सम्पत्ति, जन्म अथवा अन्य स्तर के भेद रहित, इस घोषणा में प्रदत्त सभी अधिकारों 
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एवं स्वतन्त्रताओं के उपभोग का अधिकार होता है । 'घोषणा' की घारा 3 से 2। तक 
में गिनाये गए नागरिक व राजनीतिक अधिकारों में : किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता 
एवं सुरक्षा का अधिकार, युलामी झ्यौर अधिसे विता (४४४४०७) से स्वतन्त्रता, यातना 
या नृशसना ने स्वतन्चता, अमानवीय अथवा अवक्तामक (66४/००778) व्यवहार या 
एड से स्वतन्त्रता, कानून के समक्ष एक व्यक्ति समझा जाने का अधिकार, कानन 
द्वारा समान प्रतिरक्षण, प्रभावी न्यायिक उपचार का अधिकार, एकपक्षीय वन्दीकरण 
काराबास अथवा प्रवास से स्वतन्त्रता, एक स्वृतन्त्र एवं निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण हारा 
मामले की उचित जांच एवं सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, दोषी सावित न होने 
तक निर्दोष माना जाने का अधिकार, एकान्तता, परिवार, घर या पत्नाचार में एक- 
पक्षीय हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता, भ्रमण की स्वतन्त्रता, शरण पाने या देने का अधिकार 
एक राष्ट्रीयता का अधिकार, विवाह करने व परिवार स्थापित करने का अधिकार, 
सम्पत्ति के स्वामित्वका अधिकार, विचारों, अन्तर्भावना तथा धर्म की स्वतन्त्रता, मत 
एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संगठन व एकत्रित होने की स्वतन्त्रता, प्रशासन में 
भाग लेने का अधिकार तथा सावंजनिक सेवाओं के उपभोग के समान अधिकार 
सम्मिलित थे । 

वारा 22 से 27 में आथिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित थे, 
जिनमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, आराम करने व 
अवकाश बिताने का अधिकार, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ रहने के अनुकूल जीवन-स्तर का 
अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा जन समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने 
का अधिकार शामिल थे। धारा 28 से 30 में यह स्वीकार किया गया था कि सभी 
को ऐसी सामाजिक व अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसरण का अधिकार है जिसके द्वारा 
'घोपषणा' में निर्दिष्ट अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की पूर्णतः श्राप्ति हो सके । मानव 
समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्त के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व गिनाये गये थे । 


हि 


4 । 


भारत में मानव अधिकारों के प्रति संघर्ष (887886 ण' क्णयाशा हरोंड्र5 
7 77049) पा दे" 
अन्य देशों की जनता के ही समान भारतवासियों ने भी अपने अधिक एवं स्वत॑- 
च्रता के लिए संघर्ष किया। 885 में. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस) की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि ब्रिटिश सरकार पर जनता का 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक स्थितियों में सुधार करने के उपाय करने के लिए 
दवाव डाला जा सके । बतंमान शताब्दी के आरम्भ में बाल गंगाधर तिलक इत्यादि 
महानुभावों ने घोषणा की : “स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर 
रहेंगे ।” अन्य अनेक नेता भी देश को विदेशी पंजे से मुक्ति दिलाना अपना धर्म समर- 
भते थे । 49]9 के भारत सरकार अधिनियम से असन्तुष्ट होकर मोतीलाल नेहरू ने 
सभाव दिया कि भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीयों की एक संविधान सभा 
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बनाई जाये । मई 928 में कांग्रेस ने उन्हीं के नेतृत्व में जो समिति भारत के नये 
संविधान के सिद्धान्त निश्चित करने के लिए नियुवत की उसने अपनी रिपोर्ट में कहा, 
“संविधान में एक अधिकारों की घोषणा शामिल की जानी चाहिए, जिसमें अन्य बातों 
के ग्रतिरिवत धर्म और अन्तविवेक की भी पूर्ण स्वतन्त्रता हो ।/ दिसम्बर 929 में 
कांग्रेस ने लाहौर में भारत की “पूर्ण स्वाधीनता”' का प्रस्ताव पारित किया । 933 में 
उसने एक “मौलिक अधिकारों” सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया, जिसे प्रत्येक अधिवेशन 
में दोहराया जाता था। 

935 के भारत सरकार अधिनियम को ब्रिटिश सरकार संविधानवाद की दशा में, 
भारत की महान्‌ प्रगति वताती थी पर उसमें मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान 
नहीं था। किन्तु लन्दन की सरकार ने गवर्नर-जनरल को जो “आदेश-पत्र” दिया, 
उसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि “जो मामले सीधे गवरनेर-जनरल व उनकी 
परिषद को सौंपे गये हैं, उनका प्रशासन हमारी प्रजा की इच्छा से तालभेल रख कर 
किया जाये-** ।” 939 में यूरोप में द्वितीय महायुद्ध भड़क उठा और ग्रेट ब्रिटेन 
उसमें बुरी तरह उलभझ गया। भारत में संविधान तन्त्र निलम्बित कर दिया गया 
और भारतीय जनता की राष्ट्रीयता की महत्वाकाँक्षाओं का गला घोट दिया गया । 
जुलाई 942 में कांग्रेस कार्य समिति ने “भारत छोड़ो” (0४७ं।709) प्रस्ताव पारित 
किया, और उसके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकृत किये जाने से पहले काग्रेस 
के सभी अग्नमणी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जनता में घोर आतंक फैला 
दिया गया। 945 में युद्ध समाप्त होने पर भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न पुनः 
उठाया गया और पर्याप्त विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद के पश्चात्‌ दिसम्बर 946 
में एक संविधान सभा स्थापित की गई | इस विधान सभा ने अपना कार्य 949 में 
पूर्ण किया और उसने जो संविधान तैयार किया, उसकी प्रस्तावना में अनुपन्रित किया 
गया कि भारत का प्रभ्नुत्वसम्पन्न प्रजातन्त्रीय गणराज्य अपने सभी नार्गरिकों के लिए 
निम्न व्यवस्था करेगा : 

न्‍्याय---सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; 

स्वाधीनता--विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आराधना की; 

समानता --स्तर एवं अवसरों की, तथा उन सभी में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भातृत्व का प्रसार करेगा। 


भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 
(एजापशातलाबओों रिशआ$ व 6 एातांबा (079४76700॥) 


भारतीय संविधान के रचयिताओं में से अनेकों ने देश के स्वाघीनता संघर्ष में अग्रणी 
रह कर कारें किया था। अत: उन्होंने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संविधान के 
तीसरे भाग अर्थात धाराओं 42 से 35 में मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रावधान किए । 
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ये अधिकार जनता बनाम राज्य हैं। पदनाम “राज्य' (#ध०) के परिभाषिक 
अर्थ पर्याप्त रूप से विशाल रखे गये हैं । धारा 2 में इस पदनाम की परिभाषा इस 
प्रकार की गई है--"......” प्रसंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए “राज्य! 
में भारत सरकार एवं भारतीय संसद, सभी राज्यों के विधानमण्डल तथा 
भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण आधीन सभी 
स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी सम्मिलित होते हैं ।” “अन्य प्राधिकारियों' से तात्पय 
है---स रकार का कोई विभाग, प्रत्येक ऐसी प्राधिकारी निकाय जिसे ऐसे नियम व 
उपनियम इत्यादि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जो कानून के अनुरूप प्रवर्तित होते हैं । 
किन्तु किसी ऐसी असांविधिक निकाय को 'राज्य' नहीं माना जायेगा जिसे विनियम 
बनाने का अधिकार तो है पर इसके बनाए हुए विनियमों को कानून का प्राधिकार 
प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार, घारा 3 में पदनाम “कानून अथवा विधि” के परि- 
वद्धित अर्थ इस प्रकार बताये गए हैं--'प्रसंग का अन्य तात्पर्य न होने पर “विधि' 
का अर्थ ऐसा कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, वितियम अधिसूचना, 
प्रथा या परम्परा है जो भारत की सीमा के भीतर विधि के समान प्रवर्तित होता 
हो... ...' उसी घारा में प्रचलित विधि का अर्थ “वह विधि” बताया गया है “जी 
संविधान लागू किये जाने से पूर्व भारत की सीमा के भीतर किसी विधानमण्डल 
अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गए हों पर तव तक निरस्त न कर दिये जा 
चुके हों ।” इस धारा में इस निर्दिष्टि द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान 
किया गया है कि संविधान प्रवर्तित किया जाने से पूर्व भारत में जो भी विधि प्रचलित 
थी, वह यदि मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल होंगे तो प्रतिकूलता की मर्यादा के अनुसार 
(60 ॥6 रटाशा णी ली ॥०0भञंआ०70)) प्रभावशून्‍्य' माने जायेंगे। राज्य को 
ऐसी कोई विधि बनाने की क्षमता नहीं दी गई है जो मौलिक अधिकारों को छीनता 
हो था क्षीण करता हो । यदि राज्य इस उपबन्ध की अवहेलनापूर्वक कोई विधि पारित 
करे तो वह इस अवहेलना के अनुरूप प्रभावशून्‍्य होगा। धारा 43 सहित संविधान 
का तीसरा भाग, सारे का सारा, भावी प्रवर्तत का है, अतः संविधान प्रवर्तित किये 
जाने के समय जो विधि प्रचलित थी तथा उनमें से जो संविधान के तीसरे भाग के 
प्रावधानों के प्रतिकूल पड़ती थी, वह संविधान प्रवर्तित होने के समय से ही प्रभाव- 
शून्य होते हैं । अतः संविधान प्रवर्तित होने से पूर्व किया गया ऐसा कोई भी कृत्य जो 
उस समय प्रचलित विधि के अनुसार वैध था, संविधान आरम्भ होने के वाद इस 

आधार पर विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता कि उससे मौलिक अधिकारों 

का उल्लंघन होता .था । तदपि ऐसे किसी कृत्य का कुछ प्रभाव संविधान आरम्भ 

होने के पश्चात भी शेष हो तो वह प्रभाव निरस्त एवं अप्रवर्तेनीय माना जायेगा । 

प्रतिकूलता की मर्यादा (कथा ०ी 47007अ50709) से सर्वोच्च न्यायालय ने यह 

तात्यर्य निकाला कि जब भी किसी संविधि (४७7८) को किसी न्यायालय में असंवै-. 
घानिकता के आधार पर चुनौती दी जाये तो उस संविधि के केवल उन्हीं प्रावधानों 
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को प्रभावशून्‍्य घोषित किया जाता है जिनके प्रति आपत्ति उठाई गई थी, सारी 
संविधि नहीं । इस पर “विच्छेदनीयता का सिद्धान्त” (90०77 ० $5९ए९८ब०ं।॥३) 
लागू होता है अर्थात जब किसी संविधि के किसी भाग को असंबंधानिक घोषित किया - 
जाये तथा वह अंश शेप संविधि से पृथक किया जा सकता हो तो न्यायालय केवल 
उसी भाग को प्रभावशन्‍्य घोषित करता है। समस्त विधि संवेधानिक मानी जाती हैं 
तथा यदि कोई व्यक्ति किसी विधि की संवेधानिकता को चुनीती दे तो अपना मत 
प्रमाणित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा । चिरंजीत लाल बनास भारत 
सरकार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 950 में यह निर्णय दिया था कि केवल वही 
व्यक्ति किसी विधि की संवैधानिकता को चुनौती दे सकता है जिसके अधिकार सीधे 
प्रभावित होते हों । कित्ती विधि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवेधानिक घोषित किया 
जाने प्र, देश के सभी अन्य न्यायालयों द्वारा उसे प्रभावशून्‍्य मानना अनिवाये होता 
है । किन्तु यदि विधानमण्डल नयी विधि पारित कर दे अथवा उसी विधि में संशोधन 
करके उसकी असंवंधानिकता दूर कर दे तो न्यायालय उसे पुनः मान्यता देंगे । 


समानता का अधिकार, धारा 4 (रां॥ 40 एवपथा५ए, 37006 4) 

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में प्रथम समानता का श्रधिकार है, जो धारा 
]4 से 8 में वरणित है। धारा 4 में कहा गया है कि “भारत की सीमा के भीतर, 
राज्य किसी व्यक्ति को कानून की समानता अथवा कानून द्वारा समान संरक्षण से 
वंचित्त नहीं करेगा |” इस घारा के तत्त्वों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय 
पर दिये गये निर्णयों द्वारा विस्तृत व्याख्या की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार 
पदनाम “राज्य” से उसी तात्पयें का बोध होना चाहिए जोकि धारा 42 में प्रयुक्त 
किया गया है तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का ऐसा प्रत्येक कार्य, 
जिससे धारा ]4 की अवहेलना होती हो, प्रभावशून्‍्य होगा | “कानून में समानता” का 
यह अर्थ है कि सभी नागरिकों के प्रति एक ही प्रकार की विधि, न्यायालय एवं कार्य- 
विधि प्रयुक्त हों तथा घन, स्तर (४0७) या पद के आधार पर कोई भेद-नीति न 
अपनाई जाये । “कानूच द्वारा समान संरक्षा”' का यह अर्थ लगाया जाता है कि समान 
परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाये, चाहे वह 
सुविधायें प्रदान करने के संदर्भ में हो अथवा विधि द्वारा लगाये गए दायित्वों के 
सन्दर्भ में । किन्तु इन शब्दों का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक अधिनियमन का सर्वव्यापी 
प्रवतेन हो । 

हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिनकी आवद्यकताएँ, प्रकृति एवं परिस्थि- 
तियाँ अन्य व्यक्तियों से भिन्‍त हों तथा उन्हें भिन्‍न व्यवहार की आवश्यकता हो । 
बम्बई राज्य बताम बल्सारा के वाद में “विधि द्वारा समान संरक्षण” का यह आशय 
नहीं है कि राज्य को “भिन्‍्त-भिन्‍न उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के वर्गीकरण” का 
अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य को भिस्न-भिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों से निपटना होता 


कर हक 
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हैं जिनकी भिन्न-भिन्न समस्याएँ होती हैं अथवा जो भिन्‍न-भिन्‍न समस्याएं प्रस्तुत 
करते है । फिल्‍्तु यह वर्गीफरण सुकितियंगत होना चाहिए और इन दो कसौटियों पर 
हा : (क) वर्गीकरण स्वेच्छिक नहीं होना चाहिए तथा वह किसी 

वास्तदिक एवं ठोस कारण पर आधारित होना चाहिए तथा (ख) उस विधि द्वारा 
जिस उद्देश्य की प्राग्दि परिदक्षित हो, विशिष्टीकरण का उससे तर्कंसंगत सम्बन्ध हो। 
“कानून में समानता और “कानून द्वारा समान संरक्षण” शब्द केवल सामान्य 

हि केद्तमथा उन्हं नंवियान के ही अन्य प्रावधानों की अपेक्षा सहित पढ़ना चाहिए। 
उदाहरणत; अन्य देयों के कटनीतिजों को अनेक प्रतिरक्षाएं (रगरात्त॥०४) दी जाती 
यह निर्दिष्ट कर के कि उन्हें “अपने पद की क्षमताओं एवं कतंब्यों 


के प्रवतन एवं परिवालन के कारण अथवा अपनी क्षमताओं और कतंव्यों के पालन 


०३ 


हो 
लिंग, जन्म-स्थान इत्यादि के कारण भेदनीति नहीं अपनायेगा, पर उसी धारा के तीसरे 
अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि >परोक्त निदिप्टि से “राज्य द्वारा स्त्रियों व बच्चों 
सम्बन्धी विद्येय प्रावधान करने पर कोई नोक नहीं होगी ।” इसी प्रकार, घारा 5 
वे चीथ भनुच्छेद में निद्िप्ट है कि धारा 5(।) के प्रावधानों से “राज्य द्वारा किन्‍्हीं 
सामाजिक व वैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों व जन-जातियों 
के उत्थान के लिए विज्येप प्रावधान करने पर रोक नहीं लगती ।” 

विध्ाग्रिका द्वारा वर्गीकरण, परिनियमों (६27८७) में उन व्यक्तियों या वस्तुओं 
का उल्लेख किया जा सकता है जिनके प्रति उसके प्रावधान प्रवर्तित किये जाने 
अभी प्ट हों, अथवा जिन व्यक्तियों या पदार्थों के प्रति उसके प्रावधान प्रवरतित किये 
जाने हों, उनके चयन के लिए सिद्धान्त व नीति निर्धारित करके तथा सरकार या 


'बम्बई राज्य बनाम वल्सारा के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया : यदि कोई विधि 
किसी स्पप्ट-परिभाषित वर्ग के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जाये तो यह गलत न होगा और उस पर इस 
आधार पर समान संरक्षण न देने की आपत्ति नहीं की जा सकती कि उसका अन्य व्यक्तियों क॑ प्रति 
कोई उपयोग नहीं है ।” सखचन्त बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में (955) सर्वोच्च न्यायालय 
ने निर्णय दिया कि “यह आवश्यक नहीं कि किसी एक उद्देश्य या लक्ष्य की हक) के लिए बनाई गई 
विधि सर्वागपूर्ण हो। यह निश्चित करना विधायिका का कर्तेव्य है कि . वह किन-किन वर्गों के प्रति 
उपयुक्त होगा, तथा किसी प्रकार बनाई गई विधि को केवल इस आधार पर पञपातइग (2 छा, 
07786079) तथा धारा 4 को विरुद्ध नही माना जायेगा कि उसके द्वारा कतिपय अन्य ऐसे वर्गों 
को संरक्षण प्राप्त नहीं होता जो समान स्थिति में थे।” विश्वम्भर बनाम उड़ीता राज्य तथा 
रासचन्द्र बनाम उड़ीसा राज्य के वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय प्झा कि धारा 
- [4 से “विधायिका हारा कोई सुधार धीरे-धीरे लाने पर रोक नहीं है अर्थात स्थिति की जिशवक्ता 

के अनसार विधान को कतिपय ऐसे संस्थानों या उद्देश्यों के प्रति ध्रयुक्त किया जा सकता हूं जा सामझे 


प्रथवा विशेष क्षेत्रों से सम्बन्धित हों ।” 
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प्रशासनिक प्राधिकारियों को तदनुसार चयन करने का प्राधिकार सौंपने के द्वारा किया 
जा सकता है । अनेक मामलों में न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि जो कानून 
कार्यपालिका को विशेष व्यवहार के लिए मामलों का चयन करने अथवा उसके प्रवरतंन 
से छूट देने का प्राधिकार प्रदान करता है, पर ऐसी भेदनीति के प्रति कोई सिद्धान्त, 
त्तीति या मानक स्थिर नहीं करता, वह स्वयं ही भेदनीतिपूर्ण है । 
धारा।4 केवल मूल (50७४थ॥( ४) कानूनों द्वारा ही नहीं अपितु प्रविधिक 
कानूनों द्वारा भी “समान संरक्षण” की गारण्टी देती है। अनेक मामलों में सर्वोच्च 
न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जव किसी कानून द्वारा किन्‍्हीं मुकहमों की विशेष 
न्यायालयों ह्वारा अथवा किसी विज्ञेष कार्य-विधि द्वारा सुनवाई का आदेश दिया जाये 
जो सामान्य कार्य-विधि से सारत: भिन्‍न हो, तथा उससे अभियुक्ति के हित या सुविधा 
इत्यादि पर प्रतिकूल पभाव प्रड़ता हो तो उससे धारा 4 की अवहेलना होती है । 
सर्वोच्च न्यायालय का यह भी मत रहा है कि धारा ]4 के उल्लंघन के आधार पर 
केवल वही व्यक्ति किसी विधान की वैबता को चुनौती दे सकता है जिसे किसी भेद- 
नीतिपूर्ण विधान (85ण०गप्र॥8/09 [6४5]8007) से हानि पहुँची हो | सगीर अहमद 
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ([955) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दृढ़ मत व्यक्त किया 
कि यद्यपि धारा [4 न्यायपालिका के कृत्यों सहित, राज्य के सभी कृत्यों पर प्रवर्तित 
होती है तदपि वह निर्णयों की समानता की गारण्टी नहीं करती । न्यायालय द्वारा 
प्रत्येक मामले का निर्णय आवश्यक रूप से तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार करता 
होता है । जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि भेदनीति “जानबक कर तथा उद्देश्य- 
पूर्वक” की गई थी, किसी कृत्य के बाह्य रूप से विधि का असमान उपयोग प्रतीत होने 
पर भी उसे कानून की समान संरक्षा न देना नहीं माना जायेगा। धारा ]4 में यह 
निदिष्ट किया गया है कि राज्य को समान स्थितियों में पड़े हुए दो व्यवितयों के 
मामलों में भिन्‍तता नहीं बरतनी चाहिए। सगौर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 
के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य दो व्यक्तियों में भेदनीति का 
व्यवहार नहीं कर सकता, पर वह जब ऐसा सौदा अथवा व्यापार करे जो सामान्य 
व्यक्तियों के लिए खुला हो तो राज्य स्वयं अपने पक्ष में भेदनीति का व्यवहार कर 
सकता है । न्यायिक मत यह था कि धारा 4 राज्य का वही दर्जा नहीं हो जाता जो 
किसी सामान्य व्यक्ति का होता है | बाबू राव बनाम बम्बई हाउसिंग बोर्ड के वाद 
में सरकार, स्थानीय अ्रधिकरण अथवा सरकार द्वारा प्रचालित हाउसिंग बोर्ड को 
किराया अधिनियम से जो विमुक्त प्राप्त थी, उसे वैध माना गया क्योंकि सरकार का 
कोई मुनाफे का उद्देश्य नहीं था । 


धारा [4 के सम्बन्ध में निर्णय विधि से उत्पन्न सिद्धान्त (एसं्रत96०5 छापटा- 
शंग्रष्ट 97 ०0 (856 7.3एव फिव्टृशात 40 हपरंणं८ 44) 
अनेक मामलों में, जिनमें किसी विधि विशेष को “ विधि द्वारा समान संरक्षण” के 
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प्रतिकूल एवं भेवनीतिपूर्ण बताकर चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 4 के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त निरूपित किये हैं: 

()) कि प्रत्येक अधिनियमन को सर्दव संवैधानिक माना जाना चाहिए क्योंकि विधा- 
यिकाएँ अपने प्रजाजनों मी आवश्यकताओं को भल्री-भराँति समझती एवं पहचानती हैं, 
कि उनके द्वारा बनाई गई विधि उन समस्याओं के प्रति हैं जो अनुभव से स्पष्ट होती 
हैं. तथा उत्तकी भदनीति उचित कारणों पर आधारित है । 

(2) कि किसी वर्गीकरण को एक-पक्षीय तथा अतर्कसंगत सिद्ध करने की ज़िम्मे- 
दारी उत्त व्यक्ति की है, जो यह कहता है कि किसी विधि से समान संरक्षण की गारण्दी 
की भवहेलना होती है । 

(3) कि संबंधानिकता की मान्यता को सिद्ध करने के लिए सरकार सामान्य जान- 
कापरी, सामान्य जाश्षय तथा अधिनियमन के समय के इतिहास एवं परिस्थितियों को 
घ्यान में रख सकती है । 

(4) वर्गीकरण करते समय विधायिका, व्यक्तियों के किसी गये या समूह की विशेष 
आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकती है। 

(5) जब किसी कानून के प्रावधान किसी एक व्यक्ति, पदार्थ या अनेक व्यक्तियों 
या पदार्थों के चिरुद्ध प्रतीत हों पर उस वर्गीकरण के लिए कोई तकेसंगत आधार न 
प्रतीत होता हो अथवा वतंमान परिस्थितियों से भी ऐसे किसी आधार का निश्चय वे 
किया जा सकता हो तो न्यायालय उसे स्पष्ट भेदनीति बता कर निरस्त कर सकता है। 
इसका यह अर्थ हुआ है कि यह निश्चित करना न्यायालय का काम है कि कोई वर्गी- 
करण तकंसंगत है अथवा नहीं । 


धर्म, वंश, जाति, लिंग, अथवा जन्म-स्थान के आधार पर भेदनीति की 

मनाही, घारा 5 (?कारांगोएणा 0 95सफ्रागबा० ० (70045 ० फैटी 

शं०), रि820, (8५४८, 5७0 07 7]4९6 ० शा, /706 5) 

घारा 5, 6, 7, और [8 में समानता के अ्रधिकार की गारण्टी के अन्य प्राव- 
धान भी हैं । धारा 5() में उपवन्ध है कि राज्य “केवल घर्म, वंश, जाति, लिग 
अथवा जन्म-स्थान इत्यादि के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेद नहीं करेगा ।* 
अनुच्छेद (2) में कहा गया है कि किसी भी नायरिक को “केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग 
अथवा जन्म-स्थान इत्यादि के आधार पर (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों 
तथा सार्वजनिक मनी रंजन के स्थानों में जाने या (ख) ऐसे कुँओों, तालाबों, नहाने के 
घाटों, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जायेगा 
जिल्‍्हें पूर्णत: या आंशिक रूप से राज्य के धत से चलाथा जा रहा हो या सामान्य जनता 
को समधित कर दिया गया हो। किन्तु इस धारा के प्रावधानों से राज्य द्वारा स्त्रियों 
व बच्चों के प्रति तथा जनता के किन्‍्हीं सामाजिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े 
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वर्गों की उन्नति के प्रति या अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के उत्बान के प्रति 
विज्ेप प्रावधान करने पर कोई रोक नहीं आयेगी ।!? 
म्रेदनीति' का सामान्य अर्थ किन्‍्हीं विशिष्ट व्यवितयों के विपय में उनके विरुद्ध या 
पक्ष में श्रसाघारण व्यवहार करने की व्यवस्था करना है । किन्तु घारा [5 में झगो मनाई 
की गई है, वह मुख्यतः किसी व्यवित के किसी विशज्येय धर्म, जाति, वंग, लिंग, जन्म- 
स्थान इत्यादि से सम्बन्धित होने के कारण की जाने वाली शेदनीत्ति है। अन्य कारणों 
से की जाने वाली भेदनीति इस घारा से प्रभावित नहीं हीती । उदाहरणतथा निवास 
स्थान के कारण की जाने वाली भेदनीति की मनाही नहीं है । बारा ]2 में पदनाम 
राज्य का अर्थ पर्याप्त विस्तार से समझाया गया है | अतः म्यूनिसिपल कमेटियों तथा 
अन्य निकाथों इत्यादि सभी प्रतिनिधि एवं स्थानीय निकायों को, जो उस धारा के अभि- 
प्राय की मर्यादा के भीतर प्राधिकार का उपभोग करती हैं, भेदनीति का व्यवहार करने 
से मना किया गया है। किन्तु सद्रास विश्वविद्यालय बनाम शान्ता के वाद में सर्वोच्च 
न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा ]5 केवल उन्हीं संस्थापनों पर लागू होती है जो 
राज्य द्वारा चलाये जाते हैं, राज्य से सहायता पाने वाले संस्थानों पर नहीं । 
घारा ]5 के उपयूवत अनुच्छेद (]) का प्रभाव क्षेत्र विशाल है तथा नागरिकों के 
अधिकारों सम्बन्धी राज्य के सभी कृत्यों को प्रभावित करता है, चाहे वह नागरिक हों 
ये राजनीतिक । इसके अतिरिक्त इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्येक नागरिक का 
पृथक रूप से अपना अधिकार होता है, जोकि उसके अधिकारों के मामले में भेदनीति 
न अपनाने की गारण्टी होती है। 
अनुच्छेद (2) के खण्ड (क) में दुकानों, सा्वंजनिक भोजनालयों, होटलों, तथा मनो- 
रंजन के स्थानों में जाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, पर यह आवश्यक नहीं कि वे 
सव संस्थान राज्य द्वारा चलाये जा रहे हों । येदि कुएँ, तालाब, नहाने के घाट, सड़कें 
और अन्य सार्वजनिक स्थान सामान्य जनता के उपयोग के लिए खुले हों तो किसी को 
उनके उपयोग से रोका नहीं जा सकता | यह आवश्यक नहीं कि ये स्थान पूर्णतः या 
अंशत: राज्य द्वारा चलाये जा रहे हों। इस प्रकार गाँव के कुँओं और मन्दिरों के उप- 
योग पर अछूतों के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाना संवैधानिक दृष्टिकोण से अवैध है । 


सावेजनिक नौकरियों में अवसरों की समानता, धारा 6 (फवपरए ० 09- 
एणाएाए)ग िल्ञाशि$ ता शाणीर 87फा0णशथा, 47706 6) 
घारा 6 में समानता के अधिकार की और अधिक गारण्टी की गईं है । इस धारा 


श्यह्‌ अनुच्छेद (अनुच्छेद 4) धारा [3 में संविधान (प्रथम संशोधन) ग्रधिनियम, 95] द्वारा जोड़ा 
गया था । इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सद्रास राज्य बनाम चम्पकम के वाद में 
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 29 (2) धारा 46 से नियन्त्रित नहीं है तथा शैक्ष- 
णिक संस्थाप्रों से प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में संविधान द्वारा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना 
अभिप्रेत नहीं है । ! 
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के अनुच्छेद (॥) में प्रावधान है कि सरकारी नौकरियों एवं नियुक्तियों में सभी नाग- 
रिहों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए । अनुच्छेद (2) में वणित है कि किसी 
भी नागहिकि को केवल धर्म, वंश, जाति या लिंग, कुल, जन्म-स्थान, निवास-स्थान 
इत्यादि के कारण किसी सरकारी नौकरी पर नियुक्त किये जाने से वंचित नहीं 
केया जाना चाहिए और न ही उसके प्रति उपयुक्त कारणों से भद किया जाना 
चाहिए । किन्तु सर्वोच्च न्थायालय ने यह निर्णय भी दिया है कि सरकारों को नौकरी 
के बनेकों प्रत्याशियों में से चुनने का अधिकार नहीं है। विशेष पदों पर नियुक्ति के 
लिए नियोजन अधिकारी बुछ ब्थिप जर्ते' निर्धारत कर सकते है। अनुच्छेद (3) में 
प्रावधान है कि संसद को छिसी राज्य या केन्द्रआसित प्रदेश के भीतर किसी स्थानीय 
या अन्य क्षध्रिकरण या विसी राज्य या केद्धशासित प्रदेश की सरकार के अधीन नियुक्ति 
के लिए किसी एक या' अनेक प्रकार की नौकरियों के सम्बन्ध में, नियुक्ति से पृ उस 
राज्य या कैन्द्रणासित प्रदेश में निवास सम्बन्धी उपबन्ध निर्धारित करने के अधिकार 
हैं । राज्य को किन्हीं पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, जिनके बारे में उसका अनुमान 
हो कि उन्‍हें राज्य की नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, पद आरक्षित 
करने का भी अधिकार है। धारा !6 के अनुच्छेद (5) में यह भी निर्दिष्ट किया गया 
है किसी धर्म या साम्प्रदायिक संस्थान से सम्बन्धित पदों को उसी धर्म या सम्प्रदाय 
के व्यक्तियों के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है । 
सुखनन्दन बनाम विहार राज्य के वाद में उच्च न्यायालय ने “नियुक्ति! (॥990॥- 
70॥0) एवं “भर्ती! (॥90/70॥/) शब्दों में भेद निरूपित किया । नियुक्ति का अर्थ 
किसी पद पर नियुवित बताया गया जिसमें अवधि, कार्यकाल, वेतन, दायित्व एवं कतंव्यों 
का निर्धारण भी गर्भित होता है । किन्तु भर्ती में ये सब तत्त्व न होकर अनुबन्ध सहित 
मजदूरी या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अस्थाई भर्ती का तात्पयें बनाया गया। 





3! 


छञआछत की समाप्ति, धारा 7 (59गांधंग ३ रण एग्राग्परणा बज, #ाएंए४ )7) 
हु समानता के अधिकार की और अधिक गारण्टी संविधान की धारा [7 में की गई 
जिसके द्वारा 'छआछूत' की पूर्णत: मनाही कर दी गईं। उस धारा में निर्दिष्ट किया गया 
7 गरी को अनिवायंत: अयोग्य समझना विधि द्वारा दण्डनीय 


कि “छुआछूत” के कारण किर्स 
अपराध समझा जाना चाहिए। 955 में संसद ने छुआछूत (अपराध) अधिनियम 
पारित किया जो सारे भारत में प्रवतित होता है। छुआछूत की परिभाषा बताने के 


बाद अधिनियम द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक अयोग्यताएँ ब्रवर्तित कक पर दाडइ का 
विधान किया गया। अस्पतालों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तथा सार्वजनिक 
पूजा स्थलों में-प्रवेश न करने देने के प्रति भी दण्ड निर्धारित किए गए। सात वेचने से 
इन्कार करने या सेवा करने से इन्कार करने के प्रति भी दण्ड निर्धारित किए गए । 
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उपाधियों की समाप्ति, चारा 8 (68०॥४ं०ा ० 7०5, 7006६ 8) 
समानता के अधिकार की और अधिक गारण्टी संविधान की धारा ]8 में की गई है । 
इस धारा के निम्नलिखित प्रावधान हैं : (।) राज्य द्वारा सनिक या दक्षणिक विशिष्टता 
के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी, (2) भारत का कोई भी नाग- 
रिक किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, (3) 
कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, जब तक वह राज्य के आधीन किसी 
वैतनिक या निक्षिप्ति पद पर नियुक्त हो, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी 
विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, (4) कोई भी व्यक्ति जो राज्य 
के आधीन किसी वैतनिक या निश्षिप्त पद पर नियुक्त हो, राष्ट्रपति की अनुमति के 
बिना किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की भेंट, वेतन या पद स्वीकार नहीं करेगा | 


स्वतन्त्रता का अधिकार, धारा 9 (शांशा। 0 7९९१०7, 770०० 9) 

धारा 9 () द्वारा भारत के नागरिकों को (भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों 
को नहीं) निम्नलिखित सात स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं: (क) भाषण व अभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रता; (ख) शान्तिपूर्वक तथा हथियारों के बिना एकत्रित होने की स्वतन्त्रता; 
(ग) संगठन या संस्याएँ बताने की स्वतन्त्रता; (घ) सारे भारत में स्वच्छनद विचरण 
की स्वतन्त्रता; (ड) भारत की सीमा के भीतर चाहे जहाँ रहने व बसने की स्वतन्त्रता 
(च) सम्पत्ति के अधिग्रहण करने, रखने व बेचने की स्वतन्त्रता; तथा (छ) कोई भी 
पेशा करने या कोई भी काम, वाणिज्य अथवा व्यापार करने की स्वतन्त्रता । 

ये स्वतन्त्रताएँ पूर्णतः स्वेच्छिक या पूर्णतः निरंकुश नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो 
तो मानव समाज में पूर्णत: अव्यवस्था एवं अराजकता फैल जाये । निरंकुश स्वतन्त्रता 
से स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। संविधान के रचयिता इससे अनभिन्न नहीं थे, अतः 
उन्होंने धारा !9 के अनुच्छेद (2) से (6) में इन स्वतन्त्रताओं पर राज्य द्वारा, रखे जा 
सकने वाले अंकुश निर्धारित किए हैं, जिनका क्रमिक अध्ययन आगे किया जा रहा है। 


भाषण एवं अभिव्यक्तित की स्वतन्त्रता (क7०८१०वा ण॑ 89०७० बा१ कछा०४- 

807) 

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से यह तात्पय है कि भारत के नागरिक सोचने 
तथा अपने- विचार प्रकट करने, अपने मत का प्रचार एवं प्रसार करने, अपने विचारों 
को लिखने व छापने तथा अपने लेखन-कार्य को प्रकाशित एवं प्रसारित करने के लिए 
स्वतन्त्र हैं। इस से यह भी तात्पय है कि वे सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में 
कोई भी आस्था, विचारधारा, सिद्धान्त या मत रख सकते हैं । इस स्वतन्त्रता से अल्प- 
संख्यक समुदायों तथा वामपंथियों को सहमत न होने, तथा वहस एवं विवेचना करने 
का अधिकार प्राप्त होता है। किन्तु यह स्वतन्त्रता पूर्णत: ऐच्छिक या निरंकुश नहीं 
हैं । धारा 9 के अनुच्छेद (2) में वर्णित है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 


मौलिक अधिकार ह 2्वा 


से राज्य हारा राज्य की सुरक्षा बनाये रखने, अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए 
रखने, घालीनता या नंतिकता के हित में अथवा न्यायालय की मर्यादा भंग करने, किसी 
की मान-हानि करने असवा अपराध करने की प्रेरणा देने के प्रतिकार में तकंसंगत अंकुश 
लगाने के दृष्टिकोण से इन स्वतन्त्रताओं को मर्यादित करने के लिए विधि बनाने अथवा 
ऐसी किसी प्रचलित विधि के प्रवर्तन में वाधा नहीं पड़नी चाहिए । रमेश थापर बनाम 
भद्रास राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री 
ने 950 में निर्णय दिया कि 'लोक सुरक्षा' एवं 'लोक व्यवस्था' के नाम पर किसी 
मागरिक की भाषण व अभिव्यक्ित की स्वतन्त्रता प्रतिवन्धित नहीं की जा सकती। 
जब तक राज्य की सुरक्षा को हानि पहुँचाने या उसका तख्ता पलटने का प्रयत्व न 
किया गया हो, उसकी स्वतन्त्रता कम करने सम्बन्धी कोई विधान करना न्यायोचित 
नहीं होगा । इस चिनिर्णय (॥0)78) के आधार पर कुछ उच्च न्यायालयों ने यह दृष्टि- 
कोण अपनाया कि जनता में अपराग (0$शरी००४०॥) फैलाने अथवा *राजद्रोह' के लिए 
उकसाने अथवा सरकार के प्रति 'बुरे विचार! फैलाने को, बोलने की स्वतन्त्रता का 
दुरुपयोग नहीं माना जा सकता तथा उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए 
प्रतिवन्धों को तर्कमंगत नहीं माना जा सकता ॥* सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा 
प्रस्तुत की गई उपयुक्त कठिनाई के प्रतिकार के लिए संसद ने संविधान में 95] के 
(प्रथम संशोघन) अधिनियम द्वारा संशोधन किया और “अन्य देशों के साथ मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों” के आगे “लोक व्यवस्था” जोड़ दिया । अक्तूबर 963 में संविधान (सोल- 
हवाँ संशोवन) अधिनियम पारित किया तथा “राज्य की सुरक्षा” शब्दों के पूर्वे 
धभारत की प्रभुत्वसंपन्‍नता व अखण्डता” शब्द जोड़ दिये गए। इसकी आवश्यकता 
इसलिए पड़ी कि 962 के भारत-चीव सीमा युद्ध ५ पश्चात भारतीय साम्यवादी दल 
के कुछ सदस्य, नम्बूदरीपाद, ज्योति बस, और सुन्दरैया इत्यादि के नेतृत्व में साम्यवादी 
चीन के साथ समक्य की बातें करने लगे थे और देश की प्रादेशिक अखण्डता को क्षति 


पहुँचाने जुसा प्रचार कर रहे थे। 


सकते हैं। मद्रास राज़्य मे मद्रास लोक व्यवस्था परिरक्षण 
द्वित व प्रकाशित साप्ताहिक पत्र “दि ऋस रोडज के अपने 
राज्य में प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया । इसे प्रतिबच्य का उद्देश्य लोक सुरक्षा निश्चित करना तथा 
लोक-व्यवस्था का परिरक्षण बताया गया । जब इस आदेश को न्यायालय में चुनोती दी गई तो हज 
न्यायालय ने इसे विखण्डित कर दिया तथा निर्णय दिया कि विखण्डित हलक अप है हा न 
च्छेद (2) के प्रावधान के परिक्षेत्र में नहीं आता। इसी श्रकार, दिल्‍ली के मम 26458 
हिक “दिआर्गेनाइजुर' के गुदक व मकाशककी “जाँच के है और बनाईटेंड प्रेस ऑफ़ श्रम- 
चार एजेन्सियों--प्रेस ट्रस्ट आ्रॉँफ़ इण्डिया, यूनाइेडमेल बॉ था कं या पॉजिस्वात उन्वाती 
रीका--द्वारा दी गई सामग्री के श्रतिरिक्त सभी साम्प्रदायिकतावार्दी 83 2 
सभी फोटो, व्यंग्य-चित्र सहित समाचारों एवं विचारों को प्रान्तीय भैंस वात 7 0 उरिहि करे दिया शो 
का श्रादेश दिया | इस आदेश को उपयुक्त अनुच्छेद के प्रतिकूल वता कर विखण्डित कद ] 


श्रहाँ इसके दो उदाहरण दिये जा 
प्रधिनियम, 949 के आाधीन वम्वई से मु 
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बिना हथियारों के तथा शाल्तिपुर्वक एकत्र होने की स्वतन्त्रता(77९०१७॥॥ 0 8$5थ॥- 
9]6 ?८३०८३७|५ का। शत070 675)--भापषण व विचार अभिव्यक्ति की स्व- 
तन्त्रता में एकत्र होने की स्वतन्त्रता अर्थात्‌ सामाजिक, राजनी तिक, घामिक, या संस्क्- 
तिक उद्देश्य से एकत्रित होने की स्वतन्त्रता अनिवायंतः: सम्मिलित है । ऐसा एकत्रण 
किसी सभा भवन में, किसी आराधना व धर्म स्थान के प्रागंण में, खुले मंदान में, अथवा 
किसी निजी भवन के भीतर उसके स्वामी की श्रभुमति से हो सकता है | इस अधिकार से 
जुलूस निकालने, प्रदर्शन आयोजित करने तथा सार्वजनिक सभा करने का भी तात्पर्य 
होता है। किन्तु इसकी तीन सीमाएँ भी होती हैं। प्रथम, एकत्रण शान्तिपूर्ण होता 
चाहिए। दूसरे, जो व्यक्ति एकत्र हों, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए । तीसरे, 
राज्य को भारत की प्रभ्नुत्वसंपन्‍तता एवं अखण्डता के दृष्टिकोण से तथा लोक व्यवस्था 
के हित में इस अधिकार के उपयोग पर तकंसंगत प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार 
होता है। इस उद्देश्य से, संविधान प्रवर्तित होने से पूर्व बनाई गई कोई भी विधि, जो 
उस समय भी परिचालन में थी, वैध घोषित की गई । जिस एकत्रण से जनता की 
शान्ति भंग होने की आशंका हो अथवा जो इसी उद्देश्य से संगठित किया गया हो, उस 
पर आरम्भ में ही रोक लगाई जा सकती है । भारतीय दण्डविधान संहिता की धारा 
]44 के आधीन पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकन्नित होना अवैध करार दिया 
जा सकता है, यदि वे (क) किसी सम्पत्ति पर बलात्‌ अधिकार करने के लिए, (ख) दण्ड- 
नीय अतिक्रमण करने के लिए, (ग) किसी कानून या आदेश के पालन में बाधा डालने 
के लिए, या (घ) दण्डनीय प्रकार से शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को डराने का प्रयत्न 
करने के लिए एकत्र हुए हों। संसद भवन इत्यादि विशिष्ट क्षेत्रों में एकत्र होने पर 
पहले से रोक लगायी जा सकती है। इसी प्रकार यदि प्रदर्शनों या जुलूस इत्यादि से 
हिंसा तथा सरकारी या निजी सम्पत्ति अथवा सार्वजनिक या निजी शान्ति की क्षति या 
विनाश की आशंका हो तो उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। किन्तु राज्य द्वारा 
एकत्रित होने के अधिकार पर लगाये जाने वाले प्रतिवन्ध का न्यायिक पुनरीक्षण कराया 
जा सकता है। जब भी किसी ऐसी विधि, या आदेश को इस अधिकार के विपरीत 
बता कर न्यायालय में चुनौती दी जाये, तो स्यायालय उसकी तक॑संगतता की जाँच कर 
सकता है । 

857 की क्राँति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को निरस्त्र कर 
दिया था। स्वतन्त्रता संघर्ष के दिनों में, विद्येषतः कांग्रेस दल ने यह माँग की कि 
जनता को हथियार रखने व लेकर चलने का अधिकार दिया जाये । इसकी ओर इंगित 
करते हुए संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने तक॑ किया कि अब देश स्वतन्त्र हो गया 
है और नया संविधान बनाया जा रहा है, अत: जनता का हथियार रखने का अधिकार 
स्वीकार किया जाना चाहिए। किन्तु संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० भीम- 
राव अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस ने यह माँग जिन परिस्थितियों में की थी, वे अब 
विद्यमान नहीं हैं ) उनका कहना था कि स्वतस्त्र भारत में तो जनता को हथियार 
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रखने का झधिकार नहीं वल्कि यह उसका कर्तव्य होना चाहिए ।* 

संगठन घयबदा यूनियन बनाने को स्वतन्त्रता (९९600॥0 छत 6550 संध्वांणा३ 
० एांणाए-घारा 9 हारा प्रदत्त एक और स्वतन्त्रता संगठन या यूनियन बनाने 
की स्वतन्त्रता है । मानव एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है । अपने सामाजिक, 
धामिक, राजनीतिक, आधिक एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे अपने ही 
जैसे लक्ष्यों व उद्देश्यों वाले अन्य व्यवितयों के साथ मिलना होता है । जनता की इस 
चेप्टा को संविधान के रचयिताओं ने पहचाना और उसे उनका मूल अधिकार माना । 
इसी प्रकार कामगारों व किसानों को, जो दीघेकाल से पूँजीपतियों तथा पूंजीवादियों 
के हाथों सताये जा रहे थे, और जिन्हें अपनी शिकायतों के समाघान के लिए संगठित 
होने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी, यूनियन वनाने व संगठित होने का अधिकार 
प्रदान कर दिया गया है । इस स्वतन्त्रता का यह अथ है कि कोई व्यक्ति नया संगठन 
वना सकता है. पहले से विद्यमान संगठन का सदस्य वन सकता है, किसी संगठन का 
सदस्य बनने से इनकार कर सकता है तथा संगठन वनाया जाने के वाद उसे भंग कर 
सकता है । 

अन्य स्व॒तन्त्रताओं की तरह यह स्वतन्त्रता भी ऐच्छिक एवं असीम नहीं है| कोई 
वतंमान विधि अथवा संविधान आरम्भ होने के वाद संसद द्वारा बनाई गई विधि, 
जिसके द्वारा भारत की प्रभुत्वसंपत्वता व अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैति- 
कता के हित में इस अधिकार पर तकंसंगत प्रतिवस्ध लगाये जायें, वेध होगा । सरकार 
का वलपूर्वक या पड्यन्त्र द्वारा तख्ता उलठने के उद्देश्य से या जनता में अनेतिकता 
फैलाने के उद्देश्य से बनाये गए किसी भी संगठन को अवैध घोषित किया जा सकता 
है तथा उसकी सभी गतिविधियों को समाप्त या परिसीमित किया जा सकता है । इसके 
अतिरिवत, प्रत्येक नागरिक को इस स्वतन्त्रता का उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक 
उपभोग करने का अधिकार नहीं होता | उदाहरणतया प्रशासनिक सेवा (वंश 5६०९ 
;ए०७) नियमों के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारियों को ऐसे संगठन बनाने या पहले से 
वर्तमान संगठन के सदस्य वनने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिनका 
उद्देश्य सरकार को ऐसे कार्य करने के लिए वाध्य करने के लिए हि हो, जो 
उसके विचार में सार्वजनिक हित में या सम्भव मा क्रियात्मक नहीं होंगे । हि 

मद्रास राज्य वनाम बी० जी० राव के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 
कि संगठन या यूनियन बनाने के अधिकार पर भअतिवाय गंगा उस इता उसके. 

मे 7 हलांपठ इशा४डिए४0०7) पर आधारित 

अधिकारियों के “आत्मनिष्ठ विश्वास (आर्शिह०५८ उप 77 70073 
नहीं होना चाहिए तथा प्रतिवन्ध लगाने के आधार नम ० का 
चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि कट ह 


4बिस्‍्तृत अध्ययन के लिए देखो, (>णारईप्रएक्षा हैकगाएफ रीध/व%, ४०. ए 


पा 78 0, 
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में ही न्यायपालिका ऐसे प्रतिबन्धों फे प्रति स्वीक्षत्ति प्रदान करे वर्यो कि कार्य पालिका द्वारा 
किये जाने वाले ऐसे क्ृत्यों से घामिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में गम्भीर प्रति- 
क्रियाएँ हो सकती हैं। 
भारत की सीम में स्वच्छन्द विचरण की स्वतन्त्रता ([7८८त०7 (0 70९6 

#०टए 70प्रशा०्पा धीठ एश709 ० ]709)--विचरण की स्वतन्त्रता का अर्थ 
. है कि कोई नागरिक व्यापार, वाणिज्य, नौकरी, तीर्थयात्रा वा सर-सपाटे के लिए देश 
के किसी भी भाग में वेरोकटोक जा सकता है । वह रेल, सड़क, वायुमार्ग अथवा किसी 
भी परिवहन साधन से यात्रा कर सकता है । वास्तव में इस स्वतन्त्रता में अड़चन डालने 
से अन्य स्वतस्त्रताएँ निरर्थंक हो जाती हैं! किन्तु यह स्वतन्त्रता भी पूर्णतः ऐच्छिक 
तहीं है । धारा 9 के अनुच्छेद (5) में निर्दिप्ट है कि सामान्य जनता के हित में अथवा 
किसी जन-जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति के विचरण पर तके- 
संगत रोक लगाई जा सकती है । राज्य की सुरक्षा के हित में, या सेनिक कारणों से या 
सरकारी प्रतिष्ठानों, परियोजनाओं तथा फैक्ट्ररियों इत्यादि की सुरक्षा के लिए किसी 
“प्रतिवन्धित क्षेत्र” या “सरंक्षित क्षेत्र” में किसी भी नागरिक के प्रवेश पर प्रतिवन्ध 
लगाया जा सकता है । सर्वोच्च स्यायालय ने पदनाम “राज्य की सुरक्षा” का अर्थ, न 
केवल बाहरी आक्रमण से सुरक्षा बल्कि आन्तरिक उपद्रवों या साम्प्रदायिक उपद्रवों या 
राजनीतिक प्रकार या राजनीतिक उद्वं श्य के हिंसापूर्ण आन्दोलनों से सुरक्षा भी स्वीकार 
किया है । 950 में दिल्‍ली राज्य (दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट) ने हिन्दू महा सभा के 
एक नेता नारायण भास्कर खरे को दिल्‍ली से इसलिए चले जाने का आदेश दिया कि 
उसकी गतिविधियाँ साम्प्रदायिक प्रकार की प्रतीत होती थीं तथा उनसे राज्य की शान्ति 
को खतरा प्रतीतहोता था | एक बार भारतसरकार ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की दिल्ली 
स्थित एक बंगले में क़ैद कर दिया और उन्हें उसके प्रांगण से बाहर जाने की मनाही 
कर दी । भनेकों बार संघीय सरकार को देश के विभिन्‍न भागों से अपनी शिकायतें 
सुनाने के लिए प्रदंशन करने या जुलूस निकालने के लिए, अनेक लोगों के दिल्‍ली में प्रवेश 
करने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है । कभी-कभी विपक्षी दलों केनेताओं को भी किसी 

विशेष राज्य या नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती | प्रकट में यह सब 

राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए ही किया जाता है । 

विहार लोक व्यवस्था परिरक्षण अधिनियम, 950 में व्यक्तियों के अधिकतम एक 

वर्ष तक नज़रबस्दी की व्यवस्था की गई थी | इस अधिनियम में नज़रबन्द व्यक्ति की 

राज्य के सम्मुख अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था । 

इस्माइल नामक एक व्यक्ति को बिहार सरकार ह्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नजर- 

बन्द कर दिया गया । उसने इस अधिनियम को विहार उच्च न्यायालय में चुनौती दी । 

उच्च न्यायालय ने अधिनियम के विचाराघीन प्रावधानों को इस आधार पर अवैध 

घोषित कर दिया कि नज़रबन्द व्यक्ति को किसी तटस्थ प्राधिकारी के सम्मुख अपनी 

स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था । विचरण की स्वतन्त्रता तथा उसे 
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पर प्रतिवन्ध लगाने का प्रइेव अनेक भामलों में उच्च न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया शोर उन्होंने सर्दव यही दृष्टिकोण अपनाया कि प्रतिवन्ध तक॑संगत होने चाहिए। 
सारायय भास्कर चरे ने अपने दिल्‍ली से निकाले जाने के आदेश के प्रति सर्वोच्च 
सावालय में दिउ याचिका प्रस्तुत की, पर न्यायालय ने दिल्ली के जिला मजिस्ट्रोट के 
लादेश को इस आधार पर वेब बताया कि इस मामले में राज्य का सन्तुष्ठ होना ही 
पर्याप्त घा भोौर उसके न्यायिक पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी | 
भनारतोय सीमा फे भीतर फिसी भी भाग में रहने व बसने का श्रधिकार (7९८०० 
[क्‍0 7एज0८ जात इटाएट वी शाए एवा णी ह॥6 गाताशा पर0५)--संविधान में 
केवल विचरण की ही स्वतन्त्रता नहीं अपितु भारत की सीमा के भीतर किसी भी भाग 
में रहने व वसने की भी स्वतन्त्रता दी गई है | इसमें भी सामान्त व्यवस्था के हित में 
नयवा बनृसूचित जन-जातियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा तकंसंगत प्रति- 
वन्ध लगाए जा सकते हैं । इस प्रावधान का लाभ उठा कर संघीय सरकार अनेक अब- 
सरों पर भारतीय नागरिकों को जासूसी, निष्ठाहीनता, तथा ऐसे ही अन्य अपराधों के 
कारण देश से वाहर निकाल देती है | इन्नाहीम चजीर बनाम बस्बई राज्य के वाद में 
सर्चोच्च व्यायालय ने सरकार के सामर्थ्य में पर्याप्त कमी दर दी और यह मत प्रकट 
किया कि भारतीय नागरिकों को सामान्यत: विना पर्याप्त कारणों के अपनी मातृभुमि 
में रहने के अधिकार से वज्चित नहीं किया जाना चाहिए । 
एक भारतीय नागरिक ने विना वैध अनुमति पन्न के अनुमति पत्र के पाकिस्तान से 
भारत में प्रवेश किया। भारत सरकार ने उसे पाकिस्तान से आगमन (नियन्त्रण) अधि- 
नियम, 949 के अन्तर्गत पाकिस्तान भेज दिया । सर्वोच्च न्यायालय ने उपयु वत आधार 
पर ही सरकार के कृत्य को अवैध ठहराया कि किसी भारतीय नागरिक को अपनी 
मातृभूमि में वसने से वडिजत नहीं किया जाना चाहिए । 923 के वेश्यावृत्ति निरोध 
अविनियम के प्रवर्तन में वम्बई सरकार ने एक वेश्या शान्ताबाई को उसके निवास स्थान 
से निकाल वाहर किया और उसे नगर से बाहर जा कर रहने का आदेश दिया। सर- 
कार ने यह कारंवाई शान्तावाई को अपनी स्थिति स्पष्ट करते का अवसर दिये बिना 
ही कर डाली । उसने सरकारी कार्रवाई की बेधता को चुनौती दी। वम्बई उच्च 
स्थायालय ने सरकार की कार्रवाई को इस आधार पर निरस्त कर रा कि उसने 
शान्तावाई की वात नहीं सुनी थी । इसी प्रकार के एक अन्य मामले में कौशल्या को 
स्त्रियों व बच्चों के अनैतिकता निरोध अधिनियम, 956 के आधीन नगर की एक 
घर से निकल जाते का आदेश दिया गया | इस आदेश को 
नवाई एवं जाँच के बाद दिया गया था। धारा 


ति में किसी विशेष क्षेत्र में रहने के अधिकार 


गुंजान आबादी में अपने घ 
उचित माना गया क्योंकि वह पर्याप्त सु 
352 के आधीन, राष्ट्रीय संकट की स्थि 


में कटौती की जा सकती है । 
सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने की स्वतन्त्रता (706607॥ ६0 १८पृप्पा6 ॥0[0 


270 0॥59056 ० 970०ए०५)--संविधान की धारा 49 के अनुच्छेद (]) (च) हारा 
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भारतीय नागरिकों को सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने का अधिकार दिया गया 
है । इस अधिकार के वियय क्षेत्र पर सर्वोच्च न्यायालय में अनेक बार विचार 
किया गया, और यह निष्कर्प निकाला गया है कि केवल प्राकृतिक व्यक्तियों का ही 
अधिकार संरक्षित होता है, किसी मठ, मन्दिर, अथवा संस्थान इत्यादि न्यायश्षास्त्र 
सम्बन्धी व्यक्तियों का नहीं । यह भी कहा गया हैं कि "प्राप्त करने” का अर्थ सम्पत्ति 
का स्वामी वनना है, और सम्पत्ति वैध उपायों से प्राप्त की जानी चाहिए | घारा 9 
(!) (च) के आधीन कोई चोर या अ्रनधिकार पूर्वक ग्रहण करने वाला संरक्षण का दावा 
नहीं कर सकता । “रखने” का अर्थ है, सम्पत्ति को अपने पास रखना तथा उसके लाभ 
का फल उठाना जो उसके स्वामित्व से सामान्यतः: उपलब्ध हों । “बेचने” से तात्पये 
है, सम्पत्ति को बेच डालना अन्यथा नामांकित कर देना | इस घारा का तात्पयं ऐसी 
सम्पत्ति से है जिसे प्राप्त किया जा सके, कब्जे में लिया जा सके तथा बेचा जा सके 
अर्थात भवन, भूमि सिक्‍योरिटियाँ, व्यापार-संस्थानों के शेयर, फ़र्नीचर, मशीनरी तथा 
संयंत्र इत्यादि | 
यह अधिकार भी प्रतिबन्धों से मुक्त नहीं है। घारा 9 के अनुच्छेद (5) में वर्णित 
है कि सामान्य जनता के हित में या किसी जन-जाति के हितों की रक्षा के लिए युविति- 
संगत प्रतिवन्‍्ध लगाए जा सकते हैं। धाराओं 3], 3] क, 3] ख, और 3 ग में 
सम्पत्ति के अधिकार, उस पर प्रतिबन्ध, तथा नागरिकों की सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने 
या किसी नागरिक को उसकी सम्पत्ति से वश्चित करने इत्यादि के सम्बन्ध में और 
प्रावधान किये गए हैं, जिनका वर्णन झांगे किया जा रहा है । के० के० कोचुनी (7.९. 
००४०४) बनास सद्रास राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 
यद्यपि घारा 9 () (च) के आघीन सम्पत्ति के अधिकार पर सामान्य जनता के हित में 
प्रतिबन्ध लगता है, यह आवश्यक नहीं कि उस प्रतिबन्ध से देश की सारी जनता को लाभ 
पहुँचे । प्रतिवन्‍्ध, जनता के एकवर्ग, या व्यक्तियों के किसी विशेष समुदाय या वर्ग के हिंत 
में भी लगाए जा सकते हैं, जैसेकि कामगार, किसान या पट्ट दार। शाम दासनी बनाम 
भारत सरकार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धारा 9 () (च) 
द्वारा नागरिकों की राज्य की कारेंवाई से रक्षा होती है । किसी एकल व्यक्ति या 
व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार का अतिक्रमण इस धारा के परिक्षेत्र में नहीं आता | यह 
भी कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों में, जिस विधि द्वारा कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति 
से वब्म्चित होता हो, “तर्कसंगत प्रतिबन्च” कहला सकता है ॥* 
कोई भी पेशा करने था कोई भी वाणिज्य व्यापार अथवा काम करने की 

स्वतन्त्रता (साल्टवठ00 (0 एाबलीए8 काए छा0ंठिकंता तर ६0 दया 07 


असर्वोच्च स्यायालय ने निर्णय दिया कि वैकिंग कम्पनीज़ (अधिग्रहण तथा संस्थानी हस्तांतरण) अ्रधि- 
नियम, 969 “अवैध तथा असंवेधाविक” है क्योंकि उससे अन्य बातों के साथ-साथ धारा 9 () 
(व) की भ्रवहेलना होती है । 
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घाए. ठ०टएएकपंणा, धत० 0 080श८5४)--संविधान में भारत के नागरिकों 
को कोई भी आजीविका चलाने अववा कोई भी काम, वाणिज्य या व्यापार 
करने की स्वनन्ध्ता प्रदान की गई है। किन्तु उसमें राज्य को सामान्य जनता 
छे हित में इस अधिकार पर युक्तिसंगत प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार से वंचित नहीं 
दिया गया है । दाज्य इस सम्बन्ध में भी विधि बना सकता है--0) कोई पेशा करने 
ब्यवा क्षाजीविका चलाने के लिए कोई वाणिज्य या व्यापार करने के लिए व्याव- 
सायिक या तकनीकी योग्यता व अर्हता, अथवा (0) राज्य या उसके स्वामित्व या 
नियन्त्रण जाधीन किसी नियम द्वारा कोई वाणिज्य, व्यापार, उद्योग या सेवा चलाना 
जिसके लिए जनता को वही काम करने से पूर्णतः या अंशतः मनाही की जाये । 
मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, मलिक ने निर्णय दिया था, धयथोचित प्रतिबन्ध' का 
अर्थ पूर्ण रोक लगा देना भी हो सकता है । यदि लोक नीति, नेतिकता या सामान्य 
हित के लिए राज्य किसी वाणिज्य या व्यवस्ताय पर पूर्ण प्रतिवन्‍्ध लगाये तो वह वैध 
होगा । संविधान लागू किये जाने के वाद अनेक राज्यों के विधान मण्डलों तथा संसद 
द्वारा ऐसे अधिनियम बनाये गए जिनसे सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जीवन बीमा, 
व्यापार इत्यादि उद्योगों को सरकारी नियत्त्रण में सौंपा जा सके। 
इन अधिनियमों की वैधता को जब भी सर्वोच्च क्यायालय या उच्च न्यायालय में 
चुनौती दी गई तो न्यायपालिका का रवैया उन अधिनियमों को वैध एवं संवैधानिक 
ठहराने का रहा अर्थात न्यायपालिका राष्ट्रीयकरण का समर्थत करती रही है। किन्तु 
जब भी किसी अधिनियम में भेदनीति का प्रवर्तन पाया गया, न्यायालयों ने उसे असं- 
वैधानिक घोषित करने में भी संकोच नहीं किया। 95 से पूर्व राज्य के लिए 
किसी व्यापार में अपने एकाधिकार को “त्कंसंगत प्रतिवन्ध” सिद्ध करना अनिवार्य 
होता था किन्तु 95] में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा धाद्य 9 के छठे अनुच्छेद 
को पुनः रचा गया । उसके बाद राज्य के लिए उपर्युक्त औचित्य तिद्ध करना आव- 
श्यक नहीं रहा । उसके वाद से राज्य द्वारा किसी व्यवसाय पर पूर्ण या आंशिक 
एकाधिकार स्थापित कर लेने या किसी तागरिक से स्पर्धा करने के प्रति, घारा 9() 
(6) के प्रवर्तन में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । !956 में रामचनर बनाम उड़ीसा 
राज्य के बाद में सर्वोच्च स्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्य द्वारा एकाधिकार 
स्थापित करना समाज के अधिक हिंत में हो तो किसी भी आए 0 
राज्य के अधिकार से निम्न माना जायेगा। धारा 9 है अनुच्छेद (6) में संशोवन 
करके (95] के प्रथम संविधान संगोधन अधिनियम द्वारा) न्यायालयों को ऐसी विधि 
की तकंसंगतता की जाँच करते से प्रतिबाधित कर दिया गया, जिसके द्वारा हक 
को कोई व्यापार या व्यवसाय करने से वंचित करके उनका एकाविकार हल 
उसके या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम को हे सौंपा गया हो। अर पृ इस 
संशोधन से न्यायालयों का किसी व्यर्वित या व्यक्तियों के समूह द्वारा एकाविकार 


कोयला खानों, बंक, 
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स्थापित करने व अन्य व्यवितियों को उस व्यापार इत्यादि से वंचित करने के लिए 
लगाये गए प्रतिवन्ध की तर्कसंगतता की जाच्र करने का अधिकार समाप्त नहीं किया 
गया । ऐसी परिस्थिति में अर्थात जब किसी एक या अनेक व्यक्रितियों के लिए प्रति- 
वन्ध लगा कर अन्य व्यक्तियों को बंचित किया गया हो तो उसकी तऊ॑संगतता की 
जाँच उत्त व्यापार या व्यवसाय से सम्बन्धित परिस्थितियों के संदर्भ में की जायेगी। 
उदाहरणतया, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हूँ जिनकी अनुमति प्रत्येक नागरिक को नहीं 
दी जा सकती क्योंकि उनका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सभी व्यक्तियों 
को मदिरा का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यदि राज्य कति- 
पय विशिष्ट नागरिकों के हित में एकाधिकार स्थापित करे तो उसे अन्य व्यक्तियों 
के श्रधिकार पर अतकंसंगत प्रतिवन्ध नहीं माना जा सकता । यदि निरापद वस्तुओं 
के व्यापार के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों का एकाघिकार स्थापित किया जाये (ज॑सेकि 
फल, कपड़े, पुस्तकें, सब्जियाँ इत्यादि) तो उनके विक्रय पर लगाई गई पाबन्दी के प्रति 
आपत्ति उठाई जा सकती है और कछ व्यवितयों के हित में एकाधिकार स्थापित करने 
की तकंसंगतता की जाँच की जा सकती है। 


अपराधों के कारण दोषी ठहराये जाने के सम्बन्ध में संरक्षण (ः06९णांणा 

ग्र ९४०९९ ० ए०ार्न॑क्नाणा ल्‍0 0# 07०६४) 

संविधान की धारा 20 में अपराधों के कारण दोषी ठहराये जाने के सम्बन्ध में 
संरक्षण का वर्णन किया गया है । उसके निम्नलिखित प्रावधान हैं; - 

(।) किसी भी व्यक्ति की प्रचलित विधि के उल्लंघन (जिसे अपराध बताया गया 
हो) के अतिरिक्त किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जायेगा, और न ही उसे 
अपराध करने के समय प्रचलित विधि के अन्तर्गत निर्धारित दण्ड से अधिक दण्ड दिया 
जायेगा। 

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोग लगा 
कर दण्डित नहीं किया जायेगा। 

(3) जिस व्यक्ति पर किसी अपराध का दोष लगाया गया हो उसे स्वयं अपने ही 
विरुद्ध साक्षी होने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा। 

इस घारा के प्रावधानों की व्याख्या तथा विश्लेषण बाद में न्यायालयों द्वारा किया 
गया। पहले अनुच्छेद का यह अथ लगाया गया कि भारत में विधायिका कार्योत्तर 
(00४ /8००) देण्ड विधान नहीं कर सकती अर्थात किसी कृत्य को प्रथम बार दण्ड- 
नीय घोषित करके उसे पवपिक्षी (7९070576८४०४) प्रवतेन प्रदान नहीं कर सकती । 
दूसरे, किसी अपराध के लिए उसके किये जाने के समय जो दण्ड निर्धारित था, उससे 
अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता । तीसरे, इस अनुच्छेद में, कार्योत्तर विधान द्वारा 
दोषी ठहराने एवं दण्ड देने की मनाही थी, अभियोग चलाने की नहीं । इसके अति- 
रिक्त केवल न्यायिक दण्ड की मनाही थी, राज्य द्वारा अन्य प्रकार के दण्ड देगे या 
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बयोग्यता प्रण्स्त करने के प्रत्ति नहीं। प्रद्माद बनाम बम्बई राज्य तथा रसेशचर्दर 
घनाम वम्बई राज्य के यादों में वम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि “दोपी 
ठहराया गया कौर * क्पराय" घब्दों से तालमये है कि घारा 20 का अनुच्छेद () 
“निवारक वेद़रदन्री” था “निप्कासन बादेश” के प्रति प्रवर्तित नहीं होता । 

धारा 20 के दूसरे अनुक्तद्त का बह तात्पयं बिकाला गया कि किसी व्यक्ति पर 
एक अपराध छे लिए अभिवोग चलाने व दण्ड देने के दोनों कार्य किये जा चुके हों 
तो उस पर पुनः अभियोग नहीं चलाया जा सकता, किन्तु यदि केवल अभियोग 
चत्नाया गया हो घोर दण्य न दिया गया हो तो पुनः अभियोग चला कर दण्ड दिया 
जा सकता है । दूसरे बभियोग में भी वह दोप होना चाहिए, जो प्रथम वार अभि- 
योच का विपय तत्त्व था। इसके अतिरिक्त “अभियोग चलाने” व “दण्ड देने का 
या न्यायिक अधिकरण में होती चाहिए । 
प्रशस्तियाँ 





द 


यह तात्तव है कि कारंवाई किसी न्यायालय य 
'दण्ड' से नात्पर्य ह-- किसी न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड, ऐसी अन्य 
: इत्यादि नहीं जो किसी कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा की गई हों जो किसी विनियम के 


5] 


अन्तर्गत किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो। 
घारा 20 के सीसरे अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय ने यह तात्पर्य निकाला कि 
उससे प्राप्त होने वाले संरक्षण किसी न्यायालय में होते वाली दण्डनीय करा 
सम्बन्ध में हैं, दीवानी कार्रवाई के सम्बन्ध में नहीं । सर्वोच्च व्यायालय ने “ब्यात में 
का अर्थ यह बताया कि वह मिगमों पर भी लागू होता है। यद्यपि इस अपुच्चेः 4 
प्रावधान है कि किसी को, जब उस पर कोई अपराध लगाया जाये, स्वयं अपने विर्द्ध 
साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसका यह 
श्र्थ निर्धारित किया कि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक किसी जवरदस्ती, बल प्रयोग मा 
धमकी के बिना अपने द्वारा किया गया अपराध स्वीकार केंर सकता हैं, 5 के भि- 
तो बाद में मुकर भी सकता है । साक्षी का अर्थ केवल मौखिक ही नह ता 
लिखित साक्ष्य भी बताया गया । अनुच्छेद (3) के प्रावधाव तब तह हा आर्य गे 
जब तक किसी अभियुक्त को स्वयं अपने आप को दोषी ठहराने के लिए 
किया गया हो । 
जीवन और वैयक्तिक स्वतन्त्रता को संरक्षण, धारा 2 ] (ए?06०००7 60 74 6 
भारत एशइणादत 7/90॥9, 47006 2) है 
पित कार्य: 


धारा 2 में प्रावधान है कि “विधि द्वारा स्था जता से वड्चिंत नहीं किया 
रिक्त” किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यवितंगत स्वतः 


ने व्यक्तिगत 
जाना चाहिए । न्यायालयों ने इसका यह अर्थ लगाया कि कि लत 
स्वतन्त्रता का अधिकार विशुद्ध नहीं हैं तथा “वि धिद्वारा शिया वो सकता है। 
सरण द्वारा” किसी नागरिक को इन अधिकारों से ना मे तंग गया है रो 
विधि का अर्थ “एक निश्चित” एवं “राज्य द्वारा मिमित/' विधि 


विधि के अबुततार के अति- 
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प्राकृतिक न्याय के नियमों से उत्पन्त होने वाली विधि नहीं । गोपालन्‌ बनाम मद्रास 
राज्य के वाद में सर्वोच्च न्याय्रालय ने 950 में निर्णय दिया कि किसी व्यवित की 
स्वतन्त्रता छीनने से पूर्व “विधि द्वारा स्थापित कार्य-विधि” का अनुसरण अवश्य किया 
जाना चाहिए तथा उसका ऐसा उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए जिससे उस व्यक्ति 
को हानि पहुंचती हो । उसी वाद में न्यायालय ने यह भी निर्णय द्विया कि धारा 
2] में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वाधीनता' से तात्पर्य किसी व्यक्ति को कारागार में डालकर 
अथवा अन्यथा शारीरिक रूप से प्रतिवन्धित करना है । “विधि द्वारा स्थापित कार्य 
विधि” से यह तात्पय॑ निकाला गया कि संसद को कार्य विधि में परिवर्तन करने का 
अधिकार होता है और यदि ऐसा परिवर्तन किया जाये और जब भी किया जाये, 
परिवर्तित कार्य विधि ही विधि द्वारा स्थापित कार्य-विधि हो जाती है। संसद द्वारा 
पुन: स्थापित कार्य विधि की त्क॑संगतता के प्रश्न की जाँच न्यायालय द्वारा नहीं की जा 
सकती । सकवूल हुसैन बनाम बस्वई राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 
दिया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने पदेन कर्तव्य के पालन में (॥ 6 
050॥9786 ०0 |8 ०गी९४। 0706४) किसी व्यक्ति की वैयक्तिक स्वाधीनता छीनने 
का आदेश दिया जाये तो उसे यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह “विधि द्वारा 
स्थापित कार्य-विधि” का दृढ़ता एवं अनुशासनपूर्वक पालन कर रहा है । 


कुछ मामलों में वन्दी बनाये जाने व रोक रखे जाने से सं रक्षा, धारा 22 (20- 
६6९४० ब89॥5 7९४४ 060 [9607007 ॥79 (शांधां] (१8५९७, ७7706 22) 
धारा 22 में कुछ मामलों में वन्दी बनाये जाने तथा रोक रखे जाने के प्रति संरक्षा 

निर्धारित की गई है, तथा जब किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया गया हो तथा उसे साबे- 

जनिक रूप से मुकदमा चलाये बिना वन्दीगृह में रखा जाना हो तो उसके प्रति संरक्षा 
निर्धारित की गईं है। इस प्रकार धारा 2| द्वारा छोड़े गये कार्य को धारा 22 पूरा 
करती है। उसके निम्नलिखित प्रावधान हैं : 

(!) जिस व्यक्ति को बन्दी बनाया गया हो उसे यथाशीघ्र बन्दी बनाये जाने का 
कारण बताये विना वन्दी गृह में नहीं रखा जायेगा और न ही उसे अपनी इच्छानुसार 
वकील से परामर्श करने व अपना बचाव कराने के अधिकार से वंचित किया जायेगा । . 

(2) जिस व्यक्ति को बन्दी बना कर बन्दी गृह में रखा जाये, उसे, वनन्‍्दी बनाये 
जाने के स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक ले जाये जाने में जो समय लगे, उसके 
अतिरिक्त चौवीस घण्टे की श्रवधि के भीतर निकटतम दण्डाधिकारी ((४88४796) 
के सम्मुख अस्तुत किया जायेगा तथा किसी दण्डाबिकारी के प्राधिकार के बिना किसी 
व्यक्ति को इस से अधिक अवधि के लिए बन्‍्दीगृह में नहीं रखा जायेगा । 

(3) अनुच्छेद (।) व (2) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-- 

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो उस समय कोई अन्यदेशीय शत्रु हो, या 

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे किसी निवारक नज़रबन्दी । कानून के अन्तर्गत 
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बन्‍्दी बनाया गया हो । 

(4) निवारद नजरबन्दी सम्बन्धी किसी भी विधि द्वारा किसी व्यक्ति को तीन 
मास से क्धिक अवधि के लिए बन्दी रखने का प्रावधान नहीं किया जायेगा, किन्तु 
निम्न लिछित अपवाद विद्यमान हे -- 

(क) फिसी ऐसे व्यक्षिययों के सलाहकार मण्डल ने जो किसी उच्च न्यायालय के 
स्यायाघीम रह चुके हों अथवा तत्सम्बन्धी अहंता रखते हों, तीन मास की उपर्युक्त 
लवधि समाप्त होने से पूर्व सूचित किया हो कि उनके विचार में इस प्रकार रोक रखे 
जाने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, किन्तु इस उप-अनुच्छेद के किसी भी प्रावधान से 
बनुच्छेद (7) के उप-भनुच्छेद (ख) के आधीन संसद द्वारा बनाई गईं विधि द्वारा निर्घा- 
रित अधिकतम अवधि से अधिक के लिए बन्दीगृह में रखे जाने का प्राधिकार प्राप्त 
नहीं होता, या 

(बे) उस व्यक्ति को अनुच्छेद 7 के उप अनुच्छेद (क) व (ख) के भाधीन संसद 
द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधान के अनुसार वन्दी वनाया गया हो । 

(5) जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे आदेश के पालन में वन्‍्दी बनाया गया हो 
जिसमें निवारक्र नजरखवन्दी की व्यवस्था विद्यमान हो तो आदेश देने वाला प्राधिकारी 
यथाभीत्र उस व्यक्ति को वह आदेश देने का आधार बतायेगा तथा आदेश के प्रति 
विरोब-प्रदर्शन करने का शी घ्रतम अवसर प्रदान करेगा । 

(6) अनुच्छेद (5) के किसी भी प्रावधान से उपर्युक्त आदेश देने वाले अधिकारी 
को ऐसे तथ्यों का वर्णन करने के लिए वाध्य नहीं होना पड़ेगा, जिन्हें बताना उस 
प्राधिकारी के विचार में लोक हित के विरुद्ध होगा । 

(7) संसद, विधि द्वारा निम्नलिखित निर्धारित कर सकती है-- 

(क) ऐसी परिस्थितियाँ तथा मामलों की श्रेणियाँ जिनमें किसी व्यक्ति को तीन 
मास से अधिक अवधि के लिए, किसी निवारक नज़रवन्दी कानून के अन्तर्गत अनुच्छेद 
(4) (क) के प्रावधानानुसार सलाहकार मण्डल की सलाह लिए विना रोक रखा जा 
सके; 

(ख) अधिकतम अब 
यां मामलों में किसी निवारक नज़रवस 


सकता हो, तथा हे 

(ग) अनुच्छेद (4) (क) के आधीन की जाने वाली जाँचों में सलाहकार मण्डल द्वारा 
अनुकरण की जाने वाली कार्य-विधि । है 

इस प्रकार वन्दी बना कर रोके रखे जाने के सम्बन्ध में धारा 22 द्वारा तीन अधि- 
कारों की गारण्टी की गई है---उसके बन्दी बनाये जाने का कारण सूचित किये जाने 
का अधिकार ; अपनी पसन्द के वकील से परामर्श करने तथा बचाव करान का अधि- 
कार तथा वन्दी बनाए जाने के चौवीस घंटों के भीतर दण्डाबिकारी के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जावे का अधिकार । किन्तु ये अधिकार किसी विदेशी झनत्रु को नहीं दिये 


घधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी भी श्रेणी के मामले 
दी कानून के अन्तर्गत बन्दीयृह में रखा जा 
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जाते तथा निवारक नज़रवन्दी कानून के अन्तर्गत बन्‍्दी बनाये गए व्यवित के प्रति भी 
लागू नहीं होते । अनुच्छेद () व (2) की न्यायालयों द्वारा समय-समय पर विचारार्थ 
प्रस्तुत किये गए मामलों में और अधिक व्याख्या की गई है । "आधार बताये जाने के 
अधिकार” का यह अथे वताया गया कि बन्दी बनाने वाले प्राधिकार द्वारा बन्दी को 
उसके अपराध का पूरा विवरण वताना आवश्यक नहीं है, किन्तु बन्दी बनाये गये व्यक्ति 
को इतने पर्याप्त विवरण अवश्य बताये जाने चाहिए कि बह यह समभ सके कि उसे 
क्यों पकड़ा गया है तथा अपनी जमानत के लिए प्रार्थनापन्न दे सके या उच्च न्यायालय 
में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत कर सके । गिरफ़्तारी का आधार बताया जाने 
पर बन्दी अपने अभियोग की सुनवाई के लिए समय पर अपना बचाव भी तैयार कर 
सकेगा । 

“वकील से परामर्श करने के श्रधिकार” से यह तात्पर्य लगाया जाता है कि बन्दी 
को अपनी गिरफ्तारी के क्षण से ही अपनी पसन्द के वकील से परामर्श करने का अधि- 
कार होगा, तथा “वह अपने वकील से इस प्रकार परामर्श करने का अधिकारी होगा 
कि पुलिस न सुन सके, चाहे यह सव उसे पुलिस की उपस्थिति में ही करना पड़े ।” 
“वकील द्वारा बचाव कराने के अधिकार” से यह तात्पयं है कि वन्दी को राज्य द्वारा 
वकील प्रदान नहीं किया जायेगा पर वकील करने का केवल अवसर प्रदान किया 
जायेगा । 

“निकटतम दण्डाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के अधिकार” से तात्पर्य “ऐसे 
दण्डाधिकारी” के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना है “जो न्यायिक रूप में कार्य कर रहा 
हो ।” यदि किसी वन्दी को यात्रा के समय के अतिरिक्त 24 घण्टे के भीतर दण्डा- 
घिकारी के सम्मुख प्रस्तुत न किया जाये तो वह तुरन्त छोड़ दिया जाने का अधिकारी 
होता है । “यथाशी क्र” से तात्पय हर मामले में “तकसंगत” समय के भीतर होता है । 
ल्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि हर मामले में किसी भी निश्चित अवधि को “तके- 
संगत” निर्धारित नहीं किया जा सकता । 


निवारक नज्रबन्दी श्रधिनियम, 950 
(07श#शाएए6 9शशाधव0ा 8८, 4950) 


घारा 22 के अनुच्छेद (4) (5) और (6) में निवारक नज़रबन्दी सम्बन्धी वर्णन हैं। 
निवारक नज़रवन्दी से क्‍या तात्पय है ? दुर्गादास वसु ने अपनी पुस्तक &#07थ' 
टशागयप्रांगा रा आवों८ में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है : “निवारक नज़र- 
बन्‍्दी का अर्थ किसी व्यक्ति को बिता सुनवाई के ऐसी परिस्थितियों में वच्दी करना 
है जब प्राधिकारी के अधिकार में जो साक्ष्य है वह वन्दी के विरुद्ध वैव दोषारोपण 
करने या विधिक रूप से सिद्ध करके उसे दण्डित कराने के लिए पर्याप्त न हो पर 
फिर भी उसे बन्दी गृह में रखने के लिए पर्याप्त हो | “दण्डात्मक नज़रबन्दी” का 
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उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके फृत्यों फे लिए दण्ड देना है पर “निवारक नज़रबन्दी” 
का उद्देश्य उसे ऐसा कोई फ़त्य करने से रोकना होता है जो प्रथम सूची के नवें इन्द- 
राज तथा तीसरी सूची के तीसरे इन्दराज में आता हो ।९ निवारक नज़रवन्दी का 
उहेश्य किसी व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट प्रकार के कृत्य करने से रोकता ही नहीं 
अपितु उसे एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति से रोकना भी होता है। कोई अपराध 
सिद्ध नहीं किया जाता जौर न ही कोई दोप लगाया जाता है। नज़रवन्दी 
का औचित्य केवल संदेह होता है, जिसे तकंसंगत सम्भवता भी कह सकते हैं, दण्डनीय 
अभिग्स्ति या दोप सिद्धि नहीं, जो केवल वैध साक्ष्य द्वारा ही की जा सकती है। 
बसु ने आगे कहा है कि “संविधान की धारा 2] के कारण कार्यकारी प्राधिकारी 
द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी की निवारक नज़रबन्दी का आदेश नहीं दिया 
जा सकता । साथ ही, वह आदेझ्य विधि में निर्दिष्ट कार्ये-विधि के अनुसार होना भी 
बनिवाये है । विधि भी बैव होनी चाहिए, अर्थात वह उसे बनाने वाली विधायिका की 
विधायक क्षमता के भीतर हो ।” बसु ने लिखा है कि “घारा 22 में स्वयं विधायिका 
के निवारक नज़स्वन्दी कानून अधिनियमित करने की क्षमता पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये 


हैं। ये प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं: 

(!) निवारक नज़रबन्दी सम्बन्धी कोई भी विधि, तीन मास की अवधि समाप्त 
होने से पूर्व सलाहकार मण्डल द्वारा यह परामर्श दिये गए विना कि उसके विचार में 
अधिक समय तक नज़रबन्द रखने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, तीन मास से 
अधिक की नज़रवन्दी का प्रावधान नहीं कर सकता (अनुच्छेद 4 क)। 

(2) यद्यपि संसद को विधि द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ तथा मामलों की ऐसी श्रेणियाँ 
निर्वारित करने का अधिकार है जिनमें किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक अवधि 
के लिए सलाहकार मण्डल की राय लिए विना नज़रवन्द किया जा सकता है तथा 
संसद किसी व्यवित की नज़रवन्दी की अधिकतम अ्रवधि निर्वारित कर सकती है, पर 
कार्यकारी प्राधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए नज़रवन्दी का प्राधिकार 
नहीं दे सकता । 

(3) कार्यकारी प्राधिकारी पर स्वैच्छिक कार्य-विधि का अनुसरण करने से अंकुश 
रखने के लिए सलाहकार मण्डल के अनुसरण के लिए कार्य-विधि संसद द्वारा निर्घारित 
की जानी चाहिए । 

(4) निवारक नज़रवन्दी अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए व्यक्ति को यथाशझ्षीत्र यह 
सूचना पाने का अधिकार होता है कि उसे किस आधार पर वन्दी वनाया गया है। 


गज 9 में प्रतिरक्षा, विदेशी सम्बन्धों, अथवा भारत की सुरक्षा से 
नज़रबन्दी का वर्णन है। विधायक सूची तृतीय के इन्दराज 3 में किसी 
अनिवार्य आपूर्ति एवं सेवाएँ बनाये 


विधायक सूची प्रथम के इन्दर 
सम्बन्धित कारणों से निवारक नज 
राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाये रखने अथवा जनता के लिए 
रखने सम्बन्धी कारणों से निवारक नज़रवन्दी का वर्णन है । 
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वनन्‍्द्रीवास की अवधि कितनी भी हो, उसे अपनी गिरफ्तारी के प्रति अभिवेदन करने 
का भी अधिकार होता है। 
सर्वोच्च च्यायालय द्वारा निणित अनेक मामलों में यह धारणा व्यकत्त की गई है कि 
त्यायालय “निवारक नज़रवन्दी” का प्राववान करने वाले अधिनियम की यह देखने 
के लिए जाँच कर सकता है कि वह उन परिस्थितियों अर्थात भारत की सुरक्षा, किसी 
राज्य की सुरक्षा, या लोक व्यवस्था के परिरक्षण इत्यादि के अनुरूप है अथवा नहीं। 
यदि कोई नज़रवन्दी आदेश गढ़ मंतव्य सहित अर्थात संविधान में वरणित कारणों के 
अतिरिक्त दिया गया हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है । 
संविधान के रचयिताओं ने “निवारक नज़रबन्दी” का प्रावधान इतप्तलिए किया कि 
राष्ट्र विरोवी एवं समाज विरोधी तत्त्वों पर निगरानी रखी जा सके ताकि देश की 
कठो र-लब्ध स्वाधीवता पर आँच न आने पाये। डा० अम्बेडकर ने 5 सितम्बर, 949 
को “निवारक नज़रबन्दी” के समर्थन में संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा 
कि ऐसे मामले हो सकते हैं, जब “सार्वजनिक व्यवस्था या देश की सुरक्षा व्यवस्था को 
नष्ट करने के प्रयत्व किये जाएँ,” और ऐसे व्यवितयों के उदाहरण सामने आ सकते हैं 
“जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत उतावले होते हैं तथा असंवैधानिक उपाय 
अपनाने लगते हैं ।” उन्होंने आगे कहा : “यदि हम सभी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए शुद्ध संवैधानिक तरीके अपनायें तो शायद स्थिति कुछ भिन्‍न होती और निवारक 
नज़॒रबन्दी की आवश्यकता ही न पड़ती ।” 950 में संसद ने हैदराबाद, पश्चिम बंगाल 
और मद्रास राज्यों में भारतीय साम्यवादियों की आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त 
करने के लिए निवारक नज़रबन्दी अधिनियम पारित किया | साम्यवादी दल के नेता 
ए० के० गोपालन ने, जिन्हें संविधान प्रवरतित होने से भी पहले सद्रास लोक व्यवस्था 
परिरक्षण अधिनियम, 947 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था तथा जिन्हें संविधान 
प्रवतित होने के बाद निवारक नज़रबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बन्दीगृह में ही रहने 
दिया गया, निवारक नज़रबन्दी अधिनियम की बैघता को चुनौती दी । उन्होंने बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की कि उनकी नज़रवन्दी संविधान की 
घाराओं 9, 2। और 22 के अन्तर्गत उनके मूल अधिकारों का हनन करती है | सर्वोच्च 
न्यायालय की 6 न्यायाधीज्ञों की विशेष संविधान पीठ ने निवारक नज़रवन्दी अधि- 
सियम की वैधता स्वीकार की पर उस अधिनियम की घारा 4 के निरस्त कर दिया। 
इस धारा में किसी व्यक्ति को बन्दी बनाये जाने का कारण बताने अथवा नज रखन्द 
व्यवित द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अभिवेदन के प्रकटीकरण की मनाही थी 
अन्य न्यायाधीशों ने निवारक नज़रवन्दी अधिनियम को संसद की विधायक क्षमता के 
संदर्भ में उचित ठहराया पर सुरूय न्यायाधीश कानिया (४79) तथा त्थायाधीश 
महाजन एवं मुखर्जी ने मत प्रकट किया कि “निवारक नज़ रबन्दी” विधि प्रजातन्त्रीय 
संविधानों के प्रतिकूल हैं तथा प्रजातस्त्रीय देशों में उतका कोई स्थान नहीं है । राम- 
कृष्ण भारद्वाज बनाम दिल्ली राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
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पातंजलि शास्त्री ने कहा: "“निवारक नजरबन्‍न्दी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर भीषण 
आाघात है तथा सत्ता के अनुचित उपयोग के प्रति संविधान में जो ऐसे क्षुद्र सुरक्षा के 
उपाय निर्धारित किये है, न्यायालय को उन्हें दृढ़तापूर्वक ध्यान में रखना व प्रवरतित 
कराना चाहिए ।/ 

वाद के वर्षों में सर्वोच्च स्यायालय नित्य ऐसे मामलों का निपटारा करता रहा जिनमें 
“निवारक नज़रवन्दी” की वैघता को चुनौती दी जाती थी और संसद न्यायालय द्वारा 
उठाई गई आपत्तियों के समाधान के लिए निवारक नज़रबन्दी अधिनियम में परिवर्तन 
करती रही | इस अधिनियम को लगभग बीस वर्षों तक पुन: स्थापित किया जाता रहा 
और इसे लगभग स्थायी प्रकार से रखा गया | विपक्षी दलों ने अनेक बार यह दोष 
लगाया है कि संघीय सरकार द्वारा निवारक नज़रबन्दी अधिनियम का उपयोग अपना 


राजनीतिक उल्लू सीधा करने तथा अपने आलोचकों को समाप्त करने के लिए किया 


जाता है। 


आन्तरिक सुरक्षा परिरक्षण अधिनियम, 97 (॥४शवए्रॉशराक्वा०९ ० पशध्याद्ष! 


5९०9 20०, 797) 
बंगला देश के संकट के कारण उत्पन्त होने वाली नियम-व्यवस्था की आध्तरिक सम- 


स्पाओं तथा नकसलवादियों एवं अन्य समाज-विरोधी तत्त्वों की गतिविधियों से निपटने 
के लिए संसद ने 97 में आस्तरिक सुरक्षा परिरक्षण अधिनियम पारित किया जिसे 
आन्तरिक सुरक्षा कानून (आंसुका अथवा 0(5,/8) भी कहते हैं । उसके वाद केन्द्र सरकार 
के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने देश भर में हज़ारों व्यक्तियों को इस अधिनियम के 
आधीन वन्दी वना लिया। परिचम बंगाल सरकार के एक कर्मचारी, झम्भूनाथ 
सरकार को ज़िला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से 29 जनवरी, 972 को पकड़ कर हुगली 
जेल में रखा गया था। उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रेषित करके 
आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 (क) की संविधानिक वैधता को चुनौती दी।* 
इस धारा में किसी भी व्यक्ति को, आपात्‌-स्थिति के प्रवर्तत की अवधि में पकड़ कर 
विना किसी सलाहकार मण्डल से परामर्श लिए 2। महीने तक रोक रखा जा सकता 
है । कार्यवाहक मुख्य व्यायाधीश जे० एम० शेलट के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों की एक 
विश्येष न्यायपीठ ने 9 अप्रैल, 973 को निर्णय दिया कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 
की घारा 7 (क) “बुरा कानून” (920 29) है क्योंकि यह संविधान की घारा 22 के 
अनुच्छेद 7 (क) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती । शम्भूनाथ सरकार 


सहित सावेजनिक व्यवस्था के भ्रत्ति आपत्तिजनक 
गया था पर पुलिस की अन्तिम सियोर्ट प्राप्त होने 
उसे आंतरिक सुरक्षा श्रधिनियम के आधीन पकड़ 


: “पहले सरकार को छ: श्रन्य सरकारी कर्मचारियों 
गतिविधियों के आरोप में पकड़ कर मुकदमा चलाया र 
पर उसे ज़िला मजिस्ट्रेंठ ने मुक्त कर दिया | फिए ड 
कर हुगली जेल में रखां गया था । 
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की रिट याचिका स्वीकार कर के उसे तुरन्त मुक्त करने का आदेश दिया गया। 
बाद में सरकार ने आं०्सु०अ० में से उस घारा को निकाल दिया जिसे न्यायालय ने 
असंवंधानिक बताया था, पर उसे एक अध्यादेश के रूप में पुन: लागू कर दिया । उस 
अध्यादेश की घारा 3] के निम्नलिखित प्रावधान थे : केन्द्र सरकार अथवा राज्य सर- 
कार---(क) जव किसी व्यवित (चाहे वह किसी अन्य देश का नागरिक हो) के सम्बन्ध 
में विश्वास करती हो कि उसे किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्य करने से रोकने के लिए 
जो (0) भारत की प्रतिरक्षा, अन्य देशों से भारत के सम्बन्धों, अथवा भारत की सुरक्षा 
के प्रति, या () राज्य की सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वनाए रखने के प्रति, या (॥7) 
जनता के लिए अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्रति-*हानिप्रद हों, 
यदि आवश्यक हो तो उस व्यक्ति को वन्‍्दी वनाकर रखने का आदेश दे सकती है। 
इस प्रावधान की आड़ में, राज्य सरकारों ने हज़ारों व्यक्तियों को पकड़ कर जेलों 
में बन्द कर दिया, जिनमें अनेक विपक्षी दलों के कार्यकर्ता थे । सितम्बर 974 
में जारी किए गए एक वध्यादेश द्वारा, तस्कर व्यापारियों, जमाखोरों तथा विदेशी 
मुद्रा का घोटाला करने वालों पर भी आं०्सु०अ० के प्रावधान लागू कर दिये गए। 
पश्चिम बंगाल के दो नज़रबन्दों ने आं०सु०अ० की वैधता को पुत्र: चुनौती दी । उच्च- 
तम स्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने मुख्य न्यायाधीश अजित नाथ रे 
के नेतृत्व में आं० सु० अ० को उचित ठहराते हुए रिट याचिकाएँ रह कर दी । किल्तु 
बाद में भी जब राज्य सरकारों ने सेकड़ों तस्कर व्यापारियों एवं जमाखोरों को पकड़ा 
तो उनमें से कुछ ने अपनी नज़रबन्दी को चुनौती दी और वन्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण याचिकाएँ प्रेषित कीं । उच्चतम न्यायालय तथा बम्बई, इलाहाबाद, हैदराबाद, 
बंगलौर, अहमदाबाद, और दिल्‍ली के उच्च न्यायालयों ने कुछ को मुक्त करने तथा शेष 
को वन्दी बनाये रखने के आदेश दिये । मुख्यतः: तीन प्रकार के मामलों में मुक्ति के 
आदेश दिए गए। प्रथम वह जिनमें बन्दीकरण आदेश में वर्णित आरोप “सारहीन” थे तथा 
उनका संदिग्ध व्यक्ति की वर्तमान गतिविधियों से “निकट सम्बन्ध नहीं” था । दूसरे, 
जब नज़रबन्द करने वाले अधिकारियों ने आरोपों की सूची तैयार करने में लापरवाही 
की, अर्थात तथाकथित अपराध का विवरण मौजूद नहीं था और आदेश “निरथेक” 
सिद्ध हुआ । तीसरे, जब नज़रबन्दी का आदेश देने वाले अधिकारी ने, जो सामान्यतः 
ज़िला मजिस्ट्रंट होता था, अपने सम्मुख प्रस्तुत किये गए मामले पर “स्वयं विचार 
किए बिना” या “यन्त्रवत” नज़रबन्दी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 
एक बार उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आं०्सु०अ०» के अन्तर्गत दिया गया 

नजरवन्दी आदेश यदि संविधान की धारा 22 के अनुसार लोक व्यवस्था के परिरक्षण 
की वजाय नियम एवं व्यवस्था के परिरक्षण के लिए दिया गया हो तो वह बंध नहीं 
होगा । एक अन्य मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि ज़िला मजिस्ट्रेट दारा 
किए गये आदेश की पुष्टि करने से पूर्व राज्य सरकार ने नज़रबन्द व्यक्ति के प्रतिवेदंत 
प्र विचार न किया हो तो नज़ रवन्दी आदेश को अवैध माना जायेगा। एक अन्य 
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मामले में यह सावित होने पर कि नज़रवन्दी प्राधिकारी ने अपनी “आत्तमिक तसल्ली” 
किये घिना आउेश दिया था, तजरबन्दी को अवैध माना गया | एक नज रबन्द व्यकवित 
ने शिकायत की और उच्चतम न्यायात्य में यह सिद्ध कर दिया कि उसे जो नजरवन्दी 
के आधार बताये गए थे वे ऐसी भाषा में थे जिसे वह समभता नहीं था, अतः वह अपनी 
नतसवन्दी के विरुद्ध जोरदार प्रतिवेदन नहीं कर सका | उसे भी उच्चतम न्यायालय 
हारा मुक्त कर दिया गया । पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के एक तज॒रवत्द व्यक्ति 
. की चन्दी प्रस्यक्षीकरण (॥00८05 ००909) याचिका स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय के चार न्यायाघीयों की एक न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि यदि नज॒रवन्द व्यवित ने 
कोई प्रतिवेदन किया हो तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करते से पूर्व उस प्रति- 
वेदन पर बिचार कर लेना आवश्यक है। राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेंढ के आदेश 
की पुष्टि करने के बाद उसके प्रतिवेदल पर विचार करके 'अस्वीकार किया था, 
आं, सु. व. के प्रावधान के अनुसार, पहले नहीं; अतः नज़रवन्दी अवैध मानी गयी। 
9 अग्रैल, |974 को पटना के जिला मजिस्ट्रंट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 
के सैक्रेद्ी और विहार छात्र संघर्ष समिति के विख्यात कार्यकर्ता रामबहादुर राय को 
लोक व्यवस्था के प्रति हानिकारक काये करने से रोकने के लिए' आं. यु. भ. के अधीन 
बन्‍्दी बनाया | वन्दीकरण आदेझ् में यह वर्णित था कि श्री राय बिहार के विद्यार्थियों 


द्वारा एक प्रस्ताव पास कराने में सहायक हुए थे जिसमें “गूजरात जैसा आन्दोलन 


करने का आह्वात किया गया था। इसका तातपय स॒न्‍ध के प्रशासत का कार्य ठप्प कराना 


तथा असेम्बली, सचिवालय, सन्त्रियों और अधिकारियों का घिराव करना था। अपने 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे जयप्रकाश नाराया के नेतृत्व में एक छात्र आन्दोलन 
चलाने के लिए एक समिति के सदेस्थ भी बन गए थे। श्री राय ने नज़रबन्दी आदेश 
को उच्चतम स्यायालय में चुनौतो दी। च्यायालय ते नज़रबन्दी आदेश की रह कर 
दिया और कहा कि उसमें जो नज़ रवस्दी के कारण बताये गए हैं, वे निरथंक हैं और 
उनसे लोक व्यवस्था को कोई हानि नहीं पहुँचती | च्यायालय ते अपना मत व्यक्त करते 
हुए कहा कि “आान्तिपूर्ण विरोध-प्रदशन और विपरीत विचार प्रकट करना की 
के शक्तिशाली हथियार हैं, तथा काबूनी ढंग से अपनी तकलीफ़ एवं की आ 
के लिए संगठन बनाना, संविधान की घारा 9 ६ [) क, ख, और ग के का न हे ग 
व्‌ अभिव्यक्ति, तथा हथियारों के विना श्ञास्तिपूर्वक एकत्रित होने का कब 
कार है ।” पटना के अधिकारियों ने अंग्रेज़ी भाषा के शब्द “आन्दोलन 2 र्क 
जो संकीर्ण व्याख्या की थी, न्यायालय ने उस परटिप्पणी करते के कहा ह स्त्रय भारत 
के स्वातंत्य संघर्ष ने देखा है, आन्दोलन अनिवार्यत: हिंसक नहीं होता । 

ध्झ्मरणीय है कि जो आन्दोलन जयप्रकाश नारायण के मल 2832 


॥ साभ्यवादी नेताप्रों ने जो प्रति-प्रान्दोलन चला रखा 8 है दम शि 
ग। 4 नवम्बर, 974 को पदना में झावोजित एक ईली में सरकार ने 
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]2 फरवरी, 975 को उच्चतम न्यायालय ने मगन गोप की मुक्ति का आदेश दिया 
जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने तस्कर व्यापार के लिए गिरफ्तार किया था। न्यायालय 
ने कहा कि तस्कर व्यापार का आं. सु. अ. से कोई सम्बन्ध नहीं है | तस्कर व्यापार तो 
अनिवार्य: गुप्त कृत्य होता है, जवकि लोक व्यवस्था का मुख्य शब्द ही लोक अथवा 
सार्वजनिक है | एक अन्य मामले में न्यायालय ने आं. सु. अ. की घारा 5 के अधीन 
“मानवतापूर्ण” कार्रवाई करने का परामर्श दिया और कहा कि “हम आशा करते हैं 
कि आं. सु. अ, की घारा [5 में जो मानवता सम्बन्धी आदेश दिए गये हैं, वे केवल 
कानन की कितावों में ही लिखे नहीं रह जायेंगे बरन्‌ सरकार उनका उपयोग ऐसे 
व्यक्तियों को शर्ने: शने: समाज में आत्मसात करा कर मानवता सिखाने में करेगी जो 
अन्य मानवों को लाल आँखें दिखाते हैं, उनसे घृणा करते हैं तथा उन्हें डराते-धम- 
काते हैं ।” 


सरकार द्वारा आं. सु. अ. के नज्रन्दियों का न्यायालय में जाने का 

अधिकार निलम्बित (00ए०ागगथा 87506708 ](5.6 ॥266ग॥5 रिहा 

+$0 ४०0०८ व6 ( 70०घ४ा9) 

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक नज़रबन्दियों की पूर्णतः तकनीकी 
प्राविधिक आधार पर रिहाई से तंग आ कर संघीय सरकार ने 6 नवम्बर 974 को 
एक कठोर कदम उठाकर तस्कर व्यापारियों एवं आं. सु. अ. में नज़रबन्द किये गए 
विदेशी मुद्रा के तस्करों को न्यायालय में जाने के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया | 
इसके लिए संविधान की धारा 359 के अनुसार एक राष्ट्रपति-आदेश निकाला गया। 
इस आदेश्ष द्वारा संविधान की धाराओं [4 व 2] तथा घारा 22 के अनुच्छेद 4, 5 ,6 
एवं 7 द्वारा प्रदत्त अधिकार संक्षिप्त कर दिए गये । तज़रबन्द व्यक्तियों की सभी याचि- 
काएँ, जो उस समय न्यायालय के विचाराधीन थीं, निलम्बित कर दी गईं तथा जिन 
व्यक्तियों को रिहा किया जा चुका था, उन्हें पुतः गिरफ़्तार करने के आदेश दिए 
गए ।ः 

उपर्युक्त आदेश लागू किये जाने के बाद भी दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने दो नज़्र- 

दों, दयाकिशन और हरबन्स लाल की रिहाई का आदेश दिया जिन्हें 2। नवम्बर 
974 को दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश से आं. सु. अ, के अन्तगंत गिरफ्तार 
किया गया था। सरकार की ओर से एक प्राथमिक आपत्ति उठाई गई कि राष्ट्रपति का 
आदेश जारी हो चुकने के कारण वरतंमान याचिकाएँ, जिनमें घाराओं 4, 2। व 22 





जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों को पीटा गया, भ्रपमानित किया गया तथा कुछ को श्रां, सु. श्र. के 
पत्तगंत गिरफ़्तार कर लिया गया | किन्तु [] नवम्बर को कांग्रेस और ]4 नवम्बर को साम्यवादी 
दल ने जो रैलियाँ आयोजित कीं, उन्हें प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान किये गए, जबकि साम्यवादी दल 
की रैली पूर्णतः शान्तिपूर्ण भी नहीं थी | 
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द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने की प्रार्थना की गई है, इस समय 
निर्णति नहीं की जा सकतीं । निर्णय न्यायमूर्ति एम०आर०ए० अन्सारी ने दिया । उन्होंने 
22 नवम्बर, [974 को उपर्युक्त तक को अस्वीक्ृत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के 
बादेश से उच्च न्थायालय का यह जाँच करने का अधिकार कु ठित नहीं हो जाता कि 
किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते समय आं. सु. अ. का तो उल्लंघन नहीं हुआ है 
और किसी व्यक्ति को इस आधार पर बचन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रेषित करने के अधि- 
कारसे वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नज़रबन्दी का आदेश बदनीयती से अथवा 
अधिकारों (सत्ता) के मिथ्या उपयोग द्वारा दिया गया था । न्यायाधीश ने कहा कि किसी 
व्यक्ति की गैर-कानूनी गिरफ्तारी को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कानूनी नहीं बनाया 
जा सकता, तथा नज़रवन्दी के आदेश की वैघता की “जाँच की जा सकती है ।””? 
आं. सु, अ. अध्यादेश की भ्रवधि दिसम्बर 974 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होती 
थी । अत: 9 दिसम्बर को उसके स्थान पर एक नया विधान “विदेशी मुद्रा परिरक्षण 
तथा तस्कर व्यापार निवारक अधिनियम लागू किया गया। जिन व्यक्तियों को 
आं.सु.भ. के अन्तर्गत तस्कर व्यापार अथवा विदेशी मुद्रा विनियमों के आधीन गिरफ्तार 
किया गया था और जिन्हें लए विधान के आधीन भी हिरासत में रखना था, उनकी 
नज़रवन्दी को वैध ठहराने के लिए राष्ट्रपति ते 25 दिसम्बर को पुनः आदेश जारी 
किया ताकि वे न्यायालयों की शरण न लेने पायें । नया आदेश आपात स्थिति की 
समाप्ति तक अथवा छ: महीने तक, जो भी अवधि पहले पूरी हो, क्रियान्वित होना 
था | इस आदेश द्वारा घारा 4, 2। तथा घारा 22 के अनुच्छेद 4, 5, 6 और 7 के 
अन्तगेत स्यायालयों के विचाराधीन सभी मूल अधिकारों को लागू करते सम्बन्धी मामले 
निलम्बित कर दिये गए । किन्तु इस आदेश के पुत्र: जारी किए जाने से उस कक में 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो एक मास पूर्व दयाकिशन और हरबंसलाल की याचि- 
काओं की सुनवाई के समय दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने अपनाईं थी । अपितु हल 
उच्चतम न्यायालय हारा 27 जनवरी, 975 को पत्ता जादव के मामले में रिहाई का 


री, 974 को आं. सु. अ. के 
पृष्ट कर दी गई, जिसे 2 फरवररों, ५ 
203 कक उच्चतम न्यायालय के तीन जजों के न्‍्यायासन ने 


गिरफ्तार किया गया था। 
जग दिया कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी ने हक यु के हे 
ताँवे के तार चराने का दोष लगाया गया था, उसके अपराध नम (3 30873 
बताये थे, जिससे संविधान की घारा 2265) के आदेशात्मक कक 3 की 8 
है । उसी दिन उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक 2 38225 
बंगाल के दीनाजपुर जिले के तुलशी रवीदास की वन्दी के आय आल 408 
वाई के समय कहा कि सरकार को उच अधिकारियों के प्र 


लए देखो 2/72 प्राधर््ंपरहाधा! 777९5, 23 नवम्बर, 974, 


#निर्णय के विस्तृत भ्रध्ययव के 
पृष्ठ 5. 
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चाहिए, जिनके द्वारा नजरबन्दी आदेश तैयार करने में की गई लापरवाही के कारण 
न्यायालय को "खतरनाक अपराधियों की भी रिहाई के आदेश देने पर विवद् होना 
पड़ता है। 
केन्द्र सरकार को उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टीका-टिप्पणी बहुत बुरी लगी 
और उसने आं. सु. अ. में ओर अधिक परिवर्तन करने का विचार किया, पर विपक्षी 
दलों ने इसका कड़ा विरोध किया । लोक सभा के अध्यक्ष (59८४८८) ने सरकार को 
इस उद्देश्य से विधेयक न लाने की सलाह दी जो मान ली गई और मई [975 में यह 
विचार छोड़ दिया गया । 26 जून को राष्ट्रपति ने देश भर में आपात्‌-स्थिति की घोषणा 
कर दी । उप्तके तीन दिन बाद राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जो आं, सु. अ. 
में परिवर्तत करने के लिए रचा गया था | मूल अधिनियम में यह प्राववान था कि 
किसी व्यक्तित को जिन कारणों से नज़ रवन्द किया गया हो वे उसे नज़रवन्दी के कुछ ही 
दिन के भीतर वता दिये जाने चाहिए, पर अध्यादेश द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर 
दिया गया । अब नज़ रबन्द करने वाले अधिकारी द्वारा केवल यह घोषित करना अनि- 
वारय रह गया कि आपात्-स्थिति से निपटने के लिए अमुक व्यक्ति को नज़रवन्द करना 
आवश्यक है तथा नज़रबन्दी आदेश की एक प्रति नज़रबन्द व्यक्ति को देना आवश्यक 
करार दिया गया । 
जब उपर्युक्त घोषणा किसी राज्य सरकार से कम प्राधिकारी द्वारा दी गईं हो तो 
घोषणा के 5 दिन के भीतर उस पर राज्य सरकार द्वारा पुनविचार किया जाना आव- 
इयक था और यदि इस प्रकार पुनविचार के बाद राज्य सरकार द्वारा उस की पुष्टि न 
कर दी जाये तो वह घोषणा प्रभावरहित हो जाती थी । इस प्रइन पर कि उस व्यवित 
की नज़रबन्दी जारी रहेगी अथवा नहीं, तत्सम्बन्धी सरकार द्वारा नज़रबन्दी की तिथि 
से चार महीने के भीतर पुनविचार किया जाना था, तथा उसके बाद उस पर अधिक- 
तम चार महीने के अच्तराल के वाद पुनविचार करता आवश्यक करार दिया गया । 
इस प्रकार पुनविचार करने, अथवा अवलोकन या पनविलोकन करने में, सम्बन्धित 
अधिकारी या सरकार, यदि अन्याय करना लोक हित के प्रतिकूल समझे, तो अपने पास 
उपलब्ध सूचना तथा अन्य सामग्री के आधार पर, उस व्यक्ति को तथ्यों का ब्यौरा दिये 
बिना तथा प्रतिवेदन करते का अवसर दिए बिना, कार्य कर सकता (सकती) है । इस 
अध्यादेश द्वारा मूल अधिनियम (आं. सु. अ.) में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया 
जिसके द्वारा संशोधित प्रावधान आपात्‌-स्थिति के कार्य काल में, पर अधिकतम 2 
महीने की भ्रवधि तक प्रभावी रहने थे । 
अध्यादेश का एक अन्य प्रावधान यह था कि एक नज़रबन्दी आदेश की समाप्ति पर 
उसी व्यवित के प्रति दूसरा आदेश देने पर कोई रोक नहीं थी । जिस व्यक्ति को 
आं. सु. श्र. के अधीन नज़रवन्द किया गया हो, उसे' जमानत पर, जमानत मुचल्के पर 
अथवा अन्य प्रकार से रिहा नहीं किया जा सकता है। 
राष्ट्रपति ने ।6 जुलाई, 975 को आां. सु. आ, में दूसरी वार संशोधन करने के लिए 
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एक और बध्यादेथ जारी किया | पहले संशोधन अध्यादेश में यह निर्दिष्ट किया गया 
था कि “प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी नियमों के अधीन” नज़रबन्द व्यक्तियों को नेज़र- 
चन्दी के आ्रादेश के विरुद्ध कोई राहत उपलब्ध नहीं थी, तथा अधिकतम एक वर्ष की 
हल पक पा 23832 भी नहीं बताया जाना था। नये अध्यादेश 
पर नेज़रबन् धार पर राहत पाने के लिए न्यायालय में 
याचिका दे सकते हैं कि उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया, और न ही इस घारणा के 
जाधार पर कि उनकी नज़रबन्दी से "प्राकृतिक न्याय के नियमों,” अथवा “राष्ट्रीय” 
वा “सामान्य विधि” का उल्लंघन हुआ है । एक अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन यह था कि 
अपरादी भ्रक्रिया संहिता 973 की धारा 80 से 86 तक के प्रावधान, जो सम्पत्ति 
कुर्क करने के सम्बन्ध में थे, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होने योग्य घोषित कर दिए गए 
सिसके प्रति नज़रवन्दी आदेश ज़ारी किया गया पर जिसने स्वयं को अधिका रियों के हवाले 
नहीं किया हो, अथवा भाग गया हो, या छिप गया हो । ऐसी स्थिति में तत्सम्बन्धी 
सरकार, जहां वह व्यक्ति सामान्यतः रहता था, उस स्थान के क्षेत्राधिकारी प्रथम श्रेणी 
न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगरीय मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन करेगी, और अपराधी 
प्रक्रिया संहिता के उपर्युक्त प्रावधान लागू किए जायेंगे । तीसरा प्रावधान यह था कि 
जव किसी राज्य की सरकार या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नज्ञरबन्दी आदेश 
दिया जाये तो राज्य सरकार द्वारा, बीस दिन के भीतर, उस आदेश के सम्बन्ध में कैन्द्र 


सरकार को प्रतिवेदन भेजना अनिवायं था। 
ञां. सु. अ. की धारा 6 (क) में संशोधन करके विशेष मूल अधिनियम की घाराओं 


8 से 2 तक को प्रचलन-शुन्य कर दिया गया। 

इन धाराओं में ऋ्रमशः नज़रवन्दी आदेश का आधार बताने, सलाहकार भण्डल 
स्थापित करने, सलाहकार मण्डल से परामर्श करने, सलाहकार मण्डल की कार्य-विधि 
तथा सलाहकार मण्डल की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई सम्बन्धी प्रावधान थे। 

मूल आं. सू. अ. में तज् रवन्द किए गए व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि 
के लिए इन अधिकारों के प्रवर्तन से वंचित कर दिया गया । इस अध्यादेश की एक 
विचित्र विशेषता यह भी थी कि इस के अन्तर्गत विदेशियों को भी नज़रबन्द किया जा 
प्कता था और वे किसी भी प्राकृतिक क़ानूब या वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत वैय- 
क्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार की माँग नहीं कर सकते थे | 

केन्द्रीय गृह मन्त्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी ने उपरोवत दोनों अध्यादेशों के स्थान पर, 
23 जुलाई, 975 को एक नया विधेयक, आन्तरिक सुरक्षा परिरक्षण (द्वितीय संशो- 
तन) विधेयक, लोक सभा में प्रस्तुत किया । विधेयक के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विव- 
ण में बताया ग्रया था कि राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 975 को आपात्‌-स्थिति की 
गेषणा की जाने के फलस्वरूप, सरकार के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के हित में “जिसे 
आन्तरिक उपद्रवों से खतरा विद्यमान था, निवारक उपाय करने के लिए कुछ अधि- 
कार प्राप्त करने की आवश्यकता थी ॥ उन्होंने कहा कि देश में कुछ राजनीतिक दलों, 
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संगठनों एवं समाज-विरोघी तत्त्वों ने असाधारण स्थिति उत्पन्न कर दी थी, उनकी 
गतिविधियों के कारण लोक जीवन में हिसा पंठ गई थी । वे गर-संर्वंधानिक तरीकों 
से सत्ता हथियाने की फ़िक्र में थे । इस विधेयक को संसद ने |9 जुलाई को पारित कर 
दिया । इसके शीघ्र वाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई जौर वह देश का एक 
नया कानून वन गया | 


शोषण के विरुद्ध अधिकार, घारा 23 (राहा। #78५5 फॉगॉशांणा, 

&7006 23) 

भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व बेगार की कुप्रथा विद्यमान थी । इस पद्धति में कामगारों 
से बिना मजदूरी दिए भ्रथवा बहुत ही कम मजदूरी देकर वलातू काम कराया जाता था । 
वैसे तो यह प्रथा देश के सभी भागों में प्रचलित थी पर रजवाड़ों में, जहाँ सामन्तश्ाही 
का बोलवाला था, बेयार का रिवाज अधिक था | अनेक धर्म-स्थानों में देवदासी प्रथा 
विद्यमान थी (इस प्रथा के अनुसार स्त्रियों को देवताओं, मृतियों तथा धामिक संस्थानों 
को समपित कर दिया जाता था, और धर्म-गुरु उनसे अनैतिक कर्म कराते थे) | संविधान 
के रचयिताओं ने इन प्रथाओं को अमानुषिक मानकर संविधान की घारा 23 में निर्दिष्ट 
किया कि मानव पणन (#0गी० 9 ॥#णाक्षा ००785) और बेगार व बलात्‌ मज़दूरी 
कराने की अन्य प्रथाएँ अवैध हैं तथा इस प्रावधान का उल्लंघन विधि के अनुसार दण्ड- 
नीय अपराध होगा । वास्तव में, मानव पणन का अर्थ स्त्रियों और बच्चों का व्यापार 
था। यद्यपि इससे संविधान की धारा 29 द्वारा प्रदत्त वाणिज्य एवं व्यवसाय की गारंटी 
प्रभावित होती थी, तो भी इसे बन्द कर दिया गया । न्यायालयों ने व्यवस्था दी कि 
यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त मज़बूरी तथा अन्य उजरत के बदले स्वेच्छा से अतिरिक्त 
काम करने का श्रचुवन्ध स्वीकार करे तो उससे मूल अधिकार का हनन नहीं होगा । 
यह संबंधानिक गा रंटी एकल व्यक्तियों तथा संस्थाओं के प्रति थी। धारा 23 के अनुच्छेद 
(2) में निर्दिष्ट किया गया था कि राज्य सावंजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवाये सेवा 
ले सकता है, पर इस प्रकार अनिवार्य सेवा लेते समय राज्य केवल धर्म, वंश, जाति 
व.वर्ग इत्यादि के आधार पर कोई मतभेद नहीं कर सकता । सर्वोच्च न्यायालय ने : 


“सार्वजनिक उद्देश्य” से तात्पर्य, न केवल सैनिक या आरक्षी सेवा अपितु सामाजिक 
उद्देश्यों के लिए अन्य सेवाएँ भी बताया। 


फीवटरियों इत्यादि में बच्चों के नियोजन की मनाही, घारा 24 (०्रंछापंठए ... 
रण डिपण०ला। ए0 (॥[0क्‍था 7 8००7०६४ ७०,, 0-(0९० 24) 
बच्चों को असुरक्षापुर्ण एंवं अस्वच्छ काम की स्थितियों मे व्याप्त नाली ईयो:से 
बचाने के लिए संविधान की धारा 24 में निर्दिष्ट किया गया है कि 4 वर्ष से कम 
आयु के किसी भी बच्चे को किसी फैक्टरी, खान या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं 
लगाया जाना चाहिए। बच्चों व स्त्रियों के शोषण के प्रति संविधान में उपरोक्त मनाही 


मौछ्िक अधिकार 263 


किये जाने के वाद, यद्यपि संविधान प्रवरतित होते अब 25 वर्ष से अधिक समय बीत 
गया है, देश के विभिन्‍न भागों में यह शोपण प्रथा अब भी प्रचलित है । 


धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, धारा 25 (राह 00 कारटव०ा 07२०७॥४207, 

/7८]९८ 25) 

घारा 25 में अन्तविवेक औौर घर्मं की गारण्टी की गई है तथा निर्दिष्ट किया गया 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में आस्था रखने, घर्म पर आचरण करने तथा धर्म का 
प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए । यह स्वतन्त्रता देशी एवं विदेशी सभी नाग- 
रिकों को प्रदान की गई है। किन्तु निम्नलिखित आधार पर इस स्वतन्त्रता पर प्रति- 
वन्ध लगाया जा सकता है : 

0) सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता एवं स्वास्थ्य; 

(४) किसी ऐसी आशिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अ्रन्य सर्वजातीय गतिविधि 
को नियमित करने के छ्लिए जो घर्म कार्यों से सम्बन्धित हो; ठथा 

(॥) समाज कल्याण तथा सुघार या सार्वजनिक प्रकार के हिन्दू धर्म-स्थानों को 
सभी वर्ग एवं श्रेणियों के हिन्दुओं के लिए खोलना । 

इस प्रकार धर्म की स्वतन्त्रता सार्वजनिक शान्ति के उपबन्ध सहित होती है और 
सर्वोच्च न्यायालय ने इससे रामजी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह 
तात्परय बताया है कि एक धर्म के अनुयायी यदि वास्तविक इच्छापूर्वेक किसी अन्य धर्म 
के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहें तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा 
सकता ।“आस्था रखने, आचरण करने तथा प्रचार करने” से यह तात्पय लगाया जाता 
है कि किसी धर्म में श्रास्था रखने वाले व्यवित को उसके सिद्धान्तों पर केवल स्वयं 
अमल करने का ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों में भी उ् सिद्धान्तों का प्रचार करते 
का अधिकार होता है तथा वह अपनी श्रद्धा को निजी एवं सार्वजनिक अचेना हारा 
अभिव्यक्त कर सकता है। “समाज सुधार” से उन अन्धविश्वासों एवं रूढ़ियों में सुधार 
करने का तात्पर्य लगाया जाता है जिनसे देश की सामूहिक उन्नति में बाधा पड़ती हो । 

कृपाण घारण करना तथा साथ रखना सिक्‍्ख धर्म में श्रद्धा का अंग माना गया है। 
अनुच्छेद 2 (ख) में “हिन्दू' शब्द का अर्थ स्वयं संविधान में रे ही, सिख, जैन एवं वोद्ध 
घर्म के अनुयायी माना गया हैं तथा हिन्दू धर्म संस्थानों से तात्पर्य सिख, बौद्ध एवं 
जैन धर्म गया है । 
मा जो मो को एक मूल अधिकार मात्रा गया है क्योंकि 


हिन्दुओं के अतिरिक्त, जो देश की कुल आबादी के 85% के लगभग हैं, 3054 हे 
छोटे-छोटे पद महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक-मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी एवं सिख इत्यादि 
भी हैं और उनके धार्मिक संस्थानों एवं घर्म भावनाओं को संवंधानिक 40१४ देना 
अत्यन्त भ्रावश्यक माना गया है । संविधान सभा के छुछ सदस्यों न तक मा 2 
से स्वतन्त्रता के प्रावधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना (८००7८०एऑ रण ६९०एंकषांधा)) 
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(जो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है) नकारी जायेगी । ब्रिन्तु अनेक अन्य 
सदस्यों ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि घामिक स्वतन्त्रता और घम्म-निरपेक्षता 
कोई बिरोधो कितियाँ नहीं हैं। डॉ० अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि धर्म निरपेक्ष राज्य 
का यह अर्थ नहीं है कि जनता की घामिक भावनाओं की मिनती मे न लिया जाये 
वल्कि इससे केवल यह तात्पर्य है कि संसद को जनता पर कोई विद्येप धर्म थोपने 
का अधिकार नहीं होना चाहिए । 

इसी प्रकार, हरि विष्णु, कामथ ने कहा है कि धर्म-निरपेक्षता की संकल्पना का यह 
वर्थ नहीं है कि राज्य घर्म-विरोधी या घर्म-हीन हो जाये वरन्‌ इससे केवल यह तात्पर्य 
है कि भिल्‍्न-भिन्‍न पर्म-सम्प्रदायों के व्यक्तियों को अपने-अपने धर्म पर दृढ़ रहने तथा 
अन्य व्यक्तियों में उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता हो । 


धामिक संस्थानों के प्रवन्ध की स्वतन्त्रता, घारा 26 ([7९९८००॥ 0 [/्वा8/० 

रिशॉीट्टॉ०005 |5धप्रा075, #॥॥0० 25) * 

धर्म एवं अस्तविवेक की स्वतन्त्रता की कए सहवर्ती धर्म सम्बन्धी कार्यो की व्यवस्था 
करने की स्वतन्त्रता है । इस स्वतन्त्रता की संविधान की धारा 26 में गारंटी की गई 
है। उस धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक धर्म-सम्प्रदाय व उसके भाग को (क) 
धामिक एवं दान सम्बन्धी उद्देश्यों से संस्थान स्थापित एवं परिरक्षित करने, (ख) अपने 
धर्म सम्बन्धी कार्यो को व्यवस्था करने, (ग) चल व अचल सम्पत्ति रखने व प्राप्त करने, 
और (घ) इस सम्पत्ति पर विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होना चाहिए। 
इस स्वतन्त्रता पर केवल एक प्रतिवन्ध, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों 
के सम्बन्ध में अवश्य है। व्यवस्था अथवा प्रबन्ध की स्वतन्त्रता का अर्थ अपने-अपने 
घर्मं के विषय में यह निश्चित करने का अधिकार बताया गया है कि उसके पालन के 
लिए क्या-क्या संस्कार एवं श्रनुपालन अनिवाये हैं तथा उसकी आय एवं सम्पत्ति के 
उपयोग को किस प्रकार तथा किन उद्देश्यों के लिए प्रवत्तित किया जाना है। सम्पत्ति 
के प्रशासन के अधिकार से सम्पत्ति रखने, प्राप्त करने एवं बेचने के अधिकार का तात्पय॑ 
लगाया गया है। यह सब यथासमय विधायिका द्वारा पारित विधि के अनुसार किया 
जाना था। किन्तु विधायिका को ऐसी विधि पारित करने की क्षमता प्राप्त नहीं थी 
जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रशासन का अधिकार धर्म-सम्प्रदाय से छीन कर किसी अन्य 
अथवा धर्म-निरपेक्ष प्राधिकारी को सौंपा जा सकता हो । “राज्य द्वारा नियमन” से 
यह तात्पय था कि राज्य ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं 


| कर सकता, जो मुख्यतः धामिक 
प्रकार के हों । इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने रतिलाल बनाम बम्बई राज्य के वाद 
में निर्णय दिया था । 


किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करों की अदायगी से स्वतन्त्रता, 
घारा 27 (76८0०009 88 00 7457765[ ण ३5९८४ 07 770गर007 ता 879 
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एगात6णा रिलीशाता, /एी८ 27) 

घारा 27 में प्रावधान है कि जिस आय को किसी विशेष घर्म या घर्म-सम्प्रदाय की 
उन्नति या परिरक्षण सम्बन्धी खर्चो में व्यय किया जाना हो, उस पर कोई कर देने 
के लिये किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह घमं-निरपेक्ष की 
भादना के अनुरुपष है तदपि राज्य को घामिक संस्थानों के घमं निरपेक्ष प्रशासन के 
नियमन में ब्यव किये गए घन की आपूर्ति के लिये शुल्क लगाने का अधिकार है । 


कुछ शैक्षिक संस्थानों में धामिक प्रवचनों या धामिक पूजा में उपस्थित 
होने सम्बन्धी स्वतन्त्रता, धारा 28 (ए7९९१०गा 88 [0 #/(शातं7700९ 
रिटाशित्ए5 वाजाएटलाणा5 ठ विलाहांएपड शेणआफ वा ढल्यांबा। एतास्था0गन्] 
7750॥0४0०॥5) 
भारतीय प्रजातन्त्र की धर्म निरपेक्षता पर बल देने के लिए संविधान की धारा 
28 में निद्ििप्ट किया गया है कि पूर्णतः राज्य के खर्चे पर चलने वाले किसी भी शिक्षा 
संस्थान में कोई भी घामिक शिक्षा नहीं दी जाती चाहिए । किन्तु यह मनचाही ऐसे 
इैल्लिक संस्थानों पर लागू नहीं होती जो राज्य द्वारा प्रशासित हों, पर किसी ऐसे 
घमदि या निश्षेप स्थापित किये गये हों जिसमें यह वांछित हो कि ऐसे संस्थान में धर्म 
शिक्षा अवश्य दी जाये । घारा 28 के अनुच्छेद (3) में यह भी निदिष्ट किया गया है 
कि जो शिक्षा-संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त हों अथवा राज्य से आथिक सहायता 
प्राप्त करते हों उनमें पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति, और यदि वह 
अवयस्क हो तो उसके संरक्षकों की सहमति के बिना उस संस्थान में दी जाने वाली 
घामिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उस शिक्षा-संस्थान के भवन या उससे सम्बद्ध किसी 
अन्य भवन में की जा रही पूजा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता 
इस सन्दर्भ में केवल घार्मिक शिक्षा पर मनाही लागू होती है, किन्‍्हीं घामिक सिद्धान्तों 


से विघटित नैतिक शिक्षा पर नहीं । 


सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, धारा 29 (एणान था हवैप्रस्थांगान 
रंह8, #7॥0० 29) 
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 
निर्दिष्ट किया कि भारतीय प्रदेश या उसके 


को, जिनकी अपनी स्पष्ट भाषा, लिपि और सं ; 
होना चाहिए । इससे यह्‌ तात्पर्य है कि राज्य द्वारा किसी सांस्कृतिक अल्प सम्प्रदाग्र 


प्र उसकी संस्कृति से भिन्‍न संस्कृति नहीं थोपी जानी चाहिए । इस अनुच्छेद के 
प्रावधान का यह भी तात्पयं है कि राज्य का भारतीय नागरिकों की सांस्कृतिक अच- 


न्‍्यता की रक्षा सम्बन्धी कर्तव्य केवल देश के भीतर है । 
धारा 29 के अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट है कि किसी भी नागरिक को किसी राज्य 


संविधान के रचयिताओों ने घारा 29 में 
किसी भाग में बसने वाले नागरिकों 
स्कृति हो, उसके परिरक्षण का अधिकार 
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द्वारा परिरक्षित या सहायता प्राप्त झछिक्षा सरथान में केबल धर्म, बंश, जाति, भाषा 
या इनमें से किसी एक के कारण प्रविष्ट करने से इनकार नहीं किया जा सकता। 
अनुच्छेद () द्वारा “नागरिकों के वर्ग” को रक्षण प्राप्त होता है पर अनुच्छेद (») 
द्वारा एकल नागरिकों को रक्षण प्राप्त होता है। “केवल घधमं, वंश, जाति, भाषा 
या इनमें से किसी एक के कारण” से सर्वोच्च न्यायालय ने यह तात्पयं निकाला है कि 
शैक्षिक संस्थान इनके अतिरिक्त अन्य कारणों के आभाघार पर प्रतिवन्‍्ध लगा सकते हैं 
अर्थात आयु, शारीरिक उपयोगिता, तोड़-फोड़ करने वाले संस्थानों से पृथकत्व, तथा 
शैक्षिक अ्रहंता इत्यादि । इसके अतिरिक्त धारा 5 के अनुच्छेद (4) के अन्तर्गत राज्य 
को पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लिए न्यूततम 
स्थान आरक्षित करने का अधिकार है । लिंग” तथा “जन्म स्थान' शब्द घारा 5 के 
अनुच्छेद (]) में सम्मिलित थे, पर उन्हें घारा 29 में छोड़ दिया गया । इससे यह 
तात्पयँ है कि राज्य द्वारा पूर्णतः परिरक्षित अथवा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में 
इनके आधार पर प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है अर्थात राज्य किसी शिक्षा 
संस्थाव को केवल मनुष्यों या स्त्रियों के लिए परिरक्षण या सहायता दे सकता है। 
जोसेफ्‌ बनाम केरल राज्य के वाद में शिक्षा संस्थानों में किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवा- 
सियों के लिए स्थानों का आरक्षण उचित ठहराया गया । 
यह निश्चित करने के लिए कि जो शिक्षा संस्थान ऐग्लो-इण्डियन समुदाय द्वारा 
चलाये जाते हैं और राज्य से अनुदान अ्राप्त करते हैं, उन्हें पूर्णत: केवल उसी समुदाय 
के व्यक्तियों के लिए परिरक्षित न किया जाये, संविधान के रचयिताओं ने धारा 337 
के दूसरे परन्तुक में यह निर्दिष्ट किया कि ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय के हित के लिए 
स्थापित किसी भी शिक्षा संस्थान को, यदि उस संस्थान के बा्धिक प्रवेशों में से न्‍्यून- 
तम 40 प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय के अतिरिक्त अन्य समुदायों के लिए 
उपलब्ध नहीं किये जावेंगे, वो कोई आथिक सहायता राज्य द्वारा नहीं दी जायेगी । 


अल्पसंख्यकों का शिक्षा सस्थान स्थापित करने ब श्रशासित करने का 

अधिकार, घारा 30 (रशांह्वा। ० श॥ाणरा65 40 कब्र) रात 49" 

पल फतादांणा्व परधराप005, 87706 30) 

धारा 30 में श्रल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द के शैक्षिक संस्थान स्थापित एवं प्रशा- 
सित करने के ग्रधिकार की गारण्टी दी गई है | उस घारा के अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट 
है कि राज्य को शैक्षिक संस्थानों को अनुदान स्वीकृत करते समय किसी संस्थान के 
साथ इस आधार पर भेद-तीति का प्रवर्तत नहीं करता चाहिए कि वह धर्म या भाषा 
के कारण किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबन्धित है। 

“शैक्षिक संस्थान स्थापित व प्रशासित करने” के अधिकार से यह तात्पये है कि 
कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकता 
है | यद्यपि संविधान की घारा 343 में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया 


न्‍ 
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है, तथा घारा 35| में केन्द्र सरकार को हिन्दी भाषा की उन्नति एवं प्रसार के लिए 
निर्देश दिया गया है ताकि भारत की एक मिली-जुली संस्कृति विकसित हो, दो भी 
उसे उपयुक्त संस्‍््थानों पर थोपा नहीं जा सकता। यह अधिकार संविधान प्रवर्तित 
होने से पूर्व स्थापित किये गए संस्थानों के प्रति भी लागू होता है । इस धारा का लाभ 
प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थाव को यह सिद्ध करना होगा कि वह किसी 
घामिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है। 
अल्पसंस्यकों के इस अधिकार की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में पुष्टि 
की गईं है। 26 अप्रैल, 974 को ग्रुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम के मामले में 
इसकी पुनः पुष्टि की गई | अहमदाबाद सेण्ट ज़ेवियर कालिज सोसाइटी तथा अल्प- 
संख्यकों के अन्य शिक्षा संस्थाओं ने, जो ग्रुजरात विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 
आते थे, सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ प्रषित करके 949 के उपर्युकतत अधि- 
नियम के 973 में संशोधित रूप की संवैधानिक वेधता को चुनौती दी । न्यायालय ने 
व्यवस्था दी कि अधिनियम की विचाराधीन धाराएँ, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय से 
संबद्ध कालेजों के कतिपय व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारों को नियमित व प्रतिबंधित 
करने का प्रयत्न किया गया है, भाषायी एवं घामिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित व 
प्रशासित संस्थानों के प्रति लागू नहीं होतीं । 
क्या घारा 30 में प्रदल अधिकार निरपेक्ष है ? इस प्रइन का उत्तर सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय ने केरल शिक्षा विधेयक का अस्वेषण करते समय दिया है, जो राष्ट्रपति द्वारा 
परामझ्ञं के लिये भेजा गया था। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि वह अधिकार परिसीमा 
रहित नहीं है, तथा स्वयं अधिकार में ही अनेक परिसीमाएं निहित हैं। अद्यासन' 
करने के अधिकार का अर्थ 'कुशासन' करने का अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त, 
किसी अल्पसंख्यक संस्थान को मान्यता प्रदान करने से पूर्व, राज्य, अध्यापकों के ग्रुणों, 
स्वच्छता के स्तर एवं अनुशासन परिरक्षण इत्यादि अवेक विनियम निर्धारित कर 
सकता है । 
घारा 30 के अनुच्छेद (2) से सर्वोच्च न्यायालय ने यह तात्पर्य बताया कि कोई 
अल्पसंख्यक संस्थान संविधान की धारा 337 से बाहर राज्य की सहायता पाने के अधि- 
कार की माँग नहीं कर सकता, पर राज्य भी उसके उपर्युक्त सहायता पाने के अधि- 
कार पर ऐसी शर्ते नहीं लगा सकता जिनसे वह संस्थान घारा 30 में प्रदत्त अपने 
अधिकार से वंचित हो जाये । धारा 30 में प्रदत्त अधिकार वारा 29 के अनुच्छेद ([) 
में प्रदत्त अधिकार का संपूरक है क्योंकि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि 
एवं संस्कृति की केवल तभी रक्षा कर सकती है जब उसके निजी शिक्षा संस्थान हों । 
97 में जब केद्ीय सरकार ने संविधान की धारा 3! में प्रदत्त संपत्ति के अधि- 
कार में समूल परिवर्तत के उद्देश्य से पच्चीसवां संविधान संशोधन पास कराया तो 
धारा 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस संशोधन 
अधिनियम के एक परस्तुक में यह स्पष्ट किया गया कि “धारा 30 के अनुच्छेद () 
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में वणित किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एवं प्रशासित शिक्षा सस्थान की 
सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण सम्बन्धी कोई विधि निर्माण करते समय राज्य यह 
निश्चित करेगा कि उस विधि के अधीन अथवा द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये 
जो राशि निश्चित व निदिष्ट की जाये, वह उस अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकार को 
समाप्त था प्रतिवन्धित न करती हो । 


सम्पत्ति का श्रधिकार 
(रांशा। 00'?णुथ/ ४१) 


संविधान की घारा 3] में सम्पत्ति के अधिकार का वर्णन है। इस घारा के प्रथम अनु- 
च्छेद में निर्दिष्ट है कि “विधि के प्राधिकार” के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति 
से वंचित नहीं किया जायेगा । अनुच्छेद (2) में बताया गया है कि कोई भी चल या 
अचल सम्पत्ति, जिसमें किसी व्यापारिक या औद्योगिक संस्थान की स्वाभी किसी 
कम्पनी के हित भी सम्मिलित हैं, किसी भी विधि के अन्तर्ग त--जिसमें सम्पत्ति को 
कब्जे में लेने या उसका अधिग्रहण सम्बन्धी प्रावधान किये गए हों---तब तक कब्जे 
में ली या अधिगृहीत नहीं की जा सकती, जब तक उस विधि में कब्जे में ली गई या 
अधिगृहीत सम्पत्ति के मुआवजे की व्यवस्था न की गई हो और या तो मुआवजे की 
राशि निर्धारित की गई हो या वे सिद्धात्त निरूपित किये गए हों जिनके अनुसार मुआ- 
वजा निश्चित किया एवं दिया जाना होगा । उपयुक्त उद्देश्य के लिए किसी राज्य की 
विधायिका द्वारा बनायी गयी कोई विधि “प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि उसे राष्ट्र- 
पति के विचार के लिए आरक्षित किया जाने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त 
न हो गई हो (४ यदि संविधान आरम्भ होने के समय किसी राज्य की विधायिका में 
विचाराधीन कोई विधेयक, उस विधायिका द्वारा पारित किया जाने के बाद, राष्ट्रपति 
की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया हो तथा इस पर उनकी सहमति प्राप्त हो 
गई हो तो संविधान के प्रावधान कुछ भी हों, इस प्रकार स्वीक्षति प्राप्त किसी विधि 
को न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति का विषय नहीं बनाया जा सकता कि उससे 
अनुच्छेद (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। 
अनुच्छेद (5) में निर्दिष्ट है कि कोई वर्तमान विधि, जो संविधान प्रवर्तित होने 
से )8 सास पूर्द पारित की गयी हो, किसी भी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति 
का विषय नहीं वनायी जा सकती कि उससे अनुच्छेद (2) का उल्लंघन होता है, अर्थात्‌ 
इस आधार पर कि उस विधि में मुआवजा देने सम्बन्धी प्रावधान नहीं किया गया 
था| अनुच्छेद (5) में यह भी निदिष्ट किया गया कि अनुच्छेद (2) का कोई भी प्राव- 
घान किसी भी ऐसे विधि के प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा, जो राज्य द्वारा 
संविधान प्रर्वातत होने के बाद () कोई भी कर या प्रशस्ति (पैनेल्टी) लगाने के उद्देश्य 
से, अथवा (9) सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करने अथवा जीवन या सम्पत्ति को 
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खतरा रोकने, अथवा (गठो) किसी ऐसे करार के पालन के लिए जो भारत सरकार 
किसी विदेशी सरकार से ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में करे जिसे विधिवत निष्क्रान्त 
सम्पत्ति घोषित किया गया हो । 

प्रनुच्छेद (6) में निर्दिष्ट किया गया है कि संविधान प्रारम्भ होने से अधिकतम 
8 मास पूर्व पारित किये हुए राज्य की किसी भी विधि को संविधान आरम्भ होने 
के बाद तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति को, उनके द्वारा सत्यापन के लिए प्रेषित किया 
जाना चाहिए, ओर यदि राष्ट्रपति उसे सत्यापित कर दें तो उसे किसी भी व्यायालय 
में इस आधार पर विवाद का विपय नहीं बनाया जा सकता कि उससे अनुच्छेद (2) 
के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, विशेषतः इस आधार पर कि उसमें राज्य द्वारा 
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहीत सम्पत्ति के मुआवजे की अदायगी सम्बन्धी 
प्रावधान नहीं है। 


वारा 9 (!) (च) के अधीन सम्पत्ति के अधिकार तथा धारा 3। के अधीन 
सम्पत्ति के प्रति अधिकार में अन्तर [(>)8भगनांणा 7#फ९श उशांहगा 0 
ए709श॥ए णाठदश #&रांएढ 49 (9 थाव काहा। 40 ?'6ठक॒थाए प्रात 
#70]€ 3]] 
घारा 3] के अन्तगगंत सम्पत्ति के अधिकार की विवेचना करने से पहले इस धारा 
के अधीन सम्पत्ति के अधिकार तथा घारा 9 (।) (च) के अधीन सम्पत्ति के प्रति 
मधिकार स्पष्ट करना उचित होगा । यह अन्तर संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया 
है पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत कुछ मामलों में समझाया गया है । बस्बई 
राज्य बनाम भेण्जी मुजी (955) के वाद में न्यायाधीश ने कहा, “धारा 9 () (च) 
और धारा 3] के विपय भिन्‍न-भिन्‍न हैं तथा परिच्छेद भी भिन्‍त हैं। इनमें कुछ भी 
परस्परव्यापी नहीं है। धारा 9 (।) (च) को अनुच्छेद 5 के साथ पढ़ने से ऐसी संपत्ति 
की घारणा होती है जिसका उपभोग किया जा सकता हो तथा जिस पर अधिकार 
प्रवतित किये जा सकते हों क्योंकि अन्यथा अनुच्छेद (5) में प्रत्याशित तकसंगत 
प्रतिवन्ध को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता | यदि प्राप्त करने, रखने व वेचने के 
लिए कोई सम्पत्ति न हो तो उसे प्राप्त करने, परिरक्षित करने तथा बेचने सम्बन्धी 
कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाये जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद (5) में उन अधिकारों के प्रव- 
तंन पर तकसंगत प्रतिवन्ध लगाना श्रत्याशित है। इसलिए इस धारा में सम्पत्ति 


70ध्ारा 9 के अनुच्छेद(5) में निदिष्ट किया गया है कि सम्पत्ति श्राप्त करने, रखने व बेचने 
सम्बन्धी अधिकार से, जहाँ तक वह सामान्य जनता के हित में अथवा किसी अनुसूचित जन-जातियों 
के हित की रक्षा के हित में सम्पत्ति के अधिकार के प्रवर्तन पर युक्त संगत अतिवन्ध लगाता है अबवा 
राज्य को ऐसे प्रतिवन्ध लगाने से रोकता है, किसी श्रचलित विधि का परिचालन प्रभावित नहीं होना 


चाहिए । 
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विद्यमान होने की अभिघारणा है जिसके प्रति अधिकारों का उपयोग किया जा सके |” 
इसी प्रकार, द्वारकादास श्रीनिवास बनाम दि शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविग 
कम्पनी के वाद में (95]) वम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 9 
()(च) में भारतीय नागरिकों को जो सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने के अधि- 
कार की गारण्टी की गई है, वह केवल उन व्यक्तियों के प्रति प्रयुक्त किया जा सकता 
है जिनकी सम्पत्ति घारा 3] के अन्तर्गत ले न ली गई हो । यदि किसी नागरिक को 
धारा 3] के अधीन सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया हो, तो उसके द्वारा घारा 9 
के अधीन सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने का प्रश्त उठने की सम्भावना ही 
नहीं हो सकती । एक अन्य वाद में न्यायमूर्ति सुब्वाराव ने इन दोनों धाराओं में 
अन्तर इस प्रकार स्पष्ट किया, “धारा 3] (]) को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है | इसके अनुसार विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । इसका यह प्रभाव हो सकता है कि इसमें एक 
मूल अधिकार घोषित है कि किसी कार्यकारी क्षत्य द्वारा किसी को संपत्ति से वंचित 
नहीं किया जा सकता, किस्तु यह स्पष्ट रूप से या अनिवार्य आशय द्वारा ही, विधि को 
संविधान की धारा 9 (।) (च) में निरूपित परिसीमा से बाहर नहीं ले जाता । धारा 
3। (!) की विधि एक वैध विधि होनी चाहिये और वैध होने के लिए उसे अन्य मूल 
अधिकारों के समान होना चाहिए ।” इस प्रकार, उन्होंने निष्कष॑ निकाला कि जिस 
विधि से किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित किया जाता है, उसे जब तक 
आम जनता के हित में या अनुसूचित जन-जातियों के हितों की रक्षा के लिए युक्‍्ति- 
संगत प्रतिबन्ध न माना जा सकता हो, अनुचित विधि माना जायेगा । सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय के न्यायाधीश महाजन ने स्पष्ट किया कि धारा 3] ([) और घारा 9 () (च) 
परस्पर सम्बन्धित नहीं थीं। जब किसी परिनियम में सम्पत्ति से वंचित करने का 
अभिप्राय हो, उसकी घारा 9 () (व) के अधीन वैधता जाँचने का प्रइन ही नहीं 
उठता । धारा 9() (च) के प्रावधान केवल तभी आकर्षित होते हैं जब किसी परि- 
नियम द्वारा सम्पत्ति के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया जाये । दोनों 
घाराओं में अन्तर को अधिक स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश महाजन ने कहा कि एक 
ओर जहाँ घारा 9 () (च) के अधीन अधिकार की माँग केवल नागरिकों द्वारा की 
जा सकती है, धारा 3] के अधीन अधिकार सभी नागरिकों एवं विदेशियों को समात 
रूप से उपलब्ध हैं । 
पदनाम 'सम्पत्ति' की धारा 9 () (च) में कोई परिभाषा नहीं की गई थी, अत 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने उसके उदारतापूर्वक विशाल अर्थ किए । उन्होंने 
इससे न केवल चल व अचल सम्पत्ति का ही तात्पर्य बताया वरन्‌ पेटेन्ट, कापीराईट, 
और  भाड़ा-पट्टा इत्यादि गौण अधिकारों का भी तात्पर्य बताया ! इस प्रकार, प्रत्येक 
एवं किसी भी वस्तु के वे सभी हित सम्मिलित हैं जिन पर विधि अनुसार किसी का 
स्वामित्व हो सकता है अर्थात्‌ सभी प्रकार की सम्पत्ति-- चाहे वह किसी भी रूप में 
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हो तथा सम्पत्ति में सभी हित--चाहे वह किसी भी रूप में हों। किन्तु सम्पत्ति से 
तात्पर्य केवल वह सम्पत्ति है जो बंध रूप से प्राप्त करने व रखने योग्य हो । उदाह- 
रणतया, चुरायी हुई सम्पत्ति को धारा 9 (]) (च) के अधीन कोई संरक्षण उपलब्ध 


नहीं होता । 


घारा 3। में संशोधन (4गञलातवाशा$ ० #भा06 3) 
सम्पत्ति से “वंचित करने तथा राज्य द्वारा अधिकृत “सम्पत्ति का मुआवजा देने” 
के प्रश्नों पर संविधान के आरम्भ से ही मुकदमेवाज़ी होने लगी थी | विहार के बड़े- 
बड़े जमींदारों ने, जिनकी भूमियाँ विहार भूमि-सुधार अधिनियम, 950 के आघीन 
ले ली गई थीं, पटना उच्च न्यायालय में उस अधिनियम को चुनौती दी और उस 
न्यायालय ने सर्व सम्मति से निर्णय दिया कि विचाराधीन अधिनियम अवैध था । उत्तर 
प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यू० पी० ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम को वैध ठहराया, 
और. उसी प्रकार मध्य प्रदेश के उच्च त्यायालय ने मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार (भू- 
सम्पदा, महल, संक्रामित भूमियाँ) अधिनियम, 9:0 को वैध ठहराया | किन्तु प्रभावित 
जमींदार इसे सर्वोच्च त्यायालय में ले गए। संघीय सरकार को आशंका हुई कि यदि 
सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें घारा 3! (2) के अघीन सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अधिकारों 
के विरुद्ध ठहरा दिया तो उससे बड़ी संख्या में जनता प्रभावित होगी । अतः उसने 
प्रथम (संविधान संशोघन) विधेयक प्रस्तुत किया और संविधान में घाराएँ 3[-क, 
3] ख जोड़ीं । बारा 3] क भू-सम्पदाओं के अधिग्रहण सम्बन्धी क़ानूनों की रक्षा के 
लिए रची गयी थी और इसे न केवल धारा 3! के बाद जोड़ दिया गया अपितु इसे 
भूतलक्षी प्रभाव देकर सदैव से जुड़ी हुई माना गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान 
थे ; पं मे 
४इस भाग के उपयु वंत प्रावधानों के उपबन्धों को ध्यान में न रखते हुए, कोई भी 
ऐसी विधि जिसमें राज्य द्वारा किसी भूल वा का में अधिकारों के अधि- 
ग्रहण की व्यवस्था हो, अथवा किन्हीं ऐसे अधिकार की समाप्ति या उनमें परिवततंन 
की व्यवस्था हो इस आधार पर अवैध नहीं माना जायेगा कि वह घारा [4, घारा 9 
व धारा 3 में प्रदत्त किन्‍्हीं अधिकारों के असंगत है अथवा उनमें से किसी अधि- 
अथवा कम करता है । 
3 हम किसी राज्य की विघायिका द्वारा बनाया गयी विधि हो तो 
यदि उस विधि को राष्ट्रपति के विचाराथ आरक्षित किया जाते के पदचात्‌, राष्ट्र- 
पति की सहमति प्राप्त न हो गई हो'''तो इस घारा के प्रावधान वध नहीं माने 
जायेंगे है! 
विन में घारा 3 क जोड़ने का उद्देश्य * "न्यायालयों के हस्तक्षेप के विना जमीं- 
दारियों के अधिग्रहण या स्थायी बन्दोवस्त की समाप्ति को ३2% था 3 
घारा,का यह ताल था कि (भूत या भविष्यत) कोई भी जससे 
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भू-सम्पदा के स्वामी या हितधारी के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो, इस आघार पर 
प्रभाव शून्य तहीं होना चाहिए कि वह संविधान के भाग तीन में प्रदत्त किसी मूल 
अधिकार से मेल नहीं खाता। इसका यह अर्थ हुआ कि ऐसे किसी विधि को इस 
आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई है, 
अथवा कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है अथवा वह भाग तीन के अन्य प्रावधानों का 
उल्लंघन करता है। 

धारा 3] ख के निम्नलिखित प्रावधान थे : “घारा 3] क के प्रावधानों की सामा- 
न्‍्यता की प्रतिकूलता के बिना नवीं सूची में निर्दिष्ट कोई भी अधिनियम अथवा विनि- 
यम अथवा उसका कोई प्रावधान इस आधार पर प्रभाव शून्य नहीं घोषित किया 
जायेगा और न ही उसे पहले से प्रभाव शून्य माना जायेगा कि वह अधिनियम, विनि- 
यम अथवा व्यवस्था इस भाग के किसी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को क्षीण 
व समाप्त करती है तथा किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के अस्यथा होते हुए भी 
उपयुक्त प्रत्येक अधिनियम एवं विनियम, किसी सक्षम विधायिका के उसे निरस्त या 
संशोधित करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए लागू होता रहेगा ।” संविधान में 
इस धारा को, डी० डी० बसु के शब्दों में, “प्रचुर सावधानी” पूर्वक सम्मिलित किया 
गया ताकि संविधान की नवीं अनुसूची के कुछ अधिनियमों को सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा शक्ति बाह्य घोषित न कर दिया जाये । 

सम्पत्ति के अधिकार में संविधान (चौथे संशोघन) अधिनियम 955 द्वारा पुनः 
संशोधन किया गया । इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गए : 

() धारा 3] के अनुच्छेद (2) में संशोवत्त किया गया । संशोधित रूप इस प्रकार 
था: 

“किसी सावंजनिक उद्देश्य के लिए तथा ऐसे विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त, 
जिसमें इस प्रकार अजित व अधिगृहीत सम्पत्ति के मुआवजे की व्यवस्था हो तथा 
या तो मुआवजे की राशि निश्चित कर दी गई हो या उसके निर्धारण व भुगतान के 
सिद्धान्त एवं प्रक्रिया निरूपित कर दिये गए हों, किसी सम्पत्ति का अनिवार्य अरज॑न 
या अधिग्रहण नहीं किया जायेगा | ऐसी किसी विधि को न्यायालय में इस आधार पर 
चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि उसमें निर्दिष्ट राशि पर्याप्त नहीं है ।” 

एक नया अनुच्छेद (2 क) जोड़ दिया गया, जो इस प्रकार था : 

“जब किसी विधि में किसी सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा परिरक्षण के अधिकार 
राज्य या उसके या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम को हस्तांतरित किये जाने की 
व्यवस्था न हो तो उससे किसी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति से वंचित होना पड़ने पर 
भी उसमें भूमि के अनिवाय॑ अर्जन या अधिग्रहण की व्यवस्था नहीं मानी जायेगी ।” 

अनुच्छेद (2) में संशोधन करने का उद्देश्य इस अनुच्छेद और अनुच्छेद में भेद 
स्पष्ट करना था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनास सुधोध 
गोपाल तथा द्वारका दास बनाम शोलापुर स्पिनिंग कम्पनी के मुकहमों में व्यवस्था 
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दी थी कि दोनों अनुच्छेद एक ही विपय से सम्बन्धित हैं। अब यह निदिष्ट कर दिया 
गया कि “अजित या “अधिगृहीत' संपत्ति के मुआवड़ो की व्यवस्था जहाँ उसके लिए 
पारित विधि में अवश्य की जाती थी, मुआवजे की मात्रा विधायिका द्वारा निश्चित 
की जानी थी और न्यायालयों को यह जाँचने का अधिकार नहीं था कि विधि में प्रदत्त 
मुआवजे की राशि पर्याप्त है अथवा नहीं । 

अनुच्छेद (2क) जोड़ने का उद्देश्य न्यायालयों को पदताम “अर्जेन”' से कोई बृहत्‌ 
दृष्टिकोण अपनाने से रोकना था, जैसाकि सर्वोच्च व्यायालय उपर्युक्त दो मामलों 
में कर चुका था। 

घारा 3](क) में भी, जो संविधान में संविधान (प्रथम संगोधन) अधिनियम द्वारा 
जोड़ी गईं थी, संशोधन किया गया । 

(क) उस घारा के अनुच्छेद (।) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया 
और उसे सर्दव से जोड़ा हुआ स्वीकार कर लिया गया-- 

“([) घारा 3 में कुछ भी प्रावधान हो, ऐसा कोई विधि जिसमें निम्नलिखित 
व्यवस्था हो, इस आधार पर प्रभावशून्य नहीं माना जायेगा कि वह धारा 4, 9 
या 3! द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार से मेल नहीं खाता, अथवा निम्नलिखित प्रकार 
के किसी अधिकार में कमी करता है या उसे समाप्त करता है-- 

(क) राज्य द्वारा या उसमें किन्‍्हीं अधिकारों का अधिग्रहण या ऐसे किन्‍्हीं अधि- 
कारों की समाप्ति या उनमें सुधार, या 
.. (ख) राज्य द्वारा सावेजनिक हित में या सम्पत्ति की उचित व्यवस्था करने के 
उद्देश्य से, सीमित समय के लिए किसी सम्पत्ति का प्रबच्ध अपने का में लेचा, या 

(ग) सार्वजनिक हित में अथवा किसी निगम या किन्‍्हीं निगमों की उचित व्यवस्था 
करने के उद्देश्म से दो या अधिक निमर्मों का समामेलन, या 

(घ) निगमों के प्रवन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाध्यक्षों, व्यवस्था निदेशकों, या 
प्रवस्धकों के किन्‍्हीं अधिकारों या उनके हिस्सेदारों के किन्‍्हीं मताधिकारों की 


समाप्ति या सुधार, या 


(ड) किसी खनिज वा खनिज तेल की खोज व शोघ सम्बन्धी किसी समभौते, 


पट्ट , या लाइसेंस से उत्पत्त किसी अधिकार (व अधिकारों) की समाप्ति व सुधार 
| छह ६.2३ 
अथवा ऐसे किसी समभोते या पहट्ट की समयपूर्व समाप्ति या निरसन | 
परन्तु जब उपर्युक्त विधि किसी राज्य की विधायिका द्वारा वाया गया विधि हो, इस 
उसपरलाग नहीं होंगे,|जव[तक कि उस विधि (०७ को राष्ट्रपति 
घारा के प्राववान उस नहीं होगे। वी तक कि हे अहमहि श्राप्त से हो गयीं 
की सहमति के लिए आरक्षित किया जाने के वाद, उनका सह हे 


हो; तथा 
ख) अनुच्छेद (2) में -- 2 ४ 
उपअनुच्छेद (क) में, शब्द “अनुदान के पदचाति शब्द द्यिं कर ही एव 

१ जे जायेंगे आर उन्हे 
टावनकोर-कोचीन्‌ राज्यों में कोई भी जनमत अधिकार” ते ई 2232 
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पहले से ही सदैव जुड़े माना जायेगा; और | 
(7) उपअनुच्छेद (ख) में शब्द “पट्टाबारी” के बाद शब्द “रयत या उपस्यत' जोड़ 
दिये जायेंगे और उन्हें पहले से ही सर्देव जुड़े माना जायेगा । 
इस संशोधन का उद्देश्य धाराओं 4, 9 और 3॥ में से केवल जूमींदारी उन्मूलन 
सम्बन्धी विधि ही नहीं, अपितु कृषि एवं समाज कल्याण की ऐसी अनेक अन्य मर्दे भी 
पूर्णत: निकाल देना था जिनसे स्वामित्वाधिकार प्रभावित होते थे । घारा 3]क दे; 
अतिरिक्त संशोधन सम्बन्धी उद्देश्यों व कारणों के विवरण में बताया गया थ्रा कि-- 

“आपको याद होगा कि जमींदारी उन्मूलन विधि, जिसका हमारे समाज कल्याण 

सम्बन्धी विधान कार्यक्रम में प्रथम स्थान था, प्रभावित हितों द्वारा घारा 4, 9 एवं 
3| के सन्दर्भ में आलोचना का विषय बनाई गई तथा विलम्बकारी एवं अपव्ययजनक 
मुकहमेवाज़ी को समाप्त करते तथा इन विधियों को न्यायालयों में चुनौती न दी जा 
सकने योग्य बनाने के लिए संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम द्वारा धाराएँ 3]क, 
3]ख, तथा संविधान की नवीं अनुसूची अधिनियमित की गई थीं । उसके बाद अनेक 
स्यायिक निर्णयों में धाराओं 4, 9 एवं 3 की जो व्याख्या की गई, उनसे केन्द्र एवं 
राज्यों द्वारा अन्य समान रूप से महत्त्वपूर्ण सामाजिक विधान को वांछित रूपरेखा के 
अनुसार ढालने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसेकि--. ह 

(0) जमीदारियों तथा वास्तविक किसान एवं राज्य के बीच के अन्य बिचौलियों 
की समाप्ति का अधिकतर लक्ष्य पूरा हो चुका है। भूमि सुधार सम्बन्धी हमारा अगला 
जक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यकित के स्वामित्व या क्रब्जे के लिए कृषि भूमि की सीमा 
निश्चित कर दी जाये । इस प्रकार निर्धारित अधिकतम सीमा से अ्रधिक भूमि का 
निर्वर्तेत कर दिया जाये तथा भू-स्वामियों और काइतकारों के अधिकारों में और सुधार 
किये जायें | - 

0) राष्ट्रीय अथेव्यवस्था के हित में राज्य का देश के खनिज एवं तेल साधनों पर 
पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए, जिसमें विशेषतया अन्वेषण लाइसेंसों, खदान-पट्टों इत्यादि 
करारों को समाप्त करने या उनकी शर्तों, व अनुबन्धों में सुधार करने की क्षमता 
शामिल हो । 

(0) प्राय: किसी व्यावसाथिक या औद्योगिक संस्थान या अन्य सम्पत्ति को लोकहित 
में ग्रथवा उस संस्थान या सम्पत्ति की वेहतर व्यवस्था के लिए राज्य की व्यवस्था के 
श्रधीन लेना आंवश्यक हो जाता है । इस प्रकार, अस्थायी रूप से राज्य के प्रबन्ध 
सम्बन्धी विधि की संविधान द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए । 

(४) प्रवच्ध अधिकरण प्रणाली की ऋरमश: समाप्ति, राष्ट्रीय हित में दो या अधिक 
कम्पनियों के अनिवार्य समामेलन, किसी संस्थान को एक कम्पनी से निकालकर दूसरी 
को हस्तांतरित करना इत्यादि जो सुधार कम्पनी विधि में प्रत्याशित हैं, उन्हें ऐसा 
सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए कि उन्हें चुनौती देना सम्भव न हो । 

अतः विधेयक के अनुच्छेद 3 में प्रस्तावित है कि घारा 3क के परिक्षेत्र में वृद्धि 
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द्वारा अनिवाय हित-विधि के उपयुवेत वर्गो को संरक्षण दिया जाये |” 

घारा 3]क को, जो संविधान में संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ी 
गई थी, तथा संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित की गईं थी, संवि- 
धान (सातवें संशोवन) अधिवियम 964 द्वारा और संशोधित किया गया | इसकी 
जावश्यकता इसलिए उत्पन्त हुई कि 96] में केरल भूमि सुधार अधिनियम तथा 963 
में मद्रास भूमि सुधार अधिनियम, चनमें भूमसिधारिता की सीमा निश्चित की गई थी, 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गए। उस धारा के प्रथम अनुच्छेद में वर्तमान 
प्रन्तुक के वाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया गया-- 

“यह भी उपवन्ध किया जाता है कि जब किसी विधि द्वारा क्रिसी भू-सम्पदा के 
राज्य हारा अधिग्रहण का प्रावधान किया जाये और जब उसमें से कुछ भूमि पर 
किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं खेती की जाती हो तो किसी भी प्रचलित विधि के अन्तर्गत, 
जब तक उस भूमि या उस पर बले या उससे :सम्बन्धित किसी भवन या संरचना के 
अधिग्रहण सम्बन्धी विधि में कम से कम तात्कालिक बाज़ार मूल्य पर आधारित दर 
से मुआवजा देने की व्यवस्था न हो, राज्य द्वारा उस भूमि के किसी ऐसे भाग या उस 
पर बने या उससे सम्त्रन्थित किसी भवन, संरचना इत्यादि पर अधिकार करना न्यायो- 
चित नहीं होगा, जो उस व्यवित के प्रति लागू होते वाली अधिकतम भू-सीमा में आता 
हो 

इस संशोधन के फलस्वरूप भूमि सुधार कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया ।” 

0 फरवरी, 970 को सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकिंग कम्पनीज़ (संस्थानों का अर्जन 
व हस्तांतरण) अधिनियम, |969 [छकाताए एआएशप्ंद (6 ०९ऐ्रेश्ा।णा छाते 
व्रृष्शाइलि' ० घरतक्षार्रंतं१85) 37०५ 969] को 0 के विरोध में .एक के,वहुमत से 
अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि उससे “विधि में समानता (&वप्8- 
॥७9 9७०8 [89) सम्बन्धी धारा 4, “सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने व बेचने सम्बन्धी 
घारा 9 ()(व) और “सम्पत्ति के अनिवाये अर्जन सम्बन्धी धारा 3 का उल्लंघन 
होता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाये गए सीमा के वच्धन से मुक्त होने के लिए 
संसद ने संविधान (पच्चीसवां संशोधत) अधिनियम पारित करके सम्पत्ति सम्बन्धी 
अधिकार में और परिवर्तत किये गए । संविधान की घारा 3] मैं-- 

(क) अनुच्छेद (2) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ दिया गया + 

६2) सार्वजनिक उद्देश्य के अतिरिक्त और ऐसे विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त 
जिस (विधि) के द्वारा उस राशि के बदले सम्पत्ति के अर्जन या अविग्रहण का अधिकार 
दिया गया हो, जो उस विधि द्वारा निश्चित की गई हो अथवा जो उस विधि में निदिष्ट 
सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित की जानी तथा उसी में निदिष्ट रीति किक ही, 
. किसी सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण नहीं किया जायेगा । ऐसे कं 28 
के प्रति स्थायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी कि उपर्युक्त रीति 

से निश्चित की गई राशि पर्याप्त नहीं है अथवा पूरी राशि या उसका कुड भाव व 


$ 
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राशि के रूप में दिया जा रहा है । 

किन्तु जब किसी ऐसे शिक्षा संस्थान की सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण सम्बन्धी 
विधि बनाया जाये तो घारा 30 के अनुच्छेद (]) में वणित किसी अल्पसंख्यक समुदाय 
द्वारा प्रशासित होता हो, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उस विधि के अन्तगंत या 
विधि द्वारा उस सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए जो राशि निश्चित या निदिष्ट 
की जाये, वह इतनी कम न हो कि उससे उस अनुच्छेद में दी गई गारण्टी च्यून व समाप्त 
हो जाती हो ।* 

(ख) अनुच्छेद (2 क) के पश्चात निम्तलिखित अनुच्छेद जोड़ दिया गया-- 

॥४(2 ख) घारा 9 के अनुच्छेद (]) के उपअनुच्छेद (च) के किसी प्रावधान से 
अनुच्छेद (2) में वणित कोई विधि प्रभावित नहीं होगी ।” 

“घारा 3] खके पश्चात एक अन्य घारा जोड़ दीगई---3]ग---धारा 3 के प्रावधानों 
को ध्यान में न रखते हुए कोई भी ऐसी विधि जिसके द्वारा धारा 39 के अनुच्छेद (ख) या 
(ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए राज्य की नीति प्रवरतित होती हो, इस 
आधार पर प्रभावशुन्य नहीं माना जायेगा कि वह धारा [4, घारा 9 व घारा 3 
द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार से मेल नहीं खाता, व उन अधिकारों को कम या समाप्त 
करता है तथा कोई भी ऐसा विधि जिसमें ऐसी घोषणा हो कि वह उपयु कत नीति को 
प्रवतित करने के लिए है, इस आधार पर किसी भी न्यायालय में विवाद का विषय 
नहीं बनाया जायेगा कि वह उपर्युक्त नीति को प्रवर्तित नहीं करता | 

किन्तु यदि ऐसा विधि (89) किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया हो तो जब 
तक उस विधि को राष्ट्रपति की सहमति के विचारार्थ आरक्षित किया जाने के बाद 
उन्तकी सहमति प्राप्त न हो गई हो, इस धारा के प्रावधान उसके प्रति प्रवर्धित नहीं 


होंगे [! 


संवैधानिक उपचार का अधिकार, धारा 34 (राह्ञा। ६0 00रह्राएंगा्े 

7२७77९0]05, 47706 34) 

संविधान की घारा 34 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन है, अर्थात संविधान के 
भाग ा में प्रदत्त अधिकारों को अवहेलना की स्थिति में जो उपचार उपलब्ध होते 
हैं, उनका वर्णन है । इस धारा के निम्बलिखित प्रावधान हैं--- 

() इस भाग में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तेत के लिए उचित प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च 
न्यायालय की शरण लेने की गारण्टी दी गई है । 

(2) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तेत के लिए निदेश, 
आदेश व रिट जारी करने का अधिकार होगा जिसमें बन्दी प्रत्यक्षीकरण (॥89888 
20975), परमादेश (ग्राध्यतक्षाएप्र७)) निषेष (700४०), अधिकार पूच्छा, (धुए०- 
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एशा७0), और उत्प्रेपण लेख (८४०7) सम्बन्धी आदेश भी शामिल हैं ।7 

(3) अनुच्छेद (।) व (2) हारा सर्वोच्च च्यायालय को जो क्षमताएँ प्रदान की गई 
है. उनको प्रभावित किये बिना, संसद किसी भी अन्य स्यायालय को, अपने अधिकार 
क्षेत्र की स्थानीय परिसीमा के भीतर, अनुच्छेद (2) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
प्रवर्तनीय अधिकारों के प्रवर्तन की क्षमता प्रदान कर सर्केता है। 

(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा भ्रद॑त्त प्रक्रि| के अतिरिक्त, इस धारा में जिन 
अधिकारों की गारण्टी की गई है, वे निलम्वित नहीं किये जा सकेंगे । 

इस घारा के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय हारा उन अनेक मामलों 
में की गई जो समय-समय पर उसके निर्णय के लिए सामने आये। श्रमर्रासह 
बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्‍्यायालय ने यह निर्णय दिया कि घारा 32 के 
अधीन कार्रवाई में केवल मूल अधिकारों सम्बन्धी प्रश्न का ही निर्णय किया जा 
सकता है । 

घारा 32 का लक्ष्य केवल मूल अधिकारों का प्रवतंन मात्र है, चाहे उसकी आवंइ्य- 
कता किसी कार्यपालिका आदेश के कारण उत्पन्न हो, चाहे विधायिका के विधान हारा । 

संविधान की घारा 2 का, जिसमें “जीवन तथा बैयवितक स्वातन्त्य की संरक्षा” 
सम्बन्धी प्रावधान हैं, सर्वोच्च व्यायालय ने यह तात्पय बताया कि जीवन और स्वातंत्र्य 
की संरक्षा की मांग केवल राज्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के प्रति की जा सकती 
है। घारा 32 के परिक्षेत्र की मर्यादा समभाते हुए सर्वोच्च स्यायालय ने गोपाल दास 
बनाम भारतीय संध के वाद में निर्णय दिया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अच्त्य 
व्यवित ने रोक रखा हो तो इस घारा के अन्तर्गत कोई याचिका प्रेषित नहीं की जा 





सकती | _ 
भीका जी बनाम सध्य प्रदेश राज्य के बाद में सर्वोच्च न्‍्यायालय ने व्यवस्था दी कि 


जो कारण याचिका में विशिष्ट रूप से बाणित नहीं है, सुनवाई के समय उत्तका उप- 
ग्रोग नहीं किया जा सकता । 

घारा 32 के अधीन याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। 
उसका पहले उच्च न्‍्यायात्रय में प्रेषित किया जाना आवश्यक नहीं होता । 

घारा 32 के अधीन केवल वही व्यविंत याचिका दे सकता है, जिसके मूल अधिकार 
का हनन हुआ हैं । किन्तु बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका में केबल बन्दी ही नहीं अपितु 
कोई भी अन्य व्यवित, जो पूर्णतः असम्बद्ध व्यक्ति नहो, अवैध रूप से बन्दी बनाये गए 
व्यक्ति की मुक्ति के आदेश प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर सकता है । री 

धारा 9 के अधीन सम्पत्ति इत्यादि के जो अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त 
हैं, उनका दावा केवल नागरिक ही कर सकते हैं, इतर व्यक्ति नहीं । 

2ये सभी आदेश इसी पुस्तक में “सर्वोच्च न्यायालय भर न्‍्यामिक ,पुनरीक्षा अध्याय में विस्तार- 
पूवंक समझाये गए हैं । 
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संधिधान-उपचार अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय किसी 
अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रेपित याचिका को विचारा्थ स्वीकार करने से इन्कार 
नहीं कर सकता । 

यदि विधायिका सर्वोच्च न्यायालय को धारा 32 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राघिकार के 
प्रवर्तन से रोकने सम्बन्धी कानून बनाये तो वह विध्रि प्रभावशुन्य होगा। 

£ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी याचिका को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं 

किया जायेगा कि उचित रिट या निदेश के लिए प्रार्थना नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में 
स्यायालय को उसकी आवश्यकता के अनुसार उचित आदेश देना चाहिए । 

सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त, राज्यों के उच्च व्यायालयों को भी अनेक प्रकार 
के (रिट) आदेश जारी करने का अधिकार होता है । उन्हें यह श्रधिकार संविधान की 
धारा 226 द्वारा प्राप्त होता है | इस धारा के अनुच्छेद () में वताया गया है कि धारा 
32 हे प्रायधानों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रा- 
घिकार सम्बन्धी सारे प्रदेश में, किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को, यथोचित स्थिति 
में उन प्रदेशों में स्थित सरकारों को भी, निदेश आदेश एवं रिट जारी करने का अधि- 
कार होगा जिसमें भाग ता में प्रदत्त किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए बन्दी-प्रत्यक्षी- 
करण, परमादेश, निषेध, अधिकारपृच्छा, एवं उत्प्रेषण लेख इत्यादि सभी, अथवा उनमें 
से कोई एक हो सकती है। 

कोचुस्नो बनाम सद्गास राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि किसी 
मूल अधिकार की संरक्षा के लिए चाहे कोई अन्य उपचार उपलब्ध हो, तो भी घारा 
32 के अस्तंगंत स्टि जारी करने पर रोक नहीं होगी | 


मूल अधिकारों के सशस्त्र सेना सम्बन्धी प्रव्तेन में संसद का उनमें परि- 
- बतेन करने का अधिकार, धारा 33 (एक्रांशाशाए& ?0एछ/ +0 ४००५ 

शि्रातक्षाध्यणं वा8005 वा पीछा! 0एए704707 40 ह76व ए0छा6689) 

संविधान की धारा 33 में वताया गया है कि संसद, विधि द्वारा निश्चित कर सकती 
है कि भाग ा द्वारा प्रदत्त अधिकार, उनके सशस्त्र सेनाओं तथा लोक व्यवस्था के 
परिरक्षण के प्रति प्रवर्तेत में किस सीमा तक परिसीमित व प्रंतिबन्धित किए जा 
सकते हैं ताकि उनके द्वारा उचित कतंव्य पालन तथा अनुशासन वनाये रखना निश्चित 
हो सके । हू 


किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ प्रवरतित होने पर संविधानके भागा द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों पर प्रतिवन्ध, घारा 34 (२९४घालरंग ता ॥राढ8 00गशिकव्त 99 
एश7 वा जशञप्री6 'क्षा।॥ 4.8ए9 ए5 कं] #0706 ] शाएं 3769, #77006 34) 
संविधान की घारा .34 में, देश के किसी भाग में मार्शल लॉ प्रवरतित होने की स्थिति 


मौतिक अधिकार 279 


में मूल बघिकारों पर प्रतिवन्ध लगाने सम्बन्धी प्रावधान हैं । यह घारा इस प्रकार है, 
“इस भाग के पुबंवर्ती प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए, संसद, कानून द्वारा, संधीय 
सरकार व किसी राज्य को सेवा में रत किसी व्यक्ति की या किसी थन्‍्य व्यक्ति की, 
भारत के किसी लेन में जहां मार्च ल लॉ लगाया गया था. व्यवस्था के परिस्थायन अथवा 
परिरक्षण में उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए क्षतिपूति कर सकती है 
बचवा उसके प्रति दिए गए दण्ड के आदेश, दण्ड, अथवा जब्ती इत्यादि जो मार्शललों 
के अघीन किए गए हों, वंध ठहरा राकती है ।” 


मूल अधिकारों पर प्रतिवन्ध (९९६४४०४णा5$ णा प्ात्ञा078| (2५) 
यद्यपि भारतीय गणराज्य के जन्मदाताओं ने भारतीय नागरिकों के जिए कतिपय 
मूल अधिकारों की व्यवस्था की, पर वे जानते थे कि राष्ट्रों के जीवन में ऐसे अवमर 
भी आ सकते हैं जब जनता को उनके अधिकारों से जनता के ही हित में वडिचित 
करना पड़ता है। अतः उन्होंने कुछ मूल अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगाए । जैसा 
कि राष्ट्रपति के अध्याय में वताया जा चुका है, घारा 352 में निर्दिष्ट है कि यदि 
राष्ट्रपति को विश्वास हो कि गम्मीर संकट विद्यमान है जिससे भारत या उसके किसी 
भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आल्तरिक विद्रोह के कारण खतरा 
उत्पन्न हो गया है तो वे आपात्‌-स्थिति घोषित कर सकते हैं। इस घारा के अधीव 
आपात-स्थिति की घोषणा होते ही, घारा 358 के प्रावधान स्वतः क्रियान्वित हो जाते 
हैं। उन प्रावधानों के अनुसार आपात्‌ स्थिति की घोषणा होते ही घारा 9 में प्रदत्त मुल 
स्वतन्त्रताएँ आपात्‌-स्थितिं की अवधि के लिए निलम्बित हो जायेंगी । इससे यह तात्पर्य 
है कि ऐसा कोई भी कार्यकारी आदेश या कोई भी विधान, जिससे वे स्वतस्त्रताएँ 
बाधित होती हों, न्यायालयों द्वारा इस आधार पर अवध नहीं ठहराया जा सकता कि 
उससे संविधान द्वारा प्रतिभूत स्वतन्त्रता का हनन होता है। इस प्रकार यह घारा 
भारत रक्षा अधिनियम की न्यायिक परीक्षा से रक्षा करती है । 
किन्तु धारा 352 के अधीन आपात्‌-स्थिति की घोषणा से धारा 359 के प्रावधान, 
जिनमें मूल अधिकारों के निलम्बन की व्यवस्था है, स्वतः परिचालित नहीं होते । इस 
के मिम्नलिखित प्रावधान हैं -- हे 5 
(!) जब आपात्‌-स्थिति की घोषणा प्रवर्तित हो रही हो, राष्ट्रपति आदेश द्वारा 

घोषित कर सकते हैं कि भाग गा में प्रदत्त उन श्रधिकारों के प्रवर्तन के लिए, जो आदेश 

में बणित होंगे, किसी भी न्यायालय की शरण लेने तथा उनके श्रवर्तेन के लिए न्याया- 

लय में चल रही सभी कार्रवाई, जितने समय वह घोषणा प्रवर्तेनीय रहेंगी, उतने 


न्नें द रहे 
समय के लिए अथवा आदेश में वणित समय के लिए निलम्बित रहेगी । 
(2) उपयुक्त प्रकार से दिया गया आदेश सारे भारत व उसके किसी भाग के लिए 


प्रवतित हो सकता है। 


(3) अनुच्छेद () में दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीत्न संसद के प्रत्येक सदन में 


280 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


प्रस्तुत किया जाएगा । 

मुहम्भद याक़ूव इत्यादि के वाद में सर्वोच्च व्यायालय ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति 
के मूल अधिकारों के निलम्वन सम्बन्धी आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी 
जा सकती ।”* 

किन्तु यह आवश्यक नहीं कि आपात्‌-स्थिति की घोषणा के साथ-साथ घारा 359 


उ7शम्रामला इस प्रकार था कि एक अभियाची मुहम्मद याकूब को ][ नवम्बर, [966 को जम्मू 
व कश्मीर सरकार के एक आदेश द्वारा वन्‍दी वनाकर भारत रक्षा श्रधिनियम 30() (ख) के श्रधीन रोक 
रखा गया। इस आदेश पर छः मास बाद पुनविचार किया गया, पर याक़ूव को पुनविचारक प्राधि- 
कारी के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। फलतः लाखनपाल के वाद में 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को घ्यान में रखते हुए छः मास की प्रथम अवधि की समाप्ति पर याकूब 
का बन्दीकरण श्रवैंध हो गया । इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ]] नवम्बर, 966 
के भूल आ्रादेश को निरस्त करके 3 श्रगस्त, 967 को नया वन्दीकरण आदेश ज़ारी किया। इस 
आदेश को अभियाची ने चुनौती नहीं दी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में दिये गए एक निर्णय 
में लाखनपाल वाले मामले के विरुद्ध व्यवस्था दी गयी थी और दूसरे निर्णय द्वारा राज्य सरकार को 
पुराना आदेश समाप्त करके नया भ्रादेश देने का अधिकार मिल गया था। किन्तु श्रभियाची का मुख्य 
दावा यह था कि ] नवम्बर, 962 को संशोधित धारा 359 के अधीन, राष्ट्रपति का 3 नवम्बर, 
959 का श्रादेश वैध नहीं था । उपयु कत श्रादेश द्वारा राष्ट्रपति ने घोषित किया था कि जितने समय 
तक धारा 359 के अधीन घोषित की गई आपात्‌-स्थिति प्रवरतित होती रहेगी, धारा 4, 2] और 
22 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी भी न्यायालय की शरण लेने का अधिकार 
निलम्बित रहेगा। यह दलील दी गईं कि धारा 2 के श्रथं की मर्यादा में राष्ट्रपति एक प्राधिकारी 
होते है, अत: उनकी गणना “राज्य” (8(96) पदनाम के अ्रथ में होनी चाहिए, और धारा 359 के 
अस्तर्गत जारी किया गया आदेश धारा 3(2) के श्रर्थ में एक “विधि” माना जाना चाहिए । अतः 
राष्ट्रपति द्वारा धारा 359 के अधीन ज़ारी किये गेंए आदेश का मूल अधिकारों के सन्दर्भ में परीक्षण 
किये जाने की सम्भावना हो सकती थी। यह भी दलील दी गई कि धारा 359 के शअ्रधीन दिये गये 
भादेश को घारा 4 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है, अतः इस मामले में जो बन्दीकरण झादेश है 
निकाला गया है इससे धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को भारत 
रक्षा अधिनियमों के अ्रन्तगेत वन्दीगृह में रखा जाना था, जबकि श्रन्यों को निवारक नज्ञरवन्दी कानून 
के अन्तगंत रखा जाना था। निवारक नज़रवन्दी कामून के प्रावधान की अपेक्षा भारत रक्षा अधिनियम 
के प्रावधान बहुत कठोर थे । 
मुहम्मद याक्ूव वगरा की 2] याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए, [0 नवम्बर, [967 को भारत 
के मुख्य न्यायाधीश के० एन० वांचू ने निर्णय दिण कि आपातृ्‌-स्थिति में राष्ट्रपति को धारा 359 
द्वारा मूल अधिकारों को निलम्बित करने के स्पष्ट अधिकार मिल जाते हैं, और धारा 359 में ऐसा 
छ भी नहीं था जिससे राष्ट्रपति को मूल अधिकार! निलम्बित करने की क्षमता में कमी आती हो, 
तथा धारा 3(2), एवं 359, एक ही संविधान के अंश होने के नाते, समान रूप से आधारित थे 
और दोनों प्रावधानों का समरूप अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि धारा 359 के तात्पर्य का भी 
पालन हो और वह घांरा 3(2) द्वारा नष्ट न हो जाये । उन्होंने पुष्टि की. कि यद्यपि धारा 359 के 
अधीन आदेश को उसके वृहत्‌ आशय में विधि माना जा सकता है पर उसे घारा 3(2) के झ्रधीन 
विधि नहीं माना जा सकता, भ्ौर घारा 359 के प्रवर्तन में दिये गए श्रादेश का उन्हीं मूल अधिकारों 
के सन्दर्भ में परीक्षण नहीं किया जा सकता, जिनका श्रवतेत उसके द्वारा मिलम्वित किया गया है। 
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भी तुरन्त फ़ियान्दित की जामे । इसे ]962 में चीनी आफमण के समय प्रयुवत किया 
गया किन्तु ।97 में इंगलादेश संकेद सवा भारत को पाकिस्तान के साथ सट्टाई के 


समय उसे प्रसुवत नहीं किया गया । 


संसद तथा मौलिक अधिकार 
(एज्ञवशा शा। जाए पताएंशशालाजो २0॥5) 

जैसाकि इस अध्याय के बारम्म में बताया जा चुका है, संविधान के रचम्रिताओं 
ते भारतके संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था किसी उपहार के रूप में नहीं बरन्‌ 
एक विद्दव विख्यात कार्य-व्यापार ([7०॥०70007) की मान्यता के रूप में की । संसार 
के किसी भी देश में जनता के अधिकार निर्वाघ नहीं थे, अतः भारत में भी उन पर 
उचित प्रतिवस्ध रखा गया। देश के शासक लगभग गणराज्य की स्थापना के आरम्भ से 
ही अनुभव करते आ रहे थे कि थे प्रतिबन्ध पर्याप्त नहीं हैं, अतः उन्होंने उनमें से कुछ 
को सीमित एवं संभोधित करने के प्रयत्व आरम्भ किये । सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 
यह प्रश्त उपस्थित हुआ कि संसद, जोकि कार्यपालिका के हाथों का उपकमण 
है, ऐसा कर सकती है अथवा नहीं । 95 में शंकरी प्रसाद के बाद में प्रथम 
संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा संविधान में घारा 
3।क व 3[ख जोड़ी गई थीं। यह संशोधन घारा 364 के अथीन जमींदारी 
उन्मूलन अधिनियमों को न्यायिक परीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। उसमें 
स्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के भाग 7 में संशोधन करने का 
इसलिए अधिकार है कि धारा 3 (2) मे हो ह से तात्पर्य संविधायक सत्ता के प्रव- 
तन में बनाया गया संविधान-विधि (एछाशगपतणा8| 789) नहीं वरन्‌ विधायक 
प्रवर्तन में वनाया गया विधि होता है | इस निर्णय का ऐसी धारणा स्थादित 
बारा 3 (2) के अस्तर्ग त “विधि” में संविधान विधि सम्मिलित नहीं होता । 
| में केरल भूमि सुधार अधिनियम और 963 में मद्रास भुमि सुधार अधि- 
नियम, जिनमें भूमि के स्वासित्व की अधिकतम का हा की गई थी, सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिये गए । इन अधिनिय अर रक्षा के लिए संसद 
ते 964 में सतरह्वाँ संविधान संशोधन अधिनियमित किया, जि द्वारा 43 सरकारी 
ने को तवीं अनुसची में एकत्रित कर दिया गया [चंवीं अनुसूची प्रथम संविधान 

पा सल ह रा जोड़ी गई थी] ताकि उत्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयरों के 
22 किक रे ] सके । इस संशोधन की वैधता को 4965 में सज्जन सिह के 
बावजूद वैध रखा जे जे बह परदन उंतपस्‍्त' हुओ कि वेया संविलात शत 
मासले में चुनौतीं दी गई। रा उसका भाग व! द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को 
हवाँ संशोचन) अधिनियम, कहे में की गई मनाही की परिधि में 
प्त क्षिप्त करते से सम्बन्ध हैं, धारा 3 (2) | ० बम 


सत्ता के 
हुई कि 
96 
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जिससे इस भाग द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार समाप्त या संक्षिप्त होता हो, तथा इस 
अनुच्छेद की भ्रवहेलता सहित जो विधि बनायी जायेगी वह अवैध होगी ।” इसे यूं 
भी कह सकते है कि अभियाचियों की यह दलील थी कि जिस विधि पर घारा 3(2) 
लागू होती है उसमें संसद की संविधान में संशोधन क*ने सम्बन्धी संविधायक सत्ता 
द्वारा पारित विधि भी सम्मिलित होती है अतः उसकी बेबता का परीक्षण स्वयं घारा 
3 (2) द्वारा ही किया जा सकता हैं। 
दूसरी ओर राज्य का यह रवैया था कि घारा 369 के श्रन्तर्गत संविधान का कोई 
भी भाग असंशोधनीय नहीं है | यह विश्वास प्रकट किया गया कि घारा 369 स्वयं 
एक संहिता है जिसमें ऐसी श्रेष्ठ सत्ता विद्यमान है जो संविधान में सर्वोत्क्ृप्ट है । 
राज्य की ओर से यह दलील पेश की गई कि संशोधन सत्ता पर कोई अंकुश नहीं है, 
अतः यदि संविधान संशोधन की उचित प्रक्रिया अपनाई गई हो तो उसे व्यायिक निर्णय 
का विषय नहीं वनाया जा सकता । 
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को धारा 3 (2) और धारा 368 के प्रावधानों 
का समब्वय स्थिर करने का कार्य सौंपा गया । 
सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत निर्णय द्वारा इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया 
कि धारा 368 से संसद को मूल अधिकार वापस लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । 
च्यायालय मे निर्णय दिया कि घारा 368 द्वररा प्रंदत्त अधिकारों में मूल अधिकार 
वापस लेने का अधिकार भी सम्मिलित है तथा संशोधन करने का अधिकार इतना 
विशाल है कि इसका अर्थ “संशोधन” शब्द के साधारण (भाषायी) अर्थ द्वारा स्पष्ट 
नहीं हो सकता और धारा 3 (2) में “विधि” शब्द्र के अर्थ में धारा 368 के अवु- 
सार किया गया संविधान संशोधन सम्मिलित”नहीं होता । 
इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपने उसी निश्चय पर दृढ़ रहा जो उसने शंकरी 
प्रसाद वाले मामले में किया था । 
यह प्रश्व॒ कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है अथवा नहीं, 
तीसरी वार, गोलक नाथ के वाद में उत्पन्न हुआ । इस मामले में भाग वा के प्रावधानों 
में संशोधन हो सकते के प्रश्न पर तीन भिन्‍न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गए । प्रथम, 
न्यायाधीश वाँचू तथा उनके चार सहयोगियों ने निर्णय दिया कि धारा 368 द्वारा 
संसद को संविधान में संशोधत का अधिकार प्रदान किया गया है तथा उस सम्बन्ध में 
कार्य-विधि निर्धारित की है । उन्होंने यह भी निर्णय दिया कि यह अधिकार मूल अधि- 
कारों को सीमित करने या कम करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है तथा 
उस अधिकार के प्रवर्तत में किया जाने वाला कोई संविधान संशोधन धारा 3 (2) 
के अर्थ की परिसीमा में “विधि” नहीं कहलायेगी। इन न्यायावीज्ञों ने यह विचार 
व्यक्त किया कि जब धारा 3 (2) राज्य को ऐसी विधि वनाने की मनाही करता है 
जिससे भाग ॥] में प्रदत्त अधिकार सीमित या संक्षिप्त होते हों तो उसका सम्बन्ध 
संसद तथा राज्यों की विधाबिकाओं का प्रदत्त साधारण विधायक सत्ता से है तथा 
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धारा 368 में संविधान के संजोधन सम्बन्धी विधानफ्रारी अधिकार से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होगा। दूसरे न्‍्यामाघीश हिंदासतुल्ला का विचार था कि घारा 368 द्वारा 
संसद को संदिधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है तथा उसके लिए कार्य- 
विधि नि्दिप्द की गई है । किन्तु उन्होंने यह निष्कर्य भी प्रकट किया कि धारा 368 
हारा प्रदल संधिकार, विधायक अधिकार है अत: उस पर घारा [3 (2) द्वारा निर्दिष्ट 
निर्मेघ लागू होता है । स्यायाघीण नहोदय ने सुझाबा कि यदि संसद मूल अधिकारों को 
समाप्त करना चाहे तो उसे पहले घारा 568 में आवश्यक परिवर्तन करना होगा । 
इसके याद वह उस नंशोघन द्वारा प्राप्त अधिकार के प्रवर्तन द्वारा संघीय विधायक 
सूची के इन्दराज 97 के अधीन संविधान सभा बुलाने सम्बन्धी विधि पारित करके 
अपना उद्देश्य पूरा कर सकती है । इस प्रकार बुलाये जाने के बाद संविधान सभा 
किसी भी था सभी मूल अधिकारों को समाप्तु या संक्षिप्त. कर सकती है तथा नया 
संविधान भी रच सकती है। तीसरे, मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव और उनके चार साथियों 
का यह विचार था कि घार। 368 में केवल संविधान संशोघन की विधि बताई गई 
3 और तन्सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये गए हैं | यदि ऐसी आवश्यकता आ पड़े और 
संसद मूल अधिकारों को संक्षिप्त करना चाहे तो रा की अवशिष्ठ शक्तियों (घारा- 
97) पर निर्भर कर के नया संविधान बनाने या उसमें समूल परिवतेन करने के लिए 
संविधान सभा का आह्वान किया जा सकता है। सुब्वाराव ने कहा कि उन्होंने जो 
संविधान संशोधन सम्बस्ची दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं वे केवल प्रयोगात्मक है, अन्तिम 
नहीं । ० 5 
हिंदायतुल्ला ने कुल मिला कर सुब्वाराव तथा उनके साथियों से सहमति प्रकट 

की । फलत: सर्वोच्च न्यायालय ने 6 के मुकाबले 5 ह के बहुमत से धोषित किया कि 
निर्णय को तिथि (27 फरवरी, 967) से संसद को संविधान के भाग ॥॥ के प्रावधानों 
में ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा जिससे उसमें स्थापित गुल श्रधिकार 
समाप्त या संक्षिप्त होते हों । हट कं 
मुख्य व्यायावीश सुब्बाराव का निर्णय मुख्यतः: दो आधार तत्त्व पर आधारित था। 
प्रथम यह कि अन्यायिक शर्वित पर, चाहें वह विधायक हो अथवा कार्यकारी, विश्वास 
नहीं किया जा सकंता। उन्होंने कहा कि पिछले [7 वर्षों में संविधान 2] वार संशोधित 
किया जा चुका है और संसद ते देश में एकदलीय पद्धति चालू कर दी है, स्वतन्त्रता 
की पंग बना दिया है, विधि शासन तष्ठ कर दिया है, तथा संविधान की विचारधारा 
गे #चाया है । उचका कहना था कि इस भ्रवृत्ति को अवश्य रोका 


की भीषण आधात पहु | हे | कक 
जाना चाहिए अन्यथा कोई महत्त्वाकांक्षी कार्यपालिका संसद को अपना उपकरण बना 


कर संविधान को नष्ट कर डालेगी । 
मुख्य न्यायाधीश खुब्वारात का दूसरा 0 कि 

ं प्र्त्यः क्तण थ्यं ऊपर | 

अधिकारों का स्थान संविधान द्वारा श्रदत्त प्रत्येक शक्ति एवं सामथ्येंस ऊपर है। 
उनका कहना था कि ये “आच्य अधिकार हैं और संविधान में इनका ०“सर्वश्रोष्ठ” 


आधार-तत्त्व यह था कि व्यक्तियों के मूल 


( 
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स्थान है । संविधान उग पर केवल ऐसे प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति देता है, जो 
न्यायिक दृष्टिकोण से युक्तिसंगत पाये जायें । उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के 
नुगार सर्वोच्च न्यायालय का सर्वश्रेष्ठ कतंव्य मूल अधिकारों की रक्षा करना है । 
वैयक्तिक स्वतन्च्रताओं का संरक्षण जनता का सर्वोच्च हित है न्‍्यायावीश महोदय 
ने याद दिलाया कि यदि कोई व्यक्ति अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से 
स्वयं अपने किसी मूल अधिकार का परित्याग करने का प्रयत्न करे तो सतकक न्याया- 
लय को उसे ऐसे नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उसके अधिकारों की स्वयं उस से भी 
रक्षा करने का कतंब्य न्यायालय का है | 
इस निर्णय का व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वहत स्वागत किया गया। 
महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ़ कामसे के प्रधान रामकृष्ण वजाज तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों 
से कहा कि जव भी सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय किसी अधिनियम को 
निरस्त कर देता है, तभी संविधान संशोधन करने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि 
कांग्रेस के पास तदर्थ दो-तिहाई वहुमत विद्यमान है, “जिसके परिणामस्वरूप हमारे मूल 
अधिकारों की धज्जियाँ उड़ रही हैं । इसके अतिरिक्त, इनमें से अधिकतर संशोधन 
अव्यवहारिक विचारों पर आधारित हैं ।” डा० कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जो 
संविधान के रचयिताओं में से एक थे, कहा कि मूल अधिकार संविधान का प्रमुख 
आधार है और यदि कोई विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया तो उससे संविधान की 
विज्लेषता समाप्त हो जायेगी और उसका अर्थ मूल अधिकारों को संसद की दया पर 
छोड़ देना होगा ।** बहुत से अन्य व्यक्तियों ने भी, जो संसद की बार-बार संविधान में 
संशोधन करने और मूल अधिकारों में रोड़ा अठकाने की प्रवृत्ति से तंग थे, सर्वोच्चि 
न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए उसे एक “ऐतिहासिक” निर्णय बताया और 
प्रसन्‍्तता व्यकतत की कि अब केन्द्र में शासक दल अपने कठोर बहुमत का उपयोग ऐसे 
संशोधन पारित कराने में नहीं कर सकेगा जिनसे नागरिकों को अपनी संवैधानिक 
स्वतन्त्रताश्रों से वंचित होना पड़े । 
किन्तु अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे जो संसद की मूल अधिकारों को संक्षिप्त करने की 
शक्ति में रुकावट पड़ने के विरुद्ध थे। उदाहरणतया, संसद सदस्य एन० सी० चैटर्जी 
ने राष्ट्रपति राधाकृष्णन को पत्र लिखा कि वे एक आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से 
यह स्पष्ट करने के लिए कहें कि जब भी संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता 
उत्पन्त हो तों उसके लिए क्‍या संवेधानिक तन्त्र उपलब्ध है । चैटर्जी ने दलील दी कि 
यदि “संसद स्वयं किसी मूल अधिकार को समाप्त या संक्षिप्त नहीं कर सकती तो 
वह॒उसी काम के लिए एक अभिकर्त्ता (जंसाकि सुव्वाराव इत्यादि ने एक संविधान 
सभा बनाने का सुझाव दिया था) कंसे नियुक्त कर सकती है ?” उन्होंने कहा कि 
किसी भी प्रभुत्वसम्पत्न राष्ट्र में संसद की, मूल अधिकारों सहित सभी संविधान संझो- 


ग4)6 म्रावेर्दा पगारफ 5 ४४7०), 967, 9. 4. 


मौलिक अधिकार 285 


घन की निर्वाध क्षमता से इन्कार नहीं किया जा सकता । कांग्रेस दल के कतिपय 
नए नेताओं अमृत नाहटा, चन्धजीत यादव और कृष्णकांत इत्यादि ने निराशा प्रकट 
करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ वाले मामले में दिये गये अपने 
निर्णय से सरकार के कार्यपालिका एवं विधायिका घड़ों में परस्पर चुनौती की स्थिति 
उत्पन्न कर दी £, और इस निर्णय के कारण आगे प्रगति करना वहुत कठिन हो गया 
है। केन्द्रीय नेताओं को भी अपने काम में उपर्युक्त निर्णय के कारण वहुत कठिनाई 
होने लगी, पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कराने के लिए कुछ 
नहीं कहा और न ही कुछ किया । 
किन्तु बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद तथा भृतपूर्व नरेशों के भत्तों एवं सुविधाओं के 
वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से श्रीमती गांधी की सरकार को गम्भीर चिन्ता 
हुई और उन्होंने इन निर्णयों के कारण उत्पन्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
संविधान में संशोधन करने का निश्चय किया। प्रधान मन्‍्त्री ने राष्ट्रपति गिरि को 
लोकराभा भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने का परामर्श दिया | इस निर्वाचन से पूर्व 
सत्तालढ़ कांग्रेस ने अपनी तिर्वाचत सम्बन्धी घोषणा में प्रसारित किया कि चुनाव 
जीतने के बाद वह अपनी समाजवादी 'एवं क्रान्तिवादी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए 
नावश्यक संशोधन करेगी । चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी की 
सरकार ने संसद में संविधान (चौवीसवाँ संशोधन) विधेयक पारित करा लिया । इस 
से संसद को संविधान के भाग वा में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस 
प्रकार गोलक नाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव 
समाप्त हो गया । 
केन्द्रीय इस्पात एवं खान मन्नत्री मोहन कुमारमंगलम्‌ तथा केन्द्रीय विधि मस्त्री 
गोखले इत्यादि कतिपय सरकारी प्रवक्‍ताओं ने जोरदार शब्दों में कहा कि संसद एक 
सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभुसत्तात्मक निकाय है और तीसरे अध्याय में संशोधन करने की क्षमता 
रखती है, कि न्यायालयों को परिवर्ततशील समाज की आवश्यकताओं को समभना 
चाहिए, वतंमान विचारघारा की ध्यान में 03 चाहिए तथा जनता की प्रतिनिधि 
निकाय के रूप में संसद को संवेंधानिक मामलों में न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त 
करने का अधिकार होना चाहिए । वे एक नया संविधान बचाने के लिए संविधान सभा 
का आयोजन करने अथवा वर्तमाव संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने के सुझाव 
से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि मौलिकता की दृष्टि से राज्य नीति के 
भार्गदर्शक सिद्धान्त, मूल अधिकारों से कर महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, और यदि अधिकार 
सिद्धान्तों के मार्ग में वाघक हों तो अधिकार कम कर देने होंगे। 
स्वामी केशवानन्द भारती एवं कतिप्य अन्य महानुभावों ने सर्वोच्च न्यायालय में 
याचिकाओं द्वारा चौवीसवें तथा पच्चीसवें संविधान संशोधन अविनियमों की वैधता को 
चुनौती दी प्रख्यात न्‍्यायवादी एन०ए० पालखीवाला ने, जो संविधान विधिके विशेपक्ष 
माने जाते हैं, इस वाद में बहस की तथा अनेक विधिक, सांविधिक, नैतिक एठ 33... 
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नीतिक दलीलें पेश करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि संसद को मूल अधिकार 
वापस लेने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि जनता के "आधारभूत अधि- 
कार” केवल जनमत-संग्रह द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं। किन्तु इस बाद वी सुनवाई 
जिन ।3-व्यायाघीणोों ने की, उनमें से नौ ने गोलक नाथ वाद में दी गई व्यवस्था को 
निरस्त करते हुए, मूल अधिकारों सहित, संसद के संविधान संशोधन अधिकार को 
उचित ठहराया | इस निर्णय के अनुसार, “संविधान के मूल ढचि” में परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने यह मत स्थिर किया कि संसद "स्वशक्ति* 
मान” है । के 
सरकार ने इस निर्णय को जनता की जीत वताया। किन्तु उसे इसमें दी गई पांचवीं 
व्यवस्था कि 'ऐसे किसी भी विधि को जिसमें ऐसी घोषणा सम्मिलित हो कि वह 
राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की नीति को क्रियान्वित करने 
के लिए है किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी कि वह उस 
नीति को क्रियान्वित नहीं करता” अवैध है, उचित नहीं लगी । अप्रैल 973 में ए० 
एन० रे को भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त क्रिया गया और तीन वरिष्ट न्याया- 
घीशों को पीछे छोड़ दिया गया । यह असाधारण कृत्य, कदाचित सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों को चेतावनी देने के उद्देश्य से किया गया कि यदि उन्होंने फिर कभी 
सरकार के काम में रुकावट डालने के प्रयत्न किये तो भारत के उच्चतम न्यायालय 
में स्वयं अपनी प्रगति के लिए बाधा उपस्थित करेंगे । अनेक प्रख्यात न्यायशास्त्रियों 
में इसकी तुरच्त प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों की रक्षा बिता 
स्वतन्त्र न्यायपालिका के नहीं हो सकती पर सरकार ने उन्हें यह कह कर चुप कर 
दिया कि न्यायाधीशों को जनता के आदर्शों की पूर्ति करनी चाहिए, तथा उसका उचित 
कारण के बिना मूल अधिकारों को विचलित करने का कोई अभिप्राय नहीं है। 
]974 में सरकार ने मूल अधिकारों में पुनः हंस्तक्षेप किया, जब सैकड़ों कथित 
तस्कर व्यापारियों, चोरबाज़ारियों तथा विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों को 
केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने आन्तरिक सुरक्षा परिरक्षण अधिनियम के आधीन बन्दी 
बनाया । पर इनमें से अनेक को उपरोक्त आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालयों ने मुक्त कर दिया और अन्‍्यों की बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं न्याया- 
लयों में विचाराधीन थीं। सरकारी अधिकारियों को. यह आशंका थी कि अन्य बहुत 
से वन्दियों को भी इसी प्रकार रिहा करना पड़ेगा। न्यायालयों को ऐसा करने से 
रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति को घारा 359 के अधीन आदेश जारी कर 
के इस प्रकार वन्दियों का.न्‍्यायालय की शरण लेने का अधिकार निलम्वित करने का 
परामर्श दिया और राष्ट्रपति ने ऐसा आदेश ]6 नवम्बर, 974 को जारी किया । इस 
आदेश से धारा ।42] और धारा 22 के अनुच्छेद 4,5,6, और 7 द्वारा प्रदत्त अधि- 
कार संक्षिप्त हो गए। जिन वन्दियों के पक्ष में याचिकाएँ न्यायालय के विचाराधीन 
थीं, वे सव निलम्वित कर दी गईं तथा जिन तस्कर व्यापारियों को छोड़ दिया गया 
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था उन्हें पुनः वन्दी बनाने के लिए नए भादेश जारी कर दिये गए। गुह मंत्री के 
क्रह्मानन्द रेड्डी ने इस कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि जब तस्कर व्यापार 
एवं ऐसी अन्य गतिविधियों को, जिनसे विदेशी मुद्रा की हानि होती है, रोकने की सावें- 
भीम इच्छा विद्यमान है .तो सरकार के लिए सभी आवश्यक विधिक एवं सांविधिक 
उपाय करना अनिवाये था । 
विपक्षी नेताओं ने इस आदेश को “निर्दश्रतापूर्ण असंवैधानिक, तथा दुर्भावपूर्ण ” 
बताया । साम्यवादी (माक्सवादी) नेता ज्योतिर्मय बसु ने प्रधान मन्त्री पर तानाशाही 
मेता बनने की इच्छूक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि “अब प्रजातस्त्र कहाँ शेष 
रह गया है ? सभी को आरक्षि एवं कार्यपालिका की दया पर रहना होगा । विधि 
शासम का तख्ता उलट दिया गया है और न्यायालय फालतू हो गए हैं।” जनसंघी 
नेता वाजपेयी, समाजवादी नेता मधु लिमये, तथा संगठन कांग्रेसी नेता एस ०एन० मिश्रे। 
ते विपक्ष द्वारा सर्वेसम्मत विरोध के वावजूद यह आदेश जारी करने में की गई 
अगोभनीय जल्दवाजी के लिए गम्भीर चिन्ता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि बंगला देश 
यद्ध समाप्त होने के लगभग तीन वर्ष बाद भी आपात्‌-स्थिति जारी रखना “संविधान 
में घोटाला” है। उन्होंने इस आदेश को “नागरिकों की स्वाधीनता का तया अतिक्रमण” 
बताया ।/ राज्य सभा में भारतीय लोक दल के नेता रबी रे ने कहा “हमें: सरकार की 
ईमानदारी में विश्वास नहीं रह गया है ।” साम्यवादी नेताओं ने भी राष्ट्रपति के 
आदेश के प्रति विरोध प्रकट किया । भारतीय समाचारपत्रों ने सम्पादकीय लेखों द्वारा 
सरकार की कार्रवाई के प्रति विरोध प्रकट किया । उदाहरणतया, 8 नवम्बर, 974 
के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में कहा गया कि राष्ट्रपति का आदेश “देश की. प्रजा- 
तत्त्रीय भावना को एक चुनौती है तथा इससे “अत्यधिक राजनीतिक कठोरता” अभि- 
व्यक्त होती है। सम्पादकीय में यह भी कहा गया कि आपात्‌-स्थिति (जिसकी आड़ में 
उपयुक्त आदेश जारी किया गया) को विद्यमान रखने का कोई न्यायिक श्ौचित्य नहीं 
है, और यदि भृूतकाल में देश की डे सामान्य विधि के प्रवतंन से तस्करी तथा अन्य 
सामाजिक व आथिक अपराध नहें रोके जा सके तो उसका कारण केवल विधि के 
प्रवर्तन की राजनीतिक अनिच्छा थी भ्ठुड ने मौलिक अधिकारों के निलम्बन 
को कड़वाहट एवं शंकालू दृष्टि से देखा | उन्हे ऐसा प्रतीत हा लगा कि देश को 
एकदलीय पद्धति एवं प्राधिकारवाद की ओर ले जाया जा रहा है। 


के अनसार आन्तरिक सुरक्षा कानून (आं०्सु०आा) के अधीन 7 मई, 


34गह मन्त्रालय के एक विवरण रि 8 के | 
रत, है 6,825 व्यक्तियां को वन्‍्दी बनाया गया । इनमें से [498 का 


97] से 30 जून, 974 तक 
विशिष्ट राजनीतिक सम्बन्ध था ।* | े | 


अध्याय 2 


सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा , 


(छएएाशथा€ (०एा थातवे उात्ंलंभ ए८शं०फत) 


जिन देझों में लोकतंत्रीय संविधान की प्रथा है, वहाँ संसद विधि निर्माण करती है तथा 
कार्यपालिका उसे प्रवर्तित करती है । किन्तु यही पर्याप्त नहीं होता क्‍योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति विधि (8७9) का उपयोग नहीं करता और उसे संसद द्वारा पारित रूप में स्वी- 
कार नहीं करता । कुछ व्यक्ति विधि की अवज्ञा इसलिए करते हैं कि वे उसे श्रन्याय- 
पूर्ण, अनुचित व कठोर समभते हैं तथा उनके विचार में उसमें संशोधन या परिवर्तन 
किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे विखण्डित कर दिया जाना चाहिए । कुछ अन्य व्यक्ति 
अपनी अपराधी प्रवृत्ति के कारण विधि की अवहेलना करते हैं क्योंकि वे स्वभावतः 
अपराधी होते हैं । एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का भी है, जो अनभिज्ञता के कारण विधि 
भंग करते हैं अन्यथा उनका विधि की अवहेलना या अवज्ञा का कोई अभिप्राय नहीं 
होता । विधि की अवज्ञा का कारण कुछ भी रहा हो, अपराध प्रमाणित हो जाने पर 
दण्ड दिया जाता है। राज्य का जो भाग यह कार्य करता है अर्थात अपराध प्रमा- 
णित करने का कर्तव्य निभाता है, उसे स्यायपालिका कहते हैं | संगठित जन-समुदायों 
में न्‍्यायपालिका/की आवश्यकता सदैव अनुभव को जाती रही है और न्यायालयों की 
पद्धति सदैव विद्यमान रही है | आधुनिक भारत में ब्रिटिश सरकार ने न्यायालयों की 
एक सुसंगठित प्रणाली स्थापित की । भारत के आधुनिक संविधान के निर्माता भी, 
विशेषत: संघीय राज्य पद्धति में, जहाँ शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार व उसकी घटक 
ईकाइयों में बंटी होने के कारण उनके सामर्थ्य एवं अधिकार की सीमा सम्बन्धी विवाद 
उत्पच्त होने की प्रचुर संभावना विद्यमान थी, न्यायपालिका की अत्यन्त मंहत्त्वपूर्ण भूमिका 
को समभते थे । वे जानते थे कि केवल एक सुदृढ़, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका 
ही ऐसे विवादों को प्रभावी एवं निर्णायक ढंग से निपटा सकती है । 
संविधान के चतुर्थ अध्याय की घाराओं 24 से 47 तक में सर्वोच्च न्यायालय 
स्थापित करने का प्रावधान किया गया, और भारतीय इतिहास में 26 जनवरी, 950 
को--जिस दिन स्वाबीन एवं स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया--सर्वोच्च 
त्यायालय का भी भ्रादुर्भाव हुआ। 0 अक्तुबर, 949 तक इंग्लैंड की प्रिवी कौंसिल की 


ड् 
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स्थायिक समिति भारत के सर्वोच्च न्यायिक कार्य करती थी। उसके बाद भारत सर- 
कार अधिनियम, 935 के अघीन संघीय अदालत स्थापित की गई, जो सर्वोच्च न्‍्या- 
यालय स्थापित किया जाने तक भारत की उच्चतम अपीलीय अदालत रही । 


सर्वोच्च न्यायालय की रचना (007झरा0एाणा ० 6 ४097०76 (0007) 

घारा 24 में प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्या- 
याघीश तथा अधिकतम सात अन्य न्यायाघीश होंगे । किन्तु संसद को न्यायाघीशञों की 
संख्या में विधिवत्‌ वृद्धि करते का अधिकार था। 956 में संसद ने इस अधिकार का 
उपयोग किया और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाघीश संख्या) अधिनियम पारित करके 
मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा कर [0 कर दी। 960 में 
इस अधिनियम को संशोधित करके यह संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 4 कर दी गई। 
प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च एवं प्रान्तीय (राज्यों के) उच्च 
न्यायालयों के जिन न्‍्यायाघीशों से वे परामर्श करना आवश्यक समझें, परामर्श करने के 
पश्चात की जाती है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने 
तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं । 


न्यायाधीशों की नियुक्ति (899०7 ० 77१888) 

किसी व्यक्ति के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न- 
लिखित अहंताएँ आवश्यक होती हैं : (क) वह भारत का नागरिक हो, (ख) किसी एक 

उच्च न्यायालय का अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों का निरन्तर न्यूनतम पांच 

वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, (ग) किसी उच्च न्यायालय का अथवा एक से अधिक उच्च 
न्‍्यायालयों का न्यूनतम 0 वर्ष तक निरंतर एडवोकेट रहा हो, अथवा (घ) राष्ट्रपति 
के विचार में विशिष्ट न्यायशास्त्री हो । 

धारा 26 में “स्थानापत्न”' मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है । जब 
मुख्य न्यायाधीश अवकाश अथवा किसी अत्य कारण से अपना कार्य न कर सकते हों तो 
राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक को स्थानापन्‍्न मुख्य न्याया- 
घीश नियुक्त करते हैं। धारा [27 में “तदर्थ” अथवा “विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने 
की व्यवस्था निर्दिष्ट की गई है | यदि किसी समय न्यायालय का सत्र आरम्भ करने 
या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की कार्यवाही संख्या (धए०७॥) उपस्थित न हो 
तो मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उस उच्च न्यायालय के किसी के न्‍्यायाबीश 
को, जो सर्वोच्च त्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अहंता रखते हों, आवश्यक 
अवधि के लिए सर्वोच्च स्यायालय के न्‍्यायासन पर बैठने का आदेश दे सकते हैं । 

घारा 28 में मुख्य न्यायाधीश के आग्रह और राष्ट्रपति की पू्वचुमति पर अवकाश- 
प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के स्यायासन पर बैठने सम्वन्धी प्राववान 
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हैं । ऐसे न्यायाधीश को देय भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किये जाते हैं तथा उन्हें 
नियमित न्यायाधीश के समान विचाराधिकार, क्षमता एवं विशेषाधिकार अथवा रिया- 
पतें इत्यादि दिये जाते हैं । 


सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय (86४ ० 6 87़ाथा6 ९०पा) 

सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय नई दिल्ली में तदर्थ निर्मित एक विशेष 
भवन में स्थित है । किन्तु राष्ट्रपति की अनुमति सहित मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय 
फरने पर उसका सत्र अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है। 


न्यायाधीशों का वेतन (824४५ ०॥6 370926७) 
मुख्य न्यायाधीश को 5000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 4000 रुपये 
मासिक वेतन दिया जाता है। प्रत्येक न्यायाधीश को कतिपय विशेष रियायतें, पैंशन' 
घ छुट्टी के अधिकार इत्यादि दिये जाते हैं जिनका निश्चय समय-समय पर संसद में 
विधिवत्‌ किया जाता है। प्रत्येक न्‍्यायाधीश को किराया रहित निवास दिया जाता 
है | उनके वेतन पर आय कर लगता है। राष्ट्रपति की तुलना में, जिनका वेतन 0,000 
रुपये प्रति मास होता है, अथवा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की भी तुलना में, 
जहाँ मुख्य न्‍्यायधीश का वेतन 7,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 
5,500 रुपये मासिक होता था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बहुत अप- 
याप्त है । इसे संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्धारित किया गया था और बढ़ते हुए 
मूल्यों के दृष्टिकोण से, जहाँ अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है, 
ध्यायाधीशों का वेतन वही रहा है । 963 में सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति ने 
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में 500 रुपये प्रति- 
मास की वृद्धि करते का सुझाव दिया था किन्तु सरकार ने इतनी कम वृद्धि का सुझाव 
भी अस्वीकार कर दिया। कुछ न्यायाधीशों को अपने वेतन में अपना दैनिक खर्च 
चलाना भी कठिन प्रतीत होता था, अतः उन्होंने त्यागपत्र दे दिये | इसके फलस्वरूप 
केवल यही नहीं कि वकालत पेशे के जिन सुयोग्य द्यवितयों का धंधा अ्रच्छा चल रहा 
था, उनका उच्च न्यायालयों तथा स्रोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के प्रति 
आकर्षण समाप्त हो गया अपितु कतिपय च्यायाधीश्षों की स्वतंत्रता एवं न्‍्यायनिष्ठा 
का स्तर भी गिर गया । 

28 अक्तूबर, 972 को सर्वोच्च न्यायाधीश एस ०एम० सीकरी ने कहा कि न्याया- 
धीशों की पेंशन उनके वेतन के लगभग समान होनी चाहिए ताकि “उन्हें अवकाश 
ग्रहण के पश्चात्‌ नौकरी अथवा पुनः वकालत पेशा करने की चिन्ता न करनी पड़े ।” 
नई दिल्‍ली में आल इण्डिया टैक्स एडवोकेट्स एसोसियेशन (७॥ पाता& प४5 80ए०- 
०४४९४ 455800०ं॥१07) के चतुर्थ सम्मेलच का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा : “कहते 
हैं कि सरकार ने जानवूक कर णह नीति अपनाई है कि पैंशन न बढ़ाई जाये तथा सेवा 
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की शर्तों व परिस्थितियों में सुधार न किया जाए ताकि शरने: शनें: न्यायपालिका का 
सान एवं महत्त्व समाप्त हो जाये ।” उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि “सरकार की 
यह नीति न भी हो तो भी उसका प्रभाव तो यही है। 

सर्वोच्च व्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम होने के कारण तथा राज्यों के 
उच्च न्यायालयों में अनेक स्थान रिक्त होने के कारण 30 जून, 974 के आँकड़ों के 
अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 2,895 तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों में 4, 59,974 
मामले विचाराधीन पड़े थे। अंग्रेजी भाषा की लोकोक्ति “[च्च॥४०७ (७॥४ए७० [5 
|0४8०० 0७7८१” के अनुरूप हज़ारों व्यक्ति, जिन्होंने अपने प्रति सरकार अथवा 
किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये गये अन्याय के विरुद्ध देश की उच्चतर न्यायपालिका से 
याचना की, लम्बी मुकहमेबाज़ी में फेंस कर रह गये तथा-उन्हें अपार व्यय, मानसिक 
पीड़ा तथा आर्थिक कठिताइयों का सामना करना पड़ा । 


सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी (0#088 थ्षात 885 

एश॥65 0॥6 $प्रशशा6 (०0०४) 

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्‍्याया- 
धीश द्वारा अथवा उनके निर्देश के अनुसार न्यायालय के अन्य न्यायाघीशों या अधिका- 
रियों द्वारा की जाती है (घारा 46,) | 

राष्ट्रपति को यह्‌ निर्धारित करने का अधिकार है कि कुछ विशिष्ट नियुक्तियाँ 
संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के वाद ही की जायें । न्यायालय के अधि- 
कारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्ते मुख्य न्यायाधीश हारा अथवा उनके 
द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकेत किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा बनाये गए 
नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है, पर उन पर संसद द्वारा बनायी गयी विधि प्रव- 
वित होती है। वेतन, भत्तों, छुट्टी और पैशन सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 


की अनुमति लेना अनिवाय होता है । 


कार्यवाह संख्या (९००७०) ेु द 
सर्वोच्च न्यायालय में खुली सुतवाई होती है और निर्णय भी सार्वजनिक रूप से 
। जिस मामले में कोई विधि सम्बन्धी मार्मिक भ्रइन निहित हो, अर्थात 


सुनाये जाते हैँ ह 
संविधान की व्याख्या की जानी हो, अथवा घारा 43 (उच्च न्यायालय से परामश 


करने का राष्ट्रपति का अधिकार) के अधीन माँगी गई सम्मति पर विचार किया 
जाना हो, उनके निर्णय अथवा सुनवाई के लिए कम से कम पाँच न्यायात्रीण बैठना 
आवश्यक होता है । अन्य मामले इससे कम न्यायाधीश संख्या अथवा खण्ड-न्यायालयों 
द्वारा सुने जाते हैं। सभी फंसले एवं मतोक्तियाँ मामले के सुनवाई के समय उपस्थित 
व्यायाधीशों के बहुमत के अनुसार घोषित किये जाते (जाती) हैं। जो न्यायादात्र सहमत 
न हों, वें भिन्‍न फैसला या मत (धारा ] 45 की उपधारा 5) दे सकते हैं। यदि बारा 
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[32 के अतिरिक्त संविधान के चतुर्थ अध्याय के किसी प्रावधान के अनुसार किसी 
अपील की सुनवाई पाँच से कम न्यायाधीशों द्वारा की जा रही हो, पर न्यायालय समभे 
कि अपील में कोई ऐसी विधि सम्बन्धी मामिक प्रश्न विद्यमान है जिप्तमें संविधान की 
व्याख्या की जानी है, और अपील के निपटारे के लिए उस पर निश्चित निर्णय करना 
आवश्यक होगा तो उस प्रइन को पाँच न्यायाघीश्ञों के न्यायालय में प्रेषित किया जा 
सकता है | विधि सम्बन्धी प्रश्त पर निर्णय किए जाने के पश्चात उस अपील का निप- 
टारा छोटा न्यायालय कर सकता है । 


न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता तथा निर्भयता (7669थ700ा००, पगा- 

एक्षाभए 200 76७7655९55 0 7706265) 

प्रजातंत्रीय शासन में न्यायाधीशों का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भय होना “आवश्यक 
तत्व” माना गया है । 70] के एक्ट ऑफ़ सेटलमंण्ट से पूर्व ब्रिटेन के उच्चतर न्या- 
यालयों के न्यायाधीश “राजा की इच्छा रहने तक” अपने पद पर रह सकते थे, पर अरब 
वे “अच्छा आचरण करने तक” अपने पद पर रह सकते हैं ताकि उनमें उपरोक्त ग्रुण 
विद्यमान रहें । उन्हें अब केवल तभी हटाया जा सकता है, जब संसद के दोनों सदनों 
द्वारा राजा को लिखित रूप से निवेदन प्रेषित किया जाये । संयुक्त राज्य अमेरिका 
में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर आसीन रहते हैं तथा उन्हें 
“राजद्रोह, घूसखोरी अथवा अन्य गहन अपराधों या जघन्य क्यों” के आधार पर 
महाभियोग चलाकर ही अपदस्थ किया जा सकता है। किन्तु वे सत्तर वर्ष की आयु 
तथा दस वर्ष का सेवा काल पूरा कर चुकने के बाद अपने पद से अवकाश ग्रहण कुर 
सकते हैं। कनाडा व आस्ट्रेलिया में न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा लिखित निवेदन 
किये जाने पर ही अपदस्थ किया जा सकता है। 

यह निश्चित करने के लिए कि भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाघीश अपने 
कतेव्यों का साहस एवं निर्भयतापूर्वक निर्वाह कर सकें तथा उन्हें अपनी व्यक्तिगत 
सुविधाओं तथा वेतन में कमी होने का डर न रहे, भारत के संविधान-निर्माताओं ने 
लगभग उसी प्रकार के प्रावधान किए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्र- 
पति द्वारा “प्रमाणित दुराचरण या अक्षमता” के आधार पर अपदस्थ किया जा सकता 
है किन्तु उसके लिए संसद के प्रत्येक सदन की ओर से एक ही सत्र में लिखित निवेदन 
किया जाना आवश्यक है । ऐसे निवेदन को सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का तथा 
उपस्थित मतदाता सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई भाग का समर्थन प्राप्त होना 
चाहिए (घारा 24 का अनुच्छेद 4) । उसी दिशा में एक प्रावधान यह भी है कि किसी 
न्यायाधीश द्वारा अपने पद से सम्बन्धित सरकारी कतंव्यों के निर्वाह में किए गए आच- 
रण के सम्बन्ध में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती (घारा 2) | एक तीसरा प्रावधान 
यह है कि सेवा-निवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश के किसी 
न्यायालय में वकालत इत्याद्वि नहीं कर सकता ॥ यदि कोई न्यायाधीश स्वयं त्यागपत्र 
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दे दे तो भी उसे वकालत के पेशे की मनाही होती है। धारा 46 (3) में निर्दिष्ट किया 
गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें न्यायालय के सभी अधि- 
कारियों के लिए देय वेतन, भत्ते , एवं पैंशन सम्मिलित हैं--भारत की संचित निधि 
((०7580॥909/०0 एप्रा6 07 709) में से पूरे किए जायेंगे। न्यायालय द्वारा ली गई 
फीस तथा अन्य आय की राशियाँ उसी निधि का भाग मानी जायेंगी । 

कतिपय संसत्सदस्यों, ए०्डी० मणि (स्वतन्त्र पार्टी) तथा भूपेश गुप्त (साम्यवादी) ने 
न्यायाधीशों पर न्यायालयों में उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए सुझाव दिया 
कि उनके लिए एक आचार-संहिता निर्धारित की जाए । पर श्रीमती इंदिरा गांधी की 
सरकार ने इस सुझाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि इससे “न्यायाधीशों के विचार 
प्रभावित होंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके न्याय की स्वतन्त्रता भी प्रभावित होगी ।” 


सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (87फ्राध्वा० 000 40 988 8 (०प्र 

0 १८००0) 

संविधान की धारा 29 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक “अभिलेख न्यायालय 
होगा । अभिलेख न्यायालय उसे कहते हैं जिसके क्ृत्यों एवं न्यायिक कार्रवाईयों को 
स्थायी यादगार के लिए अभिलिखित किया जाता है और जिसे किसी भी न्यायालय में 
साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने पर चुनौती नहीं दी जाती । किसी न्यायालय को अभिलेख 
न्यायालय बनाया जाने पर उसे अपनी मानहानि के प्रति दण्ड देने का अधिकार प्राप्त 
हो जाता है। अतः धारा 42 (2) में निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 
को “,..अपनी मानहानि की जाँच का आदेश देने व उसके प्रति दण्ड देने का पूर्ण 
अधिकार है ।” यह एक असाधारण प्रकार का अधिकार है पर सर्वोच्च न्यायालय 
जिस विधि-सत्ता की व्यवस्था करती है, उसके लिए यह परमावश्यक भी हैं । 

सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का कई वार उपयोग किया जिनमें से ये दो 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं : (!) संघीय वित्त मंत्रालय के भूतपूर्वे रोज्य मन्‍्त्री आर०के ०खाडि- 
लकर,तथा(2) केरल के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ई०एम०एस०नम्बूदरीपाद। 3 फरवरी,970 
को ब्लिदन नेशनल फोरम द्वारा नई दिल्‍ली में वंक राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी वाद में 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर विचार करने के लिए एक संगोष्ठी आयो- 
जित की गई जिसमें खाडिलकर ने जो टिप्पणी की, उसे अंग्रेजी के देनिक पत्र हिन्दु- 
स्तान टाइम्स में इस प्रकार प्रकाशित किया गया, “ऐसे निर्णयों से न्यायपालिका की 
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती तथा उच्चतम न्यायालय की ऐसी कार्रवाइयों से नक्सलवादियों 
को प्रोत्साहन मिलेगा, जिन्होंने समाजवाद लाने के संवंधानिक उपायों को अस्वीकार 
कर दिया है तथा इस पैसले का साधारण जनता द्वारा अधिकाधिक तिरस्कार किया 
जायेगा ।” उन्होंने आगे कहा कि न्यायाघीश तटस्थता के उच्चासन पर विराजमान 
अत: उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन-सामान्य के हित 
समाज का सुधार करने में सहृ्पक होना चाहिए । एक संसत्सदस्य कृष्ण राव और 
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लैफिटनेंट-कर्नल एच०भार० पसरीचा ने न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए 
दावा किया कि मन्त्री महोदय के भाषण से न्यायालय के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को आघात 
पहुँचता है तथा इससे देश की न्याय-व्यवस्था के प्रति सारे जन-सामान्य का विश्वास 
कमज़ोर हो जायेगा । उन्होंने मन्त्री महोदय के विरुद्ध न्यायालय की मानहानि सम्बन्धी 
कारंवाई करने की प्रार्थना की | सर्वोच्च न्यायालय को खाडिलकर द्वारा की गई तथा- 
कथित आलोचना के कुछ अंश प्रकट रूप से “उचित आलोचना” की सीमा से अधिक 
प्रतीत हुए, अतः उन्हें 'कारण वताओ अधिसूचना' दी गई कि उनके विरुद्ध कार॑बाई 
क्यों न की जाए । उत्तर में खाडिलकर ने प्रमुख आरोप को अस्वीकार करते हुए कहा 
कि उन्हें न्यायालय की स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठा में अटूट चिश्वास है । 

निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने कहा : 

“हमें यह कहने पर विवश होना पड़ा है कि इस न्यायालय की उचित एवं संतुलित 
आलोचना के प्रति, चाहे वह कदु ही क्‍यों न हो, कारंवाई नहीं की जा सकती । पर 
निर्णयों के भ्रनुचित उद्देश्य बताना, अथवा न्यायालयों या न्यायाधीशों को घृणा एवं तिर- 
स्कार का भाजन बनाने का प्रयत्न करना, अथवा न्यायालय के क्त॑व्य-पालन में प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा डालना इत्यादि गस्भीर मानहानि के कृत्य हैं जिनकी अन- 
देखी नहीं की जानी चाहिए और न की जायेगी ।॥7! 

इन शब्दों के साथ मुख्य न्यायाधीश ने वाद को समाप्त घोषित कर दिया। - 

दूसरा वाद नम्वूदरीपाद द्वारा केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च 
न्यायालय में की गई अपील से उत्पत्त हुआ | नम्बूदरीपाद पर यह आरोप लगाया गया 
कि जब वे केरल के मुख्यमन्त्रीं थे, उन्होंने 9 नवम्बर, 967 को एक संवाददाता सम्मे- 
लन में कहा कि न्यायाधीशों में वर्गमुलक घृणा, हित एवं पक्षपात की भावना अत्यधिक 
है तथा इसी से उनका पथ प्रदर्शित होता है। यदि किसी समय वस्त्र-सज्जित घनिक 
एवं किसी अधनंगे अपढ़ व्यक्त के बीच समान साक्ष्य उपलब्ध हों तो स्यायाधीश नैस- 
गिक रूप से धनिकों के हित में रहते है | उन्होंते यह भी कहा कि न्यायपालिका की 
अभिरुचि कामगरों, किसातों एवं श्रमजी वियों के अन्य वर्गों के. प्रतिपक्ष में रहती है तथा 
विधि एवं न्‍्यायपद्धति अनिवायंतः शोषक वर्ग का हितसाधन करती हैं। 

एक एडवोकेट ने केरल उच्च न्यायालय से शिकायत की कि मुख्यमस्त्री ने जनता 
की दृष्टि में न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा की हानि की है, अत: वे न्यायालय की (मानहानि 
के दोषी हैं। उच्च न्यायालय ने 2-[ के बहुमत से निर्णय किया कि नम्बृदरीपाद से 


च्यायालय की मानहानि की है और उन्हें 000 रुपये के जुर्माने, तथा जुर्माना न चुकाने 
प्र | मास की सादा कैद का दण्ड सुनाया । 


नस्बूदरीपाद ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की । वी०के ० कृष्णामेनन, जो वामपंथी 
प्रवृत्ति के राजनीतिक व्यक्ति थे और सर्वोच्च न्यायालय के वकील थे, उनकी ओर से 


देखो 796 मावं॥र/ंद॥ उग्ा॥65, ३७ 6, 970, 9. 4. 
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उपस्थित हुए । उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 9 () (क) में जो भाषण एव 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी गई है, मानहानि की व्याख्या करते समय उसमें कटौती 
नहीं की जानी चाहिए, तथा नम्बूदरीपाद द्वारा की गई टिप्पणी पर उनके राजनीतिक 
दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर विचार किया चाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश हिंदाय- 
तुल्‍ला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यद्यपि घारा 9 () (क) के प्रावधान की छूट दी 
जानी चाहिए, पर उसी घारा के अनुच्छेद (2) के प्रावधान की अवहेलना नहीं की जा 
सकती । इस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भाषण की स्वतन्त्रता का उप- 
भोग करते समय न्यायालयों की मानहानि न की जाए । उन्होंने दण्ड की पुष्टि की, पर 
जुमाने की राशि को घटा कर केवल 50 रुपये कर दिया । 

दिसम्बर 972में अखिल भारतीय जनतन्त्र (प्रजातन्‍्त्रवादी) दल के अध्यक्ष पी ०एल० 
लखनपाल ने सर्वोच्च न्यायालय में इस्पात एवं खनिज मन्‍्त्री मोहन कुमारमंगलम्‌ तथा 
पश्चिम वंगाल के मुख्यमंत्री एस०एस०रे० के वि€द्ध एक याचिका प्रेषित की कि उन्होंने 
8 अक्टूबर, 972 को अहमदाबाद में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा कि “कति- 
पय ऐसे व्यक्तियों की अंतरंग मण्डली की वजाय, जोकि घटनावश न्यायाधीश बन 
बठे हों, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा समाज का मार्ग प्रशस्त किया जाये, 
और कि न्यायाधीश जन-साधारण को सामान्य मात्र समभते हैं तथा स्वयं को सभी के 
हित का निर्णय करने योग्य बुद्धिमान समभतते हैं ।” यह भाषण अंग्रेजी के समाचार- 
पत्र हिन्दुस्तान टाइस्जु में छपा था, अत: उसके सम्पादक वी०जी० वर्गीज्‌ को नोटिस 
दिया गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। रे एवं कुमारमंगलम्‌ ने दोष स्वी- 
कार नहीं किया और वर्गीज ने क्षमा याचना की, अतः आगे कारंवाई नहीं की गईं। 


सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं श्रधिकार-क्षेत्र 
(उप्रांडतांणाणा थाए0 220फ्च७5 ० 6 5एश॥९ (०एा) 


मूल क्षेत्राधिकार (07रडांगथ गगां5व०00०7) 

सर्वोच्च न्यायालय देश का अधिकतम सामथ्यपूर्ण न्यायालय है तथा न्यायपालिका 
में उसे उच्चतम स्थान प्राप्त है । संविधान की घारा 3] के अधीन उसे भारत सर- 
कार व किसी एक या अधिक राज्य (राज्यों) के बीच, अथवा एक ओर भारत 
सरकार व एक या अधिक राज्य एवं दूसरी ओर अन्य एक या अधिक राज्यों के बीच 
अथवा यदि विवाद में कोई विधि या ऐसे तथ्य सम्बन्धी प्रबव निहित हों जिस पर किसी 
वैध अधिकार का अस्तित्व अथवा उसकी परिसीमा निर्भर करती हो, तो दो या अधिक 
राज्यों के बीच वाद की सुनवाई का अनन्य एवं मौलिक अधिकार है| संघीय सरकार 
एवं राज्य सरकारों को पृथक-पृथक प्रतिभासित निगम-निकाय व्यक्तित्व (वए४अं- 
००7०० था० 7०5० ०५५) प्रदान किया गया है, अत: वे परस्पर वाद-प्रतिवाद चला 
सकते हैं। उनके वीच दीवानी वाद हो सकता है अथवा संवैधानिक या सम्पत्ति 
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सम्बन्धी अधिकारों के कारण विवाद उठ खड़ा हो सकता है । 

संविधान की घारा 7] () के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति व उप- 
राष्टपति के निर्वाचन से सम्बन्धित अथवा उसके कारण उत्पन्न होने वाले विवादों के 
निर्णय करने का मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा उसका निर्णय अन्तिम होता है । 
नवम्बर-दिसम्बर 969 में वराह वैंकट गिरि के निर्वाचन को विपक्षी दलों के सदस्यों 
अब्दुल ग़नी घर, शिवकृपाल सिंह तथा फूल सिंह द्वारा चुनौती दी गई, और सुनवाई 
के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने उनके निर्वाचन को वैघ ठहराया । इसी प्रकार, सितम्बर 
969 के अन्तिम चरण में एक संसत्सदस्य हरि विष्णु कामथ ने गोपालस्वरूप पाठक 
के उप-राष्ट्रपति चुने जाने को चुनौती दी और न्यायमूर्ति एस० एम० सीकरी ने उसे 
वैध घोषित किया । 


अपीलीय क्षेत्राधिकार 
(#7एएथी३॥९ जां5ग्रलाण) 


(क) संविधान सम्बन्धी वाद (एणाउप्रणागाव 2856७) 

कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत किए जाने के बाद सर्वोच्च न्थायालय 
को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होता है। इनमें से पहला वर्ग संविधान सम्बन्धी 
मामलों का है। संविधान की धारा 32 (॥) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी 
दीवानी, फौजदारी अथवा अन्य प्रकार के वाद के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को 
केवल तभी अपील की जा सकती है, जब उच्चच न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किया 
जाए कि मामले में संविधान की व्याख्या सम्बन्धी विधि का महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है। 
यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणपत्र देने से इन्कार करे तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि 
उसे विश्वास हो कि वाद में संविधान की व्याख्या सम्बन्धी विधि का महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
निहित है, अपील की विशिष्ट अनुमति दे सकता है | इस प्रकार, अनुमति मिल जाने 
के पश्चात उस वाद से सम्बन्धित कोई भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर 
अपील कर सकता है कि किसी ऐसे प्रश्न का निर्णय ठीक नहीं किया गया है, अथवा 
सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से किसी अन्य आधार पर भी अपील कर सकता है। 

यदि इस प्रकार अपील करने की विशेष अनुमति देते का भ्रधिकार सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय को न दिया जाता ती भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों के विविध 
अथवा परस्पर विपरीत अर्थ निकाल कर पर्याप्त विडम्बना (००४ए्आं०7) उत्पन्त कर 
सकते थे । 


(ख) दीवानी वाद ((शं। 025०७) 
सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के वादों का दूसरा वर्ग दीवानी वादों 
का है | संविधान की धारा 33 में निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 
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दिये गए किसी निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय को 
अपील केवल तभी की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि : (क) 
विवादग्रस्त भामले की रक़म या उसका मूल्य पहले-पहल वाद प्रस्तुत किया जाने पर 
तथा अपील के समय जो मामला विवादस्रस्त है, उसकी रकम अथवा उसका मूल्य 
20,000 रु० से कम नहीं है।” (ख) निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश्ष में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से उतनी ही रकम या मुल्य की सम्पत्ति सम्बन्धी दावा निहित है । (ग) 
मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के योग्य है, तथा जब निर्णय डिक्री या 
अन्तिम आदेश में निकटस्थ छोटी अदालत के निर्णय की पुष्टि की गई हो तो उच्च 
न्यायालय द्वारा यह अवश्य प्रमाणित किया जाना चाहिए कि इसमें कोई विधि सम्बन्धी 
ठोस प्रदत निहित है। 

उच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त प्रमाणन के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील 
की सुनवाई करना अनिवार्य नहीं होता । सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी नन्‍्याया- 
लयों के न्यायिक अधीक्षण का सामान्‍य अधिकार होता है तथा वह जाँच भी कर सकता 
है कि प्रमाणन उचित रूप से किया गया है अथवा नहीं और उसके लिए आवश्यक शत 
की पूर्ति की गई है अथवा नहीं । इस शर्ते के अनुसार उच्च #थायालय द्वारा अपने विवेक 
का उपयोग करना होता है, पर विवेक का उपयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, 
सर्वोच्च न्यायालय ने यही देखना होता है कि ऐसा किया गया है अथवा नहीं । 


(ग) फौजदारी मामले ((्रा।श (७४०७) 

फौजदारी अभियोग भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परिधि में आते हैं । 
संविधान की धारा 34 में कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय हारा दिए गए 
निर्णय, अन्तिम श्रादेश या दण्ड के फलस्वरूप सर्वोच्च न्याभ्ालय को केवल तभी अपील 
की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय ने (क) अपील पर किसी अभियुक्त को बरी करने 
का आदेश रह करके उसे प्राणदण्ड दिया हो; (ख) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय 
से कोई अभियोग स्वयम्‌ सुतवाई करने के लिए मंगवाकर अभियुक्त को दोषी पा कर 
प्राणदण्ड दिया हो; (ग) प्रमाणित किया हो कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील 
करते योग्य है । 

संविधान की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा संसद को अधिकार दिया गया 
था कि वह विधिवत्‌ कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को किसी उच्च न्यायालय 
द्वारा की गयी फौजदारी कार्रवाई के फलस्वरूप दिये गए किसी निर्णय, अन्तिम आदेश 
या दण्ड के प्रति अपील स्वीकार करके सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर सकती 


2]970 में संसद ने नागरिक (दीवानी) अपील विधेयक पारित करके घन सम्बन्धी सीमा एक लाख 
रुपये कर दी । पहले यह सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाई गई थी | यह इसलिए किया गया कि देश 
की सर्वोच्च त्यायिक निकाय में विचाराधीन मामले एवं दीवानी अपीलों की संख्या कम से कम रहे । 
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.4 का लाभ उठाते हुए लोक सभा ने 9 दिसम्बर, 969 को एक 
,4 एु० एन० गुल्ला का अपीलीय क्षेत्राधिकार में विस्तार करने सम्बन्धी 
५... बारित किया, जिसके पश्चात्‌ अब प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में 
अपील कर सकता है, दण्ड की अवधि चाहे कितनी भी हो । 
संविधान की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार फोजदारी अभियोगों में सर्वोच्च 
न्यायालय को दो प्रकार से अपील की जा सकती है--उच्च न्यायालय के प्रमाणन पर 
तथा प्रमाणन के विना । इन प्रावधानों का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय 
के सम्मुख दण्डनीय अभियोगों की कम से कम संख्या रहे ताकि देश का यह उच्चतम 
न्यायालय अन्य अधिक महत्त्वपूर्ण मामलों के प्रति समय एवं ध्यान लगा सके । इन 
अभियोगों में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय से प्रमाणपत्र प्राप्त अभि- 
योग को सुनवाई के लिए स्वीकार करना अनिवाय॑ नहीं होता । कई मामलों में सर्वोच्च 
न्यायालय का यह मत रहा है कि प्रमाणपत्र भ्रनुचित रूप से तथा उचित कारणों के 
बिना दिया गया है और यह कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणन अधिकारों का 
उपयोग अत्यन्त विशिष्ट एवं अनन्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए । सर्वोच्च 
स्यायालय ने यह विचार भी व्यक्त किया कि सामान्यतः: धारा 34() (ग) के अधीन 
प्रमाणपत्र केवल तभी दिया जाना चाहिए, जब कोई विधि सम्बन्धी प्रश्न निहित हो तथा 
सामान्यतः दण्ड अभियोगों में उच्च न्यायालय को ही अन्तिम अपीलीय न्यायालय होना 
चाहिए ।* 





सर्वोच्च न्यायालय का अपील की विशेष अनुमति देने का अधिकार 
(8फ्ाशा6 ९0.०पर5 ?ए0फ़ढ क्‍0 ब्ा। 59००) [,6४५९ (0 839०9]) 
अपील की विश्वेष अनुमति देने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को बृहत्‌ अधिकार 
दिये गए हैं। धारा 36 में निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारत 
की सीमा के भीतर किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए किसी 
भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, दण्ड अथवा आदेश के प्रति अपने. विवेकानुसार अपील 
की विशेष अनुमति देने का अधिकार है। यह अधिकार सशस्त्र सेना सम्बन्धी नियम 
के अधीन अथवा उसके द्वारा संगठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किये 


386७ उक्ाेल' डा 7. बार थी ए.2, ८६०, 8.7..,, 956, 8,2, 4.,. &॥50 ६९७ 7 
अंग 7. कवर थी ए.2., 3..९., 954, 8.८. 257. 

एक हत्या के भ्रभियोग में वावू एवं तीच अन्य व्यक्तियों की अपील खारिज करते हुए न्यायाधीश 
हिंदायतुल्ला ने 9 जनवरी ,965 को कहा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया प्रमाण- 
पत्न धारा 34(]) (ग) की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता । उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि 
सर्वोच्च ्यायालय कोई साधारण न्यायालय नहीं है तथा उच्च न्यायालयों को अपने विवेकाधिकार का 
उपयोग “यदा-कदा एवं वहुत विचारपूर्वक ही” करना चाहिए। देखो 7॥८ क्रशवंध्र-धा 27775, 


20, उशापएधाए 965, 9. 6. 
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गए फैसले पर लागू नहीं होता । किन्तु यह प्रावधान किसी भी न्‍्यायाधिकरण द्वारा 
किये गए निर्धारण या आदेश्य पर लागू होता है। भारत बंक बनाम भारत बैंक के 
कर्सचारियों के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया था कि वह किसी औद्यो- 
ग्रिक अधिकरण द्वारा किये गए निर्धारण के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे 
सकता है | दुगशिकर बनाम रघुराज सिंह के वाद में उसने फैसला किया कि निर्वाचन 
अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दी जा सकती है। इसी 
प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने ढाकेइबरी काठत मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर श्रायुक्‍्त 
पश्चिस बंगाल के वाद में अपील की विशेष अनुमति प्रदान की । सर्वोच्च न्यायालय 
ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टो डियन एवं रेलवे रेट ट्रिव्युनल इत्यादि अनेक प्रतिभासित 
न्यायिक निकायों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की । इन मामलों में सर्वोच्चि 
न्यायालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि यद्यपि ये स्थायाधिकरण न्यायालय नहीं हैं 
पर, फिर भी, ये प्रतिभासित रूप से न्यायिक कार्य करते हैं । तदपि, अपील की विद्ेप 
अनुमति केवल यदा-कदा ही, केवल ऐसे मामलों में दी गई जिनमें सर्वोच्चि स्यायालय 
ते न्याय के हित में उचित समभा एवं जहाँ विशेष परिस्थिति विद्यमान थी । 


वर्तमान विधि के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के अधिकारों 
एवं क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है ($प्रझधा6 0०एा #7छ०ं६९४ 
उणांइत्ंणांणा गाव ए०ज्र०8 0 788७ एणए प्रा फड्ांआए 7.9 9) 
संविधान की धारा 35 में निर्धारित किया गया है कि जब तक संसद विधि-निर्माण 
द्वारा श्रन्य प्रावधान न करे, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक ऐसे मामले के प्रति क्षेत्राधिकार 
एवं सामर्थ्य का उपभोग करेगा, जिस पर धारा 33 या 34 के प्रावधान लागू न 
होते हों तथा वर्तमान विधि के अन्तर्गत संविधान लागू होने से तुरन्त पहले संघीय 
न्यायालय को उस मामले के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार एवं सामथ्यं उपलब्ध रहे हों । 
यह प्रावधान उन व्यवितियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया जो वर्तमान संविधान 
लागू होने से तुरन्त पहले संघीय न्यायालय में अपील के अधिकारी थे । कालान्तर में 
सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित किया कि धारा 35 केवल उन मामलों के प्रति 
लागू होती है, जो 26 जनवरी, 950 से पूर्व प्रेपित किये गए थे पर संविधान लागू 
होने तक निपटाये नहीं जा सके थे । 
भारत सरकार अधिनियम, 935 के अधीन संघीय न्यायालय किसी दीवानी मामले 
में केवल 0,000 रुपये तक की राशि के मामलों की सुनवाई कर सकता था, पर 
धारा 33 के अनुच्छेद () (क) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय दीवानी वाद को केवल 
तभी सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकता है जब वाद की राशि कम से कम 20,000 
रुपये हो । धारा 35 सर्वोच्च न्यायालय को 0,000 रुपये तक के केवल ऐसे वाद 
निपटाने के लिए बनाई गई थी, जो 26 जनवरी, 950 से पहले प्रेषित किये जा 
चुके थे। अतः यह प्रावधान केवल अस्थायी (एक्षाआ0३) था । 
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परासझ क्षेत्राधिकार 
(80एॉ507ए यणं500॥0॥) 


सर्वोच्च न्यायालय को परामशझ देने का क्षेत्राधिकार है । संविधान की घारा 43 () 
में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी समय यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि 
अथवा तथ्य सम्बन्धी कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या होने की सम्भावना है, 
जिसकी प्रकृति एवं सार्वजनिक महत्त्व के कारण उसके विपय में सर्वोच्च न्यायालय का 
प्रामर्श लेना हितकर होगा, तो वे उस प्रशइन को सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेज 
सकते हैं । न्यायालय उस पर यथावश्यक सुनवाई के पश्चात्‌ राष्ट्रपति को अपना मत 
प्रतिवेदित कर सकता है | उसी धारा के अनुच्छेद (2) के बनुसार राष्ट्रपति किसी 
भी ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेज सकते हैं, जो धारा 3 के 
अनुसार उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था | न्यायालय को यथावश्यक सुनवाई के पश्चात 
उस पर अपना मत प्रतिवेदित करना होता है । 
यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के लिए धारा 43 अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत पूछे गए 
प्रश्न पर अपना मत प्रतिवेदित करना अनिवार्य होगा, पर अनुच्छेद () के अन्तर्गत 
पूछे गए प्रश्न पर इस प्रकार की अनिवायता लागू नहीं होगी क्योंकि अनुच्छेद (]) में 
शब्द “कर सकता है” प्रयुक्त किये गए हैं पर अनुच्छेद (2) में “करना होता है” प्रयुक्त 
किये गए हैं । इसके अतिरिक्त केरल शिक्षा विधेयक, 957 के सम्बन्ध में मुख्य 
स्यायाधीश दास ने विचार व्यक्त किया था कि किसी विद्येष मामले में उचित कारणों 
से, सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रश्न पर अपना मत देने से इस्कार कर सकता है। यदि 
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की दुर्व्यवहार के कारण अ्रपने 
पद से हटाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो राष्ट्रपति द्वारा उसके लिए सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय का मत प्राप्त करना अनिवाये होता है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान 
की धारा 45 में निर्धारित कार्य विधि के अनुसार आवश्यक जाँच [धारा 37()] 
करके अपना मत अवश्य देना होता है। 
विधिक पिद्धान्त (]6४४/ (००79) में सर्वोच्च. न्यायालय का मत केवल परामशेक 
होता है और राष्ट्रपति उस पर आचरण के लिए बाध्य नहीं होते, किन्तु वास्तविक 
व्यवहार में, गम्भीर मतभेद के प्रश्नों पर उसके मत में अत्यन्त वाध्यतापूर्ण शक्ति 
होती है, तथा विधिक दृष्टिकोण से वही अन्तिम प्रामाणिक छब्द होते हैं। यदि 
किन्‍्हीं राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का मत स्वीकार न किया 
जा सकता हो, तो भी उसका वहुत आदर व सम्मान होता है। सावंजनिक भावना 
उत्तेजित होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा प्रधोषित किसी मत के 
लिये सामान्य भ्रालोचना या राजनीतिक मतभेद का भाजन नहीं वनाया जा सकता । 
सर्वोच्च न्यायालय का मत केवल तभी माँगा जाना चाहिए, जब वास्तविक मतभेद 
विद्यमान हो | संयुक्त राज्य अमेंरिका में सर्वोच्च न्यायालय तथा आस्ट्रेलिया में उच्च 
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न्यायालय गौण विधिक अथवा काल्पनिक प्रश्नों पर विचार व्यक्त नहीं करते । किन्तु 
इंग्लेण्ड में प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह 
सम्राट द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्रश्व पर अपना परामश दे । 

वर्तमान संविधान लागू होने के समय से राष्ट्रपति ने अनेक वार सर्वोच्च न्यायालय 
का मत प्राप्त किया है--केरल शिक्षा विधेयक, 957, दिल्‍ली राज्य विधि अधिनियम 
9]2 तथा विदेशी राज्य से घिरे इलाकों के आदान-प्रदान (वेर्वारी संघ) सम्बन्धी 
भारत-पाक समझौता, 969, अजम्ेर-मेरवाड़ा (विधि के प्रवर्तन का क्षेत्र-विस्तारण) 
अधिनियम, 947 तथा भाग “ग' राज्य (विधि) अधिनियम, 950 उत्तर प्रदेश 
विधान सभा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वीच क्षेत्राधिकार सम्बन्ध मतभेद, 
जिसके कारण गम्भीर संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा घारा 
]43 के अन्तर्गत हल ढूंढने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया था ।” मई 974 


4866 4. . 7२., 958, 5. 20. 956, 9. 964, &50 3०० ५. ॥५. शावातब, €०/ह/॥7/0ा ० 
आधाध, 30 ९6॥007, 960, 9. 226. 

संक्षेप में यह घटना इस प्रकार थी कि विधान सभा ने भारतीय समाजवादी दल के एक सदस्य केशव 
सिंह के विरुद्ध सदन की मर्यादा भंग करने के आरोप में गिरफ्तारी के वारंट जारी किये थे वर्योकि 
उसने एक इश्तिहार 'नरासह पाण्डे के काले कारनामों का भण्डाफोड़' शीप॑क से प्रकाशित करके 
वितरित किया था जिसमें विधान सभासद श्री पाण्डे के विरुद्ध अपमानजनक दोपारोपण का आरोप 
था । इस वारंट पर आचरण करते हुए सदन के मार्शल ने केशव सिंह को गोरखपुर में गिरफ्तार करके 
4 माचे, 964 को विधान सभा में प्रस्तुत किया । सदन के अध्यक्ष के प्रश्न पूछने पर केशव सिंह 
ने उत्तर देने से इन्कार कर दिया, जिससे उसने सदन के प्रति अनादर व्यक्त किया । इस पर मुख्य- 
मन्ती सुचेता कृपलानी ने केशव सिंह को सदन की फटकार सुनने के लिए उपस्थित न होकर सदन का 
निरादर प्रकट करने के आरोप में 7 दिन के कारावास का दंड देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 
सदन ने पारित कर दिया (मार्च [4) । 

उस पर केशव सिंह ने अपने एडवोकेट वी० सोलोमन द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ 
शाखा में एक याचिका प्रस्तुत करके उपय्‌ क्त दण्ड की वैधता को चुनौती दी । उसकी याचिका विचारा- 
धीन रखी गईं। स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया गया और केशव सिंह की याचिका की सुनवाई 
होमे तक उसे छोड़ दिये जाने का आदेश दिया गया । विधान सभा ने 2] मार्च को एक प्रस्ताव पारित 
किया कि जिन दो न्यायाधीशों ते केशव सिंह की याचिका विचारार्थ स्वीकार की, उन्होंने तथा एड- 
बोकेट सोलोमन ने सदन का अपमान किया है अतः केशव सिंह को तुरन्त वन्दी वना कर अपने कारा- 
बास की शेप अवधि के लिए लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाये, और दोनों न्यायाधीशों को 
बन्दी वना कर सदन में प्रस्तुत किया जाये । इस प्रस्ताव के अनुसार स्पीकर ने 23 मा को दोनों 
न्यायाधीशों तथा एडवोकेट की गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिये । 

उसी दिन दोनों न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय में, धारा 226 के अन्तगंत याचिका दी और उच्च 
स्यायालय के 28 न्यायाधीशों को एक बैठक द्वारा स्पीकर को नोटिस देकर न्यायाधीशों की गिखतारी 
के वारण्ट जारी करने से रुकने का आदेश दिया गया ! 25 मार्च को उच्च न्यायालय द्वारा सोलोमन 
की भी एक याचिका स्वीकार की जिसमें स्पीकर को 2! मा का प्रस्ताव क्रियान्वित करने से रोकने 
की प्रार्थेता की गई थी और यह भी प्राथंवा की गई थी कि सदन के स्पीकर पर न्यायालय की मान- 

हानि का अभियोग लगाया जाये । उच्च न्यायालय ने स्पीकर को, यदि जारी कर दिया हो तो, वारण्ठ 
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में राष्ट्रपति ने इस प्रदन पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की माँग की कि 24 अगस्त, 
974 से पूर्व जो राष्ट्रपति का निर्वाचत होना था, वह गुजरात असेम्ब॒ली भंग रहते 
हुए भी हो सकता है अथवा नहीं । 


सर्वोच्च न्यायालय को परिमितताएं (वापराधां05 ए0907 [6 8एएा0९ 
(0पा0 ह 
एक ओर जहाँ संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को विशाल एवं विस्तृत क्षेत्राधिकार 
प्रदान किये गए हैं, दूसरी ओर उस पर कुछ परिमितताएं भी निर्धारित की गई हैं। 
किसी ऐसी संधि, करार, संविदा, नियुक्ति, सनद इत्यादि के प्रावधानों से उत्पन्न विवाद 


के कार्यान्वयन से रुकने का आदेश दिया, तथा उत्तर-प्रदेश सरकार तथा सदन के माशंल को उस 
वारण्ट पर अमल न करने का आदेश दिया । 

25 माचे को विधान सभ्ना ने एक भ्रस्ताव पारित किया कि गिरफ्तारी के वारण्ट वापस ले लिए 
गए हैं, पर दोनों न्यायाधीशों को सदन की विशेषाधिकार समिति के सम्मुख उपस्थित होकर सदन के 
अपमान के आरोप का उत्तर देना होगा । अगले दिन न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय में और याचि- 
काएँ प्रेषित कर के पिछले दित के विधान सभा प्रस्ताव को रह करने की माँग की । इन याचिकाओं 
की सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निश्चित कर दी गई। 

जिस दिन ये याचिकाएँ प्रेषित की गईं (26 मार्च), उसी दिल राष्ट्रपति मे धारा 43 के अधीन 
निम्नलिखित पाँच प्रश्न सर्वोच्च स्यायालय की राय के लिए भेजे : ह$ 

(]) क्या दोनों न्यायाधीशों द्वारा केशव सिंह की वह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करना जिसमें 
उसे विधान सभा द्वारा उसका अ्रपमान करने के आरोप में दिये गए कारावास के दण्ड की वैधता को 
चुनौती दी गई थी, और केशव सिंह को ज़मानत पर छोड़ना, उनकी क्षमता में था ? 

(2) कया केशव सिंह के याचिका प्रस्तुत करने, सोलोमन के वह याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत 
करने के, तथा दोनों न्यायाधीशों के वह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने तथा केशव सिंह को 
जमानत पर छोड़ने का आदेश देने से, विधान सभा का अपमान हुआ ? 

(3) कया सदन द्वारा दोनों न्यायाधीशों एवं एडवोकेट की गिरफ़्तारी का आदेश देना तथा अपनी 
मानहानि के लिए उनसे सफाई माँगना विधान सभा की क्षमता में था ? 

(4) क्‍या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूरी बैठक द्वारा दोनों न्यायाधीशों की याचिका की सुन- 
थाई करना तथा स्पीकर को विधान सभा के आदेश को क्रियान्वित न करने का आदेश देवा, उनकी 
क्षमता में था ? 

(5) क्या कोई उच्च त्यायालय का न्यायाधीश जब कोई ऐसी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार 
करे या उसका निपटारा करे, जिसमें प्रेषक ते उस पर विधान मंडल द्वारा अपनी मानहानि अथवा 
अन्य विशेषाधिकारों या प्रतिरक्षिति इत्यादि की मर्यादा भंग करने के लिये उसे दिये गए दण्ड को 
चुनौती दी हो, तो वह विधानमंडल की मानहानि का दोषी माना जायेगा ? 

“ सर्वोच्च स्यायालय ने परामर्श दिया कि जब किसी ऐसे व्यवित पर सदन की मानहानि का आरोप 
हो, जो विधान सभा का सदस्य नहीं है, तो उच्च न्यायालय ऐसी याचिका की सुनवाई कर सकता है 
जिसमें विधानमंडल के आदेश को चुनौती दी गई हो । 

स्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि जिस न्यायाधीश ने ऐसी याचिका पर कोई आदेश दिया उसने 
विधानमंडल की मानहानि नहीं की । 
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को, जो संविधान प्रवर्तित होने से पूवं तथ की गईं हो और उसके पश्चात्‌ भी प्रचलित 
रही हो, इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता । धारा 
262(2) के प्रावधान के अनुसार संसद विधि द्वारा घोषित कर सकती है कि सर्वोच्च 
न्यायालय या अन्य किसी व्यायालय को अन्तर्राज्यीय नदियों के या नदी घाटियों के 
पानी के उपयोग, वितरण व नियंत्रण सम्बन्धी विवादों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार 
नहीं होगा । इसी प्रकार घारा 363(]) में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी ऐसी 
सन्धि, करार, नियुक्ति, सनद, या इसी प्रकार के अन्य प्रलेखों से उत्पन्त होने बाले' 
विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय व किसी भी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं 
होगा जो 26 जनवरी, 950 से पूर्व किसी भारतीय राज्य के शासक द्वारा किये गए 
या क्रियान्वित किये गये हों ,तथा जिनमें भारतीय उपनिवेश की सरकार व उसकी 
कोई पृव॑वर्ती सरकार एक पक्ष के रूप में रही हो तथा जो उस तिथि (26 जरवरी, 
950) से प्रचालित रहे हों | घारा 33 के अधीन संसद संविधान के भाग ता द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों को सशत्र सेनाओं के प्रति अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने 
की प्रभारी सेना के प्रति प्रवर्तन में प्रतिवन्धित या रह कर सकती है तथा सर्वोच्च 
स्थायालय उन अधिकारों को वापस दिलाने के लिये कोई रिट, निदेश या आदेश जारी 
नहीं कर सकता तथा ऐसे किसी प्रतिबन्ध या रह करने के भादेश की जाँच नहीं कर 
सकता । 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षे त्राधिकार का विस्तार (फछ्राशिपचक्राधा। ण 8प9- 

7676 (077 वंप्रा48000॥) 

धारा 38 (]) द्वारा संसद को संघीय सूची के किसी भी विषय के सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त क्षेत्राधिकार एवं क्षमता प्रदान करने का अधिकार 
दिया गया है। यह क्षेत्राधिकार मौलिक भी हो सकता है और अपीलीय भी । उदा- 
हरणतया संसद सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार तथा किसी भी अन्य देश की सर- 
कार के साथ की गई सन्धियों, विशेषत: प्रत्यपंण संधि (80807 ॥7689) से 
उत्पन्न होने वाले मामलों के निर्णय करने का अधिकार दे सकती है । 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए अनिवारयत: 

प्रवतंतीय (.8ए ॥0608०१ 97 शपछराध्या6 007 शव था 0 0०प७) 

संव्धान की धारा 4। में निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
घोषित विधि भारत की सीमा के भीतर सभी न्यायालयों द्वारा अनिवायतः प्रवर्ततीय 
होता है । किन्तु यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता क्योंकि यदि वह 
पहले किए गए निर्णय को त्रूटिपूर्ण समझता हो अथवा वह सामान्य लोकहित के प्रति- 
कूल प्रतीत हो तो उसे अपने पूर्व-निर्णय को संशोधित या रह करने का अधिकार 
अवश्य होगा । इस विपय पर भूतपूर्वे मुख्य न्यायाधीश एस०आरण०दास ने बंगाल इम्यू- 
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निटि कम्पती बनाम बिहार राज्य के वाद में निर्णय दिया था |” इसके अतिरिक्त 
सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय में विधि का कोई महत्त्वपूर्ण विपय सिद्ध होता है 
वह सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनिवायंत: भनुकरणीय होता है पर जिन फैसलों 
में कोई बात केवल सामान्य रूप से कही गई हो, वे इतने अधिक प्रभावी रूप से अनु- 
करणीय नहीं होते, पर उनका सम्मान करना आवश्यक होता है । किसी मामले के 
निर्णय में भाग लेते समय कोई व्यायाधीश कोई मत व्यक्त कर सकता है, पर हो सकता 
है कि वह मत अन्तिम निर्णय में सम्मिलित न हो। ऐसी स्थिति में वह मत अनिवायत: 
अनुकरणीय नहीं होगा । 


सर्वोच्च न्यायालय की डिक्रियों व आदेशों को लागू करने तथा विवत्ति के 
आदेश (सातठगिट्लाशा ण 6९665 थात 0 07065 छाफ्ञालआा6 (.0णा7 शा 
(070678 88 40 70800५९79५) 
अपने विचाराधीन अभियोगों व अन्य मामलों के न्याय के लिए सर्वोच्च नन्‍्य|यालय 
अपने क्षेत्राघिकार एवं साम्थ्यं के प्रवतंत में यथावश्यक आदेश या डिक्री पारित कर 
सकता है, जोकि सारे देश में प्रवत्तनीय होते हैं । सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति 
को बुलाकर उपस्थित कराने, किन्‍्हीं प्रलेखों इत्यादि को विवृत्त या प्रस्तुत (0800ए०५ 


०7 700 प०४०॥) कराने एवं अपनी मानहानि के आरोप की जाँच कराने व सज्ञा देने 
का पूर्ण अधिकार है । 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों व आदेशों का पुनरीक्षण (ए७एं७्ण ० 

गपपैडशा।लाह 0 07008 09 [6 5फफञाथा6 (!०ए7ा0 

संविधान के निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अ्ादेशों व निर्णयों का 
स्वयं उसी के द्वारा पुनरीक्षण का प्रावधान किया है (धारा 37) यह अधिकार प्रिवी 
कौंसिल की न्यायिक समिति या संघीय न्यायालय को नहीं होता था, पर सर्वोच्च 
न्यायालय तीन परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है : 6) किसी नए तथ्य या महत्त्व- 
पूर्ण साक्ष्य के प्रकाश में आने पर, (४) किसी स्पष्ट अशुद्धी अथवा त्र॒टि इत्यादि के 
प्रकट होने पर, तथा (7) किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से | सर्वोच्च स्यायालय को 
को यह अधिकार इस लिए दिया गया गया है कि वह्‌ किसी भी निर्णय को, जो ग़लत 
निकले, ठीक कर सके । पुनरीक्षण, मूलतः: जितने न्यायाधीशों की बैठक द्वारा निर्णय 
दिया गया हो, उससे अधिक न्यायाधीशों की बैठक द्वारा किया जाता है । गोलक ताथ 
(967) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में संकरी प्रसाद व सज्जन सिंह के मामलों 
में दिया गया स्वयं अपना निर्णय पुनरीक्षण करके निरसित कर दिया | संकरी प्रसाद 
के भामले में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी 


विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखो, &.,7२., 953, 8,0. 63, 9, 672. 
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जिसके द्वारा धारा 3] के बाद घाराएँ 3]क व 3]ख जोड़ी गई थीं तथा न्यायालय 
ते निर्णय दिया था कि मंसद को संविधान के भाग व को संशोधित करने का अधि- 
कार है। न्यायालय की धारणा यह थी कि धारा 3(2) में शब्द “विधि” का अर्थ 
विधायक अधिकारों (6श/597ए०८ 7०७९०१७) द्वारा बनाई गई विधि से है, संविधायक 
अधिकारों (७008४7/पथाए 90फ&7४) द्वारा बनाए गए संविधान विधि (००0६00॥0- 
79 [99) से नहीं । निर्णय दिया गया कि धारा 368 में संविधायक शक्ित प्रदत्त है 
जोकि सर्वोच्च एवं प्रभुसत्तात्मक है तथा उस पर घारा 3(2) प्रवर्तनीय नहीं है 
जिसमें मूल अधिकार छीनने था संकीर्ण करने के आशय के साधारण विधि बनाने की 
मनाही की गई है | 
सज्जन सिंह के मामले में, सत्रहवें संविधान (संग्योधन) अधिनियम को, जिससे धारा 
3, 4 व 3] पर-आक्षेप होता था और पंजाब के भूमि पट्टा सुरक्षा अधिनियम तथा 
मैसूर के भूमि, सुधार अधिनियम की संरक्षा होती थी, चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च 
न्यायालय ने बहुमत द्वारा निर्णय दिया कि धारा 368 द्वारा प्रदत्त शक्ति में मूल अधि- 
कारों को छीन लेने का अधिकार भी सम्मिलित है, कि संशोधन का अधिकार वह 
विस्तृत अधिकार है जिसका परिक्षेत्र “संशोधन” शब्द के शब्दार्थ मात्र से कहीं अधिक 
है, तथा जिसमें धारा 368 के अन्तर्गत किया गया संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं 
होता । ह 
किन्तु गोलक नाथ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि 
संसद को उस तिथि से संविधान के तीसरे भाग को संशोधित करने का कोई अधिकार 
नहीं था। संसद का संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो स्वीकार किया गया 
पर कहा गया कि संविधान को इस प्रकार संशोधित नहीं किया जा सकता कि मूल 
अधिकार ही छीन लिए जायें या क्षीण कर दिए जाएं । अत: न्यायालय ने फैसला दिया 
कि जहाँ तक धारा 3 (2) में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनने वा क्षीण करने का प्रइन 
है, सत्रहवाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम प्रभावशुन्य है। इस निर्णय को इसके घोषित 
किए जाने की तिथि, अर्थात 27 फरवरी, 967 से प्रवर्तित करने का आदेश दिया 
गया, ग्रतः प्रथम, चतुर्थ और सत्रहवां संविधान (संशोधन) अधिनियम बैध बने रहे । 


मूल अधिकार प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रिट आदेश 
जारी करने का अधिकार (8097676 (00078 70987 40 [5506 95 ॥0 
ग्रागिल्ल गगगतब्राशाध २ 8॥5) 
सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं साथंक अधिकार भारतीय 
नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है। संविधान के तीसरे भाग की धाराओं 
4 से 3] तक में विविध अधिकारों .को सूचीबद्ध किया गया है और उसी भाग की 
'घारा 32 में उन अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपाय वताए गए हैं। अनुच्छेद () 
में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका देने का अधिकार दिया गया है और खण्ड घारा (2) 
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में निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण (89९85 ००- 
905), परमादेश या परमलेख (7श॥09॥705), प्रतिषेष (70॥79007), श्रधिकार 
पृच्छा (प४० छद्याध्या०), तथा उत्प्रेषण (८८४०:४॥), सहित जो भी रिट किसी प्रदत्त 
अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उचित हो तत्सम्बन्धी आदेश या निदेश देने का 
अधिकार होना चाहिए |" अनुच्छेद (4) में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 33 में 
बताई गई रीति के अतिरिक्त, जिसमें “भाग तग में प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन 
का संकट की स्थिति में निलम्बन” का पाएवं शीपंक दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय 
में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए । सर्वोच्च 
न्यायालय धारा 32 के अनुच्छेद (2) के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए निदेश, 


“वन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (ज्ापी; 0 402९88 ८0709) “किसी जेलर...या अन्य व्यक्ति 
के लिए, रोके गए व्यक्ति को मुक्त करने का पर्याप्त आदेश है । यह उस समय जारी किया जाता है 
जब किसी व्यवित द्वारा प्रार्थभा की जाए कि उसे विधि द्वारा निर्धारित कार्य-विधि अथवा पर्याप्त कारण 
के बिना कारावास में डाल दिया गया है। जेलर या अन्य प्राधिकारी को कारण बताने के लिए आदेश 
दिया जाता है, कि रोके गये व्यक्ति को मुक्त क्यों व कर दिया जाये और यदि सन्तोषजनक कारण न 
बताया जा सके तो उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया जाता है। 

परमलेख (जा 0 परशध्षा 02705) आवेदनकर्त्ता को किसी सरकारी अधिकारी या उच्च कर्म- 
चारी द्वारा अपना विधिक कतंव्य पूरा करा कर, उस के वैध अधिकार या दावे की रक्षा प्रदान करने 
के लिए जारी किया जाता है । जब किसी सहकारी विभाग, न्यायाधिकरण, बोड्ड, अथवा वैधानिक या 
प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अ्रपता कतंव्य पालन न करने के कारण श्रावेदनकर्ता को किसी प्रकारकी हानि 
होती हो तो रिट द्वारा उपयुक्त विभाग इत्यादि को अपने कतंव्य पालन का आदेश दिया जाता है। 

प्रतिषेध लेख (जाता 0 770!700807) तब जारी किया जाता है, जब कोई प्रशासनिक प्राधि- 
कारी जिसे प्रतिभासित न्यायिक क्षमता (१७४ ००९८४ 9०फ८) भ्राप्त हो अथवा कोई व्यायिक 

प्राधिकारी श्रपने अधिकार-द्षेत्र से वढ़ कर ऐसे अधिकारों का उपयोग करने का प्रयत्न करे जो वस्तुत: 
उसे प्राप्त न हो। रिट का यह प्रभाव होता है कि प्रतिवादी प्राधिकारी उस मामले में आगे कारंवाई 
'करने से रुक जाता है । ऐसा आदेश विचाराधीन मामले में अंतिम आदेश दिये जाने से पहले प्राप्त कर 
लेना होता है । 

अधिकार पृच्छा लेख (जात 0 धुए० शक्ष्णधवा0) यह घोषित करने के लिए जारी किया 
जाता है कि प्रतिवादी जिस पद पर आसीन है अथवा जो सुविधा «ले रहा है, उसका वास्तविक अधि- 
कारी नहीं है । इस कारंवाई में न्यायालय यह जाँच करता है कि प्रतिवादी अपने पद का अधिकारी 
है या नहीं, किन्तु वह पद कोई सरकारी पद अर्थात विधि द्वारा स्थापित पद होना चाहिएऔर उस पर 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा व किसी राज्य के गवर्नर द्वारा की गई होनी चारिए । ऐसा आदेश कंवल उसी 
व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे प्रतिवादी के कृत्य से व्यक्तिगत हानि हुई हो या होते 
की संभावना हो । 

उत्रेषण लेख (जक्ाप्रा <शएं0धा7ं) किसी अधीनस्थ न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकारी 
द्वारा, जो प्रतिभासित न्यायिक क्षमता प्रवरतित करता हो, की गई गलती या क्षेत्राधिकार के दुरुपयोग 
को ढीक करने के लिए जारी किया जाता है। जब कार्य-विधि अ्रथवा क्षेत्राधिकार के विपय में कोई 
अवेधता या अनियमितता प्रत्यक्षतः सिद्ध हो जाये तो यह लेख (रिट) जारी किया जाता हैं। इसका 


यह प्रभाव होता है कि अवैध भ्रादेश निरसित हो जाता है। अपने इस कृत्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
पुनरीक्षक की वजाय केवल अधीक्षण कार्य-भाग सम्पन्त करता हे । 
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आदेश या किसी भी प्रकार का रिट जारी कर सकता है। किन्तु वह ऐसा तभी कर 
सकता है, जब संसद उसे विधि द्वारा यह क्षमता प्रदान करे ([39)।| सर्वोच्च न्यायालय 
अपने सामने चुनौती दिए जाने पर किसी भी ऐसे परिनियम, नियम, आदेश, यथा अधि- 
सूचना को रह कर सकता है, जिसमें मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता हो । 


सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनरीक्षण 
(8ण्ाशा€ (०प्रा थाते उ्हांठंत्री (२९एॉ९छ) 


सर्वोच्च न्यायालय की न्यागिक पुनरीक्षण की क्षमता से उसकी शक्ति व महिमा का 
सर्वोत्तम परिचय प्राप्त होता है। इसका यह अथं है कि सर्वोच्च न्यायालय को सर- 
कार के विधायक एवं कार्यकारी श्रंगों के आदेशों एवं कार्यों के पुनरीक्षण का अधि- 
कार होता है तथा उनसे प्रभावित व्यक्ति द्वारा चुनौती दिये जाने पर यदि वे संवि- 
धान के अनुरूप न हों तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें प्रभावशून्‍्य घोषित कर सकता है।? 
सर्वोच्च न्यायाल के इस अधिकार का यह भी भ्रर्थ है कि यदि ये दोनों अंग कभी किसी 
प्रकार अपने उस प्राधिकार की सीमा का उल्लंघन करने का प्रयत्न करें जो--देश के 
मूल विधि--संविधान द्वारा उन्हें दिया गया है, तो उन्हें टोक कर उनकी परिमितता 
बता दी जाये । विधायक एवं प्राधिकारी परिसीमा को यथासंभव स्पष्ट शब्दों में परि- 
भाषित करके लिपिबद्ध कर रखना भी आवश्यक करार दिया गया ताकि सर्वोच्च 
न्यायालय अपने उपरोक्त कत्तंव्यपालन में किसी प्रकार की दुर्भावना या प्रतिकूलता 
का प्रवर्तत न कर सके । इसके लिए एक लिखित संविधान आवश्यक था जो दूढ़ भी 
हो, अर्थात्‌ कार्यपालिका उसे विधान मण्डल के साथ मिलकर सुगमतापूर्वक परिवर्तित 
न कर सके । यदि ऐसा न होता तो संविधान सामयिक शासकों के हाथों की कठपुतली 
वन कर रह जाता और सर्वोच्च न्यायालय के लिए उसके प्रावधानों की रक्षा करना 
तथा यह निश्चित करना कि कार्यपालिका एवं विधानमण्डल के कार्य संविधान के अनु- 
सार अनुज्ञेय (90775906) हैं अथवा नहीं, असंभव होता । 

न्यायिक पुनरीक्षा की पद्धति उस देश में अधिक अच्छी रहती है, जहाँ संघीय 
संविधान हो क्योंकि वहाँ सरकारी सत्ता संघ एवं संघटक इकाइयों के वीच विभाजित 
रहती है तथा सर्वोच्च न्यायालय को उस सत्ता के प्रवतंव सम्बन्धी विवाद निपटाने 
होते हैं । इस पद्धति के कारण मूल अधिकार निर्धारित करना भी आवश्यक होता है 


संविधान की धारा 226 में राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भाग ]ात में प्रदत्त मूल अ्धि- 
कारों के प्रवर्तन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति निदेश, आदेश व लेख (रिट) जारी 
करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परम लेख, प्रतिपेध, श्रधिकार पुच्छा 
एवं उत्प्रेषपण, सभी लेख (रिट) सम्मिलित हैं । ऐसा लेख उच्च न्यायालय के क्षेत्नाधिकार के प्रदेश 
की सौमाओं के भीतर ही जारी किया जा सकता है । 
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क्योंकि जब उन अधिकारों को छीना या कम किया जाये तो सर्वोच्च न्यायालय से उनकी 
रक्षा के लिए हन्तक्षेप करने का आग्रह किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का 
कर्तेब्य केवल यह देखना नहीं है कि सरक्षार अथवा राज्य के अंग अपने प्राधिकार 
की सीमा में रह कर कार्य करते हैं, वरन्‌ उस्ते यह भी देखना होता है कि जनता ने 
संविधान के माध्यम से अपने लिए जो व्यवस्था की है वह उसका यथोचित उपभोग 
भी करती रहे । 
अतः एक न्यायिक पुनरीक्षा पद्धति के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व होंगे : 

लिखित सुदृढ़ संविधान, सत्ता के विभाजन सहित संघ प्रणाली, तथा मूल अधिकार । 
ये सभी तत्त्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं पर इसमें कहीं भी “न्याग्रिक पुन- 
रीक्षा” शब्द प्रयुक्‍त नहीं किये गए हैं, और न ही सर्वोच्च न्यायालय को इस दृष्टिकोण 
से कोई सीधा व स्पष्ट प्राधिकार दिया गया है। इस त्रुटि से कुछ व्यक्ति यह अर्थ 
निकालते हैं कि संविधान के विधाता सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे असाधारण अधिकार 
देना ही नहीं चाहते थे किन्तु यह धारणा मिथ्या है । स्यायालय का यह प्राधिकार 
संविधान के अनेक प्रावधानों में अन्तमू ते (70०0) है। उदाहरणतः घारा 3 में, 
जिसका पारवे शीषंक “मूल अधिकारों से असंगत व अप्रतिष्ठाकारी विधि” है, 
निर्दिष्ट किया गया है कि संविधान के लागू होने से तुरन्त पहले तक भारत में जो 
विधि प्रवर्तित होते थे वे यदि संविधान के भाग पर के असंगत हों तो श्रसंगति की 
भात्रा के अनुसार प्रभावशूत्य होंगे। उसी घारा के दूसरे अनुच्छेद में सरकार को 
ऐसा विधि निर्माण करने की मनाही की गई है जिसके द्वारा भाग पा में प्रदत्त 
अधिकार छिनते या न्‍्यून होते हों तथा निदिष्ट किया गया है कि यदि ऐसा कोई 
विधि बनाया जाये तो-वह उपयुक्त असंगति अथवा विपरीतता की मात्रा के अनुसार 
प्रभावशून्‍्य होगा | खण्ड धारा (3) के अनुसार “विधि” की परिभाषा में ऐसे सभी 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, व्यवस्था, अधिसूचना, परम्परा एवं प्रथा इत्यादि 
सम्मिलित होंगे जो भारत में विधि के समान प्रयुकतत होते हों। इन सभी विषयों के 
सम्बन्ध में निर्णय करने की सामर्थ्य एवं क्षमता सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी 
में नहीं हो सकती थी और न ही अब भी है । इसके अतिरिक्त घारा 246(2) में निर्घा- 
रित किया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल को राज्य विधान सुची के प्रत्येक 
विपय पर विधि निर्माण करने का एकाधिकार होता है अर्थात यदि संकट या आपात्‌- 
कालीन स्थिति के अतिरिक्त किसी समय केन्द्रीय संसद किसी राज्य सूची के विषय 
पर विधि वना दे तो वह प्रभावशून्य माना जाये । इसका निर्णय भी केवल सर्वोच्च 
न्यायालय ही कर सकता है । | 

: धारा 25 में निदिष्ट है कि यदि राज्य सूची के किसी विषय पर धारा 249 (राष्ट्रीय 
हित में) के अधीन तथा घारा 250 (आपत्कालीन स्थिति में) केन्द्रीय संसद द्वारा 
विधि निर्माण किया जाये और वह उसी विपय पर केन्द्रीय संसद से-पहले अथवा बाद 
में र,ज्य व्घानमप्डल द्वारा बनाए गए विधि के विपरीत हो तो राज्य विधानमण्डल 
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द्वारा बनाया गया विधि विपरीतता की परिसीमा तक प्रभावशून्‍्य होगा। राज्य विधान- 
मंडल द्वारा बनाए गए कोई विधि किसी संसदीय विधि के विपरीत हैं अथवा नहीं, 
यह निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय का ही कर्तव्य है। इसी प्रकार धारा 254 में 
निर्दिष्ट है कि समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा वनाए गए विधि तथा राज्य 
विधाममण्डलों द्वारा बनाए गए विधि में असंगति विद्यमान होने पर राज्य विधांन 
मण्डल द्वारा बनाई गई विधि केन्द्रीय संसद द्वारा बनाई गई विधि से विपरीतता की 
मात्रा के अनुसार प्रभावशून्‍्य होंगे। इसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त 
कोई नहीं कर सकता । इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरीक्षण का 
अधिकार भारतीय शासन पद्धति के एक अंग के ही समान है । 


सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को चुनौती . 
(9ए्ञशा॥९ (0प्रा।'5 20फ0- ० वातांटंत्रो ०४९७ (07९४०॥९१) 


गोलक नाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ($एफाव्य6 (०5 
र68०7थां 7 009  'रि्वा। (४७०) - हि 
950 से आरम्भ करके सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की व्याख्या एवं केन्द्रीय संसद 

व राज्य विधान मंण्डलों द्वारा समय-समय पर बनाई गईं विधि से सम्बन्धित सैकड़ों 

मामलों का निर्णय कर चुका है। उसने जब भी अपने न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार 

का उपयोग क्रिया, उसे कभी चुनौती नहीं दी गई । किनत इसके द्वारा निर्णीत तीन 
मामलों--गोलक नाथ केस, बैंक राष्ट्रीयकरण केस, एवं प्रिवी पसं केस--को अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण समझा गया और जनता हारा उनकी खूब आलोचना की गई | इनमें: 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को' भी चुनौती दी गई। अतः 
इन मामलों में सर्वोच्च न्यायात्रय द्वारा दिये गए निर्णयों पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करना 

उचित होगा | 3 ५ 
गोलक नाथ केस--950 से 967 तक के वर्षो में भिन्‍त-शभिन्‍न राज्यों के विधान 

: मण्डलों ने देश भर में भूमि-सुधार कोनून बना कंर प्रवरतित किये। जमींदारियों, 

इनाम तथा अन्य प्रकार के मध्यवर्ती सम्पत्ति-अधिकार (फ्रलगाट्तीक्व९ ९४भ्रव्ओों 

समाप्त करके आसामियों को स्थायी अधिकार दे दिये .गए,प्रामों में भूमि की चकवन्दी कर 
दी गई, अधिकतम भूमि-धारिता निर्धारितकर दी गई तथा फालतू भूमि आसामियों को 
दे दी गई | यह सब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 952 में. संकरी प्रसाद के मामले में दिये 
गए निर्णय को उचित मानने के आधार पर किया गया अर्थात संसद को मौलिक अधि- 
कारों में संशोधन का अधिकार है तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिनियमों की इस आधार 
पर न्यायिक जाँच-पड़ताल नहीं की जा सकती कि उनसे मौलिक अधिकारों का हतन 
होता है । इस निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 965 में सज्जन सिंह वाले केस में 
पुनः पुष्टि की गई । की | 
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हैनरी गोलक नाथ का 30 जुलाई, 953 को देहान्त हो गया । 966 में उसके पुत्र, 
पुत्री एवं पौतियों ने सर्वोच्च न्यायालय में पंजाब राज्य एवं पंजाब के वित्त आयुक्त 
के विरुद्ध रिट याचिका प्रेषित की । वित्त आयुक्त ने जालंघर मण्डल के अतिरिक्त 
आयुक्‍त के आदेश के पुनरीक्षण में 22 जनवरी, 962 को यह निर्णय दिया था कि 
953 के दसवें पंजाव भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वादियों के पास 
48 एकड़ तथा 9 इकाई भूमि फालतू है। वादियों ने आरोप लगाया कि इस 
अधिनियम के वे प्रावधान, जिनके द्वारा उपरोक्त भूमि को फालतू बताया गया था, 
प्रभावशून्‍्य थे क्योंकि उनसे संविधान की घारा 9 के अनुच्छेद (च) व (छ) तथा घारा 
4 में प्रदत्त उनके अधिकारों की अवहेलना होती है। अत: उन्होंने घारा 32 के 
अधीन रिंट याचिका प्रस्तुत करते हुए यह आवेदन किया कि संविधान (प्रथम 
संशोधन) अधिनियम, ]95], संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 955 तथा 
संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 964 द्वारा उनके मौलिक अधिकारों पर 
कुप्रभाव पड़ता है, अतः उन्हें अवैधानिक एवं अप्रव्तनीय घोषित किया जाए तथा 
उपरोक्त अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों को संविधान की घारा 4 व 9()(च) 
एवं (छ) के प्रतिकुल होने के कारण प्रभावशून्य घोषित किया जाए। 

कतिपय अन्य वादियों ने 966 की याचिकाएँ नं० 202 व 203 प्रेषित करते 
हुए घारा 32 के अधीन आवेदन किया कि मैसूर भूमि-सुधार अधिनियम, जिसके 
हारा भू-सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है तथा फालतू भूमि का 
स्वामित्व आसामियों को प्रदान कर दिया गया है, संविधान की धाराओं 4, 9 व 
3] का हनन करता है, अतः उसे अवैधानिक एवं प्रभावशून्‍्य घोषित किया जाए । 

पंजाव व मैसूर राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तक्क॑ प्रस्तुत किया कि उप- 
रोक्त अधिनियमों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनसे मौलिक 
अधिकारों का हनन होता है क्योंकि संविधान (सत्रहवाँ) संशोधन अधिनियम, 964 
छ्वारा संविधान की धारा 3]क को संशोधित करके तथा उसकी नवीं अनुसूची में उपः 
रोकत दोनों अधिनियसों को सम्मिलित करके उन्हें चुनौती से सुरक्षित बना दिया 
गया है। 

वादियों ने सत्रहवें संशोधन की वेघानिकता को चुनौती दी, जिसकी सुनवाई के लिए 
सुख्य न्यायाधीश के० सुब्वाराव के नेतृत्व में ग्यारह न्यायाधीशों का एक विशेष 
न्‍्यायासन स्थापित किया गया । याचिकाएँ रहू कर दी गईं । किन्तु 27 फरवरी, 967 
को वहुमत-निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश के० सुब्वाराव ने (अपनी तथा न्यायाधीश 
जे० सी० शाह, एस० एम० सीकरी, जे० एम० शैलेट तथा सी० ए० वैद्यलिगम्‌ की 
ओर से) निर्णय दिया कि : 

(]) संसद को संविधान में संशोधन करने की क्षमता घारा 368 से नहीं वरन्‌ 
घाराओं 245, 246 व 248 से प्राप्त होती है | घारा 368 में केवल कार्य-विधि बताई 
- गई है, जवकि संशोधन एक विघानकारी क्रक्तिया है । हे 
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(2) संविधान की धारा 3 के तात्पर्य के अन्तर्गत संशोधन एक 'विधि' है, अत: 
यदि उसके द्वारा भाग पा में प्रदत्त (मौलिक अधिकार) अधिकारों का हनन या 
संक्षेप होता हो तो वह प्रभावशृन्य होगा । 

(3) संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 95], संविधान (चतुर्थ संशोधन) 
अधिनियम, 955 तथा संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 964 से मौलिक 
अधिकारों का हनन होता है, परवे इस न्यायालय द्वारा पहले दिये गए निर्णयों--संकरी 
प्रसाद केस 952 तथा सज्जन सिंह केस 965 के आधार पर वैध हैं । 

(4) आपेक्षी प्रति व्यवस्था (60606 0 छा059०णाए७ 0ए०-न्पाग8) के 
सिद्धान्त के प्रवर्तन द्वारा हमारा निर्णय केवल भविष्य में प्रवरतित होगा, अतः उप- 
रोजत संशोधन बैध बने रहेंगे । 

(5) हम घोषित करते हैं कि इस निर्णय की तिथि--27 फरवरी, 967--से संसद 
को संविधान के भाग 7] के प्रावधानों में ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार 
नहीं होगा जिससे उसमें सुरक्षित मौलिक अधिकार छिनते या संक्षिप्त होते हों ।* 

(6) क्योंकि संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम यथावत्‌ रहेगा, अत: दोनों विख- 
ण्डित अधिनियमों--पंजाव भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 953 व मैसूर भूमि 
संशोधन अधिनियम, 962 के 965 के अधिनियम >ंटए द्वारा संशोधित रूप--को 
इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनसे संविधान की घाराओं 3, 4 
एवं 37 को आघात पहुँचता है ।? 

अपने प्रमुख निष्कर्ष के समर्थन में, कि संसद संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर 
सकती जिससे कोई मौलिक अधिकार छिनते या संक्षिप्त होते हों, मुख्य न्यायाधीश 
सुब्वाराव ने अपने निर्णय में तथा पदत्याग के पश्चात अपने सार्वजनिक भाषणों 
इत्यादि में अनेक तक प्रस्तुत किये | इनमें से प्रथम यह तक था कि सत्रह वर्ष की 
अवधि में ही संविधान को इक्कीस वार संशोधित किया जा चुका है, तथा संसद ने 
देश में एकतन्त्रीय पद्धति आरम्भ कर दी है, जिससे स्वतन्त्रता पंगु हो गई हैं, विधान 
के अनुसार शासन नहीं होता तथा संविधान की विचार-पद्धति नष्ट हो गई है। 


देश के कृषि-भूमि सम्बन्धी ढाँचे में विविध कानूनों के आधार पर आमूल परिवर्तन किये गए 
थे । न्यायाधीशों ने कहा कि “यदि अब हम अपने निर्णयों को किसी पुवे-तिथि से प्रवर्तित करायें तो 
उससे हमारे देश में अव्यवस्था फेल जायेगी तथा स्थिति खराब हो जायेगी । यदि हम यह निर्णय दें 
कि उपरोवत परिणामों के कारण संसद को मौलिक अधि कार छीनने का अधिकार है तो ऐसा समय 
मी आ सकता है जब हम शने:शर्न:, पर अनायास रूप से एकतन्त्रीय शासन के अ्रधीन हो जायें । 
देखो 4॥ कावांध >.ुणाश', 5प्एाकाा6 (०ए 66०७ उ0प्रणाशं, ५०], 54, 967, 
97. 665-6. 

श्इस केस के विस्तृत अध्ययन के लिए उसी पुस्तक में पृष्ठ [643-]742 देखो। [706 ०0 
एग्राशधालाधाए शिप्व९5 का #क्रारद्काला द्ाव॑ 0०शी[|एक्‍0वों 4माशवे।श[ड 
(िधा०08) ?एए9एंए 075०, 970) 99. -2 भी देखो । 
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सुब्वाराव का मत था कि “भविष्य में कोई भी मेधावी प्रधानमन्त्री, जिसे आवब- 
श्यक बहुमत प्राप्त हो, सारे मौलिक अधिकार छीनकर तानाशाह बन सकता है 
उनका कहना था कि इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं, जब किसी शक्ति- 
बाली नेता ने "संसद को ही संविधान का विनाश करने के लिए प्रयुक्त किया। 
न्यायाधीश सुब्बाराव ने यह दृढ़ मत व्यक्त किया कि देश की “उच्चतर न्याय- 
पालिका” को संविधात, मौलिक अधिकारों तथा विधानानुसार शासन का पुनरुद्धार 
करना चाहिए । 

अपने निर्णय के समर्थन में सुव्बाराव ने दूधरा तके यह दिया कि संविधानकारी 
अधिकार एवं संशोधन अधिकार में अन्तर है । उन्होंने कहा कि संविधानकारी अधि- 
कार तो जनता द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जिसने संविधान सभा निर्वाचित की और उसे 
संविधान बनाने या उसमें परिवर्तन करने का काम सौंपा, पर संविवान सभा “उस 
संविधानकारी अधिकार को संविधान के आधीन बनाये गए किसी संस्थान को नहीं 
सौंप सकती ।” संशोधन का अधिकार संसद को है पर वह इश्चका उपयोग केवल संवि- 
धान की परिसीमा के मीतर ही कर सकती है तथा उसमें सुरक्षित कतिपय अध्यायों 
तथा नीतियों में परिवर्तत नहीं कर सकती । न्यायमूर्ति राव ने यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय विद्यमान है, संसद उससे बंधी हुई है 
पर यदि सरकार को आपत्ति है तो वह एक अन्य वाद प्रस्तुत करके उसके औचित्य 
को चुनौती देकर सर्वोच्च व्यायालय को अन्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज़ी कर 
सकेती है । यदि न्यायालय अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ रहे तो सरकार संविधान की 
घारा 248 एवं सूची नं० ] की मद 97 के अन्तर्गत जनमत -संग्रह द्वारा जनता से 
निर्णय ले सकती: है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसद का जो अधिकार अस्वीकार कर 
दिया है, वंह संसद को दिया जाये अथवा वहीं, और यदि हाँ तो क्या जनता सहमत 
होगी कि इस उद्देश्य के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बुलायी 
जाये ९ | ४ हि 

सुब्वाराव का तीसरा तक यह था कि मौलिक अंधिकार प्रत्येक व्यक्ति के “जन्म 


_20सुब्बाराव ने यह दृष्टिकोण कपातक्षाात्आत 7809॥58 स70ाग के राष्ट्रीय-सम्मेलन में अध्यक्ष 
पद से बोलते हुए व्यक्त किया, जिसमें देश के विभिन्‍न भागों से लगभग 200 प्रतिनिधि आये थे । 
देखो 776 प/ा6 ता गावांब, परेंटफ 790॥7, 3] 8प्र०४,, 970 | स्वतंत्र दल के अध्यक्ष 
एवं महासचिव क्रमश; एन० जी० रंगा भर आर० सी० कपूर ने राव के दृष्टिकोण का समर्थेत किया । 
इसी उद्धरण में, एक विख्यात वकील एन० ए० पालखीवाला ने कहा कि यदि मौलिक अधिकारों की 
अवहेलना की गई तो वह संविधान का “रूप विगाड़ने” और उसकी स्वाधीन प्रजातंत्ञ की आधारभूत 
परिकल्पना को “दूपित करने? के समान होगा ॥ #द्रापरद्काशां क्ावे. (कात्रहांखिदों 47 
शावीग्रशए5, 00- 9-27 भी देखो । विस्तृत अध्ययन के लिए एस० एन० रे की पुस्तक उपबोंटांचों 
उरशाएंरए दावे आपग्रावंध्ाशा।वों उप्ा6 (ए४९ा 7.49छ सि075९, 0४०7०, 974) 
देखो । 
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सिद्ध अधिकार” होते हैं और संविधान में “सर्वश्रेष्ठ” होते हैं । उनकी रक्षा करना 
सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य होता है। निस्सन्देह, संविधान उन पर प्रतिवंध लगाने 
की अनुमति देता है पर सर्वोच्च स्यायालय को यह अधिकार है कि वह यह देखे कि 
जो प्रतिवन्ध लगाये गये हैं वे उचित एवं न्‍्यायसंगत है अथवा नहीं । राव ने आगे कहा 
कि यदि कोई व्यवित किसी मुकदमे में लाभ उठाते के लिए अपने मौलिक अधिकारों 
का परित्याग करना चाहे, तो भी, सतक न्यायालय को उसे ऐसा नहीं करने देना 
चाहिए क्‍योंकि स्वयं उसके विरुद्ध भी उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्या- 
यालय का क्तेव्य है। 

न्यायमूर्ति राव ने यह भी कहा कि भारतीय राजनीतिक पद्धति में संसद नहीं, संवि- 
धान सर्वश्रेष्ठ है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूति चाल्स हा,जिज 
(()68 प्रप्ठठ०5) ने एक वार कहा था कि संविधान की सही व्यास्या न्यायाधीश 
कर सकते हैं । 


संवोच्च न्यायालय के निर्णय की जनता द्वारा आलोचना (?एशी० एप्र- 

छंधा 0॥8 $प्र्ा९॥6 (०प्रा4 |ंए6४श॥०९॥) 

गोलकनाथ वाद में सुब्वाराव के निर्णय तथा उसमें समर्थन में दिये गये तके के 
प्रति इस दृष्टिकोण के विरोधों में तीब्र प्रतिक्रिया दिखाई । लोक सभा के एक प्रजा 
सोशलिस्ट सदस्य नाथ पे ने 7 अप्रैल, 967 को संविधान (संशोधन) विधेयक, 967 
(घारा 368 का संशोधन) प्रस्तुत किया । उस प्रस्तावित विधेयक के संलग्न उद्देश्य 
एवं कारण इस प्रकार थे : “हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आई० सी० गोलक नाथ 
व उनके साथी वनाम पंजाव राज्य इत्यादि के वादमें जो निर्णय दिया है, उससे संसद 
की मौलिक अधिकारों विषयक धाराओं में संशोवन करने की क्षमता के सम्बन्ध में 
शंका एवं भ्रांति उत्पन्न ही गई है। प्रह प्रश्न संसद की सर्वेश्रेष्ठता के सम्बन्ध में 
मौलिक महत्त्व का है। इस सर्वेश्रेष्ठता में संसद का मौलिक अधिकारों में संशोधन 
करने का अधिकार एवं प्राधिकार भी सम्मिलित है । जिस प्रकार संसद यह अधिकार 
प्रदाव कर सकती है, उसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में वह उसमें परिवर्तत भी कर 
सकती है | प्रस्तुत विधेयक हारा इसकी पुष्टि करने तथा उपयु क्त निर्णय के कारण 
उत्पन्न शंकाओं के समाधात का प्रयत्न किया जा रहा है।” 

विधेयक पर बहस करते हुए नाथ पै ने कहा कि यदि न्यायालय का निर्णय यथा- 
वत्‌ रहने दिया गया तो संसद का प्राधिकार शने:-शर्ने; समाप्त हो जागेगा और बह 
जनता की इच्छा के श्रेष्ठतम उपकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकेगी | विधेयक पर 
लोक सभा के कई अधिवेशनों में वहस हुई, पर उस पर कोई अन्तिम कार्रवाई नहीं 
की गई । 

इस बीच, कांग्रेस दल के कतिपय युवा राजनीतिज्ञ, जो संसद के संविधान-संग्योवन 
अधिकार के पक्ष में थे, सर्वोच्च न्यायालय व संसद में सीधी टक्कर की बात करने 
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लगे । चन्द्रजीत यादव ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को (गोलक 
नाथ वाद में) नहीं बदलता तो सीघी टक्कर अनिवायं है । अमृत नाहटा ते उनका 
समर्थन करते हुए कहा कि “यदि सर्वोच्च न्यायालय टकराव चाहता है, तो उसे 
मिलेगा ।” तत्कालीन कांग्रेस सचिव, क्ृष्णकान्त ने कहा जो संविधान सामाजिक परि- 
वर्तनों की गति में बाधक होगा वह टिक नहीं सकता । उनका कहना था कि सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयों ने प्रगति में वड़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी है तथा यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि संविधान में संशोधन किया जाये । इन व्यक्तियों ने न्यायाधीशों को 
अपदस्थ करने तक की चर्चा की | 
अनेक विधि-बेत्ता भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोचकों में थे, पर उनका 
रवैया इतना कठोर नहीं था। भारत के एक भूतपूर्व सर्वोच्च व्यायाघीश एस० के० 
दास ने “बुद्धिमत्ता एवं सामान्य बुद्धि” के नाम पर सुझाव दिया कि संसद को सर्वोच्च 
न्यायालय से अपने निर्णय को बदलने का आग्रह करना चाहिए । श्रटॉर्नी-जनरल नीरेन 
डे ने गोलक नाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मिथ्या बताते हुए बल दिया 
कि संसद को संविधान के संशोधन का अधिकार है। उनका कहना था कि जनता की 
आशिक स्वाधीनता भी मौलिक अधिकारों के समान ही आधारभूत है। विहार के 
एडवोकेट-जनरल एल० एन० सिंहा ने परामर्श दिया कि संविधान की सातवीं अनु- 
सूची की सूची ] की मद 97 के अन्तर्गत संसद को एक कानून वना कर घोषित कर 
देना चाहिए कि वर्तमान संसद को अगले सत्र में संविधान की धारा 368 एवं 3(2) 
के संशोधन का भी अधिकार होगा, तथा उस सत्र में संसद एक संविधान सभा के 
रूप में भी कार्य करेगी ।. 
एक अन्य विधि-वेत्ता एस० सी० अग्रवाल का विचार था कि संविधान का कोई भी 
भाग “अटल” नहीं है तथा मौलिक अधिकार कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं हैं बल्कि 
वे सामाजिक व राजनीतिक सम्बन्धों के कारण उत्पन्न होते हैं जिनमें समय के साथ- 
साथ परिवतंन होते रहते हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान की धाराओं 4 व 
]9 को समाप्त कर दिया जाये ताकि नागरिक एवं ओऔद्योगिक क्षेत्रों में सम्पत्ति को 
कोई विश्वेष प्रतिरक्षा उपलब्ध न रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व 
न्यायाधीश ए०एन० मुल्ला का विचार था कि जनता,ने कांग्रेस को संविधान में संशो- 
धन करने के प्रश्न पर--लोक सभा में दो-तिहाई बहुमत के परिणाम तक--शासन- 
आदेश दिया हुआ है, अतः संसद को संविधान सभा ही समभना चाहिए | एं० एस० 
आर० चारी ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि धाराओं 368 व 3 में संशोधन 
किया जाना चाहिए और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जानवूक कर देश में हो रहे 
“क्रान्तिपूर्ण कायापलट” में वाधा डालने का प्रयत्त किया है। स्नी० एम० स्टीफन 
(८.0४, $80०797०४) का विचार था कि सर्वोच्च न्यायालय को साधारण बहुमत ह्वारा 
सारे कानूनों को समाप्त नहीं करने दिया जाना चाहिए । 
बी० आर० शुक्ल, डी० पी० सिह, आर० के० गर्ग, हैनरी आस्टिन, भगवान दास, 


सर्वाच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा 35 


बी० 5 मूर्ति और रघुताथ रेड्टी का भी यही दृष्टिकोण था कि धाराओं 368 व 
]8 में संशोधन किया जाना चाहिए और संसद को उनमें संशोधन करने का अधि- 
कार है। 


बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्रिदी पर्स वादों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 

(॥79९0॥76 (00778 उंप्रवश्धाका: | ऊैद्यार िज्ञाणाक$श्ांणा थ0 शाप 

एप्रा525$ (8६८५) 

सर्वोच्च न्यायालय न तो जनता की आलोचना से विचलित हुआ और न ही उसने 
विधि वेत्ताओं तथा राजनीतिज्ञों के सुझावों की ओर ध्यान दिया अपितु वह अपना कार्य 
करता रहा  0 फरवरी, 970 को उसने [0 के प्रति | के वहुमत से बैंकिंग कम्प- 
नीज़ (संस्थानों के अधि ग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम को, जिस के द्वारा 4 अग्रणी 
व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अवध व असंवंधानिक घोषित कर 
दिया । न्यायालय का दृष्टिकोण था कि इस अधिनियम से “विधि के सम्मुख समानता” 
सम्बन्धी धारा 4, “सम्पत्ति के अधिग्रहण, रक्षण एवं हस्तांतरण के अधिकार" 
सम्बन्धी धारा 9()च) तथा “सम्पत्ति के अनिवाये अधिग्रहण” सम्बन्धी घारा 
3 का अतिक्रमण होता है। भूतपूर्व नरेशों के विधि एवं निजी श्रधिकारों के वाद में 
सर्वोच्च न्यायालय ने 5 दिसम्बर, 970 को निर्णय देकर राष्ट्रपति के 6 सितम्वर, 
970 के उस आदेश को निरसित कर दिया जिसमें भूतपुर्व नरेशों की मान्यता समाप्त 
कर दी गई थी और यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि घारा 366(22) में राष्ट्रपति को 
जो अधिकार दिये गये हैं, वे उन्हें एक “अकस्मात आदेश” द्वारा सभी नरेशों की 
मान्यता वापस लेने का सामथ्य प्रदान नहीं करते । वहुमत निर्णय द्वारा ग्वालियर, उदय- 
पुर, नाभा, नालागढ़, कच्छ, धरंगाध्रा, पटना, और बनारस के महाराजाओं की रिट 


याचिकाएं खर्चे सहित स्वीकार कर ली गईं । 


लोक सभा के लिए मध्यावधि चुनाव (शांत-नछ्यय ए०] (0 ,0८ 8४७॥०) 
उपर्युक्त दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से देश के राजनीतिक एवं 
सरकारी हलकों में वड़ी वेचनी फैली । संयुक्त सोशलिस्ट नेता मधु लिमये के नेतृत्व 
में कतिपय संसत्सदस्य न्यायाधीशों की (विशेषतः जिन्होंने बैक राष्ट्रीयकरण वाद का 
निर्णय किया था), अपदस्थता की वात करने लगे |! प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा 


शप्न॑ंसत्सदस्यों की चेष्टा के प्रतिरोध में सर्वोच्च न्यायालय के लयभग 00 वकीलों ने, जिनमें एम० 
सी० छागला, सरजू प्रसाद, राजस्थान उच्च न्यायात्रय के मुख्य न्यायाधीश, तथा उच्च न्यायाबयों के 
भूतपूर्व व्यायाधीश पी० चटर्जी, वो० एम० तारकृण्डे तथा एस० सौ० मंचन्दा भी थे, एक लिखित 
ववतव्य द्वारा घोषणा की कि वे न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया का मुकावला करेंगे | वार 
कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ने “तीन असहमति” प्रकट करते हुए कहा कि “अपदस्थता की चर्चा से न्याया- 
धीशों की स्वतन्त्रता में वाघा पड़ेगी |” 
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गांधी को अपने “समाजवादी ” एवं “नवीनतावादी” कार्यक्रम में बाधा प्रतीतहुई, अतः 
उन्होंने राष्ट्रपति गिरि को लोक सभा भंग कर मब्यावधि चुनाव कराने का परा- 
भर दिया ताकि वे गोलक नाथ, बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पर्स के वादों में 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के कारण, जिन प्रश्नों पर संविधान में संशो- 
धत करना आवश्यक्र हो गया था, उनके बारे में जनता का आदेद्ष प्राप्त कर सकें । 
राष्ट्रपत्ति ने प्रधानमंत्री के परामर्श पर अक्षरण: आचरण किया और उसके फलस्वरूप 


मार्च 97] में जो निर्वाचन हुए, उनमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस को 352 स्थान 
प्राप्त हुए। 


संसद में 24, 25 एवं 26वाँ संविधान (संशोधन) अधितियम पारित [?शप8- 
प्राढ्मा। 285६९६ 2400, 250 ब्ाव 260॥ 0005ए४०णा (#ग्रशातगरथा) 2०05] 
लोकसभा में प्रबल वहुमत प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी ने संसद में 24 वाँ 
तथा 26 वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम पारित करा लिया। इन विधेश्वकों का 
विस्तृत वर्णन “संविधान के संशोधव की समस्याएँ तामक अध्याय में किया गया है पर 
यहाँ केवल इतना बता देना उचित होगा कि ये संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा दिये गये तीनों निर्णयों का प्रभाव समाप्त करने के लिए बनाये गये थे ४ 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा कानून की धारा 7 (क) का 

निरसन (87एा०ग6 (00प्रा३ 87865 700ए7 56०7० 7(8) ० ॥6 5.8) 

9 अप्रैल, 973 को सर्वोच्च न्यायालय ने आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 97] 
की धारा 7(क) को निरसित कर दिया, “जिसमें यह प्रावधान था. कि आपात्‌-स्थिति 
के प्रवतेन काल में किसी भी व्यक्ति को, बिता किसी सलाहकार मंडल . से परामर्श 
किये 2] मास तक बन्दी वना कर रखा जा सकता है । 

न्यायालय ने कहा कि धारा [7(क) विधि द्वारा अमान्य है क्‍योंकि यह संविधान 
की घारा 22 के अनुच्छेद 7(क) में तिदिष्ट वाँछाओं की पूर्ति नहीं करती । विशेष 
रूप से गठित सात न्यायाधीशों के न्यायालय के सर्व सम्मत निर्णय द्वारा, जिसे कार्य- 


3शजुलाई, 97] को प्रकाशित अंपनी पुस्तक 7॥6 ऊद्याएँ 'पिद्दांगादयीडदांता (45९ दावे 
(गाउए/४४०॥ में अपने “निजी” विचार प्रकट करते हुए संघीय विधि सचिव आर० एस० घई 
ने प्रामश दिया कि गोलकनाथ एवं प्रिवी पर्स के वादों के कारण उत्पन्न कठिदाइयों के उपचार के लिए 
दो कार्य किये जाने चाहिए प्रथम यह कि संविधान के तीसरे अध्याय का संशोधन अधिक “कठोर एवं 
यथार्थ” बनाया जाये, जिसके लिए संविधान में संशोधन के लिए निर्दिष्ट बहुमत के स्थांने पर संसद में 
अपेक्षाकृत अधिक वहुमत का प्रावधान करना होगा । दूसरे, धारा 368 को इस प्रकार संशोधित 
किया जाये कि संसद को अपनी सामान्य विधानकारी शक्ति की वजाय अपनी संविधानकारी शक्ति के 
उपयोग द्वारा संविधान के किसी भी प्रावधान के संशोधन का अधिकार प्राप्त हो | घई ने लिखा कि 
ऐसा करने से संविधान के तीसरे अध्याय के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकेगा । 
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वाहक मुख्य न्यायाधीश जे ० एम० शैलेट ते घोषित किया, न्यायालय ने शम्भूनाथ 
सरकार की रिट याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि उसे तुरन्त मुक्त कर 
दिया जाये । इस निर्णय से लगभग 700 अ्रन्य व्यक्ति भी प्रभावित हुए जिन्हें उसी 
अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था। साथ ही केन्द्रीय सरकार को सर्वोच्च 


न्यायालय के निर्णय के कारण बड़ी चिन्ता हुई । 


सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ वाद में निर्णय वदला (8० ए०प्रा 

ए८एशइ०5 ऐपाड ॥ 00४ चिशत (95८) 

24वें एवं 26वें संविधान (संशोधन) अधिनियन को सर्वोच्च न्यायालय में केरल के 
एक घमंगुरु केशवानन्द भारती ने अनेक आधारों पर चुनौती दी । 

इसकी सुनवाई 69 दिन तक चली, जोकि सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में अ्रव 
तक की दीघेतम सुनवाई की अवधि है । वादी के वकील एन०ए० पालखीवाला ने 33 
दिन तक अपने तक प्रस्तुत किये, केरल सरकार के वकील एच०एम० सीरवाई (प्र. 
उत्टाएथ) ने 22 दिन, अटॉर्नी-जनरल नीरेन डे ने 0 दिन, मुख्य कानूनी सलाहकार 
लालनारायण सिंह ने डेढ़ दिन तथा बीच में आने वाले अन्य व्यक्तियों के वकीलों ने 
भी डेढ़ दिन तक बहस में भाग लिया । अनेक राज्य सरकारों सहित विविध पक्षों ने 
कल मिला कर 93 वकीलों की सेवाएँ लीं। इस वाद के कारण एक ट्रक भर अभि- 
लेख इकट्ठें हो गए । इसे सुनवाई के लिए ]] अगस्त, 972 को स्वीकार किया गया, 
3 अक्तूबर को सुनवाई आरम्भ हुई और 23 मार्च, 973 को वहस समाप्त हुई। 
निर्णय 24 अप्रैल, 973 को दिया गया । 

जिन |3 न्यायाधीशों ने इस वाद की सुनवाई की, उनमें से 9 ने गोलक नाथ वाद में 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पलट दिया तथा संसद के संविधान 
संशोधन सम्बन्धी अधिकारको पुनः स्थापित कर दिया। जिसमें मौलिक अधिकारों में 
संशोधन भी सम्मिलित थे, किन्तु संविधान की “आधारभूत रूपरेखा” में संशोधन 
करने का अधिकार नहीं माना गया । इस प्रकार, न्यायालय फिर पुरानी स्थिति पर आ 
गया कि संसद “सर्वशक्तिमान” है | नो न्‍्यायाघीशों के बहुमत का दृष्टिकोण था 
कि (]) गोलक नाथ वाद का निर्णय निरस्त किया जाता है, (2) धारा 368 से संसद 
को संविधान की आधारभूत रूपरेखा में परिवर्तत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, 
(3) संविधान (24वाँ संशोधन) अधिनियम, 97] वध है, (4) संविधान का बारा 2 
(क) और 2(ख) (25वाँ संशोधन) अधिनियम, 97 वैघ है, (5) संविधान (25वाँ 


32इन नौ न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार थे : एस० एम० सीकरी, जे० एम० शैलेट, कें० एस० 
हैग्डे, ए० एन० ग्रोवर, वी० जगमोहन रेड्ी, डी० जी० पालेकर, एच० आर० खल्ना, ए० के० मुखर्जी, 
तथा वबाई० घी० चन्द्रचूड़ | जिन चार न्यायाधीशों ने इस निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किये, उनके नाम 
थे : अजित नाथ रे, के० के० मैथ्यू, एम० एच० बेग तथा एस० एन० हिवेदी । 
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संशोघन) अधिनियम, 97] के तीसरी घारा का प्रथम भाग बंघ है । दूसरा भाग 
अर्थात्‌ “और ऐसे किसी विधि को जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वह उस नीति 
को कार्यान्वित करने के लिए है किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनीती नहीं दी जा 
सकती कि उससे वह नीति कार्यान्वित नहीं होती” अर्वघ है, (6) संविधान (29वाँ 
संशोघन) अधिनियम, ]97] वेघ है। 


राष्ट्रपति गिरि द्वारा रे की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति (श6्ं- 
१9७7 (37 2&797075 १४५ 35५ (रण उए५४००) 

न्द्र सरकार खुश थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसके दृष्टिकोण को उचित प्रमाणित 
कर दिया था । तदपि वह पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं थी क्योंकि न्यायालय के इस निर्णय से 
कि संसद संविधान की आधारभूत रूपरेखा में परिवतंत नहीं कर सकती, उसके मन 
में यह शंका उत्पन्त हो रही थी कि उसकी उन्नति के पथ पर प्रगति में अब भी वाघा 
डाली जा सकती है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 
7(क) के निरसन से सरकार को यह विश्वास हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय अब 
भी पर्याप्त “गड़बड़ कर सकता है। प्रधानमन्त्री के निकट विश्वासी तथा सलाहा- 
कार ऐसी न्यायपालिका चाहते थे, जो उन्हीं की विचार एवं कार्य-शैली का अनुसरण 
करे । ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन कुमारमंगलम्‌ जैसे व्यक्तियों ने, जो केन्द्रीय सर- 
कार में मन्त्री थे नौर जिन्हें लोग भूतपूर्व साम्यवादी समभते थे, प्रधानमन्त्री को 
समभा-बुझा कर राष्ट्रपति गिरि को यह परामर्श देने के लिए सहमत कर लिया था 
कि तीन वरिष्ठ न्यायाघीशों को छोड़ कर ए० एन० रे को भारत का मुख्य न्यायाघीशों 
बनाया जाये | यह एक अभूतपूर्व कृत्य था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह देश के 
उच्चतम न्यायालय का रंगरूप एवं दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए किया गया है। 
गिरि के बिना नानुनच किये प्रधानमन्त्री की बात मान ली। जिन न्यायाधीशों की 
वरिष्ठता की अवहेलना की गई थी--न्यायमूरति ए० एन० ग्रोवर, के० एस० हैग्डे, 
तथा जे ० एम० शलेट उन्होंने विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिये । 


सरकार के कृत्य की सार्वेजनिकआलोचना (एप्ण४० 'मंमलंग्ा ण त0एढया- 
77270*$ $8/89) 

जो व्यक्ति तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ कर रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त 
करने के परिणाम एवब्रं तात्पयें को समभते थे, उन्होंने सरकार के इस कृत्य की तीक्र 
निन्‍दा की । सबसे प्रथम विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दिखाई । 

26 अप्रैल, 973 को सारे विपक्षी दलों ने लोक सभा में वराह बैंकट गिरि के 
इस कृत्य को “गम्भीर संवैधानिक अनौचित्य” बताते हुए खूब वावेला किया किन्तु 
उनकी इस लड़ाई में भारतीय साम्यवादी दल और साम्यवादी दल (मार्क सवादी) द्वारा 
साथ न दिया जाना सव'को खटक रहा था | एक वरिष्ट वकील (सर्वोच्च न्यायालय) 


सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा 39 


एवं संसत्सदस्य फ्रैंक ऐन्थनी ने इसे एक “सुनियोजित राजनीतिक विप्लव बताया । उन्होंने 
तई दिल्ली के रोट्री क्लब में भाषण करते हुए कहा, “इस राजनीतिक विप्लव का 
तात्पयं न्यायपालिका को यह स्पष्ट कर देना है कि यदि इन न्यायाधीशों के समान 
किसी न्यायाधीश ने संविधान संशोधन के प्रइन पर सरकारी नीति का अनुकरण न 
कर के स्वतन्त्रता दिखाने का प्रयत्न किया तो उसकी इसी प्रकार दुर्गति होती ।” एक 
अन्य संसत्सदस्य मधु लिमये ने कहा कि हैग्डे ती वरिष्ठता की उपेक्षा केवल उनके 
इस अपराध के लिए की गई कि उन्होंने निर्वाचन वाले वाद में प्रधानमन्त्री के विरुद्ध 
निर्णय दिया था । 

3 मई को विपक्षी नेताओं के एक शिष्टमण्डल ने राष्ट्रपति बराह वैकट गिरि से 
भेंट की और उनसे आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो चार न्यायाधीशों के 
रिक्त स्थान हैं, उन्हें ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाये जिनमें “योग्यता हो तथा जिनको 
कुछ न्यायिक तजुर्बा भी हो।” उन्होंने कहा कि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता 
की उपेक्षा के कारण जनता का जो न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया है उसकी 
पुत्र: स्थापना के लिए कम से कम इतना करना तो आवश्यक ही है ।/ 

राज्य सभा में साढ़े पाँच घण्टे की बहस में विपक्षी सदस्यों ने सरकार से यह बताने 
का आग्रह किया कि रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने में किच्त मानदण्डों का उप- 
योग किया गया है। संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष सादिक अली ने सरकार पर आरोप 

-लगाया कि वह प्रजातन्त्र की रक्षा के साधनों का अप्रजातन्त्रीय हितों की सिद्धि में उप- 
योग कर रही है ।/77 

सप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26 अप्रैल को एक प्रस्ताव!" पास कर के सरकार 
के इस कृत्य की “घोर निन्‍्दा” की । उसमें कहा गया कि “यह न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता व तठस्थता पर एवं सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर बड़ा घृण्टतापूर्ण 
एवं अन्यायपूर्ण कुठाराघात है...” ((45 8 छॉविशा क्षार्त 0प्राब8९०5 क्ाध्णए 
20 पराक्‍वलांगांगह 6 ग0600870क्‍लशा०८ थाते एशा[(गि।ए 06 ंप्रवंसंधए 
ध74 ]0म्रला)8 776 पाध्यां26० थात तंशाए ण76 $5पएए/शआ6 (०प्रा।.. का 

प्रस्ताव में आगे कहा गया : “इस संगठन को पूर्ण विश्वास है कि यह कत्य शुद्ध 
राजनीतिक क्ृत्य है तथा यदि इस नियुक्ति के समय एवं ढंग की ओर ध्यान दिया जाये 
तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सर्वेथा अनुचित है ॥” (एफस्‍6 8550 लंक्वा07 458 ट०घ- 
पाप्टत धाब्वा 6 बलाीणा ३8 एपाढए एणापव्यवा 06 कात 85 ग्र0 उटावाणा 
पएए)850९ए६7 ६0 गराश्ा5 0ा 6 39790ं7्रॉप्रिल्ञा, 706 50 शीला 076 ८णाएं- 
त&ा$ 6 पयंतए शा पी6 गाशाहा 0 ॥76 329707गशा.) 


पर अवध ज77९४5, 44 मई, ]973, पृष्ठ 4 । 
35[व., 3 मई, 973, पृष्ठ ] ॥ 
7०यह प्रस्ताव भूतपूर्व विदेश मन्त्री एम० सी० छागला ने प्रस्तुत किया था । 
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3 मई को इस संगठन ने सरकार के “न्यायपालिका की स्वतन्त्रदा नष्ट करने के 
प्रयत्न के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का वाईकाट कर दिया 
और उसका काम-काज ठप्प हो गया । 2 मई को वार एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ते 
एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि सरकार का क्षृत्य शुद्ध राजनीतिक 
कृत्य है, तथा उसका इस नियुक्ति के मापदण्ड से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है ।” दिल्‍ली 
बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर एवं चंडीगढ़ उच्च न्‍्यावा- 
लयों के वकीलों ने भी अपने विरोध प्रकट किये । 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों की एक बैठक में न्यायमूर्ति शैलेट, न्यायमूर्ति 
हैग्डे, एवं न्यायमूर्ति ग्रोवर जिन्दावाद, इन्दिरा गांधी मुर्दावाद तथा ”इन्दिरा गांधी 
की तानाशाही का नाश हो” के नारे लगाये गये | जनपदीय न्यायालयों में भी वकीलों ने 
न्यायपालिका की जड़ खोदने' की तीव्र निन्‍्दा की । 2 अगस्त को नई दिंल्‍ली में एक 
अखिल भारतीय वकील सम्मेलन में सरकार से उस नीति के परित्याग की माँग की 
गई जिसका अनुसरण करके उसने सर्वोच्च त्यायालय के तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता 
की उपेक्षा की । सम्मेलन द्वारा यह भी माँग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
धीशों की नियुक्ति पाँच वरिष्ठ (मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायांधीशों, तथा वार 
ह्वारा नामांकित दो ऐडवोकेटों की एक समिति की संस्तुति के आधार पर की जाया 
करे [*” ्््ि 
वरिष्ठता-उपेक्षित तीन न्यायाधीशों में से एक, के० एस० हैग्डे (7: 5, प्र७४००), 
ने श्रीमती गांधी, संघीय विधि मन्‍्त्री गोखले एवं इस्पात मन्त्री मोहन कुमारमंगलम्‌ 
पर आरोप लगाया कि इन सब व्यक्तियों ने उन्हें अपदस्थ करने की योजना बनाई 
क्योंकि उन्होंने निर्वाचन वाद में प्रधानमंत्री के विरुद्ध निण॑य दिया था। उन्होंने कहां 
कि अमरीका के महाशक्तिशाली राष्ट्रपति फ्रैॉकलिंन डी० रूजवैल्ट (एपल्‍वा८#7 70. 
7००४०४९।०. ने भी जव सीनेट न्यायिक समिति ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ नहीं किया था । उस समिति 
ने कहां कि जो राष्ट्रपति अपनी सुधार की योजनाएं प्रवर्तित करने के लिए एक चाप- 
लूस प्रकार की न्यायपालिका रखना चाहता हो, वह शीघ्र ही चापलूस कांग्रेस की भी 
माँग करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के दो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों जे ०सी० शाह तथा 
एम० हिदायतुल्ला ने सरकार की कारंवाई के लिए उसकी घोर निन्‍्दा की तथा जिन 
तीन न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय से त्यागपत्र दिये थे, उनकी योग्यता एवं कर्म- 
निष्ठा की प्रशंसा की | * 

जे० एम० शैलेट (वरिष्ठता-उपेक्षित न्यायाधीशों में से एक) ने सरकार के कृत्य के 
को “प्रजातन्त्र पर भीपण प्रहार” बताया ; उन्होंने कहा कि वरिष्ठता की उपेक्षा का 
सीधा परिणाम यह होगा कि न्यायाघीशों का परस्पर-विश्वास समाप्त हो कर वे एक- 


ए7)8 माकाहदा 2ॉ॥725, (3 अगस्त, 973, पृ० 0 । 
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दूसरे के प्रति शंकालू हो जायेंगे । प्रत्येक न्‍्यायाघीश यह प्रयत्त करेगा कि वह सरकार 
की चापलूसी करके जेसे-तैसे अपने से वरिष्ठ न्यायाधीशों से आगे निकल जाये | ऐसी 
परिस्थिति में कोई न्यायाधीश, चाहे वह कितना भी ईमानदार एवं कार्य-क्रुशल क्यों वे 
हो, जब भी सरकार के पक्ष में निर्णय देगा, उस पर संदेह किया जायेगा । 

एस० एम० सीकरी ने भी, जो दो ही दिल पूर्व मुख्य न्यायावीश (उच्चतम न्याया- 
लय) के पद से सेवा-निवृत्त हुए थे, इसी तरह की भावना व्यक्त की । एक पतन्नकार 
सम्मेलन में उन्होंने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय में कूटनीति का हाथ 
हैं । मुभो इससे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही है।” संविधायक विधि के एक जाने-माने 
वकील एन० ए० पालकीवाला ने रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन करने के 
दिन को “भारत की न्यायपालिका के इतिहास का एक कलंकपूर्ण दिवस” बताया । 
वम्बई के भूतपूर्व मुख्य ्यायाधीश एम ० सी० छागला ने, जिन्हें उच्च न्यायालय के प्रथम 
भारतीय न्यायाघीश होने का श्रेय प्राप्त है, कहा किसरकार का निर्णय “न्यायालय की 
स्वतन्त्रता को समाप्त करने का स्पष्ट प्रयत्न है ।/* भारत के भूतपूर्व उच्चतम न्याया- 
घीश जे ० सी० झ्ाह, गुजरात उच्च न्यायालय में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के० टी० 
देसाई, तथा वम्वई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश वी० एम० तारकुण्डे ने एक 
संयुक्त वक्‍तव्य में कहा, “इस अनुचित कृत्य से न्यायपालिका की बड़ी हानि होगी 
जिसका प्रभाव बहुत समय तक विद्यमान रहेगा । हमारे स्वतन्त्र समाज के इतिहास में 
यह सबसे मनहूस दित है ।” संसद के शीत अधिवेशन (नवम्बर-दिसम्बर ]973) के प्रथम 
दिन जनसंघी नेता अटलबिहारी वाजपेयी ने एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत 
किया जिसमें यह निर्दिष्ट केराने का प्रयत्त किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के 
वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही अनिवाय्य रूप से भारत का उच्चतम न्यायाधीश नियुक्त 
किया जाए, किन्तु वह 30 नवम्बर को 82 मतों से गिर गया । दिल्‍ली के एक पत्रकार 
लखनपाल सहित पांच व्यक्तियों ने दिल्‍ली उच्च न्यायालय में याचिकाएँ प्रेपित कीं कि « 
श्री रे की नियुक्ति के विरुद्ध श्रधिकार पृच्छा आदेश (ज्यों ० (ुए० फ्क्षाका०) 
जारी किया जाये । उनका तक यह था कि श्री रे की नियुक्ति से संविधान की धारा 
24 (2) के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है क्योंकि उसमें जो परामर्श की आदेशात्मक 
व्यवस्था है, उस पर आचरण नहीं किया गया तथा उसघारा में जो वरिष्ठता सम्बन्धी 
नियम निवद्ध है, उसका पालन नहीं किया गया । यह भी कहा गया कि यह नियुक्ति 
राजनीति-अभिप्रेरित एवं दुराशयपूर्ण है तथा उसका अभिप्राय न्यायापालिका का 
मूलोच्छेदन है। इन याचिकाओं के प्रतिवादी भारत संघ, श्रीमती गांवी, संधीय विधि 
मन्‍्त्री गोखले तथा ए० एन० रे० थे। इन याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने 5 


38]2 अगस्त, 973 को अखिल भारतीय वकील सम्मेलन में भाषण करते हुए श्री छागला ने कहा, 
“तीन न्यायाधीशों की वरिप्ठता की उपेक्षा करना न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर पूर्वे- निश्चित, नपा- 
तुला भीषण प्रहार हैं 7 7॥#९८ मडग्नावाएा/वा 277८5, 3 मगस्त, 973, पृष्ठ 5, 
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फरवरी, 974 को अस्वीकार कर दिया। 


सरकार द्वारा रे की नियुक्ति की प्रतिरक्षा (50एशगाशथा। 72४6१(५ १995 
4 0990|707070) 
सरकार ने विपक्षी दलों, वकील संस्थान (वार एसोसिएशन) तथा देश के अत्यन्त 
विख्यात स्यायवादियों की आलोचना की तनिक भी चिन्ता ने की और श्री रे को भारत 
का उच्चतम न्यायाधीश नियुक्त करने के अपने कृत्य का पृष्ठपोपण करती रही । 
| मई को मई दिवस की रेली में भाषण करते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा कि अब तक व्याय 
सम्भव नहीं था तथा रे को तया मुख्य त्यायाधीक्ष नियुक्त करने में सरकार ने, 958 
में जो विधि आयोग स्थापित किया गया था, उसके परामर्श पर आचरण किया 
है कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने में केवल वरिष्ठता ही एकमात्र मानदण्ड नहीं 
होना चाहिए । चार दिन बाद प्रधानमन्त्री ने कहा कि न्यायाधीशों को भी जनता की 
आशाओं की पूर्ति करती चाहिए । उन्होंने इत आरोपों का दुढ़तापूर्वक खण्डन किया 
कि वे जनता की आज़ादी छीनने की योजना बना रहीं हैं, न्यायपालिका की स्व- 
च्ता नष्ट करना चाहती हैं, पत्रकारों का मूँह बन्द करना चाहती हैं तथा संसदीय 
प्राधिकार को सयूल नष्ट कर देना चाहती हैं । उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की 
आशाओं पर पानी फिर गया है तथा राजनीतिक आकांक्षाएँ धूल में मिल गई हैं, वे 
ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बुद्धि पर निराशाजनक आइचर्य होता है । सरकार के 
कृत्य के लिए किसी प्रकार की सफाई प्रस्तुत करने के प्रयत्व की बजाय मोहन कुमार- 
मंगलम्‌ ने कहा कि तीतों न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा इसलिए की गई है कि 
सरकार ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश वताना चाहती थी जो न्यायपालिका एवं 
संसद के “टकराव” को रोकने में हमारी सहायता करे--जो देश में हो रहे परिवर्तन 
को समभ सके और जो “न्यायालय में हमारी सहायता करे। 
उन्होंने कहा, 'जो सरकार प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक सुधार की नीति का 
अनुसरण करने को उत्सुक है, उसके दृष्टिकोण से जो वस्तु अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह 
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाने वाले व्यक्ति की न्यायिक सुदुढ़ता तथा विधि 
सम्बन्धी तजुर्बा चहीं है । उन्होंने अन्नाहम लिकन के शब्द दोहराते हुए कहा कि ऐसे 
व्यवित को मुख्य न्यायाधीश सियुक्त करना चाहिए “जिसके विचार सरकार को ज्ञात 
हों । कुमारमंगलम्‌ ने आगे कहा कि सरकार को न्यायासन पर ऐसा व्यक्ति चाहिए 
“जो आगे की और देखता हो, भूतकाल की ओर नहीं । प्रजातन्त्र का यह अर्थ नहीं है कि 
अ-राजनी तिक व्यक्तियों को न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त 
कर दिया जाए। हम केवल उन्हें ही नियुक्त करना चाहते हैं जो संसद को जनता की 


2१कार मशक्रेडदा 27725, 5 मई, 973, पृ० . 
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प्रतिनिधि मानते हैं ।”?० 

संधीय विधि मन्‍्त्री एच० आर० गोखले ने कहा कि श्री रे की नियुक्तित में कोई 
राजनीतिक अभिसन्धि नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि न्यायाधीश उन बातों को ही 
न समभें जिसके कारण लाखों-करोड़ों व्यक्तियों ने पहले से अधिक उत्तम जीवन-पापन 
करने का प्रयत्व किया, तो उच्चतम न्यायालय का कुछ भी लाभ न होगा । गोखले ने 
यह भी कहा कि सरकार उत व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाना चाहती है जो सरकारी 
नीति के मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तों सहित ((००४ए० ़ंग्रणए6४ 04 886 90॥0%) 
संविधान के प्रति दृढ़-प्रतिज्ञ हों | नेहरू के ऊद्धरण से गोखले मे कहा कि “सर्वोच्च 
न्यायालय को संसद की प्रभ्ु॒त्व सम्पत्नता सम्बन्धी न्‍्याय करने का अधिकार नहीं हो 
सकता ।”” क्षेन्द्रीय गृहमन्त्री उमाशंकर दीक्षित ने कहा कि रे को मुख्यमन्त्री नियुक्त 
करने का उद्देश्य न्यायालय के सम्मान में कमी करना नहीं वरन्‌ जनता को स्वतन्त्र 
एवं उचित न्याय उपलब्ध कराना है| पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शंकर रे 
ने कहा कि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की नियुवित में इन तत्त्वों को ध्यान में रखा 
है--योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, ईपानदारी एवं दृढ़ता | उन्होंने कहा कि साथ ही 
व्यक्ति की वयस, श्षीत्र सेवा निवृत्त होने की सम्भावना, स्वास्थ्य तथा किसी वल विशेष 
की वजाय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार सामा- 
जिक तत्त्वज्ञान के प्रति निष्ठा को भी घ्यान में रखना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि 
यह कहना कि सरकार को तो केवल रबड़ की छाप लगाने का प्राधिकार है तथा उसे 
अपनी आँख मींच कर व कान मूंद कर केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मामुली 
काम की तरह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिए, पूर्णत: असंगत, अवुद्धिमत्तापूर्ण 
तथा तकहीन होगा ।7 


20जिन कारणों से सरकार ने श्री रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, उनके विस्तृत श्रध्ययन के 
“लिए देखो कुमारमंगलम्‌ की पुस्तक /पर्ांटंधं 49707777#20778, जो उनकी विमान-दुर्घेटना में 
मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी । 
शगोखले इस दृष्टिकोण से सहमत थे कि न्यायाधीश स्वतन्त्र हों। किन्तु उनका यह विचार था कि 
स्वतन्त्रता का अर्थ संविधान की ठीक-ठीक समीक्षा करना है, वैयक्तिक दृष्टिकोण एवं विचारधारा 
थोपमा नहीं । एक वार उन्होंने कहा, “संविधान की समीक्षा करते समय ज्यों ही कोई न्यायाधीश अपने 
निजी तत्त्वज्ञान का उपयोग करेगा, मैं उसे स्वतन्त् नहीं मानू गा ।/ 
श्सिद्धाथें शंकर रे ने कहा कि स्वयं न्यायमूर्ति ग्रोवर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के 2 
न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च न्यायालयों के 38 न्यायाधीशों की वरिप्ठता का अतिक्रमण करके सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश बने थे । है 
तोन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता को उपेक्षा में जो मनेक प्रश्न विद्यमान थे, उनके अध्ययन के 
लिए देखो---ए० आर० बच्तुले की पुस्तक 4770फ्लकिशा णी ६ (फर्श 7७४८९, जोकि पापु- 
लर प्रकाशन, वम्बई द्वारा प्रकाशित की गई है; तथां के० एस० हैग्डे की पुत्तक, (7४37 ?श अखवांद्रा 
परवांधंव/9, सिन्ध्‌ पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित ॥ 
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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वरिष्ठता की उपेक्षा 
(एपधधंब०-सिक्चए्क्ञा9 सींशी (0एा गैएत86 78 5प90०5९6६0) 
सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाघीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा से उत्पन्न जन- 
आलोचना अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि हरियाणा व पंजाब के कांग्रेसी मुख्य- 
मन्त्रियों ने अपने संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुवत करने में भी ऐसा 
ही कृत्य किया । उस न्यायालय के वरिप्ठतम न्यायावीद्य प्रेम पण्दित (767 रक्षा) 
की उपेक्षा करके ]] मई, 974 को उनसे पाँच वर्ष कनिष्ठ रणजीत सिंह नरूला 
को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति पण्डित ने अपनी वरिष्ठता 
की उपेक्षा के बाद कार्य करना अपमानजनक समभा और राष्ट्रपति गिरि को 
अपना त्यागपत्र भेज दिया। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय वार एसोसियेशन के 
भूतपूर्व अध्यक्ष सी० एल० लाखनपाल ने कहा कि न्यायपालिका की दृढ़ता पर यह 
दूसरा प्रहार है ।. उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार वरिष्ठता की उपेक्षा करना विशेष 
स्थिति की वजाय नित्य नियम की बात हो जायेगा तो अच्छा तो यह होगा कि न्याया- 
लयों को समाप्त ही कर दिया जाये और न्याय का ढोंग रचाना छोड़ दिया जाये । 
उसी उच्च न्यायालय के एक अच्य न्यायाधीश डी० सी० महाजन ने, जो उसी दिन 
(।] मई) सेवा-निवृत्त हुए थे, चण्डीगढ़ में कुछ व्यक्तियों के समक्ष कहा कि स्वतन्त्रता 
का दिखावा करने की बजाय रूस के समान तानाशाही रखना अधिक उचित होगा । 
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन तथा दिल्‍ली हाई कोटे बार एसोसिएशन ने इस बार 
पुनः वरिष्ठता की उपेक्षा की निन्‍्दा की और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्याया- 
धीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा के फलस्वरूण वकीलों ने जो विरोध प्रस्तुत किया था, 
उसकी तनिक भी परवाह नहीं की है। उच्च न्यायालय के अनेक अवकाशा-प्राप्त 
न्यायाधीशों, वकील संघ (वार) के सदस्यों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रतिष्ठित 
नागरिकों तथा विख्यात पत्रकारों ने न्यायमूर्ति पण्डित द्वारा त्यागपतन्र दिये जाने के 
“साहसपूर्ण ” कृत्य के लिए उन्हें बधाई दी तथा “आबद्ध” न्यायपालिका की विचार- 
धारा की तीत्र आलोचना की। सभी वक्‍ताओं ने कहा कि शासक दल न्यायाधीशों 
पर संविधान के तत्त्व-दशेन की बजाय अपनी ही तत्त्व-नीति का अनुसरण करने के 
लिए दबाव डाल रहा है ॥7४ 


कुछ विचार एवं समालोचना (8 ए०ए 095एश्ांणाड बात (०ग्रापध्या॥) 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की वरिष्ठता के अतिक्रमण के फलस्वरूप कांग्रेस 
दल के समर्थकों तथा कतिपय “वामपंथी” एवं “प्रगतिशील” कटनीतिज्ञों ने अनेक 
नए व्यंग्यात्मक नारे गढ़ लिए । इनमें से कुछ थे : “वचनवद्ध न्यायपालिका (ए०म्रा- 
7020 [एवंटंश>) , “चापलूस न्यायाधीश (शशं।७ ]ए०8९७)”, “कटनी तिज्ञ ही 


ही 


श्व्फाह पफ्ारह टी आधाध, 8 सितम्बर, 974, प्‌ृ० 5, 
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च्यायाषीश्ञों के स्वामी हैं (9०ाधलंद्ा5 द्वा० दा प्राव5९5 0 [प्रत8०७) , “च्याया- 
धीशों के निर्णय जनमत के अनुरूप होने चाहिए” तथा “संविधान अथवा न्यायालय 
कोई भी संसद एवं कार्यपालिका की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा ।” इस वाता- 
वरण में सारे देश में यही भावना व्याप्त थी कि सर्वोच्च स्थायालय अब सरकार के 
इंगित पर नाचेगा तथा ऐसे निर्णय दिया करेगा जो सरकार को अच्छे लगें । वास्तव 
में सर्वोच्च न्यायालय ने कतिपय ऐसे निर्णय दिये भी । उदाहरणतया, श्री मीनाक्षो 
मिलल्‍ज तथा अन्य घागा उत्पादकों की रिट याचिका के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय 
ने टेकक्‍्सटाइल कमिश्नर की [3 मार्च की उन दो विज्ञप्तियों को उचित ठहराया, 
जिसमें रूई के उत्पादन, वितरण तथा मुल्य पर नियन्त्रण लगाने का भादेश दिया गया , 
था। निर्णय मुख्य न्यायाधीश रे के नेतृत्व में एक संविधान न्यायालय ने दिया। 
न्यायालय ने फैसला दिया कि कीमतों को बढ़ने न देने के प्रयत्न में सरकार कीमतों 
को ऐसे नियन्त्रित कर सकती है कि किसी पदार्थ का उत्पादन करने वाली केम्पनी 
अथवा उस पदार्थ सम्बन्धी व्यापार करने वाले व्यापारिक संस्थानों को मूल्य मिय- 
नत्रण लागू किये जाने के फलस्वरूप “कुछ समय तक कथित हानि” उठानी पड़े । 

यह निर्णय देने में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रीमियर आदोमोबाईल वाद (जो मोटर 
कार मूल्य नियन्त्रण वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है) में निर्दिष्ट सिद्धान्त का अनुसरण 

हीं किया, जिसमें एक अन्य संविधान नन्‍्यायासत ने यह निर्णय दिया था कि मूल्य 

निर्धारण की घारणा के अनुसरण में “सभी तत्त्वों को” ध्यान में रखना चाहिए ताकि 
उपभोक्ता के साथ न्याय हो तथा उत्पादनकर्त्ता को भी उचित मुनाफा उपलब्ध रहे 
“जिसके बिना कोई भी व्यक्ति वस्तु-निर्माण का कार्य नहीं करेगा।* सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय का अब यह मत था कि मूल्य नियन्त्रण आदेश की प्रमुख घारणा यह थी कि 
उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं “उचित दर पर तथा समान मात्रा में” उपलब्ध 
कराई जायें | न्यायालय ने कहा कि यह ठीक है कि उत्पादनकर्त्ता को उसके उत्पादन 
व्यवसाय से ही उखड़ने पर विवश नहीं किया जाना चाहिए पर उसे यह अस्थायी 
हानि “उसी प्रकार उठानी पड़ सकती है जिस प्रकार वह व्यापार में आर्थिक उत्तार- 
चढ़ाव के कारण हानि सहन करता है ।” 

उच्चतम न्यायालय ने सरकार को प्रसन्त करने के लिए एक और निर्णय 20 
दिसम्बर, 973 को दिया । इस बहुमत-निर्णय द्वारा निरदिष्ठ किया गया कि संवि- 
धाव की धारा 22(7) के अधीन सरकार का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वह किसी 
व्यक्ति को निवारक नज़रवन्दी कानून के अधीन कारावास में रखने की अधिकतम 
अवधि निर्धारित करे। पाँच सदस्यीय संविधान न्‍्यायासन ने यह भी निर्णय दिया 
कि अधिकतम अवधि आपात्स्थिति की अवधि के सन्दर्भ से भी निश्चित की जा 
सकती है । | 

यह न्यायासन परिचम बंगाल सरकार द्वारा नज़रव॒न्द किये गए कुछ व्यक्तियों 
की रिट याचिक्राओं की सुनवाई कर रहा था। इन व्यक्तियों की नज़ रवन्दी का यह 


326 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


आधार था कि आदेश में उनकी नज़रवन्दी की अवधि “नज़रबन्दी को तिथि से 2 
मास की अवधि समाप्त होने तक अथवा भारत प्रतिरक्षा अधिनियग समाप्त होने 


तक (जो भी बाद में हो) |” ये आदेश आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पारित 
एवं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम द्वारा संशोधित किये गए थे। आन्तरिक सुरक्षा 
अधिनियम की मूल घारा [3 में अधिकतम 2 मास की नज़रबन्दी निर्वारित की गई 
थी। भारत अतिरक्षा अधिनियम द्वारा इस प्रावधान के स्थान पर “नज़रवन्दी की 
तिथि से 72 मास की अवधि समाप्त होने तक अथवा अधिनियम समाप्त होने तक 
(जो भी बाद में हो)” की नज़रबन्दी निर्धारित कर दी गई। नजरबन्दों ने अपनी 
नजरवन्दी को इस आधार पर चुनौती दी कि वाद वाले संशोधन से उसकी अवधि 
' अनिश्चित कर दी गई थी, अतः वह उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती थी । 
तदपि, उपर्यृकत्त एवं कतिपय अन्य फसलों से यह नहीं समझ लेना चाहिए क्रि 
उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अपनी स्वतन्त्रता, निर्भयता 
एवं दृढ़ता का परित्याग कर दिया था। 974-75 में उन्होंने अनेक ऐसे निर्णय 
दिये जो केन्द्र या राज्य सरकारों की कार्यपालिका के पक्ष में नहीं थे। उदाहरणतया, 
राज्य सरकारों ने अवेक कथित तस्कर व्यापारियों को आल्तरिक सुरक्षा अधिनियम 
के अन्तर्गत नज़रबन्द किया, पर उच्च न्यायालयों ने उनमें से बहुत से व्यक्तियों को 
इस आधार पर मुक्त करा दिया कि उनकी नज़रबन्दी के लिए जो कारण बताये गए 
थे वे आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम की परिधि में नहीं आते थे अथवा स्पष्ट नहीं थे । 
अनेक फंसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम की संवेधानिक 
वेधता स्थिर रखते हुए भी कार्यपालिका को उसके अनुचित प्रवर्तत के लिए फटकारा 
तथा उप सम्बन्ध में स्वयं मार्गदशेक रूपरेखा प्रस्तुत की । 6 नवस्व॒र, 974 को 
राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 359(]) के अधीन एक आदेश 'निकाल कर किसी 
व्यक्ति द्वारा धाराओं 4, 2[ तथा धारा 22 के अनुच्छेद (4), (5), (6) एवं (7) से 
प्रदत्त अधिकारों के प्रवतेन में अपनी नज़रबन्दी के विरुद्ध न्यायालय में जाने का 
अधिकार निलम्वित कर दिया | जब दया किशन और हरबंस लाल की याचिकाएँ, 
जिन्हें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 3()(ग) और 3(2) के अन्तर्गत दिल्‍ली 
में नजरबन्द किया गया था, 2! नवम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के 
लिए प्रस्तुत की गईं तो सरकार की ओर से यह तके प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रपति 
के आदेश को ध्यान में रखते हुए इन याचिकाओं की सुनवाई नहीं की जा सकती। 
किन्तु न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस आदेश के रहते हुए भी नज़॒रबन्दी कानून की 
वैधता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। 
इसी प्रकार, न्यायालय ने विधान सभाओं के कांग्रेसी सदस्यों की अनेक याचिकाएं 
रह कीं जिनमें उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्रियों के निर्वाचच को चुनौती दी थी। सर्वोच्च 
न्यायालय ने एक कांग्रेसी सदस्य अमरनाथ चावला का संसद के लिए निर्वाचन अवध 
घोषित कर दिया और कांग्रेस की तीत्र आलोचना की । यह चुनाव याचिका अमर- 
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नाथ चावला के प्रतिद्वन्द्दी कंवरलाल गुप्त ने प्रस्तुत की थी । 

इस प्रकार देश की जनता को, जो अब यह समभने लगी थी कि न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता के दिन बीत गए हैं, पुन: यह विश्वास होने लगा कि न्यायाधीश अपमे 
पद की गरिमा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त योग्यता रखते हैं तथा उन्हें विधान 
के अनुसार शासन करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त है। 

सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ्तम न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करने 
के साथ-साथ श्रीमती गांधी एवं अन्य सरकारी प्रवक्‍ताओं ने इस आधार पर अपने 
कृत्य का औचित्य ठहराया था कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय जनता के साथ न्याय 
नहीं करता था । पर यह समभना कठिन था कि सरकार यह स्थिति 23 वर्षों तक 
कैसे सहन करती रही । इस प्रकार, बीते युग को ठीक करने के साथ भी सरकार ने 
यह नहीं बताया कि जब न्यायालय में पहुँचना इतना खर्चीला व पेचीदा काम है तो 
जनता वहाँ तक कैसे पहुंचेगी तथा आगे से उन्हें न्याय कैसे मिला करेगा। सरकार 
ने यह तक भी प्रस्तुत किया कि 959 में विधि आयोग ने यह सुकाव दिया था कि 
यह आवश्यक नहीं है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सर्वोच्च न्यायाधीश वनाया जाये । 
यदि सरकार को यह सुझाव वृद्धि मत्तापूर्ण प्रतीत होता था तो उसने इतने वर्षों तक 
यह उदाहरण व परम्परा क्‍यों विद्यमान रहने दी कि मुख्य न्यायाधीश की निय्ुवित 
बरिष्ठता के आधार पर की जाए। विश्वास नहीं होता था कि अब तक जो व्यवित 
मुख्य न्यायावीश नियुक्त हुए, वे सब योग्य थे, पर शैलट, हैग्डे और ग्रोवर अकस्मात्‌ 
ही अयोग्य हो गए । 

सरकार की ओर से यह तक प्रस्तुत किया गया कि जनता की प्रभुसत्ता शक्ति संसद 
में निहित है, अतः जनता का हित समभने तथा यह निर्णय करने का अधिकार, कि 
क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधियों को समाप्त किया जाने से 
जनता की सामाजिक एवं आथिक उन्नति में वाधा पड़ती है ?? केवल संसद को है | 
यदि इस दृष्टिकोण को उचित माना जाय तो न्यायिक पुनरीक्षा की घारणा, जो 
भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक महत्त्वपूर्ण विशेेपता रही है, पूर्णतः निर्थंक हो 
जायेगी । यदि केवल तर्क के लिए भी यह मान लिया जाये कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 
उन्नति का उपाय था और उसे असंवैधानिक ठहरा कर सर्वोच्च न्यायालय ने जनता 
की बड़ी हानि की, तो यह प्रश्त उठता है कि केन्द्र एवं राज्यों में सरकार ने आम 
जनता की स्थिति सुधारने के लिए क्‍या किया, विशेषत: जब विधान सभात्रों में 
उसे तीन बहुमत प्राप्त था। राष्ट्रपति गिरि ने भी, जो राज्य के संवैधानिक प्रधान थे, 
यह शिकायत की कि श्रीमती गांधी ने जिस महान वहुमत की माँग की थी वह उन्हें 
मिला, पर उसे पा कर भी वे अपने फायदों के अनुसार काम करके नहीं दिखा सकीं । 
अकुशल व अ्रष्टाचारी अधिकारी-तन्त्र, सूखा, वाढ़ इत्यादि प्राकृतिक ग्रापदाएँ, दायि- 
त्वहीन और कुसंगठित विपक्षी दल, और विदेशी शक्तियों के प्रपंच इत्यादि अनेक 
ऐसे तत्त्व थे जो शासक दल द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले 
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प्रयत्नों में बाधक थे, पर सरकार को अपने सामाजिक-आशथिक क्रान्ति लाने के कार्य- 
क्रम में सर्वोच्च स्यायालय भी बाधक प्रतीत होता था प्रस्तुत संदर्भ में इन तथ्यों की 
गहन समीक्षा करना असंगत प्रतीत होगा । 
केन्द्रीय मनन्‍्त्रीगण कुमारमंगलम्‌ एवं गोखले इत्यादि सरकारी प्रवक्‍ताओं का कहना 
था कि जनता के लिए राज्य नीति के निदेशी सिद्धान्त (876०ा४० एगेगंण॑ए6५ 
$8० 77009) मौलिक अधिकारों (जिनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है) के 
समान ही मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण हैं | किन्तु राष्ट्रीयक्रत उद्योग, जिनमें वर्तमान स्र- 
कार की अत्यधिक रुचि प्रतीत होती है, उन निदेशी सिद्धान्तों की सूची में नहीं आते। 
इसके विपरीत संविधान की धारा 39 (ख) में यह निर्दिष्ट है कि सरकार अपनी नीति 
का लक्ष्य “जनता के मौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण का सामान्य हित में 
वितरण” बनायेगी । भौतिक साधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण का वितरण राष्ट्रीय- 
करण के एकदम विपरीत है, जिसका अर्थ स्वामित्व एवं नियन्त्रण को सरकार के हाथों 
में केन्द्रित करना है। जितना अधिक राष्ट्रीयकरण होगा, उतना ही अधिक अफसर- 
शाही चलेगी, जबकि स्वतंत्रता के बाद की अफसरशाही द्वारा निभाई गई भूमिका 
सर्वविदित है। 
इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया जिससे उसने 
किसी प्रकार भी सरकार द्वारा, जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 
न्याय की व्यवस्था करने, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा विकलांगता की स्थिति में 
उन्हें काम, शिक्षा, एवं सरकारी सहायता दी जाने, औद्योगिक, कृषि अथवा अन्य सभी. 
कामगारों के लिए उचित जीवन-स्तर की व्यवस्था करने तथा संविधान के प्रवतंन से 
]0 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवाय॑ शिक्षा की 
व्यवस्था करने में अड़चन पड़ती हो । सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई काम नहीं किया 
जिससे सरकार द्वारा समाज के कमज़ोर वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जातियों व अनुसू चित 
जनजातियों, की शिक्षा सम्बन्धी एवं आ्थिक विकास में बाधा पड़ती हो, पोषणव 
सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों में रूकावट जाती हो, आधुनिक व वैज्ञानिक 
आधार पर कृषि एवं पशुपालन में कठिनाई आती हो अथवा श्रत्य विदेशी सिद्धान्तों 
का प्रवर्तन ठीक प्रकार न हो पाता हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय, 
मुख्यतः, संविधान की घारा 4 के अन्तर्गत समानता के अधिकार, धारा 9 में प्रदत्त 
स्वतंत्रता के अधिकार, धारा 2] में प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के 
अधिकार, धारा 22 में प्रदत्त गिरफ्तारी व नज़रबन्दी से रक्षा के अधिकार तथा धारा 
3 में प्रदत्त सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित होते हैं तथा उसके एक भी निर्णय द्वारा 
राज्य नीति के निदेशी सिद्धांतों के प्रवर्तन में वाधा नहीं पड़ी। सरकार द्वारा इन 
सिद्धान्तों को प्रवतित न करने का कारण सदेव उसकी अनिच्छा, अयोग्यता, अथवा 
साधनहीनता रही है | सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के तत्सम्वन्धी प्रयत्नों में कभी 
बाघा नहीं डाली । 


जध्याय ]3 


भारतीय संविधान एवं राजनीति 
सें गवर्नर का स्थान 


(3॥6 60ए७ला0' वी गातांशा (0०ाषधणाणा आत ?०79०8) 


जिस प्रकार संघीय सरकार की कार्यकारी क्षमता राष्ट्रपति को सौंपी गई, उम्री 
प्रकार राज्य की कार्यकारी क्षमता गवर्नर के हाथों में दी गई | इस क्षमता का वे संघीय 
कार्यकारी क्षमता के ही समान उपयोग करते थे, अर्थात्‌ “सीधे अथवा संविधन के 
अनुसार अपने मातहत अफसरों के माध्यम से (धारा [54, )। जब संविधान सक्ना में 
राज्यों के प्रावधान नियुक्त करने की विधि का प्रइन सामने आया तो उस की प्रान्तीय 
संविधान मसौदा समिति (?०णगंरतंब एगज्रापाणा फ>क्ीस्‍ड (00ग्रा॥6९८) 
ते सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य का प्रवान वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित किया 
जाये । किन्तु जब इस पर संविधान सभा में वहस की गई तो यह निष्कर्प निकाला 
गया कि एक साथ जनता द्वारा निर्वाचित गवर्नर तथा विधान मण्डल के प्रति उत्तर- 
दायी मुख्यमन्त्री विद्यमान होने से परस्पर संघर्ष उत्पन्त होने की आशंका रहेगी। 
इसके अतिरिक्त, 947-49 की अवधि में प्रथासन व्यवस्था के अनुभव से संविधान के 
रचियताओं को यह तथ्य भली भाँति समझ्न में थ्रा गया था कि भारत में विघटन- 
कारी शक्तियाँ काफी प्रवल हैं देश की एकता, संगठन एवं सुरक्षा वनाये रखना अत्यन्त 
आवश्यक है तथा उसके लिए गवर्नर द्वारा संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच एक 
संवैधानिक सेतु के रूप में कार्य करना अत्यन्त आ्रावश्यक है। अतः यह निर्णय किया 
गया कि गवर्नर की नियुक्ति संघीय कार्यकारिणी द्वारा की जाये तथा उन्हें अपदस्थ 
करने की क्षमता भी उसी प्राधिकारी को हो।? 

उपरोक्त निर्णय का व्यावहारिक प्रभाव यह हुआ कि गवर्नर की नियुक्ति गृह- 
मन्त्री के परामर्श सहित प्रधानमन्त्री द्वारा की जाने लगी| तथापि गवर्नर की नियुक्ति 


"देखो प्रधानमन्त्री नेहरू का भाषण, (१075 855०7०9, 20९04/०४, ४० शात 
9. 455 
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करते समय तत्सम्वन्धी राज्य के मुख्यमन्त्री से परामर्श करने की प्रथा भी विकसित 
हो गई। किन्तु इस प्रथा का सदैत्र एवं सभी परिस्थितियों में अनिवायत: प्रवर्तन नहीं 
किया जाता था । 

उदाहरणतः श्री प्रकाश तथा कुमारास्वामी राजा की नियुक्ति के समय क्रमशः मद्रास 
व उड़ीसा के मुख्यमस्त्रियों से परामर्श नहीं किया गया ! परामर्श नकिए जाने पर कोई 
विशेष रोष प्रकट नहीं किया जाता था और परामर्श करने पर भी सामान्यत : प्रस्ता- 
बित नाम का विरोध नहीं किया जाता था। यह स्थिति जवाहरलाल नेहरू के जीवन- 
काल में रही क्योंकि वे अत्यधिक प्रभावशाली थे और किसी की उनका विरोध करने 
की हिम्मत नहीं होती थी । इसका एक यह भी कारण था कि अधिकतर राज्यों में 
कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेसी मुख्यमन्‍्त्री प्रत्येक मनोनीत गवर्नर को मौन रूप 
से स्वीकार कर लेते थे । उनके देहान्त के वाद और विशेषतः चौथे आम चुनाव के 
बाद की अवधि में अन्य दलों की सरकारों वाले राज्यों के मुख्यमन्त्री, इस मामले में 
परामर्श न किया जाने पर, बुरा मानने लगे । 

मार्च [969 में परिश्रम बंगाल के मुख्यमस्त्री अजय मुखर्जी ने गवर्मर धर्मवीर को 
यह कह कर वापस बुलाये जाने की माँग की कि वे मन्त्रि परिषद के सहयोग से प्रशासन 
चलाने के योग्य नहीं हैं, किन्तु गृह मंत्री वाई० बी० चह्माण ने इस माँग को स्वीकार 
नहीं किया। उन्होंने कहा किसंघोय सरकार राज्य सरकारों के * “आदेशानुसार” मुख्य 
मन्‍्त्री नियुक्त करने का “अनुचित उदाहरण” स्थापित नहीं करना चाहती । यद्यपि 
गवनेर धर्मवीर को बाद में वापस वुला लिया गया, पर केन्द्रीय सरकार ने ऐसा प्रकट 
किया कि उन्हें इसलिए वापस नहीं बुलाया गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ऐसा 


चाहते थे वरन्‌ वहाँ की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के कारण ऐसा करना' आवश्यक 
हो गया था । 


गवनर पद के लिए आवश्यक शर्तें (एणावाएणा$ ०ी 60ए४४०075$ 070०) 
गवर्नर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का तागरिक होना तथा 35 
वर्ष की आयु पूरी कर चुकना झ्रावश्यक निर्धारित किया गया । वह संसद के किसी भी 
सदन का अथवा किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता और यदि 
ऐसे किसी व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त कर दिया जाये तो उसे गवर्नर का पद ग्रहण करने 
के दिन से ही उपरोक्त सदस्यता का परित्याग करना आवश्यक होता है । वह ऐसे कोई 
पद स्वीकार नहीं कर सकता जिससे उसे आशिक लाभ होता हो । गवर्नर को बिना 
किराया दिये सरकारी निवासस्थान का उपयोग करने का अधिकार होता है। संवि- 


देखो के० वी० राव का लेख ““[॥७ (90एटए0०7 व ए०5-70? कर १४८ खठ्प्रापावों रण 


॥#6 #02टंशए क्र" 76 709 ०7,574/6 (00०07&., ५०]. ॥, 77०)ए-867(८०००७९८/ 4968, 
२०. 3, 9. 90. 
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धान की घारा 58 की उपधारा (3) में निर्धारित किया गया है कि गवनर को दिये 
जाने वाले वेतन, भत्ते एवं वेयक्तिक अधिकार संसद द्वारा विधिवत्‌ निर्धारित किये 
जायेंगे; जब तक यह निर्धारण न हो, उन्हें संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्वारित 
वेतन, भत्ते इत्यादि दिये जायें | उस अनुसूची के भाग क () में उनके लिए 5,500 रुपये 
का स्थिर वेतन निर्धारित किया गया था तथा उसकी अन्य उपधाराओं में यह निदिष्ट 
किया गया था कि गवर्नर को वही भत्ते और वैयक्तिक अधिकार दिये जायें, जो “संवि- 
धान प्रवरतित होने के तुरन्त पहले / उस प्रान्त के गवर्नर को दिये जाते थे । गवर्नर 
का वेतन एवं भत्ते उनके कार्यकाल में कम नहीं किये जा सकते । धारा 59 में वह 
शपथ निर्धारित की गई जो प्रत्येक गवर्नर अथवा गवनेर का कार्य सम्पन्न करने वाले 
व्यक्ति को पदग्नहण करने से पहले, उस राज्य के मुख्य न्यायाघीश व उनकी अनुप- 
स्थिति में उस न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम जज उपस्थित हों, उनकी उपस्थिति में 
ग्रहण करनी होती है। इस शपथ द्वारा गवर्नर पर संविधान एवं विधि को बनाये 
रखने, उसकी रक्षा करने, तथा अतिक्रमण न होने देने, तथा अपनी पूर्ण योग्यतानुसार 
वहाँ की जनता की सेवा करने का दायित्व आ जाता है । 


गवनंर की संरक्षा (?706०[० ० 050एश70) 
संविधान की धारा 36 में गवर्नर की उनके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई से रक्षा 


की गई है । इस धारा के अनुच्छेद () में निर्धारित किया गया है कि गवर्नर को अपने 
पद के अनुसार अपनी क्षमता का उपयोग करने या अपने कत्तंव्यों की पूर्ति करने, अथवा 
उसी सम्बन्ध में कोई कार्य करने या कराने की व्यवस्था करने के प्रति किसी न्यायालय 
में उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता । अनुच्छेद (2) के अनुसार गवर्नर के कार्यकाल 
में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई फौजदारी मुक़हमा नहीं चलाया जा सकता। 
अनुच्छेद (3) द्वारा न्यायालयों को गवर्नर के कार्यकाल में उन्तके विरुद्ध वन्दी बनाने या 
कारागार में डालने का कोई भी आदेश जारी करने की मनाही की गई है। यदि गवनंर के 
विरुद्ध उनके द्वारा अपने पद पर नियुक्त होने से पहले या बाद से वेयक्तिक रूप से किये 
गए अथवा करने के लिए प्रत्याशित किसी कार्य के लिए ऐसा वाद चलना प्रत्याशित हो 
जिसमें उनसे अनुतोप (7८॥८०) की माँग की जाए, तो वाद आरम्भ करने से पहले उन्हें 
दो मास का स्पष्ट नोदिस देना या उनके कार्थालिय में पहुँचाना अनिवार्य होता है जिसमें 
वादी का नाम, पता एवं अनुतोप की मात्रा स्पष्ट की गई हो । 


मन्त्रि परिषद द्वारा गवर्नर को सहायता एवं परामर्ण (0०छातली ० ापराइ- 
इहा5 70 &0 थाते 80एं०6 6 (0एश॥0) 
राज्य की कार्यकारी सत्ता गवनेर में निहित होती है और “इस संविघान के अधीन 
जो कार्य भाग उन्होंने स्वयं अपने विवेकानुसार करने हैं, उनकी परिसीमा के अतिरिक्त,” 
उन्हें अपतो कार्यकारी सत्ता का प्रवर्तत मन्त्रि परिषद के परामर्श! एवं सहायता से 


332 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


करना होता है (धारा 63, ) । इन कार्य भागों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की 
गई और उसी धारा के अनुच्छेद (2) में उनकी परिसीमा लगभगअतीम रहने दी गई । 

उसमें निर्दिष्ट किया गया है कि यदि किसी समय यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि कोई मामला 
ऐसा है अथवा नहीं, जिसमें गवर्नर को अपने विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए, तो वह 
जो निर्णय अपने विवेक से” करें वह अन्तिम माना जाय । गवर्नर द्वारा किए गए किसी 
कृत्य को यह कह कर विवाद का विषय न बनाया जाय कि उसे अपने विवेक से कार्य 
करना चाहिए था (अथवा नहीं चाहिए था) | घारा 64 में और अधिक निर्धारण कर 
के निर्दिष्ट किया गया कि मुख्यमन्त्री की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाए तथा अन्य 
सन्त्रियों की नियुक्ति भी सुख्यमन्त्री के परामर्श के अनुसार गवर्नर द्वारा की जाए तथा 
मन्त्रीगण “गवर्नर की इच्छा रहने तक” अपने पद पर आसीन रहें। धारा 67 के 
अनुसार मुख्यमन्त्री के लिए-(क) राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मामलों तथा विधि-निर्माण 

सम्बन्धी प्रस्ताव विपयक सभी निर्णयों की सूचना गवर्नर को देना, (ख) गवर्नर की 

राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मामलों एवं विधि-निर्माण प्रस्तावों के विषय में, वह सभी 
सूचता देना जो वे माँगें, तथा (ग)'यदि गवर्नर चाहें तो ऐसा कोई भी निर्णय, जो किसी 

एक मन्‍्त्री ने किया हो, पर परिषद ने उस पर विचार न किया हो, पर मन्निपरिषद 

के विचारार्थ प्रस्तुत करता आवश्यक निर्धारित किया गया है। 


गवर्नर तथा राज्य विधान मण्डल की संरचना (090एलए॥०ण १०70 कि6 (०पा- 

ए0थञञॉ07 0 988606 ॥,62859/प्रा८) 

संविधान द्वारा गवनेर को राज्य विधान मण्डल का एक अंग बनाया गया तथा उन्हें 
उसकी संरचना में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । घारा 333 के अनुसार, यदि उनके 
विचार में ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय को विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ 
हो तथा अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकंता हो तो वे उस समुदाय के कुछ व्यक्तियों 
को मनोत्रीत कर सकते हैं । इस प्रावधान को संविधान के 23 वें संशोधन अधिनियम, 
969 द्वारा संशोधित करके निर्धारित कर दिया गया कि आगे से राज्यों के गवर्नरों 
को प्रत्येक राज्य विधान मण्डल के लिए केवल एक ऐंग्लो-इण्डियच व्यवित नामांकित 
करने का अधिकार रहेगा । 

जिन राज्यों में दो सदत-विधान सभा और विधान परिषद-हों, उनमें परिषद के कुंछ 
सदस्य गवर्नर द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्ति लिए जाते हैं जिन्हें 
साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन, और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्ट 
ज्ञान अथवा अनुभव हो । धारा 92 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि किसी समग्र 
ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हो कि अमुक व्यक्ति में घारा 9] में निर्धारित सभी अहंताएँ हैं 
अथवा नहीं ती उस पर गवर्नर का निर्णय लिया जाए, जोकि अन्तिम होगा । किन्तु गव- 


“काले श्रक्षरों में मुद्रित शब्द लेखक के हैं । 
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नर को पहले चुनाव आयोग से परामर्श करके तदनुसार निर्णय करना होता है | सभा 
के अध्यक्ष का पद रिक्‍त होने पर उनका कार्य उपाध्यक्ष करते हैं, पर यदि उपाध्यक्ष 
का पद भी रिक्त हो तो गवर्नर चाहे जिस सभासद को अध्यक्ष का कत्तंव्य पूरा 
करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं । इसी प्रकार, यदि किसी समय व किसी भी कारण 
से विधान परिपद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के ही स्थान रिक्त हों तो गवर्नर किसी 
भी परिषद सदस्य को उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त करते है। विधान 
सभा अथवा परिषद के सचिवालयों में कर्मचारियों की भर्ती व सेवा को शर्तो सम्बन्धी 
नियम व उपनियम विधान मण्डल द्वारा विधिके रूप में बनाए जाते हैं, परयदि आवश्यक 
हो तो गवर्नर स्पीकर या अध्यक्ष से परामर्श करके क्रमश: विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सचिवालय कमंचारियों के लिए नियम या उपनियम इत्यादि बना सकते हैं । 


गवनर तथा राज्य विधान मण्डलों द्वारा कत्तंव्य-पालन (060एथ7707 शत ॥6 

#फ्राली०एआ)४ ०0 902४6 7,०९59पप7 ९६) 

राज्य विधान मण्डल के कत्तंव्य पालन में गवर्नर को महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई है। 
धारा 74 में निदिष्ट किया गया है कि गवर्नर समय-समय पर अपनी विवेक बुद्धि के 
अनुसार उचित समय एवं स्थान पर, राज्य की विधान सभा को अथवा जहाँ विधान 
सभा एवं विधान परिषद दोनों सदतन हों वहाँ प्रत्येक सदन की, अधिवेशन करने का 
आह्वान करें । किन्तु ध्यान रहे कि विगत अधिवेशन की अन्तिम बैठक एवं आगामी 
अधिवेशन की प्रथम बैठक की नियत तिथि के वीच छ: मास का अन्तर न पड़ने 
पाये। वे समय-समय पर सदन या दोनों सदनों का सन्नावसान भी कर सकते हैं तथा सभा 
को भंग भी कर सकते हैं। विधान सुभा के प्रत्येक आम चुन के पश्चात्‌ प्रथम अधि- 
वेशन के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम अधिवेशन के आरम्भ में गवनेर विधान 
सभा को, अथवा जिस राज्य में विधान परिपद भी हो, वहाँ दोनों सदनों की संयुक्त 
बैठक को सम्बोधित करके उनके आद्वान का कारण समकाते हैं । गवर्नर को मपनी 
इच्छानुसार चाहे जव विधात सभा एवं विधान परिपद को सामूहिक अथवा पृथकरूप 
से सम्बोधित करने का भी अधिकार होता है और इसके लिए वे उनके सदस्यों को उप- 
स्थित होने का आदेश दे सकते हैं। वे किसी विधान मण्डल में विचाराधीन विधेयक के 
सन्दर्भ में अथवा अन्यथा भी, विधान सभा या विघान परिपद अथवा दोनों सदनों को 
सन्देश भेज सकते हैं जिसके प्राप्त होने पर सम्बन्धित सदन या सदनों हारा उस पर 
यथाश्ी क्ष कारंवाई करना अनिवार्य होता है। 


गवनंर द्वारा विधेयकों की स्वीकृति (00एशग्र07 धा0 855९7 ॥0 9) 
गवर्मर राज्य में विधायक प्रक्रिया की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होते हैं । यद्यपि सभी 

विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किए जाते हैं भौर जहाँ विधान परिपद भी हो, उस राज्य 

में दोनों सदनों द्वारा संविधान की घारा 96, 97 व 98 में निर्धारित कार्य-विधि 
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के अनुसार पारित किए जाते हैं पर कोई भी विधेयक, जब तक उस पर गवर्नर की 
स्वीकृति प्राप्त व हो जाय, राज्य का अधिनियम नहीं वन सकता । कोई भी विधेयक 
गर्वनरको प्रेषित किया जाने पर, वे निम्नलिखित चार मार्गों में से कोई एक अपना सकते 
हैं: (।) वे विवेयक के प्रति स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं; (2) स्वीकृति देने से इन्कार 
करसकते है; (3) विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकते हैं; अथवा (4) यदि वह 
वित्त विधेयक न हो तो उसे सदन को लौटा कर साथ ही उस पर या उसके किसी 
विशिष्ट अंग पर, विशेषत: उनके सन्देश में सुझाए गए किसी संशोचन पर, विचार 
करने का आग्रह कर सकते हैं। विधेयक के लौटाए जाने पर सदन या सदनों की उस 
पर तदनुसार विचार करना होता है । उसी विधेयक को संशोघन सहित अथवा संशो- 
घन के बिना दोवारा पारित करके गवर्नर को प्रेषित किए जाने पर स्वीकृति से इन्कार 
नहीं किया जा सकता । उस स्थिति में गवर्नर या तो विधेयक के प्रति स्वीकृति प्रदाव 
करेंगे अथवा उसे राष्ट्रपति 'के विचाराथ रोक लेंगे । यदि विधान मण्डल कोई ऐसा 
विधेयक पारित कर दे, जो गवर्नर के मतानुसार विधि रूप में प्रवरतित होने पर उच्च 
न्यायालय की क्षमता पर ऐसा कुप्रभाव डालेगा जिससे उसे संविधान द्वारा प्रदत्त मारते 
कम होने की आशंका हो, तो वे उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारा्थ रोक सकते 
हैं। यह प्रावधान उच्च न्यायालय की निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता की रक्षा करने तथा 
उस राज्य विधान मण्डल एवं मन्त्रि परिषद की मनमानी से सुरक्षित रखने के लिए 
किया गया है| जिस विधेयक को सभा के अध्यक्ष ने वित्त विधेयक प्रमाणित कर दिया 
हो, गवर्नर को उसके प्रति अपनी सहमति रोकने का अधिकार नहीं होता । वित्त 
विधेयक की परिभाषा संविधान की घारा 99 में बताई गई है। 

._ गवर्नर, प्रत्येक वित्त वर्ष के सम्बन्ध में विधान मण्डल के सम्मुख “वाधिक वित्तीय 
विवरणिका” अर्थात बजट प्रस्तुत कराते हैं । गवर्नर द्वारा सिफारिश के विना खर्चे की 
कोई माँग प्रस्तुत नहीं की जा सकती तथा उनकी सिफारिश के बिना कोई वित्त विधे- 
यक भ्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 


गवर्नर की विधानकारी क्षमता 0.ग्रव्वाए6 ?0ए०५७ ० ६७ 00ए०70०) 
गवर्नर को विधायक प्रक्रिया की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होने के अतिरिक्त, कतिपय 
विधानकारी क्षमताएँ भी होती हैं। धारा 23 में निद्दिष्ठ किया गया है कि किसी 
समय जब किसी राज्य की विधान सभा का अधिवेशन न हो रहा हो, तथा जिस राज्य 
में विधान परिषद हो, वहाँ की विधान परिषद का भी अधिवेशन न हो रहा हो और 
गवर्नर को विश्वास हो कि तत्कालीन परिस्थिति से निपटने के लिए तुरन्त कार्रवाई 
करता आवश्यक है तो वे समय की आवश्यकतानुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 
ऐसे प्रत्येक अध्यादेश की वही शक्ति एवं प्रभाव होते हैं जो विधान मण्डल द्वारा पारित 
अधिनियम पर गवर्नर की स्वीकृति मिल जाने के वाद उस विधेयक के होते हैं | किन्तु 
अध्यादेश को विधान सभा में तथा यदि परिषद हो तो विधान परिपद में भी प्रस्तुत 
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करना अनिवार्य होता है। यदि विधान मण्डल का सत्र पुनः आरम्भ होने के वाद छः 
सप्ताह की अवधि के भीतर उसे विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो 
वह छः सप्ताह की अवधि बीतने पर निष्क्रिय हो जाता है | अध्यादेश को गवर्नर चाहे 
जब वापस ले सकते हैं। यदि किसी अध्यादेश में ऐसा प्रावधान किया जाए जो 
गवर्नर की स्वीकृति द्वारा विधान मण्डल के अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर 
वध न हो सकता हो तो वह प्रभावशून्‍्य होगा। गवर्मर को राष्ट्रपति की अनुमति 
लिए बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रवर्तित नहीं करता चाहिए, यदि-- (क) वही प्रावधान 
करने के लिए विधान मण्डल में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति 
लेना आवश्यक हो, या (ख) गवर्नर उन्हीं प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के 
विचार के लिए रोक रखना आवश्यक समझें, या (ग) संविधान के अन्तर्गत, यदि उन्हीं 
प्रावधानों सहित राज्य विधान मण्डल द्वारा भ्रस्तुत किया गया विधेयक राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रीक रखा जाने पर राष्ट्रपति की स्वीक्ृषति प्राप्त हुए बिना अवैध हो । 

समवर्ती विधान सूची में दिये गये किसी भी विपय के सम्बन्ध में केन्द्रीय संसद 
एवं राज्य विधान मण्डल दोनों ही विधि-निर्माण कर सकते हैं । किन्तु संविधान की 
घारा 254(]) में निरदिष्ट किया गया है कि यदि समवर्ती विधान सूची में दिये गए 
किसी विषय के सम्बन्ध में किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गए विधि का 
प्रावधान, संसद द्वारा बनाई गई विधि गअ्रथवा प्रचलित विधि के किसी प्रावधान के 
विपरीत हो तो राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधि विपरीतत्व की परिसीमा तक 
प्रभावशुन्य होगा । किस्तु यदि ऐसी कोई विधि राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक रखी गई 
हो और उनकी स्वीक्षति प्राप्त हो गई हो तो वह तत्सम्वन्बित राज्य में प्रचलित हो 
जायगा । गवर्नर के अध्यादेश के प्रति भी वही सिद्धान्त लागू होता है अर्थात्‌ वह 
केवल तभी वैध हो सकता है, जब वह राष्ट्रपति के निर्देश पर अ्रथवा राष्ट्रपति की 
पूर्व-स्वीकृति द्वारा प्रवतित किया गया हो । 


गवर्नर की क्षमा दान सम्बन्धी क्षमता (ए०फ़्म ण 00ए७गण0 छाया 
7४7007$) 
धार। 6 में गवतंर की कतिपय अर्थ न्यायिक प्रकार की क्षमताएँ प्रदान की गई 
हैं ॥ इसके अनुसार गवर्नर को राज्य की कार्यकारी क्षमता के मामलों से सम्वन्वित 
किसी विधि के अधीत किसी अपराध के लिए दण्डित किये गए व्यवित को क्षमा, 
मोहलत, निलम्बन अथवा मुक्ति प्रदान करने अथवा दण्ड को निलम्बित, क्षमा अथवा 
कम करने का अधिकार होता है। - 


गवनेर के नियुवित सम्वन्धी अधिकार (ठ0ए०णा०$ ए0०फ़छ 0 89७णएा- 
7207/5) 
मुख्यमन्न्री नियुक्त करने तथा मुख्यमन्त्री के परामर्श पर अन्य मन्‍्त्री नियुवत करने 
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के अतिरिक्‍त गवर्नर एक उच्च न्यायालय का च्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हृता वाले 
व्यक्ति को, राज्य का ऐडवोकेट-जनरल नियुक्त करते हैं, जी राज्य को सभी विधि 
सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देते हैं तथा उन्हें समय-समय पर गवर्नर द्वारा सर्पि गए 
अन्य विधि सम्बन्धी कार्य सम्पन्त करते हैं । उनका कार्यकाल गवर्नर की इच्छा पर 
निर्भर करता है तथा उनका पारिश्रमिक भी गवर्तर हारा निश्चित किया जाता है। 
गवनर, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। 
वे आयोग भी सदस्य-संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तें” निश्चित करते हैं तथा आयोग 
के अमले की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में प्राववान निर्धारित 
करते हैं । ४ 


गवर्नर एक संवेधानिक प्रधान 
(60ए€पा07 88 (0ाइतरएांणान ।९३0) 


उपरोक्त सभी प्रावधानों के संकलित अध्ययन से ऐसा प्रतीत होगा कि गवर्नर ही 
वास्तविक कार्यकारी होते हैं तथा उनका स्थान न्यूनाधिक रूंप से ब्रिटिश राज्य क्के 
गवर्नर के समान होता है और यदि वे चाहें तो निरंकुश शासक बन सकते हैं । किस्तु 
संविधान के निर्माताओं की गवनर पद के लिए ऐसी धारणा नहीं थी | संविधान की 
प्रारूप समिति (00्रश्ञाप्रंणा 79थीी/708 (१0०6७) के अध्यक्ष डा० अंम्बेडक रकी 
विचार था कि गवनेर के अधिकार या क्षमता तो क्या, कोई कार्याज्भध भी नहीं हैं, 
केवल “कत्तंव्य” हैं । उन्के कथनानुसार गवर्नर के मुख्यतः केवल दो “कर्तव्य थे : 
() मण्त्रिमण्डल़ को उसके पद पर बनाए रखना तथा उचित समय पर अपने तत्स- 
स्वन्थी विवेकनिर्णय का सदुपयोग करना, तथा (2) मन्त्रिमण्डल को उचित सलाह 
देना, यथासमय चेतावनी देना, तथा उसे विकल्प सुझाकर पुनविचार का आग्रह करना। 
उनका कहना था कि गवर्नर, मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार, कार्य करने के लिए 
बाध्य होते हैं ।* के० एम० मुन्शी ने संविधान सभा में कहा था कि गवनेर को मन्त्रि- 
मण्डल के निर्णयों को रह करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उन्हें वही दर्जा प्राप्त 
है, जो इंग्लैंड के राजा या रानी को होता है ।* पी० एस० देशमुख तथा टी० टी० 
क्ृष्णमाचारी का मत था कि “गवर्नर एक संवैधानिक प्रधान हैं, जिन्हें प्रशासन में 
वास्तविक रूप से हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता ।”* अनेक अच्य व्यकितियों का भी 
यही दृष्टिकोण था । 


इस विचारधारा को लेकर संविधान के निर्माताओं ने मन्त्रिपरिषद को “सासू- 


7(07शापएशाई 85570 /९0८/९७, ५०], जा, 99. 546-47. 
जछाव,, 9. 54. 


5074., 0. 433. 
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हिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी” बनाया (धारा 64,2), 
गवनेर के प्रति नहीं। इस प्रकार, उन्होंने ब्रिटिश नमूने पर एक उत्तरदायी प्रकार की 
सरकार स्थापित की जिसमें राज्य का प्रधान एक संवंधानिक कठपुतला मात्र होता 
है, सत्ता का वास्तविक आगार नहीं । इसका अधिक स्पष्ट अर्थ होगा कि गवर्नर को 
अपनी सभी सामर्थ्यों का प्रवतंन तथा कत्तंव्यों का पालन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 
मन्तिपरिषद की “सहायता एवं परामर्श” से करना होता है । पहले तीन आम चुनावों 
के 5 वर्षो में यह दृष्टिकोण प्रवरतित होता रहा और भारतीय संघ के विभिन्‍न राज्य 
उस पर आचरण करते रहे। मुख्यमन्त्री की सलाह को स्वीकार किया जाता रहा 
तथा मन्त्रिपरिषद के निर्णयों पर बिचा मीन-मेख निकाले आचरण किया जाता रहा । 
राज्य सरकारों के मनत्री गवर्नर को केन्द्र के साथ एक संयोजक कड़ी तक के रुप में 
प्रयुक्त करने की भी चिन्ता नहीं करते थे और केन्द्रीय मन्त्रालयों से सीधे पत्राचार 
करते थे । राज्य के विश्वविद्यालयों सम्बन्धी मामलों में भी---गवनेर जिनके कुलपति 
होते थे--मुख्यमन्त्रियों तथा शिक्षा मन्त्रियों का आग्रह होता था कि गवर्नर उनकी 
सलाह के अनुसार काये करें। 

उपरोक्त अवधि (950-67) में गवर्नरों को इतने कम अधिकार होते थे कि उनमें 
से कुछ तो अपने भाग्य को कोसते थे और कहते थे कि उनका पद पूर्णतः निष्फल है । 
डा० के० बी० राव ने अपने लेख "प्‌५७४ 6०एश'ग्णा 4 ७०१८” में उत्तर प्रदेश 
की गवर्नर सरोजिनी नायडू के हवाले से कहा कि वे अपने आपको “सोने के पिंजरे 
की चिड़िया” समझती थीं, और डा० पद्टाभि सीतारमंया के हवाले से कहा कि उन्हें 
“राष्ट्रपति को पाक्षिक प्रतिव्रेदन” प्रेपित करने के अतिरित कोई सरकारी कामकाज 
नहीं करना पड़ता था । डा० राव ने यह भी लिखा है कि मुख्यमन्त्री प्राय: गवर्नरों को 
कोई विशेष महत्त्व नहीं देते थे और जब गवर्नरों ने नेहरू से शिकायत की तो उन्होंने 
भी उनके पत्रों का केवल यही उत्तर दिया कि “उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए ।/? 

गवर्तरों को संवेधानिक कठपुतलों के रूप में कार्य क्यों करना पड़ता था (५शणए 
6०एश+णः 30९० 85 (०ाञ्राप्र079] ।877९-280)--यह घारणा कि गवर्नर 
केवल एक संवैधानिक कठपुतलामात्र था, सत्य प्रमाणित हुई और 950-67 की 
अवधि में सारे देश में प्रवरतित होती रही । इसके मुख्यतः: तीन कारण थे : पहला यह 
कि नया संविधान प्रवर्तित होने के पदरचात्‌ जब प्रथम आम चुनावों के. फलस्वरूप 
राज्यों की सरकारें बनाई गईं तो राज्य स्तर पर चोटी के कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य- 


7566 776 उकक्ादों छी 8 39209 गण 6 व ता 8९ ठशा7/शा।ड, 
५०]. ॥, जुलाई-सितम्वर 968, नं० 3 पृष्ठ 93. डा० राव ने लिखा है कि जब नेहरू से स्पप्ट- 
तया प्रश्त किया गया कि गवर्नरों के कार्यभाग क्या हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया”, ,लोगों का स्वागत 
करना और उन्हें खुश कर देना” (0 छआालाशं॥।॥ 6 ए००छा6 थात गरन्वा८6 फल व्हि 
9]89560). 
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मन्‍त्री पद संभाल लिए तथा केवल द्वितीय श्रेणी के नेताओं को गवर्नर अर्थात्‌ 
राज्यपाल बनाया गया । उदाहरणतया, गोविन्दबल्लभ पन्‍्त उत्तर प्रदेश के मुख्य 
मन्त्री बने, विधानचन्द्र राय पश्चिम बंगाल के तथा डा० श्रीकृष्ण सिन्हा विहार के । 
इन राज्यों में जो व्यक्ति गवर्भर नियुक्त किये गये वे यद्यपि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे 
पर उनके समान प्रख्यात नहीं थे | दूसरा कारण यह था कि पहले तीनों आम 
चुनावों की अवधि में, केन्द्र में तथा अधिकतर राज्यों में, कांग्रेल का जोर था 
और कभी भी कोई संवेधानिक संकट उठ खड़ा होने पर उसे कांग्रेस हाई कमान के 
निर्देशन में सुलझा लिया जाता था। एक मन्त्रिमण्डल के अपदस्थ होने पर दूसरा 
मन्त्रिमण्डल स्थापित करने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी । केरल के अतिरिवक्‍त, 
जहाँ 956, 959 व 964 में, अर्थात्‌ तीन वार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, 
अन्य राज्यों में से केवल निम्नलिखित में एक-एक बार लागू करना पड़ा ॥३६ अर्थात्‌ 
पंजाब में 95 में, पैप्सू में ।953 में, आन्ध्र में 954 में, ट्राववकोर-कोचीन में 950 
में तथा उड़ीसा में 96 में | गवर्नरों द्वारा 950-67 की अवधि में संवैधानिक कर्ट- 
पुतले के रूप में काये करने का तीसरा कारण यह था कि वे राष्ट्रपति के संकेत पर 
कार्य करते थे, जो स्वयं उन्हीं के समान थे । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति में भी किसी 


प्रन्‍वत को लेकर मतभेद होने पर राष्ट्रपति के दृष्टिकोण की बजाय प्रधानमन्त्री की 
इच्छा ही प्रवल सिद्ध होती थी । 


गवर्नरों द्वारा अपने अधिकारों का विवेकानुसार प्रवर्तन (90एश7०४ फिश- 
लं56 हशाए 70७५ 7 79)506४०7) राज्यों में 
चौथे आम चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति में अन्तर पड़ गया । सात हि 
कांग्रेस दल के हाथों से बहुमत का समर्थत छिन गया जिनमें से छः राज्यों में [2, 3 
तक विपक्षी दलों ने मिलकर शासन-तन्त्र संभालने के लिए संयुक्त सोचें स्थापित कर 
लिए । इन दलों का एकमात्र संयोजक तत्त्व कांग्रेस का विरोध एवं सत्ता हथियाने 
का प्रयत्न था। इन दलों में चतो कोई सैद्धान्तिक लगाव था और न ही समान विचार 
वाले दलों में भी परस्पर विलय करके दो या तीन दलीय पद्धति स्थापित करने के 
इच्छा थी । चुनावों के पहले या वाद, जितने भी संयुक्त दल बने, वे सब अपनी" पर 
सुविधा के प्रति चिक्तित थे और स्पष्ट रूपसे सत्ता व पदहथियाने के लिए संघर्ष कर 
थे। उन्हें सरकार में कोई भाग मिलने की आशा समाप्त अथवा क्षीण होते ही उसके 
कतिपय घटक इकाइयाँ समर्थन वापस ले लेती थीं, जिसके फलस्वरूप संयुक्त मोच 
टूट कर सन्त्रिमण्डल भंग हो जाता था। मार्चे 967 से मा 972 तक की अर्वा 
में विभिन्‍त राज्यों में सरकार लगभग 25 वार अपदस्थ हुई तथा लगभग 5 के 
राष्ट्रपति शासन लायू किया गया । राज्य विधान सभाओं के पाँचवें आम चुनावों क॑ 
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पूर्वसंध्या को सात राज्यों में केन्द्रीय शासन विद्यमान था ।१ इस अवधि में राजनीतिक 
दल बदलना रोज की बात हो गई थी तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य बार- 
वार वस्त्र बदलने के समान राजनीतिक दलीय आस्था बदलते थे। इस प्रकार की दल 
बदलू राजनीतिक परिस्थिति में न तो कोई मुख्यमंत्री हो सकता था और न ही कोई 
स्थायी मत्त्रिपरिषद हो सकती थी । विधान सभा के प्रति मन्त्रि परिपद के “सामूहिक 
उत्तरदायित्व” का प्रइन ही नहीं उठता था । इसके परिणामस्वरूप घारा 6() का 
यह प्रावधान कि गवर्नर अपने कार्यभाग मन्त्रिपरिषद की “सहायता एवं परामश” 
से पूरे करेंगे, अप्रवर्त तीय हो गया । 

संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने डा० अम्बेडकर तथा अन्य व्यक्तियों के इस 
दृष्टिकोण से मतभेद प्रकट किया था कि गवर्नर के लिए मन्त्रिपरिपद की “सहायता 
व परामर्श” स्वीकार करता अनिवायें है। उदाहरणतः, अ्ल्लदी क्ृष्णास्वामी का 
सत था कि गवर्स र को यदा-कदा अपने “विद्येषाधिकारों” का प्रयोग करना पड़ सकता 
है ।* ठाकुर दास भागव का कहना था कि गवर्नर को “कठपुतली या खिलौना मात्र” 
बनाना ठीक नहीं होगा । उतका कहना था कि ग्वनर के अधिकार “विस्तृत एवं 
महत्त्वपृर्ण होने चाहिए ।९ कुछ सदस्यों का विचार था कि गवर्नर को “राज्यों की 
स्वायत्तता तथा राष्ट्रपति और भारत सरकार के मध्य एक आवश्यक कड़ी” की 
भूमिका निभानी चाहिए । एक सदस्य का विचार था कि केन्द्र सरकार की नीतियों 
करा “सभी राज्यों द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए” और इसके लिए गवनेर एक 
प्रध्यवर्त्ती एजन्सी के रूप में कार्य करें ।! एक अन्य सदस्य के मतानुसार राष्ट्रपति 
र सारे देश की समृद्धि, सुरक्षा एवं स्थायित्व का उत्तरदायित्व था गौर वे इसकी 
वृतति राज्यों के गवर्नरों के माध्यम से कर सकते थे । 

चौथे आम चुनावों से पहले के युग में गवर्नर का जो पद अत्यन्त महत्त्वहीन हो 
गया था, राज्यों की नई राजनीतिक स्थिति के परिवेश में उसका महत्त्व चमक उठा 
और गवर्नर वास्तविक रूप से राज्यों के कार्यकारी अधिकारी बन गए । उन्होंने धारा 
[63 के द्वितीय प्रावधान का लाभ उठाते हुए अपने विवेकानुसार संवैधानिक अधिकारों 
का उपयोग करना आरम्भ कर दिया 

मुख्यतः: अ-राज्यीय क्षेत्रों में गवर्तरों के कई ऐसे विशेष कार्य-भाग एवं दायित्व थे 


श्ये राज्य बिहार. गुजरात, पंजाव, मैसूर, मणिपुर, तिपुरा ओर पश्चिम वंगाल थे । 

9(07्रॉपला। 455थ॥7०9, 20९89व7९5, ४०।. पता], 9. 432, 

70/04., 9. 490, 

॥7/0/4., 70. 535. 

72704., 90. 494-95. 

7०यह प्रावधान इस प्रकार है ; 

“यदि किसी समय यह प्रश्व उठ खड़ा हो कि कोई मामला ऐसा है या नहीं जिसमें गवर्नर को 
वेवेकपूर्वंक कार्य करना चाहिए तो गवर्नर जो निर्णय बपने विवेक से करें, वह अन्तिम माना 
ग़य तथा गवनेर द्वारा किये गए किसी कृत्य को यह कह कर विवाद का विपय न बनाया जाय कि गव- 
र को अपने विवेक से कार्य नहीं करना चाहिए था ।” 
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जिनकी पूर्ति में वे राज्यों के राजनीतिक स्थायित्व के विनों में भी, यदि मुख्यमन्त्री 
व मन्त्रिपरिषद की सलाह केन्द्र सरकार के निर्देशों से विपरीत या भिन्‍न हो तो, 
उसकी अवहेलना कर सकते हैं । थे कार्यभाग संविबान के भाग हु में वर्णित हैं । 
उस भाग की घारा 256 में निदिष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी 
सत्ता का उपयोग इस प्रकार किया जाय कि संसद द्वारा वनाई गई विधि का पालन 
होता रहे । घारा 257() में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी , 
सत्ता को इस प्रकार प्रयुक्त किया जाये कि उससे भारतीय संघ की कार्यकारी सत्ता के 
प्रवर्तन में बाघा अथवा प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यकारी सत्ता व क्षेत्र 
किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत हो जो उस उद्देश्य के लिए भारत सर- 
कार को आवश्यक प्रतीत होते हों । धारा 258(।) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति, 
किसी सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को संघीय काये- 
कारी सत्ता के किसी भी मामले के सम्बन्ध में, कोई भी कार्यभाग बिना शर्ते या 
आवश्यक शर्तें सहित सौंप सकते हैं । 
धारा 200 के अनुसार भी गवर्नर अपने विवेकातुसार कार्य कर सकते हैं। उसमें 
प्रावधान है कि गवर्नर किसी भी राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक की राष्ट्र 
पति के विचारा्थ रोक कर रख सकते हैं । स्पष्टतः एवं सामान्यतः, मन्च्रिपरिषद, 
राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक से, सहमत होती है और गवनर को 
उसे राष्ट्रपति के विचाराथ रोक रखने का परामर्श नहीं देती । अतः विधेयक को इस 
प्रकार रोक रखने का निर्णय स्वयं गवर्नर अपने विवेकानुसार करते हैं । 
राज्यों में मिली-जुली राजनीति के कारण कई अन्य मामलों में भी गवर्भरों की 
विवैक सत्ता का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया। उनमें से एक मुख्यमल्त्री की 
नियुक्ति था । 2 
जब तक विधान सभा में एक राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत रहा और वह 
अपना नेता चुनने के योग्य रहा; गवर्नेर के विवेक की प्रयुक्तित का प्रश्न ही नहीं उठता 
था। किन्तु जब दो या तीन राजनीतिक दलों या गठबन्धनीं ने बहुमत के समर्थन का 
दाबा करते हुए मन्त्रिमण्डल बनाने के अधिकार का दावा किया तो गवर्नर को अपने 
विवेक्षानुसार यह निर्णय करने का अवसर मिला कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाकर सरकार 
बनाने के लिए अआममंत्रित करें । इसके कई उदाहरण हैं, जिनमें से प्रथम राजस्थान था। 
वहाँ कांग्रेस विधायक दल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया तथा डूंगरपुर के महारवाल' 
लक्ष्मण सिह ने,जिन्हें स्वतंत्र दल, संयुक्त सोश लिस्ट पार्टी, जनसंघ और जनता इंडिपैंडेन्ट्स 
के संयुक्त मोर्चे ने अपना नेता चुना था, मुख्यमन्त्री नियुक्त किये जाने तथा सरकार 
बनाने के अधिकार की माँग की, पर गवर्नेर सम्पूर्णानन्द ने मोहतलाल सुखाड़िया को 
चुना । उनके इस निर्णय का यह कारण बताया गया कि उनका विचार था कि लक्ष्मण 
सिंह स्थायी सरकार नहीं वना सकेंगे । सुखाड़िया राज्य का प्रशासन तहीं चला सके 
और आम चुनावों के केवल एक मास बाद वहाँ (3 मार्च से) राष्ट्रपति शासव लागू 
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. ही गया। सुखाड़िया और लक्ष्मण घिह ने पुनः बहुमत के समथन के दावे किये, पर 
_ गवनर हुकम सिह ने पुनः सुखाड़िय। का दावा स्वीकार किया क्योंकि विधान 
पभा के कुछ सदस्य दल बदल कर कांग्रेस में जा मिले और उसे बहुमत का समर्थन 


कप 


भ्राप्त हो गया । इसी प्रकार पंजाव में अकाली दल के एक घड़े के नेता गुरवाम सिंह 
तथा दूसरे घड़े के नेता प्रकार्शास्राह बादल ने मा 970 में मुख्यमन्त्री पद के लिए 
5 अधिकार जताया, पर गवर्नर डी० सी० पावटे ने प्रकाश सिंह बादल का दावा अधिक 

सुदृढ़ माना । उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल के नेता तथा स्त्तावारी कांग्रेस के 
ढवपापात्र, चरण सिंह, तथा विपक्षी कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और जनसंघी 
विधान सभासदों द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित नेता गिरधारीलाल ने पृथक-पृथक 
वहुमत के समर्थन का दावा किया पर गवनौर बी० गोपाल रेही ने ग्रिरधारीलाल को 
न चुन कर सुख्यमन्त्री पद के लिए चरण सिंह को चुना । 

बिहार में 8 दिसम्बर, 970 को दारोगा राय मंत्रिमण्डल के विलय के बाद संयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कपूंरी ठाकुर जिन्हें विपक्षी कांग्रेस, जनसंध और स्वतंत्र 
पार्टी द्वारा नेता चुना गया था तथा लोकतांत्रिक कांग्रेस नेता व कई अन्य दलों के कृपा- 
पात्र भोला पासवान शास्त्री, इन दोनों ने दावा किया कि बहुमत उनके साथ है, पर 
गवर्नर ने ठाकुर को सरकार बनाने के लिए क्षामंत्रित किग्रा, शास्त्री को नहीं और 
उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया । 

| मार्च, 073 को कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने मुख्य- 
मन्त्री पद से इसलिए त्यागपत्र दिया कि उसके दल के कतिपय विधान सभा सदस्य 
भूतपूर्व मुख्यमस्त्री बीजू पटनायक के प्रगति दल में जा मिले थे | पटनायक ने बहुमत 
के समर्थन का दावा किया और नया मन्त्रिमण्डल बनाने का अधिकार जताया, पर 
गवर्नर धी० डी० जत्ती ने राष्ट्रपति शासन स्थापित करने का परामर्श देने का निर्णय 
किया । इसी प्रकार, जब जून 973 में उत्तर प्रदेश के मुल्यमन्त्री त्रिपाठी ने स्पष्ट 
बहुमत का समर्थत उपलब्ध होते हुए भी गवर्नर की अपने मन्त्रि मण्डल का त्याग्रपत्र 
दे दिया तो गवमर ने विपक्षी दलों द्वारा वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनाये जाने की संभा- 

/वना पर विचार नहीं किया वरन्‌ राष्ट्रपति शासन स्थापित करने की सिफारिश की ) 

दूसरा प्रइन, जिस पर गवनेर अपने विवेकातुसार अधिकारों का उपयोग करते हैं, 
विधान सभा का अधिवेशन बुलाने,सत्र।व साथ करने जयवा विधान नण्डल के दोनों सदनों 
का सत्नावसान करने तथा विघान सभा को भंग करते के सम्बन्ध में है। राज्यों में 
राजनीतिक स्थायित्व के दिनों में इस अधिकार का प्रयोग मुख्यमन्त्रियों के परामशे 
प्र किया जाता है, पर मिली-जुली सरकार की राजनीति के दिनों में जब्र कोई मुख्य- 
मंत्री अपने समर्थकों के दल-बदल के कारण अथवा अपने संयुक्त मोर्चे की किन्‍्हीं घटक 
इकाइयों द्वारा समर्थथ वापस लिए जाने के कारण बहुमत का समर्थंत खो बैठता है तो 
उसे सत्तारूढ़ वते रहने का लालच सवार हो जाता है जिसके लिए वह अपनी खोई 
हुई स्थिति अर्थात्‌ बहुमत का समर्थंत्र पुनः प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के साथ 
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घूतंता करने लगता है। यदि कोई मुख्यमन्त्री विधान सभा के सत्रावसान के शीघ्र वार्द 
बहुमत का समर्थन खो बैठे तो वह लगभग छः मास तक अपने पद से चिपके रह 
सकता है, क्योंकि संविधान की धारा 74 (।) में निर्दिप्ट किया गया है कि विधान 
सभा के एक अधिवेशन के अन्तिम दिवस तथा अगले अधिवेशन के लिए नियत तिथियों 
के प्रथम दिवस में छः मास या उससे अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए । 
मुख्यमन्त्री को ऐसा करने से रोकने के लिए कई बार गवर्नर उन्हें शीघत्रतम यह 
निश्चित करने के लिए विधान सभा का अधिवेशन बुलाने को कहते हैं कि उन्हें उसका 
विश्वास प्राप्त है अथवा नहीं, तथा यदि मुख्यमंत्री उसमें आनाकानी करता है तो 
गवर्नर उसे अपने विवेकानुसार पद्च्युत करके उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त 
करता है। ऐसा पहले पहल पश्चिम बंगाल में हुआ्रा । प्रफुल्लचन्द्र घोष (स्वतंत्र) तथा 
विधान सभा के ]7 अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि अजय मुखर्जी की सरकार को बहुमत का समर्थन समाप्त हो 
गया है। गवर्नर धर्ंवीर ने मुख्यमंत्री को उनकी शक्ति की परीक्षा के लिए अधिकतम 
23 नवम्बर, 967 तक विधान सभा का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया, पर 
मुख्यमन्त्री सदन की बैठक कुछ दिन पूर्व न करने देने पर अडिग रहे । इस पर गवर्नर 
ने अजय के मन्त्रिमण्डल को पद्च्युत कर दिया तथा प्रफुल्लचन्द्र घोष को मुख्यमंत्री 
नियुक्त किया । 
उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में गवर्नर ने भिन्‍न कार्रवाई की । 
कांग्रंस दल में अचानक फूट पड़ने के बाद श्रीमती गांधी के समर्थक कांग्रेसी विधान 
सभा सदस्यों के एक दल ने, जिसके नेता कमलापति त्रिपाठी थे, कांग्रेस विधायक दल 
का परित्याग करके चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल के साथ एक गठबन्धन 
स्थापित कर लिया । इन सदस्यों में सात मन्त्री थे, और उन्होंने भी अपने पदों का 
त्याग कर दिया जिससे चन्द्रभान गुप्ता का मन्त्रिमण्डल अल्पमत में रह गया । त्रिपाठी 
ओर चरण सिंह दोनों ने गवर्नर से विधान सभा की शीघ्र बैठक बलाने का आग्रह 
किया ताकि यह जाना जा सके कि सुख्यमन्त्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त 
अथवा नहीं। पर गवर्नर ने उनकी माँग अस्वीकार करते हुए यह उत्तर दिया कि जब 
किसी को वहुमत का समर्थन उपलब्ध न रहे तो उसे पुन: अपनी स्थिति सुधारने के 
के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। अधिवेशन की तिथि में परिवततेन नहीं किया 
गया ४ 
जून 973 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लाग कर दिया गया और विधान 
सभा के भंग करने की वजाय, उसकी दैनिक प्रक्रियाएँ रोक दी गईं | उसी बर्ष नवम्बर 
में कांग्रेस दल के नेता बहुगुणा ने एक नया मन्त्रिमण्डल बनाया पर उसके शपथ ग्रहण 
कर चुकने के वाद भी गवर्नर ने विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया । संयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी के नेता मघु लिमये ने गवर्नर पर संविधान की अवहेलना का आरोप 
लगाया क्योंकि उन्होंने छः मास की अवधि के भीतर अधिवेशन नहीं बुलाया था। 
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3 ] है ये 200३ 8३ 5 नवम्बर तक हो जानी चाहिए थी 
सतत गा ष्ट है कि “विधान सभा के विगत अधिवेशन के अन्तिम 
नही ने के प्रथम दिन की निरिचित तिथि में छ: मास का अन्तर 
नहीं होना चाहिए । विधान सभा की पिछली अल्तिम वैठक 5 मई को हुई थी । किन्तु 
केन्द्रीय विधि मन्त्री गोखले ते इस आरोप का खण्डन करते हुए कहा कि घारा 356 
के अवीन घोषणा पत्र जारी करके राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश 
विधान सभा के कार्य संसद पुरे करेगी तथा उसी घोषणापत्र द्वारा धारा 74 () 
को भी निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति को इसका अधिकार धारा 356 (]) 
(ग) से प्राप्त होता है जिसमें यह प्रावधान किया यया है कि राष्ट्रपति, घोषणा द्वारा 
ऐसे एकरूप एवं महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित कर सकते हैं, जो उन्हें धोषणा के परि- 
लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों, जिसमें राज्य की किसी 
निकाय था प्राधिकार से सम्बन्धित इस संविधान के किन्हीं प्रावधानों के पूर्ण व आंशिक 
क्रियास्वन के स्थगन सम्बन्धी प्रावधान भी हैं । गोखले का तर्क था कि इन परिस्थि- 
तियों में निलम्बन की अवधि को घारा ]74 (!) के अधीन निर्धारित छः मास की 
अवधि में नहीं गिना जाना चाहिए । 
गवर्नर राष्ट्रपति को यह सिफारिश भेजने में भी अपने विवेक से काम लेते हैं कि 
राज्य में संवैधानिक तन्त्र शक्तिरहित हो गया है, अतः घारा 356 के अधीन राज्य 
का शासन केन्द्र को अपने हाथों में ले लेता चाहिए। यह कई बार हुआ | उदाहरणत: 
परिचम बंगाल में गवनर घर्मवीर ने फरवरी 968 के तीसरे सप्ताह में निष्कर्प निकाला 
किन तो प्रोग्रेसिव डैकोक्रेटिक फ्रण्ट के नेता डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, और न ही संयुक्त 
मोर्चे के मेता अजय मुखर्जी, मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति में थे। उन्होंने दोनों के 
दावों की अवहेलना करते हुए राष्ट्रपति का शासन लागू करने की सिफारिश की 
और वही किया गया । राजस्थान में जब कांग्रेस विधायक दल के नेता मोहनलाल 
सुखाड़िया ने चौथे आम चुनावों के पश्चात्‌ मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए गवर्नर का 
निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया तो गवर्नर ने संयुक्त मोर्चे के नेता महारावल लक्ष्मण 
सिंह को, जो अधिकतर विधान सभा सदस्यों के समर्थंत का दावा करते थे, मन्त्रि- 
मण्डल बनाने के लिए आमन्तरित नहीं किया वरन्‌ राज्य का प्रश्मासन केद् द्वारा अपने 
हाथों में लिए जाते की सिफारिश की । पंजाव में जब नवम्बर [967 के अन्तिम सप्ताह 
में मुख्यमन्त्री गुरनाम सिंह वहुमत का समथंत्र खो बैठे और गवनेर को विधान सभा 
भंग करने, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने तथा नये चुनाव कराने का परामर्श 
दिया तो गवनेर ने कहा कि नये चुनाव कराना “व्यर्थ रुपया बहाना! है। उन्होंने 
संयुक्त पंजाब जनता पार्टी के नेता लछमन सिंह गिल को नई सरकार बनाने के लिए 
आमन्त्रित किया | इसके वाद अगस्त 968 में गवर्नर पावटे इस परिणाम पर पहुँचे 
कि न तो कांग्रेस विधायक दल के नेता राड़ेवाला (ज्ञान सिंह) और न ही विपक्षी नेता 
गृ रनाम सिंह राज्य को एक स्थायी मन्त्रिमण्डल दे सकेंगे और उन्होंने राष्ट्रपति का 
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शासन लागू करने की सिफारिश की | इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में जब गवर्नर रेड्डी 
ने देखा कि न तो कांग्रेस विधायक दल के नेता चन्द्रभान गुप्ता और न ही संयुक्त 
विधायक दल के नेता हरीश चन्द्र स्थायी मन्च्रिमण्डल बना सकंगे तो उन्होंने राष्ट्र- 
पति शासन की सिफारिश की, जो ]5 अप्रैल, 968 को लागू कर दिया गया । माच, 
973 में जब श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने गवर्नर को अपने मन्विमण्डल का त्यागपत्र 
दिया तो गवर्नर ने सीधे राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की | 

उसी महीने गवर्नर वी० के० नेहरू की सिफारिश पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 
लागू किया गया क्‍योंकि अलीमुद्दीन के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र 
दे दिया था । यद्यपि गवर्तर ने विधान सभा को केवल निल्म्बवित करने का परामओ 
दिया था, पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रपति को उसे भंग कर देने का परामर्श दिया । 
इसके पाँच कारण थे । पहला यह कि उड़ीसा व मणिपुर दोतों राज्यों में समान परि- 
स्थितियाँ विद्यमान थीं। दोनों राज्यों में सरकार को दल-बदल के कारण अपदस्थ 
होना पड़ा था। दूसरे, विपक्ष ने जो सरकार बनानी थी, वह भी, जैसाकि स्वयं गवर्नर 
का विचार था, स्थायी नहीं हो सकती थी । तीसरे, मणिपुर के एक सीमावर्ती राज्य होने 
के कारण वहाँ अस्थिरता होता विशेष रूप से अवांछतीय एवं अन्देश की स्थिति होती । 
मुख्यमंत्री ने विधाव सभा भवन में हराये जाने से पूर्व स्वयं विधान सभा भंग करने की 
माँग की थी। पाँचवें, मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसमें वर्षों से राजनीतिक दल-बदल 
होते चले आ रहे थे और जनता की विचारधारा दलबदलू नीति के विरुद्ध होने के 
कारण, उसे कम करना आवश्यक था। 

यह उन कतिपय उदाहरणों में से एक है जिनमें राष्ट्रपति का शासन लागू किये 
जाने का विपक्षी दलों ने स्वागत किया । उन्होंने विचार व्यक्त किया कि यवि उन्हें 
सरकार बताने के लिए आमन्त्रित किया जाता तो सरकार दल-वबदल को बढ़ावा देना 
आरम्भ कर देती । क्योंकि सरकार ने शासक दल से दल-बदल के कारण उड़ीसा 
विधान सभा भंग कर दी थी, वह मणिपुर में अन्य कार्रवाई को न्‍्यायसंगत प्रमाणित 
नहीं कर सकती थी । । 

मार्च 969 के आरम्भ में परिचम बंगाल की घटनाओं ने एक नई प्रथा निर्धारित 
की कि गवर्नर द्वारा विधान मण्डल को दिये जाने वाले अपने श्रौपचारिक अभिभाषण 
में से ऐसे अंश छोड़ देना राजनीतिक एवं संवैधानिक रूप से न्‍्यायत्तंगत था यद्यपि 


यह अभिभाषण, संवैधानिक परम्परा के अनुसार, मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया 
जाता था । 


गवनंरों के आचरण की आलोचना (600०३! (एण््रताघल डर 
(700599) 
गवर्नरों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का विवेकानुसार उपयोग ग्रम्भीर आलो- 
चना का विषय बन गया । यह आलोचना अधिकतर गैर-कांग्रैसी दलों के नेताओं हारा 


भारतीय संविधान एवं राजनीति में गवर्भर का स्थान 345 


आरम्भ की जाती थी क्योंकि गवनर द्वारा विशेष स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाईयों 
से बहुधा उनकी आश्याओं पर पानी फिर जाता था । गवर्नर घर्मवीर के यह आग्रह करने 
पर कि यह जाँचने के लिए विधान सभा का अधिवेशन ज्ञीत्र बुलाया जाय कि अजय 
मुखर्जी को बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं, मुख्यमन्त्री अजय मुखर्जी ने 
7 नवम्बर, 967 को राष्ट्रपति जाकिर हुसन से प्रार्थना की कि निम्नलिखित संबे- 
धानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाये : 

() क्‍या एक गवर्नर विधान सभा का निर्णय प्राप्त किये बिना मन्त्रिमण्डल को 
पदच्चुत कर सकता है। 

(2) क्‍या वह ऐसा अपनी व्यक्तिगत राय (विवेक) से कर सकता है। 

(3) क्‍या वह विधान सभा का सत्र बुलाने सम्बन्धी मुख्यमस्न्री की सलाह की 
अवहेलना कर सकता है । 

(4) क्या वह इस आधार पर मन्त्रिमण्डल को पदच्युत कर सकता है कि मुख्यमन्त्री 
द्वारा उनकी सलाह न मानने से संविधान की अवहेलना हुई 

(5) क्या मुख्यमन्त्री द्वारा विधान सभा का सत्र शीघ्र बुलाने सम्बन्धी गवर्नर की 
सलाह न मानने के फलस्वरूप गवर्भर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश 
कर सकता है ! 

(6) क्‍या गवर्नर, जब विधान सभा में शक्ति परीक्षा होने वाली हो, मन्त्रिमण्डल के 
परामर्श की अवहेलना कर सकता है। 

(7) क्‍या वह अपनी व्यक्तिगत घारणा के आधार पर कि मत्त्रिमण्डल को विघान सभा 
में बहुमत का समय॑त प्राप्त नहीं है, मन्जिमण्डल की विधान सभा भंग करने सम्बन्धी 
सलाह की अवहेलना कर सकता है । 

संघीय सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि इन प्रइनों को सर्वोच्च न्यायालय में 
ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके विचारानुसार इस मामले की प्रशा- 
सनिक स्तर पर तथा संसद में पर्याप्त जाँच हो चुकी है ।!! ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का 
कदाचित यह कारण था कि केन्द्र में जो कांग्रेसी नेता राज्य कर रहे थे, थे ऐसे प्रश्नों 
पर न्यायिक निकाय का निर्णय लेना उचित नहीं मानते थे-जो पूर्णत: राजनीतिक प्रकार 
के थे | गोलक नाथ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात्‌ वे ऐसा 
अनुभव करने लगे थे कि न्यायालय सरकार के प्राधिकार को सीमित करने की योजना 
बना रही है, जो उन्हें कदापि सह्य नहीं था । 

कारण कुछ भी रहा हो, केद्ध द्वारा मुखर्जी के आग्रह पर कारंवाई से इन्कार तथा 


74कालास्तर में मार्च 969 में जनसंघ के अध्यक्ष श्री वाजपेयी ने माँग की क्कि राष्ट्रपति को संवि- 
धान की धारा ]43 के अन्तग्रेत गवरनंरों के विवेकाधिकारों के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श 
लेना चाहिए “क्योंकि वे बड़ी आँतिमूलक हैं।' देखो 7४८ पावाएादा 7९०, ६४०) 3 
969, 9. 6 
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गवर्नरों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के निरन्तर अपने विवेकानुसार प्रयोग के 
कारण बहुत आलोचना होने लगी । इस आलोचना का तत्त्व यह था कि गवर्नर अपने 
संवैधानिक अधिकारों का उपयोग न तो अपने विवेक से कर रहे थे और न अपनी 
व्यक्तिगत राय के अनुसार वरन्‌ प्रवानमन्त्री के आदेश के अनुसार कर रहें थे जोकि 
अपने तथा अपने दल के हितों की उन्नति के लिए गवनेर के पद का दुरुपयोग कर 
रही थीं । आलोचकों का यह भी कहना था कि गवर्नरों के निर्णय, विशेषत: नवम्बर 
967 में पश्चिमी बंगाल में तथा सितम्बर 970 में उत्तर प्रदेश में, दवाव के कारण 
लिए गये थे । फरवरी 970 में अनेक संसत्सदस्यों ने राष्ट्रपति गिरि को एक न्ापन 
प्रेषित किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि विहार के गवर्नर द्वारा विपक्षी कांग्रेस, 
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी द्वारा बनाये गए संयुक्त विधायर्क 
दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करने से आनाकानी करने का यह अथ 
है कि वे श्रीमती इन्दिरा गाधी के दबाय में है कि उनके ही हितानुसार मम्त्रिमण्डल बनाया 
जाय । उन्होंने इन चालों को “संविधान का नाश” तथा “संवेधानिक प्रक्रिया को भाई 
का टट्ट, बनाना” बताया ।९ नई दिल्‍ली में एक विचारगोष्ठी में वोलते हुए, जिसकी 
अध्यक्षता लोक सभा के स्पीकर गुरुवरुश सिंह ढिल्लों कर रहे थे, तथा जिसमें प्रधान- 
मन्‍्त्री इन्दिरा गांधी, केन्द्रीय मन्त्रीगण, तथा कुछ राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, 
उड़ीसा के संसत्सदस्य पी० के० देव ने कहा कि भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों के गवर्नर अपने- 
अपने राज्यों में केन्द्र-स्थित शासक दल के हितों के अनुरूप पुथक-पृथक नीति एवं 
सिद्धान्त अपनाते हैं । 
केरल के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री नम्बूदरीपाद तथा अनेक अन्य व्यक्तियों का विचार था 
कि जो व्यक्ति गवर्नर नियुक्त किये जाते हैं वे या तो कांग्रेस दल के नेता या इण्डियन' 
सिविल सर्विस के सदस्य होते हैं, अर्थात्‌ न तो प्रथम वर्ग के व्यक्ति, जो पहले राजनीति 
में भाग लेते थे, “राजनीति और दलों से अछूते रह सकते हैं ।” और न ही दूसरे वर्ग के 
व्यक्ति “जिन्होंने ब्रिटिश एवं कांग्रेस, दोनों की समानराजभक्तिपूुर्वक सेवा की,” निष्प- 
पक्षतापूर्वक एवं निस्वार्थ भाव से निर्णय कर सकते हैं ।:९ 
उपरोक्त एवं अनेक अन्‍य आलोचकों का विचार था कि जब तक गवरन्नरों की नियुर्विति 
की विधि में परिवर्तन नहीं किया जाता; राज्यों के ये प्रशासनाध्यक्ष केन्द्र के दबाव- 
पूर्ण प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते । एक माक्संवादी नेता एम० बासवपुन्या (४. 28- 
88ए०एपाएंश)) तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता सुरेन्द्रताथ द्विवेदी ने प्रस्तावित 
किया कि गवर्नरों की नियुक्ति राज्य सरकारों के परामर्श से की जाये और उसकी 
संसद द्वारा पुष्टि कराई जाना अनिवार्य कर दिया जाये ।7? लोक सभा में विपक्षी 


गाव, एटछए४ए 46, 970, छ. 4. 750 5९९ 78/4., |१०ए८०४०४ 25, 970, 9- 3. 
76 उन्होंने माक्स वादी दल के पत्र 'देशाभिमानी' में अपने हस्ताक्षर सहित एक सम्पादकीय लिखा । 
2क्ेन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो प्रतिवेदन 
9जून 969 को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया, उसमें कहा गया था कि गवर्नर की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री से परामशे करने की प्रथा उत्तम रहेगी । 
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कांग्रेस के नेता डा० रामसुभग सिंह ते 29 नवम्बर, 970 को कहा कि गवनंरों की 
नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति द्वारा, एक निष्पक्ष सलाहकारों की परिपद की सहायता से, 
की जाये । दिल्‍ली स्थित संविधान एवं संसदीय शिक्षा संस्थान के कार्याध्यक्ष डा० 
एल० एम० सिंघवी ने भी इसी प्रकार का सुझाव देते हुए कि गवर्नरों की नियुक्ति के 
लिए एक राष्ट्रपति आयोग हो, जिसका एक सदस्य समूचे विपक्ष की ओर से, गवर्नर 
नियुक्त करने के विशिष्ट उद्देश्य से निर्वाचित प्रतिनिधि हो । 

नम्बूदरीपाद इत्यादि कतिपय आमूल सुधारवादियों (740085$) का कहना था कि 
गवर्नर के पद का कोई लाभ नहीं है और उसे समाप्त कर देना चाहिए क्‍योंकि यह 
केन्द्र के राजनीति रूपी रथ का एक “अतिरिक्त पहिया” मात्र रह गया है। एक वार 
तो डा० रामसुभग सिंह ने गवर्नरों के मन्त्रिमण्डल स्थापित करने व उसे अपदस्थ 
करते के अधिकारों पर रोक लगाने के लिए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक 
प्रस्तुत करने तक का विचार किया । उन्तका कहना था कि यह विधेयक “गवनेरों के 
व्यवहार में औचित्य” स्थापित कराने के लिए परिलक्षित होगा ॥7* 


राष्ट्रपति द्वारा गवनेरों के अधिकारों की जाँच करने व उनके लिए निदेशक 

सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए आयोग की नियुक्ति (श76४०७॥ 89090- 

व्रा5$. 007पर766 क्‍0 - फश्या]6 050फ7४7078 ?0फज़श5$ धात40 भजन 

छप्रंवशाता68 00 था) 

विनोंदिन बढ़ते हुए आरोप व आलोचना के वीच ]2-]3 दिसम्बर, 969 को गवनंर 
अपने वाधिक सम्मेलन के लिए दिल्‍ली में एकत्रित हुए। उनके विचार-विमर्श के फल- 
स्वरूप यह आम राय सामने आयी कि राजनीतिक गठवन्वनों के इस युग में गवर्नरों 
का प्रमुख का राज्यों में स्थायी सरकार की व्यवस्था करना है, जिसकी पूर्ति के लिए 
उन्हें अपने संवैधानिक एवं विवेक अधिकारों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। उत्तर 
प्रदेश में चरण सिंह त्रिपाठी गठबन्धन से भयभीत होकर मुख्यमन्त्री चन्द्रभान गुप्ता ने 
विधान सभा का अधिवेशन बुलाने से इन्कार कर दिया था, उसके सन्दर्भ में उन्होंने 
निश्चित किया किजो मुख्यमन्त्री विधान सभा के पटल पर अल्पमत में रह जाने के 
कारण अधिवेशन बुलाने से इन्कार करे, उसे संविधान की घारा 74 () द्वारा प्राप्त 
इस संरक्षण से वंचित कर दिया जाना चाहिए कि विधान मण्डल का अविवेशन वर्ष 
में केवल दो बार हो । 

]970 में कांग्रेस दल के विग्रह के पश्चात्‌ राष्ट्रपति गिरि की भी आलोचना की 
गईं। उदाहरणतया, 4 नवम्वर को डा० रामसुभग सिंह ने कहा कि एक ओर जहाँ 
राष्ट्रपति गिरि ने “यह जानने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया” कि श्रीमती गांधी को 


768/6;4., [२०४९४००० 5, 3970, 9.6. 
२श्पश्चिम बंगाल तथा श्रन्य राज्यों में भी ऐसी घटताएं हुई थीं । 
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संसद में वहुमत प्राप्त है अथवा नहीं, दूसरी ओर उन्होंने गवर्नर रेड्डी के परामर्श 
पर उत्तर प्रदेश में चरण सिह मन्त्रिमण्डल को विधान सभा में बहुमत का समथन 
उपलब्ध होते हुए भी तुरन्त पदच्युत कर दिया था। इन प्रवृत्तियों से दुखी हो कर 
तथा यह ॒ सोचते हुए कि राष्ट्रपति एवं गवनरों को इन प्रतिरोधों से पृथक रहना 
चाहिए, 20 नवम्बर 970 को गवर्नरों के दो-दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन-भाषण 
में राष्ट्रपति गिरि ने जोर देकर कहा कि गवनेरों द्वारा मन्त्रि परिपद नियुक्त करने, 
विधान सभा का अधिवेशन बुलाने व भंग करने तथा वैघानिक तन्त्र विगड़ जाने 
सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग अत्यन्त उद्देश्यपूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्वक किया जाना 
चाहिए। उन्होंने कश्मीर के गवर्नर भगवान सहाय के नेतत्व में इन प्रश्नों से सम्ब- 
न्धित संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि 
इन समस्याओं से निपटने के लिए क्‍या मार्गद्शक सिद्धान्त प्रशस्त किये जायें, पांच 
गवर्नरों की एक समिति नियुक्त की [० 
इस समिति के सदस्यों ने विभिन्‍न दलों के अनेक राजनी तिज्ञों और लोकप्रिय नेताओं 
से पूछताछ की और 0 महीने तक जाँच करते रहे । उन्होंने अक्तृवर 97] में राष्ट्रपति 
को अपना 73 पृष्ठ का प्रतिवेदन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने गवर्नेरों के लिए कठोर 
मार्गदशंक सिद्धान्त निरूपित करने के विचार से असहमति प्रकट की । उन्होंने इसे 
असंवंधानिक बताते हुए तकक॑ प्रस्तुत किया कि संविधान के अधीन किसी भी अधिकारी 
को गवर्नर को निर्देश देते अथवा उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नियम, संहिता इत्यादि 
बनाने के अधिकार नहीं दिये गये हैं। इस समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि 
गवनेरों के एक नियमावली में आवद्ध रहने की बजाय, विधायकों एवं राजनीतिक दलों 
हारा राजनीतिक अनुशासन के अधिकाधिक पालन से प्रजातन्त्र की जड़ें खोखली होने 
९से एक सकेगी और प्रशासन में स्थायित्व आ सकेगा । 
समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि मुख्यमन्त्री द्वारा विधान सभा का सामना 
करने से इन्कार करने से प्रत्यक्षत: यही अर्थ लगाया जा सकता है कि उन्हें अब विधान 
मण्डल का विश्वास उपलब्ध नहीं है, अत: ऐसी स्थिति में गवर्नर का मुख्यमन्त्री व उन- 
के मन्त्रि परिषद को पद्च्युत कर देना अधिकारपूर्ण कृत्य होगा | समिति ने यह भी 
इंगित किया कि ऐसी परम्परा विकसित की जानी चाहिए कि विधान मण्डल के किसी 
निर्वाचित सदस्य को ही मुख्यमन्त्री बनाया जाये क्योंकि नामांकित सदस्य को जनता 
का विश्वास उपलब्ध नहीं होता । संसदीय पद्धति में सरकार का उत्तरदायित्व किसी 
ऐसे व्यक्ति को नेता बना कर नहीं सौंपा जाना चाहिए, जो विधान मण्डल का निर्वा- 
चित सदस्य न हो । यदि किसी अनिर्वाचित व्यक्ति को नेता बना भी दिया जाये तो 


£0इस समिति के अन्य सदस्य थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर डा० बी० गोपाल रेड्डी, केरल के गवर्नर 
एम० वी० विश्वनाथन, महाराष्ट्र के गवर्नेंर अली यावर जंग, तथा पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर 
एस० एस० घवन । 
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उसे यथासंभव अतिशीघ्न निर्वाचन के लिये खड़े होना चाहिए और यदि निर्वाचित न 
हो पाये तो उसे तुरन्त पदत्याग कर देवा चाहिए । 

मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाने वाले व्यक्ति के औपचारिक निर्वाचन का प्रश्न उस 
घटना के सन्दर्भ में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य- 
मन्त्री टी०एन०' सिंह को औपचारिक रूप से निर्वाचित हुए बिना संयुक्त विधायक दल 
(8५7) का नेता “चुन” लिया गया था। उनके शपथ ग्रहण के पश्चात्‌ भी संयुक्त 
विधायक दल के भागीदार उन्हें अपना नेता निर्वाचित करने के इच्छुक नही थे जिससे 
यह धारणा उत्पन्न होती थी कि सिंह के समर्थकों ने विधान सभा में बहुमत के समर्थन 
का जो दावा किया था, वास्तव में उन्हें वह उपलब्ध नहीं था । 

केवल मुख्यमन्त्री नियुक्त करने तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति को उठा रखने की 
प्रथा को भी इस समिति ने “स्पष्ट रूप से असंवेबानिक” बताया और कहा कि मुख्य- 
मन्त्री द्वारा पदग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ अच्य मंत्रियों की नियुक्ति में देर नहीं करनी 
चाहिए। 

समिति ने यह भी कहा कि जब भी सरकार को वहुमत के समर्थन के प्रति “तर्क- 
संगत सन्देह” विद्यमान हो, उसे मिटाने के लिए यथासंभव शीघ्ष विधान सभा का 
अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए । 

प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया कि मिली-जुली सरकार में मुख्यमन्त्री “गवर्नर 
को इस प्रकार मत्जी तियुक्त करने व अपदस्थ करने का परामर्श देने के अधिकार की 
माँग नहीं करसकते जिससे गठबन्वन टूट जाये और तिस पर भी स्वयं मुख्यमन्त्री बने 
रहने के अधिकार की माँग करें ।” प्रतिवेदन में कहा गया था : “यह स्पष्ट है कि वह 
(मुख्यमंत्री) गठबन्बन के प्रतिनिधि मन्त्रियों को अपदस्थ करने के लिए गठबन्बन 
नहीं तोड़ सकता और तिस पर भी स्वयं यह अपने पद पर आसीन नहीं रह सकता 

समिति का विचार यह था कि यदि किसी मिली-जुली सरकार के कुछ मन्त्री, जो 
किसी विशेष गुट या दलसे सम्बद्ध हो, मुख्यमन्त्री से मतभेद के कारण स्वयं पदत्याग 
करें, तो मुख्यमन्त्री द्वारा पदत्याग करना अनिवार्य नहीं होगा । किन्तु यदि उनके पद 
त्याग करने से विधान सभा में मुख्यमंत्री को वहुमत का समर्थन उपलब्ध न रहने की 
आशंका हो तो उनसे यह आशा की जानी चाहिए कि वे गवर्नर को यह परामर्श देकर 
कि यथाशी घ्र विधान सभा का अधिवेशन कर के उसका निर्णय प्राप्त किया जाये, 
अपनी निरन्तर शक्ति का प्रदर्शन करें। 

समिति को विश्वास था कि जिस क्षेत्र में गवनेर के लिए मन्त्रि परिषद के परामर्श ॥| 
पर आचरण करना अनिवायं हो, वहाँ भी “यह आवश्यक नहीं है कि गवर्नर द्वारा 
मुख्यमन्त्री का परामझं तुरन्त स्वचालित रूप से स्वीकार किया जाये ।” इससे बह 
तात्पर्य था कि गवर्नर एवं मुल्यमन्त्री में परस्पर विचार-विनिमय तो होना ही चाहिए, 
साथ ही, “यदि गवर्नर किसी प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति अपनी सभी आपत्तियाँ बता 
कर मन्त्रिमण्डल में पुनविचार का आग्रह करें तो उनका यह कार्य बनुचित न होगा ।” 
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प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया कि अन्ततः गवनंर को मन्त्रिमण्डल का परामर्श 
स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा । 

समिति ने सुझाव दिया कि गवनेरों को इन सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में अच्छी पर- 
म्पराएँ विकसित करने में सहायता देने के लिए राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में एक 
विशेष विभाग खोला जाना चाहिए, जहाँ सभी राज्यों की समय-समय पर होने वाली 
राजनीतिक एवं संवैधानिक घटनाओं की अधिकृत सूचता संकलित करके उपलब्ध की 
जाये । 

इस प्रतिवेदन पर 26 नवम्बर, 97] को गवर्नरों के वापिक सम्मेलन में वहस 
हुई। राष्ट्रपति ने इन सभी गवरनंरों के बुद्धि-चातुर्य का “एकत्रित भण्डार” बताते 
हुए समिति के सभी निर्णयों को उचित बताया । गवर्नेरों के लिए मार्गद्शंक सिद्धान्त 
निर्धारित करने का विचार छोड़ दिया गया और आशा व्यक्त की गई कि अच्छी 
परम्पराएँ विकसित होंगी और उन पर सम्मान एवं गरिमासहित आचरण किया 
जायेगा । 

पाँचवें आम चुनावों के पश्चात्‌ जब अधिकतर राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में 
पुनः कांग्रेस दल की सरकार स्थापित हो गईं तो गवनेरों के विवेकाधिकारों सम्बन्धी 
सभी मतभेद स्वयमेव समाप्त हो गए । पुतः मजबूत सरकारें स्थापित हो गईं तथा 


भारत की राजनीति में गवर्नर पहले तीन आम चुनावों के युग के ही समान पुनः 
शक्ति व महत्त्वहीन हो गए । 


उत्तर प्रदेश व उड़ीसा की घटनाएं--गवन रों के आचरण की पुनः आलो- 
चना (2९ए४०७ण९८ाए गा ए.?. बात 07588--(फ्रा[लंधाय 0" 60ए००07%8' 

(१07000 ४९४) 

973 में उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में संवैधानिक संकट के कारण गवर्नरों के श्राच- 
रण की पुत्र: आलोचना होने लगी । उत्तर प्रदेश में मुख्यमन्त्री कमलापति त्रिपाठी ने 
जून में अपना त्यागपत्र गवर्तर को दिया और उन्होंने विरोधी दलों द्वारा सरकार 
बनाये जाने की संभावना पर विचार अथवा जाँच किये बिना राष्ट्रपति से केन्द्रीय 
शासन लागू करते की सिफारिश कर दी । इसके लिए उनकी आलोचना की गई कि 
राष्ट्रपति शासन द्वारा जो संवैधानिक संकट उत्पन्त हो जाता है, गवनर ने उसे टालने 
का प्रयत्व नहीं किया । जब नवम्बर 973 में त्रिपाठी ने पुन: मन्त्रिमण्डल बनाया 
तो गवर्नर द्वारा घारा 74(]) के प्रावधान के अनुसार असेम्बली का अधिवेशन छ: 
मास के भीतर न बुलाये जाने के लिए उनकी आलोचना की गई । 

उड़ीसा का संकट अधिक संकीर्ण था । वहाँ की मुख्यमन्त्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी 
को अपने दल के सदस्यों द्वारा दल-वदल लेने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। प्रगति 
दल के नेता वीजू पटवायक ने वहुमत के समर्थंतर का दावा किया और गवर्नर से 
उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाने का अवसर देने का निवेदन किया | किन्तु गवर्नर ने उनका 
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दावा अस्वीकार करके घारा 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लाग करने की सिफ़ा- 
रिश की । विपक्षी दलों ने इसके लिए उनकी तीन आलोचना की और इसके अति- 
रिक्त, राज्य के 74 विधान सभा सदस्यों ने गवर्नर के आचरण की संवैधानिक बैधता 
को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रेषित कर दी। मुख्य 
न्यायाधीश जी० के० मिश्रा ने रिट याचिका को खारिज करते हुए अपने निर्णय में 
प्रजातन्त्रीय प्रक्रियाओं में परम्पराओं के महत्त्व का उल्लेख किया तथा गवर्नर बी० 
डी० जत्ती द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के ढंग की आलोचना की । 
उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में जो परम्पराएँ प्रचलित हैं, भारतीय संविधान 
का प्रारूप तेयार करते समय उन्हें किसी लिखित आदेशपत्र में सम्मिलित नहीं किया 
गया था, पर “एक गौण विश्वास” अवश्य था कि इस देश में संसदीय पद्धति के परि- 
चालन में उन परम्पराओं का अनुकरण किया जायेगा । गवर्नर ने “मन्त्रिमण्डल बनाने 
के मामले में ब्रिटेत में प्रचलित परम्परा का सम्मान नहीं किया । मिश्रा (न्याया- 
धीश) ने आगे कहा कि “जब मस्त्रिमण्डल भंग हो गया तो गवर्नर को चाहिए था 
कि विपक्ष के नेता को मन्त्रिमण्डल बलाने के लिए कहते । तब यह कहना उनका 
दायित्व होता कि वे मन्त्रिमन्डल बनाने के योग्य हैं अथवा नहीं ।” “गवर्नर के स्वयं 
ये कहने से कि विपक्षी नेता को 40 के सदन में से 70 का समर्थन प्राप्त है, विपक्षी 
नेता का यह दावा सिद्ध हो जाता है कि उन्हें सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है । 
यदि यह भी माना जाय कि गवर्मर के समर्थन की ठीक-ठीक जाँच करता चाहते थे 
तो उन्हें विपक्षी दलों के नेता को सदन के अधिवेशन के समय शक्ति परीक्षा का 
आदेश देना चाहिए था।” मुख्य न्यायाधीश ते पश्चिम बंगाल के गवर्नर घर्मवीर का 
उदाहरण दिया, जब 967 में उन्होंने अजय मुखर्जी के मन्न्रिमण्डल को इसलिए पद- 
च्युत कर दिया था कि वे पराजय के डर से सदन में शक्ति-परीक्षा नहीं कराना 
चाहते थे और प्रफुल्लचन्द्र घोष को मन्त्रिमण्डल बनाने का आदेश दिया था।? 

इस निर्णय का विपक्षी दलों द्वारा अपनी जीत तथा शासक दल की “नैतिक परा- 
जय” के रूप में स्वागत किया गया। साम्यवादी दल (माक्संवादी) के संसत्सदस्य 
निरेन घोष ने कहा कि राज्यों और विधान मण्डलों के अधिकारों, क्षमताओं एवं 
स्वायत्तता को केन्द्र ने गवर्नर के पद के माध्यम से लगभग समाप्त कर दिया था । 
उन्होंने गवर्नर का पद समाप्त कर दिए जाने की माँग की, जो “शासक दल द्वारा 
सदेव सत्तारूढ़ रहने का हथियार वना लिया गया था ।” विपक्षी कांग्रेस के नेता एस० 
एन० मिश्र ते कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय ने गवर्नर के अस्तित्व का 
तक समाप्त कर दिया है । उन्होंने जत्ती को पदच्युत किये जाने की माँग की | प्रजा 
सोशलिस्ट दल के नेता मघु लिमये ने मिश्र की माँग का समर्थत किया । तदपि केन्द्र 
सरकार अडिग रही और कहा कि यह कहना अनुचित है कि गवर्नर का पद फालतू 
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हो गया है । 


विहार के गवनर का अपने मन्त्रिमण्डल एवं उच्च अधिकारियों को 
अष्ट बताना--वापस बुलाये जाने की माँग (पाक 50४70 (७]]5 का 
फ्रांडला5/सांडशा 0ीलंडबीड एणाप्ञॉ-7व्काशाव॑ 0ि ॥5 २९८४) 
अक्तूबर 973 के आरम्भ में विहार के गवर्नर आर० डी० भण्डारे ने गवर्नर के 
पद को और अधिक विस्तीर्ण कर दिया । उन्होंने अपने नागपुर व वम्बई के दौरे के 
समय सार्वजनिक सभाओं में विहार के मन्त्रियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों पर 
आरोप लगाये और यहाँ तक कह डाला कि उन्होंने राष्ट्रपति से विहार में केन्द्र का 
शासन लागू करते की सिफारिश की है। उनके कथनों से देश भर में सनसनी फेल 
गई और प्रेस तथा राजनीतिज्ञों सभी ने उनके आचरण को असंवेधानिक बताया। 
4 अक्तूबर को पटना वापस पहुँचने पर वे प्रतिवेदित कथनों से मुकर गए। 
हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “जब राज्य में 
एक विधिवत निर्वाचित सरकार कार्य कर रही है तो मैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की 
सिफ़ारिश क्‍यों करता ? मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ वरन्‌ एक राज्य का संवैधानिक 
प्रधान हूँ | मेरा कत्तंव्य विधान सभा में बहुमत-युक्त लोकप्रिय सरकार की सहायता 
करना तथा जव भी वह गलती करे उसे सचेत करता है ।” साथ ही उन्होंने यह भी 
स्पष्ट किया कि “यदि लोक आयुक्त (.0६ &एए०) ने कभी किसी मन्त्री को मिथ्या- 
चार का दोषी पाया, तो मैं उन्हें वर्ास्त करने से नहीं हिचकूंगा ।” भण्डारे ने यह 
भी कहा : “गलती करने पर मैं उन्हें सचेत कर सकता हूँ | गवर्नर के रूप में मैं दं ष 
नहीं कर सकता 
इन नकारोक्तियों से शासक दल एवं साम्यवादी दल, जो अत्यन्त आक्रोश में थे, 
तनिक भी शान्‍्त नहीं हो सके । बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता श्रीकान्त भा ने 
माँग की कि भण्डारे को “वापस बुलाया जाना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ बने रहने 
से केवल प्रशासन को ही कठिनाई नहीं होगी वरन्‌ राज्य की जनता के मौलिक हित 
कुण्ठित हो जायेंगे ।” उन्होंने कहा, “वास्तव में यह बड़े दुख की बात है कि एक 
राज्य का प्रधान ऐसी वातें करे, जो केवल असंवैधानिक ही नहीं वरन्‌ उनकी अयो- 
ग्यता की परिचायक हों।” भण्डारे के कथन को उन्होंने “गम्भीर राजनीतिक 
अनौच्त्य बताया । कदाचित वे पहले गवर्नर थे जिन्होंने स्वयं अपनी सरकार की 
सावंजनिक रूप से निन्‍दा की और खिल्ली उड़ाई। साम्यवादी दल की विहार शाखा 
ने माँग की कि “विहार सरकार अपने विशेष गुप्तचर विभाग द्वारा एकत्रित किये 
गए सभी प्रतिवेदन लोक आयुक्‍त एवं राष्ट्रपति के हवाले करे ताकि उनकी जाँच 
करके उनका मूल्यांकन किया जा सके ।” साम्यवादी दल ने आगे कहा कि उसे, “जैसा 
कि धिहार गवर्नर द्वारा उनके नागपुर में दिये गए भाषण से विदित होता है, उनकी 
निलंज्जता पर अत्यन्त खेद है ।” 


भारतीय संविधान एवं राजनीति में गवर्नर का स्थान 353 


यद्यपि संघीय सरकार ने भण्डारे के प्रतिवेदित भाषणों व उनकी नकारोवितयों पर 
कोई कार्रवाई नहीं की, पर राष्ट्रपति गिरि ने 23 नवम्बर, 973 को गवर्नरों के 
वाधिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्हें याद दिलाया कि वे अपनी मन्त्रिपरि- 
पद के साथ अपने सम्बन्धों में तथा संविधान के अन्तगंत अपने कत्तंव्यों के निर्वाह में 
“एक विज्येष सीमा तक गौण” कृत्य अवश्य करते है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें 
प्रेस व जनता के सम्मुख अपने विचार खुलकर प्रकट नहीं करने चाहिए । यद्यपि गिरि 
ने किसी विशिष्ट गवर्नर का नामोल्लेख नहीं किया, पर उनके कथन से भण्डारे द्वारा 
किये गए सार्वजनिक कथनों की अस्वीकृति स्पष्ट प्रतीत होती थी । गवर्नरों से अपने- 
अपने मन्त्रिपरिषदों के लिए “बुद्धिमान व चतुर सलाहकार” होने का आग्रह करते 
हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा संविधान के लिखित निर्घारणों एवं गौण भावनाश्रों 
के अनुसार उचित कार्य परिचालन पर वहुत कुछ निर्मर करता है । गवर्नेर और 
मन्त्रिपरिषद परस्पर स्पर्धापूर्वक कार्य नहीं करते । उन्हें निकट सहयोग, समन्वय तथा 
पुर्ण पारस्परिक विश्वास एवं भरोसे से कार्य करना होता है । गवर्नर और मन्त्रिपरिपद 
में परस्पर विचार-विनिमय की पर्याप्त गरृंजाइश होती है, पर अन्ततः गवर्नर को 
मन्त्रिपरिषद की सलाह माननी होती है । 

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिये जाने की स्थिति. में गवर्नर के 
कार्यभाग का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह समझना ठीक न होगा कि 
गवनंर उस समय केवल एक कार्यवाहक सरकार चलाते हैं। राज्य का प्रशासन-तन्त्र 
यथावत्‌ रहता है और उसके कुशल परिचालन के लिए गवर्नर को सीधे स्वयं उत्तर- 
दायित्व सम्भालना पड़ता है। गिरि ने हाल में दिये गए उड़ीसा उच्च न्यायालय के 
निर्णय का भी अप्रत्यक्ष उल्लेख किया जिसमें गवर्नर द्वारा राज्य विधान सभा भंग 
करते के कृत्य को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि गवर्नर को अपने उत्तम 
निर्णय के अनुसार, संवधानिक सरकार की परम्पराएँ बनाये रखने के अपने उत्तर- 
दायित्व को ध्यान में रखते हुए काये करना होता है । संसदीय पद्धति में, जहाँ लिखित 
संविधान मौजूद हो, परम्पराओं का भी अपना स्थान होता है। किन्तु किसी भी 
सम्मुख प्रश्त पर उपस्थित परिस्थितियों की अवहेलना करके केवल परुमपरा पर 
भरोसा करना केवल असंगत ही नहीं वरन्‌ भ्रमात्मक भी होगा । 

सरकार द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर सम्राटू (या सम्राज्ञी) द्वारा विपक्ष से परा- 
मर करने की ब्रिटिश प्रथा का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मे कहा कि ब्रिटिश मन्त्रि- 
मण्डलीय पद्धति दो दलों के सिद्धान्त पर आधारित है। जब विपक्ष को सरकार 
बनाने के लिए आमन्च्रित किया जाता है तोन उसके प्रतिनिधित्व पर और न ही 
लोक सभा में उसके वहुमत-समर्थन पर सन्देह होता है । ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रथा प्रच- 
लित है, वह दो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित है । प्रधान मन्त्री का चयन सम्राद 
या साम्राज्ञी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है तथा प्रधान मन्‍्त्री द्वारा पद ग्रहण 
करने के लिए यह शर्त पूर्व निवद्ध होती है कि उन्हें लोक सभा में जिस दल या गठ- 
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बन्धन का बहुमत होगा, उसका समर्थन उपलब्ध रखना होगा । 

एक अन्य विरोधात्मक प्रश्न का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति गिरि ने कहा कि 
गवर्नर को केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में एक संयोजक शवित के रूप में कार्य करना चाहिए 
और स्वयं राजनीतिक दल के द्वन्द् से परे रहना चाहिए । 

संघीय कार्यपालिका के प्रधान की ओर से राज्यों के प्रधानों को दिये गए ये निर्देश 
उनके द्वारा समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मतभेदपूर्ण प्रश्नों के निपटारे के लिए 
पर्याप्त रूप से मार्ग दशक प्रतीत होते थे । 


मूल्यांकन (७॥ #&9ए/क्व58]) 
गवर्नर का पद 950 से 966 तक सार्वजनिक मतभेदों से अछूता रहने के वाद 
चौथे आम चुनावों के पश्चात्‌ गठवन्घन की राजनीति का युग आरम्भ होने पर 
अत्यन्त विरोधात्मक हो गया । किसी भी विशेष परिस्थिति में, चाहे गवर्नर का निर्णय 
कितना भी वैध एवं निष्पक्षतापूर्ण क्यों न हो, जिस दल या दलों को गवनेर के हृत्यों 
से लाभ होता था, वे उसके निर्णय की सराहना करते थे और जिन्हें इस राजनीतिक 
खेल में हार खानी पड़ती थी, वे उसके कटु आलोचक बन जाते थे। यद्यपि उनका 
पद राजनीतिक प्रकार का होने के कारण गवर्नंरों के लिए न्यायाधीशों के समान 
निष्पक्ष तापूवेक कार्य करवा-कठिन था तो भी विभिन्‍न राज्यों में उबका आचरण 
पूर्णतः असंदिग्ध नहीं था। कभी-कभी वे एक-सी संवैधानिक परिस्थितियों में भिन्न 
निर्णय करते थे, जिससे यह निष्कर्ष स्वाभाविक प्रतीत होता थ। कि वे शासक दल 
अर्थात्‌ कांग्रेस के राजनीतिक हितों की रक्षा करने या प्रगति में सहयोग देने के लिए 
केन्द्र के दवाव में कार्य करते हैं | पिछले कई मामलों के अतिरिक्त जनवरी-फरवरी, 
974 में गुजरात में भी एक घटना हुई । मूल्यवृद्धि विरोधी आन्दोलन के आवेश में, 
जिसके फलस्वरूप दूर-दूर तक हिसा एवं अव्यवस्था भड़क उठी थी, राज्य की सेना 
के सुपुदं कर दिया गया और नागरिक प्रशासन लगभग ठप्प हो गया । सारे गुजरात 
में माँग की जा रही थी कि चिमनभाई पटेल का मन्त्रिसमण्डल त्यागपत्र दे और विधान 
सभा भंग की जाये । किन्तु गवरनर विश्वताथन सारी घटनाओं को चुपचाप देखते रहे 
और संवेधानिक तन्‍्त्र विगड़ जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को कोई प्रतिवेदन नहीं 
भेजा | इसका प्रत्यक्ष कारण यह प्रतीत होता है कि विधान सभा में कांग्रेस दल का 
बहुमत था और कांग्रेस हाई कमान जनता की आशिक कठिनाइयों वथा कांग्रेस राज 
की अलोकप्रियता के कारण निर्वाचन के चक्कर से बचना चाहती थी ! गवनर ने 
अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को केवल तब भेजा, जब केन्द्रीय विधि मन्त्री गोखले ने 
राज्य की राजधानी का दौरा करके यह निष्कर्ष प्रकट किया कि राज्य का प्रशासन 
संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता | राज्यमें बहुत मार-काट तथा सरकारी 
एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की बहुत क्षति होने के बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू किया 
गया । ऐसे अनेक अन्य उदाहरण हैं, पर यहाँ उनका वर्णन करना असंगत प्रतीत होगा । 


अध्याय 4 


भारत में नौकरशाही 


(3प्राश्थ्ाश'3८ए ॥ रात) 


संसार के अन्य सभी देशों के समान भारत की केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों 
की भी पाँच शाखाएँ हैं : निवाचिक मण्डल ((06 ०[०८०7४०), विधायिका (6॥6 [6६88- 
प्रा), कार्यपालिका (66 ७६९८यरा५०), न्यायपालिका (406 वृंपठंलंक्षाए), और प्रश्ञा- 
शन (६9 847गरंगर50&807) । निर्वाचक मण्डल विवानकारी निकायों के लिए अपने 
प्रतिनिधि निर्वाचित करता है और राजनायकों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए 
भांति-भाँति के प्रइनों पर अपने विचार व्यक्त करता है | विवायिका निर्वाचक मण्डल 
द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रख कर कानून वनाती है और कार्य- 
पालिका (मन्त्रिपरिषद और प्रधान मन्त्री) का चयन करती है | कार्यपालिका, विधायिका 
द्वारा बनाये गए कानूनों को क्रियान्वित करती है और उसके कार्यों में उसका मार्मदश्शन 
करती है | न्यायपालिका का कार्य शंका उत्पन्त होने पर कावूत की ठीक-ठीक व्याख्या 
करना तथा उसे भंग करने वालों को उचित दण्ड देना होता है | इस प्रकार, सरकार 
की इस चार शाखाओं का उद्देश्य स्पष्ट है। पाँचवीं घाखा अर्थात्‌ प्रशासन, जिसे लोक 
सेवा भी कहते हैं, शेप चारों शाखाओं के सभी कार्य करती है। यह कार्यपालिका के 
सीधे नियन्त्रण में होती है और इसका कार्य राज्य की दैनिक चर्या निपटाना अर्थात्‌ 
कानून लागू करना, समाज सेवाओं का निदेशन करना तथा रेल मन्त्रालय व परिवहन 
एवं संचार मंत्रालय इत्यादि बड़े-बड़े व्यावसायिक संगठनों का परिचालन करना होता 
है । प्रशासन सेवा के कत्तंव्य को सही रूप में समभने के लिए सरकार की अन्य द्ाखाबों 
की परिसीमाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा । उदाहरणतया, विधान मण्डलों 
द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उनके पास न तो उन्हें कार्यान्वित कराने का समय होता 
है और न हो उपयुक्त साधन होते हैं। उनके पास अत्यन्त पेचीदा सामाजिक एवं 
राजमीतिक जीवन के प्रत्येक अंग से सम्बन्धित तथ्यों वआँकड़ों को, उनके विस्तृत विश्ले- 
पण सहित, समभने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता जिसके बिना कभी भी कोई प्रभाव- 
शाली नीति अथवा योजना नहीं वनाई जा सकती | उनक्ले द्वारा प्रस्तुत विधेयक्रों को 
जिन समस्याओ्रों एवं कठिताइयों का सामना करना पड़ता है, उनका उन्हें कोई वि शप्ट 
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ज्ञान नहीं होता । इन सभी मामलों में उन्हें स्थायी अधिकारियों के अनुभव और जान- 
कारी पर निर्भर करना पड़ता है | सरकार की अन्य तीन शाखाओं पर भी यही 
बात लागू होती है। पाँचवीं शाखा अर्थात्‌ उन स्थायी अधिकारियों पर, जिन्हें 
प्रशासक कहा जाता है, निर्भर करने के कारण प्राय: यही कहा जाता है कि ये 
अधिकारी ही देश के वास्तविक शासक हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रशासन सेवा को 
“ब्यूरो क्रसी” (9णा८्क्प४०३०५) कहते हैं, जो दो शब्दों, व्यूरों (प्रा) एवं 
क्रेसी (७८४०७) का यौगिक रूप है । ब्यूरो का अर्थ “विभाग' बौर “क्रेसी! का अर्थ 
'सरकार' है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का सम्मिलित अर्थ “विभागीय अधिकारियों की 
सरकार' हुआ । अत: प्रशासन सेवा (व्यू रोक्रेसी) की भूमिका के अध्ययन का वास्तविक 
अर्थ प्रद्यासन सेवा वल्कि उच्चतर प्रशासन सेवा की भूमिका का अध्ययन करना होता 


है । 


प्रशासन सेवा क्या है (जाकर 45 06 (जी 8०४०७ ?) 

प्रत्येक प्रणाली की सरकार के लिए प्रशासन सेवा की उपयुक्त उपादेयता से यह 
स्वाभाविक प्रइन उठता है कि प्रशासन सेवा क्या है ? अथवा किन व्यक्तियों के समूह 
को प्रशासन सेवा कहते हैं ? प्रशासन सेवा सभी श्रेणियों के तथा सभी प्रकार के कार्यों 
में लगे व्यक्षितयों में से लिए गए व्यक्तियों का एक समूह होता है और उनमें केवल एक 
यह सवेनिष्ठ तत्त्व होता है कि उन्हें संसद द्वारा जुटाए गए धन से वेतत दिया जाता 
है । यद्यपि न्यायाधीशों, सशस्त्र सेना के सदस्यों, संसद सदस्यों, मन्त्रियों, राज्यों के 
प्रधानों तथा अनेक अन्य पदों का वेतन संसद द्वारा जुटाए गए धन में से दिया जाता है 
तदपि वे सभी प्रशासनिक सेवा के अंग नहीं होते । प्रशासन (अथवा प्रशासनिक) सेवा 
में केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना होती है, जो असैनिक एवं नागरिक कार्यों के लिए 
नियुक्त किये जाते हैं। आज की लोक कल्याण राज्य प्रणाली में सरकार को अपने 
नागरिकों के जन्म से भी पहले उनके हित की चिन्ता आरम्भ होती है। ग्रेट ब्रिटेन 
में प्रशासनिक सेवा के कार्यों के बारे में टी० ए० क्रिचले (ए'. ७. (ञ0०॥०४) ने अपनी 
पुस्तक 7॥० ८ 5९-7४८८ 704०८) में लिखा है : “खाद्य मन्त्रालय हमारी माताओं 
को अतिरिक्त राशन प्रदान करता है और व्यवसाय मण्डल उन्हें अभी तक अतिरिक्त 
कपड़े के कूपन देता रहा है। जब हम इस संसार में आते हैं तो स्वास्थ्य मन्त्रालय की 
प्रसूती सेवा हमारे सुगमतापूर्वक अवतरण की व्यवस्था करती है। महापंजीयक (२८व- 
धाका 00॥९/०) तुरन्त हमारे व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान करते हैं और हमें जत्म 
का प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं । हमारे शैशव और वाल-अवस्था में स्वास्थ्य मन्त्रालय 
एवं शिक्षा मन्त्रालय हमारी अदृश्य देवी माताओं के समात कार्य करते हैं। हमारे स्कूली 
जीवन में प्रमुख भाग शिक्षा मन्त्रालय का होता है| हमारे शिक्षकों का उचित 
प्रशिक्षण, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार, स्कूल में दिए जाने वाले 
आहार का स्तर भौर यदि हम किसी दूरस्थ ग्रामीण प्रदेश में रहते हों तो सम्भवतः 
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स्कूल ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था--ये सव शिक्षा मन्त्रालय की ही कारये- 
कुशलता पर निर्भर करते हैं । हमें श्रम मन्त्रालय और राष्ट्रीय सेवाओं के मार्गदर्शन 
द्वारा रोजगार मिलता है। राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय तत्परतापुर्तवेक हमारे बीमे के चन्दे 
की याद दिलाता है | जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें उसी चन्दे का लाभ प्राप्त 
होता है और अर्ध-सरकारी डाक्टर तक से इलाज प्राप्त होता है। ये प्रशासन सेवा द्वारा 
चलाये जाने वाले कुछ थोड़े से कार्य हैं, पर उनकी वास्तविक गिनती इनसे वीसियों 
गुना अधिक होगी ।” 
अन्य देशों में भी प्रशासन सेवा के अनेक कार्यभाग होते हैं । 


७0 

प्रशासन सेवा के कार्य भाग (#प्राण्माणा$ ०6 (पं) 8९४००) 

स्थूल रूप से प्रशासन सेवा के चार प्रमुख कार्य होते हैं । इसका सर्वप्रथम एवं सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य अपने सरकारी संस्थानों के प्रचालन के विशिष्ट ज्ञान के आधार 
पर कार्यनीति निर्धारित करने में मन्‍्त्री की सहायता करना होता है। जनता के जो 
प्रतिनिधि कानून बनाने वाले निकायों के लिए निर्वाचित होते हैं श्रौर उनमें से जो 
व्यक्ति मनन्‍त्री बनते हैं, उनके पास न तो इतना समय एवं क्षमता होती है और न ही 
उन्हें जीवन के अत्यधिक जटिल सामाजिक एवं आशिक पहलुओं का विशिष्ट ज्ञान होता 
है । इसके बिना कोई सर्वागपूर्ण नीति अथवा योजना नहीं वनाई जा सकती निर्वा- 
चन से तुरन्त पुर्व वे जनता से अनेक वादे करते हैं और लोगों को अपनी योजनाएँ 
समभाते, और चुनाव के बाद उनकी मन्शा उन वादों को पूरा करने तथा कार्यक्रमों को 
लागू करने की होती है। किन्तु इसके लिए उन्हें स्थायी अधिकारियों की जानकारी 
एवं तजुर्बे पर तिर्भर करना पड़ता है, जो सुचना एवं आवश्यक आँकड़े एकत्र करते हैं 
तथा प्रस्तावित योजना या कार्यक्रम की हर पहलू से जाँच करते हैं | ये अधिकारी मंत्री 
के माँगने पर अपनी सलाह देते हैं, अथवा जब उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि मन्त्री द्वारा अप- 
नायी गयी नीति से सरका रको कठिनाई में पड़ना होगा तो वे स्वयं भी उन्हें सलाह दे सकते 
हैं। वे मन्‍्त्री को नम्नतापूर्वक समझा सकते हैं कि उनके कार्यक्रम की कुछ मर्दे बेतुकी 
हैं और वे अव्यवहारिक सिद्ध होंगी तथा अमुक अन्य मदों में अत्यधिक खर्चा हो जायेगा | 
किन्तु नीति निर्धारण की अन्तिम ज़िम्मेदारी मन्त्री की ही होती है जिसे जनता की 
आलोचना का उत्तर देना पड़ता है और इस्तीफा तक देना पड़ सकता है । श्रत: सर- 
कारी अफसर को अपनी सलाह मानने के लिए जोर नहीं देना होता । उसका कर्त्तव्य 
एक सच्चे सलाहकार का है और यदि उसकी सलाह नहीं मानी जाती तो उसे चुपचाप 
मन्त्री का निर्णय स्वीकार कर लेना होता है । 

प्रशासन सेवा का दूसरा कार्यभाग विधायक एवं कार्यकारी अधिकारियों के निर्णयों 
को कार्यान्वित करना होता है। विघान मण्डल प्रत्येक सत्र में अनेक अधिनियम पारित 
करता है और मन्त्री प्रति वर्ष अनगिनत आदेश जारी करते हैं । किन्तु इनमें से 
कोई भी उन्हें क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं होता । यह कार्य प्रशासत अधिकारी 
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अर्थात्‌ सरकारी अफसरों द्वारा किया. जाता है |इसे वे जितनी ईमानदारी, 
तत्परता एवं कुशलतापूर्वक करते हैं, उसी से सरकार के वढ़िया वा घटियापन का स्तर 
आँका जाता-है मौर उसी में राष्ट्र की मजबूती प्रतिविम्बित होती है । 
प्रशासन सेवा का तीसरा कार्यभाग विभागीय विधि बनाना है। वर्तमान शताब्दी 
में सभी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य हैं, अर्थात्‌ उनका कत्त॑व्य केवल नियम व्यवस्था 
बनाए रखना एवं जनता से कर वसूल करना ही नहीं है अपितु वे जनता की सभी सामा- 
जिंक, आथिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। 
इसीलिए विधायिका को अपने प्रत्येक सन्न में अनेक कानून पारित करने होते हैं क्योंकि 
आवश्यक कानून द्वारा अधिकार प्राप्त किए विना सरकार की कप्ठ्मेपालिका शाखा 
व्यवहारिक रूप से लोक कल्याण का कुछ भी कार्य नहीं कर सकती । विधायिका के 
पास राज्य की अत्यधिक जटिल समस्याओं पर सभी विधेयक पूरे विवरण सहित पारित 
करने का न तो समय होता है और न ही उसकी इतनी क्षमता होती है । अत: वह केवल 
उनकी स्थूल रूपरेखा एवं प्रमुख सिद्धान्त ही पारित करती है और उसकी तफसील 
बनाने तथा स्थल रूपरेखा को विस्तृत रूप देने का कार्य विभागीय अधिकारियों के लिए 
छोड़ दिया जाता है । इसे प्रत्यायोजित विधान (6०]०४०४०१ 6884007) कहते हैं । 
प्रशासन सेवा का चौथा कार्यभाग प्रशासन के अवाध रूप में चलते रहने की व्यव- 
स्था करना होता है। विधान मण्डलों के सदस्य बदलते रहते हैं और मन्त्रियों के पदों 
का कार्यकाल भी अनिश्चित होता है (विशेषत: भारत जैसे देश में जहाँ अनेक राज- 
नीतिक दल हैं) । आज जिस दल की सरकार है, कल उससे पूर्णत: भिन्‍न राजनीतिक 
विचारों की सरकार बन सकती है जिसके कार्यक्रम भी पूर्णतः भिन्न होंगे, पर प्रशास- 
निक अधिकारियों पर इन परिवतंनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही पड़ना 
चाहिए। उन्हें किसी भेदभाव के विना प्रत्येक सरकार की सेवा करनी होती है और वही 
निष्ठा एवं विश्वस्तता बनाए रखनी होती है । ऐसे अवसर भी आते हैं, जब किसी भी 
राजनीतिक दल की सरकार नहीं होती और न तो मन्त्रिपरिषद होती है और नही 
विधायिका । ऐसे समय पर राज्याध्यक्ष सारे अधिकार अपने हाथों में लेकर प्रशासन 
का कार्य सलाहकारों की एक आन्तरिक निकाय की सहायता से करते हैं। प्रशासन सेवा 
का यह कत्तेव्य चौथे आम चुनावों के बाद अधिक उजागर हुआ, जब सात राज्यों में 
गेर-कांग्रेसी दलों ने संयुक्त मोर्चा सरकारें बनाई, पर अपने आन्तरिक रगड़ों के कारण 
सत्तारूढ़ नहीं रह सकीं तथा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा । कुछ राज्यों में तो 
ऐसा अनेक बार हुआ राष्ट्रपति शासन की उन अवधियों में उन राज्यों में प्रशास- 
निक तन्‍त्र चंलते रहे और जनता की जो सेवा किसी दल की सरकार द्वारा की जाती 
थी, वह की जाती रही । राजनीतिक अस्थिरता के इन अन्तरालों में यदि प्रशासन सेवा 
विद्यमान न हो तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उस स्थिति में जनता की क्‍या 
दशा होती । 


भारत में नौकरशाही 359 


प्रशासन अधिकारी और मन्त्री के परस्पर सम्बन्ध (१०क्राणा5 06फ़छा (० 

(जा 880'फश्या 8॥0 (6 शागंंशंण) 

उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो गया होगा कि देश के राजकाज में प्रशासनिक 
सेवा महत्त्वपूर्ण योगदान करती है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसे पद के अनुसार 
गौरव भी प्रदान किया जाये | प्रशासन अधिकारियों द्वारा चलायी जाने वाली सरकार 
में अनेक अवशुण भी होते हैं। प्रशासत अधिकारी सेवक के रूप में बहुत अच्छा होगा, 
पर स्वामी के रूप में वह अत्यधिक बुरा होता है। संसदीय प्रणाली की सरकार जनता 
के अत्यधिक हित में तभी कार्य करती है जब वह दोनों तत्त्वों, लोकतन्त्रीय एवं नौकर- 
शाही, प्रशासनिक एवं राजनीतिक तथा विशेषज्ञ एवं नवोदित, के सामंजस्य से कार्य 
करे। लोकततन्त्रीय, राजनीतिक एवं नवोदित तत्त्व मन्त्री में होता है, जवकि प्रशासनिक 
नौकरशाही एवं विशेषज्ञ तत्त्व प्रशासन अधिकारी में होता है । इन दोनों के गुणों एवं 
योग्यता के स्तर में बहुत अन्तर होता है। मन्त्री का दृष्टिकोण विशाल होता है तथा 
मस्तिष्क में नये विचार ग्रहण करने की शक्ति होती है | यह जिन व्यक्तियों का प्रति- 
निधि है और सदैव जिनके सम्पक में रहता है, उनकी समस्याओं को समभता है तथा 
उनकी क़॒द्र करता है। उसे अपने दल द्वारा निर्वाचन के समय जनता से किये गए वादे 
याद होते हैं और वह यह भी जनता है कि यदि वे वादे पूरे न किये गए तो अगले 
चुनाव में उसके दल के हाथों से सत्ता छित सकती है । अत: उसका हित इसी में होता 
है कि ऐसी नीतियाँ निर्धारित की जायें जिनसे वे वादे पूरे हो सकने को आशा हो। 
दूसरी ओर, सरकारी अधिकारी अधिकतर समय सचिवालय में अपने कार्यालय में काम 
करताहै । जो समस्याएँ उनके सम्मुख प्रस्तुत होती हैं, दिन प्रतिदिन उन्हें निपटाता है। 
अपने विभाग के कार्यों का तजुर्वा ग्रहण करता है और इन सबके माध्यम से उसमें 
अपने विभाग के कार्य-संचालन में ग्रधिकाधिक सुधार करने की जाँच विकसित हो जाती 
है | किन्तु उसने जनता से कोई वादे नहीं किए होते अत; उसे कोई कार्यक्रम बनाने 
तथा उसे प्रवरतित करने की कोई जल्दी नहीं होती । मन्त्री, जिसे कार्यक्रम बनाने व 
फक्रियान्वित करने होते हैं, उसे विस्तृत सूचता, अन्य सामग्री एवं ऑँकड़ों के लिए प्रशास- 
निक अधिकारी पर निर्भर करना पड़ता है । मन्त्री को आवश्यक सूचना-सामग्री जुटाते 
समय प्रशासनिक अधिकारी उसे अपनी निजी सलाह भी दे सकता है और उसे सम्भा- 
वित परिणामों से आगाह कर सकता है अर्थात्‌ मन्त्री जो नीति प्रवरतित करना चाहता 
है, उसके भले-बुरे परिणामों की पूर्व सूचना दे सकता है। मन्त्री द्वारा उसकी सलाह मानी 
जाती है अथवा नहीं, इसकी उसे चिन्ता नहीं करनी होती । यदि प्रशासनिक अधिकारी 
ऐसा आग्रह करे कि मन्‍्त्री द्वारा उसकी नीति अवश्य ही मानी जाए तो यह उसके 
प्राधिकार का अतिकमण होगा । 

भनत्री द्वारा नीति निर्घारित कर दिए जाने के वाद उसका क्रियान्वयन प्रशासनिक 
अधिकारी के हाथों में छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार मन्त्री द्वारा नीति निर्वारित 
किए जाने में प्रशासनिक अधिकारी को अपने दृष्टिकोण की स्वीकृति का आग्रह नहीं 
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करना होता, उसी प्रकार मन्त्री को उस नीति के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। मनन्‍्त्री अपनी नीति के ठीक-ठीक प्रवर्तत का विश्वास प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक निगरानी रख सकता है, पर यह निरन्तर छिद्रान्वेपण के रूप में नहीं होना 
चाहिए | यदि कोई मन्‍्त्री ऐसा करे तो वह उसके प्राधिकार का अतिक्रमण होगा। 
मन्त्री एवं सरकारी अधिकारी दोनों ही जनता की सेवा करना चाहते हैं पर वे वह 
सेवा तभी उचित रूप से कर पायेंगे, जव वे अपने-अपने कार्य की प्रकृति को भली भाँति 
समझेंगे । प्रशासन की कुशलता एवं प्रशासन की उत्तमता इसी पर निर्भर करती है। 

आगे के अनुच्छेदों में भारत में प्रशासनिक सेवा के कार्यो एवं विशेषताओं की इसी 
सिद्धान्त के परिप्रेध्य में विवेचना की जायेगी । 


भारत में स्वतन्त्रता से पुर्व प्रशासन सेवा 
(एांग्री 50शंट8 गा प्रत9 0९०7९ प्रातशु्‌शातशा०९) 


भारत में इस समय प्रशासनिक सेवा का जो रूप है वह थोड़े-बहुत परिवर्तेन सहित 
उसी प्रशासनिक यंत्र एवं संयंत्र का रूपान्तर मात्र है, जो हमारे ब्रिटिश शासकों ने एक 
बहुत ही भिन्‍न उद्देश्य के लिए एक भिन्‍त समय पर रचा था। अतः स्वतन्त्रता के बाद 
के युग में उसकी भूमिका एवं कार्यों को समभने के लिए उसकी ब्रिटिशकालीन प्रकृति 
एवं प्रकार को समभना आवश्यक होगा । विदेशी स्वासियों को भारतीय राष्ट्र के व्यापक 
कायापलट अथवा भारतीय जनता के कल्याण एवं उत्थान की कोई चिन्ता नहीं थी । उन्हें 
भारत में सामाजिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्रान्ति लाने में जो थोड़ी बहुत रुचि थी 
वह भारतीय जनता की उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण समाप्त हो गई जिसका 
स्पष्ट प्रदर्शन 857 के विद्रोह में हुआ । उसके बाद अंग्रेज सरकार ते भारतीय जनता 
की आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के अनुसार प्रगति की चिन्ता करना छोड़ कर अपना 
वास्ता केवल नियम-व्यवस्था बनाए रखने तथा करों की वसूली से रखना शुरू कर 
दिया । जो थोड़ी-बहुत नवीनता लाई गई, वह औपनिवेशिक साम्राज्य की आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करने तथा उसकी जडें यज़बूत करने के लिए थी। 

प्रशासन सेवा भी उसी लक्ष्य क्री पूर्ति के दृष्टिकोण से संगठित की गई थी। सचि- 
वालय एवं जिला प्रशासत्तों म॑ सभी उच्चतर पदों पर अंग्रेज नियुक्त किये गए ताकि 
अक्षुण्ण राजभक्ति एवं कत्तंव्यनिष्ठा बनी रहे और शिक्षित भारतीयों को यथासम्भव 
उच्च सरकारी पदों से दूर रखा गया । 833 के 'राज्यादेश द्वारा सभी वर्ग के भारतीयों 
को “वंश, जाति अथवा धर्म के किसी भी भेद के बिना” सरकारी पदों के लिए उपयुक्त 
घोषित किए जाने तथा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में भारतीयों 
को प्रवेश पाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी बहुत ही कम व्यक्ति उसमें लिए 
गए । जो व्यक्ति लिए भी गए, वे अपने प्रशिक्षण एवं स्वभाव के कारण ब्रिटिश शासन, 
ब्रिटिश संस्कृति और ब्विधिश विचारबारा के महान समर्थक बन गए । उन्हें ध्य्रजा 
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के प्रति किसी प्रकार के उत्तरदायित्व अ्रथवा जिम्मेदारी का कोई खयाल तक नहीं था । 
प्रशासन सेवा के निम्त वर्ग को अपनी नौकरियों में केवल अपनी रोटी-रोज़ी की फ़िक्र 
थी और वे अपने अफसरों को खुश रखने में ही अपनी भलाई समभते थे । इस प्रकार 
सारे प्रशासनिक तन्त्र का केवल एक ही लक्ष्य था--जनता पर कठोरतापूर्वक शासन 
चला कर ब्रिटिश द्वीपसमूह को अधिकाधिक समृद्ध बनाना | इसी कारण लायड जाजं 

ने भारतीय प्रशासन सेवा को ब्रिटिश साम्राज्य की लौह-ढाँचा बताया | उसके विपरीत 
सी० वाई० चिन्तामणि ने कहा कि 'इण्डियन सिविल स्विस” त भारतीय है, न नाग- 

रिक और न ही इसमें सेवा का तत्त्व है। इसकी भर्ती एवं प्रशिक्षण में जो कार्यविधि , 
अपनाई जाती थी, उसका प्रमुख लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारियों में हकूमत चलाने की 

भावना भरना तथा उन्हें “देशी” जनता से बिल्कुल भिन्‍न वर्ग का वना देना होता था | 

अंग्रेज़ों में यह भावना भर्ती के समय नैसगिक रूप से विद्यमान होती थी और भार- 

तीयों में इसे प्रशिक्षण द्वारा कूट-कूट कर भर दिया जाता था। 


नए शासक और उनके नए लक्ष्य (४७ए७ रेष्याश३ 870 77॥0ा' गप९एफ (0045) 
अंग्रेजों ने अपने जिस स्वार्थ के लिए प्रशासनिक सेवा का गठन किया था, वह 
उसने खूब पूरा किया पर उससे भारतीय जनता के हृदय में एक घृणा की भावना 
व्याप्त हो गई । उन्‍नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करने 
की माँग की जाने लगी और जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कांग्रेस के नेतृत्व 
में, केवल प्रशासनिक सेवा की ही नहीं” अपितु विदेशी शासन की ही समाप्ति की, 
माँग की जाने लगी | यह चरम लक्ष्य 947 के अगस्त में पूरा हुआ और देश की राज- 
सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी गई। किन्तु वह भारत के स्वातन्त्य-संघर्प का अन्त 
नहीं बल्कि अन्तिम कार्यों का आरम्भ था-क्योंकि अभी जनता का आश्थिक एवं 
सामाजिक उत्थान करना शेप था । भारत के नए शासकों ने अपनी दृष्टि इस लक्ष्य पर 
केन्द्रित की और उसे आंशिक रूप से संविधान के प्राकक्रथन एवं राज्य नीति के मार्ग 
निर्देशक सिद्धान्तों ()7९०ए० ?77०ं965 ण 826 ?०70०५) के अध्याय में अंकित 
कर दिया । यह लक्ष्य समाजवाद के माध्यम से प्राप्त किया जाना था, पर समाजवाद 
की परिभाषा करना सरल नहीं था क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों एवं राजनीतिज्नों ने 
समय-समय पर इसके भिन्‍न अर्थ लगाए हैं। स्थूल रूप से इसकी परिभाषा इस प्रकार 
बताई जा सकती है--ऐसी प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधन भूमि, पूँजी, कच्चे माल 
इत्यादि पर सरकार का स्वामित्व व नियन्त्रण होता है और उनका लोक-कल्याण के 
लिए उपयोग किया जाता है । सामाजिक कान्ति लाने के तरीकों के सम्बन्ध में भी 
मतभेद था । कुछ व्यक्ति इसे संसदीय साधनों के माध्यम से लाने के हक में थे, पर 
ऐसे भी अनेक व्यक्ति थे जो इसे वर्ग--संघर्प एवं सशस्त्र क्रान्ति द्वारा लाने के इच्छुक 
थे। भारत की अन्य देशों से भिन्‍न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक, आर्थिक 


बे 


परिस्थितियों के कारण भारत के शासकों ने समाजवाद एवं उसे स्थापित करने की 
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अपनी अलग परिपाटी चलाई । उन्होंने इसका नाम “समाजवादी समाज” (50ल॑थांड 
एथ्धाथाा ० 50०८५) रखना अधिक उचित समभा और उसे एक लक्ष्य के रूप में 
संविधान के अनुसार संचलित संसद के माध्यम से प्राप्त करने का निश्चय किया । 


भारतीय संविधान में प्रशासन सेवाएँ (जा इलस्‍संट्० कर 06 00750एाॉ० 
०0 7709) 

संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया.कि सामाजिक-आ्थिक उन्नति के नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक तन्‍त्र 
में आमूल परिवर्तन करने होंगे। किन्तु यह कार्य अत्यन्त बड़ा प्रतीत हुआ और 
निश्चय किया गया कि उस समय शासन तन्‍्त्र को छेड़ना उपयुक्त नहीं होगा तथापि 
“केन्द्र एवं राज्यों की सरकारी सेवाएं” शीर्षक के अधीन संविधान के भाग चौदह में 
प्रशासनिक सेवाओं के पुनर्गठन का प्रावधान कर दिया गया । घारा 309 में निर्दिष्ट 
किया गया कि केन्द्र एवं राज्यों के कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त 
व्यवितियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों को उपयुक्त विधान मण्डलीय अधिनियमों द्वारा 
नियमित किया जाये । घारा 3]0 में निर्दिष्ट किया गया कि जो प्रशासनिक कर्मचारी 
केन्द्र सरकार के किसी पद पर नियुक्त होंगे अथवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य 
होंगे, वे राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक ही अपने पद पर रह सकेंगे । जो व्यक्ति 
किसी राज्य के अधीन पदों पर नियुक्त होंगे और किसी राज्य की सेवा के सदस्य 
होंगे, वे अपने पद पर गवनंर की इच्छा रहने तक बने रह सकेंगे। घारा 3! के 
अनुसार प्रशासनिक कर्मचारी को जिस प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था, उससे 
अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत अथवा अपदस्थ नहीं किया जायेगा । इसके 
अतिरिक्त किसी भी प्रशासन कर्मचारी को ऐसी जाँच किये बिना, जिसमें उसे अपना 
पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाये, पदच्युत अथवा पदावनत नहीं किया 
जायेगा। ये प्रावधान सेवाकाल सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से किये गए । संविधान 
में केन्द्र एवं राज्यों के लिए प्रशासनिक कर्मचारी भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग 
स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई और संसद को राज्य सेवाएँ स्थापित करने 
तथा राज्यों के विधान मण्डलों को राज्य सेवाएँ स्थापित करने के भी अधिकार दिये 
गए । संविधान लागू होने से पूर्व भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किये गए 


इण्डियत सिविल सर्विस के सभी अधिकारियों को मान्यता एवं सेवा का अनुरक्षण प्रदान 
किया गया। 


प्रशासनिक तन्‍्त्र के पुनर्गठन पर वल (स्राफ्ाबंड 0घ 6 ए०णहु॒ब्ांडक्षीणप 
0 80फरंग्रंआाधाए८ ४४८९०॥ंगर०ए) 
नया संविधान लागू होने के शीघ्र बाद केन्द्रीय सरकार ने भारतीय क्रान्ति का दूसरा 
चरण अर्थात सामाजिक-आर्थिक न्याय लाने के उपाय करने आरम्भ किये। 28 फरवरी, 
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950 को वित्त मन्त्री जॉन मथाई (7007 |४७/॥७) ने घोषित किया कि सरकार ने 
छः प्रमुख कार्यों के लिए योजना आयोग स्थापित करने का निश्चय किया। ये कार्य 
इस प्रकार थे : () देश के तकनीकी जानकर व्यक्तियों सहित, मानवीय साधनों, 
सामग्रियों एवं पूंजी का उचित अनुमान लगाना तथा जो साधन राष्ट्र की आवश्यक- 
ताओं से कम प्रतीत हों, उनके प्रवर्धन की सम्भावनाओं की खोज करना ; (2) इन 
साधनों के अत्यधिक प्रभावशाली उपयोग की योजना बनाना ; (3) इस योजना को 
क्रियान्बित करने के लिए प्राथमिकताएँ स्थिर करता और उसके चरण निश्चित करना 
तथा तदानुसार साधन आवष्टित करना; (4) आथिक विकास में बाघा डालने वाले 
तत्वों को उजागर करना तथा योजना के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक 
परिस्थितियाँ निर्धारित करना; (5) योजना के प्रत्येक चरण को लागू करने के लिए 
आवश्यक तन्त्र का प्रकार निश्चित करना; (6) समय-समय पर तब तक की प्रगति 
का मूल्यांकन करना तथा आवश्यक समंजन (0]7५४८7८०७) की सिफ़ारिश करना । 
योजना का केन्द्रीय अभिलक्ष्य जीवन का स्तर ऊँचा करना तथा जनता के लिए अधिक 
समृद्ध एवं अधिक विविधतापूर्ण जीवन-यापन करने की व्यवस्था करना बताया गया। 

आयोग ने यह भी संकेत किया कि योजता में निरदिष्ठ कार्यों की पूर्ति के लिए 
प्रशासनिक तंत्र की कार्यविधि और संगठन में अनेक परिवतंव करने होंगे तथा निम्न- 
लिखित कार्यों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी : (क) 
ग्राथिक नीति एवं प्रशासन के क्षेत्रों में कार्य; (व) सरकारी औद्योगिक संस्थानों का 
प्रबन्ध; (ग) जिला विकास कार्यक्रमों, भूमि सुधार और खाद्य सामग्री जुटाने व सम्भ- 
रण इत्यादि सम्बन्धी कायें । योजना को सफलतापूर्वक परिचालित करने के लिए आयोग 
से लोक प्रशासन में से सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर 
बल दिया और उसके लिए निम्पलिखित सिफारिश कीं : () अ्रष्टाचार सम्बन्धी 
वतेमाव कानूनों की ऐसे मामलों पर भी लागू किया जाये जिसमें किसी सरकारी कर्म- 
चारी के निकट सम्बन्धी शीघ्रतापूवंक धनी हो गए हों, (2) सरकारी कर्मचारियों के 
लिए प्रतिवर्ष उनके या उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त की गई चल व अचल 
सम्पत्ति का विवरण देना अनिवाय कर दिया जाये, (3) संदिग्ध ईमानदारी वाले अधि- 
कारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त न किया जाये, जहाँ इनके मनमाने कार्य करने की 
गूंजाइश हो, तथा (4) केन्द्रीय सरकार के पुलिस संस्थान को केवल केच्द्र में किये जाने 
वाले अपराधों की ही नहीं अपितु राज्यों में किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण अपराधों की 
भी जाँच के लिए लेस किया जाये । 

योजना आयोग ने इस वात पर भी ज़ोर दिया कि (]) उच्च शिक्षा योजनाओं एवं 
विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को प्रशासनिक सेवा में लिया जाये, (2) कनिष्ठ 
(0०7०) अधिकारियों के कुछ भाग को उनके सेवा काल के आरम्भ में ही चुनकर 
उन्हें आर्थिक क्षेत्र में विस्तृत प्रश्चिक्षण दिया जाना चाहिए, (3) वरिष्ठ (5८7४०) पदों 
के लिए अच्य क्षेत्रों अर्थात्‌ विश्वविद्यालयों, बैंकों, वित्त एवं उद्योग इत्यादि के विशेष 
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जानकार एवं अनुभवी व्यक्तियों की यथावश्यक सेवाएँ प्राप्त की जानी चाहिए । 
पाँचों पंचवर्षीय यौजनाग्रों में आायोग ने इसी वात पर वल दिया कि प्रद्मासन तंत्र 
के सुधार की गति में वृद्धि किये बिना योजनाओं के अभिलक्ष्यों की पूर्ति नहीं होगी । 
पॉल ऐपलबाई (९४० 97०७५), गोपालस्वामी भायंगार, ए० डी० गोरवाला 
(४0. 700. 60988), और टी० टी० क्ृष्णमाचारी ने अपने प्रतिवेदनों में पुनर्गठन की 
रूपरेखाएँ बताई, पर उनमें से किसी पर भी आचरण नहीं किया गया । जनवरी 966 
में सरकार ने प्रशासत सुधार आयोग (8 वाआरंएरंगा॥।५४९ २९७०7॥5 (:07775807) 
स्थापित किया । इसके विचारार्थ विषयों में केन्द्रीय सरकार के तंत्र और उसकी कार्य 
विधियाँ, योजना तंत्र के सभी स्तर, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, वित्त, अर्थ एवं कामिक प्रशा- 
सन और जनता की शिकायतें दूर करना इत्यादि विषय थे । आयोग ने इन विपयों पर 
वीस प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । सरकार ने इन प्रतिवेदनों के अध्ययन एवं जाँच के लिए 
गृह मन्त्रालय में “कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग” (06एथ्ाणाला ० ?0० 
80778] १०० 3 077757996 7२९07775$) के नाम से एक अलग विभाग खोल दिया । 
इनमें से सात पर तो बहुत दिनों तक बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सका । शेष 
3 पर थोड़ी-बहुत कारंवाई आरम्भ की गई, पर मुख्य सिफारिशों पर जाँच पूरी नहीं 
हो पाई। राज्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में जो सिफारिश की गईं, उनमें से अधिकतर 
के बारे में सरकार ने केवल यही कहा कि उन्हें क्रियान्यवन के लिए सम्बन्धित राज्यों 
को भेज दिया गया है। यद्यपि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, केन्द्र ने उन 
सरकारों से प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने व उन्हें लागू 
करने का आग्रह करता उचित नहीं समझा । पर केन्द्र सरकार ने प्रशासन सुधार 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रशासन को मज़बूत बनाने के प्रश्व पर गम्भीर 
विचार करने के लिए सचिवों की एक समिति नियुक्त की । कालान्तर में तत्कालीन 
योजना-मन्त्री मोहन घारिया ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि जब सरकारी अफ़सरों 
द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का निर्णय करने के लिए भी सरकारी अफ़सर ही बे हों 
तो उनसे किसी फल की आशा करना वेकार है, अतः उन्होंने मन्त्रियों की एक समिति 
गठित करने का सुझाव दिया। प्रधान मन्‍्त्री ने यह समिति जनवरी 973 में निश्ुक्त 
की और उसे छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया । 
ऐसा बताया गया कि सरकार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने से पूर्व प्रशा- 
सनिक तंत्र में आवश्यक फेरवदल करना चाहती है। योजना आरम्भ की जा चुकी 
है, पर प्रशासन में कोई विशेष सुधार अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुए । 


आथिक संकट का दोष अधिकारी वर्ग पर (छफारबाठ३०७ छाक्यागरत #0 00" 
70770 (४7१59) रा 
भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने भारत में समानता पर आधारित समाज 
स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किये । उन्होंने वे किंग, कोयला 
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खानों, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ एवं उर्वरकों इत्यादि 
सम्बन्धी अवेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने तकनीकी, औद्योगिक और 
क्रषि सस्वन्धी विकास के लिए विदेश्ञों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों से अनेक सन्धियाँ 
व समभौते किये | उन्होंने सामाजिक-आथिक उन्नति में रुकावट दूर करने के लिए 
संविधान में भी यथावश्यक सुधार किये । उपभोक्‍ता वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था 
को मज़बूत बनाने के लिए उन्होंने कन्ट्रोल एवं “कोटा' पद्धतियों का सहारा लिया। अमीर 
और गरीब का अन्तर मिटाने के लिए राज्य सरकारों को भूमि की अधिकतम सीमा 
निश्चित करने सम्बन्धी कानून बनाने का निर्देश दिया गया । जनता की गरीबी और 
कठिनाइयाँ दूर करने के और भी अनेक उपाय किये गए। 

किन्तु इन सब प्रयत्नों के परिणाम अत्यन्त खेदजनक, पीड़ादायक एवं अत्यधिक 
निराशाजनक हुए। अजित रॉय ने भपनी पुस्तक #€छाठगा#ं28 क्ावें 2०7८४ थी 
04प० ०००. में लिखा है कि 966-67 और 969-70 के वर्षों में बड़े-बड़े 
व्यापार संस्थानों के पूंजी-पावने में 30 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप धन के वितरण की बजाय उसका केन्द्रीकरण हो गया; भूमि सुधार कानूनों से 
किसानों को कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ; और 96-70 के दशक में औद्योगिक 
कामगारों के वेतन में, जहाँ 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कीमतों में 78 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई | इसके परिणामस्वरूप वस्तुत: वेतन कम हो गए । ]8 जुलाई, 974 को वाई० 
बी० चह्नाण ने स्वीकार किया कि राषण्ट्रीयकृत बैंकों ने बहुत कम उन्नति की है । अन्य 
राष्ट्रीयक्रत संस्थानों का भी लाभ अभी सामान्य जनता तक नहीं पहुँच पाया है। स्वयं 
सरकार ने यह स्वीकार किया है कि चवालीस प्रतिशत जनता अभी तक गरीबी की 
सीमा रेखा से नीचे अर्थात्‌ भूखों मरने के विल्कुल निकट जीवन-यापन कर रही है। 
नई तरह के अमीरों अर्थात्‌ चो रबाजारियों, कर चोरों, मुनाफ़ाखोरों, तस्कर व्यापारियों 
और विदेशी मुद्रा तस्करों का एक नया वर्ग उदित हुआ है जो सामाजिक, आथिक 
और सांस्कृतिक जीवन के नए आयाम स्थापित कर रहा है । शासक वर्ग कुछ भी कहे, 
पर यह सत्य है कि सामाजिक-आशथिक क्रान्ति का कहीं पता नहीं है और देश की अर्थ- 
व्यवस्था काबू से बाहर हो गई है । ४ 

अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ने के लिए शासक वर्ग ने शतरंज के मोहरों' की 
तलाश की, जिनमें से एक वर्ग सरकारी अफ़सरों काथा। 6 नवम्बर, 959 को 
कांग्रेस संसदीय दल की वठक में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कहा 
कि प्रशासनिक तंत्र देश की प्रगति के “मार्ग का रोड़ा' (#ए्रग78 9०८0 है। 
चन्द्रशेख र, मोहन धारिया एवं कुछ अन्य नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
को प्रस्तुत किये गए अपने “मूलभूत आ्थिक विपयों” (58.८ ७००॥०7० 455765) 
सम्बन्धी नोट में शिकायत की कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अपने कठोर नेतृत्व 
एवं उच्चवर्गीय भेदभाव के कारण सामाजिक एवं आ्थिक परिवर्तन लाने की 
आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाई है तथा एक ऐसी प्रशासनिक श्रेणी तेयार करने 
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की अत्यन्त आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय अभिलक्ष्यों के लिए कृतसंकल्प हों और 
सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो । अप्रैल 974 में कांग्रेसी संसदीय 
दल के कुछ सदस्यों ने “वर्तमान” आशिक संकट के लिए “सरकारी अफ़सरा 
को उत्त रदायी ठहराया और कहा कि प्रगतिशील नीतियाँ लागू करने के लिए “आमूल 
चूल” परिवतेन करना होगा । दल के दो सदस्यों घरनीवर दास एवं वी० पी० साठ 
का यह कहना था कि झ्राई० सी० एस० ([08) और भाई० ए० एस० (25) अफ- 
सरों पर अत्याधिक निर्भर करने से देश की प्रगति अवरुद्ध हो गई है । कुछ समय वाद 
ये व्यक्ति और प्रधान मन्त्री यह माँग करने लगे कि सरकारी अफ़सरों को शासक वर्ग 
की नीतियों एवं विचारघारा के प्रति कृतसंकल्प (००ग्रगर060) होना चाहिए और 
इस प्रकार कृतसंकल्प हुए बिना सरकार की नीतियाँ एवं आदर्श लागू नहीं किये जा 
सकते । श्रीमती गांधी का कहना था कि वे ऐसे अधिकारी पसन्द करती हैं, जो भली 
भाँति सोच कर हमारी उन्नति के लिए आवश्यक नीतियों को उचित रूप से लागू 
कर सकें । उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करने से, जहाँ सर- 
कारी झ्रफसरों को यह चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होती कि देश में कौन-सा 
दल सत्तारूढ़ है, देश लकीर का फकीर हो कर रह जायेगा । 
अपनी पुस्तक किट 7८० द्षावं 9%7॥४ ८०४ में एक भूतपूर्व रक्षा सचिव पी ० वी० 
आर० राव (?. ५. 7२. 7१४०) ने प्रधान मन्‍्त्री एवं अनेक अन्य नेताओं द्वारा प्रस्तुत 
किये गए इस सिद्धान्त का जोरदार खण्डन किया कि प्रशासन केवल तभी सुधर सकता 
है, जब सरकारी सेवाओं में केवल वही व्यक्ति विद्यमान हों जो सरकार की नीतियों के 
प्रति क्ृतसंकल्प हों । उन्होंने कहा यह कार्यपालिका के कर्मचारी वर्ग के सबसे महत्त्व- 
पूण कत्तेव्य--अपने सीमित क्षेत्र में रह कर राजनीतिक वर्ग पर अंकुश का काम 
करना--के प्रतिकूल होगा । उन्होंने कहा कि यह कत्तंव्य, प्रशासक के सामान्यतः जाने- 
माने कत्तेव्य--प्रशासन की निरच्तरता बनाये रखना और सिद्धहस्तता की व्यवस्था 
करना--से अधिक महत्त्वपूर्ण है। राव का कहना था कि अब ऐसा समय आ गया है 
कि सामाजिक एवं आथिक असमानताएँ दूर करने के लिए सरकार प्रत्येक व्यक्ति के 
कार्यों में अधिकाधिक हस्तक्षेप करने लगी है। ऐसे समय में यदि सरकारी अधिका- 
रियों को सरकार के नीतियों की प्रति कृतसंकल्प होना पड़ा तो प्रत्येक नागरिक के 
हितों की रक्षा का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व समाप्त हो जायेगा । अनेक भूतपूर्व मन्त्रियों, 
विपक्षी नेताओं, भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों, पत्रकारों और प्रतिष्ठित जनों ने 
भी प्रधान मन्त्री के 'कृतसंकल्प सरकारी अफ़सरों? (०0त्रात्रा।०6 एछफल्थाटा82ए) की 
वार्ता की आलोचना की । यह आपत्ति की गई कि यदि प्रशासन सेवा कांग्रेस की ही 
विचारधारा के प्रति कृतसंकल्प होती, केन्द्र में तथा अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की 
ही सरकारें थीं, ,तो उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी द्वारा सरकार बनाने के समय और द्वबिड़ 
न्नेत्र कषगम (0//९) द्वारा तमिलनाडु में, अकाली दल द्वारा पंजाब में तथा केरल 
एवं पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चो द्वारा सरकार बनाने के परिणामस्वरूप अधिक- 
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तर समय गड़बड़ ही मची रहती | ये दल इन राज्यों में एक दिन भी काम न कर 
पाते । यदि कृतसंकल्पता का सिद्धान्त लागू किया तो कुछ लोगों के मतानुसार 
“कार्यकुशलता के स्थान पर सरपरस्ती का ही प्रधानत्व रहता” (60 6ए4०९ ७मील॑- 
थार शाप 9०70748०) | यद्यपि प्रशासनिक संयन्त्र में सुधार करना व उसे उन्नत 
बनाना आवश्यक था, पर विचारधारा सम्बन्धी वन्‍्चन को किसी विकास कार्यक्रम का 
अंग नहीं माना जा सकता था। प्रशासनिक सेवा के लिए केवल एक ही संकल्प की 
धारणा की जा सकती थी और वह था लोकहित की भावना तथा संविधान की प्रस्ता- 
बना में दिये गये उसके मूलभूत वायदों में आधारभूत विश्वास । 

यह भी कहा गया कि यदि प्रशासन सेवा के कारण काम में रुकावट पड़ती है तो 
बह मन्त्रियों द्वारा निरंतर छेड़छाड़ (97977 0०८7९) करने के कारण, अस्पप्ट नीति के 
कारण, सरकारी अधिकारियों एवं जनता में उचित संपके न होने के कारण, पुरानी, 
घिसी-पिटी कार्यविधियों के कारण होता था, और कुछ इसलिए होता था कि प्रजश्ञा- 
सनिक अधिकारी ब्रिटिश शासन काल की परम्पराओं से ओतप्रोत थे और उनकी 
शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल प्रशासनिक अधिकारी की आवध्यकताओं से बहुत कम 
पड़ते थे । आगे कहा गया कि दलीय विचारधारा के प्रति वचनवद्ध होने की माँग 
करने से न केवल मन्त्रियों एवं सरकारी अफ़म्तरों के वीच का सम्बन्ध समाप्त हो 
जायेगा, प्रत्युत वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल होगा तथा अव्यवहारिक 
भी सिद्ध होगा। इस ओर ध्यान दिलाया गया कि कित्ती दल की विचारधारा के 
प्रति वचनबद्ध या कृतसंकल्प न होने से सरकार द्वारा अपनी नीतियों का अनुसरण 
करने में कोई बाधा नहीं पड़ती । उदाहरणतया, हो सकता है कि कुछ सरकारी अफ- 
सरों को बैंक राष्ट्रीयकरण की नीति उचित न प्रतीत हुई हो, पर सरकार द्वारा पक्का 
निर्णय कर लेने के बाद उसके क्रियान्वयन में कोई अन्तर नहीं पड़ा। वास्तव में, शासक 
दल के नेता जब अपनी नीतियों में असफल होते हैं तो दूसरों के सिर दीप मढ़ने के 
प्रयत्व करते हैं और कह देते हैं कि सरकारी अधिकारियों के कृतसंकल्प न होने के 
कारण उनकी परियोजनाएँ सफल नहीं हो पातीं । 

शासक दल के नेताओं के अतिरिक्त, समय-समय पर विपक्षी दलों के नेताओं, पत्र- 
कारों, प्रतिष्ठित प्रजाजनों और आम जनता द्वारा भी यही कहा जाता है कि शासक 
दल्ल की दोषपूर्ण मीतियाँ और राजनीतिज्ञों के भ्रष्ठाचार और बेईमानी से तो भारत 
की सामाजिक-आशथिक उन्नति में रुकावट पड़ती ही है, पर सरकारी अधिकारी भी 
उसके लिए कम उत्तरदायी नहीं हैं । 


आथिक मन्दी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने 
के कारण (शाए ऐप€्शालनबइटए ॥85५ छल्ला ाब्माल्त .एि. ४०णा०यां० 
5]088577655) 


भारत में आथिक मन्दी के लिए किसी हद तक प्रशासनिक सेवा को भी उत्तरदायी 
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ठहराया गया । इसके कुछ कारण इस प्रकार थे-- 

() प्रशासत और उसके काम करने के पुराने एवं घिसे-पिठे तरीके, 

(2) भारतीय सार्वजनिक सेवाओं अर्थात्‌ आई० सी० एफ० और आई० ए० एस० 
की उच्चवर्गीय प्रकृति 

(3) सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का अत्यधिक प्रचार, 

(4) सरकारी विभागों के नित्य के कामों में मन्त्रियों का हस्तक्षेप और उसके 
परिणामस्वरूप सरकारी कमचारियों में व्याप्त दब्यूपन अर्थात्‌ मनोवल का हास, 

तथा 

(5) सरकारी कामकाज में सामान्यता एवं विशिष्टता का प्रतिरोध और सरकारी 
अफ़सरों में व्याप्त असंतुष्टि । 

उपयु कत कारणों की अलग-अलग विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। 


प्रशासन और उनके काम करने के पुराने एवं घिसे-पिटे तरीके (0950[0० 

509गरांग्रांडाबाए8 56-79 भाव 7700९00768) 

भारत में शासन-तन्त्र सामान्य प्रशासक के प्राने तरीकों पर आधारित है। सचि- 
वालय, नीति आयोजन स्तर एवं जिलों के सभी उच्चतम पदों पर आई० सी० एस० 
एवं आई० ए० एस० अधिकारी आहरूढ़ हैं। अपने प्रशिक्षण और स्वभाव के कारण ये 
अधिकारी समाजवाद लाने के योग्य नहीं थे । अनेक व्यापारी संस्थानों आर्थात्‌ बैंकों, 
बीमा कम्पनियों, इस्पात कारखानों, रासायनिक खाद कारखानों, रसायन एवं वस्त्र 
उद्योगों इत्यादि का राष्ट्रीकरण कर दिया गया तथा अनेक आई० सी० एस० व आई० 
ए० एस० अधिकारियों को उनके चैयरमैन, व्यवस्था निदेशक और निदेशक बनाकर 

* डेपुठेशन (66ए9प्रा7०7) पर भेजा गया ।'इन व्यक्तियों को न तो आवश्यक व्यापा- 

रिक ज्ञान था और न ही वे व्यापार संस्थान के परिचालन का आवश्यक ज्ञान रखते 
थे। उनमें ऐसे संस्थानों का प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थापत योग्यता की 
भी कमी थी । इन अधिकारियों में कल्पना, शक्ति नहीं थी और वे इन संस्थानों का 
परिचालन सरकारी विभागों के समान चलाने का प्रयत्न करते थे | इसका थह परिणाम 
हुआ कि अनेक राष्ट्रीयक्ृत संस्थानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बे राष्ट्र के 
लिए लाभ कर की बजाय हानिकर साबित हुए। इस प्रकार, राष्ट्रीकरण का सारा 
उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया । 

सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु उनके काम करने के 
तरीके और कार्यविधि भी टेढ़े-मेढ़े, अविचारपृर्ण, असामयिक और पेज्ीदा होते थे । 
इन कार्य विधियों में निर्णय लेने में विलम्ब, फ़ाइलों का मेज्ों पर इधर-उधर चक्‍क र काटना 
और सचिवालय की लाल फ़ीताशाही शामिल थे । कम महत्त्व के प्रश्न को भी कम-से- 
कम पाँच-छ: मेज़ों पर घूमता पड़ता था और यदि वह प्रइन किसी बड़े महत्त्व का हो 
तो अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उसे अन्य पाँच-छ: अधिकारियों के हाथों में से गुजरना 


भारत में नौकरशाही. 369 


पड़ता था। लाल फ़ीताशाही और निर्णय लेने में सुस्ती इतनी अधिक थी कि व्यापारी 
संस्थानों के समान राज्यों की सरकारों को भी केन्द्रीय सचिवालय में अपनी फ़ाइलों 
का पीछा करने के लिए नई दिल्‍ली में अपने सम्पर्क अधिकारी रखने पड़ते थे । प्रत्येक 
राज्य का नई दिल्ली में एक “भवन” होता था जिसमें अपने कुछ अधिकारी रहते थे । 
राज्यों के अधिकारियों को एक कठिनाई यह भी होती थी कि वे शीघ्र कारवाई कराने 
के लिए, घूस नहीं दे सकते थे | क्योंकि सरकारी कर्मचारी होने के कारण वे उसका 
हिसाव नहीं रख सकते थे, सरकारी अधिकारी वफ़्तरों में जनता के मामलों का निप- 
टारा इस प्रकार करते थे जैसेकि वे लोहे श्रथवा काठ के वने पुतलों के मामले निपटा 
रहे हों, हाड़-माँस के बने इनसानों के नहीं। यदि कोई व्यक्ति मौत से जूक रहा हो तो 
भी उनकी कार्यविधि में कोई अन्तर नहीं पड़ता था । जनता, जिसे देश की स्वामिनी 
होना चाहिए था, अपनी फ़ाइल पर शीघ्र कारंबाई कराने के लिए सरकारी कर्म- 
चारी की खुशामद करती थी, उससे अपीलें करती थी और सब तरह की चिरौरियाँ 
करती थी। इस प्रकार देश में कार्यविधि अत्यन्त जटिल एवं ठेढ़ी-मेढ़ी थी । 


सरकारी कमंचारियों में भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का बोलबाला (9909 

बा।0 (07900 8708 (शी $8ए4॥॥5) 

कार्यविधि सम्बन्धी विलम्ब, अकुशलता और अधिकारवाद के कारण प्रशासन में 
भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी का वोलवाला हो गया । जिन विभागों का जनता मे सीधा 
वास्ता पड़ता था, उनमें भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी को सबसे अधिक स्थान मिला । 
इनमें से कुछ विभागों के नाम इस प्रकार हैं-- पुलिस, आयकर, बिक्री कर, उत्पादन कर, 
सीमा शुल्क, जेलें, कचहरियाँ, रेलवे, आयात-निर्यात, सार्वजनिक निर्माण और खाद्य 
एवं उपभोक्ता आपूर्ति इत्यादि | सरकार ने जो “मिश्रित” अथंव्यवस्था की नीति अप- 
ताई, उसका तात्पर्य कण्ट्रोल, कोटा निर्धारण, लाइसेंस, राशन, मूल्य नियंत्रण और 
आयात-निर्यात के लिए पर्मिट जारी करता था और इन सबसे अप्टाचार का परि- 
पोषण होता था | भ्रष्टाचार के अन्य केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, विकास खण्ड 
और पंचायतें थीं | कुछ मामलों में जनता द्वारा करवाने के इच्छित कार्य की दर तक 
निर्धारित होती थी और अन्य मामलों में जिस सरकारी कमंचारी के हाथ में वह 
काम होता था उसमें तथा जनता में अर्थात्‌ जिस व्यव्ित का वह काम होता था, दाम 
तय कर लिया जाता था। चोरवाजारियों, ठेकेदारों, तस्करों, कर वंचकों, मिलावट 
करने वालों और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों का पूरा समूह घृसखोरी और 
सरकारी कर्मचारियों को अवैध बन दिये जाने के कारण पनप रहा था। इन सवको 
मिलाकर देश की एक दोहरी अर्थव्यवस्था वन गई थी और देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद में जो आथिक कठिनाई व्याप्त हुई, उनमें इनका प्रमुख हाथ था। सरकारी कर्म- 
चारियों में घसखोरी इतनी अधिक फैल गई कि विद्येपत: विपक्षी दलों के राजनप्रिक, 
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीज्ञों और सर्वताधारण द्वारा उसदी खुलि 
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आम चर्चा की जाती थी | सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करके इसका निर्णय करने 
के लिए संधानम्‌ समिति (5च्लाधीक्षाधा 0०९९) नियुक्त की । उस समिति 
के प्रतिवेदन के कुछ श्रंग इस प्रकार थे-- 

“हुमें अनेक गवाहों ने वताया कि सभी ठेकों, खरीदों, विक्रियों तथा सरकार के 
साथ नियमित व्यवहार में सम्बन्धित व्यक्ति, सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित 
प्रतिशत देते हैं और 'यह राशि तत्सम्वन्बी अधिकारियों में परस्पर निश्चित, अनुपात 
में बाँद ली जाती है । हमें बताया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए किये 
जाने वाले निर्माण कार्यों में सामान्यतः सात से ग्यारह प्रतिशत तक इस प्रकार चुकाया 
जाता है जिसे कार्यकारी अभियन्ता से लेकर सभी अधीनस्थ कर्मचारियों में वितरित 
किया जाता है और कभी-कभी तो अधीक्षक अभियन्ता तक को उसमें से अंश मिलता है । 

“दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्माण एवं क्रम पर कुल व्यय लगभग 2,800 करोड़ 
रुपये हुआ ...यदि यह माना जाये कि उपर्युक्त भ्रष्टाचारी व्यापार में केवल 5 प्रति* 
दात दिया गया होगा तो भी सरकारी वित्त पर इसका भार लगभग 40 करोड़ रुपये 
हुआ । । 

“रेल विभाग में निर्माण एवं खरीद के अतिरिक्त वैगनों के आवण्टन और पार्सलों 
के लदान, विशेषत: जल्दी गलने-सड़ने वाले पदार्थों, में भी इसी प्रकार का व्यवहार 
चलता है । . 

'हुमें बताया गया कि अ्रष्टाचार और सत्यनिष्ठा की कमी, कोटा, प्रमाण पत्र, 
अनिवार्यता पत्र, लाइसेंस प्राप्त करने तथा उनके उपयोग में भी खूब प्रचलित है। 

“सभी जानते हैं कि चोरी किये गए कर का कुछ भाग निर्धारण अधिकारियों 
सहित सभी के हिस्से में आता है। इस प्रथा के प्रभाव और भी व्यापक हैं । इस 
प्रकार चोरी किया गया कर काले घन के रूप में रखा जाता है और उसे जिन 
कामों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उनमें सरकारी कर्मचारियों को अष्टाचारी 
बनाना प्रमुख है ।” - 

संथानम्‌ समिति ने आगे कहा : 

“जहाँ भी सत्ता और विवेकाधिकार होता है, उसके दुरुपयोग की सम्भावना विद्य॑- 
मान होती है, और जब वह सत्ता और विवेकाधिकार किसी वस्तु की कमी और कण्ट्रोल 
के संदर्भ में तथा सरकारी घन व्यय करने के दबाव में प्रयुक्त किये जाने हों तो यह 
सम्भावना और भी अधिक होती है। | 

“यद्यपि हमने इस विषय में सीधी पूछताछ नहीं की, पर हमें अनेक ज़िम्मेदार व्यक्तियों 
एवं सतर्कता विभाग एवं विशेष पुलिस संस्थापन इत्यादि ने बताया कि न्यायपालिका में 
निम्न स्तर पर सारे देश में भ्रष्टाचार विद्यमान है और कहीं-कहीं वह उच्च स्तरों में 
भी है। 

“बड़े खेद का विषय है कि कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश, लैक्चरारों और 
प्रोफ़ेसरों की भर्ती और विश्वविद्यालय की निधि सम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त असन्तोप- 
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प्रद स्थिति में है ।” 

सनन्‍्थानम्‌ समिति ने सरकारी सेवाओं में से भ्रष्टाचार के उन्मूलन की आवश्य- 
कता पर बल दिया ताकि सामाजिक-आश्िक प्रजातन्त्र (0९००-९००॥०॥३४ं० त९॥0- 
०8०५) का लक्ष्य प्राप्त हो सके, जो राजनीतिक लोकतन्त्र की आधारशिला है; 
और समय-समय पर भारत की जनता से जो वादे किये गए हैं, उन्हें पूरा किया 
जा सके । | ह 


मंत्रियों और राजनी तिज्ञों द्वारा दैनिक कामकाज में हस्तक्ष प (7/शथि९१०० 

० थागांडलाइ-?2णाएलंबा5 व0 76 087 0 047 68क्‍काआआंग्रैशाधा0॥) 

मन्त्रियों और राजनीतिज्ञों, विशेषकर शासक दल के सदस्यों द्वारा, सरकारी 
विभागों के दैनिक कामकाज में दखल देने से भी. प्रशासनिक कर्मचारी श्राथिक-सामा- 
जिक न्याय के नए युग में प्रवेश करने के अयोग्य ठहराये गए | इसी अध्याय में पहले 
बताया जा चुका है कि संसदीय प्रकार की सरकार में शासन-तन्त्र तभी कुशलतापुर्वक 
एवं सुगमतापूर्वक कार्य कर सकता है, जब मन्‍्त्री नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित 
करें और उसे लागू करने का काम प्रशासनिक कर्मचारियों के हाथों में छोड़ दें । किन्तु 
दुर्भाग्यवश भारत में मन्त्रीगण केन्द्र में तथा राज्यों में दोनों ही जगह सार्वजनिक 
प्रशासन के अनिवारय तत्त्वों से अनभिज्ञ थे और अपनी सत्ता व प्राधिकार की सीमा 
और परिक्षेत्र को नहीं समभते थे, अतः वे अपने विभागों के नित्य प्रति कार्यों में भी 
हस्तक्षेप करने लगे | प्रत्येक मन्त्रिमण्डल और उसके प्रत्येक विभाग का अपना-अपना 
कृपाक्षेत्र होता था और लाइसेंस, पर्मिठ, कोटे और ठेके देते समय मन्त्रिगण अपने 
रिश्तेदारों, प्रशंसकों, दल के सदस्यों और मित्रों को लाभ पहुँचाते थे। अनेक मन्‍्त्री 
स्वयं बहुत श्रमीर वन गए और अपनी आय के स्तर से वहुत अधिक धन इकट्ठा कर 
लिया । संसद सदस्य और राज्य विधान मण्डलों के सदस्य, मन्त्रियों के माध्यम से वही 
काम करते थे और मंत्री, संसद सदस्य एवं लोक सभा सदस्य प्रशासनिक कर्मचारियों 
के माध्यम से करते थे । प्रशासनिक कर्मचारी सदेव उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 
लालायित एवं उत्सुक रहते थे क्योंकि उससे स्वयं उन्हें भी लाभ होता था। राज- 
नीौतिज्ञों में ॥षप्टाचार, जनता के लिए रोज की गरमागरम वहस का विपय बन गया 
और अनेक मुख्य मन्त्रियों व मन्त्रियों के विरुद्ध जाँच की माँगें प्रस्तुत की गई । अधिक- 
तर मामलों में इन माँगों को केन्द्र सरकार ने रह कर दिया क्योंकि वे अपने साथियों 
को जनता की दृष्टि में नंगा नहीं करना चाहते थे। इस मौन सहानुभूति से 
मन्त्रालयों और प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले वेईमान एवं भ्रष्टाचारी 
व्यक्तितयों को और प्रोत्साहन मिला । 

मन्त्रियों द्वारा विभागों की देनिक परिचर्या में हस्तक्षेप और संसदसदस्यों एवं 
विधान सभा सदस्यों द्वारा अपने प्रभाव को वहुधा समाज विरोधी तत्त्वों, कर वंचकों, 
तस्करों, जमाखोरों और भच्य प्रकार के अपराधियों के पक्ष में प्रयोग करने से प्रशास- 
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निक सेवाओं के मनोबल का ह्वास होता था | प्रशासनिक अधिकारी का एक प्रमुख 
कत्तंव्य मन्‍्त्री को अपनी सलाह निडरतापूर्वक, उद्देश्य-लक्षी ढंग से और स्वतन्त्रता- 
पूर्वक देना था । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता थरा। इसके विपरीत वे वेचारे 
रसोइयों के समान अपने राजनीतिक स्वामी के प्रत्येक कृत्य और आदेश से सहमत 
होने को तत्पर रहते थे। वे सत्ता-उन्मत्त राजनीतिज्नों के दरबारी विदृपकों और कवियों 
के समान थे और उन्हें वही सलाह देते थे जिसके स्वीकार होने की आशा होती थी । 
कुछ अधिक उच्च अधिकारी ऐसे भी थे जो अपने कत्तंव्यों को निडरतापूर्वक एवं स्व- 
तन्त्रतापूवंक करते थे, पर अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी मन्त्रियों के ही सुर में 
सुर मिलाते थे । वे जनता के सम्मुख सिंह जैसी गर्जना करते थे पर मन्त्री के सामने 
लोमड़ी के समान कतराते थे। मन्‍्त्री यह नहीं समभते थे कि सामाजिक-आथिक 
परिवर्तन लाने का सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम मन्‍्त्री ही होता है और भारत 
में प्रशासनिक अधिका रियों ने मन्त्रियों को यह्‌ तथ्य समझाने का कभी प्रयत्न नहीं 
किया । फलत: मन्त्री एवं प्रशासनिक अधिकारी के सम्बन्ध कभी स्पष्ट नहीं हो पाये 
जिससे नवीन भारत के निर्माताओं के चरम उद्देश्य-लक्ष्यों की जड़ें खोखली होने 
लगीं । 


प्रशासनिक अधिकारियों में निराशा एवं असन्तोष (एफ्ाशाक्षांणा का 
9)58्क्वां5विणांणा शागाए (एस $०एथआ8) 
प्रशासनिक अधिकारियों में व्याप्त निराशा और असन्तोष के कारण वे सामाजिक- 
आशिक क्रांति लाने की दिशा में कोई सराहनीय योगदान नहीं कर सके । इसके अनेक 
कारण थे । प्रथम तो यह कि प्रशासनिक अधिकारी जनता की आलोचना के सन्दर्भ में 
स्वयं को असहाय एवं अरक्षित अनुभव करते थे। संसद, प्रेस अथवा सावंजनिक 
“च पर जब भी सरकारी अधिकारियों की आलोचना हुई, बहुत ही कम ऐसे मन्त्री थे 
जिन ने अपने अधीनस्थों की प्रतिरक्षा का साहस किया हो । इसके विपरीत मन्त्री 
जाय अपने अमले की सहायता करने के सारी ज़िम्मेदारी उसी के सिर मढ़ कर 
- पता पीछा छुड़ाने की ताक में रहते थे । उदाहरणतया, जब 974 में संसद के शीत 
- थ्विशन में कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब ललित नारायण मिश्र 
विदेश-व्यापार मंत्री थे, उन्होंने कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर के पाण्डिचेरी की एक 
फ़मं को अवैध रूप से आयात लाइसेन्स दिया था, तो मिश्रा ने यह बहाना वनाया कि 
उतके विजशेप सचिव ने उनसे यन्त्रवत ऐसा करवा दिया | सरकारी जाँच अधिकरणों, 
के-द्रीय जाँच व्यूरों (08]) इत्यादि से किसी भी असन्तुष्द व्यक्ति अथवा राजनीतिज्ञ 
हढ/राय लगाये गए आरोपों के परिणामस्वरूप, प्रशासनिक कर्मचारियों को जो परेशानी 
उठानी पड़ती है, वह भी उनकी असतन्तुष्टि का कारण थी। कभी-कभी भु मनाम 
चिदट्ठियों अथवा अनर्गेल दोपारोपण के कारण ही जाँच आरम्भ कर दी जाती थी, जिस 
से प्रशासनिक अधिकारियों को निर्णय लेने में और भी अधिक सावधान रहना होता 
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था | सभी बड़े एवं छोटे मामलों में, निर्णयों और विवाद की परिस्थितियों को आगे 
से आगे प्रेषित किया जाता था और अधिकतर वे प्रधान मन्त्री के सचिवालय तक जा 
पहुँचते थे | परिचालन पद-श्रृंखला के अधिकतर तत्त्व अर्थात्‌ केन्द्रीय मन्त्री, सचिव, 
राज्य सरकारें तथा सावंजनिक संस्थाओं के व्यवस्थापक सभी किसी न किसी ह॒द तक 
निर्णय कर लेने के दायित्व से कतराते थे । । 
प्रशासनिक सेवाओं में मनोवल कम होने का (एक अन्य कारण यह था कि कार्य- 
कुशलता और ईमानदारी को यद्या-कदा ही उचित पारितोषिक मिलता था और किसी 
की योग्यता का उद्देश्य-लक्षी मूल्यांकन नहीं होता था वरन्‌ “बुरे! व 'भले' से समान 
व्यवहार होता था । असन्तरुष्टि का एक और कारण यह था कि काम करने की स्वत- 
न्त्रता नहीं थी और प्रशासनिक अधिकारी जिस कार्य पर नियत होते थे, उसमें उन्हें 
राजनीतिक हस्तक्षेप का भय बना रहता था इससे उनका काम करने का उत्साह ठण्डा 
पड़ जाता था | प्रशासनिक अधिकारियों में एक यह घारणा भी विद्यमान थी कि पदों 
पर नियुवितियाँ, पदोन्‍नतियाँ और स्थानान्‍्तरण दृढ़ सिद्धान्तों पर नहीं किये जाते और 
न ही किसी व्यक्ति की योग्यता एवं कार्य-कुशलता का उद्देश्य-लक्षी मूल्यांकन किया 
जाता था । असन्तुष्टि का अधिकतर कारण प्रशासनिक अधिकारियों की सरकार से 
प्राप्त होने वाले कम वेतन एवं भत्ते थे। कुलद्रीप माथुर ने 76 राज्य स्तर के प्रशा- 
सकों से साक्षात्कार किया (96 सामान्य और 80 तकनीकी) और पाया कि यदि उन्हें 
पुन: जीवन आरम्भ करने का अवसर मिला तो वे कढापि सरकारी सेवा में भर्ती नहीं 


होंगे ॥१ 


सामान्यता वनाम विशिष्टता प्रतिरोध (6&0श्भाह एटाइप्र 5ए60०ंक्षी॥ (0णा- 


(07०४५) 
प्रशासनिक सेवा को देश की सामाजिकर-आर्थिक उन्नति में योगदान न करने देने का _ 


अन्तिम पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण प्रश्यासनिक अधिकारियों की परस्पर कलह था । 
यह मुख्यतः सामान्य एवं विशिष्ट ज्ञान रखने वाले प्रशासकों के वीच होता था ॥ हमें 
ब्रिटिश सरकार से सामान्य ज्ञान रखने वाले श्र्थात्‌ आई० सी० एस० ([08) अधि- 
कारियों का प्रशासन उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था | इन सामान्य ज्ञानियों 
का प्रभुत्त लगभग 25 वर्ष तक विद्यमान रहा, पर 970 वाले दशक में विशिष्ट योग्यता 
वाले व्यक्ति, अर्थात्‌ डाक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक इत्यादि इस पर आपत्ति करने 
लगे | उनके संगठन और समाज अपना पक्ष दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करने लगे | 973 के 
अन्त में अखिल भारतीय अभियस्ता सेवा संगठनों के महासंध ने सरकार द्वारा तीम्तरे 
वेतन आयोग की बहुमत रिपोर्ट को पूर्णतः स्त्रीकार करने के प्रति गहरा रोष प्रकट 
किया और प्रधान मन्‍्त्री को चेतावनी दी कि यदि आई० ए० एस० अफप्तरों और 


हे फ्णा (62५ कप (तिलक बाण, “टाजंड त9च्राएए-)5590४58007 0 ॥6 
शो $चारांण्ट,! 7॥6० माफउबाफाक्ा इ2क्ा5, बाला 24, 4974, ७. ], .- 
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अभियन्ता सेवाओं के बीच का अन्तर शीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो पाँचवीं योजना 
लाग नहीं हो पायेगी अथवा उसमें गम्भीर रूप से वावा पडेँगी। 

अगले महीने, उपयु कत संघ ने प्रधान मन्त्री के निवास तक तथा अनेक राज्यों की 
राजघानियों में, भारतीय प्रशासन सेवा के समान स्तर की माँग तथा तकनीकी विभागी 
में उच्चतम पदों पर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त किये जाने की माँग के सम- 
थन के लिए मौन यात्राएँ श्रायोजित कीं । हिमाचल प्रदेश के आई० एु० एस० अधि- 
कारियों के इस सुझाव को कि उन्हें जिलों में काम करने वाले तकनीकी अधिकारियों 
की गुप्त रिपोर्ट लिखने का अधिकार दिया जाये, अभियन्ता संगठनों ने तकनीकी अधिं- 
कारियों को तंग करने व बदनाम करने का प्रयत्न बताया एवं उसकी कटु आलोचना 
की । उत्तर प्रदेश के विजली इंजीनियरों की एक संस्था, अभियन्ता संघ, ने इल॑कविंट्र- 
सिटी बोर्ड के प्रति लगभग युद्ध ही छेड़ दिया, जिसमें अधिकतर सामान्य अधिकारी थे । 

होंते दीवारों पर चिपकाये गए विज्ञापनों, पर्चों, वक्‍तव्यों और इश्तिहारों द्वारा वोर्ड 
पर अपने मामलों का मनचाहे ढंग से निरवर्तत करने का आरोप लग्राया । एक बार 
तो उन्होंने हड़ताल भी कर दी और देश के इस सबसे बड़े राज्य को अंधकारमग्न 
कर दिया। उनकी हड़ताल अनेक दक्षिणी राज्यों में भी जा पहुँची और देश की अर्थ- 
व्यवस्था पर भारी संकट उपस्थित हो गया। 


उसी वर्ष सितम्बर में दिल्ली के पाँचों बड़े अस्पतालों के ,500 डाक्टरों ने महा- 
राष्ट्र के हड़ताली डाक्टरों की सहानुभूति में हड़ताल कर दी, जिसके कारण अनेक 
रोगियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी । 


अप्रैल 974 के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय अभियन्ता सेवा महासंघ ने प्रधान मन्‍्त्री 
द्वारा 967 में रुड़की विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दिये गये भाषण को दफ़्न 
करने का निर्णय किया (जिसमें तकनीकी अधिकारियों के लिए आशाएँ और उच्च 
आदश- दर्शाये गए थे)। इससे उनका तात्पर्य केन्द्रीय प्रथम श्रेणी की सेवाओं के वेतन 
मान सम्बन्धी निर्णय के प्रति विरोध प्रदर्शित करना था। उन्होंने आई० ए० एस० 
का “अधिकार” समाप्त करने के लिए और भी गहन संघर्ष करने का निश्चय किया। 

विशेषज्ञ इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते थे कि किसी मशीन बनाने अथवा 
कार बनाने के कारखाने या बाँध परियोजना की व्यवस्था करने के लिए एक आई० 
ए० एस० अथवा पी० सी० एस० अफसर अधिक उपयुक्त था और इंजीनियर का 
काम केवल तकनीकी विभाग की देखभाल करना था। तकनीकी अधिकारियों का कहना 
था कि आई० ए० एस० अफसर को सेना के मण्डल की कमान के लिए क्‍यों नहीं भेज 
दिया जाता, जहाँ अलग-अलग युद्धरत इकाइयों की कमान तो सैनिक ही करते हैं । 
उनका कहना था कि गरीबी हटाओ का नारा एंक युद्ध के निनाद के समान था और 
युद्ध को न केवल सेनिक ही लड़ सकते हैं प्रत्यूत वही उसका निदेशन भी कर सकते 
हैं । वही जानते हैं कि कौन-सी लड़ाई कव और किन हथियारों द्वारा लड़ी जानी है। 
विशेषज्ञों ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जवकि केबल 30 प्रतिशत आई० ए० एस० 
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अधिकारी शैक्षिक दुष्टिकोण से प्रथम श्रेणी के थे, केन्द्रीय अभियन्ता सेवा के लिए 

चुने जाने वाले अधिकारियों में से 80 प्रतिशत प्रथम श्रेणी के थे | तो भी सरकारी 

विभागों में और निर्माण, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और उद्योग ऊर्जा इत्यादि विशिष्ट 

ज्ञान सम्बन्धी विभागों में भो सभी उच्च पद आइ० ए० एस० अफसरों के लिए परिर- 

क्षित किये जाते थे और पद परम्परा में डाक्टरों और इंजीनियरों को बहुत निम्ने 

कोटि में रखा जाता था। विशेषज्ञों की दलील थी कि कुछ वेतन और अधिकार का 

प्रश्न इतना प्रवल नहीं था जितना सेवाओं के कुल मनोवल का था और मनोबल का 
प्रशासन की कार्य-क्षमता पर वहुत गहरा प्रभाव पड़ता था | जब कोई मेघावी 

भौषध अथवा अभियन्‍्ता स्नातक स्वयं को वेतन एवं अधिकार दोनों ही प्रकार से एके 

आई०ए०एस० अफ़सर से वहुत निम्न स्तर पर रखा पाता था तो उसका उत्साह उठण्डा 
पड़ जाता था और उसे अपने काम में आनन्द आना बन्द हो जाता था । विश्वेपन्नों से 

यह भी दलील दी कि ब्रिटिश राज में सामान्य ज्ञानियों के अधिकार से देश की उचित 

सेवा हो सकती थी क्योंकि उन विदेशी शासकों को केवल नियम व्यवस्था बना कर 

रखने की चिन्ता थी, पर स्वतन्त्र भारत तो गरीबी को समाप्त करने और सामाजिक 

आशिक क्रान्ति लाने में संलग्न है, अत: अब उससे काम नहीं चलेगा | उन्होंने बताया 

कि ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त सभी देशों में विशेषज्ञों को अपने-अपने क्षेत्र में उच्चता 

प्रदान की जाती है । सोवियत संघ में यदि शासन द्वारा नहीं तो कर्म द्वारा, मन्चियों 

तक को विद्येषज्ञता प्राप्त करनी होती है। अमरीका में कोई भी सामान्य नहीं होता, 

बस सभी विशेषज्ञ होते हैं | यदि कोई विश्वेपज्ञ अपने क्षेत्र में उन्नति को कुण्ठित पाये 

तो वह किसी अच्य क्षेत्र में विशेषज्ञता ग्रहण करके आगे वढ़ सकता है। 

तकनीकी विश्ेपज्ञों को खेद था कि आई० ए० एस० अफ़सर और डाक्टर या इंजी- 

नियर में समानता लाने के सिद्धान्त को प्रशासनिक सुधार आयोग, राष्ट्रपति व प्रधान 

मंत्री द्वारा बार-बार घोषित किये गए नीति उद्घोपों, मन्त्रिमण्डलीय प्रस्तावों, योजना 

परिपत्रों में दिए गए मार्ग-निर्देशों, कांग्रेस के चुनाव उद्देश्यपत्रों, संसद के दोनों सदनों 

की एक राय और समाचारपत्रों के अत्यधिक समर्थन के बावजूद इस दिशा में कोई 

ठोस कदम नहीं उठाया गया है । 

संघीय सरकार के उच्च अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया कि इंजीनियरों, 

डाक्टरों एवं अन्य विद्येषज्ञों को वेतन, सम्मान और सेवा की अन्य शर्तों के दृष्टिकोण से 

उनका हक़ मिलना चाहिए, पर उनकी आई० ए० एस० अफ़सरों से समानता को 

बिल्कुल स्वीकार नहीं किया । उनका दृष्टिकोण यह था कि प्रशासक का कार्य एक तक- 

नीकी विशेषज्ञ की अपेक्षा भिन्‍न होता है, अत: दोनों को समान स्तर प्रदान नहीं किया 

जाना चाहिए । उनके विचार में उनके स्वभाव और प्रशिक्षण में पर्याप्त भिन्‍नता विद्य- 

मान थी। केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि सामान्य 
छशासक केवल एक शुष्क प्रशासनिक प्राधिकारी वन जाता है। उनका तर्क था कि यदि 
विशेषज्ञों को भी सचिवालय में ज़िम्मेदारी के पद पर तगा दिय्रा जाए तो उसमें भी 
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वही विशेपताएं आ जायेगी । 28 अक्तूबर, 973 को प्रधान मन्त्री ने कहा कि “जब 
भी कोई सामान्य अथवा विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति सरकारी कार्य-प्रणाली के अंग बनते 
हैं तो वे सभी, कुछ-कुछ सरकारी अफ़सरों के समान व्यवहार करने लगते हैं । उन्होंने 
कहा कि प्रशासन में नई व्यवस्था का सुझाव देते समय और किफायत के नयथे तरीके 
बताते समय विशेषज्ञों में तकनीशियनों के समान तेजी नहीं होती | प्रधान मन्‍्त्री का 
कहना था कि “मानव सुलभ चुटियाँ मनोमालिन्य, नफरत, द्वोप और तंगदिली तो 
दोनों में ही विद्यमान रहती हैं, जोकि विज्ञेपज्ञों के नेतृत्व में चलाये जाने वाले नए 
संस्थानों में भी कुछ कम नहीं हैं ।” श्रीमती गांधी ने आग्रे कहा कि देश को अधिकारियों 
की नहीं प्रत्युत सकुशल और रचनात्मक कार्य करने वाले मानवों की आवश्यकता है, 
जिन्हें आधुनिक व्यवस्था-कार्यों की गहरी सूभन्‍बूक हो तथा वे जिस समाज-व्यवंस्था , 
में रह रहे हैं, उसकी उन्हें खूब समझ हो । ; 


उच्चतर प्रशासनिक सेवा का उच्चवर्गीय स्वभाव (आप एफल्माक्टाथ ० 
साझाल एज इछासंण्0).. | 
प्रशासनिक सेवा द्वारा भारत के सामाजिक-आशथिक विकास में सन्‍्तोषजनक योग- 

दान न कर पाने का एक कारण उसका उच्चवर्गीय स्वभाव था | ब्रिटिश राज के 

आरम्भ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य सामान्य पृष्ठभूमि के युवकों में से 
चुने जाते थे । उदार दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती थी और चुनाव एक श्रति- 
योगिता परीक्षा द्वारा किया जाता था, जो बहुत कठोर होता था और जिसके लिए बहुत 
उच्च कोटि की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती थी । भर्ती के बाद उन्हें जो 
प्रशिक्षण दिया जाता था, उसके द्वारा उन्हें स्वयं को जनता से भिन्न वर्ग का समझना 
सिखाया जाता था, क्योंकि ८ नहें जनता पर शासन करना होता था । आई० सी० एस० 
अधिकारी सभी महत्त्वपूर्ण पद पर आरूढ़ होते थे और बे “बड़े साहब” के समान व्यव- 
हार करते थे । अ्रधिकारियों के इस वर्ग से विदेशी शासकों का तात्पय भली भाँति सिद्ध 
होता था। किन्तु जब्र भारत स्वतन्त्र हो गया और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के 
नए कीर्तिमान स्थापित किये गए तो आई० सी० एस० अधिकारी अपने कत्त॑व्यों के 
योग्य सिद्ध नहीं हो सके । केन्द्रीय लोक सेवा आयोगे द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा 
(78$) के लिए अधिकारियों की भर्ती करते समय भी इस प्रश्न पर ग्रम्भी रतापूर्वक 
विचार नहीं किया गया । इन्हें भी प्रतियोगिता परीक्षा के ही आधार पर भर्ती किया 
जाता था | प्रत्याशियों के लिए तीन अनिवार्य प्रइन-पत्र हल करता आवश्यक होता 
था अर्थात्‌ अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और निवन्ध । जो व्यक्ति आई० ए० एस० अथवा 
विदेश सेवा के लिए परीक्षा देते थे, उन्हें तीन निम्न अर्थात्‌ ऑनर्स स्तर के और दो 
प्रशन-पत्र एम० ए० स्तर के देने होते थे। प्रत्याशियों को अपनी योग्यता एवं रुचि के 
अनुसार विषय चुनने की विशाल छूट दी जाती थी किन्तु अधिक संख्या में प्रत्याश्ट्ठ 
उदार कला एवं सामाजिक ज्ञान के विपुय ही चुनते थे । लिखित परीक्षा के आधार 
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पर सीमित संस्था में प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। साक्षा- 
त्कार एक चयन-मण्डल द्वारा किया जाता था जिसके सदस्य कुछ शिक्षाविद और कुछ 
आई० सी० एस० के सदस्य होते थे । कुछ ही वर्ष पूर्व तक साक्षात्कार के निश्चित 
न्यूनतम अंक प्राप्त करता अन्तिम चयन के लिए अनिवार्य होता था । इस कार्यविधि 
में मुख्य कठिनाई यह थी कि अधिक ज़ोर अंग्रेज़ी भापा पर दिया जाता था जिसके 
लिए किसी नागरिक, अ्रंग्रेज़ी माध्यम अथवा पव्लिक स्कूल की पृष्ठभूमि की आवश्यकता 
होती थी। साक्षात्कार भी अंग्रेज़ी में ही होता था जिसके लिए पर्याप्त सामाजिक 
संतुलन की आवश्यकता होती थी । ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न मध्यवर्ग के बहुत ही कम 
प्रत्याशी उच्चतर प्रशासनिक सेवा में जा पाते थे । प्रो० डब्ल्यू० एच० मौरिस जोन्स 
(एर्ण, एप. ॥(४०१४५ ॥0॥9॥9) की पुस्तक 74९ 69श/क्राशा द्ााबें 7१07#2035 ० 
आवा६ में जुटाए गए आाँकड़ों के अनुसार, कुछ वर्षो में भर्ती किए गए 350 व्यक्तियों 
में से 200 सरकारी अ्रधिकारियों के पुत्र थे और 00 अन्य प्रत्याशी वेतनभोगी वर्ग के 
थे। उनमें से लगभग !00 ने भारत में या विदेशों में पव्लिक स्कूल शिक्षा प्राप्त की थी। 
केवल ।5 प्रतिशत प्रत्याक्षी ग्रामीण क्षेत्रों में आए थे | कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों 
और पुराने प्रतिष्ठित महाविद्यालयों को अन्यों की अपेक्षा प्रधानता प्राप्त थी । 5 


अक्तूबर, 975 को प्रकाशित संघीय लोक सेवा आयोग के एक प्रतिवेदव के अनुसार 
39 विश्वविद्यालयों का एक भी प्रत्याशी नहीं चुना गया और अधिकतर प्रत्याशी 2 


विश्वविद्यालयों के भर्ती हुए, जिनमें दिल्‍ली विश्वविद्यालय अग्रणी, था ॥* 

जिन चन्द व्यक्तियों को चुना जाता था, उन्हें मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अका- 
दमी में प्रशिक्षण के दौरान अपनी श्रेष्ठता और वर्गीय विशिष्टता के प्रति जागरूक 
बना दिया जाता था । उसके बाद उन्हें जो वेतन, भत्ते, व्यक्तिगत सुविधाएँ, प्राथ- 
मिकताएँ, सत्ता और अन्य आय होती हैं, उसके कारण उनसे सभी को सभी जगह- 
ईर्ष्या होती थी । आत्माभिमान और साहवी उनकी आदत बन जाती थी और अधि- 
कार प्रदर्शित करना उनका स्वभाव वन जाता था। वे देश की सर्वंसाधारण जनता 
के साथ बहुत कम समानता का व्यवहार करते थे और जिन व्यक्तियों पर उनके 
द्वारा राज्य करना लक्षित होता था, उनके सुख-दुख की बहुत कम चिन्ता करते थे । 

भारतीय संविधान की घारा 335 में यह प्रावधान किया गया था कि संघ अथवा 


46 फरवरी, 976 के 7॥९ माग्रव(हाधक प्४#९ में प्रकाशित संघीय लोक सेवा आयोग के 
अध्ययन के अनुसार आई० ए० एस०, जाई० एफ० एस० जौर उनसे सम्बन्धित अन्य सेवाएं पहले से 
अधिक विशाल उद्देश्यीय होती. जा रही थीं । हाल के वर्षो में जो प्रत्याशी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 
उत्तीर्ण हुए, उनमें से अधिकतर मध्य अथवा निम्न आय वर्ग के थे | तीनों वर्गों के कुल चुने गए 
व्यक्तियों में पब्लिक स्कूल पृष्ठभूमि के कुल 20-22 प्रतिशत व्यक्ति थे। इसके विपरीत 69.-70 
, प्रतिशत ग्रामर स्कूल पृष्ठभूमि के थे (इस परिभाषा में राज्यों के शिक्षा मण्डलों से संलग्न सरकारी एवं 
अन्य स्कूल आते ये) | तीनों वर्गों में उच्च आये वर्ग से 972 में कुल 7 प्रतिशत भौर 974 में 
9 प्रतिशत प्रत्याशी जाये । 
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राज्यों के मामलों से सम्बन्धित सेवाओं झौौर पदों पर निश्वुक्ति करते समय प्रश्यासत 
की कार्यकुशलता वनाये रखने को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों व अनु- 
सुचित जन-जातियों के सदस्यों के भी दावों को घ्यान में रखा जाये । इस पर आच 
रण करते हुए संघीय सरकार ने इन समुदायों के लिए जखिल भारतीय सेवाओं में 
लगभग 25 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रावधान किया और प्रतिवर्ष उनके 
सदस्य चुने जाते रहे | इस वर्ग के अधिकारी बपने चुने जाने के कुछ समय बाद तक 
अपने जातीय व्यक्तियों के प्रति कुछ उत्साह दिखाते थे, पर वे कुछ वर्ष उत्त पदों 
पर रह चुकने के वाद वह उत्साह खो देते थे और अपने पिछड़े व पद-दलित भाइयों 
की अपेक्षा अपने पेशे के साथियों से मिल कर चलने लगते थे । 


केन्द्र द्वारा प्रशासन में सुधार के प्रयत्वत (0७० छ0९8ए०ए7६ (0 (]685० 

76 ७ 07गंं४970॥) 

974 से 975 के पूर्वार्ध तक देश में बहुत उथल-पुथल मची । विराट प्रदर्शन के 
रूप में हिसक आन्दोलन, सभाएँ और जुलूस नित्यप्रति की घटनाएँ बन गईं । विपक्षी 
दलों ने सत्तारूढ़ दल पर अनेक आरोप लगाये जिनमें से एक यह था कि वह अ्रष्टा- 
चारी अकुशल सरकारी अधिकारियों को सामाजिक-आर्थिक विकास की सभी योज- 
नाओं और कार्यक्रमों को कुण्ठित करते की अनुमति दे रहा है। केन्द्रीय सरकार ने 
स्थिति को पूर्णतः काबू से वाहर न होने देने के लिए 26 जून, 975 को देश भर में 
आपात्‌-स्थिति की घोषणा की और उसकी आड़ में अनेक उपाय किये। प्रशासनिक 
सेवा की बहुत समय से आलोचना होती आ रही थी, अत: केन्द्र एवं राज्यों में प्रशा- 
सन तन्‍त्र को स्वच्छ करने के अनेक श्वृंखलावद्ध उपाय किये गए । अक्तूबर के बारम्भ 
में यह घोषणा की गई कि यदि किसी नागरिक को किसी सरकारी अधिकारी के 
प्रति सच्ची शिकायत हो तो वह सरकार से वेघड़क सम्पक्क कर सकता है और उसका 
नाम गोपनीय रखा जायेगा । किन्तु सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ग्रुम- 
नाम चिट्व्यों पर कोई कार॑वाई नहीं करेगी क्‍योंकि पहले यह देखा जा चुका है 
कि कर-वंचक, तस्कर और जले-भुने अधीनस्थ कर्मचारी ईमानदार अधिकारियों से 
वदला निकालने के लिए वड़े अफ़तरों पर अनगंल एवं निराघार द्योषारोषण करते हैं 
भौर वे अफ़त्तर स्वयं सुरक्षित रहने के उद्देश्य से ज़िम्मेदारी से जी चुराते हैं और जो 
निर्णय लेना उनके अधिकार में होता है, उससे भी कतराते हैं । यह निर्णय किया गया 
कि झूठी और इं पपूर्ण शिकायत करने वालों के विरुद्ध दण्डनीय कारंवाई की जाये । 

यह निर्णय करते समय कि अ्रप्टाचारी बौर वेईमान तत्त्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई 
की जायेगी, इस बात पर भी वल दिया गया निर्णय लेने में गलती करने तथा कपट- 
पूर्ण कृत्यों में भेद अवश्य रखा जायेगा | कपटपूर्ण कृत्य न होने पर यदि किसी अधि- 
कारी की गलती भी साबित होगी तो उसे पूर्ण प्रतिरक्षण दिया जायेगा । 

सरकार ने प्रशासन को ऋअ्रप्टाचार और कुनवापरस्ती से स्वच्छ करने के लिए 


हेजल 
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तीसरा यह उपाय किया कि 50-55 वर्ष की आयु-वर्ग या जो तीस वर्ष का सेवा-क्ाल 
पूरा कर चुके थे, उन कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण किया गया कि उन्हें सेवा 
में रखा जाये अथवा नहीं । इस निर्णय पर आचरण करते हुए अकेले केन्द्रीय सरकार ने 
सितम्बर 975 के अन्त तक 50,439 कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण किया । 
इस जाँच के परिणामस्वरूप 39 अधिकारियों की पदावनति कर दी गई तथा 952 
को स्थायी रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया, जिसमें 0 प्रथम श्रेणी के और 45 
द्वितीय श्वेणी के अधिकारी भी थे । अखिल भारतीय सेवाओं में 400 आई० ए० एस०, 
53 आई० पी० एस०, एवं 54 वव सेवा अधिकारियों के मामलों का पुनरीक्षण 
किया गया -और 7 आई० ए० एस०, 8 आई० पी० एस० एवं 3 वन सेवा अधि- 
कारियों को समय से पूव॑ सेवा-निवृत्त करने के आदेश पारित किये गए | राज्य सर- 
कारों ने भी ऐसी ही कारंवाई की । 
केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सूचियाँ तैयार कीं जिनकी 
निष्ठा संदिध थी और जिनके मामलों का उनके विभागों द्वारा पुनरीक्षण करना व 
उसकी देखरेख करना सम्भव नहीं था । प्रशासत को परिणाम-लक्षी वनाने के दृष्टि- 
कोण से यह निर्णय किया गया कि उच्चस्तरीय पदों पर नियुक्ति केवल योग्यता एवं 
पात्रता के आधार पर की जाये। अधिकारियों के मूल्यांकन की प्रणाली में सुधार 
करके उसे प्रतिपादन-लक्षी (9क्ाणिएरक्वा०० ०7धगॉ/८१) बनाया गया, और प्रत्येक 
कर्मचारी का मूल्यांकन पूर्व निश्चित मापदण्ड और आदर्श के अनुसार*करने का 
निश्चय किया गया । वापिक गोपनीय मूल्य-निर्धारण प्रतिवेदन लिखने की पद्धति में 
भी परिवर्तत किया गया । कर्मचारियों के सेवाकाल में पदोन्नति इत्यादि को उत्तम 
परिणाम प्राप्त करने के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक आधार पर पुनव्यंवस्यित किया गया 
और नियोजन सम्बन्धी नीतियों को प्रशिक्षण के कार्यक्रम से सम्बन्धित कर दिया 
गया ।* केन्द्र एवं राज्यों में सरकारों ने उस दिशा में अनेक कदम उठाए और सर- 
कारी विभागों, अधिकरणों और निगमों के कार्य परिचालन में अनुशासन, ईमानदारी, 
समर्पण और तत्परता की एक नई भावना प्रतीत होने लगी | किन्तु यह कहना सम्भव 
न होगा कि यह सब भारतीय जीवन का अभिन्‍न अंग वनने जा रहा है अथवा नहीं। 
7 मई, 976 को प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गांधी ने राज्यों के मुल्य सचिवों के एक 
सम्मेलस में भाषण करते हुए कहा कि समय-समय पर प्रशासनिक सुधार की सम- 
स्थाओं की जाँच करने तथा आवश्यक उपाय सुझकाने के लिए अनेक समितियाँ एवं 
! आयोग नियुक्त करने के वांवजूद प्रशासन तन्त्र में बहुत कम सुधार है ।९ 


5९ खाावाएांबा ध।ा०5, 3 वक्‍ठृवेर, 4975, पृ० . 
56 बांशाहह ० मधों6, 8 मई, 976, पृ० 4. 
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केरल 
(६८ थो9) ४ 


केरल में माक्संवादी साम्यवादी दल के नेता नम्बूदरीपाद ने एक संयुक्त मोर्चा सरकार ' 
बनाई जिसमें छ: वामपंथी दल और मुस्लिम लीग, जिन्होंने परस्पर मिलकर चुनाव 
लड़ा था, शामिल हुए । इन छः: दलों के नाम ये थे--साम्यवादी दल (माक्‍सवादी), 
साम्यवादी दल, एस ० एस० पी०, क्रान्तिकारी सोश्यलिस्ट पार्टी (के० एस० पी०) ॥ 
लेकिन इसके शीघ्र बाद संयुक्त मोच्चे में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं क्योंकि सरकार 
अपने चुनाव के समय दिये गये वचन, विशेषतः खाद्यान्न और प्रशासन से सम्बन्धित 
वायदे, पूरे करने में असफल रही । राशन की किस्म और मात्रा में भी सुधार नहीं हुआ 
तथा मुख्य मन्‍्त्री अधीन पुलिस विभाग उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका क्‍्यों- 
कि उनके विचार एवं नीतियाँ माक्संवादी दल से मेल नहीं खाती थीं । सम्यिवादी 
(माक्संवादी) दल ने लगभग 5,000 स्वयंसेवकों की एक गोपाल सेना तैयार की जिससे 
विभिन्‍न केन्द्रों में अर्ध-से निक प्रशिक्षण प्राप्त किया और पुलिस के कामों-- छापे मारना 

तलाशी लेना, और दुकानों में जमा अनाज को कब्जे में लेना इत्यादि--को अपने हाथ 
में लेने जैसे काये करने लगे । ये लोग दूसरे दलों के समर्थकों के साथ लड़ाई करते थे 
और शीघ्र ही वे गाँवों के राजनीतिक जीवन पर छा गए । इन्होंने प्रब्यात राजनीतिक 
प्रतिद्व द्वियों की हत्या करडाली, जमीदारों व उनके सेवकों के घरों को लूटा और कहीं 
कहीं जला तक डाला । पुलिस पर से विश्वास उठ जाने और माक्सिस्ट स्वयंसेवकों 
की बढ़ती हुई हिसक प्रवृत्ति के कारण दूसरे दलों ने भी आत्मरक्षा के लिए सेनाएँ 
संगठित करनी शुरू कीं । कांग्रेस व केरल कांग्रेस ने केरल के कुछ क्षेत्रों में संयुक्त रूप 
से परिसमितियाँ (नागरिक समितियाँ) स्थापित की । 

]2 सितम्बर, 967 को संयुक्त पार्टी के नेता और वित्त मन्‍्त्री पी० के० कुंजू ने 
आरोप लगाया कि सरकार की अनेक नीतियाँ वस्तुत: जनता के हित के लिए नहीं हैं । 
संयुक्त मोच में शामिल किसी भी दल ने सत्ता खोने के डर से कठोर रुख नहीं अप- 
ताया । लेकिन नवम्बर-दिसम्वर 968 में सी० पी० एम० के स्वयंसेवकों की हिंसा- 
त्मक कार्रवाइयों के फलस्वरूप स्थिति बदलने लगी । इन दो महीनों में केरल के कुछ 
क्षेत्रों में, विशिषकर वाईनाड के पव॑तीय क्षेत्रों में चीन समर्थक अतिवादियों (केरल में 
इनके नेता नारायण व उनकी पुत्री अजिता थे) के नेतृत्व में गम्भीर उपद्रव हुए । 

केरल कांग्रेस के विधायक ई० जॉन जेकत्र ने आरोप लगाया कि माक्सिस्ट केरल 
के कुछ क्षेत्रों को नक्सलवाड़ी बना देने का प्रयत्न कर रहे हैं। 6 जनवरी, 969 को 


श्केरल में कांग्रेस को सबसे करारी हार खानी पड़ी । कुल 33 स्थानों में से उसे केवल 9 स्थान 
प्राप्त हुए । अन्य दलों की स्थिति इस प्रकार रही : स्ी० पी० आई० (माक्संवादी) 52, सी० पी० 
आई० 9, एस० एस० पी० ]0, जआार० एस० पा८ 6, के० एस० पी० ], मुस्लिम लीग ]4, के० 

, टी० पी० 2, स्वतन्त्र 6 । 
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एस० एस० पी० एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने दो पुलिस स्टेशनों पर 
माक्सिस्टों द्वारा कथित आक्रमण की अदालती जाँच कराने का अनुरोध किया । संयुक्त 
मोर्चे की एक अन्य सदस्य-पार्टी आर० एस० पी० के आर० एस० ने उन्होंने घटनाओं की 
खुली जाँच कराने की माँग की, पर मुख्य मन्त्री ने उनकी इस माँग -को ठुकरा दिया । 
संयुक्त मोर्चे के दलों के नेताओं ने विरोध किया और ]5 मई, 969 को कृषि मन्‍्त्री 
एन० एन० गोविन्दनायर (सी० पी० आई०) ने सी० पी० एम० की गतिविधियों की 
खुली निन्‍दा की । कितने ही भन्‍्य मुद्दों--सरकारी जमीन पर मार्विसस्टों द्वारा बड़ी 
संख्या में कब्जा, औद्योगिक नीति सम्बन्धी मामलों पर विवाद (जिन्हें लेकर मार्क्सिस्ट 
मुख्य मन्त्री एवं सी० पी० आई० के उद्योग मन्‍्त्री के बीच खुली भड़पें हुई थीं), श्रम 
मन्त्री के आशीर्वाद से मार्क्सिस्टों द्वारा श्रम संगठनों का विभाजन और मुस्लिम लीग 
द्वारा मलावार को चौथा ज़िल। बनाने की माँग इत्यादि--ने संयुक्त मोर्चे की सरकार 
पर गम्भीर रूप से बुरा असर डाला। विपक्षी दलों के मन्त्रियों पर सी० पी० एम० 
और सी० पी० आई० द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए। सी० पी० आई०, 
मुस्लिम लीग, आई० एस० पी० और आर० एस० पी० के 47 विधायकों ने विपक्षी 
दल के साथ मिल कर के ० टी० पी० के स्वास्थ्य मन्त्री बी० वेलिग्डन के विरुद्ध जाँच की 
माँग की और बदले में मार्क्सिस्टों ने सी० पी० आई०, मुस्लिम लीग, आर० एस० 
पी० और आई० एस० पी० के 6 मन्त्रियों के आचरणों की जाँच की माँग प्रस्तुत की । 
श्री नम्बूदरीपाद ने वेलिग्डन सहित सी० पी० आई० और आई० एस० पी० के 
मन्त्रियों के विरुद्ध तों जाँच के आदेश दे दिये, लेकिन माक्सिस्ट मन्त्रियों के विरुद्ध 
जाँच आयोग बिठाने से इन्कार कर दिया । इनमें से 5 ने उसी दिन 7 अक्तूवर 
को त्यागपत्र दे दिया । सी० पी० आई०, आई० एस० पी०, झ्रार० एस० पी० और 
मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुख्य मन्त्री की कार्रवाई को “अ्रष्टाचार निरोध के बदले 
राजनीतिक वदला” बताया और घोषणा की कि संयुक्त मोर्चा टूट चुका है। श्री नम्बू- 
दरीपाद ते घोषणा की कि अविश्वास के प्रस्ताव पर अथवा किसी भी अन्य प्रस्ताव 
पर अपने विरुद्ध मतदान को वे उनमें विश्वास की कमी समझेंगे और तत्काल त्याग- 
पत्र दे देंगे। 24 अक्तूबर, ९69 को सदन ने सी० पी० आई० के सदस्य टी० ए० 
मज़ीद के एक श्रस्ताव को 60 के विरुद्ध 69 मतों (एक अनुपस्थित) से स्वीकार कर 
दिया जिसमें मुख्य मन्‍्त्री को छोड़कर शेष सभी मन्त्रियों पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों 
की जाँच की माँग की गई थी। 

राज्यपाल ने सी० पी० आई०, आई० एस० पी०, आर० एस० पी० भौर केरल 
कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या वे सरकार बनाने की स्थिति में हैं। कांग्रेस दल ने, 
यदि ये दल सरकार बनाएँ तो, समर्थन का वचन दिया ।* इससे काम सरल हो गया 
और | नवम्बर, 989 को सी० पी० आई० के सी० अच्युत मेनन के मुख्यमंत्रित्व में 


“यान रहे कि तब तक कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। 


386 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


नये मंत्रिमण्डल ने शपथ ली । 
इसके शीघ्र वाद सी० पीौ० आई० प्रमुख मिली-जुली सरकार को उड़ा देने के 
अन्तिम उद्देश्य को लेकर सी० पी० एम० ने पूरे केरल में हिंसा और गड़बड़ी पैदा 
करनी शुरू की । उसने किसान सम्मेलन संगठित किये और किसानों को मुक्ति-संघर्प 
के नाम पर कानून को अपने हाथ में ले लेने के लिए भड़काया । श्री नम्बूदरीपोद 
यह प्रचार करने लगे कि केरल भूमि-सुधार (संशोधन) विधेयक को लागू करने का 
मुख्य मंत्री का कोई इरादा नहीं है और सी० पी० एम० इसे जनता के स्तर पर लागू 
करेगी । इस विधेयक में पट्टेदारी प्रथा को समाप्त करने, भूमि की अधिकतम सीमा 
नियत करने, और फालतू भूमि को भूमिहीनों में वाँटने के फैसले किये गये थे और इसे 
अक्तूबर में स्वीकार किया गया था।* पहली नवम्बर को “धोखा दिवस' के रूप में 
और पहली दिसम्बर को “आन्दोलन दिवस” के रूप में मनाया गया और विघान सभा 
का अधिवेशन तत्काल बुलाने की माँग की गई। माक्सिस्ट कार्यकर्त्ताओं ने बड़े पैमाने 
पर हिसात्मक हलचलें कीं और पुलिस ने लाठियाँ और गोलियाँ चलाई । मार्श्सिस्टों ने 
] दिसम्बर को “दमन विरोधी” दिवस के रूप में मनाया । सरकार ने अधिसूचना प्रसारित 
की कि भूमि सुधार विधेयक | जनवरी, 970 को लागू कर दिया जायेगा। उसी दिंन 
मारक्सिस्टों ते राज्य के विभिन्‍्त भागों में निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का 
प्रयास किया और कुछ हिस्सों पर तार लगा लिए, मालिकों तथा गैर-माक्सस्ट वर्गों द्वारा 
'मुकाबले की कुछ घटनाएँ घटीं । गृह मंत्री सी० एच० मोहम्मद कोया ने घोषणा की 
कि यदि आल्दोलन चलता रहा तो पुलिस हस्तक्षेप करेंगी। 4 जनवरी को एक 
माक्सिस्ट कार्यकर्ता ने कोया की जान लेने का असफल प्रयत्न किया । पाँच दिंत 
वाद जब राज्यपाल विधान सभा में उद्घाटन-भाषण देने आये तो श्री नम्बूदरीपाद के 
नेतृत्त्व में माक्सिस्टों ने बहुत शोर-शरावा किया | 2 जनवरी को मारक्सिस्टों ने 
विधान सभा में मुख्य मंत्री मेनन की उपस्थिति पर आपत्ति की | उनका यह कहना 
था कि मेनन अभी तक राज्य सभा के सदस्य हैं और उन्हें विधान सभा में प्रइतों 
के उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है । मारक्सिस्टों ने शोर मचाया कि श्री मेनन एक 
अल्पमत सरकार के नेता हैं, लेकिन 6 जनवरी को जब राज्यपाल के भाषण पर 
धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ तो उनका मंत्रिमण्डल बना रह गया और 55 के मुका- 
वले 73 मतों से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । माक्तिस्टों का संशोघन-प्रस्ताव गिर गया | 
यह समझ लेने के वाद कि मेनन मंत्रिमण्डल अब सुरक्षित है, माक्सिस्टों ने कम्थु- 
निस्‍्टों के एक आम हथियार का इस्तेमाल करते हुए विधान सभा की कारंवाई में गति- 
रोध उत्पन्न करने की कोशिश की । उनका उद्देश्य सरकार को लोगों की नज़रों में इस 
आधार पर निराना था कि वह उनकी दशा में कोई सुधार नहीं कर सकी है | 9 
जनवरी को वे भूतपूर्व माक्सिस्ट मंत्री श्रीमती के० आर० गौरी की कार पर हुए 


*दि हिन्दुत्तान टाइम्स, !8 दिसम्वर, [969, पृष्ठ 8 । 
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आक्रमण को रोकने में सरकार की कथित विफलता के विरोध में सदन छोड़कर चले 
गये। ।0 दिन बाद मार्विसस्ट विधायकों ने विधानसभा में अभूतपूर्व शोर-शरावा किया। . 
विधात सभा में सी० पी० एम० सदस्यों की अवरोधक एवं अनुशासनहीन गतिविधियाँ 
निरन्तर चलती रहीं और राज्यपाल ने 26 जुन को सदन को भंग कर दिया । 4 अगस्त 
को अच्युत मेनन मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र के साथ राज्य पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो 
गया । 4 वर्षों में पाँचवीं वार केरल पर राष्ट्रपति शासन हुआ और मेनन मंत्रिमण्डल 
ग्यारहवाँ मंत्रिमण्डल था, जो अपनी कार्यविधि पूरी होने से पहले सत्ता छोड़ गया । 

पांचवीं बार का राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय के लिए रहा । 7 सितम्बर, 
970 को राज्य में मतदान हुआ भौर स्थिति पूरी तरह उलट गई । दलों की स्थिति 
इस प्रकार थी : 





दल स्थानों की संख्या जिनके... विजित स्थानों की 
लिए चुनाव लड़ा संख्या 
कांग्रेस पार्टी 56 32 
सी० पी० एम० के नेतृत्त्व में मोर्चा न++ हि 
सी० पी० एम० 72 28 
एस० एस० पी० [4 6 
के० आई० पी० 2 
के० एस० पी० 3 2 
सी० पी० आई के नेतृत्त्व में मोर्चा िछ 
सी० पी० आई० 3॥ 
मुस्लिम लोग 20 ] 
आर० एस० पी० ]4 
पी० एस० पी० 7 5 
संगठन कांग्रेस के नेतृत्त्व में लोकतांत्रिक मोर्चा --- ता 
संगठन कांग्रेस 39 कम 
केरल कांग्रेस...  3 2 
आईं० एस० पी० 5 
स्वतंत्र उम्मीदवार 92 2 
जनसंघ 8 न्‍्क् 
डी० एम० के० 6 कि 
स्वतंत्र पार्टी 2 सथ 
कऋरान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टा 6 स्त्ः 
4 सिम 


बेददुबा महासभा 
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केरल कर्षक पार्टी 3 
आरण० पी० आई० ॥ नह 
समाजवादी एकता केन्द्र ] 


अमल | 


न्शीीिःीयःण?।ल ज ना जा 


कुल जोड़ 425 33 


किट. 8 कम न नल जल नव कर 
2 दलों और गुटों ने, जो मोटे रूप से तीन मोर्चो में संगठित थे, 33 कैत्रे के 
लिए चुनाव लड़ा । पहले मोर्चे का नेता सी० पी० एम० दल था और उसके साथी 
थे--एस० एस० पी०, के० एस० पी० और के० आई० पी०। इसने कुछ स्वतंत्र 
उम्मीदवारों को भी समर्थन दे कर खड़ा किया । इनमें कुछ वे ब्यवित थे, जो संगठन 
कांग्रेस के प्रसिद्ध उम्मीदवार थे । दूसरे मोर्चे का नेता सी० पी० आई० दल था और 
इसके साथी आर० एस० पी०, पी० एस० पी० और मुस्लिम लीग थे और शासक 
कांग्रेस ने भी इसके साथ एक समभौता कर रखा था ४४ तीसरा मोर्चा संगठन 
कांग्रेस के नेतृत्व में बचा था और इसमें केरल कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, डी० 
- एम० के ० और आई० एस० पी० शामिल थे । इसने बहुत से स्वतंत्र उम्मीदवारों को 
भी समर्थन दिया था। रोचक बात है कि संगठन कांग्रेस ने 39 स्थानों के लिए चुनाव 
लड़ा लेकिन वह एक भी स्थान जीत नहीं सकी | शासक कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप 
में उभर कर सामने आई । सी० पी० एम० की शक्ति 967 में 52 स्थानों से घटकर 
28 रह गई और कई परम्परागत मारक्सिस्ट गढ़ उसके हाथ से निकल गये | कुछ भूते- 
पूर्व सी० पी० एम० मंत्री भी हार गये । यद्यपि श्री नम्बूदरीपाद जीत गये पर उनका 
मताधिक्य 967 में 2,000 से गिरकर 3,400 रह्‌ गया । सी० पी० आई की स्थिति 
लगभग स्थिर रही । 967 में 9 स्थानों की जगह उसने 6 स्थान प्राप्त किये । 
अल्यूत मेनन चुन लिए गये । केरल कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया | 4967 
में 5 की जगह अब इसने [3 स्थान प्राप्त किये । तीनों मोर्चों में प्रत्येक वे कुछ स्था- 
नीय जोड़-तोड़ किये थे, जो उनकी पूरी सर्वेमानित स्थिति के प्रतिकूल थे । उदाहरग' 
के लिए, संगठन कांग्रेस के. चेरियन पुत्थुपल्ली में शासक कांग्रेस के पक्ष में हंट गये 
थे । ऐसा उन्होंने एक अन्य स्थान पर वैसा ही किये जाने के बदले में किया था, जिर्सकी 
कोई फल नहीं निकला । न्‍ है 
शासक कांग्रेस के अकेले सबसे बड़े दल के रूप में उभर आने और सी ० पी० एम० 
की शवित के घटजाने के कुछ कारण थे | पहला, निश्चित रूप से, प्रधान मंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता था । जब 957 में कम्युनिस्ट सत्तारूढ़ हुए तो उन्होंने 


ध्ञखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पटना अधिवेशन में, जो 3-]4 अक्तूबर, 970 को हुआ 
था, अनेक प्रतिनिधियों ने दल द्वारा मुस्लिम लीग के साथ गठवन्धन करने के प्रति गहरा रोप प्रकट 
किया और दल के नेताओं पर “सिद्धान्तों सम्बन्धी समझौते करने” तथा दल का धर्मं-निरपेक्ष रूप 
“बियाड़ने” के आरोप लगाए। देखो, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 45 अकवूबर, 970, पृष्ठ 
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अछे वचन दिये, जिनकी ओर युवक और आम जनता आकपित हुई लेकिन अधिकतर 
वचन पूरे नहीं किये गये और श्ीत्ष ही लोगों का अ्रम दूट गया । अव जनता 
के रुख में एक नया परिवर्तन हुआ । लेकिन इसी वीच अविभाजित कांग्रेस की प्रतिष्ठा 
गिर गई और 967 में माक्सिस्ट फिर सत्तारूढ़ हो गये । लेकिन वे लोगों की आशज्ञाओं 
को पूरा नहीं कर सके और एक बार फिर मतदाताओं का भ्रम टूटा | वे जनता के 
लिए कुछ भी ठोस कार्य नहीं कर सके | इसके विपरीत कानून और व्यवस्था की 
हालत और भी खराब हो गई | बौखलाई हुईं जनता को श्रीमती इन्दिरा गांधी अधिक 
क्रान्तिशील, समाजवादी और प्रगतिवादी प्रतीत होने लगीं । नयी पीड़ी के मतदाताओं 
ने, जिनकी संख्या डेढ़ करोड़ थी, इस आज्ञा में कि जो ये कहती हैं उसे पूरा करेंगी, 
उनके दल को मत दिया । शासक कांग्रेस की सफलता का दूसरा कारण था राज्य की 
राजनीति में तये खुन का प्रवेश । अधिकतर निर्वाचित उम्मीदवार 40 से नीचे थे । 
इत निर्वाचितों में 5 युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनकी आयु 25 से 32 के बीच 
थी । केवल 60 व्यक्ति 40 से ऊपर थे। केरल में एक मज़बूत और सक्रिय युवक 
कांग्रेस दूसरा बड़ा लाभ सिद्ध हुआ । 

4 अक्तुवर, 970 को अच्युत मेनन ने 9 सदस्यों का अपना नया मंत्रिमण्दल वनाया । 
3 मंत्री सी० पी० आई० से लिए गये, 2 आर० एस० पी० से, 2 मुस्निम लीग से और 
 पी० एस० पी० से ! शासक कांग्रेस ते वाहर से समर्थन का वचन दिया। इस प्रकार 
2 महीनों का राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ । इस मंत्रिमण्डल को अक्तृवर 975 तक 
पद-पर रहना था। इसलिए मार्च 972 में, जव अन्य 6 राज्यों में चुनाव हुआ, केरल 
में कोई चुनाव नहीं हुआ । 20 जुलाई, 975 को संघीय सरकार ने संविधान की धारा 
]72 के अघीन विधान सभा की अवधि में छ: महीने को वृद्धि करने का निश्चय किया । 


पश्चिमी बंगाल 
(५७८५४ 8९722)) 


पश्चिमी बंगाल में एक असंतुष्ट गुट, अ्रप्ट कांग्रेसी श्ञासन को हृदाने के दृढ़ उद्देश्य 
से, कांग्रेस से अलग हो गया था और इसने ]5 जुलाई, 966 को बंगला काग्रेस बना 
ली थी | अजय मुखर्जी (पश्चिमी वंगाल सरकार में नूतपूर्व निचाई मंत्री), जिन्हें उसी 
वर्ष की 20 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ग्रध्यक्षता से हटा दिया गया था, इस 
नये दल के अध्यक्ष वन गये । 30 अगस्त, 966 को अजय मुखर्जी और | 

पंथी दलों के नेताओं वे एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके कहा कि वे एक गैर-छाग्रेसी 
सरकार बनाने का लक्ष्य सामने रखकर एक सामास्य कार्यक्रर के भाबार पर झुक चुनाव 
समभीता करने की कोशिश भी करेंगे। 

कांग्रेस ने कूल 280 में से 27 स्थान प्राप्त करके अविकतन स्थान 


>>>ज 
मन्म 


वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। वामपंथी दलों ने, 


3 अन्य ताम- 
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: अंकों को मिलाकर 5] स्थान थे, 20 फरवरी, 967 को एक संयवत मोर्चा अजब 
मुखर्जी के नेतृत्त्व में निमित कर लिया । पहली सात्रं को 0 लाख लोगों से अधिक 
की एक विशाल जनसभा के सामने उन्होंने संयुक्त मोर्चे का ]4 सच्रीय स्थूनतम काोब- 
क्रम घोषित किया और अगले ही दिन संयुक्त मोर्चा सरकार बन गयी । लेकिन इसके 
शीघ्र बाद संयुक्त मोर्चे के दलों में औद्योगिक गबं क्रपि संबंधी करगड़ों के निपटारे, 
खाद्य नीति तथा इनसे कानन एवं व्यवस्था पर आये खतरे को लेकर गम्भीर मतभेद 
पैदा हो गये । दलों ने सामान्य कार्येक्रम रोक दिये। कम्युनिस्टों मे अपने निजी आद- 
मियों को प्रमुख पदों पर लाने की कोशिश को । दल के सदस्यों को कानून भरि व्य- 
वस्था की शवितियों से ऊपर रखा और संयकक्‍त मोचें के अंग दक्षिणपंथी दलों की यह 
कहकर निनन्‍दा करनी शुरू की कि देते के लिए कांग्रेस से भिन्‍न कुछ भी उनके पास 
नहीं है। प्रेस में छपे समाचार के अनुसार मुख्य मंत्री अजय मुखर्जी नकांग्रेस दल के समर्थन 
से एक नया मंत्रिमण्डल बनाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से गुप्त 
बातचीत शुरू कर दी | [2 अवतृबर को उप-मुख्य मंत्री व सी०पी०एम० नेता ज्योति 
बसु ने आरोप लगाया कि केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल धर्मवीर और राज्य के इंस्पेवेटर- 
जनरल पुलिस संयुक्त मोर्चा मंत्रिमण्डल को उलटने की गम्भीर साजिश में लगे हैं । 

6 अक्तूवर को मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र देने की घमकी दी और कहा कि उन्तके 
त्यागपत्र देने के निम्त कारण हैं--औद्योगिक एवं क्ृषि क्षेत्र में असंतोप, नक्‍्सल* 
वाड़ी विद्रोह के कारण अव्यवस्था में वृद्धि, अर यह तथ्य कि “एक राजनीतिक दल 
का एक अंग खुले रूप से चीन को निमंत्रित कर रहा है ताकि वह एक सशस्त्र क्रास्ति 
लाने और पश्चिमी बंगाल में इसे शुरू करने में उसकी मदद करे” | सी० पी० एम० ने 
इस आरोप को कल्पित समाचारों पर आधारित एक वाज़ारू भूठ बताया । मुख्य मंत्री 
ने त्यागपत्र देने के अपने फैसले को बदल दिया। इसका कारण बताते हुए उन्होंने 

हा कि “उन्होंने 6 दिसस्वर, 967 को संयुक्त मोर्चे के साथ गैर-कम्युनिस्ट दलों के 
नेताओं से एक खुली और उच्मुक्त वातचीत की थी और वे सभी संयुक्त मोर्चा सरकार 
का चलते रहना चाहते थे क्योंकि त्यागपत्न देने का फैसला पश्चिमी बंगाल के उन 
लोगों को विरोधी बना देगा जो संयुक्त मोर्चा सरकार का जारी रहता निश्चित रूप 
से चाहते हैं।” 

2 नवम्बर को एक नया संकट पैदा हुआ । स्वतंत्र सदस्य डा० पी० सी० घोष ने, 
जो खाद्य पूर्ति और कृषि मन्‍्त्री थे, संयुक्त मोर्चे को त्याग दिया और अपना त्यागपत्र 
राज्यपाल के सामने पेश किया । उन्होंने उन्हें बताया कि विधान सभा के 7 अन्य 
सदस्यों ने मुखर्जी मंत्रिमण्डल को समर्थन देना वंद करने का फैसला किया है। साथ 
छोड़ने वालों में 8 बी० के० डी० के, 3 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, | स्वतंत्र पार्टी का 
और 5 स्वतंत्र सदस्य थे। इनमें से ]5 ने बाद में राज्यपाल को लिखा कि वे डा० 
घोष के नेतृत्त्व में एक नये मंत्रिमंडल को समर्थन देंगे। कांग्रेस विधानमण्डल दल के 
नेता के० एन० दासगुप्ता, जिनके हाथ में विधान सभा के 284 स्थानों में से 30 थे 
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ने श्री धर्मदीर को लिखा कि उनका दल ऐसी सरकार को समथंच देगा। 

6 नवम्बर को राज्यपाल ने मुख्य मन्‍्त्री से कहा कि वे युथाज्षीत्र विधान सभा की 
बैठक बुलायें जिससे कि जाँचा जा सके यह उनके मन्त्रिमण्डल को बहुमत प्राप्त है या 
नहीं । मुख्यमन्त्री ने उत्तर दिया कि मन्त्री अन्य कार्यों में व्यस्त हैं और कुछ दलवदलू 
वापस संयुक्त मोच्चे में आ गए हैं । उन्होंने राज्यपाल से यह भी कहा कि विध:न सभा 
की बैठक 8 दिसम्वधर को बुलाई जायेगी | दलवदलुओं ने मुख्यमन्त्री के दावे से इन्कार 
किया और 0 नवम्बर को उन्होंने एक नया गृट बना लिया जिसका नाम प्रगति- 
शील लोकतांत्रिक मोर्चा रखा गया। श्री धर्मवीर ने श्री अजय को सलाह दी कि 
वे 23 नवम्बर से पहले ही विधान सभा की बैठक बुला लें लेकिन मुख्य मन्त्री ने इस 
सुभाव को ठुकरा दिया । 

2] नवम्बर को श्री घर्मंवीर ने अजय मुखर्जी से पूछा कि क्या वे विधान सभा की 
बैठक बुलाने की तिथि कम से कम कुछ दिन आगे वढ़ा देना चाहेंगे । लेकिन उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब तक 23 नवम्बर को होने वाली मन्त्रिमण्डल- की बैठक में इस 
मुह्ें पर विचार न कर लिया जाए वे कुछ नहीं कह सकते । उसी संघ्या को धर्मवीर ने 
प्रजय मुखर्जी सरकार को बर्खास्त कर दिया और डा० पी० प्ती० घोष को नियुक्त 
कर दिया । 

स्वतंत्र पार्टी को छोड़कर सभी गर-कांग्रेसी दलों ने श्री धर्मवीर की इस कार्रवाई के 
संवैधानिक औचित्य पर उंगली उठायी । संयुक्त मोर्चे और वामपंथी ट्रृं ड यूनियन संघ, 
राष्ट्रीय संग्राम संघ ने एक आम हड़ताल की पुकार की और इसके फलस्वरूप कलकत्ता 
एवं अनेक जगहों और कस्वबों में कामकाज ठप्प हो गया | इसके फलस्वरूप कलकत्ता में 
सेना के दस्ते आ जाने और नगर में तथा चारों ओर के औद्योगिक क्षेत्रों में 5 से अधिक 
लोगों की सावेजनिक सभाश्रों पर पावन्दी लगा दिये जाने के बावजूद गम्भीर उपद्रव हुए । 

डा० घोष की सिफ़ारिश पर राज्यपाल ने 29 नवम्बर को विधान सभा की बंठक 
बुलाई | संयुक्त मोर्चे के समर्थन से चुने गए स्वतंत्र सदस्य अध्यक्ष विजयकुमार बैनर्जी 
ते फैसला दिया कि मुखर्जी मस्त्रिमण्डल का बर्खास्त किया जाना असंवेधानिक था और 
' विघात सभा को अनियमित ढंग से बुलाया गया है । उन्होंने विधान सभा की कार्रवाई 
अनिश्चित समय के लिए रोक दी और सदन से चले गए ।" इसके बाद विधान सभा 


अध्यक्ष की कारंवाई पर टिप्पणी करते हुए राज्यसभा के कानून विश्येपज्ञ सदस्य एम० सी० सीत- 
लवाड़ तथा लोक सभा के भूतयूर्वं सचिव एवं राज्य सभा के तत्कालीन सदस्य एम० एन ० कौल ने कहा 
कि राज्यपाल की कार्रवाई को असंवेधानिक करार देकर और विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए 
रोककर अध्यक्ष ने अपनी शक्तियों के पार जाकर काम किया है| श्री सीतलवाड़ ने मत व्यक्त किया कि 
जब विधान सभा में कोरम न हो अथवा जब गड़बड़ी फैल जाय तभी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि 
वह विधान सभा कौ कारेवाई रोक दे और पश्चिमी वंगाल विधान सभा में वैसी कोई स्थिति नहीं थी । 
उन्होंने और कौल ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्य मन्त्री को नियक्त करता है और 
राज्यपाल द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति अयवा उनकी पदमक्ति अन्तिम और कानन की सीमा से वाहर 
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में गड़वड़ी और शोर-घराबा हो गया । 

जब दो घण्टे वाद विधानपरिपद्‌ की बैठक घुरू हुई तो संग्रृकत मोर्चे का एक 
सदस्य अध्यक्ष की कर्सी पर बंठ गया ओर कांग्रेस सदस्यों हारा उसे वहाँ से हटाने के 
प्रयासों का उसने मुकावला किया । अध्यक्ष डा० प्रतापचनद्र गुहा राय (कांग्रेस) ने अपनी 
कुर्सी के वरावर में खड़े होकर फैसला दिया कि डा० घोप का मन्न्रिमण्डल कानून के 
अनुसार निर्मित है। परिषद्‌ में कांग्रेस का बहुमत था और उसने डा० घोष के मन्त्र 
मण्डल में विश्वास प्रकट कर दिया । 

30 नवम्बर को केन्द्रीय गृह मन्त्री वाई० बी० चह्ठाण ने लोक सभा में अ्रजय मुखर्जी 
मन्विमण्डल को वर्खास्त करने की राज्यपाल की कार्रवाई को सही बताया और श्री 
घोष के मन्त्रिमण्डल को कानून-सम्मत घोषित किया । 

4 दिप्तम्वर को डा० घोष ने अपने प्रगतिशील ले 
के कुछ और सदस्यों को लेकर मन्त्रिमण्डल का 
में शामिल नहीं 


गिकतांत्रिक मोर्चे (पी० डी० एफ०) 

। विस्तार किया। कोई कांग्रेसी सरकार 

हुआ लेकिन कांग्रेस दल ने पूरे समर्थन का वचन दिया | 

श्री अजय मुखर्जी ने प्रधान मन्त्री को एक चेतावनी दी कि यदि “गैर-कामूनी 

धोष मन्त्रिमण्डल को नहीं हटाया गया और संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल को फिर से 
स्थापित नहीं किया गया” तो संयुक्त मोर्चा 8 दिसम्बर को एक असहयं!ग आन्दोलन 
करेगा । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन्तसे वेसा न करने की अपील की लेकिन उसका 
कोई असर नहीं हुआ । आन्दोलन किया गया और वसों, ट्रामों और कारों को जलाने, 
पुलिस दलों पर वम फेंकने, प्रेस वालों को पीटने तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट 
करने की अनेकों हिंसापूर्ण घटनाएँ हुईं । पूरे राज्य से लगभग 3,000 व्यक्ति गिरफ्तार 

किये गये और कानून एवं व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई । 


४ -८एएए्शशशणणयणा जप 
होती है । अध्यक्ष नहीं बल्कि सदन ही यह तय कर सकता है कि राज्यपाल की कार्रवाई संवैधानिक 
थी या नहीं। उन्होंने कहा कि विधा 


न सभा की यह अधिकार है कि वह राज्यपाल हारा नियुक्त सरकार 
को उलठ दे । द 


कनजज 


दूसरी ओर, एन० सौ० चटर्जी ने अध्यक्ष की कारंवाई को सही बताया । उन्होंने कहा कि राज्यपाल 


की शक्ितियाँ केन्द्र में राष्ट्रपति की शक्तियों से अधिक नहीं हैं। जैसे राष्ट्रपति केन्द्र में मात्न एक संवैधा- 
निक प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है । उनकी धारणा थी कि संविधान की धारा 
64(|) के अन्तगंत राज्यपाल की शब्ति को घारा [ 64(2) के साथ मिलाकर देखता चाहिए'जिसके 
अनुसार मन्त्िपरिषद्‌ की विधान सभा के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी है। 

“दिल्ली विश्वविद्यालय की लाँ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर पी० के० त्विपाठी, स्वतंत्र नेता एच० जी० 
रंगा, जनसंघ के वलराज मधोक, पी० एस० पी० नेता श्री नाथपई तथा संसत्सदस्य एवं भूतपूर्व केंद्रीय 
विधि मन्त्री एस० के० सेन ने श्रध्यक्ष की कारंवाई की निन्‍दा की और इसे विधानमण्डल की आवाज़ का 
घोटा जाना बताया क्योंकि इस प्रकार नये मन्त्रिमन्डल के प्रति समर्थन अथवा उसकी अस्वीकृृति को 
उसे व्यक्त नहीं करने दिया गया । इन लोगों ने अपने मत अखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित 
एक प्रश्नोत्तर में 29 नवम्वर, 967 को रात को व्यक्त किये । विवरण के लिए देखिए दि हिन्दु- 
स्तान टाइम्स 30 नवम्बर, 976, पृष्ठ ]6. 
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डा० घोष की इस अपील पर, कि यदि कांग्रेस दल के नेता मन्त्रिमण्डल में शामिल 
न हुए तो वे स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, कांग्रेस के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने 
उन्हें विशेष स्थिति के रूप में” वैसा करते की अनुमति दे दी और 5 जनवरी, 968 
को उत्तमें से 6 ने मन्त्रियों के रूप में शपथ ले ली । 

उसी दिन विधानपरिषद्‌ के एक कांग्रेसी सदस्य आशुतोष घोष ने कहा कि विधान 
सभा में कांग्रेस एवं पी० डी० एफ० के 3! सदस्य, जिन्होंने संयुक्त मोर्चा मन्त्रि- 
मंडल के पतन के लिए और डा० घोष को मुख्य मन्त्री बनाने के लिए काम किया था, 

यह महसूस करते हैं कि नया मन्त्रिमण्डल वनाते समय उनके साथ न्याय नहीं किया 

गया है। उन्होंने राज्यपाल को लिखा कि वे मन्त्रिमन्डल को समर्थन देना बन्द कर 
रहे हैं । 4 फरवरी को श्री घोष को पश्चिमी बंगाल कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से 
अलग कर दिया गया | [! फरवरी को [] अन्य असंतुष्ट जनों के साथ उन्होंने एक 
अन्य दल, भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (097), बनाने की घोषणा की । 
शंकरदास बनर्जी इसके नेता बने और वे स्वयं उप-नेता । 

संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने इस विग्रह का लाभ उठाया और झ्राई० एन० डी० 
एफ० को समर्थन देते हुए राज्यपाल को तदनुकूल लिखा । आई० एन० डी० एफ० के 
नेता श्री बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया कि उन्हें वैकल्पिक सरकार 
बनाने का हक है और उसने प्रार्थना की कि ।4 फरवरी के लिए निश्चित विधान सभा की. 
वैठक को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि उन्तकी दृष्टि में बैठक बुलाना गैरकानूनी 
है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अध्यक्ष श्री वरनर्जी के आदेश द्वारा 29 नवम्त्रर 
को उत्पन्न संवंधानिक गतिरोध के समाधान के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 
जाना चाहिए जिससे कि नई सरकार की स्थापना की जा सके | 

लेकिन राज्यपाल ने कारंबाई जारी रखी और विधान सभा की बैठक निश्चित 
तिथि को बुलाई गई । जब वे अध्यक्ष श्री बनर्जी और प्रधान गृहा राय के साथ अधि- 
वेशन के सामने बोलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि संयुक्त मोर्चे के सदस्य सर- 
कार-विरोधी नारे लगा रहे हैं, काले मंडे हिला रहे हैं और सभा-भवन के दरवाजे को 
रोके खड़े हैं। तव डा० घोष मन्त्रिमण्डल के कांग्रेसी समर्थकों ने एक वरावर के 
दरवाजे से उन्हें चुपके से अन्दर भेजा। परिपद्‌ के प्रधान उनके साथ गए लेकिन 
अध्यक्ष वाहर ही छूट गए | जब राज्यपाल ने प्रवेश किया तो संयुक्त मोर्चे के सदस्यों 
ते उनकी कुर्सी और अध्यक्ष के मंच पर कब्जा कर लिया | धर्मंवीर मुख्य मन्त्री की 
कुर्सी पर खड़े हो गए और उन्‍होंने अपने भाषण की कछ पंक्‍्तियाँ पढ़ीं लेकिन उनकी 
भावाज़ संयुक्त मोर्चा सदस्यों की चीख-पुकार और कांग्रेस सदस्यों की तालियों में डूब 


गा फरवरी, 976 को केन्द्रीय डे संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया था कि कांग्रेत का जहाँ पूर्ण- 
बहुमत नहीं है, ऐसे किसी भी राज्य में वह मिली-जुली सरकार में शामिल नहीं होगी लेकिन सदस्यों 
के दल में शामिल होने के लिए दरवाज़ा खुला रखा जाएगा । 
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गई और वे बिना अपना भाषण पूरा किये कश्ष से बाहर चले गए | 
बाद में दोनों सदन अलग-अलग बैठे । अध्यक्ष ने घोषणा की कि 29 नवम्बर के 
अपने आदेश को बदलने का कोई कारण उनके पास नहीं है और विधान सभा अनि- 
श्चित काल के लिए स्थगित है | परिपद्‌ में जब प्रधान श्री राय कक्ष में पहुंचे तो 
उन्होंने अपनी कुर्सी पर संयुक्त मोर्चा सदस्यों को बैठे पाया | उन्होंने घोषणा की कि 
राज्यपाल दोनों सदनों के सामने भाषण दे चुके हैँ और उनके भाषण की एक प्रति 
मेज़ पर रख दी गई है । लेकिन उनकी आवाज़ सदन के दोनों पक्षों की चीख-चिल्ला- 
हट में डूव गई और उन्होंने 20 फरवरी तक के लिए परिपद्‌ को स्थगित कर दिया। 
यह महसूस करते हुए कि संविधान के अनुसार सरकार चलाई नहीं जा सकती, 
राज्यपाल श्री धर्मंवीर ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। इसके फलस्वरूप नई 
दिल्‍ली में राजनीतिक एवं सरकारी गतिविधियाँ बहुत तेज हो गई । प्रधान मन्त्री ने डा० 
पी० सी० घोष, अतुल्य घोष, पी० सी० सेन तथा श्रन्य नेताओं को बुलाया और मंत्रि- 
मण्डल की एक मध्यरात्रि बैठक में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय ले लिया 
गया। घोषणा जारी करने को कुछ समय के लिए टाल दिया गया जिससे डा० घोष 
अपने सन्त्रिमन्डल का त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकें, जो उन्होंने 20 फरवरी, 976 
को दे दिया। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और विधान सभा को भंग कर 
दिया गया । | 
यह आशंका करते हुए कि केन्द्र में शासक कांग्रेस दल राष्ट्रपति ज्ासन को पाँचवें 
आम चुनाव के वर्ष 972 तक न खींच ले जाए, सर्वेश्री मधु लिमये, हीरेन मुखर्जी, 
एस० सी० सामन्त, डी० के० कुन्ते और मोहम्मद इस्माइल सहित 5 विरोधी संसर- 
सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखकर शीघ्र चुनाव कराने की माँग की । उन्होंने 
राष्ट्रपति शासन को 'सामयिक' व्यवस्था बताया | मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की 
_ कि विधान सभा के चुनाव 3 या 0 नवम्बर, 968 को होंगे। अक्तूबर के पहले 
सप्ताह में राज्य के उत्तरी इलाकों में भारी बाढ़ें आईं और चट्टानें फिसलीं, अतः 
चुनावों को स्थगित कर देना पड़ा । 
अन्त में, 9 फरवरी, 969 को मतदान हुआ। कांग्रेस का मुकाबला एक होकर तथा 
मजबूती के साथ करने के लिए लड़ने वाले 28 दलों में से |2 ने चुनाव से पहले एक 


संयुक्त मोर्चा निमित कर लिया | उनके नाम और जीते गए स्थानों की संख्या इस 
प्रकार है : 





दल स्थानों की संख्या विजित स्थानों 967 में 
जिनके लिए की संख्या स्थान 
चुनाव लड़ा 
न मनन रा पक 
सी० पी० एम० 97 80 43 
सी० पी० आई० 36 30 [6 
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वंगला कांग्रेस 49 33 35 
फॉरवर्ड ब्लाक 27 2] 3 
रिवाल्यूइनरी सोशलिस्ट [7 82 5 
पार्टी 

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ]4 9 7 
सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर 8 7 < 
गोरखा लीग 4 4 2 
वर्क॑स पार्टी 2 2 । 
रिवाल्यूश्नरी कम्युनिस्ट 

पार्टी श्रॉफ़ इंडिया 2 2 दब 
फारवर्ड ब्लाक (माक्सिस्ट) 

वोल्शेबिक पार्टी एवं अन्य न 0 ध्द् 
संयुक्त मोर्चे की कुल न 20 जप 
सदस्य संख्या 


लोक सेवक दल के चार और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चार सदस्यों ने संयुक्त मोर्चे 
के समर्थन से विजय पाई थी और चुनाव के वाद वे संयुक्त मोर्चे में मिल गए , इस 
प्रकार, संयुक्त मोर्चे की शक्ति 280 के सदन में 2[8 तक पहुँच गई । 

शेष दलों में कांग्रेस ने 288 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा था लेकिन 55 स्थान जीते, 
जबकि 967 में उसकी शक्ति 27 थी । प्रगतिशील मुस्लिम लीग के पास 967 में 
कोई स्थान नहीं था पर अब इसने 40 से चुनाव लड़ा और सिर्फ 3 स्थान जीने । 967 
के चुनावों के वाद बनी आई० एन० डी० एफ० ने ]97 स्थानों पर मुकाबला छिय़रा, 
लेकिन केवल एक स्थान जीता। अनेक स्व॒तन्त्र उम्मीदवारों में से 3 जीते और वे संयुक्त 
मोर्चे से अलग रहे । इस प्रकार, पश्चिमी वंगाल विधान सभा में विरोधी दलों की कुल 
शवित 62 थी और संयुक्त मो्चे को 56 का बहुमत प्राप्त था । 

अखिल भारतीय स्तर के दो दलों जतसंघ और स्वरतत्त्र--ते क्रमण: 50 एवं 4 स्थानों 
से चुनाव लड़े लेकिन स्थान भी न जीत सके | 

विजय प्राप्त करते ही संयुक्त मोच्चे के अंगभूत दलों ने मंत्रियों के विययों के बंटवारे 


पर झगड़ना शुरू कर दिया । सी० पी० एम० ने दावा किया कि वह मोर्चे 3 स्वदन्त्र 


सदस्य भी इसमें आ मिले थे) में सत्रसे बड़ा दल है. इसलिए इसके नेसा ज्योति बसु को 
दूसरा प्रस्ताव 


ही मुख्य मन्त्री होना चाहिए । लेकिन यह कई दलों को स्वीकार नहीं था । टूलरा पर 


ल्‍्जज्चज दल अर दया 
$+५। | #|+4 घत् आहत 


लय लेकर उप-मुख्य मन्त्री बनें । इसे भी रद्द कर दिया झूब यह दर 
हे अली खोज 


लि 
पलिस 


आया कि गृह विभाग को वाँट दिया जाये । मुखर्जी पुलिस ते ते 


आम प्रशासन ! यह सी० पी० एम० को स्वीकार नहीं था। कन्‍्त से एक फ्रैदले प्र 
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पहुँचा गया | सी० पी० एम० ने मुख्य मन्‍्त्री बनने के अजय मुखर्जी के दावे को स्व्री- 
कार कर लिया और वंगन्ना कांग्रेस ने पुलिस सहित पूरा गृह विभाग श्री वस्ु को ले लेने 
दिया । ई 
25 फरवरी, 969 को अजय मुखर्जी ने दूसरी वार संयुक्त मोर्चा सरकार वनाई 
और उसी दिन राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया । 
राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया कि विधान सभा का वजेट अधिवेशन 
शुरू होने से पहले राज्यपाल घर्मवीर को वापस वुला लिया जाए । लेकिन चद्वाए 
ने इस माँग को ठुकरा दिया । 6 मार्च को श्री घ्मवीर ने वजट अधिवेशन का उद्ृ- 
घाटत किया । लेकिन मन्त्रालय द्वारा तैयार किये गए भाषण में से वे दो अनुच्छेद छोड़ 
दिए, जिनमें 2। नवम्बर, 967 को जनता द्वारा निर्वाचित संयुक्त मोर्चा सरकार को 
भंग कर देने के हृ्पू्ण औऔौर असंवैधानिक तरीके का जिक्र किया गया था। इसके 
फलस्वरूप राज्यपाल मौर अजय मुखर्जी मन्न्रिमण्डल के वीच कदुता वढ़ गई। श्री 
धर्मवीर को वापस बुलाने की माँग को दोहराया गया | केन्द्र ने महसुस किया कि राज्य- 
पाल और मंत्रिमण्डल के वीच प्रिय संवन्ध होना राज्य प्रशासन को चलाने के लिए 
अनिवार्य है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि घर्मवीर और अजय सुखर्जी के बीच 
प्रिय सम्बन्ध भव सम्भव नहीं है, तब केन्द्र ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त एस ०एस ० घवन 
को पश्चिमी बंगाल का तया राज्यपाल नियुक्त कर दिया। श्री घवन० के आने से पूर्व 
इस वीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीप नारायण सिन्हा को 
अप्रैल को कार्यवाहक राज्यपाल की दपथ दिलाई गई । 
पहली संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल में सी० पी० एम० ने कानूत-भंग, हिंसा 
ओर जराजकता का जो वातावरण कथित रूप में फैलाया था, उसे राष्ट्रपति शासत 
के दौरान भी दवाया नहीं जा सका और प्रमुख हिस्सेदार के रूप में सी० पी० एम॑० 
को लेकर जाई प्रतिनिधि सरकार के शासन में हालत और भी खराब हो गई। वर्ग- 
संघ और ताकत से ऋन्ति के सिद्धान्त का खुला प्रचार किया गया और देहातों में 
किसानों को भड़काया गया कि वे 953 के पश्चिमी-बंगाल जमींदारी अश्निग्रहण विधे- 
यक द्वारा तिशिचित अधिकतम सीमा से ऊपर जोतदारों द्वारा अधिकृत जमीतों पर 
कठज़ा कर लें । कितने ही जोतदारों के वंदूकों के लाइसेन्स रह कर द्विए गये और सीं० 
पी० एम० के अनुयायियों द्वारा किये जाने वाले घातक हमलों के सामने उन्हें सुरक्षा- 
रहित कर दिया गया । सी० पी० एम० कार्येक्र्ता कब्जे में की गई ज़मीनों के वंटवारे 
को लेकर एस० एस० पी० के अनुवाबियों से टकराये । उन्होंने उनके घर नप्ट कर दिये 
ओर दफ़्तरों पर हमला किया । किसानों के बड़े-बड़े प्रदर्शन संगठित किये गए जिनमें 
वमों और वंदूकों का खूला इस्तेमाल किया गया । नक््सलवाडियों ने लगभग प्रतिदिन 


5 


पद्धतिवद्ध तरीके से हिसात्मक कारंवाइयाँ कीं जिनमें स्त्रियों पर वलत्कार, अपने विरो- 


व्घे 


ध्वन्होंने [9 सितन्दर, 969 को पद भार बृहय किया । 
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घियों पर बमों और बच्दूकों से हमला, सम्पत्ति की लूट और उसका विनाश तथा 
दुकानों और शिक्षा संस्थाओं का जलाया जाना शामिल था । संयुक्त मोर्चे के अन्य 
सदस्यों के द्वारा लगाये गये आरोपों के अनुसार बसू ने पुलिस को निष्क्रिय और 
बेअसर बना दिया था । 

अपने को वेवस पाकर मुख्य मंत्री और बंगला कांग्रेस के कार्यकर्त्ताश्रों ने राज्य में 
अराजकता को खत्म करने के लिए एक सत्याग्रह दिसम्बर, 969 को शुरू किया। 
28 दिसम्वर को अजय मुखर्जी और बंगला कांग्रेस के महा मंत्री सुशील के साथ 3000 
से अधिक लोगों ने प्रचलित हिंसा के विरुद्ध जनता की आत्मा को जगाने के लिए अनशन 
प्रारम्भ किया । लगभग 20,000 पी० एस० पी० कार्यकर्त्ताओं ने भी अनशन किया 
लेकिन श्री वसु पर इन सबका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सत्याग्रह को एक तमाशा 
बताया | जब सत्याग्रह समाप्त हो गया तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “शायद वे 
थक गये या उन्हें भूख लग आई है ।”* बंगला कांग्रेस के नेता सरकार को उलटने की 
बातें करने लगे । 

मुखर्जी-बसु के बीच तनातनी को तब एक नया आयाम मिल गया, जब श्री मुखर्जी 
ने मालदा जिले के बजोल पुलिस स्टेशन के थानेदार के स्थानान्तरण के' उस आदेश को 
स्थगित कर दिया जिसे बसु ने जारी किया था । मुख्य मन्त्री ने गृह मन्त्रालय के उस 
श्रादेश को भी रहू कर दिया जिसके अनुसार मालदा जिले में कुछ फौजदारी मामलों 
को वापस ले लिया गया था | श्री वसु बहुत भड़के और उन्होंने मुख्य मंत्री की कारंवाई 
के प्रति विरोध प्रकट किया ।९ 2] जनवरी, 970 को कुछ सी० पी० एम० समर्थक 
छात्र एक प्रतिनिधि मण्डल बनाकर विधान सभा में मुख्य मंत्री के कक्ष में उन्से मिले 
और वहां उन्होंने उनसे दुव्यंवहार किया और पुलिस चुप खड़ी देखती रही |!” अधिक- 
तरसंयुक्त मोर्चा दलों तथा शासक कांग्रेस के एक के बाद दूसरे सदस्यों ने अजय मुखर्जी 
पर हुए हमले की निन्‍दा की लेकिन पूरी वहस के दौरान सी० पी० एम० के सदस्य 
चुप और तटस्थ बंठे रहे । 

जनवरी के अन्तिम सप्ताह में स्थानान्तरण आदेश को लेकर उठा मुखर्जी-वसु विवाद 
और अधिक गम्भीर हो गया । श्री मुखर्जी ने कहा कि मुख्य मन्‍्त्री सबसे ऊँचा है और 
श्री बसु ने जोर देकर कहा कि मुख्य मंत्री समानों में समान है और गृह मंत्री के मामलों 
में हस्तक्षेप करने का उसे कोई कानूनी हक नहीं है ( अजय मुखर्जी ने फिर कहा कि 
सन्त्रिपरिषद्‌ के प्रधान के रूप में उन्हें देख-रेख का अधिकार प्राप्त है ।** लेकिन ज्यांति 


* दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 दिसम्बर, 969, पृष्ठ ], 

"वही 7 जनवरी 970, पृष्ठ | तथा, वही 9 जनवरी, [979, पृष्ठ 6. 
एंवही 22 जनवरी, 970 पृष्ठ 4. 

“वही 22, 23, 24 जनवरी, 970 तथा 4 फरवरी, 970. 

33वही ]0 फरवरी, 970. 
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वसु मे उनके इस तक को मानने से फिर इन्कार कर दिया |? 4 फरवरी को मुख्य- 
मंत्री विधान सभा में बड़ें ही पीड़ा भरे स्वर में बोले कि संय्रक्‍त्त मोर्चा मंत्रि- 
मण्डल ने कितने ही ऐसे काम किए हैं, जो वर्वर और असम्य हैं ।!* 3 फरवरी 
को 3 बंगला कांग्रेस मंत्रियों ने धमकी दी कि वे 20 फरवरी तक त्यागपत्र दे देंगे! 
तव लगा कि संयुक्त मोर्चे बौर उसके मंत्रिमण्डल पर असल संकट आ गया है । 

यह महसूस करते हुए कि कानून और व्यवस्था की हालत असाब्य रूप से बिगड़ 
गई है और संयुक्त मोर्चा मन्चत्रिमण्डल को चलाना अब सम्भव नहीं रहा है, मुख्य मंत्री 
श्री मुखर्जी ने 6 मार्च को राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया | अगले दिल त्याग- 
पत्र के विरोध में सी० पी० एम० ने एक “बन्द” का आयोजन किया । इसमें जो 
हिसात्मक उपद्रव हुए, उनमें 2] जानें गई और उद्योग और यातायात ठप्प हो गया। 
उप-मुख्य मंत्री श्री वसु ने वेकल्पिक मंत्रि मण्डल बनाने का दावा किया । राज्यपाल श्री 
धवन ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर वे कारण जानने चाहे 
जिनकी वजह से ज्योति बसु को वैकल्पिक सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी 
चाहिए। 0 दलों ने, जिनके विधान सभा में 65 सदस्य थे, लिखा कि वे सिर्फ सी० 
पी०एम० द्वारा मंत्रिमण्डल बनाए जाने के विरुद्ध हैं । राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सूचित 
किया क्रि राज्य में संवंधानिंक तंत्र टूट चुका है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सलाह पर 
चलकर राष्ट्रपति ने 9 मार्च, 970 को पश्चिमी बंगाल में अपना शासन लागू किए 
जाने की घोषणा कर दी और इस प्रकार 3 मास की दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार का 
अन्त हो गया । 

सी० पी० एम० को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस कदम का स्वागत किया, 
लोक सभा में विरोधी दल के नेता रामसुभग सिंह ने इसे अनिवार्य बताया । पी० एस० 
पी० नेता सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा कि इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं था । 
एस० एस० पी० नेता मधु लिमये का विचार था कि यह अप्रत्याशित नहीं हुआ और दल 
के एक अन्य नेता राजनाराय ने कहा कि यह माक्सिस्टों के काले कारनामों का सीधा 
परिणाम है। स्वतस्त्र पार्टी के प्रवान मीनू मसानी इस से सस्तुष्ट नहीं हुए । उन्होंने 
माँग की कि सी० पी० एम० और नक्सलवादियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए 
और राज्य में आपातू-स्थिति की घोषणा कर दी जानी चाहिए | सी० पी० आई० नेता 
डा० जेंड० ए० अहमद ने भ्री इसे अनिवार्य बताया | 7० #ं 

सी० पी० एम० के नेताओं ने बहुत आहत अनुभव किया । श्री वसु ने धमकी दी कि 
यदि विध्वान सभा के लिए नए चुनाव शीघ्र ही नहीं कराये गये तो वे जन-आन्दोलन 


3उवही, !2 फरवरी, 970. 
3०्वही, 6 फरवरी, 970. 
20कलकत्ता और राज्य में कारोबार करने वाली ब्रिटिश फर्मों को इससे चहुत सांत्वता मिली । 


देखिए, वही, 22 मार्च, 970. 
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शुरू कर देंगे ।” एक महीने वाद उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि संयुक्त मोर्चा शासन 
के दौरान किसानों द्वारा कब्जे में ली गई ज़मीनों को उनसे वापस लिया गया तो राज्य 
में खून की होली खेली जाएगी ) दूसरे सी० पी० एम० नेता पी ० राममूर्ति ने राष्ट- 
पति की कारंवाई को एक लघु मोर्चा सरकार स्थापित करने का पडयंत्र बताया । 

संघीय सरकार दृढ़ रही और उसने सी० पी० एम० की धमकियों और चेतावनिग्रों 
के आगे भुकने से इस्कार कर दिया | विधान सभा को भंग करते के बदले उसे विल्ल- 
स्थित स्थिति में रखा गया। यह इस आशा में क्रिया गया था कि कुछ समय वाद 
वैकल्पिक सरकार बन जाएगी । सी० पी० आई० ने 8 दलों का एक गठबंधन वनाग्रा 
जिसमें सी० पी० आई०, फॉरवर्ड ब्लॉक, एस० एस० पी०, सोशलिस्ट सेन्टर, गोरखा 
लीग, रिवाल्यूश्तरी कम्युनिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० का एक वर्ग सम्मिलित थे । 
यह इस उद्देश्य से वनाया गया कि नई सरकार का निर्माण किया जा सके भौर सी० 
पी० एम० के नेतृत्त्व में बने 5 दलीय वामपंथी ग्ठवच्चन को अलग रखा जा सके । 
लेकिन बंगला कांग्रेस और रिवाल्यूइनरी सोशलिस्ट पार्टी ने सी० पी० आई० के नेतृत्त्व 
में बने इस गठबंधन में शामिल न होने का फैसला किया । यदि बंगला कांग्रेस गठ- 
बंधन में शामिल हो भी जाती, तब भी एक गेर-सी० पी० एम० सरकार का बनना 
सम्भव नहीं था क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक स्तोशलिस्ट यूनिटी सेस्टर और सी०पी०भाई० 
तक शासक कांग्रेस के साथ कोई समझौता करने अथवा मोर्चा बनाने के विरुद्ध थे। 
जन-श्ासन को वापस लाने के सभी अवसर चूक गए । 30 जुलाई को राज्यपाल ने 
8 महीने पुरानी विधान सभा भंग कर दी । 

इसके बाद पदिचिमी बंगाल के राजनीतिक नेताओं ते विशेषक्वर सी० पी० एम० ने 
नए चुनाव जल्द-से-जल्द कराते के लिए आन्दोलन जारी रखा | 7 जुलाई, 4970 
को सी० पी० एम० और सी० पी० आई० ने विधान सभा के लिए चुनाव वी माँग के 
समर्थन में एक 'बंद” का आयोजन किया | लेकिन केन्द्र ने साफ़ कह दिया कि जब्र तक 
कानून और व्यवस्था की हालत में सुधार नही होगा, तव तक जन-गासव वापस उहा 
लाया जायेगा ] हिंसा और आतंक व्यापक वनता गया और विधान सभा के लिए चुनावी 
की माँग जब-तब की जाती रही | अंत में, केद्र भुका और 0 मार्च, 97) को चुहाव 
हुए । मुकाबला करने वाले मुख्य पक्ष थे संयुक्त वामपंथी मोर्चा जि सम सी० 8289 
रिवाल्यूशनरी कस्युनिस्ट पार्टी, फॉरव्ड ब्लॉक (माक्सिस्ट) वकत गत आइिवस ता दाग 
का एक टूटा हुआ वर्ग विप्लवी वंगला कांग्रेत तथा संयुक्त वामपंथी ता हक 
(यू० एल० डी० एफ०) जिसमें सी० पी० आई०, तोमलिस्ट यूनिदी सेल्स, फरा है 
ब्लॉक और गोरखा लीग शामिल थे । अन्य दलों में बंगला कप्रिस, शातक के प्रिस कार 
संगठन कांग्रेस ने भी स्वतस्त्र रूप से चुनाव लड़े । 


ते वामपंथी लोकता त्िक मोना 


गवही, 27 मार्च, 970, पृष्ठ 5. 
ँध्वही, 23 अग्रैल, 970, पृष्ठ 6. 
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राजस्थान 
(२9१७) 


राजस्थान में विधान सभा के कुल 84 स्थानों में से कांग्रेस मे 89 स्थान जीते थे 
और विरोधी दलों को 80 मिले थे । शेष 5 स्थान स्व॒तन्त्र उम्मीदवारों के पास गए 
थे जिनमें से ] उस जनता पार्टी के सदस्य थे, जो कुछ ही सप्ताह पहले कांग्रेस से 
टूटकर अलग हो गई थी । 

एक कांग्रेसी सदस्य दो चुनाव क्षेत्रों से जीता था और इस प्रकार इस दल की 
शक्ति घटकर 88 रह गई थी । चुनाव के फौरन बाद सरकार बनाने के प्रयात्त में दोनों 
पक्षों ने बहुमत प्राप्त करने के लिए काफी सदस्यों को अपनी भर करने की कोशिश 
की । 25 फरवरी, 967 को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसने उन 4 स्व॒ृतन्त्र सदस्यों का 
समर्थन प्राप्त कर लिया है जो जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, और इस प्रकार उसे 
संयुक्त विरोधी दलों और जनता स्वतन्त्रों (एक स्थान खाली था) के ऊपर एक का 
बहुमत प्राप्त हो गया है। 2 मार्च को एक कांग्रेसी सदस्य स्वतन्त्र पार्टी, एस ०एस०पी०, 
जनसंघ और जनता स्वत॒न्त्रों द्वारा निर्मित संयुक्त मोर्चे में श्ञामिल हो गया । इस मोर्चे 
ने राजस्थान स्वतन्त्र पार्टी के प्रधान डुंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिह को अपना 
नेता चुना था। फलत: दोनों पक्षों के पास 9-9! स्थान हो गये भर संतुलन एक 
कम्युनिस्ट सदस्य के हाथ में आ गया | कुछ दिन बाद बह भी संयुक्त मोर्चे में मिल 
गया और इस प्रकार उसे एक का बहुमत प्राप्त हो गया । 

राज्यपाल डा० सम्पुणनिन्द ने कांग्रेस के नेता मोहनलाल सुखांड़ियां को सरकार 
बनाने के लिए इस आधार पर निमान्चित किया कि वे अकेले सबसे बड़े दल के नेता 
हैं । एक प्रेस सम्मेलन में उनन्‍्हींते कहा कि उन्होंने स्वृतन्त्र सदस्यों को गणना में नहीं 
लिया है क्योंकि इन लोगों की कोई मिश्चित नीतियाँ नहीं हैं। ये अपने दिमाग बदलते 
रहते हैं और अक्सर दवाव में आ जाते हैं । र 

विरोधी दलों ने एक संयुक्त वक्तव्य देकर राज्यपाल की कार्रवाई के संबंधानिक 
श्रौचित्य पर शंका प्रकट की और उस पर “राजनीतिक पक्षपात 7 का आराप लगाया । 
उन्होंने राज्यपाल के निवास के सामने लगभग 50,000 लोगों का एक व 8280 
आयोजित किया और जयपुर में दंगे और हिसात्मक कांड हुए। [3 सात का क्षा 
सुखाड़िया ने राज्यपाल को सूचना दी कि “विरोबी दलों के आन्ालना 
कानून व व्यवस्था की हालत विगड़ गयी है और वे सरकार बनान का विल्‍्मदादा 
लेना नहीं चाहते” | इस पर केन्द्र ने 3 मार्च, [967 को चुनाव के एक 
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया ) हा व मल 
]5 मार्च को संयुक्त मोर्चे के सदस्य, जिसकी संख्या अब 93 थी, व्याउटगत 
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उश्कीधिंग का 'कस्टेम्परेरी आर्कोइब्स' 967-6$, पृष्ठ 2203 [« 
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सी० पी० एम० और उसके साथियों को 08 स्थान मिले | इसके वाद शासक 
कांग्रेस को 05 मिले । दूसरे दलों ने इस प्रकार स्थान जीते : संगठन कांग्रेस 2, सी० 
पी० भाई० 3, फाँरवर्ड ब्लॉक 3, पी० एस० पी० 3, एस० एस० पी० ], बंगला 
कांग्रेस 3, जनसंघध ], आर० एस० पी० 3, एस० यू० सी० 7, मुस्लिम लीग 7, आर० 
सी० पी० आई० 3, विप्लवी बंगला कांग्रेस 2, सी० पी० एम० के नेतृत्व में बने 
संयुक्त वामपंथी मोर्चे द्वारा समर्थित स्वतंव 2 तथा अन्य स्वतन्त्र 5 इस प्रकार कुल 
274 स्थान भरे । 3 चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण चुनाव रद्द करने 
पड़े 
शासक कांग्रेस और सी० पी० एम० के नेतृत्त्व में संयुक्त वामपंथी मोर्चा दोनों ने 
मिली-जुली सरकार बनाने के लिए अपने-अपने दावे पेश किये । लेकिन राज्यपाल 
घवन ने राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की सिफ़ारिश करने से तब तक के लिए 
इन्कार कर दिया, जब तकवे आश्वस्त न हो जायें कि दावेदारों का विधान सभा में पूर्ण 
बहुमत है । इसके फलस्वरूप पुनः गठजोड़ हुए । शासक कांग्रेस विधान सभा दल ने 
घोषणा की कि वह बंगलए कांग्रेस नेता अजय मुखर्जी के नेतृत्व में बनी सरकार में 
शामिल होगा । इस पर संग्युक्त वामपंथी मोर्चे के दलों के सिवाय विधान सभा के अन्य 
सभी दलों सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर, रिवाल्यूइनरी सोशलिस्ट पार्टी और झारखंड पार्टी 
ते एक लोकतांत्रिक गठबन्धन निर्मित कर लिया और 2 अप्रैल को श्री मुखर्जी ते सर- 
कार बना ली | लगभग 2 महीने बाद बंगला कांग्रेस के महासचिव सुशील धारा के 
नेतृत्व में. दल के 5 विधायकों ने सरकार का त्याग कर दिया और स्वतंत्र गुट बना 
लिया। इस प्रकार, विधान सभा बराबर-बराबर बंट गई । ]40 विधायक सरकार 
के पक्ष में थे और 40 विरोधी पक्ष में । 
इसी बीच बंगला देश का संकट उपस्थित हो गया था और कुछ लाख शर- 
णार्थी पश्चिमी बंगाल में घुस आये जिससे सभी प्रकार की समस्याएँ पंदा हो गई । 
मुखर्जी ने अनुभव किया कि वे अब राज्य के प्रशासन को ठीक तरह नहीं चला 
सकते, इसलिए उन्होंने विधान सभा को भंग कर देने की सिफ़ारिश की और 25 जून 
को विधान सभा भंग कर दी गई। उनके मन्‍्त्रालय ने तय किया कि एक कार्यकारी 
सरकार के रूप में भी पद पर न्त रहा जाये और 28 जून को त्यागपत्र दे दिया । 
अगले ही दित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । जब 
मांचे ]972 में परिचमी बंगाल में आम चुनाव हुए, वहाँ राष्ट्रपति शासन था । शासक 
कांग्रेस को विधान सभा के कुल 280 स्थानों में से 26 स्थान मिले और 20 मार्च को 
कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता सिद्धार्थशंकर रे ने मुख्यमन्त्री पद की शपथ ली । 
उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की समस्या का दृढ़तापूर्वक सामना किया और पश्चिम 
बंगाल को मिली-जुली सरकारों के अभिजश्ञाप से राहत मिली । 
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राजस्थान 
(२2]95[चश्वा) 


राजस्थान में विधान सभा के कुल 84 स्थानों में से कांग्रेस ने 89 स्थान जीते थे 
और विरोघी दलों को 80 मिले थे । शेष 5 स्थान स्वतन्त्र उम्मीदवारों के पास गए 
थे जितमें से ] उस जनता पार्टी के सदस्य थे, जो कुछ ही सप्ताह पहले कांग्रेस से 
टूटकर अलग हो गई थी । 

एक कांग्रेसी सदस्य दो चुनाव क्षेत्रों से जीता था और इस प्रकार इस दल की 
शविति घटकर 88 रह गई थी। चुनाव के फौरन बाद सरकार बनाने के प्रयास में दोनों 
पक्षों ने बहुमत प्राप्त करने के लिए काफी सदस्यों को अपनी ओर करने की कोशिश 
कौ। 25 फरवरी, 967 को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसने उन 4 स्वतन्त्र सदस्यों का 
समर्थन प्राप्त कर लिया है जो जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, और इस प्रकार उसे 
संयुक्त विरोधी दलों और जनता स्वतन्त्रों (एक स्थान खाली था) के ऊपर एक का 
बहुमत प्राप्त हो गया है । 2 मार्च को एक कांग्रेसी सदस्य स्वतन्त्र पार्टी, एस०एस०पी०, 
जनसंध और जनता स्वत॒न्त्रों द्वारा निर्मित संयुक्त मोर्चे में ग्ामिल हो गया । इस मोर्चे 
ने राजस्थान स्वतन्त्र पार्टी के प्रधान डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिह को अपना 
नेता चुना था। फलत: दोनों पक्षों के पास 9-9] स्थान हो गये भौर संतुलन एक 
कम्युनिस्ट सदस्य के हाथ में आ गया । कुछ दिन बाद वह भी संयुक्त मोच्चे में मिल 
गया और इस प्रकार उसे एक का बहुमत प्राप्त हो गया । 

राज्यपाल डा० सम्पुर्णानन्‍्द ने कांग्रेस के नेता मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार 
बनाने के लिए इस आधार पर निमर्मान्त्रत किया कि ने अकेले सबसे बड़े दल के नेता 
हैं । एक प्रेस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वतन्त्र सदस्यों को गणना में नहीं 
लिया है क्योंकि इन लोगों की कोई निश्चित नीतियाँ नहीं हैं। ये अपने दिमाग बदलते 
रहते हैं और अक्सर दवाव में आ जाते हैं । 

विरोधी दलों ने एक संयुक्त वक्तव्य देकर राज्यपाल की कार्रवाई के संवैधानिक 
झ्चित्य पर शंका प्रकट की और उस पर “राजनीतिक पक्षपात”?” का आरोप लगाया। 
उन्होंने राज्यपाल के निवास के सामने लगभग 50,000 लोगों का एक विरोध-प्रदर्शन 
आयोजित किया और जयपुर में दंगे और हिसात्मक काँड हुए। 3 मार्च को श्री 
सुखाड़िया मे राज्यपाल को सूचना दी कि “विरोधी दलों के आन्दोलनों के कारण 
कानून व व्यवस्था की हालत विग्ड़ गयी है और वे सरकार बनाने की जिम्मेदारी 
लेना नहीं चाहते । इस पर केन्द्र ने 3 माचे, 4967 को चुनाव के एक महीने बाद 
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । 

]5 मार्च को संयुक्त मोर्चे के सदस्य, जिनकी संख्या अब 93 थी, व्यक्तिगत 


!शकीपतिंग का कन्टेम्परेरी आर्काइब्स' 967-68, पृष्ठ 2208 !. 
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रूप से नई दिल्‍ली में राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के सामने पेश हुए। उन्होंने अपना 
बहुमत प्रदर्शित किया और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया । उन्होंने माँग की 
कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाये और राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्‍्द को 
हटाया जाये । 29 मार्च को लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह ने नये 
राज्यपाल के रूप में शपथ ली । अप्रैल 967 के दौरान संयुक्त मोर्चे ने फिर बहुमत 
खो दिया और 94 सदस्यों ने श्री सुखाड़िया को समर्थन का वचन दिया। महारावल' 
लक्ष्मण धिह 09 समर्थकों की सूची लेकर सामने आए | इनमें 2[ ताम दोनों सूचियों 
में थे। सरदार हुकम सिंह ने इन सदस्यों से स्वयं भेंट की और इनसे लिखवा लिया 
कि वे किसके समर्थक हैं। इन सभी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और इस प्रकार 
तय हो गया कि 94 विधायक श्री सुखाड़िया के साथ हैं और 88 संयुक्त मोर्चा नेता 
लक्ष्मण सिह के साथ । राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की सिफारिश की 
और 26 अप्रैल को वैसा कर दिया गया । 28 अप्रैल को श्री सुखाड़िया के नेतृत्व में 
नये मन्त्रिमण्डल ने शपथ ली और आरम्भिक धचकों के बाद कांग्रेस जम गई । श्री 
सुखाड़िया 8 जुलाई, 97] तक पद पर रहे, जब उन्होंने विना कोई कारण बताये 
त्यागपत्र दे दिया और विधिमन्त्री बरकतुल्ला खाँ ने अगले दिन नई कांग्रेस सरकार 
निर्मित की । इस सारी गड़बड़ी के दौरान विधान सभा निलम्वित रही। उसे भंग 
नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप राजस्थान उन 6 राज्यों में से एक रहा जिनमें 
मार्च 972 को नई विधान सभा के लिए आम चुनाव हुए । शासक कांग्रेस को 84 
के सदन सें 45 स्थान मिले और उसने वहाँ फिर सरकार बनाई । इस प्रकार, राज- 
स्थान को भी मिली-जुली सरकारों के अभिशाप से राहत मिली और उनकी स्थिति 
अधिक स्थायी हो गई । 


पंजाब 
(एपणुं0) 


भाषा के आधार पर पंजाब के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और पंजाब एवं 
हरियाणा के नये राज्य श्रौपचारिक रूप से नवम्बर, 966 को अस्तित्व में आये 
थे । 3] अक्तूबर की अधेरात्रि को राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ और दोनों ही राज्यों 
के नये मन्त्रिमण्डल ने | नवम्बर को शपथ ली । पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान 
ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर मुख्य मन्‍्त्री बने लेकिन कुछ ही समय बाद पंजाब कांग्रेस 
में फूट पैदा हो गई और एक ग्रुट ने | जनवरी, 967 को जनता कांग्रेस निर्मित कर 
ली । अकाली दल भी, जिसने 962 का चुनाव एक दल के रूप में लड़ा था, दो 
गुटों में विभाजित हो गया। एक के नेता मास्टर तारा सिंह थे और दूसरे के संत 
फ़तह सिंह । चौथे आम चुनावों के समय दोनों गुटों ने अलग-अलग घोषणापन्न जारी 
किये । फलतः विधान सभा के 04 स्थानों के लिए हुए चुनावों का परिणाम दलों के 
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अनुसार इस प्रकार रहा : कांग्रेस 48, अकाली दल (फतह सिंह ग्रुट) 24, अकाली दल 
(तारा सिंह गुट) 2, जनसंघ 9, सी० पी० आई० 5, सी० पी० एम० 3, रिपब्लिकन 3, 
एस०एस०पी० | और स्वतन्त्र 9। अब तक के कांग्रेस मन्त्रि मण्डल में मुख्य मन्‍्त्री श्री 
मुसाफिर चुनाव हार गये और ]4 मंत्री, राज्य मन्‍्त्री और उप-मन्त्री भी पराजित हो 
गए । किसी दल अथवा दल-समूह ने बहुमत प्राप्त नहीं किया । पूर्ण बहुमत से कांग्रेस 5 
कम रह गई और फतह सिंह गुट ने सी० पी० आई०, रिपव्लिकन और एस० एस० 
'पी० के साथ जो गठबंधन वनाया, उसके पास केवल 33 स्थान रहे । कांग्रेस दल के 
नेताश्रों ने कुछ स्वतन्त्र सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की लेकिन 
ग्र-कांग्रेसी दलों के 47 सदस्यों और 9 स्वतन्त्रों में से 6 ने उनके प्रयत्नों को विफल 
कर दिया । उन्होंने पंजाब उच्च न्यायालय के सेव निवृत्त न्यायाधीश सरदार गुरनाम 
सिंह के नेतृत्त्व में एक संयुक्त मोर्चा बता लिया। वाद में एक कांग्रेसी और एक 
स्वतन्त्र सदस्य भी संयुक्त मोर्चे में मिल गये और उसकी शक्ति वढ़कर 55 हो गई । 
$ मार्च, 967 को 4 मन्त्रियों और 4 उप-मन्त्रियों के साथ एक मिला-जुला मन्त्रि- 
सण्डल बना लिया गया । 
एक महीने बाद 5 अप्रैल को सरकार को विधान सभा में उस समय हार खानी 
पड़ी, जब कांग्रेस ने राज्यपाल के भाषण पर संशोवन पेश करके खाद्यान्नों के सर- 
कारी व्यापार और सचिवालय स्तर पर पंजाबी भाषा के प्रयोग की माँग की और 
वह 49 के विरुद्ध 53 मतों से स्वीकृत हो गईं। संग्रुक्त मोर्चे के 4 सदस्यों और एक 
स्वतन्त्र ने विरोधी दलका साथ दिया । कांग्रेस नेता प्रवोधचन्द्र ने गुरनाम सिंह मंत्रि- 
मण्डल के त्यागपन्न की माँग की, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। उनकी यह 
धारणा थी कि राज्यपाल के भाषण पर हुआ मतदान मुक्त था और संयुक्त मोचें ने 
कोई सचेतक जारी नहीं किया था | यदि कुछ संयुक्त मोर्चा सदस्यों ने विरोघी दलों 
के साथ मत दिया है तो वैसा पंजाबी भाषा के प्रति उनके प्रेम के कारण ही हुआ 
है लेकिन विरोधी दल इससे संतुष्ट न हो सके और जब अगले दिन सदन की बैठक 
हुई तो श्री चन्द्र ने घोषणा की कि विरोधी दल कोई कारंवाई नहीं होने देंगे । इसके 
बाद सदन में भारी गड़बड़ी और झगड़ा हुआ । मुख्य मन्‍्त्री ने सदन को अनिदिचत 
काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हो गया। इसके बाद कांग्रेस 
ने संयुक्त मोर्चा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए दल-बदल को प्रोत्साहित किया । 
संयुक्त मोचें में बड़ी संख्या में 'कुछ नए सदस्य थे और इनको शिकायत थी कि 
उन्हें उनका हक नहीं दिया गया । इन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए विरोधी 
दल के नेता ज्ञान सिंह राषड़वाला ने दल-बदलुओं की एक अल्पमत सरकार को समर्थन 
देने की पेशकश की, यदि स्वतन्त्र सदस्य महाराजा पटियाला इसके नेता बनें । लेकिन 
महाराजा ते अपनी अनिच्छा व्यक्त की । गुरनाम सिंह ने कांग्रेस के इस हथकंडे को 
गंदी चाल वताया और सी० पी० आई० नेता सत्यपाल डांग ने इसे उच्च स्तरीय कांग्रेस 
'पड्यंत्र कहा | मई के पहले सप्ताह में विधान सभा के 5 कांग्रेसी सदस्य मन्त्रित्व का 
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वचन मिलने प्र दल बदल कर संयकक्‍त मोर्चे में मिल गये और इस प्रकार कांग्रेस का 
विरोध काफी कमज़ोर पड़ गया । संयक्‍त मोर्चा मन्त्रिमण्डल को गिराने की सभी 
कोशिशें बेकार गई । हि 
संयुक्त मोर्चे के मुख्य अंग अकाली दल (फतह सिंह गुट) के भीतर हुए व्यवितियों के 
संघर्ष ने कांग्रेस के लक्ष्य को पूरा कर दिया। 23 मई को विधान सभा में 24 सद- 
स्थीय अकाली दल के नेता हरचरण सिंह हुड्यारा ने घोषणा की कि उनका गुट सर- 
कार के अधिग्रहण विधेयक पर कांग्रेस विरोधी दल के. साथ मत देगा और महाराजा 
पटियाला तथा कछ अन्य स्वतन्त्र सदस्य भी बसा ही करेंगे । अगले दिन प्रवोधचल्द्र 
ते एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जो दो दिन की बहस के बाद 46 के मुकाबले 
57 मतों से पराजित हो गया । 43 कांग्रेस सदस्यों के सिवाय सिर्फ श्री हुडयारा, 
उनके अकाली दल के साथी हज़ारा सिंह गिल और महाराजा पटियाला ते ही इस 
प्रस्ताव का समर्थन किया | श्री हुड्यारा और श्री गिल को उसी दिन अनुशासन भंग 
के लिए 6 वर्षों के लिए दल से निकाल दिया गया। इसके फलस्वरूप दल में और 
अधिक फूट पड़ गई। 26 मई को चंडीगढ़ में हुए दल के एक सम्मेलन में शामिल 
375 में से 200 सदस्यों ने संत फतह सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनके 
स्थान पर श्री हुड्यारा को चुन लिया। पाँच दिव बाद दल की कार्यसमिति ने संत 
जी के नेतृत्त्व में पुरा विश्वास प्रकट किया और उन्हें पूरा अधिकार दिया कि वे 
विधान सभा के नेता के रूप में श्री हुड्यारा के स्थान पर दुसरे नेता को नियुक्त करें। 
22 नवम्बर, 967 की विधान सभा का शरद्कालीन अधिवेशन शुरू हुआ और उसी 
दिन सिचाई और बिजली मन्‍्त्री लक्ष्मण सिंह गिल ने घोषणा की कि 5 अन्य सदस्यों 
के साथ उन्होंने शासक संयुक्त मोच्चे को छोड़ दिया है और संयुक्त पंजाब जनता पार्टी 
के नाम से एक नया दल बना लिया है। इस घटना ने गुरवाम सिंह को बहुमत के 
समर्थन से वंचित कर दिया और उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे दिया और 
उनसे अनुरोध किया कि वे विधान सभा को भंग कर दें और नये चुनाव करायें। 
उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी सध्यात्रधि चुनाव का अनुरोध किया। एक 
प्रेस वक्‍तव्य में गुरताम सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक भ्रष्टाचार का 
खेल खेल रही है और उच्च स्तरीय पड्यंत्र रच रही है । 
राज्यपाल ने पदमुक्त मुख्य मन्‍्त्री की सलाह मानने से इन्कार कर दिया क्‍योंकि 
नये चुनावों का आदेश देता घन का अपव्यय करना ही होगा । उन्होंने लक्ष्मण सिंह गिल 
को, जिन्हें समर्थन देने का वचन कांग्रेस दल ने दिया था, एक नया मंत्रिमण्डल बनाने 
के लिए कहा और 27 नवम्बर को उन्होंने मुख्य मन्त्री के रूप में शपथ ली । जब 4 
दिसम्बर को विधान सभा की बैठक शुरू हुई तो दक्षिणपंथी कम्यनिस्ट सत्यपाल डांग 
ते गिल मंत्रिमण्डल की वेघता में इस आधार पर संशय प्रकट किया कि राज्यपाल 
द्वारा गुरताम सिह की विधान सभा को भंग करने की सलाह को न मानना असंबेधा- 
निक था | नई सरकार को वहुंमत का समर्थनप्राप्त नहीं है क्योंकि कांग्रेस और जनता 
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पार्टी के अलग-अलग नेता हैं और उनकी अलग-अलग नीतियाँ और कार्यक्रम हैं। लेकिन 
अध्यक्ष सरदार जोगिन्दर सिंह मान ने दोनों घारणाओं को अमान्य करार दिया । 
श्री गिल की अल्पमत सरकार (उनके दल जनता पार्टी के पास विधान सभा के 
04 स्थानों में से केवल 20 थे) की स्थापना ने पंजाब में एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा 
'कर दी । विरोधी दल साथ मिल गये और 2] जनवरी, 968 को उन्होंने, दि स्वेदस- 
'मेनके शब्दों में, 'ऐसा विराट प्रदर्शन किया जैसा चंडीगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा था! । 
गिल मन्त्रिमण्डल के प्रति क्या रुख अपनाया जाये, इसे लेकर कांग्रेस दल के भीतर मत- 
भेद पैदा हो गये थे । राष्ट्रीय नेतृत्व श्री गिल को समर्थन देते रहने के पक्ष में था । 
लेकिन पंजाब कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता श्री राड़ेवाला कांग्रेस सरकार बनाना 
चाहते थे । मुख्य मन्त्री श्री गिल ने यह आदइवासन देकर उन्हें शान्त किया कि सभी 
बड़ी नीतियों के बारे में उनसे परामर्श किया जायेगा | लेकिन इतने से श्री गिल को 
चैन नहीं मिला और उन्होंने कांग्रेस विधान मण्डल के भीतर एक ऐसा गुट तैयार करने 
का विचार किया जो पूरी तरह उनके पीछे हो । उन्होंने तथ किया कि अध्यक्ष पद श्री 
मान के स्थान पर प्रवोध चन्द्र को दिया जाये | यह उद्देश्य मन में लेकर मुख्य मन्त्री के 
समर्थकों ने बजट पर विचार करने के लिए 6 मार्च, 968 को बैठी विधान सभा में 
गड़बड़ी और अनुशासनहीनता के दृश्य प्रस्तुत किये । सरकार ने अध्यक्ष श्री मान के 
विरुद्ध दो प्रस्ताव पेश किये क्योंकि वे सदन की प्रतिष्ठा और उसकी शान को बनाये 
रखने में विफल हो गये थे । श्री माव ने उस दिन तो प्रस्तावों को ग्रहण कर लिया 
पर उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया और अगले दिन इन 
प्रस्तावों को अधिनियमित' करार दे दिया क्योंकि इनके लिए 4 दिन का आवश्यक 
नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने सदन को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया 
वंयोंकि सदन में गुंडागर्दी और क्रोधावेश था और कारंवाई को आगे नहीं चलाया जा 
सकता था । 
इससे अभूतपूर्व संवैधानिक संकट पैदा हो गया क्योंकि इन परित्थितियों में बजट 
माचे के अन्त तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता था | पूरा प्रशासनिक तन्त्र | 
अप्रैल से आरम्भ होने वाले श्रगले वित्तीय वर्ष में धन के प्राप्त न रहने के कारण 
आम्भीर गड़बड़ी में पड़ सकता था । स्थिति की गम्भी रता को समझते हुए और केन्द्रीय 
सरकार से प्रकटतः परामझ्े करके राज्यपाल डी० सी० पावटे ते [] मार्च को विधान 
सभा का सन्नावसान कर दिया | इस प्रकार, उन्होंने अधिवेशन की समाप्ति की और 
उसे फिर बुलाने का अधिकार अपने हाथ में रखा। ॥3 मार्च को उन्होंने एक अध्या- 
देश जारी किया जिसके अनुसार (क) यदि कोई वाधिक वित्तीय लेखा सदन के सामने 
पेश किया जा चुका था तो सदन का सन्नावसान हो जाने के कारण उसका 'ह्वास नहीं 
होगा, और (ख) यदि कोई वित्तीय कारंवाई दोप है तो सदन का स्थगन सदन के 
बहुमत से ही हो सकेगा | अगले दिन उन्होंने ।8 मार्च को विघान सभा बुलाने के 
आदेश दिये । जब विधान सभा बैठी तो अध्यक्ष मान ने संकेत दिया कि सदन का 
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सत्रावसान करने वाला राज्यपाल का आदेश यद्यपि [|] मार्च का है लेकिन उसका मुद्रण 
4-5 मार्च को हुआ है। ॥० मार्च को वह डाक में डाला गया था और ]8 मार्च को 
मिला है । अत: उनकी धारणा थी कि ।8 मार्च ही श्रादेश के प्रकाशन की तिथि और 
इसी दिन सदन का सत्रावसान किया गया । इस आधार पर उन्होंने व्यवस्था दी कि 3 
मार्च का अध्यादेश गैर-कानूनी था क्‍योंकि राज्यपाल सदन के अधिवेशन के दौरान 
अध्यादेश जारी नहीं कर सकते और सदन को बुलाने का आदेश भी गेर-कानूनी है 
क्योंकि जब यह आदेश जारी हुआ तव तक सदन का सन्नावसान नहीं हुआ था और 
राज्यपाल को सदन के स्थगन के बाद उसे फिर से बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। 
अध्यक्ष ने सदन को फिर स्थगित कर दिया और कक्ष से चले गये। इसके बाद पूरी 
तरह गड़बड़ी फैल गयी । विरोधी सदस्यों ने अध्यक्ष के मंच पर कब्जा कर लिया लेकिन 
उन्हें वलपूर्वक भवन से वाहर निकाल दिया गया । इस बारे में अलग-अलग सुचनाएँ 
हैं कि उन्हें वास्तव में किसने वाहर निकाला--पुलिस ने, सुरक्षा अधिक्रारियों ने, 
अथवा बाहर वालों ने । कांग्रेस और जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन का निर्यत्रण 
अपने हाथों में लिया और उपाध्यक्ष बलदेव सिंह कुर्सी पर बेठ गये। ]5 सिचट की 
कार्रवाई के बाद उन्होंने अधिग्रहण विधेयक को स्वीकृत घोषित किया और अध्यक्ष को 
हटाने का प्रस्ताव ग्रहण करने के बाद उन्होंने सदन को 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित 
कर दिया । उन्होंने धारा 99 के अधीन _विधेयक का आवश्यक प्रमाणन भी किया और: 
उसे विधानपरिषद को भेज दिया । 
ग्रनाम सिंह के नेतृत्त्व में विरोधी दलों ने राज्य के उच्च न्यायालय में 'रिट'! 
अजियाँ दाखिल कीं और पंजाब विधान मण्डल (वित्तीय कार्यो से सम्बन्धित पद्धति के: 
नियम) अध्यादेश, 968 का हवाला देकर ।8 मार्च को पंजाब विधान सभा की बैठक. 
की कारंवाई को चुनौती दी जिसमें वजट और दो पंजाब अधिग्रहण विधेयक स्वीकारः 
किये गएथे और अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था । 0 मई, 968. 
को उच्च न्यायालय की एक विशेष 'बेंच” ने एकमत से दोनों अधिग्रहण विधेयकों को 
संविधान से वाहर और गैर-कानूनी घोषित किया | अदालत ने एक के विरुद्ध 4 के 
बहुमत से (मुख्य-त्यायाधीश असहमत थे) यह भी व्यवस्था दी कि राज्यपाल द्वारा जारीः 
किया गया अध्यादेश संविधान-विरुद्ध था । 
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से अपील की कि उसके आदेश पर कार्रवाई स्थ- 
गित की जाये पर उसे अस्वीकार कर दिया गया। पर अदालत ने संविधान की धारा: 
32 और 33(0) के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपील करने की प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली | एक विश्वष रूप से गठित उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बैच ते 2] 
मई को दोनों अधिग्रहण विधेयकों को गैर-कानूनी घोषित करने वाले उच्च न्यायालय 
के आदेशों पर कारंवाई स्थग्रित कर दी | इस व्यवस्था का प्रभाव यह हुआ कि राज्य: 
सभा संचित निधि (00750702/66 #फए्70) से आवश्यक राशि लेने में तथा जब तकः 
उसकी अपील पर निर्णय हो, कर-संग्रह करने में समर्थ हो गई । अदालत ने यह भीः 
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व्यवस्था दी कि स्थगन आदेश किसी भी रूप में स्थिति का अपने विवेक के अनुसार 
हल निकालने के विधान मण्डल के अधिकार को कम नहीं करता । अदालत के आदेश 
के बाद सरकार ने 20 मई को बैठी विधान सभा के सामने 6 महीने के लिए एक 'बोट 
ऑन अकाउन्ट बजठ' पेश करने का प्रस्‍्ताव त्याग दिया और 22 मई को विधान सभा 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई । 30 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने 
एकमत से व्यवस्था दी कि 8 मार्च को स्वीक्षत अधिग्रहण विधेयक संवैधानिक रूप से 
सही थे और इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश उलट दिया गया । 

2[ अगस्त, 968 को कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा ने घोषणा की कि पंजाब 
विधान सभा में उनके दल के 43 सदस्य आगे से लक्ष्मन सिंह गिल की अल्प-मत सर- 
कार को समर्थन नहीं देंगे श्रौर उसी दिन मुख्य मन्‍्त्री ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र 
दे दिया । यह अनुभव करके कि न तो कांग्रेस विधान भण्डल दल के नेता श्री राड़े- 
वाला और न ही विरोधी नेता गुरताम सिंह राज्य को एक स्थायी सरकार दे सकते हैं 
राज्यपाल श्री पावटे ने राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश कर दी । 23 अगस्त को 
राष्ट्रपति जाकिर हुसेत ने विधान सभा को भंग कर दिया झ्रौर राष्ट्रपति शासन लागू 
कर दिया । 

गृटवाजी की राजनीति से तंग आकर अकाली दल के दोनों गुट 7 अक्तूबर, 968 
को एक दल के रूप में मिल गये | इसका परिणाम यह हुआ कि जब 9 फरवरी, 969 
को मध्यावधि चुनाव हुए तो उसने विधान सभा में भ्रकेले सबसे बड़े दल के रूप में 
कांग्रेस का स्थान ले लिया | गुरनाम सिंह को नेता चुना गया और एक छोटे हिस्से- 
दार के रूप में जनसंघ का समर्थन लेकर उन्होंने [7 फरवरी को नया मन्त्रिमण्डल 
बनाया । कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सदस्यों ने उन्हें संकटकालीन और श्वतें से बंधा 
समर्थन देने का वचन दिया । आने वाले महीनों में गुरनाम मन्त्रिमण्डल की स्थिति 
और भी मज़बूत हो गयी । 0 कांग्रेस सदस्य, और 3 स्वतंत्र अकाली दल में मिल गये । 
विधान सभा में जनता पार्टी के अकेले प्रतिनिधि लक्ष्मन सिंह गिल की 26 अप्रैल को 
मृत्यु हो गई और उनके स्थान के लिए हुए चुनाव में श्रकाली उम्मीदवार जीता । 
इस प्रकार दल की झक्ति वढ़कर 57 (अध्यक्ष समेत) हो गई और उसे पूर्ण बहुमत 
मिल गया । 

लेकिन यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रही । अकाली दल के भीतर मतभेद पैदा 
हो गये । जनवरी 970 में संत फतह सिंह ने चंडीगढ़ के मामले को लेकर अनशन किया । 
तारा सिंह के भूतपूर्व समर्थकों ने आरोप लगाया कि ऐसा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 
और दल में तानाशाही स्थिति प्राप्त करने के लिए किया गया है । अकाली दल की 
युद्धनीति को लेकर भी मतभेद पनपे । संत फतह सिंह 7 सदस्यीय जनसंघ गुट के साथ 
गठजोड़ जारी रखने के पक्ष में थे, जवकि गुरनाम सिंह का प्रस्ताव था कि 28 सदस्यों 
के श्रीमती गांधी के गुट के साथ मेल किया जाये | जब राज्य सभा के लिए द्विवर्पीय 
चुनावों, जिनमें कि राज्य विधान मण्डलों द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, का मामला पेश 
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हुआ तो उनके संबंध टूटने की सीमा तक पहुँच गये । संत फतह सिंह ते दल के औप- 
चारिक उम्मीदवारों के रूप में 2 उम्मीदवार चुने लेकिन दल को वरिष्ठ उपाब्यक्ष 
और संसदीय बोर्ड के प्रधान भूपिंदर सिह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने काग्ी 
दाखिल कर दिये । कहा जाता है कि वे तारा सिंह के भूतपूर्व समर्थक थे । उत्होंने दी 
सरकारी उम्मीदवारों में से | को हरा दिया । यद्यपि गुरनाम सिंह ने संत जी के उम्मी- 
दवार को अपना समर्थन दिया था पर उनके अनुयायियों ने आरोप लगाया कि मु 
मस्‍्त्री के प्रोत्साहन पर ही भूपिंदर उम्मीदवार बने थे और उन्होंने शासक कांग्रेस के 
सदस्यों के साथ एक गुप्त समझौता किया था कि अपनी दूसरी पसन्द के मतों की 
सहायता से भूपिदर को चुन लिया जाये । अपने आरोप के समर्थन में उन्होंने वताया 
कि कांग्रेसी उम्मीदवार को पहली पसन्द के 37 मत मिले हैं, जव॒कि विधान सभा मैं 
दल के केवल 25 सदस्य हैं । 
इन मतभेदों का परिणाम यह हुआ कि संत के अनुयायी वित्त मंत्री वलवंत सिंह की 
25 मार्च, 4970 को जब अध्यक्ष ने अधिग्रहण विधेयक पेश करने के लिए कहा, तो 
उन्होंने वैसा करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि उन्तके दल का आदेश 
है कि वे विधेयक को पेश न करें। मुख्य मंत्री गुरनाम सिंह ने वैसा स्वयं करने की अचु- 
मति सदन से चाही लेकिन 22 के विरुद्ध 44 मतों से प्रस्ताव गिर गया । जनसंध, 
साक्सिस्ट और 35 अकाली सदस्यों ते विरोध में मत दिया और प्रजा सोशलिस्टं, 
स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र और 8 अकाली सदस्यों ने पक्ष में मत दिया। कांग्रेस और 
कस्युतिस्ट विधायक अलग रहे । इस हार के फौरन बाद ही अकाली विधानमण्डल दल 
ने, जिसके 47 सदस्य उपस्थित थे, गुरनाम सिंह को नेता पद से हटा दिया और विकास 
मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को उनके स्थान पर चुन लिया । 
विधान सभा में शासक कांग्रेस के नेता मेजर हरिन्द्र सिह ने घोषणा की कि उनकी 
दल गुरनाम सिंह को बिना झर्तं समर्थन देगा । इस पर युरनाम सिंह ने दावा किया 
कि बहुमत अब भी उनके साथ है ।28 अकाली सदस्य हैं, पी० एस० पी०, स्वतंत्र 
और एस० एस० पी० का एक-एक सदस्य उनके समर्थन में है। उन्होंने दावा किया 
कि 04 के सदन में, जिसकी वास्तविक शक्ति 03 है, उन्हें 54 सदस्यों का समर्थन 
प्राप्त है और उन्होंने राज्यपाल श्री पावटे से कहा कि वे अपने मन्त्रिमण्डल का पुन- ' 
गेंठन करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण विधेयक को स्वीकार कराने में उन्हें कोई 
कठिनाई नहीं होगी । श्री वादल ने भी अपना दावा पेश किया और राज्यपाल के 
सामने 54 समर्थकों की सूची पेश की । गुरताम सिंह ने राज्यपाल को सलाह दी कि 
विधान सभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव कराए जायें | लेकिन राज्यपाल 
ने उनकी सलाह मानने से इन्कार कर दिया क्‍योंकि वह उनकी सरकार की हार के 
बाद दी गई थी । राज्यपाल ने सतक रहकर इन्तजार करने का रुख अपनाया । संत्त 
फत्तह सिंह ने राज्यपाल के रुख को अलोकर्तातजिक और सिद्धान्तहीन वत्ताया और 
आरोप लगाया कि वे केद्वीय सरकार के साथ मिलकर चल रहे हैं जोकि गेर-कांग्रेसी 
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सरकारों को उलठने के षड़यन्त्र में लगो है । उन्होंने नई दिल्‍ली को चेतावनी दी कि 
'यदि “उसने उपरोक्त नीति हमारे स्पष्ट वहुमत के वावजुद जारी रखी तो उसे गंभीर 
परिणाम भुगतने पड़ेंगे । राज्यपाल ने विभिन्‍न दलों के नेताओं से परामर्श क्रिया और 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सिफे बादल ही राज्य में एक स्थिर सरकार बना सकते हैं । 
उन्होंने गुरताम सिंह से त्यागपत्र देने के लिए कहा, जो उन्होंने 20 मार्च, 970 को 
दिया । अगले दिन श्री बादल के नेतृत्त्व में एक त्रिसदस्थीय मन्त्रिमण्डल ने शपथ ली । 
कुछ दिन वाद जनसंघ ने सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और एक मिली-जुली 
सरकार बना ली गई। 

वाद में गुरनाम सिंह के समर्थक [8 विधेयक संत गुट में मिल गए और बादल मंत्रि- 
मण्डल की स्थिति और भी मज़बूत हो गई । 

नवम्बर [970 के तीसरे सप्ताह में विरोधी अकाली दलों--एक संत फतह सिह का 
दूसरा ग्रनाम सिंह का और तीसरा ज्ञान सिह राषड़ेवाला का--ने आपस में एकता 
लाने के लिए प्रयास किये और संत जी एवं गूरनाम सिंह ने एक संग्रुकत्त घोषणा की 
कि उनके मतभेद दूर हो गए हैं और गलतफ़हमियाँ मिट गई हैं । गुरनाम मिद्द गुट 
सूल संगठन में मिल गया और बादल मन्त्रिमण्डल को 04 के सदन में 55 सदस्यों का 
'पुर्ण बहुमत प्राप्त हो गया | 20 दिसम्वर को 2 उपचुनाव अभी होने थे ।7* 

लेकिन यह एकता अधिक देर तक नहीं रही और अकाली दल 27 सदस्यीय मंत्रि- 
मण्डल के आकार को लेकर फिर विभाजित हो गया । दल के ] प्रमुख विश्वायकों 
ने आकार को कम करने की माँग की | उतका कहना था कि अकाली विधान मण्डल 
दल के 50 प्रतिशत सदस्य मन्‍्त्री पदों पर हैं। जब बैसा नहीं हुआ तो 6 अकाली 
विधायकों ने बादल सरकार को समर्थन देना वनन्‍्द कर दिया और उसके पाम्त सिर्फ 
39 समर्थक रह गये । 

3 जून, 97] को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया | यह देखकर कि एक स्थिर मन्त्रि- 
मण्डल का बनना दल-बदल की चालों के कारण सम्भव नहीं है, राज्यपाल बी० भी ० 
पावटे ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की, और वेसा 5 जून को कर 
दिया गया । जब मार्च 972 में राज्य में आम चुनाव हुए, तव उस पर राष्ट्रपति 
आसन था । शासक कांग्रेस ने 04 के सदन में 66 स्थान प्राप्त किए और उसके विधान 
अण्डल दल के नेता ज्ञानी जैल सिंह ने 8 मार्च को मंत्रिमण्डल वनाया। राज्य को 
उसके बाद ही स्थायी मन्त्रिमण्डल नसीव हुआ । 


2०] 02 सदस्यों के तत्कालीन सदन में अध्यक्ष को छोड़ कर दलों की स्थिति इत प्रकार थी. 
अकाली दल 55, शासक कांग्रेस 28, जनसंघ 7, सी० पी० जाई० 4, सी० पी० एम० 2, एच० एस० 
पी० 2, पी० एस० पी० [, स्वतंत्र 2 (उपाध्यक्ष समेत) । 
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उड़ीसा 
((07558) 


उड़ीसा में 40 के सदन में स्वतंत्र पार्टी के पास 49 स्थान, कांग्रेस के पास 30, 
जन कांग्रेस (चुनाव के ठीक पहले असंतुष्ट कांग्रेसियों द्वारा निमित) 26, पी० एस० 
पी० 2], सी० पी० आई० 7, एस० एस० पी० 2, सी० पी० एम० ] भीर स्वतंत्र 
3 थे। एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थग्रित कर दियाः 
गया था । 

8 भार्च, 967 को स्वतंत्र पार्टी के नेता आर० एन० सिंहदेव ने जन कांग्रेस के सम- 
र्थन से उड़ीसा में एक मिली-जुली सरकार वनाई | इन दोनों दलों ने गठबन्धन करके: 
चुनाव लड़े थे और 75 स्थानों का पूर्ण वहुमत प्राप्त कर लिया था । क्योंकि यह कुल 
दो दलों की मिली-जुली सरकार थी श्रौर नीतियों एवं कार्यक्रमों पर मूल रूप से सम- 
भौता था, इसलिए सरकार तब तक पद पर रही, जब तक 969 में कांग्रेस दल में 
विभाजन नहीं हो गया । विभाजन के बाद अधिकतर विधायकों ने शासक कांग्रेस 
को समर्थन दिया लेकिन राज्यसभा के लिए 25 मार्च, 970 को हुए द्विवर्षीय चुनावों 
के समय एक संकट पैदा हो गया। भूतपूर्व मुख्य मस्त्री बीजू पटनायक ने शासक कांग्रेस 
के सरकारी उम्मीदवार के विरुद्ध अपना निजी उम्मीदवार खड़ा कर दिया । संगठन 
कांग्रेस के उम्मीदवार ने इन दोनों को ही हरा दिया | इस पर श्री पटनायक और उनकेः 
अनुयाथियों ने शासक कांग्रेस को छोड़ दिया और उत्कलः कांग्रेस के नाम से एकः 
नया दल बना लिया। 

शासक कांग्रेस ने जन कांग्रेस को सिहदेव सरकार से अलग करने की कोशिश की 
भर वह इसमें सफल हो गई | जनवरी 97] के आरम्भ में जन कांग्रेस ने इस आधार 
पर सरकार को छोड़ दिया कि स्वतंत्र पार्टी के मन्त्री भ्रष्टाचार से संलग्न हैं। राज्य 
पाल एस ०एस० अंसारी ने श्री सिहदेव को आदेश दिया कि वे विधान सभा के विश्वास 
का श्रस्ताव स्वीकार करायें । यह समभकर कि वैसा करना सम्भव नहीं होगा, मुख्य 
अन्त्री ने 9 जनवरी” को त्यागपत्र दे दिया | राज्यपाल ने विधान सभा के निलम्बन' 
भोर राष्ट्रपति शासन के लागू किये जाने की सिफारिश की ओर वह 7 जनवरी को 
किया गया । जब वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनाने के प्रयास विफल हो गए तो 23 जन- 
वरी, 97] को विधान सभा को भंग कर दिया गया | 

नई विधान सभा के लिए लोक सभा के चुनावों के साथ 5 मार्च, 497] को चुनाद' 
हुए । परिणाम इस प्रकार रहे : 


24 उत्कल उड़ीसा का दूसरा नाम है। 
भंद्ि दाइस्स श्रॉफ इण्डिया, 0 जनवरी, 97], पृष्ठ [॥ 
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दल भंग के समय भार्च 497] 
शासक कांग्रेस ह। 5] 
संगठन कांग्रेस 2 
उत्कल कांग्रेस 32 23 
स्वतंत्र पार्टी 50 36 
पी० एस० पी० 2 4 
सी० पी० आई० 7 4 
सी० पी० एम० £। 
भारखंड पार्टी न 4 
जन कांग्रेस 22 
एस० एस० पी० 2 रा क 
जनसंघ न-- न 
स्वतंत्र 4 4 


एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण-मतदान नहीं हो सका । 

किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकार बनाने के लिए मोल-तोल 
शुरू हो गये | शासक कांग्रेस के नेता हरेकष्ण मेहताव ने उत्कल कांग्रेस को सलाह 
दी कि वे उनके दल में मिल जायें | लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। 
उत्कल कांग्रेस ने शासक कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि दोनों एक मिली-जुली सर- 
कार बना लें लेकिन इसे शासक कांग्रेस ने ठुकरा दिया | इस पर उत्कल कांग्रेस ने 
स्वतंत्र पार्टी (36) और फ्ारखंड पार्टी (4) के साथ गठबंधन फ्िया और तीनों ते स्व- 
तनन्‍्त्र सदस्य विश्वनाथ दास को अपना नेता चुन लिया | श्री दास उस समय न तो 
विधान सभा के सदस्य थे, न ही किसी दल के | 4 में से 3 स्वतन्त्र सदस्यों ने भी उन्हें 
समर्थन का वचन दिया । राज्यपाल ने उन्हें मन्त्रिमण्डल वनाने के लिए निमंत्रित 
किया और वैसा 3 अप्रैल को किया गया। माचे 972 में राज्य विधान सभाओं के 
लिए आम चुनावों के समय विश्वनाथ दास सत्ता पर सुरक्षित जमे थे और उस राज्य 
में कोई चुनाव नहीं हुआ । 

[972 की गरभियों में उत्कल कांग्रेस ने विश्वनाथ दास मन्त्रिमण्डल को समर्थन देना 
बन्द कर दिया और 9 जून को उसने शासक कांग्रेस में मिल जाने का फैसला किया। 
ऐसा हो जाते पर केन्द्रीय सरकार में एक मन्त्री श्रीमती नन्दिवी सत्पथी ने उड़ीसा 
में शासक कांग्रेस की सरकार वनाईं | शीत्र ही वीजु पटनायक और श्रीमती सत्पथी 
के बीच विरोध शुरू हो गया और उसी वर्ष (972) उत्कल कांग्रेस को पुनर्नीवित 
कर लिया गया । अपने अनुयायियों के सामने बोलते हुए श्री पटनायक ने कहा, “श्री- 
मती नन्दिनी सत्पथी के नेतृत्त्व में बनी उड़ीसा सरकार को तोड़ने के लिए लड़ाई 
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अब शुरू हो चुकी है ।” कुछ सप्ताह बाद उन्होंने एक नया दल बना लिय्रा जिसे 
“प्रगति पार्टी” कहा गया और श्रीमती सत्पथी के विरोधी दलों एवं स्वतन्त्र सदस्यों के 
साथ मोल-तोल शुरू हो गये। श्री पटनायक उद्योग मंत्री नीलमणी राउतरे से 28 _ 
“फरवरी को मन्त्रिमण्डल में इस्तीफा दिलाने में सफल हो गये । उनके साथ 25 कांग्रेस 
विधायक भी प्रगति पार्टी में शामिल हो गये । दल-बदलुओं का आरोप था कि पिछले 
5 महीनों के दौरान मुख्य मन्त्री एक छोटे ग्रुट के द्वारा शासन चलाती रही हैं, मान्तरिक 
'भगड़ों को पदा करती रही हैं और जनता से बहुत दूर हट गई हैं । 
इस दल-बदल के फलस्वरूप सत्पथी मन्सत्रिमण्डल ने बहुमत का समर्थन खो विया 
और मुख्य मन्‍्त्री ने श्रपनी एक महीने पुरानी सरकार का त्यागपत्र दे दिया। साथ ही, 
उन्होंने राज्यपाल वी० डी० जत्ती को सलाह दी कि वे विधान सभा को भंग कर दें 
और राष्ट्रपति को केन्द्र का शासन लागू करने का परामर्श दें । इसके कुछ घंटों के 
बीच श्री पटनायक राज्यपाल से मिले और उन्होंने वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनाने का 
दावा किया । उन्होंने श्री जत्ती से कहा कि उनके दल को 40 के सदन में 72 का 
समर्थन प्राप्त है और 2 सी० पी० एम० फारखंड और 2 स्वतन्त्र विधायक भी उन्हें 
समर्थन दे रहे है। श्री पटनायक को सरकार बनाने का अवसर न देकर राज्यपाल ने 
राष्ट्रपति को सुचित किया कि राज्य का विधात तनन्‍्त्र नष्ट हो गया है। यह रिपोर्ट 
प्राप्त होते ही केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में 3 मार्च से केन्द्रीय शासन लागू कर दिया । 
राज्य में फरवरी 974 के अन्तिम सप्ताह में मध्यावधि चुनाव कराये गए । इनमें 
प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त स्थिति क्री तालिका इस प्रकार थी । 


दल का नाम जितने स्थानों पर जितने स्थान 
चुनाव लड़ा जीते 
5 मिस  ट०> + 5 पा 69 
साम्यवादी दल ]4 7 
साम्यवादी (माक्स वादी) 8 3 
उत्कल कांग्रेस * 95 35 
समाजवादी दल ]7 ] 
फ़ारवर्ड ब्लाक 3 अं 
जन कांग्रेस 42 
स्वतन्त्र पार्टी 56 2] 
संगठन कांग्रेस 7 नल 
जनसंघ 3 किक 
जनता कृषक पार्टी ]6 --+ 
स्वतन्त्र 306 9 
. जोड़ 422 46 
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एक चुनाव क्षेत्र के निवरचित को अस्वीकार कर दिया गया । साम्यवादी दल ने कांग्रेस 

के साथ गठजोड़ कर लिया था, अत: उसने मन्त्रिमण्डल बनाने में कांग्रेस को सहयोग 

देने का प्रस्ताव किया । 2 मार्च, 974 को श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को सर्वसम्मति 

से कांग्रेस विधायक दल की नेता चुन लिया गया और उन्हें 6 मार्च को मुख्य मन्त्री 

के पद की शपथ दिलाई गयी । साम्यवादी दल मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं हुआ, 

पर उसने बाहर से समर्थन देने का वचन दिया | कतिपय स्वृतन्त्र सदस्य भी कांग्रेस 
' में शामिल हो गए । इस प्रकार, श्रीमती नन्दिनी सत्पथी की सत्ता सुरक्षित हो गई। 


उत्तरप्रदेश 
(ए(था 7790९9॥) 


चोथे आम चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वात में राजस्थान से मिलती 
थी कि न कांग्रेस और न ही विरोधी दलों को पूर्ण बहुमत मिल सका। 425 स्थानों 
में से (इनमें से 2 उपचुनाव के लिए अस्थायी रूप से खाली थे) कांग्रेत को 98 स्थान 
मिले और विरोधी दलों को 88 तथा 37 स्वतन्त्र सदस्य थे । विरोधी दलों ने एक संयुक्त 
मोर्चा बना लिया और एक स्वतन्त्र सदस्य रामचन्द्र विकल को अपना नेता चुन लिया । 
[7 स्वतन्त्र सदस्यों और कांग्रेस में आ कर मिल जाने वाले 4 अन्यों के समर्थन से 
कांग्रेस विधान मण्डल के एकमत से निर्वाचित नेता चद्धभानु गुप्ता ने 4 मार्च, 967 
को सरकार बनाई । 

सी० बी० गुप्ता को एकमत से इस समभोते के बाद चुना गया था कि वे 45 वर्ष 
पुराने यू० पी० राज्य कांग्रेस के नेता चरण सिंह को एक महत्त्वपूर्ण विपय देंगे। 
लेकिन मुख्य मन्‍्त्री ने मन्त्रिमण्डल बनाते समय जो वस्तुत: उन्हें देवा चाह्य, उससे वे 
संतुष्ट नहीं हुए । इसलिए वे और विधान सभा में उनके 6 अनुयायी विरोबी पक्ष में 
शामिल हो गये । उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और जन कांग्रेस नामक नया दल 
बना लिया । उन्होंने विधान सभा में वयान दिया कि वे पीड़ापूर्वक इस निष्कर्प पर 
पहुँचे हैं कि चुनावों में हार होने के वाद भी कांग्रेस ने कोई सवक नहीं सीखा है और 
“सच्चे कांग्रेसियों के पास कांग्रेस को छोड़ने और वाहर रहकर जनता के प्रति अपना 
कत्तंग्य पालन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा |? 4 अन्य विधायक भी उन 
के दल में आ. मिले। | अप्रैल, 967 को जव सदन की बैठक राज्यपाल के भाषण 
पर धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए हुई तो प्रस्ताव पर विरोधी दलों का 
संशोधन 98 के मुकावले 2]5 मतों से स्वीकृत हो गया | इस पर सी० बी० गुप्ता ने 
अपने मन्दत्रिमण्डल को इस्तीफा दे दिया । 

संयुक्त मोच्चे ने, जिससे पहले श्री विकल को अपना नेता चुना था, अब चरण सिंह 
को उनके स्थान पर चुन लिया । 3 अप्रैल को उन्होंने मुख्य मन्त्री के रूप में शपथ ली | 
इस प्रंकार, चोथे आम चुनाव के वाद उत्तर प्रदेश का पहला मन्त्रिमण्डल कठिनाई से 
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कुल 3 सप्ताह चला। 
संयुक्त मोर्चा अथवा संयुक्त विधायक दल (ए० वी० डी०) सरकार भी सहज रूप 
में नहीं चल सकी और 967 के बाद के महीनों में और 968 के आरम्भिक महीनों 
में उसके अनेक असमान तत्त्वों में कगड़े पैदा हो गये | 7 जुलाई के संयुवत मोर्चे के 
5 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया और एक नया दल, प्रगतिशील विधान मण्डल दल, 
चना लिया । उन्होंने घोषणा की कि उनका उद्देश्य सरकार को उलटना नहीं है बल्कि 
उसे मजबूर करना है कि वह “श्रमिक वर्ग के लिए लाभकारी प्रगतिशील नीतियाँ 
अपनाये ।' स्वतस्त्र पार्टी नें जून 967 के आरम्भ में इज़राइल के विरुद्ध हुए युद्ध में 
अरब देशों को समथन देने के लिए केन्द्रीय सरकार की आलोचना की | अख्तर अली 
खाँ (चुंगी मस्त्री) और स्वतन्त्र पार्टी के 4 अन्य विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया | स्व- 
तनत्र पार्टी संयृक्त मोर्चे का एक अंग थी । इससे प्रोत्साहित होकर कांग्रेस ने चरण सिंह 
सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा लेकिन वह 220 के मुकावले 200 से 
अगर गया । 

6 अगस्त को मुख्य मन्त्री ने एस० वी० डी० के भागीदारों को लिखा किवे त्यागपत्र 
देने की सोच रहे हैं क्योंकि उनमें से कुछ उनकी नीतियों की खुली आलोचना कर रहे 
हैं और कुछ मन्त्री तो नीति सम्बन्धी मामलों पर भी उनसे सलाह नहीं लेते । इस 
'पर संयुक्त मोर्चा दलों ने एक संगठन समिति निर्मित की जिसने उनके नेतृत्त्व में पूरा 
विश्वास प्रकट किया । उन्होंने मन्त्रियों एवं विधायकों के लिए एक आचरण संहिता 
भी वनाई । 6 अक्तूबर को स्वतन्त्र पार्टी संयुक्त मोर्चे से निकल गई और उसने घोषणा 
की कि सिवाय सरकार में रहने के उनके बीच प्रयोजन की कोई एकता नहीं है | 5 
अक्तूबर को 7 एस० एस०पी० और सी० पी ० आई० मन्त्रियों एवं उपमंत्रियों ने छोटी 
जोतों पर लगान न लगाने अथवा कम कर देने की उनकी माँग के स्वीकार न किये 
जाने के विरोध में सरकार से त्यागपत्र दे दिया । इस मामले पर समभौता हो जाने 
पर उन्होंने त्यागपत्र वापिस ले लिए। 22 नवम्बर को खाद्य एवं नागरिक सम्भरण 
मन्त्री फारखंड राय और उप-गृह मन्त्री रुस्तम सतीन (दोनों सी० पी० आई०) ने 
निवारक नज़रबन्दी कानून के अन्तगंत नज़रबन्द किये गये कामगारों को तत्काल छोड़ 
दिये जाने और 966 में हुए हिसात्मक आन्दोलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं 
के विरुद्ध बने सभी मुकदमों को वापस ले लेने की उनकी माँगों के पूरा न किये जाने 
के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। 5 जनवरी, 968 के 3 एस० एस० पी० मन्त्रियों-- 
'पी० एन० सिंह, आर० एस० वर्मा तथा एम० डी० विशारद--ने भी इस्तीफ़ा दे दिया 
और आरोप लगाया कि सरकार एस० वी० डी० के सामान्य कार्यक्रम को लागू करने 
में विफल रही है। जनसंघ और एस० एस० पी० ने दिप्तम्बर 967 में केन्द्रीय सर- 
कार की भाषा-नीति के विरुद्ध छात्रों द्वारा किये गये प्रदर्शनों को दवाने के लिए पुलिस 
के इस्तेमाल पर चरण सिंह की तीत्र आलोचना की । 

संयुक्त मोर्चे की घटक इकाइयों द्वारा उतकी सरकार और उनकी नीतियों की 
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आलोचनाओं को दृष्टि में रखते हुए चरण सिंह ने !7 फरवरी, 967 को लगभग 0 
महीने तक सत्ता पर रहने के वाद राज्यपाल को त्यागपत्र दे दिया। मत्त्रिमण्डल ने 
प्रस्ताव स्वीकार करके सिफारिश की कि यदि एस० वी० डी० एकमत से एक नया 
नेता चुनने में विफल रहे तो मध्यावधि चुनाव कराये जायें। 

4 दिन बाद एस० वी० डी० की आम बैठक ने चरण सिंह को ही दोबारा अपना 
लेता एकमत से चुन लिया लेकिन उन्होंने पद को स्वीकार करने से इन्कार कर 
पदिया | तब बी० के० डी० के एक नेता धर्म पिह को चुना गया लेकिन उन्होंने भी 
इन्कार कर दिया । अन्त में, श्री विकल को चुना गया लेकिन बी० के० डी०, पी० 
एस० पी०, स्वृतन्त्र पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और कुछ स्वतन्त्र सदस्यों ने तत्काल 
' इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि यह चुनाव जनसंघ ने जल्दबाजी में 

करा लिया है। यह देखकर कि संयुक्त मोर्चा एक सर्वमान्य नेता नहीं चुन पा रहा 
है, सी० बी० गुप्ता ने राज्यपाल को लिखा कि कांग्रेस को विधान सभा में बहुमत 
आप्त है और वह एक स्थिर सरकार वना सकती है । 

राज्यपाल ने राष्ट्रपति जाकिर हुसेन को रिपोर्ट भेजी कि आपसी कलह और मसंदेहों 

के कारण एस० बी० डी० का नया नेता चुनने की कोशिश बेकार हो गई है और 
सी० बी० गुप्ता मुझे संतुष्ट नहीं कर सके हैं कि उन्हें सुविधाजनक बहुमत प्राप्त है । 
इस आशा में कि राजनीतिक संबंधों के पुनर्गठन से शायद एक स्थिर सरकार बना 
सकें, उन्होंने सिफारिश की कि राष्ट्रपति विधान सभा को भंग न करके सिर्फ निल- 
म्बित कर दें । ऐसा 25 फरवरी, 968 को कर दिया गया। ]3 मार्च को एस० 
यौ०्डी० ने हरिहचन्द्र सिह को अपना नेता चुन लिया और उन्होंने सरकार बनाने का 
दावा पेश किया, पर सी० बी० गुप्ता ने मुकाबले का दावा प्रस्तुत किया । राज्यपाल 
संतुष्ट नहीं हो सके कि दोनों में से कोई भी सरकार वना सकता है। 0 अप्रैल को 
उन्होंने विधान सभा को भंग करने की प्विफारिश राष्ट्रपति से की | कुछ एस० वी० 
डी० नेता राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने उनसे प्राथेना की कि वे राज्यपाल की 
सलाह को स्वीकार न करें। उन्होंने दावा किया कि एस० वी० डी० मंत्रिमण्डल 
बनाने की स्थिति में है लेकित श्रीमती गांधी ने डा० हुसेन को सलाह दी कि दे 
विधान सभा को भेंग कर दें और नये चुनावों का आदेश दे दें । राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल 
को घोषणा पर हस्ताक्षर किए और राज्य को केद्धीय शासन के अधीन ले आया 
गया | 

22 मई को सुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि नये चुनाव फरवरी 969 

को होंगे । मतदान तदनुसार हुआ और 425 स्थानों का अन्तिम परिणाम इस प्रकार 
रहा । 
दल 969 967 
कांग्रेस ह 27 99 
खची० के० डी० 99 न 
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जनसंघ 49 98 
एस० एस० पी० 33 44 
स्वतन्त्र पार्टी 5 2 
सी० पी० आई० 4 4 
पी० एस० पी० 5 व 
रिपव्लिकन पार्टी 

सी० पी० एम० || 
किसान मज़दूर पार्टी || +-< 


स्व॒तन्त्र एवं अन्य”! 8 37 
4 स्वतन्त्र सदस्य चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हो गये । सी० वी० गुप्ता दो 
चुनाव क्षेत्रों से जीती और उत्तका एक स्थान खाली हो गया। एक सफल कांग्रेसी 
उम्मीदवार की मृत्यु हो गयी और उसकी जगह भी खाली हो गईं। उसके विधान मंडल 
दल ने सी० बी गुप्ता को फिर अपना नेता चुन लिया और 26 फरवरी, 969 को 

उन्होंने नई सरकार बना ली । 

दो खाली स्थानों के लिए 2 मई, [969 को उपचुनाव हुए और वे दोनों कांग्रेस 
ने जीत लिए । इस प्रकार उसे पूर्ण बहुमत मिल गया । अक्तूबर-तवम्बर के दौरान 
कांग्रेस दल दो गटों में बँट गया और सी० बी० गुप्ता संगठन कांग्रेस के साथ रहे । 
उप-मुख्य मन्‍्त्री कमलापति त्रिपाठी श्रीमती गांधी के गुट में शामिल हुए । 20 नवम्बर 
को उन्होंने और प्रधान मनन्‍्त्री के समर्थक सात्त अन्यों ने त्यागपन्न दे दिया और वे और 
उनके अनुयायी विरोधी पक्ष में चले गये। उन्होंने चरण शिह से बातचीत शुरू की 
जिन्हें 97 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। चरण सिह ने अगले दिन नई दिल्‍ली में 
श्रीमती इन्दिरा गांधी से बातचीत की और लखनऊ लौटने पर उन्होंने शासक कांग्रेस 
के साथ मिलकर मिली-जुली सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। 9 दिसम्बर को श्री 
त्रिपाठी ने घोषणा की कि शासक कांग्रेस और बी० के० डी० एक लोकप्रिय वैक- 
ल्पिक सरकार बनायेंगे | 

शासक कांग्रेस, बी० के० डी० और कुछ अन्य विरोधी दलों ने राज्यपाल बी०- 
गोपाल रेड्डी से प्राथंना की कि मुख्य मन्‍्त्री को बहुमत प्राप्त है या नहीं, यह जाँचने 
के लिए विधान सभा का अधिवेशन शीघ्र ही बुलायें । लेकित श्री रेड्डी ने इस माँग को 
अस्वीकार कर दिया कि जव कोई बहुमत खो दे तो उसे फिर से पाने के लिए उसे 
कुछ समय दिया जाना चाहिए * अधिवेशन तिथि, जो ]] फरवरी को तय की गई 
थी, बदली वहीं गई । 

23 दिसम्बर, 969 को शासक कांग्रेंस की प्रदेश समिति की आम बेठक ने एक 


2थ्चुनाव 969 में 5 के मुकावले इस वार 24 दलों ने लड़े । 
४दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 6 दिसम्बर, 969, पृष्ठ 7॥ 
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भस्टाव पास करके अपने प्रधान श्री त्रिपाठी को अधिकार दिया कि वे अल्पमत* गुप्ता 
सरकार को हटाने के लिए तथा समान विचारों के दलों को साय लेकर एक प्रगति- 
शील और लोकप्रिय वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कदम उठायें | 3 दिन बाद 
उत्तर प्रवेश बी० के० डी० की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके तथा विधान 
सभा बुलाने से श्री रेड्ठी द्वारा इन्कार किये जाने और निर्वाचित विधान सभा एवं 
जनता की परवाह न करके अल्पमत गुप्ता मन्त्रिमण्डल में विश्वास रखने के रुख की 
निन्‍्दा की ॥7 

इस बीच श्री त्रिपाठी और चरण सिंह के मध्य दिसम्बर ]969 और जनवरी 
970 के दौरान जो वातचीत चलती रही थी, वह संकट में पढ़ गयी वबयोंकि चरण 
सिंह ने ज़िद की किशासक कांग्रेस वी० के० डी० की मिली-जुली सरकार के नेता वे ही 
होने चाहिए और इस प्रकार का वचन गुप्ता मन्त्रिमण्डल के पतन से पहले सार्वजनिक 
रूप से घोषणा करके दे दिया जाना चाहिए। शासक कांग्रेस ऐसा करने के लिए 
तेयार नहीं थी । 

इस स्थिति का लाभ उठाकर और शासक कांग्रेस को सत्ता पर न आने देने के लिए 
कृतसंकल्प मुख्य मन्त्री श्री गुप्ता ने चरण सिंह से बात चलाई । 9 फरवरी को संगठन 
कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें अधिकार दिया कि वे इस आयोजन के लिए जिन श््तों 
को उचित समझे, उन पर किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग प्राप्त करें और जो 
चाहें कदम उठाएँ | अगले दिन एक आश्चर्यजनक वात हुईं श्री गुप्ता ने राज्यपाल 
को अपना त्यागपन्न दे दिया और उनसे अनुरोध किया कि वे चरण सिंह को सरकार 
बनाने के लिए निमन्त्रित करें| एस० एस० पी० और जनसंघ, जो इस बीच सी० 
बी० गप्ता के निकट आ चुके थे, ने भी राज्यपाल को आश्वासन दिया कि यदि सिंह 
मंत्रिमण्डल बना तो वे उसे समर्थन देंगे । श्री गुप्ता की सलाह पर राज्यपाल ने 
![ फरवरी के लिए निश्चित विधान सभा अधिवेशन को रद्द कर दिया । 

लेकिन बी० के० डी०, संगठन कांग्रेस, एस० एस० पी० और जनसंघ के बीच 
प्रस्तावित्त गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया क्‍योंकि भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप 
से बनाये गए आश्िक कार्यक्रम को स्वीकार करने से उन्होंने इन्कार कर दिया। श्री 
सिंह ने फिर शासक कांग्रेस से नई बातचीत शुरू कर दी गौर उन्होंने तथा श्री त्रिपाठी 
मे एक संयुक्त वक्‍तव्य जारी करके अपव्यय, देरी और भ्रष्टाचार से मुक्त एक स्वच्छ 
और कुशल प्रञ्मासन देने का वचन दिया । संगठन कांग्रेस, एस० एस० पी० और 
जनसंघ ने गिरधारीलाल (गुप्ता मंत्रिमण्डल में लोक सेवा मंत्री) को अपने गठवंबन 
का नेता चुना ॥7? राज्यपाल श्री रेड्री से प्रार्थथा की कि वे सरकार बनाने के लिए 


. *ध्वही, 24 दिसम्बर, 969, प्‌ष्ठ 4. 
2०्वही, 27 दिसम्बर, 969, पृष्ठ 3. 
2स्व॒तन्त पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो गई ॥ 


4]8 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


श्री लाल को निमंत्रित करें। उनका दावा था कि उन्हें संगठन कांग्रेस के 29, जनसंघ 
के 46 और एस० एस० पी० के 32 समेत 236 विधायक्रों का समर्थन प्राप्त है । 
चरण सिह भी राज्यपालसे मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि शासक कांग्रेस के 29 
और बी० के० डी० के 99 सदस्यों समेत उन्हें 235 वधायकों का समथथन प्राप्त है । 
डा० रेह्ी ने श्री सिह को सरकार बनाने के लिए कहा और मुख्य मन्‍्त्री के रूप 
में उन्होंने तथा वी० के० डी० से लिए गए 7 मंत्रियों, 3 उपमन्त्रियों ने [7 फरवरी, 
]970 को दापथ ली । संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष एस० निजलिगप्पा तथा एस० एस० 
पी० एवं जनसंघ के नेताओं ने राज्यपाल आचरण की कठोर आलोचना की । चरण 
सिंह को दल-बदलुओं का राजा बताते हुए और यह शिकायत करते हुए कि भारत 
के राजनीतिज्ञों ने ईमानदारी, चरित्र की दृढ़ता और राजनीतिक नैतिकता को खो 
दिया है, श्री निजलिगप्पा ते आरोप लगाया कि राज्यपाल ने नई दिल्‍ली के दबाव 
में रह कर काम किया है ।* उन्होंने कहा जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, उस पर 
हर भारतीय को अपना सिर शर्म से भुका लेना चाहिए | 
2] मार्च को विरोधी दलों ने सिंह मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव 
पेश किया । लेकिन वह 67 के बहुमत से गिर गया। 69 ने पक्ष में और 226 
सदस्यों ने विरोध में मत दिए। 
लेकिन शासक कांग्रेस और बी० के० डी० के बीच गम्भीर मतभेद पैदा हो गये । 
सरकार वनाने के कुछ दिन बाद ही चरण सिंह ने राज्य की सभी निजी चीनी मिलों 
का राष्ट्रीयकरण करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। इसका शासक कांग्रेस 
के मन्त्रियों ने, जो 2] अप्रैल को सरकार में शामिल हुए थे, विरोध किया । उन्होंने 
5 अगस्त को राज्यपाल द्वारा जारी किये गए उस अध्यादेश का भी विरोध किया 
जिसमें सुरक्षा-कारणों से एक वर्ष तक के लिए लोगों को नज़रबन्द रखने को अधि- 
कार सरकार को दिया गया था। उन्होंने छात्रसंधघों की अनिवाय सदस्यता को समाप्त 
करने वाले उस दूसरे अध्यादेश का भी विरोध किया जिसको लेकर पूरे राज्य में 
छात्रों ने जोरदार आन्दोलन शुरू कर दिया था। बी० के० डी० के शासक कांग्रेस में 
मिल जाने के मामले को लेकर और गम्भीर मतभेद पैदा हो गये । चरण सिंह 29 जून, 
970 को श्रीमती गांधी से मिले और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने बी० के० डी० 
और शासन कांग्रेस के एकीकरण पर विचार किया है । बी० के० डी० की राष्ट्रीय 
कार्यसमिति के अधिकतर सदस्यों ने एकीकरण के प्रस्ताव पर अपना विरोध प्रकट 
किया । यह देख कर कि शासक कांग्रेस के साथ मिली-जुली सरकार ठीक नहीं चल 
रही है, घुरुय मन्त्री ने इस आशा में संगठन कांग्रेस, जनसंघ, एस० एस० पी० और 
स्वतन्त्र पार्टी से बातचीत शुरू की कि उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। वात 
श्रो त्रिपाठी और उनके उन साथियों के कानों तक पहुँची जो मन्त्रियों के रूप में सिंह 
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सरकार में शामिल हो गये थे और अब अस्थिर थे । वे वी० के० डी० की चाल पर 
बहुत क्षुब्ध हुए और 7 अगस्त को घोषणा की कि सरकार उस नीति से हट रही है 
जिसका समर्थन शासक कांग्रेस अलोकप्रियता का खतरा उठाए विना नहीं कर सकती । 
चरण सिंह ने शासक कांग्रेस की निन्‍न्दा की कि वह लगातार उनको काट कर रही है 
और भअवांछित एवं ईष्यापूर्ण आलोचना कर रही है। उन्होंने शासक कांग्रेस के इस 
प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया कि सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए दोनों दलों 
की एक सहयोग समिति बनाई जाये । 

28 अगस्त को वी० के० डी० ने अन्तिम रूप से तय किया कि शासक कांग्रेस के 
साथ न मिला जाये । सितम्वर के पहले सप्ताह में संसद में वी० के० डी० के सदस्यों 
ने राजाओं के विशेषाधिकारों एवं प्रिवी पर्स की समाप्ति के विरुद्ध मत दिया और 
इस प्रका रदोनों दलों के वीच की खाई औरचोड़ी हो गई । 8 सितम्बर को श्री त्रिपाठी 
ते श्री सिंह को लिखा कि प्रिवी पस के प्रश्न पर वी० के० डी० के मतदान को ध्यान 
में रखते हुये उनकी सरकार को समर्थन देना शासक कांग्रेस के लिए अब सम्भव नहीं 
रहा। उन्होंने 30 सितम्बर का अधिवेशन बुलाने का अनुरोध मुख्य मन्त्री से किया 
जिससे कि महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी मामलों का फैसला सदन में किया जा सके | मंत्रि- 
मण्डल ने 6 अक्तूबर, 970 को विधान सभा का अधिवेशन बुलाने का फैसला किया । 

24 सितम्बर को राज्य उस समय एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में पड़ गया, 
जब मुख्य मन्त्री ने शासक कांग्रेस के 26 मन्त्रियों में से 3 को त्यागपत्र देने को कहा। 
जब उन्होंने बैसा करने से इन्कार कर दिया तो मुख्य मन्‍्त्री ने राज्यपाल से उन्हें 
वर्खास्त करने का अनुरोध किया । उसी दिच् शासक कांग्रेस ने सरकार को समर्थन 
देना बंद कर दिया । श्री रेड्डी को एक पत्र लिखकर श्री त्रिपाठी ने कहा कि चरण 
सिंह बहुमत खो चुके हैं और राज्यपाल उनकी सलाह मानने को वाघ्य नहीं है । 
मुख्य मन्त्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए । उनका तके था कि मिली- 
जुली सरकार जिस आधार पर टिकी हुई थी, वही समाप्त हो चुका है | 26 
सितम्बर को संगठन कांग्रेस, जनसंघ, एस० एस० पी० और स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं ने 
राज्यपाल को लिखा कि उन्होंने चरण सिंह को समर्थन देने का फंसला किया है और 
इस प्रकार अब उनका वहुमत है। उन्होंने राज्यपाल से प्रार्थना की कि वे शासक 
कांग्रेस के मन्त्रियों को वर्खास्त कर दें। श्री रेड्डी को लिखे एक पत्र में चरण सिंह ने 
पुष्टि की कि उन्हें तीन दलों का समर्थन प्राप्त है और कहा कि शासक कांग्रेस के 
भन्त्रियों के विभागों को तत्काल वे अपने हाथ में ले रहे हैं । दोनों पक्ष राज्यपाल का 
भकाव अपनी तरफ चाहते थे लेकिन राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों की एकदम 
विपरीत व्याख्या कर रहे थे । उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि राज्यपाल ने, जैसा 
वे चाहते हैं, वैसा नहीं किया तो उनका यह इत्य संविधान के प्रतिकूल होगा । झासक 
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कांग्रेस के नेताओं का तर्क था कि जिस मुख्य मन्‍्त्री ने बहुमत का समर्थन खो दिया 
है, उसकी सलाह मानने के लिए राज्यपाल वाध्य नहीं है । क्योंकि मंत्री राज्यपाल के 
नुकल रहने तक ही पद पर रहते हैं, इसलिए अपने मन को राज्य में एक संवंधा- 
निक सेंकट पैदा करने वाले चरण सिंह की ओर से हटा लेना उनके संवेंघानिक अधि- 
कारों के भीतर है | यह भी संकेत दिया गया कि यदि राज्यपाल संविधान के अनुसार 
चलने में विफल रहे तो राष्ट्रपति घारा 356 के अधीन सिह मंत्रिमण्डल को वर्खास्ति 
कर सकते हैं। इस घारा में साफ निर्धारित है कि राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट 
प्राप्त करके अथवा उसके विना भी राष्ट्रपति वसा कर सकते हैं । 
दूसरी ओर, बी० के० डी० के महा मन्‍्त्री प्रकाशवीर श्ञास्त्री का विचार था कि 
शक्ति-परीक्षा का सही स्थान विधान सभा है और राज्यपाल को मुख्य मन्त्री श्री सिंह 
की सलाह को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि राज्यपाल 
से वैसा नहीं किया तो वे देश में लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। श्री निजलिंगप्पा 
ने कहा कि यदि राज्यपाल ने दल के दबाव में आकर कार्य किया तो वे स्वस्थ पर- 
म्पराओं को भंगकरेंगे । जनसंघ के अध्यक्ष श्री वाजपेयी ने राज्यपाल से अनु रोध किया 
कि वे केन्द्र के दवाव का मुकाबला करें और शासक कांग्रेस के मन्त्रियों को बर्खास्त 
कर दें ॥0 
दोनों पक्षों से ऐसे जोरदार तको के समक्ष श्री रेड्डी ते इस संवैधानिक समस्या के 
हल के लिए एटार्नी-जनरल नीरेन दे और राज्य के ऐडवोकेट-जनरल के ० एल० मिश्र 
की सलाह ली श्री दे ने सिफारिश की कि चरण सिह से त्यागपत्र देने के लिए कहा 
जाना चाहिए और यदि वे बसा न करें तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। श्री मिश्र 
की सलाह का इन्तज्ञार न करते हुए राज्यपाल श्री रेड्डी ने 28 घितम्बर को श्री सिह 
से कहा कि वे त्यागपन्र दे दें । मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र देने के लिए उन्हें कहने की, राज्य- 
पाल के अधिकार को चुनौती दी और उन्हें सूचित किया कि श्री मिश्र का मत उनके 
पक्ष में है। उन्होंने त्यागपन्न देने से इन्कार कर दिया । 
देश के कुछ विख्यात संविधान विश्ञेषज्ञों, जैसैकि एम० सी० सीतलवाड़, एम० 
सी० छागला और एक भूतपूर्व केन्द्रीय सालिसिटर-जनरल एस० वी० गुप्ता, ने श्री रेड्डी 
द्वारा अपनायी गई स्थिति की कठोर आलोचना की । इस आलोचना की परवाह न 
करते हुए राज्यपाल ने 29 सितम्बर को राष्ट्रपति वी० वी० गिरि को रिपोर्ट भेजकर 
विधान सभा को निलम्वित करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर 
दी । राष्ट्रपति उस समय सरकारी दौरे पर सोवियत संघ गये हुए थे। केन्द्रीय यृह मंत्रा- 
लय ने श्री रेड्डी की सिफारिशों को स्वीकार करने के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के फैसले 
पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक विशेष दूत विमान से वहाँ भेजा । चरण 
सिंह ने भी श्री गिरि को तार भेजा और दावा किया कि 'राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव 
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करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट संवैधानिक घाराओं, पहले के निर्णयों, मानित व्यव- 
हार तथा अपरिव्तंनीय तथ्यों का स्पष्ट भंग है ।” उन्होंने उनसे अपील की 'कि आप 
भारत लौटने तक और तथ्यों को और सच्ची स्थिति को पूरी तरह जान लेने तक 
हस्ताक्ष र न करें ।' संगठन कांग्रेस, एस० एस० पी०, जनसंघ, बी ० के० डी० तथा स्व- 
तंत्र पार्टी की सहयोग समिति ने एकमत से एक प्रस्ताव पास करके श्री गिरि से 
अनुरोध किया कि वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संघ सरकार के परामर्श 
की उपेक्षा कर दें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कदम एक विस्फोटक स्थिति पैदा 
कर देगा । 

किन्तु राष्ट्रपति ने एक अक्तूबर को कीब में आदेश पर हस्ताक्षर कर दिय्रे और 
उसके वापस नई दिल्‍ली लाये जाने के बाद अगले दिन उसे लागू कर दिया गया। 
प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्र के निर्णय को सही वताया लेकिन विरोधी 
दलों के नेताओं ने उसकी कठोर आलोचना की । अतीत में इन्दिरा गांधी का समर्थन 
करने वाले डी० एम० के०, पी० एस० पी० तथा मार्क्सिस्ट कम्युनिस्टों ने भी इस कदम 
की तिन्‍दा की | 8 अक्तूवर को श्री गिरी के राजधानी लौट आने के शीघ्र बाद 8 
विरोधी दलों के नेताओं ने उनके सामने एक स्मृति-पत्र पेश किया जिसमें उनसे 
अतुरोध किया कि वे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति शासन को वापस ले लें अथवा इस 
मामले पर विचार करने के लिए लोक सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाएँ । श्री 
रेड्टी के आचरण को “अरक्षणीय, असंवेधानिक और आरजी” बताते हुए प्रस्ताव रखा 
कि भविष्य में राष्ट्रपति को केन्द्र से शासक दल के साथ-साथ विरोबी दलों से भी सलाह 
करने के बाद धारा 356 के अधीन कार्रवाई करनी चाहिए । राष्ट्रपति ने समृति-पत्र 
पर तत्काल ध्यानपूर्वक विचार करने का वचन दिया | 

राष्ट्रपति का शासन एक वास्तविकता बन गया और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक 
दलों ने एक नई सरकार बनाने के उद्देश्य से पर्याप्त समर्थन पाने के लिए जोड़-तोड़ 
शुरू कर दी । | अक्तूबर को संगठन कांग्रेस, एस० एस० पी०, जनसंघ और स्वतंत्र 
पार्टी एक संयुक्त विधायक दल (एस० वी० डी०) बनाने पर राजी हो गए, जोकि एक 
स्थिर मंत्रिमण्डल का आधार वन सके | 4 दिन बाद बी० के० डी० भी इसमें शामिल 
हो गई | एस० वी० डी० ने 425 सदस्यों की विधान सभा में 242 के समर्थन का 
दावा किया । इसमें मंत्रिमण्डल बनाने का अपना दावा फौरन ही राज्यपाल के सामने 
पेश किया । इसका कारण चरण सिंह और सी० वी० गुप्ता के बीच पुरानी प्रति- 
दन्द्िता था। दूसरे एस०एस० पी० ने चरण सिंह को मुख्य मंत्री के रूप में स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया। श्री सिह ने नेतृत्व का अपना दावा वापस लेने का प्रस्ताव इस 
शर्त पर रखा कि श्री गुप्ता भी वैसा ही करें। श्री गुप्ता राजी हो गए और 0 अक्तू- 


भवही 9 अक्तूबर, 970, पृष्ठ , 
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बर को एस० वी० डी० ने एक मत से टी० एन० सिंह को अपना नेता चुन लिया ।” 
श्री टी० एन० सिंह के चुने जाने के वाद पाँच एस०» वी० डी० दलों ने राज्यपाल 
से प्रार्थना की कि उन्हें मंत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलाया जाये । 

श्री त्रिपाठी ने एस० वी० डी०_के दावे को चुनौती दी । उन्होंने अक्तूबर के पहले 
सप्ताह में एस ० एस० पी० के साथ एक समाजवादी मोर्चा बनाने की कोशिश की थी 
लेकिन उस दल ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था । इसके बिना भी शासक कांग्रेस 
के नेता का दावा था कि उन्हें 22] विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जब एस० बी 
डी० ने श्री रेड्डी को लिखा कि टी० एन० सिंह को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए निमं 
त्रित किया जाये तो श्री त्रिपाठी ने एक स्मरण-पत्र भेजकर कहा कि एस० बी० डी८ 
विधान सभा में मानित दल नहीं है और वह विधान सभा से वाहर कार्यरत नहीं है 
विधान सभा में श्ञासक कांग्रेस ही अकेला सबसे बड़ा दल है और संसदीय लोकतत्त्र वे 
सर्व-मानित एवं संस्थापित मानदण्डों के अनुसार उसे ही मंत्रिमण्डल बनाने का हक है 

राज्यपाल ने श्री त्रिपाठी के मन्तव्य को अस्वीकार कर दिया और राष्ट्रपति क॑ 
रिपोर्ट भेजी कि टी० एन० सिंह का बहुमत है और उन्हें मंत्रिमण्डल बनाने के लिए 
बुलाया जाना चाहिए श्री सिंह को निमंत्रित किया गया | 7 अक्तूबर, 970 के 
उन्होंने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली और अगले दिन 5 दिन पुराना राष्ट्रपति शासर 
समाप्त हो गया । 

दो मंत्रियों--संगठन कांग्रेस के गिरधारी लालऔरबी० के० डी० के वीरेन्द्र वर्मा-- 
ने भी मुख्य मनन्‍्त्री के साथ-साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी लेकिन पूर 
मंत्रि मण्डल बनने में देर लग गई क्योंकि एस ०,वी० डी० दलों के बीच मंत्रित्व वे 
लिए एक पागल प्रतियोगिता शुरू हो गई। काफी संघर्ष और खींचतान के बाद : 
मंत्रियों ते 4 नवम्बर को शपथ ली । उसके बाद 45 ने [] नवम्बर, 2 ने 3 नवम्बर 
और | ने 8 नवम्बर को शपथ ली । इस प्रकार, कुल संख्या 53 तक पहुँच गई। यह 
आकार केन्द्र में अथवा किसी राज्य में भारत भर में पहले बने किसी भी मंत्रिमण्डल 
से बड़ा था। 

टी० एन० सिंह मंत्रि मण्डल बनाते समय राज्य सभा के सदस्य नहीं थे और पद पर 
रहने के लिए उन्होंने 5 जनवरी, 97] को मनिराम चुनाव क्षेत्र से एक उपचुनाव 
लड़ा । इसमें शासक कांग्रेस के उम्मीदवार से वे [7,37 के मुकाबले 33,230 मतों 
से हार गये । अपनी हार के वाद उन्होंने मुख्य मन्त्री पद से त्यागपत्र देना चाहा लेकिन 
बी० के० डी० के सिवाय सभी एस० वी० डी० दलों ने 27 जनवरी को तय किया कि 
उन्हें मार्च के पहले सप्ताह में होने वाले लोक सभा के मध्यावधि चुनावों तक पद पर 


32थ्री टी० एन० सिंह 964-66 में स्वर्गीय शास्त्री जी की सरकार में उद्योग एवं संभरण मंत्रा- 
लय में केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा 966-67 में श्रीमती गांधी के मंत्रालय में लौह और इस्पात के मन्त्र 
रहे थे । 
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बने रहना चाहिए । 0 फरवरी को बी० के० डी० नेता वीरेन्द्र वर्मा ने अन्य सर- 
कारी दलों से कहा कि यदि मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया तो उनका दल समर्थन 
देता बंद कर सकता है | पर समभौीता हो गया और वी० के० डी० इस वात पर 
राज़ी हो गया कि लोक सभा के चुनावों के वाद तक के लिए यथास्थिति रखी जाये और 
उसके बाद स्थिति पर नये सिरे से विचार किया जाये । 

लोक सभा के चुनाव में शासक कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई | उसने 85 में से 
73 स्थान जीत लिए । इसके बाद तो टी० एन० सिंह के समर्थक 5 दलों में से विधा- 
यकों ने बड़ी संख्या में दल बदले और विधान सभा में शासक कांग्रेस की संख्या |6 
मार्च, 497। को 53 से वढ़कर 27 माच को 2!2 हो गई । 30 मार्च को राज्यपाल 
के भाषण पर उन्हें धन्यवाद के सरकारी प्रस्ताव पर पेश किया गया एक विरोधी पक्ष 
का संशोधन 84 के मुकाबले 229 मतों से स्वीकृत हो गया । 4 अप्रैल, 97] को 7 
व्यक्तियों के एक छोटे व ठोस शासक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने श्री त्रिपाठी के नेतृत्त्व में 
दपथ ली । जब राज्य विधान सभाओं के लिए पाँचवें आम चुनाव देश में हुए तब 
यही सरकार पद पर थी। उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हुआ क्योंकि फरवरी 969 
में निर्मित विधान सभा को संविधान के अनुसार 974 तक चलना था । 

973 की गरमियों के आरम्भ में प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेवुलरी के एक वर्ग ने अपनी 
सेवा संबंधी स्थितियों से असंतुष्ट होकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग 
के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के कूछ भवनों को जला डाला । जब पी० ए० सी० 
के लोगों. को हथियार डालने के आदेश दिये गए तो उन्होंने उनका उल्लंघन किया 
और हिंसात्मक रुख ग्रहण कर लिया । राज्य सरकार ने व्यवस्था कायम करने और 
विद्रोहियों को दवाने के लिए सेना से सहायता ली। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
और मंत्रिमण्डल के उनके साथियों ने अनुभव किया कि राज्य का प्रशासन गम्भीर 
स्थिति का हल निकालने में असमर्थ सिद्ध हुआ है । इस शंका से कि कहीं उत्तर प्रदेश 
के कछ अन्य नगरों में भी ऐसी ही स्थितियाँ पंदा न हो जायें और राज्य की स्थिरता 
खतरे में न पड़ जाये, संघीय अधिकारियों ने मुख्य मंत्री श्री त्रिपाठी को सलाह दी कि 
वे पद का त्याग कर दें और प्रशासन केन्द्र के हाथों में सौंप दें । राज्य में आम चुनाव 
974 के आरम्भ में होने थे और कांग्रेस की उच्च कमान यह नहीं चाहती थी कि दल 
की प्रतिष्ठा को धक्का लगे । भारत की आन्तरिक राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राज्य है और कांग्रेस दल के यहाँ ह्वास का अर्थ दूसरे राज्यों में 
गश्भीर परिणामों का खतरा उठता था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का 
फैसला किया गया। विधायकों के बहुमत का समर्थन रहते हुए भी श्री त्रिपाठी ने 2 
जुन, 973 को अपने मन्त्रिमण्डल का इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति शासन लागू 
किये जाने की सिफारिश की । राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट की कि त्रिपाठी म॑त्रि- 
भण्डल संविधान की घाराओं के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाने में प्रसमर्थ है गौर 
कोई अन्य राजनीतिक दल एक समर्थ मंत्रिमण्डल बनाने की स्थिति में नहीं है। केन्द्र 


424 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


ने तत्काल फैसला लिया और 3 जून को राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 
'गया। मे 
संगठन कांग्रेस के नेता चन्द्रभानु गुप्त ने राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, और गवर्नर पर 
आरोप लगाये कि राष्ट्रपति शासन “नीचतापूर्ण एवं अप्रजातन्त्रीय” ढंग से लाया 
गया है । उन्होंने कहा कि यह बड़ी गम्भीर बात है कि राष्ट्रपति ने बिना सोचे-विचारे 
अपना शासन लागू कर दिया है। उन्होंने श्रारोप लगाया कि प्रधान मन्त्री अपना निजी 
प्रभाव बढ़ाने के लिए वे-सिरपैर की बातें कर रही हैं, और यदि उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य 
के लिए--वरन्‌ सारे संसार के दुर्भाग्य के लिए--यदि कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी 
है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी है । गवर्नर के लिए श्री गुप्ता ने कहा कि यह “शर्म 
की बात” है कि विघान सभा में उनका घोषित वहुमत होते हुए भी उन्होंने त्रिपाठी 
के पद त्याग के निर्णय को स्थिर किया और राष्ट्रपति शासन में जो संविधान तंच टूटने 
की स्थिति निहित होती है, उसे टालने के अन्य क्रियात्मक उपायों पर विचार नहीं 
किया ।2 
27 अक्तूबर को त्रिपाठी ने गवर्नर अकबर अली खाँ को लिखा कि राष्ट्रपति-शासन 
के अन्तिम चार महीनों में नियम-व्यवस्था की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, अतः 
अब समय आ गया कि जनता के हित में राष्ट्रपति शासन समाप्त करके लोकप्रिय 
सरकार स्थापित की जाए। इस सलाह का अधिक ठोस कारण यह प्रतीत होता था 
कि राज्य में 974 में आम चुनाव होने थे और शायद कांग्रेस, जनता का निर्णय अपने 
पक्ष में प्राप्त करने के लिए अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी । 6 
नवम्बर, 973 को बहुगुणा के नेतृत्व में एक 35 सदस्यीय सन्त्रिमण्डल को शपथ 
दिलायी गई और ]48 दिन पुराना राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया । गवर्नर ने मंत्रि- 
मण्डल के पद ग्रहण के वाद भी विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया । विपक्षी दलों 
ते उन पर संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने गवर्नर का 
ध्यान संविधान की धारा 74 की ओर आकर्षित किया जिसमें यह निर्दिष्ट है कि एक 
अधिवेशन में विधान सभा की अन्तिम बेठक और नए अधिवेशन की प्रथम बैठक के 
बीच छः महीने नहीं वीतने चाहिए। उनके अनुसार विधान सभा की अन्तिम बैठक 5 
मई को हुई थी, अतः उसे 5 मई को बुलाया जाना चाहिए था। किन्तु केन्द्र सरकार 
ने दलील की कि जितने समय के लिए विधान सभा निलम्बित रही, उसे छः मास की 
अवधि की. गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । कांग्रेस एवं विपक्षी दल चुनाव 
जीतने के लिए अपने-अपने जोड़-तोड़ करने लगे । 


विधान सभा के 425 स्थानों के लिए 24 से 26 फरवरी को आम चुनाव हुए और 
विभिन्‍न दलों की स्थिति इस प्रकार रही : 


3४दि हिन्दुस्तान टाइम्स 5 जून, 973, पृष्ठ 5. 
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आयाटय -....धमन्‍ममक 


दल का नाम जितने स्थानों के लिए जितने स्थान 
चुनाव लड़ा जीते 
कांग्रेस 403 25 
संगठन कांग्रेस 388 0 
भारतीय कांति दल 396 06 
समाजवादी दल 226 5 
साम्यवादी दल 40 ]6 
साम्यवादी दल (माक्सवादी) 36 2 
मुस्लिम लीग 5] ] 
स्वतंत्र ४48॥ 
एल० टी० एस० 63 ना 
अन्य 308 2 
स्वतंत्र ]6 5. 


न्‍ रजज-जे 3... 433५.33 ७3४५3 ५++++++++++++++७33 न ५+++++3+>+अनमन-न-++++मन-+ाजन न, 
कांग्रेस को शुद्ध बहुमत प्राप्त हुआ और साम्यवादी दल ने वाहर रह कर रचनात्मक 
समर्थन का वचन दिया। बहुगुणा को पुन: काग्रेस विघायक दल का नेता चुन लिया 
गया और उन्हें 5 मार्च, 974 को मुख्य मन्‍्त्री पद की शपथ दिलाई गई। 


बिहार 
(शआंबा) 


बिहार में कांग्रेस ने 38 स्थानों में से 28 स्थान जीते थे और उसने सरकार 
बनाने से इत्कार कर दिया था। 5 मार्च, 967 को महामाया प्रसाद सिन्हा ने गैर- 
कांग्रेसी दलों--जनसंघ, जन क्रांति दल (जे० के० डी०), एंस० एस० पी०, पी० एस० 
पी० और सी० पी० आई०---को लेकर एक मिली-जुली सरकार वताई । कुछ महीनों 
बाद 25 अगस्त को एक एस० एस० पी० मन्त्री वी० पी० मण्डल ने मन्त्रिमण्डल से 
त्यागपत्र दे दिया और शोपित दल नाम से संयुक्त मोर्चा मन्च्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास 
का प्रस्ताव पेश किया, जो 50 के मुकाबले 63 मतों से स्वीकार कर लिया गया । 
कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा को वैकल्पिक सरकार बनाने के 
लिए निमन्त्रित किया गया लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और घोषणा की कि 
उनका दल श्री मन्डल द्वारा निर्मित सरकार का समर्थन करेगा | इस पर ! फरवरी, 
968 को श्री मण्डल ने मुल्य मन्‍्त्री पद की शपथ ली और उन्होंने एक नई सरकार 
बनाई । इस प्रकार, संयुक्त मोर्चा सरकार एक वर्ष भी नहीं चली | कुछ सप्ताह बाद 
एक भूतपूर्व मन्‍्त्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्त्व में 5 कांग्रेसी विधायकों ने श्री 
मण्डल के मन्त्रिमण्डल को समर्थन देना बन्द कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 
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शोपित दल का “न कोई संविधान है, न सिद्धान्तवाद है, न कोई कार्यक्रम है और व 
कोई आचार संहिता है' और कांग्रेस से गठबन्धन में उसने केवल 'तुच्छ चालों और 
तात्कालिक लाभों' का ही विचार किया है और ऐसे कामों की सार्वजनिक मन्त पर 
क्या छाप पड़ती है, “इसका मूल्यांकन करने में वह विफल रहा है | इन विधायकों 
के दल-वदल से प्रोत्साहित होकर उस समय के विरोची पक्ष संयुक्त मोर्चे ने मण्डल 
सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा, जो 8 मार्च, 968 को 48 के विरुद्ध 
65 मतों से स्वीकृत हुआ । श्री मण्डल ने त्यागपत्न दे दिया | आम चुनावों के वाद 
]3 महीनों में बिहार में यह दूसरी सरकार का पतन हुआ । यह दूसरी सरकार कुल 47 
दिन चली । 
भोला पासवान शास्त्री ने विनोदानन्द का (96] से 963 तक मुख्य मन्‍्त्री) के 
समर्थन से एक नया दल लोकतांत्रिक कांग्रेस दल (एल० टी० सी० डी०) बना लिया 
और संयुक्त मोर्चे ने उन्हें अपना नेता चुन लिया । 22 मार्च को उन्होंने 3 सदस्यों 
का मन्त्रिमण्डल बनाया | जनसंघ और वामपंथी दलों ने क्ृषि नीतियों पर शास्त्री सर- 
कार से एक समभौता किया और उनके कुछ नेता | मई, 968 को मन्त्रिमण्डल में 
शामिलदुए। उसी दिन कामाक्षा नारायण सिंह (रामगढ़ के राजा) के नेतृत्त्व में वी ०के ०डी ० 
के 20 विधायकों में से 8 ने दल से त्यागपत्र दे दिया क्‍योंकि दल द्वारा मन्त्रिमण्डल 
में भाग न लिए जाने से वे असंतुष्ट थे । उन्होंने जनता पार्टी को पुर्नीवित करने का 
फैसला किया । राजा को फौरन ही मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया गया और वे लोक 
सेवा मन्‍्त्री बन गये। उनके भाई को भी वन विभाग का मन्त्री बना दिया गया । राजा 
उप-मुख्य मन्‍्त्री वतना चाहते थे और इस प्रकार मुख्य मन्त्री श्री शास्त्री के साथ टक्कर 
में आए जो वैसा करने के लिए तेयार नहीं थे । राजा ने दल बदलने और सरकार के 
विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखने की योजना बनानी शुरू की | इससे डरकर मुख्य 
मनन्‍्त्री ने राज्यपाल को लिखा कि वर्तमान स्थिति में क्रिसी विज्येष राजनीतिक दल को 
विघान सभा में साफ बहुमत प्राप्त नहीं है और रामगढ़ के राजा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से कुछ शर्ते' मानने के लिए उन्हें दवा रहे हैं और राजा के रहते सरकार चलाता 
असम्भव है । उन्होंने बताया कि वह त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं । 
श्री शास्त्री का पत्र मिलने पर राज्यपाल नित्यानन्द कानूनगो ने कांग्रेस विधान 
मण्डल दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा को तत्काल सन्त्रिमण्डल बताने के लिए तिमं- 
त्रित किया जिससे कि 30 जून के बाद के खर्चो को विधान सभा विना देर किये स्वीकार 
कर सके । श्री सिन्हा ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया क्‍योंकि कांग्रेस उच्च कमान 
विहार में कोई ऐसा कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाने के पक्षमें नहीं थी, जो रामगढ़ के राजा 
के समर्थन पर तिभेर करें । एक स्थिर मन्त्रिमण्डल वनना कठिन देखकर राज्यपाल 
श्री कानूनगो ते 27 जून को राष्ट्रपति से सिफारिश की कि राज्य सभा को भंग कर 
दिया जाये और केन्द्रीय शासन की घोषणा कर दी जाए। वैसा 29 जून, 968 को 
कर दिया गया । 
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9 फरवरी, 969 को मध्यावधि चुनाव हुए और 38 स्थानों में 37 ( उम्मीद- 
वार की मृत्यु के कारण एक चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं हो सका) के परिण।म इस 
प्रकार रहे : 


दल 969 967 
कांग्रेस ]8 28 
एस० एस० पी० 52 67 
जनसंघ 34 26 
सी० पी० आई० 25 24 
पी० एस० पी० 7 8 
जनता पार्टी 4 हल 
हुल झारखण्ड ]0 न 
लोकतांनिक कांग्रेस 9 न 
बी० के० डी० 6 24 
शोीषित दल 6 न्‍+ 
स्वतंत्र पार्टी 3 4 
सी० पी० एम० 3 4 
फारवड्ड ब्लॉक || ः 
स्वतंत्र 9 23 


ज॑साकि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है, कोई एक दल साफ बहुमत नहीं प्राप्त कर सका । 
जनसंघ और सी० पी०आई० के मूलभूत मतभेदों के कारण गर-कांग्रेस्नी सरकार वनना 
लगभग असमस्भव हो गया और एक मिली-जुली सरकार बनाना अनिवार्य हो गया | 
कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता हरिहर सिंह ने 62 विघायकों के समर्थन का दावा 
किया | इनमें बी० के० डी ०, शोपित दल, हुल का रखण्ड, जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी 
के सदस्ण तथा 6 स्वतंत्र सदस्य शामिल थे । राज्यपाल ने उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाने के 
लिए निमंत्रित किया और उन्होंने 26 फरवरी को मुख्य मंत्री पद की शपथ ली | (यह 
27 फरवरी, 967 को घोषित उस कांग्रेसी नीति के विपरीत था जिसके अनुसार 
कांग्रेस मिली-जुली सरकारों में हिस्सेदार नहीं बनेंगी ।) 

सरकारी दल और कांग्रेस के भीतर के विरोधी गुट मन्त्रीपद और विपयों के वित- 
रण के लिए कंगड़ने लगे, फलत: मुख्य मन्त्री ने उन्हें वॉटने से इन्कार कर दिया और 
एक महीने से अधिक तक मन्त्रिमण्डल के 33 सदस्यों में से 2! घिना किसी विभाग के 
रहे । मद्रास के हिन्दू ने 3 जून को लिखा, “कांग्रेस विधान मण्डल दल की बेठकें निय- 
मित युद्ध-क्षेत्रों में बदल गईं। प्रशासन रुक गया और राज्य वित्तीय दिवालियेपन के 
कीचड़ में गहरे से गहरा घेंसता जा रहा है । राज्य की कठिन समस्याओों की ओर 
ध्यान देने का समय कठिनाई से ही किसी सरकार के पास है क्योंकि वह इसी समस्या 
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में उलझी है कि वह पद पर कैसे वनी रह सकती है ।2 

इस शक्ति-संघर्ष का फल यह हुआ कि दो सरकारी दलों (शोपित दल और हुल 
झारखंड) ने 20 जून को वजट पर विरोधी पक्ष के साथ मत दिया और सरकार 43 
के विरुद्ध 46 मतों से हार गईं। उसी दिन हरिहर सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल 
को दे दिया। 22 जून को लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता भोला पासवान शास्त्री ने मुख्य 
भन्‍्त्री पद की शपथ ली । बी० के० डी० और भारखंड पार्टी के नेता शास्त्री सरकार 
में शामिल हो गए, पर एस० एस० पी०, पी० एस० पी०, जनसंघ और सी ० पी० 
आई० ने बाहर से समर्थन देने का वचन दिया । 30 जून को मुख्य मस्त्री ने कांग्रेस से 
ले-वदल कर आने वाले दो मुसलमान विधायकों को मन्त्रिमण्डल में ले लिया । जन- 
संघ गुट ने इसे नापसन्द किया और सरकार को समर्थन देना वंद कर दिया। श्री 
भास्त्री ने बहुमत खो दिया और त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनसंघ 
वगभग तानाशाही ढंग से चल रहा है और ईसाइयों एवं मुसलमानों के सरकार में 
लिए जाने का विरोध कर रहा है। 

एक वैकल्पिक भन्त्रिमण्डल का बनाया जाना उचित नहीं लगा और राज्यपाल ने राष्ट्र 
पति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी । ऐसा 4 जुलाई, 969 को किया गया। 
इस आशा में कि राज्य की राजनीतिक शक्तियों के बीच फिर से गठजोड़ होने पर 
अायद एक स्थिर सरकार बन सके और दोबारा मध्यावधि चुनाव न कराने पड़ें, 
विधान सभा को भंग न करके सिर्फ निलम्बित किया गया। 

अवेतूवर-नवम्बर 969 में कांग्रेस का विभाजन होने पर बिहार कांग्रेस विधान 
मण्डल दल में प्रधान मन्त्री के गुट ने हरिहर सिंह को नेता मानने से इस्कार कर दिया 
वयोंकि वे विजलिगप्पा और सिंडीकेट के निकट सरक गए थे और उसने दारोगा प्रसाद 
जाय को अपना नेता चुना । श्री राय ने 7] कांग्रेसी विधायकों के समर्थत का दावा किया 
और राज्यपाल से कहा कि वे उन्हें एक मिला-जुला मन्त्रिमण्डल बनाते का अवसर दें। 
7 35 सूत्रीय सर्वमान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर सी० पी० आई०, पी० एस० पी०, बी० 

० डी०, शोषित दल और फभारखंड पार्टी के साथ समझौता करके श्री राय ने राज्य- 
भील को 36 विधायकों में से [73 की सूची दी, जिन्होंने उन्हें समर्थन देने का वचन 
दिया था। चार दलों का संयुक्त विधायक दल (संगठन कांग्रेस, एस० एस० पी०, 
जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी) एक सर्व॑मान्य नेता चुनने में विफल रहा, इसलिए राज्यपाल 
ने मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए श्री राय को निमंत्रित किया और 6 फरवरी, 970 
को 3 व्यक्तियों के एक मिले-जुले मल्त्रिमण्डल ने शपथ ली। इसी दिन 7 महीने 
पुराना राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया [55 


विवरण के लिए देखिएदि हिन्दू, घन 3, 969, पृष्ठ 3, 
“आबतंर की कार्रवाई की सर्व विधायक दलीय नेताझों ने कटु आलोचना की । देखो 
दि हिन्दुस्तान टाइस्स, 77 फरवरी, 970, पृष्ठ ] 
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यह सरकार भी बनने के दिन से ही संकट में पड़ गई | 26 मई, 970 को लोक- 
तांनिक कांग्रेस का गुट विभाजित हो गया। इसके 5 सदस्यों ने सरकार का समर्थन 
करते रहना तय किया, जबकि अन्य 4 भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्त्व में एक स्वतंत्र 
गुट के रूप में विरोधी पक्ष में मिल गये । 24 जून को मिली-जुली सरकार का एक 
बड़ा हिस्सेदार पी० एस० पी० भी बेंट गया और उसके [7 सदस्यों में से 7 ने एक 
भलग गुट बना लिया और घोषणा की कि यदि सरकार दल की नीतियों से हटी तो 
वे उसके विरुद्ध मत देंगे | मन्त्रिमण्डल के एक अन्य महत्त्वपूर्ण अंग वी० के० डी० के 
प्रतिनिधि ने चुनौती दी कि यदि स्वास्थ्य विषय उससे ले लिया गया तो दल मिली- 
जुली सरकार को त्याग देगा | भारखंड दल भी मन्त्रिमंडल में उसके प्रतिनिधियों 
को दिये गए विषयों को लेकर उतना ही नाराज़ था। उसने चेतावनी दी कि यदि 
छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के जन-जाति क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्वायत 
और साँविधिक बोर्ड तत्काल न बनाया गया तो वे श्री राय को अपना समर्थन देना 
बन्द कर देंगे। 

मुख्य मन्‍्त्री के दुर्भाग्य में और वृद्धि करते हुए शासक कांग्रेस के विधायकों के बीच 
गम्भीर भगड़े पैदा हो गये । 0 अक्तूबर, 970 को उनके गुट ने श्री राय के स्थान 
पर नया नेता लाने के लिए आन्दोलन शुरू कर दिया। ]] दिन बाद मिली-जुली सर- 
कार के 4 छोटे हिस्सेदारों ने भी माँग की कि एक पखवाड़े के भीतर श्री राय को मिली- 
जुली सरकार के हिस्सेदारों तथा स्वयं अपने विधान मण्डल दल का समथ्॑न प्राप्तकरना 
चाहिए। 

इन घटनाओं से प्रोत्साहित होकर चार विरोधी दलों---संगठन कांग्रेस, एस० एस० 
पी०, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी--ने राय सरकार को उलटने का फंसला किया। 8 
दिसम्बर को उन्होंने विधान सभा में एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो 46 के मुका- 
बले 64 मतों से स्वीकार कर लिया गया , चार शासक कांग्रेसी विधायकों ने प्रस्ताव 
के पक्ष में मत दिये | श्री दारोगा राय ने अपने मन्त्रिमंडल का इस्तीफा पेश कर दिया 
और इस प्रकार चौथे आम चुनाव के वाद सातवाँ और मध्यावधि चुनावों के बाद 
तीसरा मन्त्रिमंडल हटा दिया गया। 

एस० एस० पी० के प्रधान कपू री ठाकुर ने, जिन्हें एस० बी० डी० के चार दलों 
का नेता चुन लिया गया था, दावा किया कि वे वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति 
में हैं क्योंकि ।7] विधायक उनके साथ हैं। भोला पासवान शास्त्री ने विरोबी दावा 
किया कि उनके साथ 67 विधायक हैं । राज्यपाल ने श्री ठाकुर को सरकार बनाने 
के लिए निमंत्रित किया और 22 दिसम्बर, 970 को सरकार वनी । जब मन्त्रिमंडल 
की रचना पूरी हुई तो उसका आकार 52 तक पहुँच गया ] किसी राज्य में इतने अधिक 
मनन्‍्त्री नहीं थे । फिर भी जिन लोगों को स्थान नहीं मिला, वे श्री ठाकुर की आलो- 


४०विवरण के लिए देखो दि हिन्दू 22 अक्तूबर, 970, पृष्ठ 4. 
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चना करने लगे और उन्होंने सरकार को समर्थन देना बन्द कर दिया । थ्ासक कांग्रेस 
सी० पी० भाई०, पी० एस० पी०, बी० के० डी०, फारखण्ड पार्टी और हुल कारखण्ड 
पार्टी ने एक प्रकार का गठबन्धन, प्रगतिशील विधान मण्डल मोर्चा, वना लिया और 
सरकार को उलटने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बातचीत करने लगे । लेकिन 
ऐसा होने से पहले ही ! जून, 97] को श्री ठाकुर ने त्यागपत्र दे दिया। राज्यपाल 
को लिखे अपने त्यागपत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि शासक कांग्रेस दल-बदल कराने 
के लिए भारी प्रयासकर रही है, और सिफारिश की कि विधान सभा को भंग कर दिया 
जाये और नये चुनाव कराये जायें । लेकिन राज्यपाल डी० के० वरुआ ने प्रगतिशील 
विधान मण्डल के मोर्चे के नेता भोला पासवान श्ञास्त्री को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए 
निमंत्रित किया । उन्होंने 2 जून, 97] को तीसरी बार मुक्त मन्‍्त्रीपद के लिए शपथ 
ली लेकिन मोर्चे के साथ फिर झगड़ पड़े और 27 दिसम्बर, 97] को श्री शास्त्री ने 
अपने 26 दिन पुराने मन्त्रिमंडल का इस्तीफ़ा पेश कर दिया | दो दिन बाद विधान 
सभा को भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति वी० वी० गिरि ने संविधान की धारा 356 
के अधीन राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी । 
मार्च 972 में राज्य में आम चुनाव हुए और कांग्रेस दल ने 38 में से 67 स्थान 
जीत कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। उसके विधायक दल ने केदार पाण्डे को प्रपना 
नेता चुना और उन्हें [9 मार्च को मुख्य मन्त्री पद की शपथ दिलाई गई । राष्ट्रपति 
शासन उसी दिन समाप्त हो गया। कुछ महीने बाद उन्हें ।05 विधान सभा सदस्यों 
और 23 विधान परिषद सदस्यों की माँग पर त्यागपत्र देना पड़ा । ये सभी सदस्य रेल, 
मन्‍्त्री ललितनारायण मिश्र के गुट के थे श्रीमती गांधी ने उनके स्थान पर श्री 
अब्दुल ग़फफ़र को नियुक्त किया। इस प्रकार, बिहार को भी एक स्थायी मन्त्रिमंडल प्राप्त 
हो ही गया (एग़फ्फ़ूर सरकार 3 दिसम्बर, 973 को बिहार बिक्री कर (संशोधन) विघे- 
यक पर मतदान सें 68 के विरुद्ध 53 मतों से हार गई, पर मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र देने 
से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि दो ही दिन पूर्व उनकी सरकार एक भअ्रविश्वास 
प्रस्ताव से सफलतापूर्वक बच चुकी है और इस मतदान से उन्हें थोड़ी परेशानी के 
अतिरिक्त कोई गम्भीर चिन्ता की वात नहीं है । 


भध्य प्रदेश 
(व्रवाएन ?2790९5॥) 


मध्य प्रदेश को भी मिली-जुली सरकार की राजनीति का कुछ स्वाद लेना पड़ा । 
चौथे आम चुनावों में यहाँ कांग्रेस दल ने कूल 296 में से 67 स्थान.प्राप्त किये थे ।* 


अन्य दलों की स्थिति इस प्रकार थी : जनसंघ 8, स्वतंत्न पार्टी 7, सी० पी० जाई० , एस० 
एस० पी० 0, पी० एस० पी० 9, अन्य 2 ओर स्वतंत्र 22 । 
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बाद में 8 विरोधी पक्ष के विधायक दल वदल कर इसमें आ मिले और इसकी शक्ति 
75 हो गई । 

डी० पी० मिश्र को एकमत से कांग्रेस विधान मण्डल दल का नेता चुन लिया गया 
और उन्हें 7 मार्च को मुख्य मन्त्री नियुक्त किया गया । विरोबी दलों ने एक प्रकार का 
संथुक्त मोर्चा बना लिया जिससे कि जब भी सम्भव हो, कांग्रेस सरकार को उलटा जा 
सके । श्री मिश्र के 'तानाशाही शासन, जातिवाद, अकुशलता और भ्रष्टाचार' से तंग 
आकर 50 से अधिक कांग्रेसी विधायक दल बदल कर विरोधी संयुक्त मोर्चे में जा मिले 
और जब 9 जुलाई, 967 को विधान सभा बजट पर विचार करने बेठी तो वे दुसरे 
पक्ष में जा बैठे । उसी दिन मुख्य मन्त्री ने प्रैस सम्मेलन में कहा कि राज्यपाल को 
उनका परामर्श है कि वे विधान सभा को भंग कर दें और मध्यावधि चुनावों का 
आदेश दे दें | ऐसा न हो जाये, इसलिए विरोधी संयुक्त मोर्चे का एक प्रतिनिधि मण्डल 
राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन से जा कर मिला और उसने उन्हें एक स्मरण-पत्र दिया 
जिसमें कहा गया कि विधान सभा में मोर्चे का बहुमत है और इसलिए उसे सरकार 
बनाने के लिए तत्काल बुलाया जाना चाहिए । 2 जुलाई को शिक्षा सम्बन्धी अनुमान 
को लेकर 37 के मुकाबले 53 मतों से मिश्र सरकार पराजित हो गई । मुख्य मन्त्री 
ने उसी दिन मन्त्रिमण्डल का इस्तीफा दे दिना।* 

राज्यपाल के० सी० रेड्डी ने संयुक्त मोर्चे के नेता गोविन्दनारायण सिह को 
नया मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए निमंत्रित किया और 30 जुलाई को उन्हें मुख्य मन्त्री 
पद की शपथ दिलाई गई। मन्त्रिमण्डल संयुक्त मोर्चे के सभी 5 अंगों जनसंघ, एस० 
एस० पी०, पी० एस० पी०, बी० के० डी०, तथा क्रान्तिकारी दल (ग्वालियर की 
विघवा महारानी राजमाता विजया राजे सिन्विया का ग्रुट ) तथा कांग्रेसी दल-बदलुओं 
के गुट से लेकर वाया गया । 

28 अक्तूबर, 967 को श्री मिश्र ने कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेतृत्त्व से त्याग- 
पत्र दे दिया और उनके स्थान पर श्यामाचरण शुक्ल को चुना गया | उन्होंने शासक 
संयुक्त मोचचें में फूट पैदा करने और एक अल्पमत सरकार स्थापित करने की नीति लागू 
करने का प्रयास किया । कुछ पी० एस० पी० विधायकों को साथ लेकर उन्होंने सिंह 
सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया लेकिन 30 मार्च, 968 को 25 
के मुकाबले 63 मतों से गिर गया । आगामी महीनों में संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदारों में 
मतभेद पैदा हो गये । सरकार के 2 एस० एस० पी० मन्त्रियों ने लगान समाप्त करने में 
विफल होने के विरुद्ध 22 अप्रैल को त्यागपत्र दे दिया। 4 दिन वाद जनसंघ के 7 मन्त्रियों 


38पत्नों ने समाचार दिया कि जब मत विभाजन की घंटी वजी तो कुछ मन्त्नी कांग्रेसी दल- 
बदलुओं को पक्ष में खींचने की कोशिश करने लगे | एक झगड़ा शुरू हो गया छिसमें घसे भी चले । 
दूसरी झोर कांग्रेसी विधायकों ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने उनके दो सदस्यों को विपक्षी लावी 
की ओर खींचा । 
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और उप-मन्त्रियों ने कच्छ के रन पर पाकिस्तान के साथ भारत के भगड़े में दिये गये 
फैसले के विरुद्ध किये जाने वाले आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिए त्यागपतन्न दे विया । 
एस० एस० पी० के केन्द्रीय नेताओं ने ]! जुन को घोषणा की कि बदि लगान समाप्त 
करने सम्बन्धी प्रस्तावित अध्यादेश को लागू कर दिया जाये तो उनके दल के दो मंत्री 
त्यागपत्र वापस ले लेंगे । ] जुलाई को जनसंघ के 7 मनन्‍्त्री, गोविन्दतारायण की सर- 
कार में, फिर से शामिल हो गये लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार में मतभेद फिर उठ 
खड़े हुए और अन्त में ]] मार्च, 969 को मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया । 

5 दिन बाद कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता इ्यामाचरण शुक्ल ने नई सरकार 
बनाई और अपने मन्त्रिमण्डल में विभिन्‍न प्रादेशिक एवं वर्गीय हितों को प्रतिनिधित्व 
दिया । इस प्रकार 3 संसदीय सचिवों समेत उनकी शक्ति 39 तक पहुँच गई | जब 
मन्त्रिमण्डल के वड़े आकार के लिए उनकी आलोचना की गई तो श्री शुक्ल ने कहा 
कि ऐसा उन्होंने दल-बदल को रोकने के लिए किया है। वाद सें संघीय सरकार में 
एक उप-मन्त्री पी० सी० सेठी को उनके स्थान पर मुख्य मन्त्री नियुक्त किया गया। 

मार्च 972 में मध्य प्रदेश में पाँचवें आम चुताव हुए और विधान सभा के कुंल 
296 स्थानों में शासक कांग्रेस ने 220 स्थान प्राप्त कर लिए | उसके विधान मण्डल 
दल के नेता श्री सेठी फिर मुख्य मन्त्री बने और राज्य को एक स्थिर मन्त्रि मण्डल 
मिल गया । 


हरियाणा 
(प््वा'एथ्ला9) 


सरकारी तौर पर, पंजाव के भाषायी पुनर्गठन के फलस्वरूप, | नवम्बर, 966 को 
हरियाणा राज्य का प्रादुर्भाव हुआ । हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भग- 
वतदयाल शर्मा को सर्वसम्मति से कांग्रेसी विधायक दल का नेता चुना गया और उन्हें 
3। अवतूबर, 966 की अद्ध॑रात्रि को राष्ट्रपति का शासन समाप्त कर के नए राज्य 
का मुख्य मन्‍्त्री बनाया गया। फरवरी 967 में चुनाव हुए, जिनमें 8] सदस्यों की 
विधान सभा में भिन्न-भिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार थी: कांग्रेस 48, जनसंघ 2, 
स्वतन्त्र पार्टी 3, रिपव्लिकत पार्टी 2, स्वतन्त्र [6। भगवतदयाल शर्मा को पुनः नेता 
चुना गया और वे 0 मार्च को मुख्य मन्‍्त्री बने । 
राज्य कांग्रेस के भीतर जात-पाँत वाली घड़ेबन्दी के कारण चुनाव के लिए उम्मीद- 
वॉरों के चयन में पहले ही बहुत प्रतिस्पर्धा उत्पन्त हो चुकी थी | जब शर्मा ने मन्त्रि- 
: मण्डल बनाया तो उन पर केवल अपने समर्थकों को विभाग देने तथा दल के अन्य 
वरिष्ठ सदस्यों की अवहेलना करते के आरोप लगाये गए । उदाहरणतया, उन्होंने भूत- 
पूर्वे मन्त्रिमण्डल के एक प्रख्यात सदस्य चाँद राम को छोड़ दिया और विरोधी घड़े 
के कुल एक सदस्य रिज़क राम को मन्त्रिमण्डल में लिया। जब शर्मा ने अपने निजी 
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व्यक्ति को अध्यक्ष पद (स्पीकर) के लिए नामांकित करने का प्रयत्व किया तो 3 
कांग्रेसी विधान सभा सदस्यों ने विपक्षी दलों से मेल कर लिया और उनके विरुद्ध मत 
दिया । उन्होंने विरोधी घड़े के कांग्रेसी नेता राव बीरेन्द्र सिह को अपना नेता चुना । 
जो कांग्रेसी विधान सभा सदस्य विपक्षी दलों से मिल गये थे, उन्होंने हरियाणा कांग्रेस 
नामक नया दल बना लिया। वे एक संयुक्त मोर्चा बना कर विधान सभा में अधिकतर 
स्थानों पर अपना दावा जताने लगे | रिजक राम ने भी भन्त्रिमण्डल का परित्याग 
कर दिया | 

भगवतदयाल शर्मा ने जब यह देखा कि वे बहुमत का समर्थन खो व॑ठे हैं तो उन्होंने 
22 माच को त्यागपत्र दे दिया । गवर्नर ने राव वीरेनद्र सिह को दूसरा मन्त्रिमण्डल 
बनाने के लिए आमन्त्रित किया। उन्हें 24 मार्च को अपने पद की शपथ दिलाई गई। 
कुछ ही मास बाद मुख्य मन्त्री और कांग्रेसी नेता देवी लाल के वीच गम्भीर मतभेद 
उत्पन्न हो गये | देवी लाल का कहना था कि जनसंघ का संयुक्त मोर्चा सरकार के 
भीतर अत्यधिक प्रभाव है और राव की सरकार भ्रष्ट है । 5 जुलाई को देवी लाल 
ने दावा किया कि 8! विधान सभा सदस्यों में से 5आ राव सरकार के विरुद्ध हैं । 30 
अक्तृव रको एक उप-मन्त्री, मोहत लाल ठाक्र, त्यागपत्र दे कर पुन: कांग्रेस में शामिल हो 
गए । उतका कहना था कि संयुक्त मोर्चा सरकार के पास नीति नाम की कोई सार्थक 
वस्तु नहीं है। इस प्रकार, 79 (दो स्थाव खाली) सदस्यों के सदन में मन्त्रिमण्डल के 
सदस्यों की संख्या केवल 39 रह गई, जबकि विपक्षी दलों की संख्या 40 (35 कांग्रेसी 
और 5 देवी लाल गुट) थी । 3 भक्तृबर को लाल गया ने भी, जो हाल में ही संयुक्त 
मोर्चे में सम्मिलित हुए थे और संसटीय सचिव नियुक्त किये गए थे, दल बदल लिया। 
पर उसी दिन जब यह प्रतीत हुआ कि मन्त्रिमण्डल को तकनीकी रूप से अब भी मन्त्रि- 
मण्डल में रहने का अधिकार है, उन्होंने पुन दल वदल लिया और संयुक्त मोचे में 
सम्मिलित हो गए । ] नवम्बर को गवर्नर ने कहां कि राव को सबसे बड़े एकल दल 
का समर्थन प्राप्त है । 

5 नवम्बर को मुख्य मन्त्री नें घोषित किया कि वरिष्ठ स्तर के कई स्थान रिक्त हैं, 
जो वे ऐसे राजनीतिज्ञों को दे सकते हैं जिन्हें “यथोचित अबहुंता प्राप्त हो” और यदि 
कांग्रेसी असेम्बली के अधिवेशन से पूर्व उनका शक्ति-प्रदर्शन चाहती हो तो उन्हें भरने 
की वात सोच सकते हैं। अगले दिन हीरानन्द आये दल बदल कर संयुक्त मो में जा 
मिले और उन्हें कृषि मन्‍्त्री बना दिया गया । एक कांग्रेसी विधान सभा सदस्य राजेन्द्र 
सिंह भी संयुक्त मोर्चे में मिल गए और उन्हें भी मन्त्रि पद दिया गया । इस प्रकार, 
सरकार का पक्ष 4| के विपरीत 38 हो गया । ] नवम्बर को हीरानन्द ने सरकार से 
अलग हो कर वक्तव्य दिया कि मैं तो मन्त्रि मण्डल में “केवल राव को एक पाठ पढ़ाने 
तथा उनके अ्रण्ट आचरण का भण्डाफोड़ करने” हेतु सम्मिलित हुआ था। उन्होंने 
कहा कि मुख्य मन्त्री ने उन्हें दल वदलने के लिए घन की थेली भेंट की थी । (बह आठ 
महीने में हीरानन्द का आठवाँ दल बदल था ॥) 
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[7 नवम्बर, 967 को देवी लाल ने घोषित किया कि उनके दल ने कांग्रेस में 
सम्मिलित होने का निश्चय किया है | 20 नवम्बर को एक जनसंघी विधान सभा 
सदस्य कांग्रेस में जा मिला और इस प्रकार उसने सरकार को बहुमत के समर्थन से 
वडिचित कर दिया। अगले दिन राव मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करके विधान सभा को 
भंग कर दिया गया श्रौर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया | हरियाणा 
में [2 व [4 मई, 968 को मध्यावधि चुनाव हुए और विभिन्‍न दलों की स्थिति इस 
प्रकार थी : कांग्रेस 48, विद्वाल हरियाणा पार्टी 3, जनसंघ 7, स्वतन्त्र पार्टी 2, रिप- 
व्लिकन पार्टी ।, भारतीय क्रान्ति दल | और स्वतन्त्र 9। 9 मई को बंसीलाल को 
कांग्रेसी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और दो दिन वाद उन्हें मुख्य मन्त्री पद 
की शपथ दिलाई गई । विपक्षी दलों ने विधान सभा में एक संयुक्त मोर्चा स्थापित 
करके राव बीरेन्द्र सिह को अपना नेता चुन लिया । 9 सितम्बर, 968 को 6 विपक्षी 
विधायक कांग्रेस में आ मिले और विधान सभा में बंसीलाल की स्थिति और भी 
मजबूत हो गई । 

किन्तु 9 दिसम्बर को 5 कांग्रेसी विधायकों ने, जो भगवतदयाल शर्मा के अनुयायी 

थे, दल का परित्याग कर दिया और संयुक्त मोर्चे में जा मिले। उनका कहना था 
कि उन्हें कांग्रेस का इसलिए परित्याग करना पड़ा कि बंसीलाल हरियाणा प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए शर्मा का समर्थन करने के अपने वचन से मुकर 
गये हैं। अब संयुक्त सोर्चा दलों का कहना.था कि उनकी सदस्य संख्या 42 हो गई 
है तथा उन्होंने बंसीलाल को हटाने की माँग की व उसके स्थान पर स्वयं मन्त्रि- 
मण्डल बनाने का दावा किया । पर कुछ ही दिन बाद चार दल-बदलू पुनः कांग्रेस में 
लौट आये और उनके कुछ ही दिन वाद तीन और सदस्यों ने उनका अनुसरण 
किया । इस प्रकार, बार-बार दल बदलने की नीति से विधान सभा और सरकार 
के लिए काम करना कठिन हो गया और मुख्य मन्‍्त्री की सिफारिश पर गवनर ने 2[ 
जनवरी, 972 को विधान सभा भंग कर दी । दो महीने बाद चुनाव किये गए । नई 
विधान सभा में दलों की सदस्य संख्या इस प्रकार थी : कांग्रेस 52, संगठन कांग्रेस 2, 
विज्ञाल हरियाणा पार्टी 3, जनसंघ 2, आये सभा , स्वतन्त्र ] । कांग्रेस ने सर्वाधिक 
स्थान प्राप्त किये, अत: उसके नेता बंसी लाल 4 मार्च, 972 को पुनः मुख्य भन्‍त्री बन 
गए। इस प्रकार, हरियाणा में मिली-जुली सरकारों का युग समाप्त हुआ। 


मूल्यांकन (2]0[7795827) | 

पिछले पुष्ठों में 8 राज्यों की जिन राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किय्ा गया हैं, 
उन्हें और राष्ट्रपति शासन के बार-बार लागू किये जाने को देख कर यह निश्चित 
निष्कर्ष निकलता है कि मिली-जुली सरकारों का प्रयोग पुरी तरह विफल रहा है। 
कुछ मामलों में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच हुए किसी प्रकार के गठबंधन 
अर्थात्‌ संयुक्त मोर्चे के फलस्वरूप मिली-जुली सरकारें बनीं और कुछ मामलों में 
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चुनाव के बाद बने गठबन्धन के फलस्वरूप वैसा हुआ । लेकिन सभी मामलों में प्रेरणा 
इस निश्चय से मिली कि कांग्रेस दल को सरकार न बनाने दी जाये । मिली-जुली सर- 
कार तब बनती है, जब एक बहुदलीय प्रणाली में कोई एक दल चुनावों में पूर्ण बहुमत 
प्राप्त नहीं कर पाता और सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता । आमतौर से 
दक्षिणपंथी दलों अथवा वामपंथी दलों मे परस्पर गठजोड़ किया और मन्त्रिमण्डल 
बनाने का दावा किया और जब भी ऐसा हुआ, इस वात का अवसर रहा कि मंत्रिमण्डल 
यदि पूरी कार्यावधि तक नहीं तो कम से कम पर्याप्त लम्बे समय तक पद पर रहेगा। 
लेकिन भारतीय राज्यों में बनी मिली-जुली सरकारों में सभी प्रकार के दलों, दक्षिण- 
पंथी, वामपंथी और केन्द्रस्थ ने गठजोड़ किये, उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाबा, सम- 
भोते किये, बहुत अधिक मोल-तोल किये और अनेकों मामलों में मन्त्रिमण्डल बनाने 
के सिवाय किसी बातपर राजी नहीं हुए। जिन मामलों में एक आम कार्यक्रम पर सह- 
मति नहीं हो सकी, उनमें समभौते बहुत ही अस्थायी सिद्ध हुए। 

मन्त्रिमण्डल की रचना के समय भारी संघर्ष और जोड़तोड़ हुए, दबाव डाले गए 
और उलदे दवाव डाले गये लेकिन एक बार यह काम हुआ तो जो ग्रुद अथवा व्यक्ति 
पदों के टुकड़े पाने में विफल रहे, वे दल बदल कर दूसरे पक्ष में चले गए और सरकार 
को उलठने तथा दूसरी सरकार बनाने की तरकीबें सोचने लगे ताकि उन्हें कुछ मिल 
सके । इस प्रकार मिली-जुली सरकारें उन राजनीतिज्ञों का तमाशा बन गईं जो स्वार्थी, 
अवसरवादी, सत्ता के भूखे और अनैतिक थे और जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के सिवाय 
और कुछ नहीं दीखता था । 

जब मिली-जुली सरकारें वनाने वालों की प्रकृति और उनका चरित्र ऐसा था तो यह 
स्वाभाविक ही है कि उनके द्वारा निर्मित सरकारें स्थिर न हों औरवे अपने भविष्य के 
विषय में आश्वस्त न हों । जिन लोगों के वे प्रतिनिधिथे, उनके विपय में वे कठिनाई से ही 
सोच पाते थे और वे उनकी उन्नति के लिए योजनाएँ और नीतियाँ कठिनाई से ही बना 
पाते थे । इसके अतिरिक्त, कांग्रेसी कुशासन के विकल्प भी वे कठिनाई से ही वन पाते थे । 
अत्यधिक राजनीतिक संघप और वार-वार की अस्थिर सरकारों ने प्रशासनिक तंत्र में 
गम्भीर अव्यवस्था पैदा कर दी | सरकारी नौकर, जो ईमानदारी और कुशलता से 
अपना कत्तंव्य पूरा करने में पहले ही कोई रुचि नहीं रखते थे, अब सार्वजनिक हित 
की जो भी थोड़ी बहुत चिन्ता उनमें थी, उसे भी खो बैठे | वे अपने राजनीतिक मालिकों 
की गतिविधियों को एक ईष्यायूर्ण मनोरंजन के साथ देखते थे और कुछ मामलों में 
उनके खेल में हिस्सेदार भी बन जाते थे । 

राज्यों की अस्थिर सरकारों ने देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर दिया 
और सीमा पार के शत्रु उस दिन का इन्तज़्ार करने लगे, जब वे भारत में फैली 
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मव्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे ॥?” 

इन राज्यों में मिली-जुली सरकारों ने जो परिस्थितियाँ और हालतें पैदा कीं वे लोक 
सभा के मध्यावधि चुनावों के समय शासक कांग्रेस को सहज वरदान के रूप में मिलीं । 
वार-बार टूटने वाली सरकारों से तंग आकर लोगों ने केन्द्र में एक मज़बूत और स्थिर 
सरकार की जरूरत को महसूस किया और इन्दिरा कांग्रेस को यह सोचकर मत दिया 
कि अकेली वही ऐसी सरकार वना सकती हैं । मार्च 972 में 6 राज्यों और 2 केच्द्र 
शासित प्रदेशों में पाँचवें आम चुनावों के वाद वैसा ही हुआ । 


3१एन० सी० साहनी, कोलिशन पालिटिक्स इन इण्डिया, (न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कम्पनी, 
जालन्घर, 97]), पृ० 30. 


ढ़ 
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राजनीतिक दल-बदल 


(20ण/(८व 720४९९४०णा$) 


चौथे आम चुनावों के वाद भारत में राजनीतिक दल-बदल की अनेक घटनाएँ हुई और 
राज्यों की राजनीति में यह सवसे खास चीज वन गया । यद्यपि दल बदल पहले भी 
होते थे पर इसकी इतनी अधिक आवृत्ति नहीं थी, और किसी के दल-ब्रदलने से 
जनता का ध्यान भी उस ओर बहुत कम जाता था । साथ ही, इससे शासक दल अथवा 
दल बदलने वाले के भविष्य पर भी कोई विज्येप प्रभाव नहीं पड़ता था। इस कथन 
की सत्यता के सबूत में कहा जा सकता है कि चौथे आम चुनाव से पूर्व भारतीय राज- 
नीति और शासन-व्यवस्था पर लिखने वाले किसी भी भारतीय अथवा विदेशी विद्वान 
ने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं लिखा । वास्तव में, यह शब्द उनके प्रकाश्नों में 
कहीं भी नहीं आया है। चौथे आम चुनाव के बाद राजनीतिक दल-बदल का 
विषय इतना महत्त्वपूर्ण वन नया कि राज्यों की विधान सभाओं में, संसद में, सावें- 
जनिक सभाओं में, दलों के मंचों पर तथा अकादमीय संस्थाओं में और यहाँ तक कि 
आम बातचीत तक में इस पर चर्चा की जाने लगी । 


राजनीतिक दल-वदल की परिभाषा (फलवीमंप्तणा ० ?गांपं्/ 70४००४०) 

जिस व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल का आरक्षित चुनाव चिन्ह लगा दिया गया 
हो और जो लोक सभा अथवा राज्य या संघीय प्रदेश की विधान सभा या विधान- 
परिषद का सदस्य चुन लिया गया हो, वह्‌ यदि अपने उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध 
तोड़ ले और उसके प्रति निष्ठा का त्याग कर दे तो कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति 
में दल बदल लिया है । 

कोई अकेला सदस्य या सदस्यों का गुट पद के लालच में अथवा कोई अन्य लाभ 
पाने के लिए भी दल बदलता है । कभी-कमी ऐसा भी होता है क्रि कोई गुट अथवा 
राजनीतिक दल किसी सदस्य या उसके गुट को फूसला कर अपने साथ मिला लेता 
है ताकि वह स्वयं सरकार बनाने की माँग कर सके | इस प्रकार फुसलाने में जो 
व्यक्ति सबसे अधिक सक्रिय होता है, वही मुख्य मन्‍्त्री पद का दावा करता है । दल के 
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प्रति निष्ठा बदल लेना भौर एक दल छोड़कर दसरे में मिल जाना किसी भी संस॑- 
दीय प्रणाली की सरकार के लिए कोई नई बात नहीं थी । लेकिन चौथे श्राम चुनावों 
के वाद राज्यों की विधान सभाओं में इसका चलन वहुत अधिक हो गया । इसके फल- 
स्वरूप इस चिर-स्वीकृत प्रथा को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा और वह 
संसदीय शासन-प्रणाली के लिए आतंक वन गई । 967 से पहले जो वात साधारण 
थी, अब वह भयानक प्रतीत होने लगी । 


चौथे आम चुनावों के वाद राजनीतिक दल-बदल (?०॥०थ 06००६ 

भीलछः 70० 6श6१) 2[6९०॥०॥5) 

माच 967 से दिसम्बर 967 तक की नौ महीने की छोटी-सी अवधि में हिमा- 
चल प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़ कर राज्य विधान सभाओं के कुल 3,447 सदस्यों 
में से 334 सदस्यों ने अर्थात्‌ लगभग 9 प्रतिशत सदस्यों ने अपने दल बदले । कुछ 
निर्देलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल हो गये । केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, और 
नागालेण्ड में कोई दल-बदल नहीं हुआ । मैसूर, उड़ीसा तथा जम्मू-कश्मीर में यह 
संख्या नगण्य रही । अन्य राज्यों एवं संघीय प्रदेशों में बहुत अधिक दल-बदल हुआ । 
दल-बदल की सबसे अधिक घटनाएँ कांग्रेस के भीतर हुई और 25 से भी अधिक 
कांग्रेसियों ने दल-वदल किया । राज्यों की विधान सभाओों के सदस्यों द्वारा दल बद- 
लने के कारण हर महीने औसतन एक राज्य सरकार का पतन हुआ । नई दिल्‍ली में 
संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन के संस्थान के योजना निदेशक सुभाष कश्यप ने 
अप्रैल [969 में 4॥८ #०॥76 ० 06०्टा/ंक शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित 
की, जिसमें वताया गया था कि सभी राज्यों एवं संघीय प्रदेशों में कुल मिला कर लग- 
भग ,000 दल-बदल एवं पुनः दल-बदल की घटनाएँ हुईं । इनमें दल-बदलुओं की 
संख्या लगभग 550 थी। कुछ लोगों ने 5 बार तक दल बदले । एक विधायक के बारे 
में प्रसिद्ध है कि उसने केवल पाँच दिनों के लिए मंत्री बनने के लिए 5 बार दल 
बदले । लेखक ने वताया है कि दल-बदल की राजनीति के पहले साल के दौरान 5 
दल-बदलुओं को कांग्रेस, कांग्रेस-समथित और गैर-कांग्रेसी सरकारों में मंत्रि-पद की 
गद्टियाँ प्राप्त हुईं ।7 अक्तुवर-नवम्बर 970 में अकेले उत्तर प्रदेश में 42 विधायकों 
ने दल बदले । इनमें से 8 ने दो बार दल बदले । इस रोग पर नियस्त्रण नहीं किया 
जा सका और राज्यों में मिली-जुली सरकारों का प्रयोग पूर्ण रूप से असफल रहा । 


दल-बदल के कारण (080६९४ ्णी 6८व्णांणा) 
दल-बदल के अनेक कारण थे। उनमें पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण था पद की 


- सुभाष सी० कश्यप, 2॥6 220॥# ० 206४८४०फ (नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 
4969), पृष्ठ 36-40. 
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महत्त्वाकांक्षा | स्वतन्त्रता के बाद के भारतीय राजनीतिक जीवन की यह दूभग्यपूर्ण 
लेकिन कठोर सच्चाई है कि राजनीतिज्ञ व्यक्ति सत्ता और सरकारी पदों के लिए लड़े 
ओर जोड़-तोड़ में जुठे | 947 से ।967 तक की पूरी दो दशाब्दियों के बीच केन्द्र और 
अधिकतर राज्यों में कांग्रेस दल का शासन रहा। इस अवधि में यह बुराई सिर्फ 
कांग्रेसियों के बीच--अ्र्थात्‌ जो सरकारी पद, अथवा मंत्रिपद प्राप्त कर सके और 
जो नहीं कर सके--रही | चौथे आम चुनाव के फलस्वरूप इस दल की शक्ति 
लोक सभा में और सात राज्य विधान सभाओं में काफी घट गई | यदि इस दल ने 
समान विचारों वाले दलों के साथ शासन में हिस्सा वँटाने और इन राज्यों में मिली- 
जुली सरकारें बनाने का फैसला किया होता, तो शायद सिद्धान्तशून्य राजनीतिज्ञों 
को दलबदली का अवसर ही न मिलता लेकिन 27 फरवरी, 967 को कांग्रेस के 
केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया कि कांग्रेस को किसी भी ऐसे राज्य में, 
जिसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, मिली-जुली सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए 
तथा निर्दलीय सदस्यों के लिए कांग्रेस का द्वार खुला रखना चाहिए। यह निर्देलीय 
सदस्यों के लिए स्पष्ट एवं खुला निमन्त्रण था। वस्तुत: यह उन्हें श्रपनी निर्दलीयता 
का परित्याग करके कांग्रेस विधायक दल में शामिल होने का आमन्त्रण था ताकि वह 
सत्ता हथियाने के योग्य वन सके । दल में आने का ऐसा निश्चय किसी न किसी लालच 
पर ही किया जा सकता था। अप्रत्यक्ष रूप से यह छोटे दलों व गुटों के लिए भी 
कांग्रेस में शामिल होने का निमन्त्रण एवं प्रोत्साहन था। इस प्रकार, जब सबसे पुराने 
एवं मज़बूत दल कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया तो अन्य दल भी वैसा ही करने लगे । 
जब कोई विधायक अपने दल में रहते हुए कोई सरकारी पद प्राप्त न कर पाता तो वह 
ऐसे अन्य दलों व गुटों की ओर देखने लगता था जिनको उसके दल वदल लेने से 
सरकार बनाने का अवसर मिल सकता हो । ऐसे व्यक्ति को पद देने का वाद्य किया 
जाता था और वह दल बदल लेता था । 

दल-बंदल का दूसरा कारण यह था कि एक मस्त्री और एक सामान्य विधायक के 
पद के वेतन में उनके स्तर तथा उनके पदों से मिलने वाले लाभों में भारी अन्तर 
होता है । जव भी किसी विधायक को मन्त्रिपद दिया जाता अथवा उसका वादा किया 
जाता, वह अपने उस दल को छोड़ने में नहीं हिचकिचाता था जिसके टिकट और 
चुनाव-चिक्न पर वह चुना गया था। सभी दल वदलने वाले विधायकों को मन्त्रिपद 
नहीं मिलता था, पर यदि उनके ग्रुट या दल में से एक-दो व्यक्तियों को भी वह पद 
मिल जाता तो वे सन्तुष्ट हो जाते थे क्योंकि उस हालत में वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों 
को पुरा करने के लिए अपने कब्जे में आये मन्त्रिपद या पदों का दुल्पयोग करते थे । 

कुछ विधायक ऐसे भी थे जिनकी अपने मूल दल की नीतियों और उनके कार्यत्रमों 
में से आस्था उठ जाती और वे किसी अन्य दल के सिद्धान्तों को सचमुच ही पसन्द 
करने लगते, और यही उनके दल बदलने का कारण होता था। यह स्थिति एकदम 
न्‍्यायसंगत एवं लोकतान्त्रिक थी लेकिन ऐसे उदाहरण वहुत ही कम थे । भधिकतर 
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दल-बदलू व्यक्तिगत लाभ और पदलोलुपता द्वारा ही प्रेरित थे । 

दलों में मज़बूत एवं प्रखर नेतृत्व का अभाव, इन दलों में आन्तरिक भगड़ों एवं 
गुटवाजियों का होना तथा उपर्युवत सात राज्यों की विधान सभाओं में बहुत मामूली 
और अस्थिर बहुमत का होना भी इस दल-बदल रूपी रोग के लिए जिम्मेदार वना | 

एक अन्य तत्त्व ने भी दल-बदल को प्रोत्साहन दिया । वह था मतदाताओं की अपने 
प्रतिनिधियों द्वारा, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और विहार में, दल-बदल के ऐसे 
इृत्यों के प्रति लगभग पूर्ण उपेक्षा । औसत और प्रतिशत की गणना करके देखने से 
पता चलता हैं कि गुट वनाकर दल वदलने वालों ने कांग्रेस के सिवाय अन्य सभी संग- 
ठित राजनीतिक दलों की अपेक्षा अच्छी सफलता पाई। गुट वनाकर दल बदलने वालों 
ने उनके द्वारा लड़े गए चुनावों के 32 प्रतिशत स्थान जीते । इसके विपरीत, कांग्रेस, 
जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी ने क्रमश: 69 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और ॥6 प्रतिशत स्थानों 
पर ही सफलता पाई । उत्तर प्रदेश में दल-वदल कर वना चरण सिंह का दल मध्या- 
वधि चुनावों में राज्य विधान सभा में दुसरा सबसे वड़ा दल अनकर उभरा | विहार 
में अधिकतर प्रमुख दल-बदलू फिर से चुन लिये गये। विधान सभा को अपने मत- 
दाताओं का विश्वास खोने का कोई डर नहीं रहा और उन्होंने भविष्य सँवारने के 
लिए जितनी वार भी जरूरी हुआ, अपना दल वबदज्ना । 


दल-वदल पर समिति ((०एआर्रं॥९6७ 09 0९6०प०णा७) 

राज्यों में संसदीय प्रणाली की संस्थाओं के लिए खतरा बनी दल-बदल की इस 
श्रथा के प्रति गहरी चिन्ता महसूस करते हुए लोक सभा में कांग्रेस (नई) दल के 
एक वरिष्ठ सदस्य बेंकट सुव्वय्या ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने सरकार से 
माँग की कि वह तत्काल राजनीतिक टलों के प्रतिनिधियों तथा संविधान-विश्लेषज्ञों 
की एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करे, जो विधायकों द्वारा एक दल से दूसरे दल में 
जाने और संसद में अपनी जगह बार-वार बदलने की समस्या की हर कोण से परीक्षा 
करे आर इस वारे में अपनी सिफारिशें दे । इन्दिरा गांधी की सरकार ने इस प्रस्ताव 
का अपना समर्थन दिया और 3 दिसम्बर, 967 को लोक सभा ने इसे स्वीकार कर 
लिया । तीन महीने वाद एक समिति का संगठन किया गया जिसमें सदस्यों के रूप में 
ये व्यक्ति शामिल किये गए : वाई० बी० चव्हाण--केन्द्रीय गृह मंत्री, पी० गोविन्द 
मेनव--केन्द्रीय विधि मन्त्री, रामसुभग सिंह--केन्द्र में संसदीय कार्यों के मन्‍्त्री, तथा 
वलराज मघोक (जनसंघ), मधु लिमये (संयुक्त समाजवादी दल), एस० एन० द्विवेदी 
(अ्जा सोशलिस्ट पार्टी), भूपेश गुप्ता (दक्षिणपंथी साम्यवादी दल) और एन० सी० 
रंगा (स्वतन्त्र पार्टी) | सर्वेश्री एनच० सी० चटर्जी, एम० सी० सीतलवाड़ तथा सी ०के० 
दफ्तरी संवैधानिक विशेपज्ञों के रूप में समिति के सदस्य बनाये गए और एच० एन० 
कुंजरू और जयप्रकाश नारायण को सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते लिया गया । 
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दल-बदल पर गृह और विधि मन्त्रालयों की सिफारिशें (प्र००० 0 .29 

यतांड55 रि००णाएफरशात॥005 0 70७66०7४०5) 

दल-बदल पर समिति संगठित करने से पहले दो केन्द्रीय मन्त्रालयों--गह और 
विधि--ने दल-बदल के चलन पर दो अलग-अलग रिपोर्टे तैयार की थीं और इस 
बूराई को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिये थे | गृह मन्त्रालय की रिपोर्ट में 
प्रस्तावित किया गया था कि दल-बदल की अक्सर होने वाली घटनाओं पर प्रभावी 
रोक लगाने के उद्देश्य से प्रधान भन्त्री और मुख्य मन्त्रियों को ऋ्श: लोक सभा और 
राज्य विधान सभाओं को भंग करने के अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे दल-बदल 
को रोका जा सके । ऐसा वे न सिर्फ पूर्व-निशिचित स्थितियों में ही करें बल्कि सदन 
में उनका बहुमत होने पर भी कर सकें । इसका दूसरा वड़ा सुझाव यह था कि मंत्रि- 
परिषद का आकार सीमित होना चाहिए और दल बदलने वाले किसी भी विधायक 
को उसमें स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव था कि कानून वनाकर 
अथवा परम्परा डालकर दल-वदलुओं को अन्य उच्च पदों से दूर रखा जाना चाहिए 

विधि मन्त्रालय ने कानूनी और संवेधानिक दृष्टि से इस मामले की जाँच की और 
अपनी रिपोर्ट में छुकाव,.दिया कि किसी राजनीतिक दल को छोड़कर चले आने की 
कीमत के रूप में आथिक लाभ अथवा लाभप्रद पद का पुरस्कार स्वीकार करने को एक 
दण्डनीय अपराध बना दिया जाना चाहिए। यह स्वतन्त्र सदस्यों पर भी लागू होना 
चाहिए । प्रस्ताव रखा गया कि इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत कोई भी कानून संसद 
के दोनों सदनों के सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों पर लागू होना 


चाहिए । 


दल-बदल पर नियुक्त समिति की सिफारिशें (8९८००.ाए७॥०४६0॥5 ०0 ए०प- 

776९७ 07 ॥2४(९०॥०॥5) 

दल-बंदल पर नियुक्त समिति ने दोनों मन्त्रालयों की रिपोर्टों का अध्ययन किया, 
उनकी परीक्षा की और तब जनवरी 969 में अपनी सिफारिशों पेश कीं । 

पहली सिफारिश यह थी कि राजनीतिक दल-वदलुओं को कोई भी पद, ज॑सेकि 
प्न्त्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा किसी सांविधिक निगम के अध्यक्ष का पद, दिये जाने 
7र दल बदलने की तिथि से लेकर एक वर्ष तक रोक लगा दी जानी चाहिए । 

दूसरी सिफारिश यह थी कि राज्य में मन्त्रिपरिपद का आकार, जहाँ ह्िसदनीय 
विधान सभा हो वहाँ विधान सभा की सदस्य संख्या का दस प्रतिशत और जहाँ एक 
प्रदनीय हो वहाँ उसका ग्यारह प्रतिशत निश्चित होना चाहिए । समिति की तीसरी 
सफारिश यह थी कि दल बदलने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए दल-बदलुओं के मन्‍्त्री 
नने पर रोक तव तक लगी रहनी चाहिए, जब तक त्यागपत्र देकर वे पुनः चुने 
ग़कर न आ जायें । 
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दल-दवल पर विधेयक (श॥ णा 0०००|०णा$) 
गृह मन्त्रालय ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया, जिसमें उपरोकत सिफारिशों 
को शामिल फिया गया और प्रधान मन्त्री ने विरोधी दलों के नेताओं से अपील की कि 
सभी दलों की मिली-जुली समिति द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय एकमत पर आधारित 
इस विधेयक को वे समर्थन दें । लेकिन अक्तूबर-नवम्बर 969 में कांग्रेस दल के भीतर 
एक दरार पड़ गई। डा० रामसुभग सिंह, जो दल-बदल पर बनी समिति के एक सदस्य 
थे, कांग्रेस (संगठन) की ओर चले गए और उन्होंने समिति की सिफारिशों पर अपनी 
स्थिति को बदल लिया । उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें अब “पिछड़ी हुई” हो गई हैं 
क्योंकि देश की राजनीति में कुछ “नई प्रवृत्तियाँ” पैदा हो गई हैं। अगस्त 969 
में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गांधी द्वारा प्रचारित, 'अपनी 
आत्मा की आवाज़ के अनुसार मत देने के सिद्धान्त का, और इस प्रकार दलीय अनु- 
शासन को चुनौती दिये जाने की प्रवृत्ति का हवाला देते हुए डा० सिंह ने ज़ोर देकर 
कहा कि प्रस्तावित कानून को न सिर्फ सदस्यों द्वारा दतीय अनुशासन तोड़े जाने पर 
लागू किया जाना चाहिए बल्कि उन पर भी लागू किया जाना चाहिए जो “आत्मा 
की आवाज के सिद्धान्त' का भ्रचार करते हैं । जो लोग दल के प्रति अपनी निष्ठा को 
बदलते हैं, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि विधायक । कानून को उन स्वतंत्र सदस्यों 
को भी दण्ड देना चाहिए जो पद अथवा अन्य लाभ के लिए अपना रुख बदल लेते हैं । 
डा० सिंह ने विचार रखा कि सभी दलों को दल-बदलुओं को स्वीकार न करने की 
आचार-संहिता को स्वीकृति देती चाहिए । 
जनसंघ ने भी, समिति में जिसके प्रतिनिधि बलराज मधघोक थे, इस मामले को 
दोबारा नये सिरे से उठाया | इसके अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी का विचार था कि 
एक दल-बदलू के सन्‍्त्री बनने पर एक साल की रोक लगा देना मात्र काफी नहीं है । 
दल-बदलू के लिए सीधा रास्ता यह है कि वह त्यागपत्र दे और जनता का पुत्र: विश्वास 
प्राप्त करे [ 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एस० एन० हिवेदी भी समिति के सदस्य थे। उन्होंने 
वाजपेयी से सहमति प्रकट की । एक कदम आगे बड़कर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मत- 
दाताओं को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे दल-बदलू विधायकों को वापस 
बुला लें । कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट) के नेता एम० राममूर्ति ने सुझाव दिया कि दल 
बदलू को विधान सभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जावा चाहिए और उसे 
नया चुनाव लड़ना चाहिए। उनका विचार था कि एक वर्ष की रोक की अवधि के 
बीच दल-बदलुओं को विभिन्‍न कामों में व्यस्त रखा जाना चाहिए। दंड हो तो वह निवारक 
होना चाहिए। भारतीय क्रांति दल के नेता प्रकाशवीर शास्त्री का मत था कि मन्‍्त्री 
पद अथवा अन्य आकर्षक पद मात्र ही दल-बदल के कारण नहीं हो सकते । एक वर्ष 
के लिए नकद राशि भी दी जा सकती है, जिसके वाद दल-बंदलू विभिन्‍न नियुक्तियों 
के योग्य हो ही जाता है । उन्होंने सुझाव रखा कि सभी राजनीतिक दलों को एक 
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संहिता स्वीकार करनी चाहिए और दल-वदलुओं को कम से कम तव तक अपने में 
नहीं मिलाना चाहिए, जव तक कि प्रस्तावित कानून स्वीकार न कर लिया जाए । 


दल-बदल संबंधित विधेयक का त्याग (?7090566 छा 60 7066०४ंणा 5 

+3099700760) 

प्रधान मन्त्री ने विधि मंत्रालय को आदेश दिया कि वह सुभावों की परीक्षा करे 
और उन्हें प्रस्तावित विधेयक में शामिल किए जाने के वारे में सिफारिशों दे | मन्त्रालय 
ने वैसा ही किया और इन प्रस्तावों में निहित कठिनाइयों की ओर संकेत किया । एक 
दल-बदलू को विधान सभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिये जाने के प्रस्ताव के बारे 
में यह कठिनाई महसूस की गई कि संविधान में अयोग्यता के लिए केवल व्यक्तिगत 
कारण निर्धारित किये गए हैं और राजनीतिक विश्वास अथवा संसर्ग इसकी सीमा में 
नहीं आते। दूसरी ओर, संविधान अभिव्यक्ति, मत और संसर्ग की दृष्टि से पूर्ण 
आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है| मन्त्रिपरिपद के आकार को सीमित करने और 
दल-बदलुओं को उसमें शामिल न करने के प्रस्ताव के बारे में यह कठिनाई पायी गई 
कि संविधान ने ऐसी किसी सीमा की कल्पना नहीं की थी और कोई भी प्रतिवन्धक 
कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवंधानिक करार दिया जा सकता है । फिर संसद 
राज्यों के संदर्भ में ऐसा कोई विधेयक स्वीकार नहीं कर सकती और राज्य विधान 
सभाएँ इसके लिए तैयार होंगी, इसमें संदेह है । दल-बंदलू विधायक को वापस बुला 
लेने का अधिकार तथा मतदाताओं को दिये जाने के सुझाव के विपय में यहू कठिनाई 
महसूस की गई कि संविधान में विधायकों के पदों की कार्यविधि निर्धारित कर दी 
गई है और संविधान में संशोधन किये विना उस अवधि से पहले किसी विधायक को 
वापस नहीं बुलाया जा सकता । सुझाव दिया गया था कि दल-वदलू विधायक को 
त्यागपत्र देने और मतदाताओं का पुनः विश्वास प्राप्त करते के लिए मजबूर किया 
जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए हर नव-निर्वाच्ित विधायक को एक तिथि- 
शुन्य त्यागपत्र अपने दल के नेता के पास जमा कर देना चाहिए जिसका उसके द्वारा 
दल-बदल लिए जाने की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके । इसके वारे में यह कठि- 
नाई पेश की गई कि संबंधित सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष अथवा सभापति को 
अपना त्यागयन्न रह करने की सूचना दे सकता है । 

कुछ क्षेत्रों में यह भी प्रस्तावित किया गया कि सभी राजनीतिक दलों का उनके 
उद्देश्यों और लक्ष्यों के आधार पर अनिवाये पंजीकरण किया जाना चाहिए अथवा 
सिर्फ ऐसे दलों को ही चुनावों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए जिनकी सदस्य संख्या 
मतदाताओं के एक निर्चित प्रतिशत तक पहुँच जाए और सभी उम्मीदवार ऐसे एक 
दल से सम्बन्ध रखने वाले ही होने चाहिए । यह प्रस्ताव भाषण और संसद की स्वततं- 
पत्रता के अधिकार को भंग करने वाला पाया गया । यह कहा गया कि संसद दलों के 
अनिवार्य पंजीकरण का कानून स्वीकार नहीं कर सकती । 
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विरोधी दलों से विधायक को समर्थन देने की प्रधान मन्‍्त्री की अपील पर दलों ने 
प्रतिकूल प्रतिक्षियाएँ व्यक्त कीं। विरोधी नेताओं के सुझाव कठिनाइयों तथा संबेबामनिक 
असंगतियों से पूर्ण पाये गये थे | यह कहा गया कि प्रस्तावित कानून संस्था अथवा संघ 
वनाने की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार से सबंधित घारा 9 () (स), संसद की सद- 
स्थता के लिए अयोग्यताओं से सम्बन्धित घारा 02 तथा राज्य की विघान सभा अथवा 
विधानपरिपद की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से सम्बन्धित घारा 9] की व्यवस्थाओं 


को भंग करेगी । ऐसी स्थिति में गृह मन्‍्त्रालय ने विधेयक को संसद में पेश करने का 
विचार ही त्याग दिया । 
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30 064 जयंत ?0॥04 70०8०270॥9) 

कारण चाहे कुछ भी रहे हों, कानूत बनाकर राजनीतिक दल-बदल पर प्रतिवन्ध 
लागू करने में केन्द्र स्थित शासक दल एवं विरोधी दलों की असमर्थता ने जनता के 
मन में गहरी चिता पैदा कर दी । जयप्रकाश नारायण ने दल-बदल को “मतदाताओं 
के साथ छल” बताया । नवम्बर 97] के आरम्भ में भोपाल में सर्वोदिय कार्यकर्ताओं 
के एक सम्मेलन के सामने बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल-बदल 
के खेल का प्रमुख लाभनई कांग्रेस को पहुँचा है, इसलिए वह दल-बदल पर रोक लगाने 
वाला कानून बनाने के लिए राज़ी नहीं है | विकल्प के रूप में उन्होंने सुक्राव दिया कि 
लोकतंत्र की रक्षा के लिए संस्थाएँ स्थापित की जायें जिससे दल-बंदल के और मंत्रियों 
विधायकों एवं राजनीतिक दलों की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध एक मज़बूत जनमत तैयार 
किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को चाहिए कि वे मतदाताओं को सही 
किस्म के उम्मीदवारों को मत देने की शिक्षा दें और उनका दिशा-निर्देशन करें। 

एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जे० जे० सिंह ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया 
ओर विचार रखा कि “ऐसी संस्थाएँ चुनाव के लिए खड़े होने वालों पर स्वस्थ प्रभाव 
डाल सकेगी क्योंकि उस स्थिति में वे समभ लेंगे कि एक संगठन है जो उनके कारनामों 
को मतदाताओं के सामने रखेगा ।” उत्तका विचार था कि नागरिकों की भागीदारी 
से विधायक अपने आचरण में अधिक सतर्क और कम स्वार्थी हो पायेंगे । दि हिन्दुस्तान 
टाइम्स के सम्पादक अजीत भट्टाचार्य ने “जड़ पर आघात” शीषेक अपने लेख में प्रस्ताव' 
रखा कि ऐसे अवसरवाद के विरुद्ध जनमत संगठित किया जाना चाहिए और इस प्रयो- 
जन के लिए “विधायकों और सार्वजनिक पदों के लिए उम्मीदवारों के कार्य विवरण 
मतदाताओं के सामने लगातार रखे जाते रहने चाहिए।” उनका मत था कि इस काम 
को लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य के प्रति समपित एक निष्पक्ष निर्देतीय खोज संगठन 
सबसे अच्छी तरह कर सकता है । उन्होंने अमरीका की कुछ ऐसी ही संस्थाओं के नाम 
भी बताए जैसेकि (0०ाष्टाठ्घंणातं 0प्थ्राशा[ए और न्यू जर्सी का (४2०१5 २6- 
इध्शाएी ए०एर१6क्षांतत्र 0 ऐपगंग्र-ट०7। ये संस्थाएँ अमरीकी कांग्रेस में जाने के आकांक्षी 
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लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में सूचताएँ एकत्र करती हैं और चुनावों के अवसर पर 
उन्हें मतदाताओं तक पहुँचाती हैं । श्री भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि “सार्वजनिक जीवन 
में इस पतन” को रोकने के लिए भारत में भी वैसी ही संस्थाएँ बनाई जा सकती हैं। 


पाँचवें आम चुनाव के वाद राजनीतिक दल-बदल (?०॥४८७] 70००४०0॥8 धी> 

था गिधि (लाला 2[6000075) 

दल-वदल की राजनीति राज्यों में मिली-जुली सरकारों की राजनीति का ही एक 
परिणाम थी । मार्च 97 में लोक सभा के चुनावों में और मा 972 में राज्य विधान 
सभा के चुनावों में कांग्रेस की विजय ने यह आशा जगाई थी कि यह बुराई समाप्त 
कर दी जायेगी और राज्यों में स्थिर सरकारें बनेंगी । लेकिन यह आशा भूठी हो रई 
और दल-बदल की घटनाएँ घटीं। जनवरी 973 के अन्त के आसपास समाचारपत्रों 
में एक खबर छपी कि उड़ीसा के तीन कांग्रेसी विधायकों ने मुख्य मन्त्री श्रीमती सत्पथी 
के पास 25,000 रुपये जमा कराये हैं जो उन्होंने विरोधी सुृत्रों से प्राप्त किये बताये। 
ये उन्हें कांग्रेस दल छोड़ जाने के लिए दिये गये थे । फरवरी 973 के तीसरे सप्ताह 
में ।5 बिहारी विधायक दल वदलकर कांग्रेस में शामिल हो गये, जिसके फलत्रस्वरूप 
38 के सदन में उसकी सदस्य संख्या 67 से बढ़कर 82 हो गई। मार्च के मध्य में 
मणिपुर के 0 विधायकों ने मुहम्मद अलीमुद्दीन के नेतृत्व में निर्मित संयुक्त विधायक 
दल के भन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया और “्रगतिशील स्वतन्त्र दल' के रूप में अपने 
को संगठित कर लिया। इन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया 
और इस प्रकार 59 सदस्यों की विधान सभा में 33 की सदस्य संख्या प्राप्त करके इस- 
का गुट अकेला सबसे बड़ा दल वन गया । ऐसा होने पर अध्यक्ष ने विधाव सभा को 
भंग कर दिया और बाद में राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया | इस 
प्रकार, संयुक्त विधायक दल का मन्त्रिमण्डल लगभग एक वर्ष तक रहा । 

तवम्बर 972 में एक भूतपूर्व मुख्य मनन्‍्त्री वीज़ू पटनायक द्वारा स्थापित और उस 
राज्य तक सीमित उत्कल कांग्रेस को पुनर्जीवित किया गया और उसी वर्ष की 9 जून को 
एक प्रस्ताव पास करके नई कांग्रेस में उसके मिल जाने के सुझाव को रद्द कर दिया गया । 
अपने अनुगामियों के सामने बोलते हुए श्री पटनायक ने कहा, “श्रीमती नन्दिती सत्पथी 
की उड़ीसा सरकार को खत्म करने के लिए अब लड़ाई शुरू हो चुकी है ।” कुछ सप्ताह 
के बाद उन्होंने प्रगति दल के नाम से एक नया दल बना लिया और उन अन्य दलों 
और स्वतन्त्र सदस्यों के साथ मोल-भाव शूरू कर दिया जो सत्पथी मन्च्रिमण्डल के 
विरुद्ध थे । वे उद्योग मन्त्री नीलमणि राउतरे से 28 फरवरी, 973 को मन्त्रिमण्डल से 
त्यागपत्र दिलाने में सफल हो गये । उनके साथ 25 कांग्रेसी विधायक प्रगति दल में 
शामिल हो गये । दल वदलने वालों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 महीनों के दौरान 
मुख्य मन्‍्त्री एक गुट के द्वारा शासन चलाती रही है, आन्तरिक तृ-तु मैं-मैं को वढ़ावा 
देती रही हैं भौर जनता से बहुत दूर सरक आाई हैं । 
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दल-बदल की इन घटनाओं के फलस्वरूप सत्पश्री मन्त्रिमण्डल ने बहुमत का समर्थन 
खो दिया | 28 फरवरी को मुख्य मन्त्री ने 9 मास पुरानी अपनी सरकार का त्याग्रपत्र 
प्रस्तुत कर दिया | इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल बी० डी० जत्ती को सलाह दी 
कि वे विधान सभा भंग कर दें । मुख्य मन्त्री के त्याग्रपत्र के बाद कुछ घन्टों के भीतर 
ही वीजू पटनायक ने राज्यपाल से भेंट की और एक वैकल्पिक सरकार बनाने का अपना 
दावा पेश किया । उन्होंने राज्यपाल से कहा कि उनके दल को [40 के सदन में 72 
विधायकों का समर्थन प्राप्त है और दो कम्युनिस्ट (माकिस्ट) के, दो कारखंड के 
और दो स्वतन्त्र विधायक भी उनके दल को समर्थन दे रहे हैं। श्री पटनायक के नेतृत्त्व 
में एक वैकल्पिक सरकार की संभावना की थाह लिए विना ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति 
शासन लागू करने की सिफारिश कर दी और 3 मार्च, 973 को वैसा कर दिया। 


दल-बदल विरोधी विधेयक लोक सभा में पेश किया गया (&॥9-0४/९०४००७ 
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यह देखकर कि दल-बदल का रोग फिर से शुरू हो गया है, 8 मार्च को पंजाब 


विधान सभा ने एक सर्वंदलीय गैर-सरकारी प्रस्ताव एकमत से स्वीकार किया, जिसमें 
राज्य सरकार से कहा गया कि वह दल-बदल पर कानूनी प्रतिवबन्ध लगाने की प्रार्थना 
केन्द्र से करे | 6 मई को संविधान (32 वाँ संशोधन) विधेयक, जो दल-बदल विरोधी 
विधेयक के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, लोक सभा में पेश किया । विधेयक में अन्य बातों 
के साथ-साथ यह भी कहा गया कि प्रधान मस्त्री और सुरुय मच्त्री अपने पद सम्भालने 
के दित से 6 महीने की अवधि के बीच यदि क्रमशः लोक सभा एवं विधान सभा में चुने 
न जा सकें, तो उन्हें अपने पद छोड़ देने होंगे । विधेयक में यह भी निर्दिष्ट किया गया 
कि यदि संसद राज्य विधान सभा अथवा परिषद का कोई सदस्य, जिस राजनीतिक 
दल के टिकट पर चुना गया था उसे अपनी मर्जी से छोड़ दे तो वह, इन' संस्थाओं की 
सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया जायेगा यदि वह अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मत दे 
अथवा मतदान से बचे, तव भी यही परिणाम होगा । यह अयोग्यता संसद अथवा राज्य 
विधान मण्डल के उस सदस्य पर लाग्‌ नहीं होगी, जो दल में दरार पड़ने के बाद उस- 
से त्यागपत्र दे दे । जो विधायक मूल दल के टूट जाने के बाद उससे त्यागपत्र दे दे 
और मूल दल के सदस्यों के एक गुट लेकर एक अलग राजनीतिक दल संगठित कर 
ले, जिसे कि कानून अथवा अध्यक्ष अथवा सदन के सभापति मान्यता दे दें, वह विधा- 
यक भी इस अयोग्यता से छूट का दावा कर सकता है । 

इस विधेयक को पेश्न करते हुए केन्द्रीय गुह मन्त्री उमाशंकर रदीक्षित ने स्पष्ट किया कि 
राजनीतिक दल-वदल की समस्या को लेकर फैली व्यापक चिन्ता के फलस्वरूप 3 दिस॑- 
म्बर, 4967 को लोक सभा ने यह प्रस्ताव पास किया था कि इसकी छानबीन के लिए 
एक समिति संगठित की जाये । जब इस समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ तो मह- 
सूस किया सया कि---यह सिफारिश कि दल-बदलू को निश्चित अवधि के लिए विशेष 
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लाभप्रद पदों के अयोग्य घोषित कर दिया जाये--समस्या का एक उचित समाधान नहीं 
है । दल-वदलू को आगे के लिए विधान मण्डल की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की 
दृष्टि से संविधान में संशोधन करना अधिक उपयुक्त होंगा। उन्होंने कहा कि यह 
संशोधन विधेयक इसी लिए पेश किया गया है । 

इस विधेयक की विपक्षी दलों ने पर्याप्त आलोचना की, जिनमें जनसंघ और साम्य- 
वादी (माक्संवादी) के नाम प्रमुख हैं । लोक सभा ने लगभग आठ महीने तक विधेयक पर 
कोई आचरण नहीं किया । 972 के शीत अधिवेशन में लोक सभा ने विधेयक को 60 
सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया ताकि कुछ अधिक अच्छे प्रस्ताव एवं 
सुझाव सामने आयें तथा कोई एकमत स्थिर किया जा सके । 


दल-बदल की और घटनाएँ (0४०7० /0४००४०7७) 

दल-बदल विरोधक विधेयक पर अभी विचार भी आरम्भ नहीं हुआ था, जब दल- 
बदल की और घटनाएँ होने लगीं | ऐसी एक घटना केन्द्रशासित प्रदेश पांडचेरी में 
हुई, जो 954 में उस पर से फ्रांसीसी शासन समाप्त होने के बाद स्थापित हुआ था। 
दिसम्बर 973 के अन्तिम सप्ताह में दो मन्त्रियों, एस ० रामास्वामी (गृह) और डा० 
रामचन्द्रन (सावेजनिक निर्माण), तथा एक विधायक एम० ओं० एच० फारूक मरी- 
कार की द्वविड़ मुनेत्र कषगम सरकार का परित्याग कर के अन्ता द्रमुक में जा मिले। 
इससे 30 सदस्यों के सदन में सरकार की शक्ति 3 रह गई | मुख्य मन्त्री ने लेफ्दि- 
नेन्ट गवर्नर छेदी लाल को अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र प्रस्तुत किया तथा मन्त्रि- 
मण्डल भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की ।* ले फिटनेन्ट-गवर्नर 
ने इस केन्द्रशासित प्रदेश में संविधान तन्‍्त्र बिगड़ जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को 
भेजा और पाण्डिचेरी को 3 जून, 974 से केन्द्र के भ्रधीन कर दिया गया | केन्द्रशासित 
प्रदेश अधिनियम, 963 के अधीन विधान सभा भंग्र कर दी गई। 

फरवरी 974 में उत्तर प्रदेश में आम चुन्ताव हुए। इसकी पूर्वे-सन्ध्या को दल-बदल 
और पुनः बदल की अनेक घटनाएँ हुईं । सेकड़ों कांग्रेसियों ने, जो भूतपूर्व विधान सभा 
के सदस्य रह चुके थे, दल वदल लिया। वे पुन: निर्वाचित होना चाहते थे, पर केन्द्र 
निर्वाचन समिति ने उन्हें दलीय टिकट नहीं दिये थे, अतः वे संगठन कांग्रेस में सम्मि- 


श्मरीकार ने अप्रैल 967 में एक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वनाया था । लगभग दस महीने वाद स्था- 
नीय कांग्रेस जनों से मतभेद होने के वाद उन्होने कांग्रेस छोड़ कर द्रमुक की सदस्यता ग्रहण कर लो 
थी । मार्च 969 में द्रमुक साम्यवादी गठवन्धन को [8 स्थान प्राप्त हुए और उनका स्पप्ट बहुमत 
स्थिर हो गया । मरीकार ने द्रमुक-सास्यवादी मिले-जुले मन्त्रिमण्डल के प्रधान के रूप में पद ग्रहण 
किया । मार्च 972 में साम्यवादी दल ने फ़ारूक मन्तिमण्डल के प्रति समर्थन वापस ले लिया, पर 
उसे दो स्वतन्त्र और एक कांग्रेसी समयंन देते रहे | इससे उनकी कुल शक्ति स्पीकर सहित 6 बनी 
रही । विपक्षी दलों ने इसे बनावटी बहुमत बताया और पुन: ज्ञोर देकर कहां कि फ़ाह्क सरकार को 
मार्च 972 में ही, जब साम्यवादी दल ने भ्रपनां समर्थन वापिस लिया, इस्तीफा दे देना चाहिए था । 
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लित हो गए । अनेकों अन्य भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों ने भी किसी न किसी दल का 
टिकट प्राप्त करने के लिए दल बदले । 8 मार्च, 975 को एक मन्त्री, विधान सभा के 
अध्यक्ष (स्पीकर) एवं उपाध्यक्ष तथा जाठ अन्य विधायकों ने विजोल के यूनाईटिड 
डेमोक्रेटिक फ्रन्ट मन्त्रिमण्डल का परित्याग कर दिया और नागालरल॑न्‍ड नेश्ननलिस्ट संग- 
ठन में सम्मिलित हो गए | इससे विजोल मन्त्रिमण्डल की सदस्यता 60 सदस्यों के 
सदन में 27 रह गई । उन्होंने उसी दिन अपनी सरकार का त्यागपतन्न प्रेषित कर दिया 
तथा 0 मार्च को एन० एन० ओछ० नेता जोन बोस्को जैसोकी के नेतृत्त्व में एक नये 
मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की । इस प्रकार, 26 फरवरी, 974 को स्वतन्त्र सदस्यों के 
समर्थन से बना बिजोल मन्त्रिमण्डल केवल 376 दिन चला | दस दिन वाद एन० ए० 
ओ० के दस सदस्यों ने, जिनमें तीन मन्त्री भी थे, दल बदल लिया और संयुक्त प्रजा- 
तान्त्रिक मोर्चे में जा मिले । इससे सरकारी पक्ष की सदस्य संख्या घट कर 27 रह 
गई और विधान सभा का कार्य लगभग असम्भव हो गया, जवकि उसका बजट अधि- 
वेशन चल रहा था। गवर्नर एल० पी० सिंह ने केन्द्रीय शासन लागू करने की सिफा- 
रिश की और 22 मार्च को? वैसा कर दिया गया । इस प्रकार जैसोकी मन्त्रिमण्डल 
केवल दस दिन चला । 

अनेक अन्य राज्य विधान सभाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों में 
भी यदा-कदा दल बदलने की घटनाएँ होती रहती हैं। दल-बदल विरोधी विधेयक अभी 
संसद की कार्य सूची में ही है और अपने शुद्ध बहुमत के बावजूद कांग्रेस दलीय सरकार 
ने उसे पारित कराने का प्रयत्न नहीं किया है | 


अंविधान झारम्भ होने के वादसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की यह 37 वीं घटना 
थी। वागालैण्ड 5 वाँ राज्य या केद्धशासित प्रदेश था, जहाँ केन्द्र का शासन हुआ । यह पहले पहल 
95[ में पंजाब में लागू हुआ था। 


अध्याय ॥7 


भारत की राजनीति में भाषा 


(,भाए792९ गा प्रातंज्षा ?०॥॥08) 


भारत एक विशाल देश है, जिसमें अनेक जातियों एवं संस्क्ृतियों के लोग बसते हैं 
और इन सबके भिन्‍न-भिन्‍त सामाजिक रीति-रिवाज एवं परम्पराएँ हैं । इसके अति- 
रिक्त, यहाँ प्रत्येक क्षेत्र की भिन्‍न-भिन्‍न भाषा और उच्चारण का ढंग है | एक अंग्रेज 
विद्वान माइकेल ब्रीचर लिखते हैं कि भाषाओं की विविधता के कारण यहाँ कोई किसी 
की वात नहीं समभता था ।॥* यही कारण है कि सदियों तक यह देश एक इकाई के 
रूप में प्रकट नहीं हो सका । ब्रिटिश संसद द्वारा 833 का राजाज्ञा अधिनियम पारित 
किए जाने के बाद जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी भारतीय जनता की श्ैक्ष- 
णिक प्रगति के विषय में सोचने लगे तो उनके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि 
ऊँची शिक्षा के लिए प्रशिक्षण का माध्यम क्या होगा। गवनंर-जनरल की कार्यकारी 
परिषद के विधि सदस्य लॉर्ड मंकॉले, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति निर्धार्ति 
करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, समभते थे कि पाइचात्य शिक्षा देने से भारत 
के ब्रिटिश शासकों को दफ्तरों में काम करने के लिए सस्ते लिपिक स्थानीय रूप से 
मिल जाया करेंगे। उनका यह भी विचार था कि पाइचात्य शिक्षा पाकर भारत के 
शिक्षित नवयुवकों में ब्रिटिश राज के प्रति स्वामीभक्ति की भावना जागृत होगी और 
इससे भारतीय एवं ब्रिटिश समुदायों को सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
से निकट आने का अवसर प्राप्त होगा । पाइचात्य शिक्षा का ज्ञान अंग्रेजी भाषा के 
माध्यम से दिया जाना स्वाभाविक ही था। 858 में कलकत्ता, मद्रास और उम्बई में 
तीन विश्वविद्यालय स्थापित किये गए, जिनमें पाश्चात्य दर्शन, इतिहास, विधि और 
साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम भ्रंग्रेज़ी भापा था । 


7]927 में प्रकाशित 4॥6 _इएशांशांट 5उप67 ० 7वोंध के अनुसार भारत में 79 
भाषाएँ थीं और 544 बोलियां थीं । 

*माइकेल ब्रीचर की पुस्तक, .980८८58०व के वाद : 4 9४49 7# एलंडंग्ानआदादध।+ 
(गॉक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, लंदन, [966), पृष्ठ 5] देखिये । 
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दादाभाई तौरोजी का कहना था कि पाव्चात्य शिक्षा से भारतीय युवकों को 'नया 
प्रकाश/ मिला और उससे भारत में गहन वौद्धिक रूपान्तरण हुआ । इससे शिक्षित 
भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता एवं विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा पाने के दृढ़ विचार 
उत्पन्न हुए । इसके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा ने एक अस्तक्षेत्रीय भाषा (लिग्वा फ्रैंका) 
का काम किया जिससे देश के भिन्न-भिन्न सुदूर प्रान्तों के लोग एक-दूसरे के निकट 
आये । इससे संगठन एवं एकता की भावना जागृत हुई और कांग्रेस आन्दोलन के तत्वा- 
बधान में देश की स्वतन्त्रता की माँग उठाई गईं, जो अन्तत: सफल हुई । 

अंग्रेज़ी भाषा को शैक्षणिक प्रतिष्ठाचों में शिक्षा का माध्यम बनाने के अतिरिक्त, 
केन्द्रीय व प्रान्‍्तीय सरकारों के दफ़्तरों, विधायक व म्युनिसिपल निकायों, अदालतों 
व्यापार व उद्योग, कूटनीति तथा विदेशी मामलों के कार्यों में भी सम्पकों एवं काम- 
काज की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा । जो भी भारतीय इन क्षेत्रों में प्रगति 
करना चाहता था, उसे अंग्रेजी सीखने तथा उसमें पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने की 
आवश्यकता प्रतीत होते लगती थी । इसका यह परिणाम हुआ कि भारत में एक ऐसा 
वर्ग विशिष्ट हो गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देझ में अंग्रेज़ी भाषा बनी रहने 
में अपना हित समझता था । 


संविधान में राष्ट्रीय भाषा सम्बन्धी प्रावधान (शत्शंत्रं0०9 (० पिक्लागाबो 

.क्ाा27826७ 46 (!णा४7प४०07) 

यद्यपि अंग्रेज़ी भाषा को भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था पर, फिर भी, वह जनता की भाषा नहीं वन सकी : 
और भारतवासी अपनी-भ्रपनी भाषाओं और बोलियों में ही वार्तालाप करते रहे । देश 
के स्वतन्त्र होने पर जब यहाँ के नेताओं के सामने संविधान बनाने का प्रइन आया तो 
उन्होंने एक राष्ट्रभाषा निश्चित करने का काम भी हाथ में लिया । यह्‌ स्वाभाविक ही 
था एवं अनिवाये भी कि उनके मन में किसी भारतीय भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाने 
का विचार आया | संविधान सभा की बहसों में आम राय हिन्दी के पक्ष में थी । इसका 
यह कारण नहीं था कि हिन्दी साहित्य अधिक समृद्ध था और अन्य भाषाओं का कम, 
वरन्‌ यह कि यह भाषा अधिकतर क्षेत्रों एवं राज्यों में अधिकतर जनता की भाषा 
थी । संविधान के निर्माताओं ने धारा 343 में निर्दिष्ट किया कि ()) भारतीय संघ की 
सरकारी भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, (99) संविधान लाग होने के तुरन्त 
पूर्व जिन सरकारी कार्यों में हिन्दी प्रयुक्त होती थी, उनमें वह संविधान लाग होने के 
5 वर्ष बाद तक इस्तेमाल होती रहेगी, और (07) उस अवधि के बाद संसद जिन 
कार्यों में अंग्रेज़ी के प्रयोग की अनुमति देगी, वे कानून द्वारा निरदिष्ट किये जायेंगे। धारा, 
344 () में निदिष्ट किया गया कि “संविधान लागू होने के वाद 5 वर्ष समाप्त होने 
पर, और उसके पश्चात्‌ संविधान लागू होने के दस वर्ष वाद राष्ट्रपति एक आयोग 
नियुक्त करेंगे जिसका एक चेयरमैन होगा तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं 
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के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होंगे। इस आयोग के ज़िम्मे राष्ट्रपति को निम्ब- 
लिखित विषयों पर परामर्श देना होगा--(क) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी 
का उत्तरोत्तर उपयोग, (ख) संघ के सभी या किन्हीं सरकारी कार्यों में अंग्रेज़ी के 
उपयोग पर पावन्दी, (ग) घारा 348 में उल्लिखित सभी या किन्‍्हीं उद्देश्यों के लिए 
उपयोग की जाने वाली भाषा, (घ) संघ के किसी एक या अनेक निर्दिष्ट कार्यों में 
प्रयुक्त करने के लिए अंकों की लिपि, और (ड) संघ की सरकारी भाषा के विषय में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपा गया कोई भी अन्य मामला, भ्रौर संघ एवं राज्यों 
अथवा राज्यों में परस्पर उपयोग में आने वाली भाषा के सम्बन्ध में कोई मामला । 

धारा 344 के अनुच्छेद (3) में निरदिष्ट था कि सिफ़ारिश करते समय आयोग, भारत 
की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का घ्यान रखेगा तथा सावंजनिक 
सेवाओं के प्रति ग़र-हिन्दीभाषी क्षेत्रों में रहने वाली जनता की उचित माँगों व हितों 
का भी ध्यान रखेगा । उसी धारा के अनुच्छेद (4) में 30 सदस्यों की एक समिति बनाये 
जाने का प्रावधान था। इन सदस्यों में से 20 लोक सभा के सदस्य और 0 राज्य 
सभा के सदस्य होने अनिवार्य थे । इन सदस्यों को लोक सभा व राज्य सभा के सदस्यों 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल स्थानान्तरणीय मत के आधार पर 
तिर्वाचित किया जाता था । इस समिति का कत्तेव्य अनुच्छेद (!) के आधीन गठित 
आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करना तथा राष्ट्रपति को उस पर अपना मत सूचित 
करना था। 


संविधान में किसी राज्य की सरकारी भाषा या भाषाओं सम्बन्धी प्रावधान 

(?76फ्रुंकठपछ ए (७8 (०७5० 7 0गद09 [क्राशएच९४ ० शा" 

8५७82०8 07 8 52९) 

संविधान की घारा 345 में निदिष्ट था कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य 
में प्रयुकत होने वाली किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषाओं को अथवा हिन्दी 
को राज्य के किसी भी उद्देश्य या सभी उद्देश्यों में प्रयुक्त होने के लिए विधिवत अंगी- 
कार कर सकती है । 

किन्तु जब तक उस राज्य की विधायिका विधिवत अन्य प्रावधान न करे, उस राज्य 
में अंग्रेजी उन सभी सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होती रहेगी, जिनमें वह संविधान आरम्भ 
होने के तुरन्त पूर्व प्रयुक्त होती थी । 


राज्यों में परस्पर अथवा किसी राज्य एवं संघ में संचार की सरकारी भाषा 
(0ग्रलवों ध्णशाइट28 007 एकाएणएएगश|वत्यांका छ#ज़०७0 006 5968 धा0 
/70वीशः ० 720एट्शा 8 586 शत ॥6 (ग्रांगा) 
संविधान की धारा 346 में निरदिष्ट था कि भारतीय संघ में जिस भाषा को अभी 
कुछ समय तक प्रयोग करने की अनुमति दी गई है अर्थात्‌ अंग्रेजी, वह सभी सरकारी 
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कार्यों के लिए राज्यों में परल्पर तथा एक राज्य एवं संघ में संचार की सरकारी भाषा 
रहेगी । इस घारा में यह परन्तुक भी था कि यद्वि दो या अधिक राज्य सहमत हों कि 
उनमें परस्पर संचार की भाषा हिन्दी हो तो वे हिन्दी का उपयोग कर सकेंगे । 

घारा 347 में उल्लेख था कि यदि किसी राज्य की जनता का काफी बड़ा भाग 
राष्ट्रपति को यह इच्छा व्यक्त करे कि वह राज्य उसके द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा को मान्यता दे तो राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं कि उस भाषा को उस सारे राज्य 
में अथवा उसके कुछ विशिष्ट भाग में, निर्देश में उल्लिखित उद्देश्य के लिए, सरकारी 
तौर पर मान्यता दे सकते हैं । 


उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों इत्यादि की भाषा (.9780888 

० 6 $0०7७४६ (०७७ छां8॥ (०७४४५, 8५.) 

घारा 348 () भें सर्वोच्च न्‍्यायालय एवं उच्च न्यायालयों इत्यादि की भाषा का 
उल्लेख है | इसमें निर्दिष्द किया गया था कि यदि संसद ने अन्यथा कानूत बनाकर 
मिदिष्ट न कर दिया हो तो--(क) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सारी 
कारंवाई, तथा (ख) निम्नलिखित के प्रामाणिक पा5--() संसद के किसी भवन में या 
किसी राज्य विधान सभा के भवन या भवतों में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक या 
उनके संशोधन, (॥) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा पास किये 
गए अधित्तियम अथवा राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर द्वारा जारी किया गया 
अध्यादेश, तथा (7) इस संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के 

न्तगंत जारी किये गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपनियम अंग्रेज़ी भाषा 
में होंगे। अनुच्छेद (2) में यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य के गवर्मर, राष्ट्रपति 
की पृव॑-अनुमति सहित, जब उच्च न्यायालय का मुख्यालय उसी राज्य के भीतर हो, 
हिन्दी भाषा अथवा उस राज्य के सरकारी काम-काज में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य 
भाषा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं । किन्तु यह प्रावधान उच्च न्यायालय द्वारा 
जिये जाने वाले फ़ैसलों, डिक्रियों तथा आदेशों पर ला गू नहीं होता । 

धारा 349 में प्रावधान था कि संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष की अवधि के 

भीतर राष्ट्रपति की पूर्व-पनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में ऐसा कोई विधे- 
यक या संशोधन नहीं लाया जा सकेगा जिसमें घारा 348 () में वणित किसी उद्देश्य 
के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा सम्बन्धी प्रावधान करना वांछित हो, और राष्ट्रपति, 
धारा 344 () के अधीन गठित आयोग की सिफ़ारिशों और घारा 344 (4) के अ्रधीन 
गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार किये बिना ऐसा विधेयक या संशोधन लाने की 
अनुमति नहीं देंगे । 
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शिकायतें दूर कराने के प्रतिवेदन की भाषा (8088० ॥0 ७6 ए5८त 

रि९_ाठशाधा।णा 407 रिट्ता555 0 076997028) 

धारा 350 में निदिष्ट किया गया था क्रि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायतें दूर करने 
के लिए भारतीय संघ या उसके किसी राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को 
संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भापा में प्रतिवेदन कर सकता है। इसी 
घारा में 956 के संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम द्वारा घारा 350 (क) जोड़ 
दी गई । धारा 350 (क) में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य शरीर प्रत्येक 
स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे प्रयास किये जायेंगे कि भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों की 
आथमिक स्तर तक शिक्षा मातुभाषा में दी जाये और राष्ट्रपति किसी भी राज्य द्वारा 
ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था कराने के लिए यथोचित आदेश दे सकते हैं। भाषायी 
अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में जो युरक्षाएँ प्रदान की गई हैं, उनके सम्बन्ध में 
शिकायतों की जाँच के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किये जाने का 
भी प्रावधान किया गया | वह अधिकारी राष्ट्रपति के निदेशानुसार समय-समय पर 
राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है और राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के सम्मुख 
रखवाने तथा तत्सम्वन्धी राज्यों को भिजवाने का प्रवन्ध करते हैं । 

संविधान की धारा 35 में हिन्दी भापा के विकास सम्बन्धी एक निदेश दिया गया 
है और निर्दिष्ट किया गया है कि संघीय सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी 
भाषा के विस्तार में सहायक हो तथा उसे इस प्रकार विकसित होने दिया जाये कि 
बह भारत की मिली-जुली संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन 
सके, और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं एवं हिन्दुस्तानी भाषा में प्रयुक्त होने 
वाले शब्दों के रूप, प्रकार और अर्थों को हिन्दी में इस प्रक्रार आत्मसात करने की 
व्यवस्था की जाये कि वह अपनी प्रतिभा खोये बिना एक समृद्ध भाषा बने । यथाव- 
ध्यक संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में सम्मिलित करने का निदेश दिया 
गया । 

सम्मिलित रूप से देखा जाये तो संविधान की घाराओं 343 से 35] तक के निम्न- 
लिखित प्रावधान थे--(क) हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाया गया, (ख) संविधान लागू 
होने के 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अंग्रेज़ी को सरकारी काम-काजकी भाषा रखने 
की अनुमति दी गई, और (ग) क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति एवं विकास सम्बन्धी निर्देश 
दिये गए । 


सरकारी भाषा आयोग की नियुक्ति और उसकी सिफारिशों (ए॥889ा- 
ग्रध्या ए णगलंथ ॥भाह886 (णगञञइडं०0--70 ए९००॥7९070 4075) 
धारा 344() के प्रावधान के प्रव्यावत॑न में राष्ट्रपति ने 955 में एक सरकारी 

भाषा आयोग स्थापित किया, जिसका एक अध्यक्ष तथा 2] सदस्य थे । अध्यक्ष वी० 

जी० खेर थे और सदस्यों में विस्यात भाषाविदों एवं साहित्यिक व्यक्तियों को सम्मि- 
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लित किया गया । इस आयोग ने लगभग एक वर्ष तक खोजबीन एवं विचार-विमर्श 
करने के बाद राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन एवं सिफारिशों प्रेपित कीं, उन्हें राष्ट्रपति 
द्वारा ।2 अगस्त, 957 को अर्थात्‌ प्रेषपण के एक साल वाद प्रकाशित किया गया | 
आयोग ने अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर प्रगति करने की 
सिफारिश की, पर कहा कि “इस समय यह कहना कि 965 तक अंग्रेज़ी के स्थान पर 
सामान्यतः: हिन्दी को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, यह न तो सम्भव है और न ही 
आवश्यक क्योंकि यह इस अवधि में किये जाने वाले प्रयत्न पर निर्भर करेगा ।” स्पष्ट- 
तया हिन्दी सारे भारत में सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, अतः इसे अंग्रेजी 
के स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए ताकि यह भारत के अनिवार्य प्राथमिक 
शिक्षा कार्यक्रम में तथा देश के प्रशासन, सार्वजनिक जीवन और दैनिक काम-काज में 
भी प्रमुख स्थान प्राप्त कर सके | प्रतिवेदन में कहा गया कि यह सिफारिश इसलिए 
नहीं की जा रही कि अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ इससे कम विकसित हैं वरन्‌ इसलिए की 
जा रही है कि अधिकतर लोग हिन्दी बोलते व समभते हैं । 
प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई कि देश की प्रगति के किसी भी दृष्टिकोण 
से हिन्दी के उपयोग पर प्रेतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु भविष्य में इसे 
साध्यमिक स्कूलों में मुख्यतः “व्यापक अर्थे समभने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया 
जाये,” “साहित्यिक भाषा” के रूप में नहीं, यदि कोई छात्र इसे ऐच्छिक रूप से 
“साहित्यिक भाषा” के रूप में पढ़ता चाहे तो उसे इसकी छूट दी जाये। यद्यपि अखिल 
भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए हिन्दी जानना अनिवार्य घोषित करना आवश्यक 
हो, पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओ्रों में तथा सर्वोच्च 
न्यायालय व उच्च न्यायालयों में प्रयोग के लिए जब तक.आवश्यक हो, अँग्रेज़ी को 
वैकल्पिक भाषा के रूप में बनाये रखा जा सकता है । किन्तु पूर्ण परिवत्तेन के समय 
सभी सांविधिक ग्रन्थ हिन्दी में उपलब्ध होने चाहिएँ। राज्यों के विधि-निर्माण में, संसद 
में तथा कानूनी आदेशों एवं नियमों के जारी करने में भी इसी भाषा का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद उपलब्ध होने 
चाहिए । 
आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों के न्यायिक एवं प्रशासनिक 
कार्यो के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को रखा जा सकता है, पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में 
अथवा केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार इत्यादि में हिन्दी का ही उपयोग किया जाये । 
आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में हो, पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा 
में हिन्दी को अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। यह अनिवार्यता कव लागू की 
जाये, इसका निर्णय स्वयं उस राज्य द्वारा किया जाये। 
आयोग की अच्य सिफारिशों में एक यह भी थी कि देश की चौदह प्रमुख भाषाओं 
के विकास के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की जाये, जिसका मुख्यालय हैदरा- 
बाद में होना अधिक अच्छा रहेगा । 
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आयोग के दो सदस्य---डा० सुनीति कुमार चटर्जी और डा० पी० सुब्वारायन-- 
इन सिफारिशों से सहमत नहीं थे, और उनका यह दृष्टिकोण था कि अंग्रेज़ी के स्थान 
पर हिन्दी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का परिणाम “अहिन्दीभापी जनता पर 
हिन्दी थोपना” होगा और उससे सावंजनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाय्रेगा | इन 
सदस्यों ने सुझाव दिया कि भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों द्वारा हिन्दी स्वेच्छापूर्वक अंगीकार कर 
लिए जाने के वाद, उन्हें यह निर्णय स्वयं करने देना चाहिए कि वे इसे अन्य राज्यों 
की सरकारों तथा केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार में किस सीमा तक उपयोग में ला 
सकेंगे । इत दोनों का यह दृढ़ मत था कि जब तक सरकारी भाषा, अर्थात हिन्दी, 
पूर्णतः: विकसित नहीं हो जाती, अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती रहे । 


भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (२९०एशथास्पा0ा ता $ा्वा5 07 
प॥7!पां5700 855) 
सरकारी भाषा आयोग स्थापित करने से पहले संघीय सरकार ने एक आयोग नियुक्त 
किया था जिसे भारतीय संघ की घटक इकाइयों के पुनर्गठन के आधार-सिद्धान्त निरू- 


पित करने का कार्य सौंपा गया था। इसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग (8088९5 
ए6०8क्ाांटक्ां00 (00ग्राग5॥0०7) था | इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन व सिफा- 


रिदें भारत सरकार को सितम्बर 955 में प्रेषित कीं। इसके विचार-विमर्श के चार 
सिद्धान्त थे --0) भारत की एकता व सुरक्षा का परिरक्षण तथा उसे मज़बूत बनाना, 
(() भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता, () वित्तीय, आधिक एवं प्रशासनिक दृष्टि- 
कोण, तथा (9) आशथिक व सांस्कृतिक प्रगति सम्बन्धी योजनाओं का सफल क्रिया- 
ख़्यन । 

सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश 
की कि भारतीय संघ की घटक इकाइयों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाये 
अर्थात वही अथवा एक सी भाषा बोलने दाले व्यक्तियों का राज्य बना दिया जाये। 
इस पघिफारिश के आधार पर संसद ने 956 के अन्त में राज्य पुनर्गठन विवेयक 
पारित किया और राज्यों को भापा के आधार पर पुनर्गंठित कर दिया गया । चक्र- 
वर्ती राजगोपालाचार्य ने, जो ला्ड माउन्टवेटन के पदचात्‌ भारत के गवनर-जनरल 
बने थे, इस कृत्य को “भयानक भूल बताया | वाद की घटनाओं से देखने में आया 
कि उनका कहना ठोक था ।* 


“उनके विचारों के विस्तृत अध्ययन के लिए 7 मार्च, 970 के 'त्वराज' का पृष्ठ ] देखो । 
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अहिन्दी भाषी राज्यों द्वारा भाषा आयोग की सिफारिशों का प्रतिरोध (09- 
ए०थायंणा णी पार ९टणाग्राशाततबांए5 णी गिर व,गाहप्2० एणाग्रांडश०ा 
07 रणा-तागव $796०तंगए 89८5) 
राज्यों के भापायी आधार पर पुनर्गठन से जनता को अपनी-अपनी भाषाओं के 

महत्त्व का ज्ञान हुआ और वे अनुभव करने लगे कि उन्हें हिन्दी की अ्रपेक्षा अपनी निजी 
भाषा के अध्ययन या उन्‍नति से अधिक लाभ होगा । इस प्रकार, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण 
अपनाने की बजाय उनके विचारों में क्षेत्रीय एवं भाषायी संकीर्णताएँ आ गई, अतः 
सरकारी भाषा आयोग की सिफारिशें प्रकाशित होने पर उनकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई 
एक ओर जहाँ हिन्दीभाषी राज्यों में उनका स्वागत किया गया, अहिन्दीभाषी राज्यों 
द्वारा उनके प्रति विरोध प्रकट किया गया ।* 3 सितम्बर, 957 को अहिन्दीभाषी राज्यों 
के 50 कांग्रेसी व गर-कांग्रेंसी संसत्सदस्यों ने प्रधान मन्त्री नेहरू को एक ज्ञापन दिया 
कि “[965 तक अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिस्थापित करने से शासन-तन्त्र को 
बहुत हानि पहुँचेगी ।” उन्होंने सुझाव दिया कि यह प्रतिस्थापन 990 तक स्थगित कर 
दिया जाये ।* 3 जनवरी, 958 को मद्रास सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रार्थना की कि 
कानून में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के भी दी्घ काल तक प्रयोग का प्रावधान किया 
जाये और इसमें सभी राज्यों की सहमति के बिना परिवतेन न किया जाये | 

पंजाब में अकाली दल ने हिन्दी को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और केवल 
पंजाबीभाषी राज्य (पंजाबी सुबा) बनाने के प्रति आन्दोलन छेड़ दिया | 6 नवम्बर, 
960 को पंजाब राज्य विधान सभा ने सरकारी भाषा विधेयक पारित किया, जिसमें 
अन्य बातों के अ्रतिरिक्त यह भी प्रावधान था कि ज़िला स्तर तक के सभी प्रशासनिक 
कार्यों में तथा जिलों या उनके भागों से राज्य के साथ पतन्नाचार में पंजाबी भाषी क्षेत्रों 
के लिए गुरुमुखी लिपि में पंजाबी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए देवनागरी लिपि में 
हिन्दी सरकारी भाषा होगी | 22 सितम्बर, 96 को पंजाब विधानमण्डल ने पंजाबी 
भाषा के विकास के लिए राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी विधे- 
यक पारित किया। फलत: 24 जून, 962 को पटियाला में पंजाबी यूतीवर्सिटी का 
उद्घाटन डा० राधाक्ृण्णन द्वारा कराया गया । 

26 मार्च, 958 को पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वेसम्मृति से प्रस्ताव पास किया 
कि परिचिम्त बंगाल राज्य हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और 
अंग्रेजी को ही बनाये रखा जायेगा । 96] में उसने एक सरकारी भाषा विधेयक पारित 
किया जिसमें अधिकतम ]0 नवम्बर, 953 तक अंग्रेज़ी के स्थान पर बंगाली को 


4माईनर वीनर, 7॥८ 70776 ० $८दाट/ं/?४ (दि युनिवर्सिती आफ शिकागो प्रेस, 962), 
पृष्ठ 67-72. 

“देखो, सीलिग एस हैरिसन की पुस्तक उम्वींध, 4॥९ (08 72/2०/०06४ 0८८2 
(प्रिन्सटन युनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन, 960), पृष्ठ 05-] 4. 
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सरकारी भाषा बनाने का प्रावधान किया गया (दाजिलिंग, कुर्सियांग और कलोम पोंग 
सब-डिवीज़नों को छोड़ कर जहाँ नेपाली के भी प्रयोग की अनुमति दी गई) । 
किन्तु बाद में बंगाली भाषा आशुलिपिकों की कठिनाई तथा बंगाली लिपि कौ टाईप 
मशीनें उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार ने उपर्युक्त सीमा में दो वर्ष की वृद्धि 
कर दी । 

सरकारी भाषा आयोग की सिफारिशों के कारण असम राज्य में और भी गम्भीर 
स्थिति सामने आईं। असम विधानमण्डल ने सरकारी भाषा विधेयक पारित किया 
जिसे 7 दिसम्बर, 960 को गवर्नर की सहमति प्राप्त हो गई | इस विधेयक द्वारा 
हिन्दी व अंग्रेज़ी दोनों का परित्याग कर के घोषित किया गया कि राज्य की सरकारी 
भाषा अ्रसमिया होगी। असम में प्रवासी वंगालियों की संस्था संग्राम परिषद ने 
9 मई, 96] को एक अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया जिसका उद्देश्य बंगाली भाषा 
को असम की एक सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिलाना था | इस आन्दोलन को 
अनेक विपक्षी नेताओं और कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था । असम के कछार 
जिले के प्रमुख नगर सिलचर में, जहाँ बड़ी संख्या में बंगाली रहते थे, गम्भीर उपद्रव 
हुए जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 55 व्यक्ति हताहत हुए । इससे सारे 
कछार और परदिचमी बंगाल में बहुत रोप फैला और हड़ताल की गई । कछार की गैर- 
बंगाली जनता के संगठन, शान्ति परिषद, ने संग्राम परिपद की मांग के प्रत्युत्तर में 
आन्दोलन किया। दोनों आन्दोलनों के समर्थकों में अनेक भड़पें हुई और अनेक मकानों 
को आग लगा दी गई तथा दुकानों को लूट लिया गया । लगभग 58,000 वंगालियों 
ने असम में अपनी जान-माल के खतरे के डर से भाग कर पद्चिचम बंगाल में शरण 
ली। वाद में असम व पश्चिम बंगाल की सरकारों में हुए एक समभौते के फलस्वरूप 
उनमें से अधिकतर भ्रपने घरों को लौट गए । उन्हें सन्तुष्ठ करने के उहेश्य से, साथ ही, 
वहाँ सरकारी भाषा (असमिया) के प्रयोग में रुकावट न॑ पड़ने देते के उहू श्य से असे- 
म्बली ने 7 अक्तुबर, 96] को एक और विधेयक पारित किया जिसके द्वारा दिसम्बर 
]960 के सरकारी भाषा विधेयक में यथोचित सुधार किया गया । 


प्रधान मन्‍्त्री द्वारा गर-हिन्दी भाषी राज्यों की आशंकाओं का खण्डन (7776 

जाता 3]895 ऋ&्था5 0 णानात्रांगतं 5एधथता)8 59/28) 

केन्द्र सरकार को देश के गैर-हिन्दीभापी राज्यों की उपरोक्त घटनाओं के कारण 
बड़ी चिन्ता हुई । प्रधान मन्त्री नेहरू ने पहले 7 अगस्त को और फिर 4 सितम्बर, 
959 को संसद में घोषणा की कि “वैकल्पिक भापा के रूप में” अंग्रेज़ी तव तक प्रयुक्त 
होती रहेगी, “'जव तक जनता उसे चाहेगी” और अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी को प्रति- 
स्थापित करने का निर्णय हिन्दीभाषी जनता द्वारा नहीं वल्कि गैर-हिन्दीभापी जनता 
द्वारा किया जायेगा | अगस्त, 960 को तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री गोविन्द वललभ 
पंत्त ने घोषित किया कि सरकार सरकारी भाषा आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार 
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नहीं करेगी कि अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए हिन्दी को अनिवार्य कर 
दिया जाये । 


राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा तीन भाषायी सूत्र की सिफारिश (पिक्षांणाथ् 

पाव्ष्राद्याणा (णाशिशा०४ २९९८०ाग ९०65 पएफ्रा्टन 8०७2९ ए07779) 

जिस समय देश के विभिन्‍न भागों में भाषावाद फैल रहा था, साम्प्रदायिक एकता 
भी--जो ]954 से लगभग स्थिर थी--- छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई और 3 अक्तूबर, 967 
को अलीगढ़ में गम्भीर हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव फूट पड़ा | अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी 
से आरम्भ हो करयह उपद्रव शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, और मध्य 
प्रदेश के अनेक कस्बों में फैल गया । संघीय सरकार ने श्रनुभव किया कि विघटनकारी 
श््तियाँ बहुमत प्रवल हैं तथा ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और उन्हें अधिक गम्भीर 
स्थिति में पहुँचने से पूर्व रोक देना चाहिए। अतः इस समस्या पर विचार करते के 
लिए प्रमुख राजनी तिज्ञों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन नई दिल्‍ली में 
बुलाया गया । यह सम्मेलन 28 सितम्बर, 96] से | अक्तूबर, 96] तक हुआ भौर 
इसे “राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के नाम से पुकारा गया । 

इस सम्मेलन में भाषा-समस्या पर भी विचार-विमर्श किया गया और सारे देश में 
माध्यमिक शिक्षा के लिए तीत भाषायी सुत्र स्वीकार करने की सिफारिश की गई । 
इस सूत्र में स्कूलों में तीन भाषाओं की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था--क्षेत्रीय भाषा 
व अंग्रेजी, साथ में अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी तथा हिन्दीभाषी क्षेत्रों में कोई एक 
अच्य क्षेत्रीय आधुनिक भाषा व अंग्रेज़ी ! इस सम्मेलन द्वारा यह भी सिफारिश की गई 
कि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाया जाये और सारे भारत में प्रयोग के लिए एक “सम्पर्क भाषा” को बनाए रखा 


जाये । यह सम्पर्क भाषा अभी अंग्रेज़ी हो, जिसका स्थान अन्ततः हिन्दी द्वारा ले लिया 
जाये । 


संसद द्वारा सरकारी भाषा विधेयक पारित (एशवात्रश०्य 2885९७ (86 0#- 
एंथय 7.४780826 9) 


संघीय सरकार के सम्मुख ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अहिन्दीभाषी राज्य। 
द्वारा माँग की जा रही थी कि सरकारों कागकाज में तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के 
माध्यम के लिए या तो क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकार किया जाय या अंग्रेजी को ही 
चलने दिया जाये | साथ ही, सरकार को यह चिन्ता थी कि कहीं उत्तरोत्तर बढ़ता 
हुआ हिन्दी-विरोधी आन्दोलन हिसक घटनाओं में न फूट पड़े जिससे देश की सुरक्षा 
व एकता को भी खतरा हो सकता था । अत: सरकार ने अप्रैल 963 में संसद में सर- 
कारी भाषा विधेथ्रक प्रस्तुत किया जिसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार से थे : 

() अंग्रेज़ी को 26 जनवरी, 965 के बाद भी (जिस तारीख को, संविधान के 
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प्रावधान के अनुसार, उसके स्थान पर हिन्दी प्रतिस्थापित की जानी थी) उन सभी 
सरकारी कार्यो में--जिनमें वह उससे पहले प्रचलित थी--तथा संसद की कार्रवाई 
में हिन्दी के अतिरिक्त प्रयुक्त किया जाता रहेगा । 

(2) जब किसी राज्य के विधानमण्डल ने विधायिका की कार्रवाई के लिए हिन्दी 
के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा स्वीकार की हो तो हिन्दी एवं अंग्रेज़ी अनुवाद अवश्य 
प्रकाशित किया जाये। 

(3) 963 के बाद, राष्ट्रपति की पूर्वअनुमति से किसी राज्य के गवर्नर उस राज्य 
के उच्च न्यायालयों के फैसलों, आदेशों, या डिक्रियों के प्रकाशन के लिए हिन्दी या 
उस राज्य की सरकारी भाषा उपयोग की अनुमति दे सकते हैं किन्तु उसका अंग्रेज़ी 
अनुवाद भी प्रकाशित किया जायगा (संविधान में उच्च न्यायालय के सभी फैसलों को 
अंग्रेज़ी में जारी करने का प्रवाधान है) । 

(4) राज्य के कानूनों और उच्च न्यायालय के निर्णयों को हिन्दी में अनुदित करने 
सम्बन्धी प्रावधान कश्मीर पर लागू नहीं होंगे । 

कई दिन की जोरदार बहस के वाद यह विधेयक लोक सभा द्वारा 27 अप्रैल, 
963 को तथा राज्य सभा द्वारा 7 मई, 963 को पास कर दिया गया। 


हिन्दी केन्द्रीय सरकार की राजभाषा वनी (प्रात 560०5 0मल॑॥] 

उदय एब2४० 0(776 एगर07 (0/शग्रायशा) 

धारा [43 के प्रावधानों के अनुसार पंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी को भारतीय संघ 
की सरकारी भाषा वना दिया गया और गृह मन्‍्त्री गुलजारीलाल ननन्‍्दा ने घोषित 
किया कि हिन्दी के विकास एवं प्रचार तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालथों में हिन्दी 
के अधिकाधिक प्रयोग के सभी उपाय किये जायेंगे | साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि 
राजभाषा अधिनियम की भावना के अनुरूप हिन्दी का प्रचलन इस ढंग से बढ़ाया 
जायेगा कि जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते, उन्हें कोई कठिनाई न होने पाये | इसके 
श्रतिरिक्‍त अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी लाने की रफ्तार लगभग वही रखी जाये जो 
अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी का ज्ञान वढ़ाने की रफ़्तार हो । 


हिन्दी-विरोधी आन्दोलन में तेजी (ठगा-पयरवे 389707 70॥9765) 
राजभाषा विधेयक और नन्‍दा की घोषणा के फलस्वरूप भुस्यतः दक्षिणी राज्यों 
द्वारा बहुत विरोध प्रकट किया गया। द्रविड़ मुन्नेत्र कपगम की केन्द्रीय परिषद ने 0 
जूब, 963 को घोधित किया कि वह राजभाषा विधेयक के विरुद्ध “सीधी कार्रवाई” 
का आन्दोलन करेगी और “हिन्दी के साम्राज्यवाद” को आगे नहीं बढ़ने देगी (राज 
सभा विधेयक उस समय राष्ट्रपति की सहमति के लिए पड़ा था) और “दक्षिण 
की जनता को निम्न श्रेणी के नागरिक वना कर रखने के पड्यन्त्र को चकनाचूर कर 
देगी ।/ यह आन्दोलत नवम्बर में शुरू किया गया और दिसम्वर में भी चलता रहा। 
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संविधान के भाग #ज्ां की प्रतियाँ, जिसमें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान हैं, खुलिआम 
जलाई गई और केन्द्रीय सरकार के मद्रास स्थित कार्यालयों पर घरने दिये गए। कई 
सौ प्रमुख सदस्य स्वेच्छापू्वंक जेल गए, पर उन्हें वाद में छोड़ दिया गया |" 

इस घोषणा से कि 26 जनवरी, ]965 से हिन्दी राजभाषा होगी, विद्यार्थियों में भी 
बड़ा रोष फैला | उन्होंने तमिलनाइ छात्र हिन्दी-विरोधी परिपद वनाई और सारे 
प्रदेश में आन्दोलन छेड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर हिसापूर्ण 
उपद्रव हुए और पुलिस की गोली से अनेक लोग मारे गये । वहुत-सी सरकारी व गैर- 
सरकारी सम्पत्ति लूट ली गईं तथा हज़ारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया । 
पाँच युवकों ने मद्रास में अपने कपड़ों में आग लगा कर आत्मदाह किया | 

दक्षिण के एक अन्य राज्य आमन्ध्र प्रदेश में भी राजभाषा विधेयक के प्रति बड़ी 
कटुता विद्यमान थी । आन्ध्र के विधान मण्डल ने 6 जून, 964 को एक विधेयक पारित 
करके 25 जनवरी, 965 के बाद भी विघायक प्रक्रिया में अंग्रेज़ी का उपयोग जारी 
रखते का प्रावधान किया। राज्य में अनेक स्थानों पर विरोध सभाएँ और प्रदर्शन 
हुए । इसका प्रभाव मैसूर, केरल तथा पाण्डिचेरी के संघीय प्रदेश में भी हुआ, पर 
वहाँ इतने अधिक तीत्र आन्दोलन नहीं हुए । 

पश्चिम बंगाल में सरकार ने घोषित किया कि कुछ और समय तक बंगाली और 
नेपाली के साथ-साथ अंग्रेज़ी भी राजभाषा बनी रहेगी । 

]] फरवरी, 965 को कलकत्ता में छात्रों ने उन पर हिन्दी “थोपने ” के प्रति विरोध 
प्रकट किया | यहाँ तक कि उन्होंने हिन्दी फिल्मों को दिखाने के प्रति भी रोष व्यक्त 
किया जिन्हें वे अन्यथा पसन्द करते थे । पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों व कस्बों में भी 
आंदोलन हुए पर उसने कहीं भी हिंसात्मक रूप नहीं लिया। 


प्रधान मन्‍्त्री शास्त्री द्वारा नेहरू के आइवासन की पुष्टि-- राजभाषा अधि- 

नियम में संशोधन (एगंग्राल श्रांअल बाय रि०्थतया5 पिलाएँ३ 

859 80९--07ीलंग [ब्राष्टा॥४8० ० 5 ०१60) 

कलकत्ता में जिस दिन हिन्दी-विरोधी आन्दोलन आरम्भ हुआ, उसी दिन प्रधान मन्त्री 
शास्त्री ने कामराज, निजलिंगप्पा”, संजीवा रेड्डी और अतुल्य घोष के आग्रह पर आकाश- 
वाणी से राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित करके भाषा के प्रइन पर नेहरू के आश्वा- 
सन को दोहराया । उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी एक वैकल्पिक भाषा के रूप में तब तक 
बनी रहेगी, 'जब तक लोग उसे चाहेंगे, और उसके लिए निर्णय हिन्दीभाषी जनता 
के बजाय ब-हिन्दीभाषी जनता द्वारा किया जायेगा । 22-23 फरवरी को कांग्रेस कार्ये- 


“विस्तृत भ्रध्यन के लिए देखो, माइकेल ब्रीचर, 7. ], पृष्ठ 56-57. कुलदीप नैयर की पुस्तक 
९४९९४ 772 77८७ (एलाइड पब्लिशर्ज, वम्बई, ]969), पृष्ठ 56 भी देखो । 
7कुलदीप नैयर से उद्धत, वही पुस्तक । 
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समिति की एक बेठक के बाद, जिसमें राज्यों के मुख्य मन्त्री भी मौजूद थे, प्रधान मस्त्री 
ने धोषित किया कि नेहरू द्वारा दिये गए आश्वासन को कानूनी समर्थन प्रदान करने 
के लिए सरकार राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी। शास्त्री जी 
ने कहा कि एक “संपर्क भाषा” तो होनी ही चाहिए, पर वह भारतीय भाषा हो । ऐसा 
कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे भारत की एकता को ढेस पहुंचे | 

द्रविड़ मुस्नेत्र कषगम श्रौर तमिलनाडु छात्र हिन्दी-विरोधी आन्दोलन परिषद मे अपने 
आन्दोलत उसी दिन समाप्त कर दिये । दिसम्बर 967 में, राजभाषा अधिनियम (963) 
में संशोधन का एक विधेयक पारित किया गया और नेहरू व शास्त्री के आइवासन 
एक काननी प्रपत्र में शामिल कर दिये गए 


कोठारी आयोग द्वारा तीन भाषायी फामले में संशोधन की सिफारिश 

(ता एण्गाएरंइञंणा र९९००ण॥ैणलात5 ०्ीटशातण ए पक्राल्टन शाएप्र 

2826 9077र्पां9) 

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा 96 में जो “तीन भाषायी फासू ला” सुझाया गया 
था, उसे लागू करने की गति वहुत धीमी थी । अनेक अहिन्दीभापी राज्यों द्वारा हिंदी 
को अनिवाय घोषित नहीं किया गया और हिन्दीभाषी क्षेत्रों में बहुत कम स्कूलों ने 
कोई दूसरी भारतीय भाषा पढ़ानी शुरू की गई। इस प्रश्न के प्रति राज्यों की उदा- 
सीनता से सरकार को बड़ी चिन्ता हुई और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री एम० सी० छागला 
ते अनुभव किया कि इस दिशा में आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, अतः उन्होंने 2 मार्च, 
]964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० डी० एस० कोठारी के नेतृत्त्व 
में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया जिसे भारत में शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार 
करके शिक्षा के राष्ट्रीय प्रारूप और सभी स्तरों पर शिक्षा के सर्वागी विकास की नीति 
एवं आम सिद्धान्त निर्धारित करने सम्बन्धी परामझश देने का काम सौंपा गया। प्रौढ़ शिक्षा, 
कानूनी शिक्षा एवं डाक्टरी शिक्षा इस आयोग के परिक्षेत्र से वाहर थे । 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून 966 में दी । उसने “तीन भाषायी फामू ले” में एक 
संशोधन करके क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भार- 
तीय या यूरोपीय भाषा पढ़ाने का सुझाव दिया | कोठारी आयोग ने यह भी सिफा- 
रिश की कि विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रवर्तन का कार्य दस व की 
अवधि में पूरा कर लिया जाए, पर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों में अंग्रेज़ी का 
प्रयोग जारी रहे । अन्ततः अंग्रेजी का स्थाव कालान्तर में हिन्दी को देने की वप्रवस्था 
की जाए 


462 भारतीय शासन-न्यवस्था एवं राजनीति 


राज्यों के शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय भापा--अखिल भारतीय संस्थानों में 
अ ग्रेजी गापा (रच्शंगाग [.गाहप्280 वी ड8० वाह्राए05--थिट्टीशी 
॥ &॥-॥09 ॥57000॥5) 
कोठारी आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिशों पर एक ओर संसत्सदस्यथों की एक 
शिक्षा समिति ने तथा दूसरी ओर राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के एक सम्मेलन ने 
विचार किया । उन सबके विचारों में बहुत भिन्‍नता पाई गई और सहमति न हो सकी । 
नए शिक्षा मन्‍्त्री त्रिगुण सेन ने ।4 जुलाई, ]967 को लोक सभा में घोषित किया 
कि सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि “सभी स्तरों पर सभी 
विषयों के लिए” क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू किया जाये। राज्यों के 
शिक्षा मन्त्रियों की एक बैठक इसके पाँच सप्ताह बाद हुई, जिसमें क्षेत्रीय भाषाश्रों को 
विश्वविद्यालय स्तर पर अंगीकार करने के औचित्य के प्रति संदेह व्यक्त किया गया । 
डा० सेन ने उनके संदेहों को अपने इस वक्तव्य द्वारा दूर किया कि क्षेत्रीय भाषाओं के 
प्रतिस्थापन में “विश्वविद्यालयों में, विषयों में, तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय से संबंधित 
संस्थानों तक में पथावश्यक भिन्‍नता रखनी होगी ।” उन्होंने कहा कि आधार यह होना 
चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन से शिक्षा का स्तर सुधारने में सहायता मिले । 
उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया क्योंकि इससे “छात्रों को 
संसार के बढ़ते हुए ज्ञान तक सीधी पहुँच मिलती है ।” उपकुलपतियों के एक सम्मेलन 
ते 3 सितम्बर, 967 को डा०्सेन के सभापतित्व में संकल्प किया कि स्नातक-पूर्व 
स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रतिस्थापन 5 से 0 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाये; अंग्रेजी 
के अध्ययन के महत्त्व को प्री तरह समझ कर उसके अध्ययन की उचित व्यवस्था की 
जाये; अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी का पढ़ाया जाना जारी रहे; बड़े-बड़े 
नगरों में, जहाँ अनेक भाषा बोलने वाले लोग बसते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ 
अंग्रेज़ी का भी प्रयोग किया जाये; तथा विज्ञान, तकनीक, एवं चिकित्सा संस्थानों में 
स्नातकोत्तर एवं शोध-कार्य स्तर पर अंग्रेज़ी का उपयोग करना ही पड़ेगा क्योंकि विदेशी 
पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ अंग्रेज़ी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में ही उपलब्ध होंगी ।९ 
अत: इसी बात पर बल दिया जाता था कि या तो अंग्रेज़ी विद्यमान रहे था अन्य 
क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति की जाये। हिन्दी के विस्तार पर कोई विशज्ेष ध्यान नहीं 
दिया गया । 


छागला का मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र--क्ष त्रीय भाषाओं का विरोध ('ऋब्झ& 
एट्झंशा5 07 शित57ए--079790565 रिव्शांगावं 7.080282०5) 
3] अगस्त, 967 को राज्यों के विधि मन्त्रियों के समक्ष भाषण करते हुए तत्का- 
लीन उप-प्रधाव मन्त्री मोरारजी देसाई ने विधि उद्देश्यों के लिए “यथासम्भव शी घ्र- 


४द्ेखो माइकल ब्रीचर, ॥. , पृष्ठ 62-64 
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तम”' हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं के उपयोग की आवश्यकता परबलदिया तथा सलाह 
दी कि संसद के सभी अधिनियमों एवं क्ृत्यों का पाँच से दस वर्ष तक की अवधि में 
प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए । 

उसी दिन एम० सी० छागला ने, जो उस समय विदेशज्ञ मन्त्री थे, मन्त्रिमण्डल से 
इस्तीफा दे दिया । इन्दिरा गांधी को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने अपने त्यागपत्र का 
कारण यह बताया कि वे डा० सेन के सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय 
भाषाएँ लागू करने के विरोधी थे । उन्होंने लिखा कि सरकार की शिक्षा नीतिसे “भारत 
की एकता को आघात पहुँच सकता है, और उनकी रक्षा करना हमारे लिए सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है ।” श्रीमती गांधी को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि देसाई 
के मतानुसार “उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों की भाषाएँ भिन्‍न होने से 
हमारी न्यायिक एकता पूर्णतः: छिन्त-भिन्‍त्र हो जाएगी ।” 

इसके कुछ सप्ताह बाद उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाघीश के० सुब्वा 
शव ने मद्रास में 2.000 से अधिक विधिवेत्ताओं, विक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों के एक 
सम्मेलन में देसाई के न्यायालयों में हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाएँ लागू करने के सुझाव का 
खण्डन किया । अदठार्नी-जनरल सी० के० दफ्तरी ने भी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च 
न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाएं लागू करने के सुझाव का जोरदार शब्दों में खण्डन किया। 


केन्द्रीय विधि मन्त्री द्वारा क्षेत्रीय भाषाएँ लागू करने को प्रोत्साहन, ((फ्रंणा 
[.ब शिांपुंशल' पि00प्रा2265 00970 ०0 २९१०॥७] ,97279265) 
संघीय सरकार ने न तो छागला द्वारा अपने त्यागपत्र में प्रधान भन्‍त्री को भेजे गए 
विरोध की ओर विशेष ध्यान दिया और न ही सुव्बा राव एवं दफ्तरी के कथनों की 
परवाह की बल्कि विधि मंत्री पी० गोविदा मेनन ने ] दिसम्बर, 967 को राज्य 
सभा में वक्तव्य दिया कि यदि कोई राज्य अपने न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय की 
कारंवाई क्षेत्रीय भाषा में कराना चाहेगी तो संघीय सरकार उसमें वाघक नहीं होगी । 


भाषा के प्रश्न पर पुत्र उपद्रव (>ड्रााए7०९5 णा ॥श्ाइपब8० एपढ्आंणा 

2& 98॥॥) 

सरकार की भाषा-नीति से हिन्दी के समथंकों एवं प्रतिरोधियों दोनों में ही बड़ा रोप 
फैला । पहले उत्तरी राज्यों उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र 
में अंग्रेज़ी-विरोधी प्रदर्शन व उपद्रव हुए और भीड़ ने, जिसमें अधिकतर छात्र होते थे, 
ग्राजकता एवं हिसापुर्ण कृत्य किये। सरकारी सम्पत्ति की भी बहुत क्षति हुई । 

8 दिसम्बर, 957 को मद्रास राज्य में छात्रों ने हिन्दी विरोवी आन्दोलन आरंभ 
किये जो शीघ्र ही आन्ध्र और मैसूर तक जा पहुँचे । सरकारी और निजी सम्पत्ति पर 
आक्रमण के फलस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी, लाढी चार्ज हुए जौर बयु गस 
चलाई गई, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए । 20 जनवरी, 968 को उप-प्रवान मन्‍्त्री 
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(मोरारजी देसाई) जब बंगलौर गए तो उनका स्वागत सारे शहर में हुए हिसक प्रद- 
शंनों द्वारा किया गया । इसके तीन दिन बाद मद्रास विधान सभा के एक विशेष अधि- 
वेशन में एकमत से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह माँग की गई कि संविधान 
में संशोधन करके सभी चौदह क्षेत्रीय भाषाओं को संघ की राजभाषा बना दिया जाये 
ओर जब तक ऐसा नहीं हो जाता, अंग्रेजी ही भारत की राजभाषा बनी रहे; भाषा- 
नीति सम्बन्ध प्ररताव के क्रियान्वय को तुरन्त स्थगित कर दिया जाये तथा “भाषा- 
नीति सम्बन्धी प्रस्ताव से उत्पन्न अन्याय को समाप्त करने व भाषा की समस्या का 
हल ढूंढने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाये। विधान सभा के 
प्रस्ताव में यह भी प्रावधान था कि मद्रास के विद्यालयों में केवल अंग्रेजी व तमिल 
भाषाएँ पढ़ाई जाएँ तथा हिन्दी को पाठ्यक्रम से बिलकुल निकाल दिया जाये । इस 
प्ररताव के आवेश में सरकार ने स्कूलों में हिन्दी पढ़ाना बन्द करने के आदेश दिये । 


संघीय सरकार द्वारा तीन भाषायी सूत्र का पुन: अनुसरण (ए्रंणा 60ए2पर- 

767६ ९०८७७ 60 ॥॥76८न 8॥89926 ४0 पाए) 

उपर्युक्त आन्दोलनों और प्रति-आन्दोलनों से संघीय सरकार अपनी तीन भाषायी 
सूत्र लागू करने की नीति से विचलित नहीं हुई। नवम्बर 970 के तत्कालीन शिक्षा 
मनन्‍्त्री वी० के० आर० वी० राव ने घोषित किया कि विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय 
भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की नीति में कोई परिवत्तन नहीं होगा। साथ ही, 
उन्होंने यह भी कहा किसारे संसार में जो विलक्षण ज्ञान-वृद्धि हो रही है, भारत उससे 
अनभिज्ञ रहना सहन नहीं कर सकता, अत: अंतरिम अवधि में अंग्रेज़ी का अध्ययन बंद 
नहीं किया जा सकता ।* 


राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा तीन भाषायी सूत्र पर दीघेकालीन योजना का 

सुभाव (िषिज्ञा।004% मिल्शाशांणा एकबार इप्र8०४६४ ,.ताहाशा) शक्रा 0 

पएफरल 7.8090828 7०णएाएा[9) 

सन्‌ 973 में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद (नेशनल 
कौंसिल आफ़ऐड्यूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) ते, जो सरकार द्वारा प्रायोजित था और 
जिसका व्यय भी सरकार उठाती थी, प्रख्यात इतिहासवेत्ता एस० गोपाल की अध्यक्षता में 
एक राष्ट्रीय एकता समिति गठित की । इस समिति ने सुझाव दिया कि केद्ध सरकार 
5 से 20 वर्ष तक अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पढ़ाने तथा हिन्दीभाषी राज्यों में 
कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाने की जिम्मेदारी ले; तीन भाषायी सूत्र को 
अधिक उग्रतायूवंक लागू किया जाये; तथा राज्य सरकारें पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने 
तथा उन्हें सभी अल्पसंख्यकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की ओर अधिक 


शाह सांतवध्रशाधा। 27725, 27 नवम्बर, 970, पृष्ठ 6, 


भारत की राजनीति में भाषा 465 


ध्यान दें । : 


भाषा समस्या के समाधान में विलम्ब (,धाहए88० ॥5506 58 काप्रत6ड 
50 0707) 
राजभाषा आयोग स्थापित होने तथा उसकी सिफ़ारिशों प्रकाशित होने के समय से 
ही संघीय सरकार को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ रहा था । बहुत सोच- 
विचार के वाद सरकार ने तीन भाषायी फार्म ला स्वीकार करते का निश्चय किया, जो 
इस प्रकार था: अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलाप के लिए तथा संसार के अधिक विकसित देशों 
से औषधि, तकनीकी, वैश्ञानिक एवं साहित्यिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा 
राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए हिन्दी भाषा ताकि एक राष्ट्रीय भाषा सर्ववेशीय भाषा बन 
सके और एक संपर्क भाषा का काम दे सके; तथा स्थानीय उद्देश्यों के लिए प्रादेशिक 
भाषाएं ताकि प्रत्येक प्रदेश का सांस्कृतिक विकास एवं समृद्धि हो सके । ज्ञान-प्राप्ति के 
साधन के रूप में, सरकारी एवं गैर-सरकारी नौकरियों में तथा अन्य पेश्ों में स्थान 
पाने के उपकरण के रूप में अंग्रेज़ी भाषा समृद्ध होती गई । अपनी संकीर्णता एवं प्रादे- 
शिक निष्ठा के कारण प्रादेशिक भाषाएँ भी विकसित होती गईं और हिन्दी की राष्ट्रीय 
भाषा का स्तर प्राप्त ने हो सका । संघीय सरकार के भृह मंत्रालय मे सरकारी दफ़्तरों 
में इस भाषा का उपयोग बढ़ाने के लिए एक “जोरदार कार्यक्रम आरम्भ करने का दावा 
किया, पर वह कार्यक्रम आरम्भिक स्तर पर ही असफल हो गया । सर्वोच्च न्यायालय 
एवं समय-समय पर स्थापित किए गए स्यायाधिकरणों में तो क्या, केन्द्रीय सरकार के 
कार्यालयों एवं संसद में भी अधिकतर काम अंग्रेज़ी में ही होता रहा । उसे राजधानी 
एवं महानगरीय क्षेत्रों में तथा सम्भ्रान्त समाज की भाषा होने का गौरव प्राप्त होता 
रहा। यच्पि सामान्य जनता को राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति के नाम पर हिन्दी माध्यम 
अथवा प्रादेशिक भाषा माध्यम के स्कूलों में भेजने की सीख दी जाती रही, पर उच्च 
सरकारी अधिकारियों, मन्त्रियों, धनी व्यापारियों और समृद्ध मध्यम वर्ग तक के बच्चे 
अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में ही शिक्षा पाते रहे । 
भावावेश एवं अनभिनज्ञता के कारण लाखों बच्चे हिन्दी माध्यम अथवा प्रादेशिक 
भाषा माध्यम स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा पाते रहे, पर राज्य सरकारों ने उनके लिए 
उन भाषाओं में ज्ञान-सामग्री जुटाने के उचित प्रवन्ध नहीं किए | परिणाम यह हुआ 
कि शिक्षा का स्तर विल्कुल गिर गया ) अहिन्दी भाषी राज्यों ने हिन्दी के प्रयोग एवं 
अध्ययन में वृद्धि के कोई सुहृद एवं गम्भीर प्रयत्न नहीं किये, अत: वह संपर्क भाषा के 
रूप में विकसित न हो सकी। द्विभापी राज्यों और असम जैसे बहुभाषी राज्यों में भाषा 
का प्रश्त सजीव बना रहा और समय-समय पर हिसक प्रदर्शन होते रहे तथा अव्यवस्था 
फैलती रही । अनेक अवसरों पर राजनीतिक दलों ने भाषायी समस्या से राजनीतिक 
लाभ उठाने के प्रयत्न किये । उदाहरणतया, जनसंघ और हिन्दू महासभा ने अनेकों 
बार हिन्दी भाषा के गुणों का वखान किया बौर मुस्लिम लीग तथा जमाते-इस्लामी 
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ने उ्दू' की महानता का गुणगान किया पर राजनीतिक उपलब्धि के अवसर समाप्त 
होते ही ये दल अपनी प्रिय भाषा के विकास में रुचि लेना छोड़ देते हैं | इस प्रकार, देश 
की हज़ारों अन्य समस्याओं के साथ-साथ भाषा की समस्या का भी समाघाने ने हो 
सका । यद्यपि इस समस्या के समाधान के लिए अभी रकक्‍तपात नहीं हुआ पर देश की 
बुद्धिमत्ता, ज्ञान, एकता व अखण्डता की जड़ें अवश्य हिली हैं । कई राज्यों व प्रदेशों में 
भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट एवं हिंसा का व्यवहार हुआ और बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय ते माँग की कि केवल “घरती के पुत्रों को ही” अर्थात्‌ केवल उन्हीं लोगों को 
जो प्रादेशिक भाषा बोलते हैं, सरकारी व गैर-सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाना 
चाहिए । उदाहरणतया, महाराष्ट्र में शिव सेना ने केरल एवं कर्नाटक-वासियों को इस- 
लिए तंग किया और उनके साथ मारपीट की कि केरल-वासियों की भापा मलयालम 
और कर्नाटक वालों की भाषा कनलड़ थी । असम में वंगालियों और मारवाड़ियों को 
“बाहर के व्यक्ति” बता कर अनेकों को राज्य छोड़ने पर बाध्य किया गया । अनेक अन्य 
राज्यों में भी भाषायी अल्पसंख्यकों को भी ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । ये प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय अखण्डता के सिद्धान्त के पूर्णतः प्रतिकूल थीं। सरकार की 
इनसे चिन्ता अवश्य हुई, पर उसने “घरती के पुत्रों” के सिद्धान्त के निराकरण के कोई 
प्रयत्न नहीं किये ॥?? 


हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा वनान के प्रयत्न (ग्री०ा४0 शव सात शा 

फाशानरांणाओं [,0027226) 

जनवरी [975 के दूसरे सप्ताह में नागपुर में एक पाँच-दिवसीय विश्व हिन्दी सम्मे- 
लन आयोजित किया गया जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधियीं ने भाग लिया। दक्षिणी 
राज्यों से लगभग 400 प्रतिनिधि आये । सम्मेलन ने सर्व॑सम्मति से एक प्रस्ताव पास 
किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से हिन्दी को अपनी अधिकृत भाषा बनाने का आग्रह 
किया गया। 4 जनवरी को केन्द्रीय कृषि मन्‍्त्री जगजीवन राम ने वर्धा में विश्व हिन्दी 
विद्यापीठ (ग्राद्याथांणा॥ पगत 8०8१त०॥१9) का शिलान्यास किया, जिसका 
उद्देश्य हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर से उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना था। इस 
प्रकार हिन्दी के पृष्ठपोषक, जो उसे राष्ट्रीय भाषा बनाने में अभी तक सफल नहीं 
हो सके, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास करने लगे । प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा 
गांधी ने हिन्दीवादियों को धीरे चलने की सलाह देते हुए कहा कि देश के प्रत्येक 
बच्चें को तीन भाषाएँ अवश्य सीखनी चाहिए--स्थानीय कार्यों के लिए मातृभाषा, 
सा कार्यों के लिए हिन्दी और अन्य देशों के साथ क्रियाकलाप को लिए 
अंग्रेज़ी । 


30उसी में, 29 नवम्बर, [973, पृष्ठ 4, 
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जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत “अनेकता में एकता है । इसकी एकता केवल 
पाकिस्तान से [965 व 977 में लड़े गए दो युद्धों के समय प्रकट हुई, पर अनेकता 
तो इसके स्वतन्त्रता प्राप्ति व उसके बाद के राजनीतिक, सामाजिक एवं संस्क्ृतिक 
जीवन का वास्तविक तत्त्व एवं कठोर सत्य रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व की अनेकता 
एवं विविधता इन तथ्यों से प्रकट होती है : () यद्यपि कांग्रेस सारे देश की स्वतन्त्रता 
के लिए संघर्ष कर रही थी, मुस्लिम लीग उसे दो भागों में विभाजित कराने का 
आन्दोलन कर रही थी । (2) यद्यपि अनेक सिख स्वातन्त्य संघर्ष के समर्थक थे, मास्टर 
तारा सिंह एवं उनके अनेक अनुयायी सिखों के लिये पृथक खालिस्तान की माँग कर 
रहे थे । (3) यद्यपि देशी राज्यों की जनता स्वातन्त्र्य संघर्ष में कांग्रेस के साथ कन्धे 
से कन्धघा मिला कर चल रही थी, उनके नरेश स्वतन्त्र राज्यों के दर्जे की माँग कर 
रहे थे | उनमें से कुछ तो ब्रिटिश शासन जारी रखे जाने के पक्ष में थे । (4) बद्यपि 
भहात्मा गांधी इत्यादि कांग्रेसी नेता सभी जातियों एवं वर्गों की एकता पर जोर दे 
रहे थे, डा० भीमराव अम्वेडकर व उनके सहयोगी “अछूतों” की पृथक इकाई स्थिर 
करके उनके लिये विशेष संरक्षा ओर हितरक्षा की व्यवस्था की माँग कर रहे थे ।* 

भारत के राजनीतिक मंच पर साम्प्रदायिक विग्रह हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव के रूप में 
उजागर होता रहता था | इतनी विविधता के वावजूद भारत अपने स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के लक्ष्य को पा सका, इसका कारण यह नहीं है कि “बत्रु” के सम्मुख कोई संयुक्त 
मोर्चा प्रस्तुत किया गया, प्रत्युत इसका यह कारण था कि दूसरे महायुद्ध के फलस्व- 
रूप “बत्रु” द्वारा अपनी जकड़ बनाये रखना अ्रसम्भव हो गया था। हिन्दुओं एवं 
मुसलमानों की साम्प्रदायिक झत्रुता. का अत्यधिक कठोंर ही जाना भी वस्तुत: एक 
कारण था । 

स्वतन्त्रता के वाद भारत की अनेकता केच्ध ब राज्यों कै वीच तनाव, साम्प्रदा-, 

रदेखो जे० छिन्‍्नादुराई की पुत्तक 7॥९ (४०2९ 2०४८ गद।व, पृष्ठ -32. 
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यिकता, क्षेत्रीयता और भाषायी विवादों से उजागर होती थी । ये समस्याएँ देश के 
राजनीतिक जीवन पर छा गई तथा वरतंमान शासकों का व्यान आकपित करके उन- 
की दक्ति को क्षीण करती रहीं । इनमें से प्रत्येक का अपना महत्त्व है और इन पर 
पृथक-पृथक रूप से विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। 


_धामिक अल्पसंख्यक समुदाय (रटाएह०ए5 था079 (०0एगापरायं।65) 
भारत में अनेक सम्प्रदाय एवं धारमिक मत विद्यमान ये, जिनमें प्रमुख स्थान हिन्दुओं 
मुसलमानों, सिखों, ऐंग्लो-इण्डियनों, पारसियों, ज़ोरोस्ट्रियनों, वौद्धों भौर जनजातीय, 
धर्मों के अनुयायियों का था। हिन्दू बहुसंख्या में थे पर अन्य सभी सम्प्रदाय अल्प 
संख्यक थे । इन सम्प्रदायों के अलग-अलग घ॒र्म, भाषाएँ, परम्पराएँ, रीति रिवाज और 
आदतें थीं तथा कुछ के धर्म एवं सामाजिक रीतियों में कुछ मामलों में तीत्र मतभेद 
था। कुछ व्यक्ति, जो राष्ट्रीयता की भावना से अत्यधिक ओततप्रोत थे, उनका दृष्टि- 
कोण था कि अंग्रेज शासकों ने भारतीय जनता को पृथक-पृथक समुदायों में इस प्रकार 
विभाजित कर दिया था कि वे परस्पर कभी एक न हो सके ताकि ब्रिटिश शासन 
स्व चलता रहे । चाहे पूर्णतः सत्य न हो पर इतिहास साक्षी है कि उन्होंने यह यहाँ के_ 
साम्प्रदायिक मतभेदों का समुचित लाभ -उठाया। उतर पर अधिक से अधिक यह 
आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी “फूट डाल कर राज्य करने” की नीति 
के परिचालन में साम्प्रदायिक मतभेद को मुख्यतः हिन्दुओं व मुसलमानों के बीच की 
- खाई को और चौड़ा किया । इस नीति का यह परिणाम हुआ कि -सुस्लिम सम्प्रदाय 
ने जो मुस्लिम सास्प्रदायिकता प्रस्तुत की, वह कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीयता की 
भावना के एकदम विपरीत एवं प्रतिरोधात्मक थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभा< 
जन की माँग की और कांग्रेसी नेताओं ने उसे मनाने के जितने भी. प्रयत्न किये, 
सभी बेकार गये । अन्तत्तः गांधी सहित सभी कांग्रेसी नेताओं ने यह निर्णय किया कि 
मुसलमानों की साम्प्रदायिक आकांक्षा केवल पाकिस्तान बनाने से ही सच्तुष्ट होगी। 
उनका यह भी विचार था कि पाकिस्तान स्थापित होने के बाद भारत व पाकिस्तान 
शात्तिपू्वंक मिलजुल कर रह सकेंगे तथा साम्प्रदायिक शत्रुता समाप्त हो जायगी | 
शायद यह निर्णय उचित सिद्ध होता यदि सत्ता के हस्तांतरण से काफी पहले भारत से 
मुसलमानों एवं पाकिस्तान से हिन्दुओं के स्थानान्‍्तरण का कार्यक्रम बना कर कार्या- 
न्वित कर दिया जाता तथा विभाजन से उत्पन्न होने वाले अन्य मामलों पर भी पहले' 
से समभोता कर लिया जाता लेकिन कांग्रेस के चोटी के नेता इस सिद्धान्त को नहीं 
मानते थे कि हिन्दू व मुसलमान दो भिन्‍न राष्ट्र हैं तथा राजगोपालाचार्य ने जनता 
के स्थानान्तरण का जो भ्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उससे घृणा करते थे ।* इसके अति 





श्महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं का विचार था कि “दो राष्ट्रों?! का सिद्धान्त कोई वास्तविक नहीं 
है | गांधी ने लिखा था कि “मैने कहीं नहीं सुना कि दुनिया में जितने धर्म हों, उतने ही राष्ट्र 
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रिक्‍त, उन्हें सत्ता इतनी जल्दबाजी से हस्तांतरित कर दी गई थी कि इस समस्या 
पर गम्भीरतापुर्वक विचार नहीं किया जा सका | अत: जब लाखों मुसलमान भारत 
से चले गये, उससे कई गुना को समझा कर भारत में ही रख लिया गया और उन्हें 
उनके जीवन, धर्म और सम्पत्ति की रक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया गया । यदि पाकि- 
स्तान के शासक भी ऐसे ही तरम विचारों एवं विज्ञालहदयता का परिचय देते तथा 
हिन्दुओं को भी उसी प्रकार अपने घरों में इज्जत व सुरक्षापूर्वक रहने देने की 
व्यवस्था करते, तो अपनी-अपनी प्रादेशिक सीमाश्रों के भीतर दोनों देश तथा दोनों 
देशों--भारत व पाकिस्तान-ें ये दोनों सम्प्रदाय शायद सुख-चैनपूर्वंक मिल कर रह 
पाते । किन्तु ऐसा नहीं किया गया और लाखों हिन्दुओं को भारत आते पर बाध्य 
किया गया । उनकी सम्पत्ति को लूट लिया गया अथवा नष्ट केर दिया गया; उनके 
सगे-सम्बन्धियों को मार डाला गया या वे उनसे पृथक हो गए; तथा उनकी स्त्रियों 
की बेइज्ज़ती एवं दुर्गति की गई । भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या विशाल थी 
और ऐसी परिस्थिति में देश के विभाजन के बाद भी हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता की 
समस्या का समाधान नहीं हो सकता था । वस्तुत: वह यदि पहले से अधिक गम्भीर 
नहीं तो पहले के समान गम्भीर अवश्य बना रहा | यह तथ्य हिन्दू-मुस्लिम के बीच 
बार-बार होने याले दंगों से सर्वविदित है । 


अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में विचरण (0५ 

(07865 व0व9 'च४॥0707॥ ४(४४॥५(८॥॥) 

थोड़े से सिखों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने, यद्यपि उनमें परस्पर 
अनेक भिन्‍नताएँ विद्यमान थीं, अपना भाग्य राष्ट्र के मुख्य प्रवाह से जोड़ लिया तेथा 
उन्होंने कोई समस्या प्रस्तुत नहीं की । एंग्लो-इण्डियनों, पारसियों, और जोरोस्ट्रियनों 
ने ब्रिटिश शासन काल में ही पाइचात्य वेशभुषा संस्कृति, रिवाज, धर्म और जीवन- 
यापन के ढंग ग्रहण कर लिए थे और उन्हें सरकारी संरक्षण दिया जाता था। स्वृत- 
न्त्रता प्राप्ति के बाद नई सरकार ने भी उनके हितों की रक्षा की। उदाहरणतया, 
संविधान की घारा 33। में प्रावधान था कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि एंग्लो- 
इण्डियन सम्प्रदाय को लोक सभा में उसकी घारा 8] के अनुप्तार सामान्य रचना 
द्वारा उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वे उस सम्प्रदाय के अधिकतम दो सदस्य 
लोक सभा के लिए नामाद्ित कर सकते हैं | इसी प्रकार बारा 333 में राज्यों के 
गवर्नरों को राज्य विधान सभाओं के लिए वही अधिकार दिया गया है । यह प्राव- 
घान मूलतः: 0 वर्ष के लिए किया गया था। 959 में इसे दस वर्ष के लिए बढ़ा 
दिया गया तथा 969 में इसे पुनः 980 तक के लिए बढ़ा दिया गया | इस 


होंगे ।'गांघीजी की पुस्तक : 276 77479 70 (शाफाप्रादों मंद्ामाशाए (तवजीवन पब्लित्रिंग 
हाउस, अहमदाबाद, 963) के पृष्ठ 296 पर देखिए । 
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प्रकार, इन सम्प्रदायों को राजनीतिक सुरक्षा, आधिक स्थिरता एवं सांस्कृतिक संरक्षा 
उपलब्ध होने से उन्होंने देश की अखण्डता को चुनौती देने जैसा कोई कार्य नहीं किया । 
अपने ही समाज में पर्याप्त सामाजिक सम्वन्ध विद्यमान होने के फलस्वरूप वे अपनी 
ही दुनिया में वस गए तथा स्वयं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाल 
लिया । 

97] में जब सरकार संसद में 24वें तथा 25वें संविधान संशोघन विवेबक 
पारित कराने के प्रयत्त कर रही थी, लोक सभा में ऐंग्लो-इण्डियन सम्प्रदाय के 
नामांकित प्रतिनिधि फ्रक संथनी ने आश्यंका व्यक्त की कि यदि वे विधेयक पारित हो 
गए तो अल्पसंख्यकों के हित कुण्ठित हो जाएंगे । किन्तु सरकार ने उनके हितों की 
निर्याघ संरक्षा का वचन दिया जिससे वे तथा अन्य अल्पसंख्यक सनन्‍्तुष्ट हो गए । 
>त 
हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे (प्रागतान्‍्ध७ंतरा 0079] र09) 

स्वातन्त्य प्राप्ति के समय जो हृदय-विदारक ह॒त्याकाण्ड हुआ, उसमें लाखों स्त्री, 
पुरुष एवं बच्चे मौत के घाट उतारे गए । इसके बाद 954 से 960 के वर्षों में शांत्ति 
रही । लेकिन 96] में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिन्दू और मुस्लिम छात्रों में 
दंगा हुआ, जो शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सध्य प्रदेश के अनेक 
नगरों में फैल गया । 962 व 963 में साम्प्रदायिक दंगे कुछ कम हुए । 26 दिसम्बर, 

963 को हज़रत मुहम्मद की निशानी पवित्र बाल (सूह-ए-मुबारक) के बारे में समा- 
चार छपा कि उसे हज़॒रतबल (श्रीनगर के निकट) की एक मस्जिद में से चुरा लिया 
गया है। इस पर कश्मीर के मुसलमानों. ने हड़ताल की तथा बिरोध-प्रदर्शन किये, 
हिंसा एवं अराजकता की अनेक घटनाएँ हुईं ।* राज्य सरकार ने पविन्न अवशेष 
की सरगर्मी से तलाश की और उसे वापस मस्जिद में पहुँचा दिया गया । यद्यपि उसे 
उसके संरक्षकों ने पहचान लिया, पर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने यह अफवाह 
फैला दी कि वह बाल असली नहीं है। वे जनता में निरन्तर हिसा भड़काते रहे और सारे 
जनवरी 964 में स्थिति तनावपूर्ण रही । विद्रोह की चिनगारियाँ पूर्वी पाकिस्तान के 
खुलना और जैसोर जनपदों तक पहुँची और वहाँ 200 हिन्दुओं की ह॒त्या कर दी गई 
और उनके घर-द्वार लूट कर जला दिये गए। सैंकड़ों हिन्दू डर के मारे भाग कर 
पश्चिमी बंगाल आ गए | ढाका और उसके निकटबर्ती नगर नरायणगंज में और भी 
गम्धी र उपद्रव हुए और हजारों हिन्दुओं तथा जन-जातीय व्यवितयों को शरणार्थियों के 
रूप में भाग कर भारत आता पड़ा। यह तांता चलता रहा और भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशित उस समय के आँकड़ों के अनुसार जून के अन्त में यह संख्या 5,06,224 
थी। इनमें 47,900 ईसाई और 20,000 बौद्ध भी शामिल थे । हिन्दू शरणाथियों ने जो 
उत्पीड़न की गाथाएँ सुताई और उससे जो प्रचार हुआ, उसके फलस्वरूप कलकत्ता 
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और पश्चिम बंगाल के अनेक ग्रामीण इलाकों में उपद्रव हुए इनमें अनेक व्यक्ति हता- 
हत हुए । बिहार, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश में भी गम्भीर उपद्रव एवं हिंसा की आग 
भड़की तथा सकड़ों व्यक्ति मारे गए | 

भारत-पा किस्तान युद्ध के वर्ष 965, में भी शान्ति रही, पर 2 अक्तृबर, 966 
को वाशिम (महाराष्ट्र) में जब कुछ मुसलमानों ने एक गौ-संरक्षा सम्बन्धी जुलूस पर 
पथराव किया और पुलिस की गोली से ]] व्यक्ति मारे गए, तब पुन: दंगे हुए | 967 
में श्रीनगर में एक ब्राह्मण कन्या को मुसलमान बना कर एक मुसलमान के साथ उसका 
विवाह कर दिया गया, तब भी गम्भीर उपद्रव हुए | ब्राह्मण सम्प्रदाय ने उस लड़की 
के वापस किये जाने की माँग की मुसलमानों ने उसका प्रतिपक्षी आन्दोलन किया । 
इसके फलस्वरूप 24 से 27 अगस्त तक जो उपद्रव हुए, उनकी आग जम्मू तक फैल 
गई और अनेक व्यक्ति हताहत हुए | स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए सेना की 
सहायता लेनी पड़ी | उसी वर्ष 3 अक्तूबर को जब यह समाचार फैला कि कुरान के 
फटे हुए टुकड़े एक कॉलेज के संडास में पड़े पाये गए हैं, तो कुछ कद्ध मुस्लिम 
विद्यार्थियों ने इस प्रकार कुरान को “गन्दा” किये जाने के विरोध में प्रदर्शन किया 
और पुलिस से भिड़ गए । इसके चार दित बाद जनसंघ ने जम्मू में प्रदर्शन किया 
तथा हिंसा व उपद्रव की अनेक घटनाएँ हुईं । 

बिहार में विपक्षी दलों की एक मिली-जुली सरकार थी। उसी के एक सदस्य, 
संयुक्त समाजवादी दल, ने प्रस्ताव किया कि बिहार में उर्दं, को दूसरे सम्बर की सर- 
कारी भाषा वना दिया जाये, पर उसी सरकार के एक अन्य घटक दल जनसंघ ते इस- 
का विरोध किया । तव 24 से 28 अगस्त, 968 तक राँची में भीपण साम्प्रदायिक 
उपद्रव हुए जिनमें कम से कम 58 व्यक्ति मारे गये, 60 व्यक्ति घायल हुए, और 
लगभग 000 व्यक्ति गिरफ़्तार किये गए। शान्ति स्थापित करने के लिए सेना 
बुलानी पड़ी । 5 अक्तृबर को सूरसण्ड (विहार) में और अधिक उपद्रव हुए जिनमें 
30 व्यक्ति मारे गये । 

968 के दौरान उत्तर प्रदेश, असम और परद्चिम बंगाल में सब से अधिक सामप्र- 
दायिक उपद्रव हुए । 8 जनवरी को मेरठ में कुछ हिन्दुओं ने मुसलमानों की एक 
राजनीतिक सभा पर आक्रमण किया, जिसमें 7 व्यक्ति मारे गए | 5 मार्च को 
इलाहाबाद में होली के त्यौहार पर दंगा हो गया जिसके फलस्वरूप 3 व्यक्ति मारे गए 
और अनेक घरों को लूट कर उनमें आग लगा दी गईं। 2 मार्च को एक आवारा गाय 
को लेकर करीमगंज (असम) में साम्प्रदायिक उपद्रब हुए, जिनमें 7 व्यक्ति मारे गए, 
43 घायल हुए और 233 व्यक्ति वन्दी वनाए गए । 30 मार्च को तिनसुखिया में एक 
गाय के वध के प्रश्न पर दंगे आरम्भ हुए । 

4 मार्च को कलकत्ता में एक हिन्दू व एक मुसलमान में परस्पर कहासुनी अथवा मार- 
पीट हो गई, पर इसके फलस्वरूप दोनों घड़ों में गोली चली। इससे स्थिति इतनी 
खराब हो गई कि पुलिस को “देखते ही गोली मारने क्ना आदेश देना पड़ा | लगभग 
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]000 ह्यविनयों को बन्द्री बनाथा गया जिनमें से 400 के ब्रिरुद्ध स्पष्ट दोषारोपण 
पे। जन में जोसंगाबाद में एक मुस्लिम नानबाई ने एक आवारा गाय को इसलिए 


मार डाला कि बह उसकी रोटियाँ ला जाना चाहती थी. तो और भी गम्भीर उपद्रव 
हुए । हिन्द्रओं ने आक्रोश में आा कर उस नानबाई की दुकान को अस्तव्यस्त कर दिया, 


४ 
हे है. 
5 


मुसलमानों की दुकानों को लूटा और उनमें से कुछ में आग लगा दी | तीन व्यक्ति 
पुलिस वी गोली से मारे गए । एक नाई और उसके ग्राहक में तकरार हो गईं, जो 
दूसरे सम्प्रदाय का था । इसके फलस्वरूप साम्प्रदायिक उपद्रव हो गया जिसमें 29 व्यक्ति 
मारे गए और लगभग 50 मकान, जिनमें एक सिनेमा भी था, जला दिये गए | केरल 
और मैसूर में भी, जहाँ पहले ऐसी घटनाएँ बहुत कम सुनने में आती थीं, अछूते 
नहीं रहे । 

स्वतन्त्रता के बाद सबसे अधिक निक्ृष्ट साम्प्रदायिक दंगे 969 में गुजरात की 
राजधानी अहमदाबाद में हुए । 8 सितम्बर को एक हिन्दू मन्दिर की गायों के एक 
रेबड़ ने एक मस्जिद के निकट अनेक मुसलमानों को अपने सींगों से मार गिराया । 
कुछ बच्चों को भी चोटे आई ॥ मुसलमानों ने गायों को मन्दिर तक खदेड़ दिया । 
इससे हिन्दु कुद्ध हो उठे और लड़ाई हो गई जिसमें ] व्यक्तियों को चोटें आईं । 
इसकी प्रतिक्रिया सारे शहर में हुई और गर-सरकारी आँकड़ों के अनुसार 600 से 
लेकर 200 तक व्यक्ति मारे गए। उसके बाद ये उपद्रव गुजरात के अन्य भागों में भी 
फल गए और जन सम्पत्ति की अपार हानि हुई | खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँ जो स्वत- 
न्त्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बार, गांधीजी के जन्म-शताब्दी समारोह में भाग लेने भारत 
आए थे, इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने 3 अक्तुबर से “धामिक घृणा के 
व्याप्त वातावरण का प्रायश्चित करने के लिए” तीन दिन का ब्रत्त आरम्भ किया । 
भुजरात के गवर्नेर श्रीमन्‍्नरायण और पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, पी० 
सी० सेन ने एक दिन का ब्रत रखा । बम्बई, पटना और पंजाब तथा हरियाणा के अनेक 
तगरों में भी हज़ारों व्यक्तियों ने एक-एक दिन का ब्रत रखा ) किन्तु इन सब प्राय- 
शिचतों का कोई प्रभाव न हुआ और 7 मई, 970 को जब बस्बई के निकट भिवंडी 
नगर में शिवाजी कौ याद में निकाले गए एक जुलूस पर पथराव किया गया। इसके 
परिणामस्वरूप जो उपद्रव हुए, उनमें लगभग 80 व्यक्ति मारे गए और लगभग 000 
मकान तहस-तहस कर दिये गए। 97] व 972 में भी कुछ उपद्रव हुए। गृह 
मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, रामनिवास मिर्घा ने 9 मई, 974 को एक वक्तव्य में 
बताया कि ]973 में साम्प्रदायिक हिसा की 242 घटनाएँ हुईं जिनमें आमन्ध्र प्रदेश, 
असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मी र, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक, 
उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पद्चिम बंगाल और देहली राज्य मुख्य 
रूप से प्रभावित हुए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दिल्‍ली में सबसे गम्भीर साम्प्रदायिक 
उपद्रव 5 मई, 974 को हुआ, जिसमें 7 व्यक्ति मारे गए और संकड़ों घायल हुए। 
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2“हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता बनी रहने के कारण (ए१७9 प्रफवण-धण्णापा 
(०9त्राएशांए एटाह॥९००१) 
.. इस पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 
भारत में हिन्दू-पुस्लिम साम्प्रदायिकता क्‍यों विद्यमान रही। किन्तु इससे भी पहले हमें 
साम्प्रदायिकता के अर्थ समभना अत्यन्त आवश्यक है। सामात्य भाषा में साम्प्रदायि- 
कता अथवा फिरकापरस्ती से तात्पयं अन्य धर्म-सम्प्रदायों के प्रति शत्रुता को भावना 
तथा उनके अनुयायियों के प्रति पक्षपात एवं यथा संभव छेड़छाड़ की प्रवृत्ति माना जाता 
है। यथार्थ में, साम्प्रदायिकता का अर्थ केवल अपने सम्प्रदाय से लगाव रखना तथा केवल 
अपने सम्प्रदाय के व्यक्तियों की ही रक्षा एवं उत्थान से सम्बन्ध रखना होता है । 
किन्तु व्यवहार में साम्प्रदायिकता इससे भी अधिक जटिल प्रश्न है तथा अनेक कारणों 
से उत्पन्त होती है। ब्रिटिश राज में हिन्दू-धुस्लिम सास्प्रदायिकता के मुख्य कारण 
धर्म स्थानों, घामिक ग्रंथों, आराधता प्रणालियों, धार्मिक त्यौहारों, सामाजिक रीतियों, 
सामान्य जीवनयापन के तरीकों, भाषा एवं रहने के स्तरों में भिन्‍तताएँ थीं। निएचय 
ही फूट डाल कर राज्य करने की ब्रिटिश नीति का इसमें सबसे अधिक हाथ था | 
ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के बाद भी ये मतभेद विद्यमान रहे तथा आपसी फूट के 
कुछ झ्रौर तत्त्व भी उपस्थित हुए । ये थे : मुसलमानों की पृथकत्व भावना, उनकी 
्स्््ध्ि: कट्रता एवं सुधार न स्वीकार करने की आदतें, उनका आर्थिक पिछड्ापन, _ 
_पाकिस्तानकी भुमिका, हिन्दू अतिराष्ट्रीयता, एवं सरकार की अकुमण्यता । आगे उनका 
” पृथके-पृथक विवेचन किया जा रहा है । _ 
>्य: मुसलमानों की पृथकत्व भावना (86एशथ्रांआ॥ 006 ॥50|800ग्रांए0 धा॥0॥8 
0/॥8॥) हिन्दू-मुस्लिम मतभेद का प्रथम एवं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण मुसल- 
मानों की अपने आप को बहुसंख्यक सम्प्रदाय से अलग रखने तथा भारत की घर्म निर- 
_ पेक्ष राष्ट्रीय नीति से मेल न करने की प्रवृत्ति है । ५ न 
स्वतंत्रता के निकट-पुर्वे एवं बाद के दिनों में मुहम्मद इस्माइल, नवाब इस्माइल 
खाँ इत्यादि कुछ मुस्लिम नेताओं ने अनुभव किया कि गैर-मुस्लिम चहुसंख्या चाले' 
प्रान्तों के मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का समर्थन किया जाता, भारी भूल 





4विस्तुत भ्रष्ययन के लिए लेखक की पुस्तक 7#बोव। उंदराशिदयों 2407श॥शा (विकास पब्लि- 
केशंस, दिल्ली, 969) देखो पृष्ठ 725-28, प्रेमनाथ बजाज की पुस्तक फ।#07 (2 ीश 
आउेंशशावंशा०८र पृष्ठ -]5-32 भी देखो ॥ स्वतन्त्रतापूर्द के भारत में वाम्प्रदायिकवा डे 
विकास के लिए देखा, जोन पभार० मंक्लेन, ऐंड, 7#6 रीशस्मांट्दा #धाव्शाएड 77 अरवींध 
(कला सब 7/2., मैशर उश्धउर् 2970). पृष्ठ 98-45, 47८ कि का. [धींव, 
23, 24 जलाई, 974 में गोपाल कृष्ण का लेच “(07एए7शोड्या रिल्शंआॉल्त भी देखा । 
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थी ।” उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्तिके वाद स्थिति को सुधारने के प्रयत्त किये । इसके लिए 
उन्होंने भारतीय मुसलमानों में प्रचार किया कि वे उन राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों 
को समर्थन दें तथा उनके हाथ मजबूत करें, जो धर्मनिरपेक्षता एवं आर्थिक न्याय के 
पृष्ठपोषक हों । वे राष्ट्र के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित हो जायें क्योंकि उनका भविष्य 
शेष भारतीय जनता के साथ मिल कर रहने में है, पृथक रहने में नहीं, तथा उन्हें यह 
लाछिन मिटाने का प्रयत्त करना चाहिए कि देश के विभाजन का उत्तरदायित्व उन्हीं 
पर है। 

किन्तु इत विचारों का कोई विश्वेष प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम संगठन एवं 
व्यक्ति यही प्रचार करते रहे कि मुस्लिम सम्प्रदाय को अपने हितों, संस्कृति, भाषा 
एवं धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को पृथक रूप से संगठित करना चाहिए | जमायते- 
इस्लाम" ने मुसलमानों को स्वतंत्र भारत के संविधान के अन्तगंत होने वाले प्रथम आम 
चुनावों में भाग न लेने का परामर्श दिया। उनका यह कहना था कि चुनाव में इस्लामी 
राज्य स्थापित नहीं हो जायेगा। मुस्लिम घर्म-गुरुओं एवं विद्वानों की संस्था जमायत- 
उल-उलेसा-ए-हिन्द के एक प्रभाग ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये । 948 में बची- 
खुची मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की पृथक चुनाव सूचियों की माँग की । यह 950 
वाले इशक में सुप्त रही, पर तीसरे आम चुनाव के अवसर पर पुनः जागृत हो गई) 
22 तृबर, 96] को जब मुहम्भद रजा खाँ ने जब मुख्य संस्था से पथक हो कर नई 

गज का: फ्र+ 8 5 9200 7 यम करन 7 
अल इण्डिया मुस्लिम” स्थापित की. तो इस संस्था में फूट पड़ गई | किस्तु पुरावी 
लीग के महा सचिव, इब्राहीम सुलेमान सायत ने 960 वाले दशक में यही रट लगाये 
रखी कि उनका संगठन “मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि निकाय” है तथा “केवल वह 
ही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है|” 

मुस्लिम हितों की व्यास्या करने तथा केवल ऐसे राजनीतिक दलों को समर्थन देते 
के लिए, जो मुस्लिम हितों के विकास का वचन दें, भारतीय मुसलमानों ने मार्च 97 
के 6, चुनावों से पूर्व नई दिल्‍ली में एक अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन 
किया, जिसमें देश के कोने-कोने से आ कर मुसलमानों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में 
अनेक प्रस्ताव पारित किये गए जिनमें मुसलमानों के हितों पर बल दिया गया था। 
ईन अस्तावों में अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के जीवन एवं संम्पत्ति की रक्षा, उद्द की रक्षा: 


सरकारी नौकरियों में स्थानों के आरक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्वर की. 





देखो, मुइन शकीर का लेख “भगाए एगांएंठ ील- [त्कुथावला०8,१" 796 मापव॑- 
,रशधाा 777८४, 20 जुलाई, 4970, पृष्ठ 73, तथा एम० आर० ए० बेग की पुस्तक ““7/॥९ 
रडीए/ा 270ाव के उतदोद (विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली [ 973) तथा पी० दीक्षित की 
पुस्तक (८#क्ाक्ाव5: 4 ७7४28/९ /0/" 20॥#2/- (औरियण्ट लौंगमैन्स, दिल्‍ली, 973) 
“यह 970 वाले दशक में लगभग 2000 पूरे समय कार्य करने वालों की एक अतिवादी संस्था 
थी। कहा जाता है कि इसका उसी नाम की पाकिस्तानी संस्था से निकट संबंध था, जिसके नेता 
मौलाना मौदूदी थे । 
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पतरक्षा तथा श्रनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव करने की माँगें की गईं थीं। 
सम्मेलन ने, जो संस्थाएं उससे सम्बद्ध हों, उनमें तालमेल स्थिर करने के लिए एक 
अखिल भारतीय राजनीतिक सलाहकार समिति नियुक्त की । यह घोषित किया गया 
कि समिति अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेगी प्रत्युत वह उन मुस्लिम संस्थाओं के लिए, 
जो उससे परामझ लेना चाहें, “एक केन्द्रीय संस्था” के रूप में काये करेगी ।* 

एक भूतपूर्व संसत्सदस्य असोर हरवानी ने बताया कि मुस्लिम सम्मेलन का मुख्य 
प्रैरणा-लोत अली मियाँ था, जो जमायते-इस्लामी के निकट सम्बन्ध रखता था । उनका 
कहना था कि जमायता का अखवाने मुसलमीन से निकट सम्बन्ध है, जिसने इन्डोने शिया 
के राष्ट्रपति का तख्ता पलटा तथा वह अंजुमन-सभानुल-मुसलमीन से भी सम्बन्धित है 
जिसने स्वर्गीय राष्ट्रपति नासर (संयुक्त अरब गणराज्य) की हत्या के अनेक प्रयत्न 
किये । 

केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस दतीय सरकारों द्वारा मुस्लिम जनता की दशा में सुधार 
की आशा छोड़कर मुस्लिम लीग, 970 वाले दशक के आरम्भ में, अधिक सक्रिय हो 
उठी और उसने देश के ऐसे सभी बड़े नगरों व कस्त्रों में, जहाँ मुसलमान अच्छी संख्या में 
थे, अपनी शाखाएँ स्थापित कर लीं । 5 अगस्त, 973 को मुस्लिम लीग की एक शाखा 
उत्तर प्रदेश में खोली गई और अनेक मुसलमानों ने अन्य राजनीतिक दलों का परित्याग 
करके उनकी सदस्यता ग्रहण की । उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की एक और संस्था 'मुस्लिम 
मजलिस' स्थापित की गई और उसने मुसलमानों में हिन्दुओं से पृथक होने की भी भावना 
फैलानी शुरू की | 974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुनावों के अवसर पर 
उसने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एवं भारतीय क्रान्ति दल से समझौता करके उनके सम- 
थेन द्वारा स्थानों की एक निश्चित संख्या पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। थोड़े से 
मुस्लिम नेताओं ने इन संगठनों की गतिविधियों की आलोचना की और मुस्लिम जनता 
से देश की धर्म निरपेक्ष शक्तियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। शेख 
मुहम्मद अब्दुल्ला लीग पर वरस पड़े और उसे देश के विभाजन की जिम्मेदार ठ्हराते 
हुए दुख प्रकट किया कि मुसलमानों ने स्वयं को देश की बदली हुईं हालत के झनुमार 
नहीं ढाला है । कुछ उदार एवं सुलके विचारों के मुस्लिम विद्वानों ने विचार प्रकट किय्ने 
किमस्लिम सम्प्रदाय की समस्याओं का समावान मुस्लिम लीगद्वारा नहीं हो सकता तथा 
उसका भविष्य हिन्दुओं के साथ मिलकर रहने में है, पृथक रहने में नहीं ।“ का 0 
है कि मुस्लिम वर्गीय एवं साम्प्रदायिक संगठनों के जी-ोड़ प्रचार के बावजूद मुस्लिम लोग 


हि स्ध्शादों वी अल टिया 

7796 मफपानदा 27725 2] दिसम्बर, 4970 पृष्ठ , इस प्रस्तादां का आव दा 
प्‌ जे + “- हस्ला मियां  अध्यदा ने बाद 

सिदिज़ेन्स फ़ोरम के सभापति रवींद द्वाजा ने तथा पंडाव बंदुमत इस्लासिया के बब्यत हू दा 
गे रा क >ः मर कऋारत दल मसलमानों दा ध्रात्म-ॉम्मान सम्मान का 

मिन्‍्दा की। अ्सार हरवानी का कहना था कि सम्मेलन ने झारतीय मूनलमानों के म्ात्म-नस्माद का 


उस पहुचाई है । मम + छेच “॥:2 
8]7 सितम्बर, 973 के 4॥6 आाएबीछादा उम्र में हाहुर पदक का | !:8 
[.698706 5 70 [6 85ए67* देखो । 
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एवं मुस्लिम मजलिस को फरवरी ]974 के राज्य विधान सभा के चुनावों 
सफलता नहीं मिली । मुस्लिम लीग ने 5] स्थानों पर चुनाव लड़ा, पर उसे 
स्थान प्राप्त हुआ और मतदाताओं ने हिन्दुओं अथवा मुसलमानों किसी की भी साम्पर- 
दायिकता के प्रति कोई रुचि नहीं ली । 

2. मुसलसानों की घामिक कट्टरता एवं सुधार न करने को आादत (९ट्टॉ०075 0" 
[#0005ए ४००0 095९णपवापंग्रा5 270०४ /धए5॥7७) स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद 

साम्प्रदायिकता का पोपण करने वाला एक और तत्त्व मुसलमानों की घामिक कट्टरता 
एवं उनकी सुधार न करने की आदत थी । जमायत-ए-इस्लामी, मजलिस-ए-मश्ाव रत, 

मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस पुराने घिसे-पिटे विचारों, इस्लाम की मध्य- 
कालीन शान-शोकत (जो जब कान्तिविहीन हो चुकी थी), वैवक्तिक जीवन में घ॒र्मं की 
प्रमुखता एवं महत्त्व, तथा हिन्द्र व मुस्लिम संस्कृतियों, निजी कानून एवं रहने तथा 
विचार करने की शैली में मूल मतभेद के आधार को बढ़ावा देती रहीं । 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भविष्य को भी, जिसे संघीय सरकार एक अल्प- 
संल्यक संस्थान की बजाय राष्ट्रीय संस्थान वना देना चाहती थी, बल्पतसंल्यक सम्प्रदाय 
के सांस्कृतिक रूप का प्रश्व वताया गया । 97] में हुए जबखिल भारतीय राजनीतिक 
सम्मेलन (ऑल इण्डिया पोलिटिकल कन्वैंशन) ने भारत सरकार को मुस्तलमातों के 
“पसिजी कानूनों” में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी । 

यह सब उस समय किया जा रहा था, जब पाकिस्तान एवं अच्य मुसलमान देझों के 
लोग भी शरीयत पर आधारित “निजी कानून” में अनेक सुधार कर रहे थे ।* 

972 के अन्त में मुसलमान विद्वानों, घर्म-गुरुओं और राजनीतिक नेताओं का एक 
सम्मेलन वम्बई में हुआ । इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद 
स्थित दारुल अलूम के मौलाना क़ारी मुहम्मद तैयब ने की तथा उद्घाटन अरबिक 


अकादमी के रेक्टर डा० यूसुफ नजमुद्दीन ने किया। सम्मेलन में भाग लेने वालों में 





पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हमूदुर रहमान ने, जो जनृवरों 97] में कॉमनवेल्थ देशों के मुख्य 
व्यायाघीशों के सम्मेलन में भाग लेवे के लिए दिल्ली जाये थे, बताया कि शरीयत में मुत्तलमानों को 
एक से अधिक पत्नियाँ रखने की जनमति दी गई है। पर बब पाकिस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति, 
जिसकी एक पत्नी जीवित हो, उसकी लिखित सहमति के बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता । पत्लियाँ 
भी जपने पति को तलाक दे सकती हैं, जो कि दशरीयत हारा बतुमति नहीं है यदि किसी व्यक्ति के 
पिता का उसके पित्ामह के जीवनकाल में देहान्त हो जाये तो पोते को झपने पितामह की सम्पत्ति में 
से हिस्सा पाने का अधिकार है | इसकी भी शरोयत में भनुमति नहीं दी गई है । देखो 7॥2८ उत्रा्दाब- 
&ंचा 7777८5, 6 जनवरी, 97], पृष्ठ [2। इंस्टीच्यूड प्राफ़ ऐडवांस्ड लीगल स्वडीज़, लंदन के 
तिदेशक' जे० एच० डी० ऐन्ब्सेच ने नई दिल्‍ली में “(070४09णक्षए [९४४ पडर्थातक वा 
776 /(ए४77 ५४०70” पर भाषण करते हुए, अनेक अन्य देशों में निजी कानन” सें किये गए 
परिवतेनों की जोर घध्याव जाकपित किया । उन्होंने कह्य कि “अधिकतर मुस्लिम देशों में शरीयत का 
परिक्ष त्र बहुत कम कर दिया गया है तथा शेष को भी उत्तरोत्तर ब्राधुनिक बनाया जा रहा है ! 
479० ममवफाध्य 27770, !2 जनवरी, 972, पृष्ठ 3. 
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मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, शिया कासन्‍्फ्रेंस, जमायत-ए-ताबीगी, जमायत-उल- 
उलेमा-ए-हिन्द, जमायत-ए-इस्लामी, इत्तहादुल मुसलमीन, दिल्‍ली, इस्लामिक रिसर्च 
इंस्टिच्यूट, लखनऊ, सुलेमानी बोहरा सम्प्रदाय तथा सुन्नी जमायत के प्रतिनिधि भी 
शामिल थे | इनके अतिरिक्त, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रतिनिधि भी मौजूद 
थे। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था ; “हम अपनी 
हुकूमत, अपनी इज्जत, सम्पत्ति, तथा उद्दूं भाषा, सभी कुछ गवाँ चुके हैं और यदि 
हमसे खुद खुदा के दिए हुए धर्म और “निजी कानू त| को भी छीन लेने की कोशिश 
की जाती है तो हमारा कोई सहारा ही नहीं रहेगा ।” प्रस्ताव में संघीय सरकार को 
चेतावनी दी गई कि यदि उसने मुस्लिम निजी कानून में संशोधन करने की कोशिश की 
तो देश भर के मुसलमान उसे इस्लाम पर हमला समभेंगे तथा वे “महान संकट को 
रोकने” के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे । इस सम्मेलन 
तथा मुस्लिम लीगी नेता इब्नाहीम सुलेमान सायत ने कुछ महीने वाद घोषित किया कि 
संविधान की धारा 44, जिसमें एक जैसे सिविल कोड का प्रावधान है, मुस्लिम निजी 
कानून पर लागू नहीं की जा सकती तथा मुसलमान उसमें संसद द्वारा परिवर्तन करने 
के कृत्यों को स्वीकार नहीं करेंगे ।!" इस प्रकार, बढ़ते हुए दबाव को देते हुए सरकार 
ने घोषित किया कि मुस्लिम निजी कानून में परिवर्तत नहीं किया जायेगा। 

इसी प्रकार, मुस्लिम लीग तथा मुस्लिम मजलिस इत्यादि अनेक मस्लिम संगठनों 
ने 0 मार्च, 973 को नई दिल्‍ली में एक ऑल इण्डिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 
कान्फ्रेस आयोजित की जिसमें [972 के मुस्लिम यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम में 
“मूल परिवतंन” करने की तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का व्यवस्थापन मुस्लिम 
सम्प्रदाय को लौटाने की माँग की गई । इसके तीन सप्ताह वाद, जयामत-ए-उलेमा- 
ए-हिन्द की कार्य समिति ने अधिनियम में संशोधन करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 
का “मूल” रूप पुतः स्थापित करने की माँग की । 22 अप्रैल, 973 को मुस्लिम लीग 
ने घोषित किया कि वह उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट के प्रश्न को 
लेकर चुनाव लड़ेगी। फरवरी [974 में जब चुनाव हुए तो उसने इस प्रश्न को 
अपना एक मुख्य स्तम्भ बनाया। एम० सी० छागला इत्यादि कुछेक वर्म निरपेक्ष 
मुस्लिम नेताओं ने इस जैसे आन्दोलनों की आलोचना की ओर प्रधान मन्त्री से आग्रह 
किया कि “इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर ब्लैकमेल होकर हार मानने की आवश्य- 
कता नहीं. है । उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्राध्याप्क, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, 
नूरूल हसन से सरकारी नीति बनाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रश्न पर अडिग रहने 
का अनुरोध किया । 

कुछ जुकारू मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने अप्रैल 970 में दिल्‍ली में एक “सेना” 


"देखो 4॥९ क्ञव॑ंप्रशाधा 2ॉक्रा०5, 29 दिसम्बर, ]972 पृष्ठ 5, तबा 9 जून, 973, 
पृष्ठ 4. 
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स्थापित की, जिसका कथित उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था । 
उसने अपने लिए एक हरा झण्डा चुना जिस पर एक सफंद चाँद तथा लाल तारा 
अंकित थे। “सेना” स्थापित होने के वाद कुछ ही घंटों के भीतर जामा मस्जिद क्षेत्र 
के पापंद डा० जेड० ए० अव्वास मलिक ने घमकी दी कि यदि निज़ामुद्दीन मस्जिद 
और ककब्रिस्तान की 24 घण्टे के भीतर मरम्मत नहीं की गई तो मुसलमान “सीधी 
कार्रवाई” करेंगे। इस सबसे यही प्रतीत होता है कि जब सारा देश मव्यकालीन 
परम्पराओं एवं पिछड़ेपन इत्यादि का परित्याग करके आ्राघुनिकता में पदार्पण कर 
रहा था और जीवनयापन तथा विचार शैली की नयी रीतियाँ श्रपनाता जा रहा था, 
अनेक मुसलमान केवल “निजी कानूनों”, कब्रिस्तानों, मस्जिदों तथा ऐसी ही अन्य 
चीज़ों के वारे में ही सोच रहे थे | 

3. मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन (8007070 880०८एक्ा07655 ० (08० 

॥77४७) संसद की तेज़ी से बदलती हुईं हालत में भी घामिक कट्टरता एवं सुधार न 
करने की आदत का अनिवार्य परिणाम, मुस्लिम जनता का आर्थिक पिछड़ापन था। 
मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद ब्रिटिश सरकार ने लगभग 00 वर्ष तक जिस 
मुस्लिम विरोधी नीति का अनुसरण किया, उससे मुसलमान बिल्कुल दरिद्र हो गए 
और अनेक तो भूखों मरने लगे । अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाई गई औद्योगिक क्रान्ति 
से मुस्लिम कलाकारों एवं दस्तकारों की रोज़ी छित गई | उनकी स्थिति तब भी नहीं 
बदल सकी, जब 9 वीं शताब्दी के अस्त में अंग्रेजों ने अपनी नीति को पूर्णतः बदल 
दिया क्‍योंकि एक बार पिछड़ जाने के बाद उनका दृष्टिकोण संकी्ण हो गया था और 
वे बात-बात में धर्म एवं थोथी परम्पराओं का आश्रय लेने लगे थे। उन्हें पश्चिम की 
वैज्ञानिक, तकनीकी एवं साहित्यिक शिक्षा सहित आधुनिकता की सभी वातें अरुचिकर 
लगती थीं । इस स्थिति में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी सुधार नहीं हुआ । शैक्षणिक 
योग्यता न होने के कारण वे सरकारी नौकरियों में अपना उचित भाग प्राप्त न कर 
सके तथा व्यापार व उद्योग में भी उनका यही हाल था। इसके फलस्वरूप वे स्वाभा- 
विक रूप से हताश एवं निरूत्साहित हो गए तथा उनकी यह निराज्षा यदा-कदा उन 
व्यक्तियों या सम्प्रदायों के प्रति हिसा एवं अराजकतापूर्ण कारंवाइयों के रूप में प्रकट 
होती थी, जो उन्हें सरकारी नौकरियों, व्यापार, तथा उद्योग में अपने से अच्छी हालत 
में प्रतीत होते थे । 

4. पाकिस्तान की भूमिका (१०७ ० ए४तं४५॥) देश के दोनों और पाकिस्तान 
स्थित था जो भारत में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन ही नहीं देता था अपितु 
आग्रहपूर्वक साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता था | जब भी यहाँ हिन्दू-मुस्लिम 
उपद्रव होते, पाकिस्तानी नेता और समाचारपत्र दंगे का वास्तविक उत्तरदायित्व 
स्थिर किये विना हिन्दुओं के हाथों मुसलमानों के कल्ले-आम की कहानियाँ 
सुताने लगते तथा सरकार पर इस “अपराध में साथ देने” का आरोप लगाते । उदा- 
हरणतया, जब 96] में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उपद्रव हुए तो राष्ट्रपति 
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अयूव खाँ ने कहा कि “ये उपद्रव भारत सरकार की सहमति के, बिना नहीं हो सकते 
थे |” पाकिस्तान के भारत स्थित उच्चायुक्त आग्रा हिलाली ने इसे “युद्धप्रिय हिन्दू 
सम्प्रदायवादियों द्वारा मुसलमानों का सुनियोजित ह॒त्याकाण्ड वताया और कहा कि 
यह एक बर्ब रतापूर्ण कृत्य था | इसी प्रकार, जब कश्मीर में पवित्र अवशेष की चोरी 
के नाम पर उपद्रव हुए तो तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मन्‍्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो 
ते | जनवरी, 964 को आरोप लगाया कि यह चोरी भारत की ओर से कश्मीर पर 
कब्जा रखने वाले अधिकारियों तथा उनके ग्रुर्गों ने कराई है ताकि जम्मू-कश्मीर के 
मुसलमान भली भाँति यह सम लें कि उनके जीवन, इज्जत एवं घमम सुरक्षित नहीं 
हैं। उनकी भलाई राज्य छोड़ कर चले जाने में ही है ताकि राज्य की मुस्लिम वहु- 
संख्या अल्पसंख्या में परिणित हो जाये । पाकिस्तान के प्रमुख नगरों में विराट प्रदर्शन 
किये गए और वक्‍ताओं ने जनता को “जिहाद” के लिए तंयार रहने का सन्देश दिया | 

पाकिस्तान ने यह सब कुछ तो इसलिए किया कि वह भारतीय मुसलमानों को 
भारत की धर्म निरपेक्ष प्रजातन्‍्त्रीय शक्तियों से अलग रखना चाहता था, और कुछ 
तो इसलिए किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को अधिक दवा कर रखा 
जा सके अथवा इसलिए कि वे डर कर भारत को भाग जायें। पर अनेक अनपढ़ भार- 
तीय मुसलमान यही समभते रहे कि पाकिस्तान उनका हितेषी, हितरक्षक एवं उपकारी 
है, और यदि आवश्यकता हुई तो वह “हिन्दू घर्मान्धता” से उनकी रक्षा करेगा । इन 
विचारों की पृष्ठभूमि में मौका मिलते ही वे हिसा एवं उपद्रव के कृत्य करने से नहीं 
चूकते थे | यह कथन मुख्यतः मुस्लिम सम्प्रदाय के कट्टरपंथी एवं जुभारू व्यक्तियों 
के प्रति है । 

5. हिन्दू अतिराष्ट्रीयता (प्रांग0ण (॥०एशांगंध) मुसलमानों की कट्टरता, 
सुधार न करने की आदत और पृथकता के स्वभाव की प्रतिक्रिया हिन्दू सम्प्रदाय पर 
भी हुई और उसमें अतिराष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो गई। हिन्दू राष्ट्रीयता की 
भावना स्वतन्त्रता से पहले भी विद्यमान थी। उस समय यह हिन्दू महा सभा, आये 
समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा फैलाई गई थी। ये संगठन “हिन्दू प्रधान 
देश” में हिन्दू संसक्ृति की माँग करते थे एवं हिन्दुत्त्व, हिन्दू राष्ट्र एवं हिन्दू भाषा 
(हिन्दी) पर बल देते थे और महान प्रतापी संस्क्ृति एवं प्राचीन सम्यता के देश आर्या- 
वत्त का गृुणगान करते थे | वे केवल ब्रिटिश संस्कृति को ही नहीं अपितु मुस्लिम 
संस्क्ृति को भी “विदेशी” मानते थे । 

इन संगठनों की अतिराष्ट्रीयता देश के विभाजन के वाद और भी तीज्र हो गयी 
और हिन्दू आस्थाओं, महत्ताओं एवं विचारों के अधिकाधिक उग्रता एवं धर्मान्धतापूर्ण 
प्रचार के अतिरिक्त, उन्हें लागू कराने तथा उनका विस्तार करने के लिए सुनियोजित 
आन्दोलन चलाये मगए। अक्तृुवर 950 में हिन्दू महासभा ने अपने द्वार गरूहिन्दू 
अल्पसंख्यकों के लिए खोल दिए, पर यह भी कहा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस 
संगठन का सदस्य वनाया जायेगा जिनका देश से कुछ “लगाव” है और उस “लगाव! 


480 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


की वे “हिन्दू राष्ट्र” प्रणाली के अन्तगंत रक्षा करता चाहते हैं। उसके वाद यह पृष्ठ- 
भूमि में चली गई और अधिकतर गर-राजनीतिक पूर्ण कार्यों की ओर अग्रसर हुईं । 
जन 956 में आर्य समाज ने, जोकि एक गझनिवार्यत: सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, 
हिन्दी भाषा को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में “उचित” स्थान दिलाने की अ्रपनी 
माँग के समर्थन में पंजाब में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया । हिन्दुत्व का असली 
नेतत्त्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजनीतिक अंग जनसंघ, के हाथों में चला गया ॥ 
दूसरे आम चुनाव की पूर्वसंघ्या को जनसंघ ने विभाजन को समाप्त करने और 
ग्रखण्ड भारत पुन: स्थापित करने की माँग की, भारत में हिन्दू शरणार्थियों को वसाते 
के लिए पाकिस्तान से भूमि माँगने का प्रइत उठाया और पाकिस्तान अधिक्षत कश्मीर 
को “आज़ाद” कराने का आग्रह किया। अपने तीसरे आम चुनावों के घोषणापत्र में उस 
ने अन्य बातों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति एवं मर्यादा पर बल दिया और कांग्रेसी 
सरकारों से पाकिस्तान एवं भारतीय मुसलमानों के “तुष्टीकरण” की नीति के परित्याग 
का आग्रह किया । साथ ही, उसने हिन्दी व संस्क्ृत भाषाओं की उन्नति करने की भी 
जोरदार माँग की । 

966 के ग्रीष्म में, जनसंघ ने एक गौरक्षा आन्दोलन चलाया तथा गौह॒त्या पर 
प्रतिबन्ध लगाने की माँग की | उसी वर्ष 7 नवम्बर को लगभग 00,000 व्यक्तियों, की 
एक भीड़ ने संसद के समक्ष अपनी माँग के समर्थन में प्रदर्शन किया । हिन्दू धर्म नेता, 
पुरी के मन्दिर के उच्चतम पुजारी शंकराचार्य तिरंजन नाथ ने इस माँग के समर्थन 
में अनिदिचत काल के लिए अनशन आरम्भ कर दिया तथा ऐसे ही एक अन्य नेता, 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, भी वैसा ही करने वाले थे। उन्हें बन्दी बना लिया गया। 

राजनीतिक कारणों से, जनसंघ ने अपने चौथे आम चुनाव सम्बन्धी घोषणापत्र में 
अपनी मुस्लिम विरोधी प्रवृत्ति को केवल अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया। उसमें कहा 
गया था कि कांग्रेस सरकार “पृथकतावादी, विग्रहवादी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों का 
तुष्टीकरण करती रही है ।” उस चुनाव में उसे काफी सफलता प्राप्त हुई और इसके 
फलस्वरूप वह्‌ ओर अधिक जोर-शोर से मुस्लिम-विरोधी प्रचार करने लगा। दिसम्बर 
969 में, पटना में, जनसंघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में माँग की गई 
कि “सभी विघटनकारी तत्वों” का “भारतीयकरण” किया जाए, विशेषत: उनका जो 
प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से “दो राष्ट्रों? के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। जनसंघ के 
एक अतिवादी नेता वबलराज मधघोक ने [2 फरवरी, 970 को अपने एक भाषण में 
कहा, “यदि भारतीय मुसलमान राष्ट्रवादी होना चाहते हैं तो इस्लाम का भारतीय- 
करण करना होगा ।” उन्होंने यह घारणा भी व्यक्त की क्रि जब तक साम्प्रदायिक एवं 
राष्ट्विरोद्दी गतिविधियों के सबसे वड़े आगार कों सहन किया जाता रहेगा, मुसल- 
मानों का भारतीयकरण नहीं हो सकेगा [7 


आप्नधोक के विचारों के विस्तृत श्रष्यपन के लिए उनकी पुस्तक हवीद्एं2ट4/97, पृष्ठ 30-3/ 
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मुस्लिम विरोधी प्रचार जारी रखा | उसके मुख्य 
नेता एम० एस० गोलवलकर ने अपनी पुस्तक, 4 ##८7 ० 77०४8 में लिखा कि 
भारतीय राष्ट्रीयता की बुनियाद हिन्दुत्व के आधार पर रखी गई है। उन्होंने मुसल- 
मानों, ईसाइयों एवं साम्यवादियों को “अन्तर्राष्ट्रीय आतंक” बताया और कहा कि वे 
भारतीय राष्ट्रीयता के “योग्य” केवल तभी हो सकते हैं, जब वे अपने “वाह्म प्रदेशी 
प्रेरणा स्थलों” से छुट्री पाकर हिन्दू परम्पराओं का सम्मान करना सीख लें | 22 नव- 
म्बर, 970 को उन्होंने हिन्दुओं को परामर्श दिया कि वे उन व्यक्तियों से सम्भावित 
खतरे के प्रति सचेत हो जायें, जिन्होंने “हम पर 000 वर्ष पूर्व आक्रमण किया 
था” और जो अब हमारी सहनशीलता का लाभ उठा रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि 
इण्डिया का अर्थ “हिन्दू राष्ट्र” है तथा भारतीय संस्क्ृति मूलतः हिन्दू संस्कृति है। कुछ 
समय वाद जयपुर की एक रली में भाषण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष 
ने कहा कि पाकिस्तान का जन्म “भारत के प्रति मुस्लिम शत्रुता के कारण हुआ है ।” 

दिसम्बर 970 में जब ऑल इण्डिया मुस्लिम पोलिटिकन कन्वेन्शन ने मुसलमानों 
के लिए पृथक निर्वाचन सूची की माँग की तो हिन्दू महासभा ने अपनी चुप्पी खोली 
और कहा कि इस माँग के ग्रम्भीर परिणाम होंगे । एक प्रस्ताव में उसने कहा कि उन 
मुसलमानों को जो अब भी “दो राष्ट्रों के सिद्धान्त” के आघार पर पृथक सुविधाओं 
की माँग करते हैं, “सरकारी तौर पर” पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए । जनवरी 
97 में “मुस्लिम सेना” के उत्तर में एक “हिन्दू सेना” बनाने के प्रयत्न किये गए । 
अखिल भारतीय हिन्दू सेना के प्रवर्तक रंजन वावा सत्यार्थी ने कहा कि सेना का जन- 
संघ से अधिक निकट सम्बन्ध होगा, जो एक “राष्ट्रवादी दल” है। महाराष्ट्र में शिव 
सेना ने, जो मूलतः साम्यवादियों एवं श्रमिक संघियों के विरुद्ध रची गई थी, 970 के 
मध्य में हिसापूर्ण मुस्लिम विरोधी रुत अपना लिया और उसके प्रमुख नेता वाल ठाकरे 
ते “इसलाम के हरे आतंक” की कटु आलोचना की | अपनी शिव सेना पत्निका में उन्होंने 
लिखा, “हिन्दुओं को केवल हिन्दू ही नहीं अपितु कट्टर हिन्दू बनना होगा और घर्म के 
नाम पर मर मिटने को तैयार रहना होगा ।” अनेक मुसलमान हिन्दुओं को ऐसे संग- 
ठनों के माध्यम से देखते थे और उनके हृदयों में यह घारणा वैठ गई थी कि हिन्दू 
सम्प्रदाय उनके हितों एवं भलाई की रक्षा नहीं कर सकता। अत: वे साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण अपनाने लगे और बहुसंख्यक सम्प्रदाय से घृणा करने लगे । 

6. सरकार की अकसंण्पता (00ए८पागश्या?5 गञध४ं७) देश में हिन्दु-मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता विद्यमान रहने का कारण संघीय एवं राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या का 


देखो (एस० चाँद एण्ड कंम्पती, नई दिल्‍ली, 970)। के०एल० गावा कौ पुस्तक 7?८8877९ 7200९5: 
4 कशाशावाएड उच्िवए त॒ 3ै45/फ्ताह के गधधांध- स्‍्टलिंग पब्लिशस, नई दिल्‍ली, [973) 
भी देखो । 

32रिचर्डे एल० पार्के ओर बाईरिन टिकर, 7.८८वंशजएंए दावे 2०गागट्व्रों शाडाए[7रा07 
बावांद (ए॥९९०ण०) छंराएथआंप 07655, 'रिटफ़ 72075०५, 959), पृष्ठ 22. 
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उचित एवं दुढ़तापुर्वक समाघान न किया जाना भी था । समस्या के सन्तुलित एवं 
सर्वांगीण अध्ययन के कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये और जब भी साम्प्रदायिक दंगे 
होते गैर-कांग्रेसी दलों को निशाना बना कर उन्हीं के सिर सारा दोप मढ़ दिया जाता 
था । 974 में भी संघीय एवं राज्य सरकारों ने जनसंघ एवं मुस्लिम लीग 
को साम्प्रदायिक दंगों के प्रति उत्तरदायी ठहराया । किन्तु इससे भी अधिक ठोस तथ्य 
यह प्रतीत होता था कि हिन्दुत्व का स्कन्धीकरण तथा उत्तरोत्तर बढ़ता संस्कृत का 
समावेश, जिससे स्कूलों व कॉलेजों से उद्द भापा मिट्ती गई और सरकारी अ्धिका- 
रियों द्वारा उसकी शिक्षा के प्रसार के प्रभावी उपाय करने की अनिच्छा; संघीय सर- 
कार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आचार एवं प्रकार में परिवर्तन करने के 
प्रयत्त; आकाशवाणी द्वारा, विद्येषत: राष्ट्रीय त्यौहारों पर भी, शुद्ध हिन्दु घर्मं संबंधी 
प्रा्थंनाओं व भजनों के प्रसारण; जिन स्कूलों में मुसलमान विद्यार्थी भी पढ़ते थे, उनमें 
हिल्दू आस्थाओं और घामिक संस्कारों के शिक्षण; तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं 
जनसंघ जैसे शुद्ध हिन्दू संगठनों पर रोक लगाते के प्रति सरकार की श्रनिच्छा--यें सब 
ऐसे तत्त्व थे जिनसे मुसलमानों के हृदय में यह घारणा बैठ गई कि धर्म निरपेक्षता की 
आड़ में सरकार भारत को हिन्दुत्व की ही भूमि बना देना चाहती है। 965 में 
पाकिस्तान के साथ युद्ध में, जहाँ मुसलमान सैनिकों व जरनैलों ने भी अन्य सैनिकों के 
समान भारत की प्रतिरक्षा में प्राणों की आहुति दी, मुस्लिम जनता को यातायात 
नियंत्रण एवं सामान्य पुलिस कार्य इत्यादि सिविल डिफ़ैन्स के कत्त॑व्य नहीं सौंपे गए जो 
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं को सौंपे गए थे । इस प्रकार के कृत्यों से मुस- 
लमानों के मस्तिष्क में हीनता की भावनाएँ व्याप्त हो गईं । 
इसके अतिरिक्त, संघीय और राज्य सरकारों के प्रशासनतन्त्र भी अपने कार्य के 
अयोग्य सिद्ध हुए ।/ अनेक अवसरों पर, बहुधा मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा, यह आरोप 
. लगाये जाते थे कि पुलिस और उसकी आसूचना श्ञाखा ने साम्प्रदायिक उपद्वव को 
- होने से रोकने अथवा हो जाने पर तुरस्त समाप्त करने की यथासमय कार्रवाई नहीं 
की । ऐसे भी आरोप लगाये गए कि जब वहुसंख्यक सम्प्रदाय आगे बढ़ रहा था तो सर- 
कारी अधिकारियों ने, जो अधिकतर हिन्दू थे, अतिक्रमणकारियों का साथ दिया, कि 
उन पर आक्रमण होने पर सरकार ने उन्हें उचित राहत एवं सहायता प्रदान तहीं की, 
तथा साम्प्रदायिक हिंसा में रत व्यक्तियों के पकड़े जाने पर भी उन्हें दण्ड नहीं दिया 
गया ।* बताया गया है कि सरकार ने साम्प्रदायिक दलों पर केवल इसलिए रोक नहीं 
लगाई कि वह असंवेधानिक होता । यदि इसे सत्य भी मान लिया जाये और यह 


323 मई, 970 को सभी मुख्य मन्त्रियों को भेजे गए अपने पत्र में प्रधान मन्ती इस्दिरा गांधी ने 
स्वीकार किया कि राज्यों की सरकारें तथा आसूचना संगठन साम्प्रदायिकता को रोकने की “प्रभावी 
एवं यथासमय कार्रवाई” नहीं कर रहे हैं। 

/प्रप्रैल 968 में स्टेट्समेन में एक सर्वेक्षण प्रसारित किया गया जिसमें यह टिप्पणी- की गई कि 
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भी मान लिया जाये कि उस सम्बन्ध में संविधान संशोधन सम्भव नहीं था, तो भी 
सरकार साम्प्रदायिक गतिविधियों के शमन के लिए ठीक उसी तरह निवारक नज़र- 
बन्दी कानून, या भारत रक्षा नियम, या गैर-कानूनी गतिविधियाँ (प्रतिरोध) अधिनि- 
यम, या आस्तरिक सुरक्षा कानून का उपयोग कर सकती थी, जिस प्रकार उसने कश्मीर 
में जनमत-संग्रह मोर्चे की गतिविधियों का शमन करने या मिज़ो नेशनल फ्रण्ट या 
असम में नगा विद्रोहियों या पश्चिम बंगाल व देश के अन्य भागों में नकृसलवादियों 
को दबाने के लिए इन कानूतों का उपयोग किया । 





जो व्यक्तित साम्प्रदायिक उपद्रवों में पकड़े गए ये, उनमें से वहुत थोड़े व्यक्तियों को दण्ड दिये गए । 
देखो 2७३2४ ८०7 स्‍॥/एशवा7? 472॥ए८९४, 967-968, पृष्ठ 22332, 


अध्याय 8 


भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता 


(र6शांणाक्ांशा पर परातंशा 20॥0085/ 


भारत की विविधता के दृष्टिकोण से दूसरा नम्बर क्षेत्रीयता का है। साम्प्रदायिकता 
का अर्थ राष्ट्र की अपेक्षा साम्प्रदायिक प्रेम है तो क्षेत्रीयत्ता का अर्थ देश की अपेक्षा 
किसी क्षेत्र-विशेष अथवा वह क्षेत्र जिस राज्य का भाग है, उस राज्य की अपेक्षा 
उस क्षेत्र विशेष का प्रेम होता है | साम्प्रदायिकता मुख्यतः दो बड़े सम्प्रदायों, हिन्दुओं 
व मुसलमानों, तक सीमित है, पर क्षेत्रीयता सारे देश में व्याप्त है जोकि प्राय: सुनि- 
योजित एवं सुव्यवस्थित आन्दोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। राज- 
नीतिक क्षेत्र में यह चार प्रकार से प्रकट होती हैं : कुछ र|ज्यों की जनता द्वारा भार- 
तीय संघ से पृथक होते की माँग, जनता द्वारा पृथक राज्य का दर्जा दिये जाने की 
माँग, पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग, तथा अस्तर्रज्यीय विवाद । इनमें से 
प्रत्येक का अपना महत्त्व है जिस पर विवेचना करना आवश्यक होगा । 


भारतीय संघ से पृथक होना 
(96९858४0० ०7 770]87 ए70॥) 


मद्रास (तमिलनाडु) में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (706 )8शं१8 'शफागला8 

#482॥8 84॥7 ॥70 (४635, पा वैता) 

पहले-पहल भारत में क्षेत्रीयत्ता कुछ राज्यों की जनता द्वारा भारतीय संघ से पृथक 
हो कर स्वतत्त्र प्रभुत्व-सम्पंन्‍्न देश बन जाने की माँग के रूप में प्रकट हुई। इसका 
प्रथम उदाहरण मद्रास राज्य के तमिल सम्प्रदाय ने प्रस्तुत किया। 5 जून, 960 को 
द्रविड़ मुन्तेत्र कपगम (0]/7) और नाम-तमिलों (“हम तमिल”) ने सारे मद्रास 
राज्य में मद्रास को भारत से पृथक करके एक स्वतन्त्र एवं प्रभुत्व-सम्पन्न राज़्य 'तमि- 
लनाइ' स्थापित करने का संयुक्त अभियान चालू किया | उन्होंने “तमिलनाडु” के भति 
रिक्त शेष भारत के मानचित्रों की खुले आम होली जलाई । 30 जनवरी, 96। की 
तमिल कषगम नामक एक अन्य संगठन ने मद्रास राज्य का नाम बदल कर “तमिल- 
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नाइ” रखे जाने के लिये आन्दोलन चाल किया | इसके कछ समय उपरान्त द्रविड़ 
मुल्तेत्र कषगम ने सुकराव दिया कि मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर राज्यों को 
भारतीय संघ से पृथक होकर स्वतन्त्र “द्रविड़नाड गणराज्य” स्थापित कर लेना 
चाहिए। किन्तु इस सुझाव को मद्रास के वाहर से पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हो सका । 
9 अप्रैल, 96] को द्रविड़ मुन्तेत्र कषगम के अनेक अग्रणी नेताओं ने .इस दल का 
परित्याग करके संसत्सदस्य ई० वी० के० सम्पत के नेतृत्व में 'तमिल नेशनल पार्टी” 
नामक नया दल स्थापित कर लिया । इस नये दल ने डी० एम० के० के प्रस्ताव का 
विरोध करते हुए उसके स्थान पर संविधान के मौलिक संशोधन की सलाह दी ताकि 
भारत स्वशासी भाषायी राज्यों का एक विकेन्द्रित संघ वन जाये जिन्हें “भारत से पृथक 
होने” का अधिकार प्राप्त हो । इस दल ने प्रस्ताव रखा कि केन्द्रीय सरकार सभी 
राज्यों की सहमति से बनाई जाये तथा उसके नियन्त्रण में केवल प्रतिरक्षा एवं विदेश 
सम्बन्ध इत्यादि राष्ट्रीय हिंत के विषय रहें। मद्रास की राज्य विधान सभा तथा 
मद्रास कार्पोरेशन के अनेक डी० एम० के० सदस्य, जिनमें मेधर वी० मनुस्वामी भी 
सम्मिलित थे, इस दल के सदस्य बन गए । 

तदपि डी० एम० के० पार्टी अपना द्रविड़ राज्य सम्बन्धी अभियान चलाती रही 
और उसके कार्यत्रमों को प्रचुर सफलता मिलने लगी । उसने इसी आधार परराज्य सभा 
के तीसरे आम चुनावों में भाग लिया और 50 स्थान जीते जबकि दूसरे आम चुनावों 
में उसे केवल 5 स्थान प्राप्त हुए थे । लोक सपना में उसकी सदस्य संख्या, जो 957 
में 2 थी, बढ़ कर 7 हो गई । | मई, 962 को राज्य सभा में भाषण करते हुए उसके 
नेता सी० एन० अन्‍्नादुराई ने अपना दृढ़ मत व्यक्त किया कि दक्षिणी भारत की जनता 
उत्तरी भारत की जनता से भिन्‍न जाति की है । उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के 
आद्योगिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में संघीय सरकार ने दवखन के प्रति “उदासी- 
नता” एवं “अवहेलता” का व्यवहार किया है। 

प्रधान मन्त्री नेहरू ने भारत के विघटन की इस माँग की तीन आलोचना करते हुए 
कहा कि भारतीय संघ से सम्बन्ध विच्छेद की माँग करना स्पष्ट रूप से अच्यायपूर्ण है। 

देश में विधटन की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय संसद ने अक्तूबर 
968 में सोलहवाँ संविधान संशोधन विवेयक पारित किया, जिसके द्वारा--() संसद 
को ऐसी विधि निर्मित करने का अधिकार मिल गया जिसके द्वारा भारतीय संघ की 
प्रभुसत्ता एवं अखण्डता को चुनौती देने वाले व्यक्तितयों को दण्डित किया जा सके, 
तथा (2) यह निर्दिष्ट कर दिया गया कि संसद अथवा किसी राज्य विधान मण्डल के 
प्रति निर्वाचन के प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ अथवा आत्म निष्ठापूर्वक भारतीय संविधान 
के प्रति सत्यनिष्ठा एवं विश्वास रखने तथा देश की प्रभुसत्ता व अखण्डता की रक्षा 
करने का दायित्व स्वीकार करना होगा। 

उपरोक्त अधिनियमन के फलस्वरूप डी० एम० के० ने उसी वर्ष 3 नवम्बर को 
अपने कार्यक्रम में से प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र द्रविड़ महासंघ (द्वविड़नाड) तथा उसके 
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भारत से सम्बन्ध-विच्छेद की माँग का परित्याग कर दिया | इसकी बजाय पार्टी के 
संविधान में एक नई धारा जोड़कर पार्टी का उद्देश्य मद्रास, मैसूर, आन्श्र प्रदेश एवं 
केरल का एक “द्रविड़ संघ बनाने का घोषित किया गया, "जिसे भारत की प्रभुसत्ता 
एवं अखण्डता तथा संविधान की मर्यादा के भीतर यथासम्भव अधिकतम अधिकार 
प्राप्त हों |. 

- आन्दोलन यथावत चलता रहा | सितम्बर 970 में डी० एम० के० ने मद्रास में 
एक “राज्य स्वायत्त शासन सम्मेलन” आयोजित किया । इसके नेता वी० बी० राजू 
संसत्सदस्य ने राज्य के नागरिकों पर शासन चलाने का प्रयत्न करने, राज्यों को अपने 
ऋणी' समभने, तथा उनके नियंत्रण में अपने “वित्तीय उपबंधकों” का प्रयोग करने 
के “दिल्ली के रवैये” की आलोचना की । अग्रैल 97] के अन्तिम चरण में मुख्य मंत्री 
करुणा निधि ने घमकी दी कि यदि राज्य की' स्वायत्त शासन सम्बन्धी माँग की देर तक 
अवहेलना की गई तो तमिलनाडु का भारतीयसंघ से पृथक होना “अनिवार्य हो जायेगा ।* 
9 सितम्बर को उन्होंने अपनी घमकी को दोहराते हुए कहा कि उनका दल राज्य में 
स्वायत्त शासन स्थापित कराने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ करने को तैयार है।* 
एक बार उन्होंने तमिलनाडु के लिए पृथक ध्वज की भी माँग कर डाली वे राज्यों 
के लिए स्वायत्त शासन की अपनी माँग को बार-बार दोहराते रहे । 5 अक्तूबर, 
973 को उन्होंने इस विचार का अधिकाधिक राज्यों में प्रचार करने के लिए एक अखिल 
भारतीय सम्मेलन बुलाने का विचार व्यक्त किया । 5 मार्च, 975 को उन्होंने कहा 
कि यदि शेख अब्दुला की तरह जेल जाने से राज्य-स्वायत्त शासन की माँग की पूर्ति 
हो सकती हो तो वे उसके लिए भी तंयार हैं। इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने केन्द्रीय सर- 
कार पर डी० एम० के० सरकार का “तिरस्कार व अपमान” करने का आरोप लगाते 
हुए भाशा व्यक्त की कि वह डी० एम० के० को राज्य स्वायत्त शासन के लिए संबे- 

घानिक एवं झ्ान्तिपूर्ण प्रयत्नों से डिगने के लिए बाध्य नहीं करेगी । उन्हें यह शिका- 

यत थी कि वतंमान संविधान में राज्यों को दयनीय रूप से केन्द्र सरकार पर निर्भर 
करना पड़ता है तथा केन्द्र सरकार न तो राज्यों की जनता की भावनाओं का आदर 
करती है और न ही उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को समझने का प्रयत्न 
करती है। अतः राज्यों को अधिकतम स्वायत्त शासन के अधिकार दिये जाने चाहिएँ 
ताकि जनता झीघ्रतापुरवंक स्थायी उन्नति कर सके । उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए “अन्य उपाय” करने की धमकी भी दी, पर उन उपायों का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया । अब वे सम्बन्ध-विच्छेद को छोड़कर स्वायत्त शासन की माँग पर ज़ोर देने 





220 सितम्बर, 97] का 7#2 आफबंशवांदा 7०४ पृष्ठ 72 उन्होंने बताया कि कांग्रेस 
दल के भूतपूर्व अध्यक्ष के० कामराज तक भी हिन्दी का विरोध करने तथा तमिलनाडु में स्वायत्त शासन 
लाग कराने के लिए संघर्ष आरम्भ करना चाहते हैं। उन्होंने करणानिधि से कहा कि ऐसा आन्दोलन 
् राज्यों में भी आरम्भ किया जाना चाहिए | 28 सितम्बर, 97, पृष्ठ . 


भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता 487 


लगे थे । 

प्रादेशिक दल होने के नाते डी० एम० के० जनता का समर्थन प्राप्त होने के लिए 
संदेव स्थानीय समस्याश्रों सम्बन्धी प्रइन उठाती थी ताकि उसकी गद्दी बनी रहे । मई 
]974 के अन्तिम चरण में तामिभर पादुकप्पू पेरावई (तमिल प्रतिरक्षा संघ) ने मद्रास- 
नगर में एक जुलूस निकाला जिसमें “मलियालियों को खदेड़ा जाय” और “केवल तामिलों 
को नौकरियाँ दी जायें” इत्यादि मलयाली विरोधी नारे लगाये गये। उन्होंने तमिल- 
नाड्‌ में किसी भी संस्थान, राजनीतिक दल अथवा सरकारी पद पर “किसी भी मल- 
याली इत्यादि अ-तामिल व्यक्ति को उच्च स्थान पर आसीन न होने देने” की शपथ 
ली | प्रदर्शन में सम्मिलित व्यक्तियों ते मलयालम चित्र प्रस्तुत कर रहें दो छविगुहों 
पर पथराव किया, मार्ग के साइन-वोडों को क्षति पहुँचाई, तथा एक के मंच मंडप में 
घुस गए । उन्होंने हिंसा एवं अव्यवस्था के अनेक अन्य कार्य भी किए । इस घटना के 
अगले दिन मुख्य मंत्री कहणानिधि ने घोषणा की कि उनकी सरकार, सरकारी एवं 
निजी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत नौकरियाँ स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के 
पक्ष में है । इसके तुरत्त वाद सरकार की ओर से इस प्रकार की एक अपील जारी कर 


दी गई । 


पंजाब में अकाली दल (7॥६ &]09॥ 708] ॥॥ ९०४०४) 

भारत के स्वतंत्रता-संघर्ष के दिनों में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्त्व में सिख सम्प्र- 
दाय ने अपने लिए 'खालिस्तान' के नाम से एक स्वतंत्र सिख राज्य की माँग की । स्व- 
तंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद मास्टर तारा सिंह ने पंजाव के ग्ुड़गाँव जिले, पटियाला 
और पूर्वी पंजाब के राज्य संगठन (पेप्सू) को मिला कर एक सिख राज्य बनाने की 
माँग की । 2 ववम्बर, 949 को उन्होंने पूर्वी पंजाब में एक “सिख प्रान्त” की माँग 
करते हुए कहा कि पूर्वी पंजाव के हिन्दू “संकीर्णहदय वाले सम्प्रदायवादी” हो गये हैं 
गौर “सिखों को उनसे उचित व्यवहार की आशा नहीं रह गई है ।” 

950 से लेकर !965-66 तक के वर्षों में पंजाव के सिख पंजाबी सुबे के लिए 
आन्दोलन चलाते रहे, जो समय-समय पर हिंसक भी होता था, और अन्ततः उनकी 
माँग को केन्द्र ने | नवम्बर, 966 को स्वीकार कर ही लिया [* 

इससे सारे सिख सन्तुष्ठ नहीं हो सके । अतः संत फ़तेह सिंह के अनुयायी पुन: 
सिख “होमलैण्ड” की माँग करने लगे । उनका कहना था कि “उत्तर भारत में एक 
समाजवादी लोकतंत्रीय सिख होमलेण्ड” की स्थापना ही सिख राजनीति का वास्त- 
विक एवं एकमात्र लक्ष्य है! इस दल के एक महासचिव जगजीत सिंह ने सिलों में 


, पंजाबी सूबे को प्रथम धारणा एवं संघर्ष के जाह्वान के विस्तृत अध्ययन के लिये अजीत सिंह सरहदों 
की पुस्तक, न्‍ी#एंवटं 5:04: 7॥2 57077 ०7 /8० .5/7४22/० (गतर चन्द कपूर एण्ड संत्त, 
दिल्‍ली, ]970) पृष्ठ 498-29] देखो | 
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“सिकक्‍्खिस्तान” का प्रचार करने के लिए अनेक देशों का दौरा किया । उन्होंने सिविख- 
स्तान की एक “विद्रोही सरकार” बनाने तथा उसका मुख्यालय पश्चिम पाकिस्तान के 
शेखपुरा ज़िला में ननकाना साहिव (गुरु नानक का जन्म स्थान) में स्थापित करने तक 
की योजना वना डाली | 30 सितम्बर, 97] के समाचारपत्रों में यह समाचार प्रका- 
शित किया गया कि पाकिस्तान सरकार ननकाना साहिब को वेटिकन नगर के समान 
दर्जा प्रदान करने का विचार कर रही है ।* संत फ़तेह सिह ने कहा कि डा० जगजीत 
सिंह उनके अकाली दल की नीति एवं कार्यक्रम के विरुद्ध श्रत्यधिक चेष्टा कर रहे हैं 
और उन्हें अपने दल से निकाल दिया । 
यह कारंवाई इसलिए की गई कि भारतीय महासंघ से पृथक होने की माँग सोल- 
हवें संविधान संशोधन अधिनियम का अतिक्रमण होती, जिसके विरुद्ध सरकार की ओर 
से कार्रवाई की जा सकती थी । 
सिख नेताओं ने जब यह जान लिया कि भारत से पृथक होना सम्भव न होगा तो 
वे राजनीतिक सत्ता के विकेख्धीकरण तथा राज्यों को पहले से अधिक स्वायत्त सत्ता 
दिये जाने की माँग करने लगे | शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी के अध्यक्ष, संसर- 
सदस्य गुरचरण सिंह तौरा, ने 9 मार्च, 975 को कहा कि विदेश विभाग, प्रतिरक्षा 
तथा संचार-व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर शेष सभी सत्ता, जिस प्रकार तमिलनाडु के 
मुख्य मनन्‍्त्री करुणानिधि ने माँग की है, राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए । उन्होंने केन्द्र 
सरकार पर पंजाब, विशेषतया सिखों के प्रति भेदभाव के प्रवर्तन का आरोप लगाया। 
उसी संस्था के जनरल संक्रेट्री ने कुछ ही दिन बाद घोषित किया कि अकाली दल प्रस्ता- 
वित सिख राज्य के लिए स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक बृहत संघर्ष आरम्भ 
करने वाला है। उन्होंने अनेक अ-कांग्रेत्ती नेताओं से इस संघर्ष में दल की सहायता 
करने की अपील की । 
जो सिख नेता अकाली दल की भारत से पृथक होने की भाँग को अबुद्धिमतापूर्ण 
बताते रहते थे, उनका कहना था कि भारत सरकार सिखों के प्रति भेदनीति अपना 
रही है, और सिख “तथाकथित घमं निरपेक्ष एवं राष्ट्रीय सरकार के हाथों में सुरक्षित 
नहीं है”, तथा सिखों को भारतीय संघ के भीतर एक सिख “होमलैण्ड” प्रदान किया 
जाना चाहिए ।* 973 में पंजाव में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हो जाने के बाद 
अकाली नेता कहने लगे कि कांग्रेसी मुख्य मन्त्री में राज्य की समस्याओं एवं आवश्यक- 
ताओं को प्रभावी तौर से केन्द्र के सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस नहीं है । विधान 
सभा में अकाली दल के उप-नेता, अजायब सिंह सांढू एवं अकाली कार्यकारिणी समिति 
के एक सदस्य ग्ुरवीर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार “अपने फूठे वायदों एवं प्रशास- 


१9४ झफकराहधा 277०४, 30 पितम्बर, 97], पृष्ठ 5. 
4पंजाव के एक भूतपु्वे मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह वादल के कथन के लिए देखो 27 अगस्त, 97] के 
प॥8 सांधवााडॉदा उग्ा65 का पृष्ठ 5, 
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निक अव्यवस्था” द्वारा जनित समस्याओं के बोक से दवी हुईं है, अतः उसे राज्य की 
समस्याओं के समाघान करने की फुरसत नहीं है, और न ही वह ऐसा करना चाहती 
है । अतः उन्होंने माँग की कि राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान की जाय ताकि 
केन्द्र द्वारा निणंय न कर पाने के कारण उनके विकास कार्यों में वाघा न पड़े । उन्होंने 
यह भी कहा कि उनकी राज्यों को मज़बूत बनाने की इच्छा के फलस्वरूप भारतीय 
संघ मजबूत बनेगा । 


असम में मिजो (४6 ४205 47 85$$0॥) 

8,200 वर्ग मील क्षेत्रफल तथा दो लाख की जनसंख्या वाले असम के मिज़ो पहाड़ी 
क्षेत्र की जनता ने न केवल असम बल्कि भारतीय संघ से भी पृथक होने की माँग की । 
उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान तथा वर्मा के संलग्न क्षेत्रों की मिज्रो जनता सहित एक “स्व- 
तंत्र मिज्ञो राज्य” बनाये जाने की माँग की । उन्होंने अपनी माँग को वल देने के लिए 
मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा (मिज्ो नेशनल फ्रण्ठ---/]थ7) की स्थापना की [| संघीय सरकार 
को उनकी माँग अस्वीकार करके दमन नीति अपनानी पड़ी । मिज्ो सशस्त्र आन्दोलन 
आरम्भ करके गुरिल्ला युद्ध करने लगे । 962 में चीनी आक्रमण के समय एम० एन० 
एफ» पर प्रतिवन्ध लगाकर उसके सभी कार्यों को भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अन्त- 
गत अवेध करार दे दिया गया । किन्तु उनकी गतिविधियाँ चलती रहीं और असम की 
कछार पहाड़ियों तथा तत्कालीन केन्द्रशासित प्रदेश त्रिपुरा तक फेल गईं । मिज़ो पहा- 
ड़ियों में नागरिक प्रशासन व्यवस्था लगभग पूर्णतया नष्ट हो गईं। 

2 मई, 968 को केन्द्र सरकार ने आरोप लगाया कि मिज़ो, नागाओं और चीनियों 
से मिले हुए हैं, जो उन्हें शस्त्र एवं प्रशिक्षण दे रहे हैं। केन्द्र सरकार ने यह भी भारोप 
लगाया कि पाकिस्तान विद्रोही मिज्ञो जनों की सहायता कर रहा है । इसे पाकिस्तान 
सरकार ने “पूर्णतः मिथ्या आरोप” बताया। संघीय सरकार ने निवारक नज़रवन्दी 
अधिनियम के अन्तगंत सेकड़ों मिज्ञो जनों को वन्‍न्दी वना लिया । 3] दिसम्बर, 969 
को उपर्युक्त अधिनियम की अवधि समाप्त होने पर असम सरकार ने एक अध्यादेश 
जारी करके निवारक नज़रवन्दी की व्यवस्था कर दी | अतः मिज्ो जन वन्दी ही वने 
रहे किन्तु उनकी गतिविधियाँ फिर भी चलती रहीं । जनवरी 97] में एम० एन० 
एफ़० के अध्यक्ष चूँगा के नेतृत्त्व में उसके एक त्रि-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने नई 
दिल्ली में प्रधान मन्त्री एवं अन्य संघीय नेताओं से भेंट की । श्रीमती इन्दिरा गांधी को 
प्रेषित अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा कि वे ब्रिटिश शासन काल में उनकी जन्मभूमि के 
विभाजन द्वारा जो उन पर अन्याय किया गया था, उसके कारण असम सरकार द्वारा 
उत्पन्न की गई राजनीतिक अस्थिरता कुप्रवन्ध से विक्षुब्ध हैं । 

उन्होंने भारत से पृथक होने तथा “स्वतंत्र मिज्ो राज्य” बनाने जैसी कोई वात 
करने की बजाय 97 में मिज्ो जनों को राज्य का स्तर प्रदान किये जाने के प्रदन पर 
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जनमत-संग्रह की माँग की १ उनकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण 
से संघीय सरकार ने मिज़ो की पहाड़ियों को एक केच्रशासित प्रदेश बना कर उसका 
नाम भिज़ोरम रख दिया। इस नए राज्य का उद्घाटन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 2! 
जनवरी, 972 को किया । संघीय सरकार ने इस नए केच्द्रशासित प्रदेश की जनता 
की दक्षा सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये ताकि वे भारत की सामान्‍य प्रगति में 
भाग ले सकें, पर इसमें तेहुत कम सफलता प्राप्त हुई । अनेक उम्रवादियों ने, जो एक 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कराये बिना शान्त नहीं होना चाहते थे लालडेंगा के नेतृत्त्व में 
अपनी हिंसा एवं आतंकपूर्ण गतिविधियाँ जारी रखीं । उनमें से कुछ व्यक्ति, गस्त्र 
प्राप्त करने तथा गुरिल्ला उद्ध का प्रशिक्षण लेने के लिए चीन भाग गए ताकि वे भार- 
तीय सीमा सुरक्षा दल का सामना कर सकें। कुछ विद्रोही मिज्ञो, स्वयं को अधिक गहन 
कार्रवाई के लिए तैयार करने के लिए अराकान (बर्मा) चले गए । 
पहले फरवरी 973 में, और फिर फरवरी 974 में, मिज्ञो सरकार ने उनके छिपे 
नेताओं से अतौपचारिक बातचीत की, पर उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । 
उनके अधिक कट्टर सदस्यों नें जो रवैया अपनाया, वह केन्द्रीय गृह मन्‍्त्री उम्रा शंकर 
दीक्षित के शब्दों में “अत्यन्त अतकेसंगत” था। इस प्रकार, स्थिति बिगड़ती ही चली 
गई । | दिसम्बर, 974 को “मिज्ञों राष्ट्रीय सेना” ने अधिसूचना जारी की कि “इस 
समय मिज़ो रम में जो भी भारतीय हैं, उन्हें एतद द्वारा | जनवरी, 975 से पूर्व मिज्ो- 
रम छोड़कर चले जाते का आदेश दिया जाता है। जो व्यक्ति इस आदेश का पालन 
नहीं करेंगे वे उसके परिणाम के स्वयं उत्तरदायी होंगे ।” इस अन्तिम चेतावनी की 
अवधि समाप्त होते ही मिज्ञो नेशनल फ्रण्ट ने अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ तेज़ कर 
दीं। 3 जनवरी, 975 को दो न्हकधारी, जो पुलिस के नायब थानेदारों की वर्दियाँ 
पहने हुए थे, ऐज़्वाल में आरक्षि महानिरीक्ष क (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) के सभा 
कक्ष में जा घुसे और उन्हें, तथा उनके उप-महा निरीक्षक (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल) 
एवं पुलिस अधीक्षक को गोली से मार दिया। इस नृशंस हत्याकाण्ड से भारत सरकार 
को बड़ी चिन्ता एवं क्षोभ उत्पन्न हुआ तथा विद्रोहियों के दमन के लिए बड़े पैमाने पर 
सेनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि हिंसक 
गतिविधियाँ समाप्त किये बिना छिपे सिज़ो नेताओं से कोई बातचीत नकी जाये। 
मिजोरम के विकास मन्त्री, आर० आरल्याण ते 26 अप्रैल, 975 को संकेत दिया 
कि सुरक्षा दल द्वारा केच्रशासित प्रदेश के उुवकों पर जो जुल्म ढाये जा रहे हैं, उतके 
कारण वे अधिकाधिक संख्या में पृथकतावादी छिपे मिज्ो जनों के साथ मिलते जा रहे 
हैं । साथ ही, यह सर्वविदित था कि साम्यवादी चीन, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 
अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने के चरम उद्देश्य से शत्रुतापूर्ण मिज्ो जनों को घन एवं 
शस्त्रों की सहायता दे रहा था । मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों में पाकिस्तान का 


“दि हिन्दुस्तान टाइम्स 30 जनवरी, 97], पृष्ठ 5. 
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चीन के साथ गठजोड़ भी अपनी भूमिका निभा रहा था । इस गंभीर स्थिति का 
सामना करने के लिए संघीय सरकार ते अधिक कड़े उपाय किये। मई 975 में आन्त- 
रिक सुरक्षा कानून (आंसुका) को अधिक कठोर बनाना भी उन्हीं उपायों में से एक था। 
किन्तु इनका भी केवल सीमित प्रभाव हुआ । 3 जून को मुझ्य मस्त्री छूंगा ने कहा कि 
विद्रोही तत्त्व “बहुत सक्रिय” हैं तथा स्थिति “अभी तियस्त्रण में नहीं है ॥” 


असम में नागा ([॥० २४४४७ 4 /55७॥॥) 

एक अन्य जनजाति, जिसने भारतीय संध से पृथक होने व स्वतन्त्र राज्य बनाने का 
प्रयत्न किया, असम की नागा (उर्फ़ नंगा) जाति थी । इनकी संख्या लगभग चार लाख 
थी जो वीस से भी अधिक जनजातियों में बंदी हुई थी जिनकी भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ 
एवं रीति-रिवाज़ थे । वे भारत-वर्मा सीमान्त पर नागा पहाड़ी जनपदों में तथा तुर्वेग- 
सांग प्रभाग में रहते थे । उत्तरी मणिपुर में भी कुछ वागा अल्प-संख्यक थे ओर लग- 
भग एक लाख नागा समीपवर्ती वर्मी क्षेत्रों में रहते थे पर उन दीनों में से किसी दल ने 
भी पथकता आन्दोलन को समर्थन प्रदान नहीं किया। पहाड़ी जनपदों के नागा अधिक 
समुन्तत थे और वे ही उक्त भान्दोलन के अग्रणी भी थे। उनके नेता का नाम जैपो 
फ़िज्ो था और उन्होंने आन्दोलन चलाने के लिए एक “नागा नेशनल कौंसिल' नामक 
संस्था स्थापित कर रखी थी । फरवरी 950 में फ़िज्ञो ने नागाओं की स्वाधीनता के 
प्रश्न पर एक जनमत संग्रह किया और 99 प्रतिशत नागाग्रों ने स्वतस्त्र प्रभुत्व सम्पन्त 
राज्य के पक्ष में मत दिया । 952 में फ़िज्ों ने आम चुनावों के वहिष्कार का आयो- 
जन किया जिसमें उन्हें “महान सफलता” प्राप्त हुईं | उसी वर्ष अप्रैल में उन्होंने कहा 
कि यदि कठिताइयाँ हुई तो नागाओं के मामले को संयुबत राष्ट्र संध में ले जाया 
जायेगा ।९ 955 के आरम्भ में नागा नेशनल कौंसिल ते हिंसा एवं अराजकता के गंभीर 
कृत्य किये जिनके दमन के लिए सेना वुलानी पड़ी । लगभग 300 नागा मारे गए और 
उनकी गतिविधियों के क्षेत्र को “उपद्रवग्रस्त क्षेत्र” घोषित किया गया । 

छः नागा नेताओं ने फ़िज्ञों के हिसक उपायों एवं पृथकतावादी आन्दोलन की आलो- 
चना की | सितम्बर. 956 में उन्होंने प्रधान मन्त्री नेहरू से मुलाक़ात की और सभो 
तागाओं को एक प्रशासन के अधीन एकत्रित रूप से प्रशासित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत 
किये । नेहरू ने उन्हें विश्वास दिलाया कि शान्ति स्थापित होने के तुरन्त बाद “भार- 
तीय संघ की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए” वर्तमान व्यवस्था 
में परिवर्तन के प्रइत पर नागा जनों से यहत परामर्श करेगी । असम सरकार ने फ़िज्ञो 
एवं उसके 37 सह-अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 5000 रु० के इनाम की बोपणा 
की तथा उन पर अनेक अपराधों का अभियोग लगाया जिनकी सजा मौत होती है । 


“डी० आर० मनकेकर, 008 ॥॥2 3्रएथ० 8709० ऐह उरंध8दांदादें (मानकतलास, वम्बई, 
967), पृष्ठ 46, 
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_रकार ने 22 से 26 अगस्त तक कोहिभा में निष्ठावान नागा नेताओं का एक सम्मेलन 
ग्रयोजित किया । इस सम्मेलन ने सवंसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 
7ह माँग की गई कि सभी नागा क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में एकत्रित 
_रके विदेश मंत्रालय के अधीन रखा जाये जिसका प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से 
असम के गवर्नर द्वारा चलाया जाये । 

इस प्रस्ताव का अर्थ स्वृतन्त्र नागा राज्य की माँग का परित्याग था और इसके द्वारा 
भारत सरकार के साथ पूर्ण राजनीतिक समभौता होने से पूर्व एक “अन्तरिम व्यवस्था” 
प्र्याशित थी। इस सम्मेलन ने एक अन्य प्रस्ताव द्वारा उन नागा विद्रो हियों से, जिन्होंने 
अभी तक हथियारों का परित्याग नहीं किया था, अपील की कि वे “हिंसक पद्धति” 
का परित्याग करें और उनसे “अपने देश के हित के लिए तथा अपनी परम्पराओं के 
अनुसार अपनी जाति के स्वतन्त्र विकास के लिए” सहयोग करने की अपील की । भारत 
सरकार ने दोनों प्रस्तावों का स्वागत किया और जुलाई 960 में भारत सरकार एवं 
नागा जाति सम्मेलन के बीच एक परस्पर समझौता हो गया ।” 

24 जनव री, 96 को राष्ट्रपति एस० राधाकृष्णन ने नागालैंड (अन्तरिम प्रावधान) 
विनियम घोषित किये जिनके द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पूर्व अन्तरिम अवधि 
में नागालैंड के प्रशासन के लिए निम्तांकित प्रावधान किये गए। (3) नागा जनजातियों 
के 45 निर्वाचित सदस्थों की एक अन्तरिम निकाय तीन वर्ष तक गवनर की सलाह- 
कार परिषद्‌ के रूप में कार्य करेगी, जो उसकी सिफ़ारिश पर उनमें से अधिकतम पाँच 
सदस्यों को कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करेंगे, (॥) 
अन्तरिम निकाय को सामान्य नीति एवं विकास योजनाओं सम्बन्धी प्रशासनिक मामलों 
पर विचार-बिमर्श करने तथा सिफारिश करने का अधिकार होगा, (॥॥) कार्यकारी 
परिषद गवर्नर को उनके कार्य-संचालन में परामर्श देगी अन्तरिस निकाय को 8 
फरवरी, 96। को असम के गवनर-जनरल श्री गनेश की उपस्थिति में शपथ दिलाई 
गई, जिन्होंने असम के साथ-साथ नागालैण्ड के गवनर का भी पद-भार संभालना था| 
इमा कोडिग्लिवा आओ को अन्तरिम निकाय का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया और डा० 
शीलू आओ की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । 

पेहरू ने 2। अगस्त, 962 को लोक सभा में नागालैंड राज्य विधेयक तथा संवि- 
धान (तेरहवाँ संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किये, जो सुगमतापूर्वक पारित हो गए तथा 
शीघ्र ही उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई । 4 सितम्बर, 962 को नागालैण्ड 
भारतीय संघ का सोलह॒वाँ राज्य वन गया । इसमें नागा पहाड़ी जनपद तथा तुवेग- 
सांग का जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित था। इस नए राज्य का राष्ट्रपति ने | दिसम्बर, 
963 को विधिवत उद्घाटन किया । इसकी अन्तरिम विधायिका के लिए प्रथम आम 
चुनाव 0-6 जनवरी, 964 को किये गए और 25 जनवरी को नागा राष्ट्रीय दल 


7विस्तत अध्ययन के लिए उसी पुस्तक में देखो, अपैडिक्स ५, पृष्ठ 97] 
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के नेता डा० शीलू आओ को मुख्य मस्त्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई। 
यद्यपि भारतीय सेना ने नागाओं के बडे-बड़े गढ़ों को नष्ट करके उनके छिपने के 
स्थानों को नष्ट कर दिया पर लगभग 500 विद्रोही नागा पुनः संगठित हो गए तथा 
छोटे-छोटे गिरोह वताकर “मार कर भागने” की गतिविधियाँ चलाने लगे । विद्रोही 
तागाओं की केन्द्रीय शक्ति नागा पहाड़ियों में अभी शेष थी तथा उसकी सदस्य संख्या 
एवं दस्त्रास्त्रों के भण्डार में कोई कमी नहीं आई थी । उनमें से अधिकतर बर्मी सीमान्त 
क्षेत्र में सक्तिय थे । नागालैंड राज्य स्थापित होने के वाद ये विद्रोही हताश होकर 
अधिक उम्र हिंसा एवं तोड़-फोड़ की कारंवाइयाँ करने लगे । उन्होंने मुख्य मन्‍्त्री शील 
आओ की हत्या कर दी तथा “नागा विद्रोही सरकार” स्थापित कर ली। फ़िज्ो ने 
परिचमी देशों में नागालैण्ड के स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना के लिए समर्थन का प्रचार 
करने का नि३चय किया और भाग कर इंग्लैण्ड चला गया। वह और उसका लंदन 
स्थित साथी रेवरेण्ड मिकेल स्काट, नागाओं की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत 
करने के लिए न्यू यार्क गए । किन्तु उन्हें कोई विशेष समर्थन श्राप्त नहीं हुआ। तव 
फ़िज्ञो ने साम्यवादी चीन और पाकिस्तान की ओर रुख किया । ये दोनों देश भारत 
के कट्टर शत्रु थे, अतः उसे भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र श्रात्त हुए । ईन देशों ने नागाओं 
को राजनीतिक समर्थन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने की भी 
व्यवस्था कर दी । इस प्रकार पुनः बल पा कर फ़िज़ो के अनुयायियों ने अपना आतंक 
फैलाने, छिपकर वार करने तथा हत्या करने सम्बन्धी गतिविधियाँ तेज कर दीं और 
अपने सैंकड़ों राजनीतिक प्रतिरोधियों का वध कर दिया। 7 अगस्त, 972 को नागा- 
लैण्ड के मुख्य मन्‍्त्री होकिशी सीमा पर भी वार किया गया, पर वे मृत्यु से बच गए। 
973 के पूर्वार् में नागा विद्रोहियों की छापामार गतिविधियाँ चरम सीमा पर थीं 
'क्षेन्द्र सरकार ने कड़ा रुख़ अपनाया तथा घोषित किया कि नागालैण्ड को और अधिक 
स्वशासन प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता । साथ ही, “नागा राष्ट्रीय परिपद, 
“नागा विद्रोही सरकार”, तथा “नागा विद्रोही सेना” को अवैध घोषित कर दिया 
गया । आठ वर्ष पूर्व जित सैनिक प्रक्रियाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, 
उन्हें पुनः आरम्भ करके अवैध गतिविधि (प्रतिरोध) अधिनियम को दृढ़ता एवं कठोरता- 
पूर्वेंक लागू कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप अधिकतर विद्रोही नागा हिसा का 
परित्याग करके खुले मैदान में आ गए। नागा विद्रोही सरकार के “प्रधान मन्त्री स्का- 
तोव्सु और भूतपुर्वे “जनरल” जुहार्तों ने आत्मसम्पंण कर दिया और देश के साथ 
सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। इनमें से कुछ विद्रोही नागा सीमा सुरक्षा दल 
में भर्ती हो गए तथा 26 जनवरी, 974 को भारत के पच्चीसवें गणराज्य दिवस के 
अवसर पर वे सैनिक परेड में सम्मिलित हुए। नागालैण्ड राज्य के दसवें स्थापना 
दिवस (] दिसम्बर, 973) को श्रीमती गांधी कोहिमा गईं और नागाओं से भ्रनुरोच 
किया कि वे अपने राज्य को भारतीय संघ की एक समृद्ध इकाई बनाने के कार्य में 
जुट जायें । उन्होंने फ़िज्ो व उसके सहयोगियों को चेतावनी दी कि उनसे संवैधानिक 


494 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


प्रावधानों के अतिरिक्त किसी प्रकार के समभौते के लिए कोई वार्ता नहीं की जायेगी | 
2 सितम्बर, 4974 को अवैध गतिविधि (प्रतिरोध) अधिनियम की अवधि दो वर्ष के 
लिए बढ़ा दी गई तथा भूमिगत नागा राष्ट्रीय परिषद एवं उसकी अन्य सहयोगी 
संस्थाओं पर देश की सुरक्षा एवं प्रादेशिक अखण्डता वनाए रखने के हित में प्रतिवन्ध 
लगा दिया गया । तथा कथित नागालैण्ड महासंघीय सरकार, नागा सेना, किमूहाओ 
(राज्य सभा), तरार होहो (लोक प्रतिनिधि सभा) एवं महासंघीय सर्वोच्च न्यायालय 
को भी प्रतिबन्धित कर दिया गया । 

इन सभी दमन एवं शमन कारंवाइयों से भी नागाओं का राज्य-प्रतिरोध समाप्त 
नहीं हुआ । भारतीय समाचारपत्नों में वरावर ऐसे समाचार छपते रहे कि नागा भार- 
तीय संघ से पृथक होकर अपना स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बनाने के उद्देश्य से 
हथियार एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भाग कर चीन व वर्मा चले गए हैं । भारत 
में बंगला देश युद्ध के आरम्भ में जो संविधान की घारा 352 के प्रावधान से आपात 
स्थिति की घोषणा की गई थी, भारत सरकार उसे उठाना नहीं चाहती थी। उसके 
लिए जो कारण बताये गए, उनमें से एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नागाओं एवं अन्य राष्ट्र- 
विरोधी तत्त्वों की निरन्तर सक्तियता भी थी । 


पृथक राज्य स्तर के लिए माँगें 
(0शआश्ात5 607 $507478९ 5[/शा000) 


राज्यों का पुनर्गठन (२९०87 2&70 0 808065) 

देश के अनैक भागों द्वारा पृथक राज्य बनाये जाने की माँग की गई । संविधान के 
रचयिताओं ने तत्कालीन घटक इकाइयों अर्थात प्रान्तों का नाम बदल कर उन्हें राज्यों 
की संज्ञा दी थी । राज्यों की निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ निर्धारित की गई थीं : (क) 
श्रेणी में भूतपूर्व गवर्नर-शासित प्राव्त सम्मिलित किये गए । ये थे-असम, बिहार, 
वम्बई, मध्य प्रदेश (भूतपूर्व केन्द्रीय प्रान्त), मद्रास, उड़ीसा, पंजाब (भूतपूर्व पूर्वी पंजाब), 
उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व आगरा, व अवध के संयुक्त प्रान्त), एवं पश्चिम बंगाल । भूत- 
पूर्वे रजवाड़ों की (ख) श्रेणी के राज्यों में गणना की गईं। ये थे_. हेदराबाद, जम्मू 
व कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, 
सौराष्ट्र और ट्रावतकोर-कोचीन । ये या तो बड़ी देशी रियासतें थीं जो राज्यों के संघी- 
करण के वाद भी जेेष रहीं अथवा छोटी रियासतों के समूह थे, जो ऐसे 275 लघुतर 
राज्यों को विलय करके वनाये गए थे । 

भूतपूर्व उच्चायुक्‍तों के प्रान्तों को राज्यों की (ग) श्रेणी में रखा गया । थे थे-- 
अजमेर (भूतपूर्व अजमेर-मे रवाड़ा), भोपाल, बिलासपुर, कुर्गं, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, 
कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्य प्रदेश | लगभग 6 देशी राज्यों को इन राण्यों 
में विलीन कर दिया गया । 
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राज्यों की इन श्रेणियों के अतिरिक्त एक श्रेणी वह है जो संविधान की प्रथम अनु- 
सूची के भाग (घ) में वणित थी। इस श्रेणी में अण्डेमान और निकोबार द्वीप-समृह 
बाते थे । 
स्तर के दृष्टिकोण से (क) व (ख) श्रेणी के राज्य लगभग समान थे । अच्तर केवल 
इतना था कि (क) श्रेणी के राज्यों के प्रघान गवर्नर होते थे और (ख) श्रेणी के राज्यों 
के प्रधान राज प्रमुख होते थे । (ग) श्रेणी के राज्यों को सीधे संघीय सरकार के निय- 
नत्रण में रखा गया और वे एकात्मक आधार पर प्रशासित होते थे | अण्डेमान और 
निकोबार द्वीपसमूह में संघीय सरकार ने केवल कार्यकारी प्राधिकार ही नहीं वरन्‌ 
विधायक सत्ता भी अपने हाथों में रखी । 
भारतीय संघ की घटक इकाइयों के स्तर में उपर्युवत्त अन्तर असंगत तो था, पर 
उसे चलने देने के कई कारण ये । स्वतन्त्रता के समय राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशा- 
सन की तीन श्रेणियाँ थीं--गवनरों के प्रान्त, मुख्य आयुकक्‍तों के प्रान्त तथा देशी रज- 
वाड़े । उस समय संविधान के रचयिताओं के पास अधिक ज़रूरी काम थे और वे 
घटक इकाइयों के पुनर्गठन का कार्य किसी और समय हाथ में लेना चाहते थे। ब्रिटिश 
शासकों ने तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किसी युक्तिपुर्णं अथवा वैज्ञानिक आधार पर 
नहीं किया था बरन्‌ वह ब्रिटिश शक्ति के क्रमक विकास के समय उपस्थित परि- 
स्थितियों का परिणाम था, जो (विकास) सौ वर्ष से भी अधिक समय तक होता रहा 
था। जब भी कोई नया बड़ा प्रदेश लिया अथवा हस्तगत किया जाता, तत्कालीन 
प्रान्‍्तों के साथ आवश्यक जोड़तोड़ करके एक पृथक प्रशासनिक इकाई वना दी जाती 
थी । इसका आधार अधिकतर राजनीतिक, सेनिक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ होती 
थीं। विदेशी शासकों को जाति एवं भाषा की समैकता अथवा ऐतिहासिक तत्त्वों से 
कोई सरोकार नहीं था | गणराज्य की स्थापना होते ही जनता ने भाषायी समकता 
की माँग प्रस्तुत की और | अक्तृवर, 953 को आन्ध्र प्रदेश की स्थापता का आधार, 
न्यूनाधिक भाषायी विचारधारा ही थी । उसे (क) श्रेणी के राज्यों में रखा गया । 
संघीय सरकार ने अनुभव किया कि राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्त को अब और 
अधिक नहीं ठाला जा सकता, अतः उसने 953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग 
(डत्रा55 रिटणएक्रंटशाएणा 00्रागरांइआं०0) नियुक्त किया | इसे एस ०आर०्सी ० के 
छोटे नाम से भी पुकारा जाता था। सभी सम्बद्ध तत्वों का अवलोकन करने के पश्चात्‌ 
एस० आरण० सी० ने सिफारिश की कि भारतीय संघ की घटक इकाइयों को केवल 
दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाये : (क) “राज्य”, जोकि प्रमुख घटक इकाइयाँ 
हों और केन्द्र के साथ उनका संघीय आधार पर संवैधानिक नाता हो | वस्तुतः सारा 
देश इन्हीं इकाइयों में वाँद दिया जाना चाहिए और (ख) “प्रदेश” जो अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण सामरिक अथवा अन्य दृष्टिकोण से किसी राज्य के साथ न जोड़े जा सकने के 
कारण केन्द्र के शासन में रखे जायें । एस० आर० सी० ने सुझाव दिया कि “प्रदेशों” 
में वे (ग) श्रेणी के राज्य, जिन्हें अन्य राज्यों के साय नहीं मिलाया जावा हो, तथा 
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(घ) श्रेणी के प्रदेश रखे जायें । यह भी सुझाव दिया गया कि इन “प्रदेशों” को संसद 
में प्रतिनिधित्व दिया जाये, पर उनसे सम्बद्ध दायित्वों का विभाजन न हो । एस० 
आर० सी० का विचार था कि इन क्षेत्रों में प्रजातन्‍्त्र इस रूप में हो कि जनता प्रश्ञा- 
सन के साथ निदेशक की बजाय सलाहकार के रूप में सहयोग करे । 

एस० आर० सी० की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संसद ने अप्रैल 956 में 
राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया और राज्यों को, मुख्यतः भाषायी आधार पर 
पुनर्गेठित कर दिया गया । (क) व (ख) श्रेणी के राज्यों का अन्तर समाप्त करके (ग) 
श्रेणी को समाप्त कर दिया गया । उनमें से कुछ को नवोदित राज्यों में जोड़ दिया 
गया तथा अन्यों को संघीय प्रदेश (यूनियन टैरिटरीज) संज्ञा दी गई | पुनर्गठन के वाद 
राज्यों की संख्या घटकर ]4 रह गई । उनके नाम थे : आमछन्ध्र प्रदेश, असम, विहार, 
बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
पश्चिम बंगाल तथा जम्मू-कश्मीर ।१ 

राज्यों के पुनर्गठन के बाद संघीय प्रदेशों के ये नाम थे : दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, 
मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डेमान व लिकोबार द्वीप समृह तथा लक्काद्वीव और मिनीकोय 
व अमीनदिवी द्वीपसमूह ।” दिसम्बर 96 में सैनिक कार्रवाई के पश्चात्‌ जब गोआ, 
दमन और दीव को भारत सरकार ने ले लिया तो संसद ने मार्च 962 में, गोआ, 
दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक पारित किया और भूतपूर्व पुतेगाली उपनियेशों 
को एक केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया गया। यद्यपि उनका विधिवत हस्तांतरण बाद 
में हुआ, 2! अक्तूबर, 954 को भारत एवं फ्रांस की सरकारों में हुए समभौतों के 
फलस्वरूप चार भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों (पांडिचेरी, कराईकल, माही और यमन) 
को मई 956 में भारत के हवाले कर दिया गया था। इन चारों बस्तियों को मिला 
कर एक नाम पांडिचेरी रख दिया गया और उसे संघीय प्रदेशों की सूची में जोड़ 
दिया गया। नवम्बर 966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद चण्डीगढ़ को भी एक 
संघीय प्रदेश बना दिया गया । इस प्रकार वह संख्या नौ तक जा पहुँची । 


राज्यों के और अधिक पुनर्गठन की माँग (00797058 407 #्ालः 7२९084/ 
प्रंट8007 ०0 80865) 


राज्यों के भाषायी आधार पर पुनर्गठन से समस्या का निर्णायक अन्त नहीं हुआ 
अपितु वह और पेचीदा हो गई। देश के विभिन्‍न भागों में जनता की पृथक राज- 
नीतिक इकाई वनने की आकांक्षा नई प्रेरणा मिली, और उसकी पूर्ति के लिए वे 


8प्रथम 3 राज्यों का संवंधानिक स्तर एक जैसा था, पर जम्मू-कश्मीर को विशेषु दर्जा दिया 
गया । संविधान के कुछ प्रावधान उस पर लागू नहीं होते थे । किन्तु कालान्तर में उसे भी लगभग 
उसी स्तर पर ले आया गया । 

शराज्यों के पुनर्गंठत सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन के लिए देखो : सूचना एवं प्रसारण मन्त्ालय का 
प्रकाशन, ॥7धां६ 7957 (नई दिल्‍ली, 957), भ्रष्याय ४575, पृष्ठ संख्या 383-87. 
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आन्दोलन का अभियान संगठित करने लगे । इसका प्रथम उदाहरण वम्बई राज्य में 
सामने आया। 


(क) बम्बई का द्विभाजन (#हा८३॥09 ० 807099) 

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी कि वम्बई को दो भाषायी राज्य बना 
रहने दिया जाये, सौराष्ट्र और कच्छ के गुजराती भाषी राज्यों तथा हैदराबाद के 
मराठी भाषी ज़िलों को बम्बई में मिला दिया जाये तथा मध्य प्रदेश के मराठी भाषी 
जिलों को मिला कर विदर्भ नाम का पृथक राज्य बना दिया जाये । इन सिफ़ारिशों 
को पर्याप्त वाद-विवाद के बाद मात्त लिया गया किन्तु मध्य प्रदेश के मराठी भाषी 
जिलों को मिलाकर विदर्भ नामक राज्य नहीं वनाया गया । इन ज़िलों को वम्बई में 
जोड़ दिया गया। इस निपटारे का भीषण विरोध किया गया और 955-56 में 
वम्बई नगर एवं अहमदाबाद में मराठी और गुजराती के समर्थकों ने अनेक हिंसक 
उपद्रव किये । दूसरे आम चुनावों से कुछ पूर्व वम्बई नगर और महाराष्ट्र में, वाम 
एवं दक्षिण दोनों घड़ों के विपक्षी दलों ने संगठित होकर एक पृथक मराठा राज्य 
बताने व वम्बई को उसकी राजधानी वनाए जाने की माँग करने के लिए एक संयुक्त 
महाराष्ट्र सम्रिति गठित की । गुजरात में भी एक पृथक ग्रुजराती राज्य की माँग का 
आन्दोलन चलाने के लिए एक उसी प्रकार का, महागुजरात जनता परिषद नामक 
गठबन्धन स्थापित किया गया । इन दोनों संगठनों की गतिविधियों के फलस्वरूप 
कांग्रेस पार्टी, जोकि एस० आर० सी० की सिफारिशों का समर्थन कर रही थी, 
लोक सभा और राज्य विधान सभा में अनेक स्थानों पर हार गई । मुख्य मन्त्री वाई० 
बी० चव्हाण ने महाराष्ट्रियों व गुजरातियों में “भावनात्मक अखण्डता” लाने के 
प्रयत्न किये, पर वे भी निश्फल रहे । 

अगस्त 959 में कांग्रेस कार्य समिति ने वम्बई को दो भागों में विभाजित करने 
का एक सुझाव स्वीकार किया । वम्बई तगर को मराठा वा गुजरात राज्य में मिलाने 
सम्बन्धी विवाद (मुख्यतः जिसके कारण 956 में संघीय सरकार ने एक द्विभाणी 
राज्य बनाने के पक्ष में निणंय लिया था) को ऐसे हल द्वारा निपटा दिया गया जिसे 
मानने के लिए दोनों पक्ष तंयार थे, अर्थात्‌ वम्बई को महाराप्ट्र की राजवानी बना 
दिया जाये तथा महाराष्ट्र, गुजरात की नई राजधानी वनाने की लागत दे | संघीय 
सरकार ने राज्य को दो भागों में विभक्त करना स्वीकार कर लिया । 8 मार्च, 960 
को वम्बई पुनर्गठन विधेयक जिसमें इस द्विभापी राज्य के | मई, 960 से, मराठी 
. भाषी एवं गुजराती भाषी दो टुकड़े करने का प्रावबान था, संसद को प्रेषित करने से 
पूर्व विधान सभा की भेज पर रखा गया । तीन दिन वाद उसे पारित कर दिया 
गया | लोक सभा ने उसे 9 अप्रेल को और राज्य सभा ने 23 अप्रैल को स्वीकार 
किया । 25 अप्रैल को विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो मई । नए राज्यों 
का प्रादर्भाव 30 अप्रैल-मई 960 की मध्य रात्रि को हुआ । अव राज्यों की गिनती 
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[5 हो गई । । दिसम्बर, 963 को जब नागालैण्ड राज्य (जिसका वर्णन पहले किया 
त्रा चुका है) बना तो राज्यों की संख्या 46 तक जा पहुँची । 


ख) पृथक विदर्भ राज्य की माँग (एथएक्मात णि। 30एश५९ ए(भ्र08 

928/6) 

जैसाकि पहले वताया जा चुका है, एस० आर० सी० ने सिफारिश की थी कि 
प्रध्य प्रदेश के मराठी भाषी जिलों का एक पृथक राज्य, विदर्भ, बना दिया जाये । 
पर केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन ज़िलों को वम्बई राज्य का 
भाग बना दिया गया । वहाँ की जनता क्षुव्ध हुई, पर उन्हें केन्द्र सरकार ने यह कह 
कर तुष्ट कर दिया कि उनके हितों की पूरी सुरक्षा की जायेगी | 960 में जब 
बम्बई के द्विभाजन का प्रस्ताव विचाराघीन था, विदर्भ नाम का पृथक राज्य स्थापित 
करने का प्रश्न पुनः उठाया गया। नागपुर क्षेत्र के कतिपय कांग्रेसी विधान सभा 
सदस्यों ने दृढ़तापूर्वक विदर्भ बताने की माँग की । वस्तुतः उनके विचारों को नाग 
के राजनीतिक महत्त्व का हास प्रभावित कर रहा था, जो 956 तक्‌ मध्य प्रदेश की 
राजधानी था। अनेकों अन्य कांग्रेसियों ने इस माँग का विरोध किया । 4 दिसम्बर, 
969 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें विदर्भ राज्य बनाते 
का विरोध किया गया था पर, साथ ही, यह सिफारिश की गई थी कि विदर्भ के 
हितों की रक्षा करते तथा नागपुर का स्तर बनाये रखने के उचित उपाये किये 
जायें। 

इसके फलस्वरूप वम्बई सरकार ने 4 मार्च, 960 को आश्वासन दिये कि राज्य 
सरकार अत्येक वर्ष में कुछ निश्चित समय के लिए नागपुर में रहा करेगी, विधान 
सभा का कम से कम एक अधिवेशन प्रतिवर्ष नागपुर में हुआ करेगा, विदर्भ के 
लिए एक पृथक विकास प्रमण्डल स्थापित किया जायेगा, तथा विभिलल क्षेत्रों में विकास 
का खर्चा उनकी जनसंख्या के अनुपात से किया जायेगा । इससे विदर्भ के सभी लोग 
सन्‍्तुष्ट न हो सके । उन्होंने विदर्भ राज्य की स्थापना के लिए आलन्दोलब करने कें 
निमित्त एक नाग्र-विदर्भ श्रान्दोलल समिति की स्थापना की । 30 मार्च, 96] की 
मी क ५) तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भीषण हिंसा एवं अराजकता की घट- 
नाएँ हुईं । पुलिस को गोली चलानी पड़ी और अनेक व्यक्ति मारे गए । किन्तु कार्ला- 
तर में विदर्भ की माँग ठण्डी पड़ गई । तो भी यदा-कदा बह माँग की जाती रही । 


(ग) पंजाव का द्विभाजन (छप्िव्थ/09 ० ?एणुं80) 

पंजाव की पंजाबी-भापी जनता ने, जिसमें अधिकतर सिख थे, अकाली दल के 
तेतृत्त्व में पता पंजावी-भाषी राज्य की माँग की । हिन्दुओं ने जनसंघ, हिन्दू महा- 
सभा और आये समाज के नेतृत्त्व में पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा पटियाला व॑ पूर्वी 
पंजाब के राज्यों (पेप्सू) का एक हिन्दू वहुसंख्यक “विशाल पंजाब” बनाने की माँग 
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की । दोनों पक्षों ने आन्दोलन, हिंसा, हड़तालें, प्रदर्शन और अनशन किए तथा एक- 
दो घटनाएँ “आमरण अनशन” की भी हुईं । केन्द्र ने उतकी माँगें स्वीकार नहीं कीं । 
अकाली दल के दो घड़ों में से एक के नेता संत फतेह सिंह ने यहु धमकी दी कि यदि 
25 सितम्बर, 966 तक पंजावी-भाषी राज्य स्थापित करने की माँग स्वीकार न की 
गई तो वे आत्मदाह कर लेंगे। इससे पंजाब में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गईं । 
केन्द्र को देश की अखण्डता एवं सुरक्षा को खतरा होने की आशंका हुई, अतः उसने 
नवम्बर, 966 को पंजाब का भाषायी आधार पर विभाजन करने का निश्चय 
किया । पंजाबी-भाषी जिलों को मिलाकर पंजाब राज्य बना दिया गया और सात 
हिन्दी-भाषी जिलों का नया राज्य “हरियाणा” बना दिया गया । पंजाब के जो हिन्दी- 
भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को मिलते थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित 
कर दिया गया । इस प्रकार राज्यों की संख्या 7 तक जा पहुँची । 


(घ) असम का पुनर्गठन (१6०३कयंट्ांणा 0 8 ५७॥7) 

असम राज्य में जिसके पूर्व में वर्मा और दक्षिण में पूर्वी पाकिस्तान थे, मिज़ो एवं 
नागाओं के अतिरिक्त ऐसे अन्य तत्त्व भी थे जो पृथक राजनीतिक अस्तित्व की माँग 
कर रहे थे | इनमें से प्रथम गे र-आसामी जनजातियों के लोग थे, जो गारों, खासी- 
जेन्तिया, और मिकिर एवं उत्तरी कछार के क्षेत्रों में रहते थे | उन्होंने एक सर्वदलीय 
पर्वती नेता सम्मेलन स्थापित कर लिया और एक पृथक पहाड़ी राज्य की माँग करने 
लगे। संघीय सरकार ने असम को महासंघीय ((९१८:७॥) आधार पर पुनर्गठित करना 
स्वीकार कर लिया। इस व्यवस्था के अधीन समान हित के अनिवार्य विषयों में से 
कुछ को क्षेत्रीय महासंघ के ज़िम्मे किया जाना था, और शैप को संघटक इकाइयों के 
हाथों में रहने देना था । सर्वदलीय पर्बती नेता सम्मेलन [8 जनवरी, 967 को यह 
प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया । किन्तु उसके शीघ्र वाद असम प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी ने इस व्यवस्था के प्रति असहमति व्यक्त की और यह दृष्टिकोण अप- 
नाया कि असम की पहुंड़ियाँ एवं मंदानों में निकट अन्तसंम्वन्ध है, और एक-दूसरे 
के बिना उनका अस्तित्व एवं विकास असम्भव हो जायेगा । उन्होंने यह भी कहा कि 
उन्हें पृथक कर देने से सारे क्षेत्र की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा ठप्प हो जायेंगी । इससे 
सर्वदलीय पव्वती नेता सम्मेलत ने कड़ा रुख अपंचा लिया और वह पुन: पुथक पहाड़ी 
राज्य की माँग करने लगा | 

दिसम्बर 967 में, सर्वदलीय पर्वती नेता सम्मेलन ने घोषित किया कि यदि सर- 
कार ने संसद के वजट अधिवेशन में असम के पुनर्गठन के प्रस्ताव घोषित नहीं किये 
तो उसके सदस्य असम विधाव मण्डल से त्यागपत्र दे देंगे । वांछित घोषणा नहीं हुईं 
और 25 मई, ]968 को खासी-जेन्तिया और गारो पहाड़ियों के प्रतिनिधि पाँच सर्व- 
दलीय पव॑ती नेता सम्मेलन के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिये । 9 सितम्वर को शिलाँग 
में पूर्ण हड़ताल रही, तथा यह महिसक आन्दोलन अन्य नगरों में भी किया जाने लगा। 
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दो दिन बाद संघीय सरकार ने असम में स्वायत्तशासी पहाड़ी राज्य बनाना स्वीकार 
कर लिया तथा अप्रैल 969 में संसद द्वारा संविधान (22वाँ संशोधन) विधेयक पारित 
किया जिसमें सरकार को तत्सम्बन्धी अधिकार दिया गया था। उसी वर्प दिसम्बर में 
संसद में असम पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया । 2 अप्रैल, 970 को श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने मेघालय नामक पहाड़ी राज्य का उद्घाटन किया । 
यह राज्य असम के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य था। इसकी अपनी विधायिका 
एवं मन्त्रिपरिषद थी | किन्तु इससे जनता की महत्त्वाकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई और 30 
सितम्बर, 970 को मेघालय विधान सभा ने सर्वंसम्पत्ति से केन्द्रीय सरकार से यह 
प्रार्थना करते का संकल्प लिया कि स्वशासी राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया 
जाये | अन्ततः यह माँग जनवरी 972 में स्वीकार कर ली गई और राज्यों की संख्या 
8 हो गई । 
किन्तु असम का पुनगठन अभी पूरा नहीं हुआ था । कछार की पहाड़ियों की बंगाली 
भाषी जनता ने आरोप लगाया कि असम सरकार के हाथों में उनके हित एवं अधिकार 
सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वह शैक्षणिक संस्थानों में बंगाली पढ़ाने की उचित सुविधाएं 
. नहीं प्रदान कर रही है | अतः उन्होंने अपने लिए पथक राज्य की माँग की । 973 
के आरम्भ में यह माँग, मुख्यतः “युवा पीढ़ी” में, बहुत वलवती हो गई । किन्तु संघीय 
सरकार ते उनकी माँग को अस्वीकार कर दिया और उन्हें कहा कि वे शेष असम के 
: साथ मिल कर वसना सीखें ।.. ह ह 
असम में क्षेत्रीयता का एक अन्य गम्भीर उदाहरण, महाराष्ट्र की शिव सेना के समार्ते 
'लचित सेना का संगठन था। 967 के ग्रीष्म काल में लचित सेना ते अन्य राज्यों के 
प्रवासियों के विरुद्ध एक आन्दोलन चलाया । यह आन्दोलन मुख्यत राजस्थानी 
व्यवितयों के विरुद्ध था जिनका राज्य के अधिकतर उद्योग पर अधिकार था। पहँ* 
तो यह आन्दोलन इश्तिहारों के माध्यम से किया गया, जिनमें ग्रैर-आस!मी व्यवितियों 
से राज्य छोड़ कर चले जाने का आग्रह किया जाता था, पर 3 जनवरी, 968 को 
यह सूचना प्राप्त हुई कि गर-आसामी उद्योगपतियों को लचित सेना द्वारा ऐसे पत्र भेजें 
गए हैं कि वे दो मास के भीतर असम छोड़ कर चले जाएँ | 26 जनवरी (गणराज्य 
दिवस) को विद्याथियों ने समारोह का वहिष्कार किया और गैर-आसामियों की दुकानों 
एवं उद्योग संस्थानों पर आक्रमण किये । यह प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा असम के 
प्रस्तावित पुनर्गठन के विरोध में हुई और इसकी पृष्ठभूमि में लचित सेना के नेता ही 
बताये जाते थे। 3] जनवरी को केन्द्रीय गृह मन्त्री चन्हाण ने आरोप लगाया कि असम 
सरकार की आन्दोलनकारियों से “साँठगाँठ” है | न्यायमूर्ति के० सी० सेन ने जिन्हें इस 
परिस्थिति की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया था, ब्यौरा दिया कि राज्य सर- 
कारगर-आसामियों के विरुद्ध आन्दोलन के “पूर्णत: तटस्थ”' है तथा समाज-विरोघी तत्त्वां 
का साहस “सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता व रूक्षता के कारण 
बढ़ा है ।” केन्द्र सरकार के आदेश पर असम सरकार ने लचित सेना स्वयंसेवकों की 
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गतिविधियों को रोकने के कठोर उपाय किये, जिससे स्थिति पर काबू पा लिया 
गया । 


(ड) आन्ध्र प्रदेश के ट्विभाजन की माँग (0लगथाव लि संपिव्वताणा ० 

/यर्ता3 28052४॥) 

राज्य पुनर्गंठन आयोग ने सिफारिश की थी कि हैदराबाद के बहुभाषी राज्य को 
विघटित करके उसके कन्नड़भाषी क्षेत्रों को मैसूर में मिला दिया जाये और मराठी भा 
क्षेत्रों को वम्बई में मिला दिया जाये। आ्रायोग ने अनुभव किया कि हैदराबाद राज्य के 
तेलुगू भाषी क्षेत्रों तेलंगाना) को आन्ध्र के साथ मिला कर एक अलग तेलुगू भाषी 
राज्य बनाने के पक्ष में पर्याप्त तके उपलब्ध हैं, पर उन्होंने तुरत्त उसका सुक्राव नहीं 
दिया क्योंकि तेलंगाना की जनता में यह भावना विद्यमान थी कि कहीं आन्ध्र के अधिक 
शिक्षित लोग उन्हें चक्कर में डालकर उनका शोषण न करें। अतः आयोग ने सिफा- 
रिश की कि तेलंगाना को एक अलग राज्य रखा जाये, पर यह प्रावधान कर दिया 
जाये कि तीसरे आम चुनाव के वाद यदि “तेलंगाना के विधान मण्डल का दो-तिहाई 
बहुमत उसके पक्ष में मत दे” तो उसे आन्ध्र के साथ मिला दिया जाये । 

किस्तु संघीय सरकार का विचार था कि इस प्रकार जो अनिश्चितता व्याप्त होगी, 
उससे तेलंगाना के आथिक विकास में वाघा पड़ेगी। अत: उसने तेलंगाना को श्रान्श्र 
के साथ मिलाने का निर्णय किया । 956 में आन्ध्र एवं तेलंगाना के नेताओं ने उप- 
रोक्त एकीकरण के प्रति शर्तों के रूप में तिम्नलिखित निर्णय किया : () राज्य विधान 
सभा के तेलंगानी सदस्य अपने क्षेत्र से सम्वन्बित विपयों के निपटारे के लिए एक 
क्षेत्रीय समिति बनायेंगे, (8) राज्य के समस्त खर्चे में से अपना आनुपातिक भाग दे कर 
तेलंगाना से प्राप्त सारा राजस्व उस क्षेत्र के विकास पर व्यय किया जायेगा, (॥) पाँच 
वर्ष तक तेलंगाना में 500 रु» तक वेतन के सरकारी पदों पर केवल बही व्यक्ति भर्ती 
किये जायेंगे, जो कम से कम 5 वर्ष तेलंगाना में रह चुके हों, ((५) जब राज्य के 
मुख्य मन्त्री आन्ध्र के होंगे, उप-मुख्य मन्त्री तेलंगाना के होंगे और इसी प्रकार यदि मुख्य 
मन्त्री तेलंगाना के होंगे तो उप-मुख्य मनत्री आन्ध्र के होंगे । 

इस समभौते के आधार पर आमन्ध्र प्रदेश राज्य | नवम्बर, 966 को पुन: स्थापित 
किया गया । ध 

किन्तु यह समझौता कारगर सावित नहीं हुआ और तेलंगाना की जनता अपना 
असन्‍्तोप एवं शेष व्यक्त करने लगी । 960 से आगे के दशक भर यही शोर मचता 
रहा कि उन्हें आन्श्र प्रदेश से पृथक कर दिया जाये और एक नया तेलंगाना राज्य 
स्थापित किया जाये । उस्मानियाँ विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी तेलंगाना क्षेत्र के थे, 
उन्हें यह आशंका सताने लगी कि वे आन्ध्र के विद्यार्थियों से पिछड़ जायेंगे और उनका 
भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा । जनवरी 969 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने एक आन्दो- 
लन' चलाया जिसमें उन्होंने माँग की कि [956 के समभौते को “पूर्णतः एवं निप्क- 
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पटता से” क्रियान्वित किया जाये । आरम्भ में यह आन्दोलन सामान्यतः शान्तिपूर्ण 
था, पर वाद में हिंसापूर्ण हो गया । ; 

!9 जनवरी को तात्कालिक मुख्य मन्‍्त्री बह्मानन्द रेड्डी और 44 विधायकों ने घोषित 
किया कि जो आन्ध्र के व्यक्ति तेलंगाना के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों पर 
नियुक्त हैं, उन्हें तुरन्त आत्श्र को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और उनके जो 
स्थान रिवत होंगे, उन्हें तेलंगाना के बहुंता-प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा तथा 
तेलंगाना के फ़ालतु राजस्व को पूर्णतः उसी क्षेत्र के विकास में लगाया जायेगा । ईसे 
घोषणा के फलस्वरूप पृथक तेलंगाना की माँग वापस ले ली गई। 

आस्ध्र के सरकारी कमंचारियों के परिवार जब तेलंगाना से लौटे तो आन्ध्र के 
विद्यार्थियों ने प्रतिक्रियात्मक आन्दोलन छेड़ दिया । इसके परिणामस्वरूप तेलंगाना 
आन्दोलन भी पुनः चालू हो गया । तेलंगाना के नेताओं ने अपनी पृथक राज्य बनाते 
की माँग को बल देने के लिए एक प्रजा समिति बनाई । स्थिति इतनी कठिन एवं 
तनावपूर्ण हो गई कि शान्ति-ध्यवस्था स्थापित करने के लिए सेना बुलानी पड़ी । 26 मार्च, 

969 को प्रधान मस्त्री ते घोषणा की कि तेलंगाना की जनता_की शिकायतें दूर करने 
के लिए शीघ्र उपाय किये जायेंगे, पर उसका कोई प्रभाव न हुआ। आल्ध्र प्रदेश के 
द्विभाजन सम्बन्धी आन्दोलन ने हिसापूर्ण रूप ले लिया । फलत: सरकारी सम्पत्ति नष्ट 
की गई, पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर गोलियाँ चलाईं और सैकड़ों व्यक्तियों को गिर- 
फु्तार किया गया जिनमें तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष मदनमोहन भी थे । डी० 
एम० चेन्‍्ना रेड्डी (श्रीमती गांधी की सरकार में एक भूतपूर्व मल्त्री) और के० वी० 
रंगा रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश के उप-मुख्य मन्त्री) इत्यादि अनेक विख्यात कांग्रेस जनों ते 
पुथकता आन्दोलन के प्रति समर्थन की घोषणा की। !! अप्रैल को प्रधान मंत्री 
ने एक आठ-सूत्री योजना की घोषणा की जिसमें विकास की प्रगति एवं रोज़गार पाते 
के अवसरों में गति लाने का विश्वास दिलाया गया था, पर उसका भी कोई प्रभाव त 
हुआ और तेलंगाना प्रजा समिति (टी०पी०एस०) की नेता श्रीमती टी०एन० सदालक्ष्मी 
ने घोषित किया कि पृथक राज्य के लिए आन्दोलन जारी रहेगा। 26 मई को टी० 
पी० एस० ने एक अहिंसापूर्ण नागरिक अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया । तेलंगाना के 
कांग्रेस जनों ने ] जून को एक सम्मेलन किया। उन्होंने. आन्ध्र से पृथक होने की माँग 
का समर्थत किया | आमन्ध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पृथक हो गए और एक स्वतन्त्र 
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टी० पी० सी० सी०) वना ली, जिसका अध्यक्ष कोडा 
लक्ष्मण वापूजी को बनाया गया | डा० एम० चेन्ता रेड्डी टी० पी० एस० के अव्यक्ष 
बन गये । भारतीय क्रान्ति दल और स्वतन्त्र पार्टी ने पृथक तेलंगाना राज्य की माँग 
को नैतिक समर्थन प्रदान किया तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। साम्यवादी दल और 
साम्यवादी (मावर्सवादी) ने इस माँग का विरोध किया । कतिपय प्राध्यापकों, 
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों, हैदरावाद उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व 
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मुख्य न्यायाधीश और कुछ व्यापारियों ने गवर्नर को एक ज्ञापन दिया जिसमें “राज्य 
सरकार द्वारा आन्दोलन को कुचलने के लिए अपनाये गए दमनकारी उपायों” के प्रति 
विरोध प्रकट किया गया और इस वात पर वल दिया गया कि “जनता के न चाहने 
पर उन्हें न तो पुथक किया जाये और न ही उन पर संगठित आमन्ध्र प्रदेश थोपा 
जाये ।” उन्होंने माँग की कि आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लाग किया जाये और 


उसके बाद जनता की इच्छा का पता लगाया जाये कि वह आन्ध्र प्रदेश से पथक होना 
चाहती है अथवा आन्ध्र प्रदेश के साथ रहना चाहती है । 


28 जून को ब्रह्मानन्द रेड्डी सरकार के आठ तेलंगानी मन्त्रियों ने अपने-अपने पद 
से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वे “आन््न प्रदेश के दोनों क्षेत्रों के पुर्ण सामंजस्य 
के लिए उचित एवं आवश्यक मनोवैज्ञानिक वातावरण तेयार करने के लिए” जनता 
में कार्य करेंगे । मुख्य मन्त्री ने भी अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस संसदीय दल को प्रेषित कर 
दिया ताकि सारी समस्या पर शास्तिपूर्वक एवं स्वतन्त्र दृष्टिकोण रख कर विचार 
किया जा सके । 

इस अवधि में आन्दोलन--अर्थात्‌ व्यापार बन्द, प्रदर्शन, हड़तालें, सम्पत्ति का 
विनाश एवं पुलिस गोलीकाण्ड--निर्वाध चलते रहे । 

6 अगस्त, 969 को केन्द्रीय गृह मन्‍्त्री चव्हाण ने सरकार के निर्णय की;पुनरोक्ति 
की कि उसका आमन्ध्र प्रदेश के द्विभाजन का कोई इरादा नहीं है। इसके शीघ्र बाद 
ब्रह्मातन्द रेडडी ने मुख्य मन्त्री पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 

इन दो घटनाओं से टी० पी० सी० सी० हलल्‍कों में उदासी छा गई और उसने अपने 
35 विधायकों तथा 2 विधानप्रिषद सदस्यों को रेड्डी सरकार को समर्थन न देने 
का आदेद दिया । संघीय उप-रक्षा मन्‍्त्री एस० अआार० कृष्ण, संसदसदस्य अकबर 
अली खाँ और एक श्रमिक नेता जी० संजीवा रेडडी ने टी० पी० सी० सी०, टी० पी० 
एस० और आमन्ध्र प्रदेश सरकार के नेताओं में समन्वय स्थापित कराने का प्रयत्न किया, 
पर दोनों घड़े अपने-अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । 

नवम्बर ]970 में टी० पी० एस० प्रत्याशी मदनमोहन ने एक कांग्रेसी प्रत्याशी 
पी० वी० राजेश्वर राव को सिद्दीपेट मध्यावधि चुनाव में 20,070 मतों से हटा दिया । 
साम्यवादी दल के नेता को, जो संयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पृष्ठपोपक थे, कुल 7,073 मत 
प्राप्त हुए और उनकी जमानत जब्त हो गईं | इस विजय के परिवेज्ञ में टी ० पी० एस० 
एम० चेन्वा रेड्डी ने संघीय एवं राज्य सरकार के नेताओं से आग्रह किया कि वे समय 

की पुकार को समभों और पृथक तेलंगाना राज्य स्थापित करने की माँग स्वीकार कर 
लें । किन्तु प्रधान मन्त्री ने उन्हें कतिपय कटुतापूर्ण उत्तर दिया कि आन्श्न प्रदेश का 
विभाजन नहीं किया जायेगा । 

दिसम्बर [970 में राष्ट्रपति गिरि ने लोक सभा भंग करके नये चुनावों का आदेश 
दिया । श्रीमती इन्दिरा गांधी को आशंका हुईं कि कहीं हतप्रभ ठी० पी० एस० 
विपक्ष का पलड़ा भारी त कर दे, अतः उन्होंने निम्नलिखित नए सुझाव प्रस्तुत किये 
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6) कि टी० पी० एस० अधिकृत रूप से तेलंगाना क्षेत्र से चुनाव न लड़े और 
कांग्रेसी प्रत्याशियों के विरुद्ध अपने प्रत्याशी खड़े न करे; (॥) कि उन्होंने जो आठ 
सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था, उसकी ]977 तक भआज़माइश की जाये; (#) कि 
]977 के आम चुनावों के वाद यदि तेलंगानी विधायकों का दो-तिहाई बहुमत फिर 
भी पृथकत्व के हक़ में मत दे तो आन्ध्र प्रदेश में से काट कर एक पृथक राज्य वना 
दिया जाये । इन्दिरा गांधी ने ब्रह्मानन्द रेड्डी एवं टी० पी० एस० नेता डा० एम० 
चेनता रेड्डी को अपने सुझावों के आधार पर वार्ता के लिए आमन्त्रित किया । टी०पी० 
एस० नेता भविष्य में तेलंगाना को दिये जाने वाले स्तर के विषय में पक्का आइवा- 
सन पाने के लिए दृढ़ रहे और उन्होंने माँग की कि कांग्रेस लोक सभा के सभी चौदह 
स्थानों के लिए अपने प्रत्याशियों का नामांकन टी० पी० एस० की सलाह पर करे, 
पर मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को सूचित किया कि “पृथकतावादियों” को कोई रिया- 
यत न दी जाये तथा कांग्रेस को उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहिए । इस प्रकार, वार्ता 
असफलतापूर्वक समाप्त हो गई । टी० पी० एस० ने प्रधान मन्‍्त्री की योजना को अस्वी- 
कार कर दिया, 977 तक इन्तज़ार करने के विचार को “व्यर्थ वकवास” बताया, 
स्वयं को पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में बदल लिया और लोक सभा के चुनाव के 
लिए अपने प्रत्याशी नामांकित किए । टी० पी० एस० ने अपने पृथ#त्व कार्यक्रम के 
आधार पर चुनाव लड़े और दस स्थान जीत लिए । | 

उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी और टी० पी० एस० नेता चेन्ना रेड्डी से पर्याप्त 
कूटवार्ता हुई जिसके फंलस्वरूप एक “छः सूत्री” समझौता हुआ । टी० पी० एस० ने 
कांग्रेस में विलय स्वीकार कर लिया । प्रधान मन्त्री को अधिकार दिया गया कि वे तीन 
वर्ष बाद स्थिति का पुनरीक्षण करके अन्तिम रूप से निश्चित करें कि पृथक तेलंगाना 

बनाया जाये अथवा नहीं । इस समभौते के भ्न्य प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया गया 
कि तेलंगाना क्षेत्रीय समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाये, कि तेलंगाती 
व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसरों के विषय में “मुल्की नियमों” की संवैधानिकता को 
चुनोती नहीं दी जायेगी, कि तेलंगाना के लिए पृथक पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जायेंगी, 
तथा तेलंगाना से एक व्यक्ति को मुख्य मन्त्री बताया जायेगा । इस समभौते के अनुसार 
ब्रह्मानन्द रेड्डी ने मुख्य मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर वी० पी० 
नरसिह राव मुख्य मन्त्री बने। 
इस समभौते के आवेश में तेलंगाना क्षेत्र के अनेकों व्यक्तियों को यह शंका होने 
लगी कि चेन्ना रेड्डी के नेतृत्त्व में टी० पी० एस० कहीं उनकी पृथक तेलंगाना राज्य की 
माँग के प्रति विश्वासघात न करे । [0 जनवरी, 97] को उन्होंने संयुक्त समाजवादी 
दल के नेता सत्यतारायण रेड्डी के नेतृत्त्व में एक नई टी० पी० एस० बना ली । पुरानी 
टी० पी० एस० ने चुनाव के बाद की स्थिति से समझौता करके तदनुसार आचरण 
करना आरम्भ कर दिया था, पर नई टी० पी० एस० ने अपना संघ जारी रखा, 
- पर उसमें कुछ दम नहीं था । उच्त संगठन कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र 
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पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन प्राप्त था। राज्यों की विधान सभाओं के 
पाँचवें आम चुनावों के कुछ दिन पूं, जो मार्च 972 में हुए, नई टी० पी० एस० 
ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने 
से कम किसी भी अनुदान से तेलंगाना की जनता सन्तुष्ट नहीं होगी । 

956 में जब हैदराबाद के क्षेत्र को आन्ध्र के साथ मिलाकर आन्ध्र प्रदेश बनाया 
गया तो “मुल्की नियमों” को उनके संशोधित रूप में रख लिया गया था ताकि आम्धत्र 
में विद्यमान उच्च शैक्षणिक स्तर के कारण नौकरियों के मामले में तेलंगाना की जनता 
घाटे में न रहे । ये “नियम” 99 में हैदरावाद के निज़ाम द्वारा बनाये गये थे | इनके 
द्वारा सरकारी नौकरियाँ और हौक्षणिक संस्थानों में दाखले केवल उन व्यक्तियों के 
लिए आरक्षित कर दिये गए थे, जो आन्ध्र में उत्पन्त हुए अथवा कम से कम 5 वर्ष 
से वहाँ रह रहे थे | यद्यपि हैदरावाद राज्य की 85 प्रतिशत जनता हिन्दू थी, सभी 
महत्त्वपूर्ण पदों पर मुसलमान नियुक्त थे । “मुल्की नियमों” का मूल उद्देश्य यही था 
कि अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों को इस स्थिति .का लाभ उठाने के लिए अन्य राज्यों से 
आकर हैदरावाद में बसने का प्रोत्साहन न मिलने पाणे | 

आच्ध्न क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने “छः सुत्री/ समझौते की अवहेलनापूर्वक “मुल्की 
नियमों” की संवैघातिकता को चुनौती दी और आमस्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय 
दिया कि “मुल्की नियम” असंवेधानिक हैं क्योंकि उनसे संविध/न की धारा 6(2) की 
अवहेलना होती है जिसका यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को, अन्य बातों के 
अतिरिक्त, निवास के आघार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं किया जायेगा । 
अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्तुवर, 972 को निर्णय दिया कि “मुल्की 
नियम” धारा 35(ख) द्वारा परिरक्षित हैं । घारा 35(ख) का प्राववान था कि किसी 
राज्य द्वारा सेवा में नियुक्ति की शर्तों में, अन्य बातों के अतिरिक्त, किसी राज्य की 
सीमा के भीतर आवास की अनिवाय॑ता सम्बन्धी विधि, जो संविधान आरम्भ होते के 
तुरस्त पूर्व प्रचलित थी, संसद द्वारा परिवर्तित किये जाने, संशोधित किये जाने अथवा 
उनके स्थान पर नई विधि वनाये जाने तक प्रचलित रहेगी | इस प्रकार, “मुल्की 
नियम” आन्ध्र प्रदेश बनने के वाद भी प्रचलित रहे । 

आरान्ध्र प्रदेश की राजधानी, अर्थात्‌ हैदराबाद, क्योंकि तेलंगाना में थीं, स्वोच्च्रि 
न्यायालय के निर्णय का यह अर्थ लगाया गया कि राज्य के सचिवालय में सभी पद 
तथा न्यायाधीशों के पद भी केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं, जो तेलं- 
गाता में जन्मे हों अथवा कम से कम 5 वर्ष तक वहाँ रह चुके हों । 

नवम्बर 972 में आन्ध्र में “मुल्की नियम” समाप्त करने के प्रति एक आन्दोलन 
शुरू किया गया जिसमें विद्याथियों ने आगे बढ़कर भाग लिया | उनकी माँग थी कि 
आन्ध्र को एक पृथक राज्य चनाया जाये । स्थिति वहुत गम्भीर हो गई और व्यवस्था 
बनाये रखने में सरकारी अधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलानी पड़ी | 

27 नवम्बर को श्रीमती गांधी ने एक समन्वय योजना प्रस्तुत की, जिम्नके द्वारा (क) 
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“मुल्की नियम” केवल अ-राजपत्रित एवं अवर पदों के लिए प्रवरतित किये जाने, (ख) 
राज्य सरकार के सचिवालय तथा विभागों के प्रमुख अधिकारियों के कार्यालयों में ये 
नियम अराजपत्रित पदों की प्रत्येक तीन रिक्तियों में से दुसरी को भरने के प्रति प्रव- 
तित किये जाने, और (ग) इन नियमों का प्रचलन हैदराबाद में 977 के बाद और 
शेष तेलंगाना में [980 के बाद समाप्त कर दिये जाने सम्वन्धी “मुल्की नियम विधे- 
यक” तैयार किया गया जिसे 30 दिसम्बर, 972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त 
हो गयी । 
इस अधिनियम के प्रति आन्भ्र एवं तेलंगाना, दोनों में ही तीज विरोघ प्रकट किया 
गया । आन्श्र की जनता “मुल्की नियम” समाप्त करने की माँग कर रही थी और तेलं- 
गाना की जनता उन्हें लागू करते की माँग कर रही थी । आन्ध्र के 4] कांग्रेसी विधा- 
यकों में से 73 ने आन्श्र को तेलंगाना से पृथक करने की माँग की । उन्होंने तथा आन्ध्र 
के [ संसत्सदस्यों ते जनता से अनुरोध किया कि सरकार को करों की अदायगी न 
कर के पंगरु वता दिया जाये | उन्होंने एक हिसापूर्ण आन्दोलन जारी कर दिया तथ्य 
राज्य की शासन-व्यवस्था लगभग ढह गई। 
इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तथा केन्द्रीय नेताओं की सलाह मानकर राज्य के मुख्य 
मस्त्री पी० वी० नरसिह राव ने 7 जनवरी, 973 को अपने मन्त्रिमण्डल का त्याग- 
पत्र दे दिया। अगले ही दिन राज्य को द्विभाजन से बचाने तथा नियम व्यवस्था पुत्र; 
स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शासत लागू कर दिया गया । विधान सभा को 
भंग न करके निलम्बित कर दिया गया |?" यह सब इस उद्देश्य से किया गया कि 
भान्दोलन तथा हिंसा समाप्त हो जाये तथा लोकप्रिय शासन स्थापित करना सम्भव हो 
जाये । राव के त्यागपत्र से भी आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ । 2। जनवरी को आन्ध्र 
के कांग्रेसी नेताओं ने दल से त्यागपन्न देने का निश्चय किया और यह घोषणा की 
कि यदि 5 फरवरी तक पृथक आस्ध्र राज्य न बनाया गया तो “ऐसा विद्रोह होगा 
जिसका इतिहास में उदाहरण नहीं मिलेगा ।” उसी दिन तेलंगाना के कांग्रेसी नेताओं 
ने आन्ध्र से तुरन्त पृथक होने के लिए कार्य करने के लिए पथक तेलंगाना के लिए 
कांग्रेस फोरम बना लिया। दोनों ही क्षेत्रों में आन्दोलन ने व्यापक एवं हिंसक रूप ले 
लिया । 
हिसापूर्ण क्ृत्यों के दमन के लिए संघीय सरकार ने केन्द्रीय रिज़र्ब पुलिस की एक 
टुकड़ी नियुक्त की। प्रजा परिषद के अध्यक्ष जी० लापन्‍्ता ने जो पृथक आस्ध्र आस्दो- 
लन की अग्नणी केन्द्रीय कार्य परिषद के सदस्य भी थे, आरोप लगाया कि लगभग 
300 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया । हिंसा कम हो गई, पर पृथकता आच्दो- 


70आम्ध्र में केन्द्रीय शासन लागू करने का यह दूसरा अवसर था। ऐसा पहला अवसर 953 में 
आया, जब टी० प्रकाशम का मन्चरिमण्डल विधघायिका में ही पराजित हो गया था! मार्च ॥972 के 
आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने का यह पहला अवसर था | 
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लचब चलता रहा। | फरवरी, 972 को लाषन्त ने केन्द्र को चेतावनी दी कि यदि पृथक 
आस्भ्र राज्य स्थापित न किया गया तो “आन्ध्र का यह बृहत्‌ जनआन्दोलन एक विक- 
राल रूप लेकर भारतीय संघ से पृथक होने के बृहत्‌ आन्दोलन में परिणत हो जायेगा ।” 

होंने यह भी कहा कि “पृथक होने के प्रश्न पर कोई वार्ता नहीं की जा सकती |” 

केन्द्रीय सरकार को आशंका हुई कि कहीं स्थिति पूर्णतः वेकाबू न हो जाये । अतः 
उसने बातचीत हारा समझौता कराने के प्रयत्न शुरू किये | छः महीने तक विभिन्‍न 
स्तरों पर वार्ता करने के पश्चात्‌ एक छ: सुत्री फामूला तैयार किया गया | यह इस 
प्रकार था : (]) “मुल्की नियम” एवं तेलंगाना क्षेत्रीय समिति समाप्त कर दिये जायें, 
(2) अ-राजपतन्रित पदों के लिए सोधी भर्ती में स्थानीय प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी 
जाये तथा तहसीलदारों, अवर अभियन्ताओं और सिविल असिस्‍्टेन्ट सर्जनों तथा स्था- 
तीय निकायों के अधीन नौकरियों में भी ऐसा ही किया जाये, (3) सरकारी कर्म- 
चारियों की शिकायतें सुनने के लिए एक उच्च सत्ताधारी ट्रिब्युनल बनाया जाये, (4) 
एक राज्य स्तरीय योजना मण्डल गठित किया जाये, जिसकी विभिन्‍न पिछड़े क्षेत्रों के 
लिए उपसमितियाँ बनाई जायें, (5) वर्तमान शैक्षणिक सुविधाओों की उन्‍्वति के लिए 
एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये, तथा शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती 
के लिए स्थानीय प्रत्याशियों को वरीयता प्रदान की जाय, (6) उपरोक्त सूत्रों के प्रव- 
तेन' के लिए संविधान में आवश्यक संशोघत किये जायें । 


दोनों पक्षों ने अपनी आधारभत माँग अर्थात आसन्ध्र प्रदेश के द्विभाजन की माँग में 
परिवर्तन नहीं किया, पर उन्होंने “उन परिस्थितियों में” इस फार्मूले को सर्वश्रेष्ठ 


बताया । दोनों पक्षों के नेताओं ने फार्मूले को स्वीक्षत्रि प्रदाव की और लोकप्रिय शासन 
स्थापित करने का वातावरण तैयार कर लिया गया । नरसिंह राव हिंसा समाप्त नहीं 
कर पाये थे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था, अत: उनके 
स्थान पर कोई अधिक लोकप्रिय मुख्य मन्त्री नियुक्त करने का निश्चय किया गया। 
किन्तु कांग्रेस विधायक दल नेता के प्रश्न से सहमत नहीं हो सका। उसने | दिसम्बर, 
972 को एक प्रस्ताव पारित करके स्वेश्म्मति से प्रधान मन्‍्त्री को नेता चुनने का 
अधिकार दे दिया। उन्होंने जे० वैन्गल राव को चुना जो ब्रह्मानन्द रेड्री के मन्त्रि 
मण्डल में गृह मन्त्री और नर्रासह राव के मस्त्रिमण्डल में उद्योग मन्‍्त्री रह चुके थे 
उन्हें व एक 45 सदस्यीय मन्त्रिपरिषद को 0 दिसम्बर, 973 को पद की झपथ 
दिलाई गई, और आसन्ध्न प्रदेश में ! मास पुराना राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। 

इसके शीघ्र वाद संघीय सरकार ने संसद में उपरोक्त छः नूत्री फार्मूले को संवे- 
घानिक प्राधिकार प्रदान करने के लिए संविवान (छत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक प्रस्तुत 
किया । इसे लोक सभा ने 8 दिसम्बर, 973 को 3] के मुकाबले 8 मतों से पारित 
कर दिया। छः सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया | सदन ने “मुल्की नियम” 


7 देखो दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 फरवरी, 973, पृष्ठ 42- 
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समाप्त करते सम्बन्धी विधेयक भी पारित कर दिया । इससे ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि समस्या का समाधान हो गया है। किन्तु छः सूत्री फार्मूला तेलंगाना के पृथकता- 
वादियों को सन्‍्तोप प्रदान न कर सका । उन्होंने पृथक तेलंगाना राज्य स्थापित कराने 
का आन्दोलन पुनः चलाने के लिए एक तेलंगाना अधिकार प्रतिरक्षण समिति (]९[0॥- 
8974 २38॥॥5 ?7006०007 (00777) 0९) बनाई । इस समिति ने 2! जुलाई, 974 
को एक दिवसीय सम्मेलन किया जिसमें अनेक प्रस्ताव पारित किये गए । मुख्य प्रस्ताव 
यही था कि इस सम्मेलन का यह विश्वास है कि तेलंगाना का भविष्य उसकी पृथक 
राज्य बनाए जाने की पूर्ति पर तिर्भर करता है | उसमें यह भी कहा गया कि चाहे 
सरकार और राजनीतिज्ञ “मर्यादाविहीत राजनीतिक दावपेंच खेलते रहें”, जतता पृथक 
राज्य स्थापित कराने के प्रति संघ करती रहेगी । सम्मेलन ने केन्द्र सरकार को चेता- 
वनी दी कि यदि तेलंगानी जनता की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शीघ्र उपाय 
न किये गए तो उन्हें “मजबूर होकर तेलंगाना राज्य स्थापित कराने के प्रयत्त करने 
पड़ेंगे“, और उसके परिणामों का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर होगा। यद्यपि ऐसे 
कोई कदम नहीं उठाये गए, पर आन्ध्र प्रदेश के पृथकतावादी अपनी अप्रसन्नता एवं 
असन्तोष व्यक्त करते रहे । 


भारत के अन्य भागों में पृथक राज्य के दर्ज की माँगें (३८७७४॥० #(४०१००० 
- वबशा।क्षा65 4 00 ए7$ 07708) 

देश के अनेक अन्य भागों में भी पृथक राज्य का दर्जा दिये जाने की माँगें उठाई 
गई । असम के मैदानी इलाकों की जनजातियों ने अपने लिए एक पृथक केच्रशासित 
प्रदेश स्थापित करने की माँग की । उन्होंने 20 दिसम्बर, 973 को प्रधान मस्त्री से कहा 
कि राज्य सरकार निरन्तर जनजातियों को दवा रही है और उनके लिए असमियों के 
अधीन रहता असम्भव हो गया है । मैसूर की भूतपूर्व देसी रियासत की जनता ने 
कर्नाटक जनपदों से पृथक होने की माँग की | उत्तर प्रदेश में कुमाऊं और टिहरी- 
गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों ने अपने पुथक राज्य की माँग की । भारतीय क्रान्ति दल के 
नेता चरण सिंह और जनसंघीय नेताओं ने समय-समय पर उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों 
में विभाजित करने की माँग की । उनका कहना था कि देश के इस सबसे बड़े राज्य 
की जनता के विकास का केवल यही एक उपाय है। उत्तर प्रदेश विधान समा के लिए 
आम चुनावों की पूर्व-संध्या को आठ पहाड़ी जनपदों -- उत्तर काशी, टिहरी-गढ़वाल, 
चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादुत---ने सीमा निर्धारण समिति के 
अध्यक्ष को पत्र भेज कर और अधिक स्थानों की माँग की । यह दलील पेश की गई 
कि विघायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने के कारण उत्तर प्रदेश की पहाड़ी 
जनता को सदव राजनीतिक रुग्णता का शिकार होना पड़ता है | दक्षिण गुजरात की 
जनजातियों ने डांग व डूबला कवीलों के लिए पितृ भूमि के रूप में एक पृथक जन- 
जाति राज्य की माँग कौ। विहार, उड़ीसा, पश्चिम वंगाल और मध्य प्रदेश के 5 
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जनजातीय जनपदों ने, जिनकी आबादी तीन करोड़ से अधिक थी, पृथक भारखंड 
राज्य बनाने की माँग की । मार्च 973 में फ्रारखंड पार्टी ने श्रीमती गांधी को एक 
.शापन दिया जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त चारों राज्यों की सरकारों के आचरण 
से फारखंड की जनता को विश्वास हो गया है कि वे “मान-मर्यादा सहित अच्छा एवं 
परिपूर्ण जीवन” कभी नहीं जी सकेंगे । अप्रैल 975 में लगभग 000 जनजातीय 
व्यक्तियों ने पृथक भारखंड राज्य बनाने की अपनी माँग के प्रति ध्यान आकर्षण के 
लिए नई दिल्‍ली में प्रदर्शन किया | अपनी माँग के समथेन में उनमें से 200 व्यक्तियों 
ने स्वयं को गिरफ्तार भी कराया | छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य की भी माँग की गई। 
वस्तुत: ये सब माँगें और छुटपुट प्रदर्शन क्षेत्रीयता की अभिव्यक्ति से अधिक कुछ 
नहीं थे । 


पूर्ण राज्य के दर्ज की माँगें 
(000205 407 ॥॥-7९08९१ 509/0१०००) 


भारत में क्षेत्रीयता की अभिव्यक्ति केचछ्शासित प्रदेशों में पूर्ण राज्य की माँग के 
दर्जे के रूप में सामने आई | 4 सितम्बर, 962 को लोक सभा ने और 7 सितम्बर, 
4962 को राज्य सभा ने संविधान (चौदह॒वाँ संशोधन) विधेयक पारित किया जिसके 
हारा इनमें से कुछ प्रदेशों को स्थानीय विधायिकाएँ स्थापित करने के अधिकार प्रदान 
किए गए । इससे जो प्रदेश प्रभावित हुए उनके नाम ये हैं--हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, 
त्रिपुरा, पाण्डिचेरी व गोआ, दमन व दीव । शेष संघीय प्रदेश--अण्डेमान व निकोबार 
द्वीप समूह, लक्कादीव, मितीकौय, और अमीनदीव द्वीप समूह तथा दिल्‍ली को इस 
विधेयक के परिक्षेत्र से बाहर रखा गया। इन प्रदेशों ने पीड़ा अनुभव की और संघीय 
सरकार की भेदपूर्ण नीति के विएद्ध अभियान शुरू किया । 

28 मार्च, 969 को गृह मन्त्रालय में राज्य मन्‍्त्री विद्याचरण शुक्ल ने लोक सभा में 
वक्तव्य दिया किकुछ राज्यों के अतिरिक्त, जिन्हें संघीय प्रदेश रखना नितान्त आवश्यक 
है, सरकार की नीति संघीय क्षेत्रों को “उचित परिस्थिति विद्यमान होते पर” पारव॑_ 
वर्ती बड़े प्रदेशों के साथ मिला देने अथवा उन्हें “पूर्ण राज्यों” में परिवर्तित कर देने 
की है। उन्होंने कहा ये अतिरिक्तयाँ दिल्‍ली, अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह तथा 
लवकादीव, मिनीकौय एवं अमीनदीव द्वीप समूह हैं। इस घोषणा से उन व्यक्तियों को 
प्रोत्साहन मिला जो पहले से ही ऐसा दर्जा पाने के लिए शोर मचा रहे थे। हिमाचल 
प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा और गोआ, दमन व दीव तथा उन क्षेत्रों के राजनीतिक दलों 
ने मत प्रकट किया कि जनसंख्या एवं भूमि के क्षेत्रफल--- दोनों ही--दृष्टिकोणों से उन्हें 
पूर्ण राज्य का दर्जा पाने का पूरा अधिकार है । हिमाचल प्रदेश की माँग को सं वीय 
सरकार ने 3] जुलाई, 970 को स्वीकार कर लिया और यह भारतीय संघ का 
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उन्‍नीसवाँ राज्य वन गया ।* जनवरी 972 में मणीपुर व त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों 
को भी पूर्ण राज्यों का दर्जा प्रदान कर दिया गया औौर भारत के राज्यों की संख्या 2] 
तक जा पहुँची । 

दिल्ली के संघीय प्रदेश के राजनीतिज्ञों ने भी दिल्‍ली की विशाल जनसंख्या एवं 
वित्तीय क्षमता के आधार पर इसे पृथक राज्य बनाने की माँग की, पर संघीय सरकार 
ने उनकी माँग को मुख्यतः: इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दिल्ली देश की 
राजधानी है और उसे अलग राज्य बनाना देश के हित में नहीं होगा! । किन्तु जनता 
की विधायक प्रक्रिया में भाग लेने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संघीय सरकार ने 
56 सदस्यों की एक महानगर परिषद (]४९४०07०!था॥ 0००7०) स्थापित कर दी । 
इससे दिल्‍ली के महानगर पार्षद सन्तुष्ट नहीं हुए और वे समय-समय पर आग्रह करते 
रहे कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुए विना दिल्‍ली की जनता की समस्याओं का 
समाधान नहीं होगा ।!* पर संघीय सरकार ने कठोर रवैया अपना लिया । और 
दिल्‍ली संघीय प्रदेश बनी रही । संघीय प्रदेशों की संख्या घट कर छ: रह गई । 


अन्तर्राज्यीय विवाद 
(्राश्56966 05797०७) 


(क) महाराष्ट्र-मैसू र सीमा विवाद (शब्ाध्३७व79-४५४०७ छ0फ्राप॑क्षए 

॥95906) 

क्षेत्रीयता का एक अन्य उदाहारण राज्यों में परस्पर विवाद थे । ऐसा पहला विवाद 
मंसूर और महाराष्ट्र में हुआ । जैसाकि पहले बताया जा चुका है, वम्बई पुनर्गठन 
विधेयक -- जिसमें बम्बई को मराठी व गुजराती-भाषी राज्यों में विभाजित करने का 
प्रस्ताव था--संसद को प्रेषित करने से पूर्व 8 मा, 960 को विधान सभा में प्रेषित 
किया गया । इससे वेलगाँव, निपानी और कारवार के नगरों सहित उन मराठी भाषी 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में मतभेद गहरा हो गया**, जो 956 में मैसूर में सम्मिलित किये 
गये थे (जहाँ क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ थी) और जहाँ कुछ ही समय पूर्व उसे बम्बई में 
मिलाने के विरुद्ध संयुक्त महाराष्ट्र समिति (बम्बई के मराठी क्षेत्र में विपक्षी दलों का 
संगठन) द्वारा गठित अवज्ञा आन्दोलन किया गया था। मार्च को बम्बई विधान 
सभा ने एक संकल्प लिया जिसमें “केन्द्र सरकार से सीमा के सम्बन्ध में न्‍्यायपुर्ण 


नया राज्य 25 जनवरी, 97] को स्थापित किया गया । 
3»दिलली महानगर परिपद के औपचारिक संकल्प के अध्ययन के लिये (देखो, दि हिन्दुस्तान 
टाइम्स, 30 सितम्बर, 970, पृष्ठ 3. 
74 वही, नवम्बर, [970, पृष्ठ | और 27 नवम्बर, 970., पृष्ठ , 
75उन क्षेत्रों में वीजापुर, उत्तरी कनारा तथा घारवाड़ के जनपद शामिल थे, जहाँ लगभग पौने सात 
लाख मराठी भाषी लोग रहते थे। 


भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता 5[| 


एवं सन्‍्तोषजनक हल ढूंढने के लिए तुरन्त उपाय करने तथा उनका अनुसरण करने 
का जोरदार आग्रह किया गया था ।” दूसरी ओर मैसूर विधानपरिषद ने उसी दिन 
एक संकल्प द्वारा केन्द्र सरकार से इस वात की पुष्टि करते का आग्रह किया कि राज्य 
पुनर्गठन अधिनियम, 956 द्वारा जो राज्यों की सीमाएँ निश्चित की गईं थीं, उन्हें 
सम्बन्धित राज्यों द्वारा परस्पर स्वीकृत छोटे-मोटे पुन: समंजन के अतिरिक्‍त छेड़ा 
नहीं जायेगा । 
मतभेद बढ़ता गया । 5 अप्रैल, 966 को भहाराष्ट्र सरकार ने माँग की कि 
विवादश्रस्त क्षेत्रों को चौथे आम चुनावों अर्थात्‌ फरवरी 967 से पूर्व महाराष्ट्र में 
मिला दिया जाये । महाराष्ट्र विधायिका के दोनों सदनों के एक सर्वसम्मत संकल्प 
द्वारा संघीय सरकार को चेतावनी दी गईं कि “इस माँग की पूर्ति न की जाने से न 
केवल राज्य (महाराष्ट्र) के हितों की हानि होगी वरन्‌ सारे देश की एकता व अखण्डता 
की हानि होगी ।” संघीय सरकार ने [7 अक्तूबर, 966 को भारत के एक भूतपूर्व 
मुख्य न्यायमूर्ति मेहरचन्द महाजन का एकल सदस्यीय आयोग नियुक्त किया जिसे 
केवल मैसूर व महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु मैसूर व केरल के विवाद की भी जाँच 
करने का आदेश दिया गया । तत्कालीन मुख्य मन्त्री एस० निजलिंगप्पा ने घोषित किया 
कि उनकी सरकार सीमा का छोटा-मोटा समंजन करने को तो त॑यार है, पर वह 
महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की गई मराठी-मभाषी क्षेत्रों सम्बन्धी माँग के विपय में कोई 
वार्ता नहीं करेगी । 
बाल ठाकरे के नेतृत्त्व में शिव सेना ने एक हिंसक झान्दोलन छेड़ दिया। वे महाराष्ट्र 
प्रवासी दक्षिण भारतीयों के प्रति जहरीला प्रचार एवं मारपीट करते लगे | उनका 
कहना था कि वे इस प्रकार “मूल” महाराष्ट्रियों के आथिक हितों की रक्षा करना 
चाहते हैं। निजलिंगप्पा ने मुख्य मन्‍्त्री वी० पी० नायक से इस “गुण्डागर्दी” पर 
रोक लगाने के लिए कहा । मद्रास के मुख्य मन्त्री अन्नादुराई ने शिव सेना की ग्रति- 
विधियों को “अत्याचार एवं बर्ब रतापूर्ण ” बताया । मद्रास में एक “शिव सेना विरोधी 
आन्दोलन” चलाया गया और वहाँ वसे उत्तर भारतीयों को राज्य छोड़ कर चले 
जाने के लिए कहा गया | हि 
7 फरवरी, ]969 को शिव सेना ने पुत: एक आलन्दोलन चलाया | वाल ठाकरे को 
निवारक नज़रबन्दी अधिनियम के अधीन गिरफ़्तार कर लिया गया जिसके परिणाम- 
स्वरूप आन्दोलनकारी विद्रोह करने लगे 7 लगभग 50 व्यक्ति पुलिस की गोलियों 
से मारे गए। उन्हीं दिनों महाजन द्वारा अउनी रिपोर्ट प्रेपित की गई | सम्पूर्ण 


762 5 अप्रैल को वम्बई उच्च न्यायालय ने ठाकरे को छोड़ दिये जाने का आदेश दिया । इस आदेश 
का यह आधार बताया ग्रया कि उसके प्रति वन्दीकरण आदेश में बताये गए कारण “अत्यधिक 


7 
लस्पष्ट” थे । लिए देखो, पी० वे 5. ग 
7ग्भायोग की सिफ़ारिशों के प्रध्ययत के लिए देखो, पा० के० शमा, 709ापरट्व 459९८४5 ०/ 


रव्ाक मशमहक्मांडबांगि के रवौंव (मोहनी पब्लिकेश्वन्त, दिल्‍ला, 969), दु८ठ 67. 
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महाराष्ट्र समिति ने, जिसमें हिन्दु महासभा, साम्यवादी दल के दोनों बड़े, संयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी एवं किसान मज़दूर पार्टी सम्मिलित थे, इस रिपोर्ट को पूर्णतः अस्वी- 
कार कर दिया और पुतः कहा कि मैसूर के मराठी-भापी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में मिला 
दिया जाये तथा विवाद को “न्यायपूर्ण भाषायी सिद्धान्तों” के आवार पर निपटाने का 
आग्रह किया । 
दूसरी ओर मैसूर के नए मुख्य मन्त्री वीरेन्द्र पाटिल सहित, मैसूरके नेताओं ने आग्रह 
किया कि महाजन आयोग की सिफ़ारिशों को पूर्णतः स्वीकार किया जाये और उनसे 
ज़रा भी “विचलित होने” की आवश्यकता नहीं है। 
इस प्रकार, दो पूर्णतः विरोधी दृष्टिकोणों से घिर कर प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गांधी ने 
कहा कि इस मामले को निर्णय के लिए संसद पर छोड़ दिया जाये । किन्तु मैसूर के 
मुख्य मन्‍्त्री ने, जो संगठन कांग्रेस के नेता थे, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 
संगठन कांग्रेस संसदीय दल, मैसूर के संसद सदस्यों (विभिन्‍न राजनीतिक दलीय) तथा 
मैसूर राज्य के विधायकों ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि मैसूर पर कोई 
निर्णय “लादा गया, तो वे उसका “यथाशक्ति” विरोध करेंगे । 
इस प्रकार, बढ़ते हुए दबाव के बीच गृह विभाग में राज्य मन्त्री के० सी० पन्‍्त ते 
8 दिसम्बर, 970 को महाजन आयोग रिपोर्ट संसद की मेज़ पर रखी । साथ ही, 
उन्होंने घोषित किया कि सरकार इस विवाद को सुलभाने में असफल रही है, अतः 
वह संसद का निर्णय चाहती है | इससे बड़ा हंगामा हुआ और संसद के जीवन में प्रथम 
बार मैसूर के विपक्षी संसत्सदस्यों ने सदन के भीतर घरना दिया । मैसूर के मुख्य 
मन्त्री वीरेन्द्र पाटिल ने पन्‍्त के कृत्य को “महाराष्ट्र व केरल के दबाव के प्रति सम- 
पंण” बताया और कहा कि “न्याय केवल उन्हें मिलता है, जो सबसे अधिक शोर मचाते 
हैं|” मैसूर के अनेक नगरों में उपद्रव हुए तथा रेलों, कार्यालयों एवं उद्योग संस्थानों 
पर हमले किये गए । मैसूर विधान सभा का एक विशेष अधिवेशन, जो केन्द्र सरकार 
द्वारा आयोग की रिपोर्ट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर विचार करने के 
लिए बुलाया गया था, घरने एवं शोरगरुल के साथ क्षमाप्त हो गया । किन्तु उसके बाद 
फिर अधिवेशन बुलाया गया जिसमें एक प्रस्ताव भारी मत से पारित करा कर संघीय 
सरकार से अनुरोध किया गया कि वह संसद में एक विधेयक ला कर पारित कराने की 
व्यवस्था करे जिसके आधार पर महाजन आयोग की सिफ़ारिशों कार्यान्वित की जा 
सके । 
महाराष्ट्र के मुख्य मन्‍त्री वी० पी० नाइक ने संघीय सरकार के उपरोक्त कृत्य का 


7१र्द्‌ हिन्दुस्तान टाइम्स, !9 दिसम्बर, [970, पृष्ठ 4. 
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स्वागत किया और जब मैसूर के व्यक्तियों ने मैसूर के महाराष्ट्र से लगते हुए क्षेत्रों में 
मराठी-भाषी जनता व उसकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया तो महाराष्ट्रवासी शान्त रहे । 
सरकार ने ऐसे उपाय किये कि महाराष्ट्र में रहने वाले कन्नड़-भाषी व्यक्तियों के प्रति 
कोई बदले की कार्रवाई न होने पाये । यद्यपि मराठी समाचारपत्रों में उत्तेजनात्मक 
सुर्खियाँ छपी, पर कुल मिला कर शिव सेना ने भी संयम से काम लिया | संसद तीन 
वर्ष तक महाजन आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं ले सकी और दोनों ही राज्यों, 
अर्थात महाराष्ट्र व कर्तादक (मैसूर को 973 में संसद द्वारा दिया गया नया नाम) 
की जनता व्यग्र हो उठी । कर्नाटक के एक नगर बेलगाम में कन्नड़-भाषी लोगों ने भराठी- 
भाषी व्यक्तियों पर आक्रमण व उनका तिरस्कार किया । इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त 
हिंसा और हानि हुई। यह उपद्रव म्युनिसिपल प्रश्मासत मन्त्री बी० बसर्वालिगप्पां 
द्वारा कन्तड़ भाषा, महात्मा गांधी, गीता और देवताओं के प्रति की कई एक टिप्पणी 
के कारण हुए । उन्होंने हरिजनों के प्रति 5,000 वर्ष से हो रहे अन्याय का भी उल्लेख 
किया । 2 दिसम्बर, 973 को वेलगांव जिले के अढेनी ग्राम में एक कन्नड़-भाषी भीड़ 
ने मराठी-भाषी व्यक्तियों के घरों व दुकानों पर पथराव किया । इसमें पुलिस को गोली 
चलानी पड़ी और तीन व्यक्ति मारे गए । इसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के वम्बई तथा 
पूना, सतारा, सांगली और कोल्हापुर इत्यादि नगरों में हुई, जहाँ शिव सेना ने कन्न+ 
ड़ियों पर आक्रमण किये और हिंसापुर्ण कृत्य किये । एक शिव सेना विघायक प्रमोद 
नवलकर ने ॥] दिसम्बर को सदन के भीतर धमकी दी कि “हज़ारों शिव सैनिक, 
मराठी-भाषी जनता की रक्षा करने के लिए बेलगाम पर चढ़ाई कर देगें ।” इस आवेग 
में हिसा और क्षेत्रों में भी फैल गई और कन्नड़-विरोधी भीड़ों ने उद्दीपी होटलों व दुकानों 
पर आक्रमण किये । सम्पत्ति को वहुत क्षति पहुँचाई गई और महाराष्ट्र व कर्नाटक 
दोनों में ही पुलिस द्वारा स्थिति पर काबू पाने के लिए गोली चलाई जाने पर, अनेकों 
व्यक्ति मारे गए । दोनों राज्यों में सैकड़ों व्यक्ति बन्दी बनाए गए | [6 दिसम्बर को 
शिव सेना के मुखिया बाल ठाकरे ने कहा कि वे कर्नाटक में मराठी-भापी व्यक्तियों 
पर किये गए अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सारे वृहत्तर वम्बई में समस्त 
नागरिक जीवन ठप्प करा देंगे । 5 
कर्नाटक के मुख्य मन्त्री देवराज उर्स ने महाराष्ट्र के मुख्य मन्‍्त्री को इस सीमा विवाद 
में हिसा न होने देने की अपील की । दिसम्बर 973 में दोनों मुख्य मन्त्रियों ने दिल्‍ली 
में प्रधान मन्‍्त्री और गृह मन्त्री से वार्ता की। दोनों अपने-अपने मन्तव्य पर दृढ़ रह और 
वार्ता असफल रही । संघीय सरकार सोचती रही कि यथास्थिति वनी रहेगी । 25 
जनवरी, 974 को शिव सेना ने पुनः वम्बई तगर में उपद्रव किये और लगनग 250 
कन्नड़ियों द्वारा संचालित उद्दीपी होटल लूठ लिए, बैंकों व व्यापार सस्थाना के गाझ 
तोड़ डाले और वम्बई के घनी आवादी वाले क्षेत्रों में अनेक व्यक्तियों को चोद पहुचाई। 
मुख्य मन्‍्त्री उसे ते केन्द्र से इन घटनाओं की जाँच कराने का आग्रह किया ] हम 
के परस्पर सम्बन्ध तनावपुर्ण हो गए जौर दोनों राज्या मं (बाहर के व्यक्तियों के प्रति 
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हिंसा एवं उत्पीड़न होता रहा । यद्यपि महाराष्ट्र व केरल में विवाद के अन्य कारण थे, 
पर शिव सेना के स्वयंसेवकों ने अपनी गतिविधियाँ केरलवासियों के विरुद्ध भी चालू 
कर दीं । केरल के मुख्य मन्त्री अच्युत मेनन ने प्रधान मनन्‍्त्री को पत्र लिख कर वम्वई में 
रहते वाले मलयालियों (केरल के लोग) की रक्षा की व्यवस्था के लिए केन्द्र के हस्तक्षेप 
का अनुरोध किया। 


(ख) चण्डीगढ़ पर पंजाव-हरियाणा विवाद (?एयुब्फप्क्षप्रधा० 09976 

०ए७ (7०॥0०ी४2५॥77) 

संघीय सरकार द्वारा पंजाब को पंजाब व हरियाणा में द्विभाजित करने के निर्णय 
के बावजूद वे अपनी सीमाओं तथा पारस्परिक सम्बन्धों के प्रशत पर झगड़ते रहे । उन्हें 
उभयनिष्ठ कड़ियाँ अर्थात्‌ दोनों राज्यों का एक गवनेर, उच्च न्यायालय, तथा विश्व- 
विद्यालय पसन्द नहीं थे ।2 नवम्बर, 966 को संत फतेह सिंह के सात अनुयायियों 
ने चण्डीगढ़ को पंजाब के अन्य पंजाबी-भाषी क्षेत्रों से पृथक रखे जाने के प्रति विरोध 
प्रकट करने के लिए पंजाब विधान सभा से त्यागपन्न दे दिया | पंजाब प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष जैल सिह ने भी चण्डीगढ़ तथा पंजाब के अन्य पंजाबी-भाषी क्षेत्रों 
को पंजाव में मिलाते की माँग की । 5 दिसम्बर, 966 को संत फतेह सिंह ने घोषणा 
की कि वे स्वर्ण मन्दिर में अनशन आरम्भ करेंगे और यदि उनकी मांगें 27 दिसम्बर 
तक स्वीकार न की गईं तो उसी दिव आत्मदाह कर लेंगे । उनके छ: अनुयायियों ने 
भी ऐसी ही घोषणा की । हरियाणा के मुख्य मन्त्री भगवतदयाल शर्मा ने घोषणा की 
कि हरियाणा अपनी भूमि का एक इंच भाग भी किसी को नहीं लेने देगा ।” उन्होंने 
0 दिसम्बर को कहा कि यदि चण्डीगढ़ का प्रश्न पुनः उठाया जाता है तो उन हिन्दी- 
बा को भी बहस का विषय बनाना पड़ेंगा जो पंजाब में शामिल कर दिये 
गए हैं । 

सन्त के 'अ-प्रजातंत्रीय” कृत्य के विरोधस्वरूप आयंसमाज के अध्यक्ष योगराज 
सूर्यदेव ने चण्डीगढ़ में अनिश्चित काल के लिए प्रति-अनशन शरू किया । चण्डी- 
गढ़ सम्बन्धी विवाद चलता रहा और उसे सुलभाने के सभी उपाय व्यर्थ गए । दोनों 
ओर से घमकियों, हिंसा, हड़ताल एवं प्रदर्शनों द्वारा स्थिति गम्भीर होती गई । अन्ततः 
संघीय सरकार ने 29 जनवरी, को निर्णय दिया कि चण्डीगढ़ को पंजाव में मिलाया 
जायेगा, हरियाणा को अपना चण्डीगढ़ सम्बन्धी दावा त्यागने के बदले फ़ाजिल्क। और 
अबोहर नगरों सहित फ़ाजिल्का तहसील के 4 ग्राम दिये जायेंगे, हरियाणा को अपनी 
निजी राजधानी पाँच वर्ष के भीतर वनानी होगी जिसके लिए उसे 20 करोड़ रुपये 
का अनुदान-ऋण दिया जायेगा, तथा अन्तरिम अवधि में चण्डीगढ़ एक संघीय प्रदेश 
रहेगा और पंजाब व हरियाणा दोनों ही उसे अपनी-अपनी राजघानी के रूप में प्रयोग 
करेंगे । इस अवधि में निम्नलिखित कार्य भी किये जाने ये --(।) हरियाणा, पंजाब 
और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के निपटारे के लिए एक आयोग की नियुक्ति, और 
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(2) उक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पंजाब पुर्नंगठनः अधिनियम में आव- 
इयक संशोधन करता । उस समय ऐसा अनुमान किया जाता था कि उस अधिनियम 
को 97] के बजट अधिवेशन में संशोधित किया जायेगा । 
इस निर्णय से पंजाब अथवा हरियाणा कोई भी संतुष्ट न हो सका | पंजाब के मुख्य 
सनन्‍्त्री गुरनाम सिंह ने उसे असंगत, अन्यायपुर्ण एवं स्वेच्छापुर्णं बताया, और हरियाणा 
की जनता ने उत्तेजित होकर हड़तालें, प्रद्शत और विरोध प्रकट किये । किन्तु कुछ समय 
बाद स्थिति स्वत: झान्त हो गई । । त 
चण्डीगढ़ का मामला अनिर्णत ही पड़ा रहा। केन्द्र सरकार ने न तो पंजाब पूर्न- 
गठन अधिनियम को संशोधित करने की दिशा में कोई कदम उठाया और न ही उसने 
सीमा आयोग नियुक्त किया । हरियाणा सरकार ने नयी राजधानी का निर्माण तो क्या, 
उसके लिए स्थान का चयन तक नहीं किया (| उसने इसका यह कारण बताया कि हो 
सकता है वह अपनी नयी राजधानी के लिए स्थाव उस क्षेत्र में नियत करे जो उसे 
सीमा आयोग के निर्णय द्वारा मिलने वाला हैं । उसे यह शिकायत थी कि चण्डीगढ़ तो, 
जो अनन्त: पंजाब को जाना है, केन्द्र से धन पाकर उच्नत एवं विकसित होता जा रहा 
है पर फाजिल्का- अबोहर क्षेत्र को, जो उसे प्राप्त होता था, उसके विकास का सामान्य 
भाग भी नहीं मिल रहा क्योंकि पंजाव सरकार उसके विकास पर कुछ भी व्यय नहीं 
कर रही है। हरियाणा सरकार ने कई वार यह माँग की कि उस क्षेत्र को केन्द्रीय 
शासन के अधीन रख दिया जाये । यद्यपि पंजाव के पास कोई विकल्प नहीं था पर वह 
फाजिल्का तहसील के अधिक रूई उपजाने वाले क्षेत्र की हरियाणा में मिलाये जाने की 
आशा से ही दुखी था। दोनों सरकारें निराश अवश्य थीं, पर कोई आन्दोलन, प्रदर्शन 
अथवा हड़तालें इत्यादि नहीं हुई। इसका स्पष्ट कारण यह था कि दोनों राज्यों के 
मुख्य मन्‍्त्री कांग्रसी थे और दोनों में से कोई भी केन्द्रीय नेताओं को नाराज नहीं करना 
चाहता था । 20 फरवरी, 975 को संघीय गृह मस्त्री की ब्रह्मातन्द रेड्डी ने राज्य 
सभा में घोषित किया कि चण्डीगढ़ “कुछ और समय तक संघीय प्रदेश बना रहेगा। 
किन्तु इस अवधि की मात्रा के बारे में प्रश्न पूछने का साहस पञात्र वा हरियाणा किसी 
को भी नहीं हुजा । 
हरियाणा द्वारा “विशाल हरियाणा” की माँग (स्)8783 परक्मापथ् शि 
"पज्रञा॥ घधाउका&) हर 
पृथक राज्य वन जाने के बाद हरियाणा के लय न लि गदिग 
सह के नेतृत्व में, विशाल हरियाणा की चर्चा आर जिलों की माँग को । उन्होंने 
के दस जिलों तथा राजस्थान के अलवर दो वर बे देते के कारण हस्याणा की 
दलील दी कि अपर्याप्त साधनों, कठोर प्रशासत एवं तड़र पते 


कतयों ने, मुख्यतः राव वीरेन्द्र 


56 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


उन्मति में रुकावट पड़ेगी, और यदि विशाल हरियाणा?" बनाया जा सका तो वह सारे 
भारत का अन्न भण्डार बन जायेगा । विशाल हरियाणा की स्थापना सम्बन्धी आन्दो- 
लन के लिए एक पृथक राजनीतिक दल--विशाल हरियाणा पार्टी--स्थापित किया 
गया। कित्तु संघीय सरकार उसके पक्ष में नहीं थी, अतः राव वीरेन्द्र सिंह व उनके 
अनुचरों के प्रयत्न वेकार सिद्ध हुए। 


नदियों के जल उपयोग सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद (76-86 7275976 

00 उप्तांइधा०7 0०0 शिएथ' ए०४(०$) 

उपरोक्त अन्तर्राज्यीय विवादों के अतिरिक्त राज्यों में परस्पर नदियों के जल के 
वितरण सम्बन्धी अनेक अन्य विवाद भी थे । इनमें से प्रमुख विवाद नवेदा, कृष्णा और 
कावेरी नदियों के जल के वितरण के सम्बन्ध में थे । नवेदा नदी के जल सम्बन्धी 
विवाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में था । उनके परस्पर मतमेद 
के कारण नौगांव बाँध इत्यादि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिंचाई एवं विद्युत निर्माण योजनाओं 
के समापन में देर हुई | महाराष्ट्र एवं राजस्थान के भाग तो दोनों राज्यों के मुख्य 
मन्त्रियों ते परस्पर वार्ता द्वारा तय कर लिए, पर गुजरात एवं मध्य प्रदेश के दावों 
को अक्तूबर 972 में “यह देखने के लिए कि उनके दृष्टिकोणों को किस प्रकार 
समन्वित किया जे। सकता है तथा उनके मतभेदों को कितना कम किया जा सकता 
है” प्रधान मन्त्री को प्रेषित किया गया। प्रधान मन्त्री कोई निर्णय न दे सकी, भर मामलों 
एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया । यह न्यायाधिकरण भी ऐसा कोई हल नहीं 
खोज सका जो दोनों पक्षों को स्वीकार होता । मार्च 975 के आरम्भ में संघीय कृषि 
मन्‍्त्री जगजीवन राम ने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों तथा 
गुजरात के गवर्नर के सलाहकार की एक बैठक बुलाई (गुजरात उस समय राष्ट्रपति 
के शासन में था) और उन्होंने नर्मदा के पानी पर आधारित आठ सिंचाई योजनाएँ 
निर्मित करने का एक समभौता किया। इस समभौते को “एक बड़ी प्रगति” माना गया। 

एक अन्य अन्तर्राज्यीय विवाद कृष्णा नदी के जल को महाराष्ट्र, मैसूर (कर्नाटक) 
एवं आमस्ध्र प्रदेश में वितरित करने के प्रइन पर था। तीनों के भिन्‍व-भिन्‍न दावे थें। 
केन्द्र सरकार ने उनके विवाद को अप्रैल 969 में न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधि- 
करण के हवाले किया जिसके अध्यक्ष न्यायमृरतति आर० एस० बाचावत थे । न्‍्यायाधि- 
करण ने अपनी कारवाई समाप्त करने के वाद अपनी “सर्वसम्मत' रिपोर्ट दिसम्बर 
973 के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा मन्‍्त्रालय को दी | मन्त्रालय ने 
तीनों राज्यों से कहा कि वे कृष्णा नदी के पानी के सर्वोत्तम उपयोग के लिए ग्राम 


ए९देखो रणबीर सिंह चोघरी का लेख “(०४8 ० (6 767व्वात #07 शांत िंद्य 
एथाबों उगक्ादों गण 6 39टंश४ए/वि #९ 37बए गण 5747० 0शथमाशशा, ०. 
7 में, जनवरी-बून 968, ] धौर 2 नवम्बर, पृष्ठ 2-20, 
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एवं क्रियात्मक योजनाएँ बनाएँ। महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा न्‍्यायाधिकरण की रिपोट 
के प्रति सन्‍्तोष प्रकट किया, पर कर्नाटक के दो पैपदृव मुख्य मत्त्रियों--निजलिज्ञुप्पा 
ओर वीरेन्द्र पाटिल ने कहा कि कृष्णा ट्रिब्युतल ने उनके राज्य के हितों को अपार क्षति 
पहुँचाई है । आन्ध्र के मुख्य भन्‍त्री ने रिपोट कर तुरन्त प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पर वे 
भी खुश प्रतीत नहीं होते थे । 

तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का कावेरी के जल के वितरण के सम्बन्ध में विवाद 
था । इस प्रश्न पर जगजीवन राम की मध्यस्थता से इन राज्यों के मुख्य भन्त्री म्पवेरी 
के जल के उचित एवं किफ़ायती उपयोग एवं उसके तीनों राज्यों में वितरण की व्य- 
वस्था करने के लिए एक कावेरी घाटी अधिकरण स्थापित करने पर सहमत हो गए । 
इस अधिकरण में तीनों राज्यों के तकनीकी कर्मचारी सम्मिलित किये गए और केन्द्र 
सरकार का एक प्रतिनिधि इसका अध्यक्ष बताया गया। यह तय पाया गया कि इस अधि- 
करण का निर्णय इन तीनों राज्यों पर बाध्य होगा। इस प्रकार एक पुराना चिवाद 
समाप्त हो गया और इसे “बड़ी उपलब्धि” माना गया जिससे अन्य अन्तर्राज्यीय जल 
विवादों को सुलभाने में भी सहायता मिलने की आशा थी ] 

पंजाव, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में थीन वाँध योजना के निर्माण 
एवं स्वामित्व के प्रश्च पर मतभेद था । इस बाँघ से बहुत वड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त 
होने तथा इन तीनों राज्यों को सिचाई सम्बन्धी महान सुविधाएँ प्राप्त होने की आशा 
थी। इसमें पंजाब की 700 एकड़, जम्मू-कश्मीर की | 2/000 एकड़ और हिमाचल 
प्रदेश की [000 एकड़ भूमि के जलमग्त होने का अनुमान था । बाँध का दाहिना किनारा 
तथा प्रस्तावित 20,000 एकड़ भील में से 2,000 एकड़ जम्मू-कश्मीर में पड़ते थे | 
इसे बाँध में रावी के जल का उपयोग किया जाना था और इसकी लागत का अनुमान 
]00 करोड़ रुपये था | यह योजना कई वर्ष तक अनिर्णीत रही क्योंकि पंजाब उसका 
एकल स्वामी बनाये जाते की माँग करता था । कैन्द् सरकार ने पंजाब सरकार को 
स्पष्ट कर दिया कि जम्मू-कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति के कारण वहाँ की 
भूमि केवल केन्द्र के लिए अधिगृहीत की जा सकती है, 482, राज्य के लिए नहीं | 
इस प्रकार, पंजाव ने जनवरी 973 में अपनी एकल स्वामित्व की मांग का परित्याग 
कर दिया और संघीय सरकार ने 07 की हम वाल राज्यों के प्रतिनिधियों का एक 

न ैड श्चय किया । 

550 हम जल अनेक अन्य विवाद भी थे, पर उनका विशेष 

सक नदियों हर गे परस्पर वार्ता द्वारा तिपटा लिए गए और कुछ श्षेप 
2208 हक 7 सभी विवादों में मुल्य मंत्रियों ने स्वतन्त्र राष्ट्रों के 
अत के मात भाग लिया तथा अपने-अपने राज्यों के ही कक 
करने के प्रयत्त किए । ऐसा प्रतीत होता था ज॑से भारत एक बहुराष्ट्रीय देश हूं 
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क्षेत्रीयता की उत्पत्ति के कारण (४४ ए८ट४००॥४7॥ 0769?) 
उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्थानीयता एवं क्षेत्रीयता की भावना 
भारत के राजनीतिक जीवन का एक प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट अंग थी। अतः यह देखना 
उचित होगा कि यह कंसे विकसित हुई । इसके विकास के मुख्यतः तीन कारण थे । 
इनमें से अग्रणी व प्रथम भारतीय समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की समस्यां 
थी । स्वातन्त्य संघर्ष के दिनों में देश की जनता को राजनीतिक नेताओं ने समक्ाया 
था कि उनके सभी कष्टों और आर्थिक कठिनाइयों का कारण ब्रिटिश शासत है और 
यदि वे स्वयं को इन कठिनाइयों से निकालना चाहते हैं तो उन्हें उस शासन को समाप्त 
करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए । अत: इस लक्ष्य की प्राप्ति होते ही जनता, 
जिनकी महत्वाकांक्षाएँ चरम सीमा पर पहुँच चुकी थीं, सोचने लगी कि गरीबी तथा 
उनके कष्टों की समाप्ति का समय आ पहुँचा है। देश के नए संविधान ने जनता को 
विश्वास दिलाया कि केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें ग्राम-पंचायतें संगठित करने, काम 
दिलाने, वारधंक्य एवं बेकारी के दिनों में राहत, काम की न्यायपूर्ण एवं दयालु प्रकार 
की शर्तें, कामगारों के लिए जीने योग्य न्यूनतम वेतन, बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य 
शिक्षा और अधिक अच्छी सफाई व्यवस्था तथा अस्पतालों की व्यवस्था के उपाय करेंगी 
तथा उनके धर्म एवं पूजा के स्थानों की रक्षा करेंगी । भारत को एक धर्म निरपेक्ष 
राज्य घोषित कर के, संविधान द्वारा यह भी गारन्टी की गई कि सा्वेजनिक नीति 
एवं कार्यकारी निर्णय करते समय सरकारें धर्म से प्रभावित नहीं हुआ करेंगी। संघीय 
सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई, विकास के चरणों व क्षेत्रों की वरीयताएँ 
निश्चित कीं तथा ओद्योगिक एवं कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये । 
किन्तु वास्तविकता इन सब के प्रतिकूल सिद्ध हुई और जनता को निराशाओं, अधिक 
कठिनाइयों, अधिक शोषण तथा अधिक अन्यायपूर्ण वितरण के सिवा कुछ न मिला । 
देश के हित की वात सोचने की वजाय नेताओं के विचार संकुचित हर गए और वे 
केवल अपने-अपने ही राज्यों या क्षेत्रों की उन्‍तति की माँग करने लगे । 
क्षेत्रीयता उत्पत्त करने का दूसरा तत्व भी इसी से निकट सम्बन्धित वरन्‌ मिला- 
जुला था। वह तत्व यह था कि भारत के अधिक पिछड़े भागों में यह जागृति बढ़ती जा 
रही थी । शिक्षा और रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में, संयंत्र और फ़ैक्टिरयाँ लगाने 
में, बाँधों और पुलों के निर्माण में, तथा केन्द्रीय घन एवं अनुदानों के आवण्टन में उनकी 
अवहेलवा की जा रही है । यदि केन्द्र एवं अधिकतर राज्यों व संघीय प्रदेशों में यदि 
एक ही दल (कांग्रेस) का राज्य न होता तो बहुत संभव था कि भारत की संघीय प्रकार 
की शासन विधि भंग हो जाती । 
देश में स्थानीयता एवं ल्लेत्रीचता की भावना को बढ़ावा देने वाला तीसरा तत्व, 
राजनीतिज्ञों की वंयक्तिक एवं स्वार्थी विचाराधारा थी । देश को अभी स्वतन्त्रता 
मिली भी नहीं थी कि उनमें सत्ता हथियाने के प्रति नग्न संघर्ष आरम्म हो गया। 
कांग्रेस से आरम्भ होकर यह संक्रामक रोग अन्य राजनीतिक दलों को भी डसने लगा । 


भारतौय राजनीति में क्षेत्रीयता हर 


। 
एवं राज्य नेताओं द्वारा स्वयं अपने अधिकार एवं सत्ता 4 दले £ 
पूर्ण समझ गया । वे जनता में क्षेत्रीयता का प्रचार करत टुए भीजटी हिल ६० 
अतिरिवत अधिकाधिक राज्य बनाने से अधिकाधिक गवनेर, अथि 
और अधिकाधिक विधायक बनाये गए | वास्तव में, भारत के राजनी/हछं ४! 
क्षी यही था । पेशिवर राजनीतिज्ञों द्वारा अनेक बार, उन जाने सहारे 74 सासद- 
दायिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भोली-माली जनता के संकी्ण एवं सास्प्रदादिर दवाई! 
को उत्तेजित कर दिया जाता था और वे कभी साम्प्रदायिकता के नाम पर, झूनी नः'थ 
के नाम पर तथा अनेकों वार क्षेत्र एवं राज्य के नाम पर, जरा-सा बढ़ाना मिदठ ही 
स्वयं अपने साथियों के सिर तोड़ने, उनके घर द्वार जलाने पर उतार डी भा। | 
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि क्षेत्रीय उपद्रव ओर आन्दोलन केबल मा 
राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को तदथे भटका दे। / । 


केन्द्रीय सत्ता और कहीं-कहीं राज्य की सता कमजोर होने हो सदी इली 5 ०7 
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राष्ट्रीय अखण्डता के प्रयत्न 


(0765 पर०ज्तक्का05 पिन्वांणान ॥0974707) 


जो अपकेन्द्रीय शक्तियाँ एवं स्थानीयता की प्रवृत्तियाँ देश भर में साम्प्रदायिकता, 
क्षेत्रीयता एवं भाषायी विवादों के रूप में देश भर में व्याप्त हो रही थीं, उनके कारण 
केन्द्रीय सरकारी हलकों में बड़ी चिन्ता फैली । यह अनुभव किया गया कि यदि इन 
शक्तियों को समय रहते न रोका गया तो भारत की प्रभुसत्ता एवं बखंडता को भीषण 
आघात पहुँचेगा । इस उद्देश्य को लेकर लोक सभा में [0 अगस्त, [96 को दो विधे- 
यक प्रस्तुत किये गए, जो साम्प्रदायिक प्रचार के शमन के दृष्टिकोण से तयार किये 
गए थे। इनमें से एक विधेयक 3] अगस्त को पारित किया गया । इसके द्वारा “भिन्‍्ल* 
भिन्न धर्मों, वंशगत था भाषायी गुटों, जातियों या सम्प्रदायों में झत्रुता या घृणा की 
प्रवृत्ति” को बढ़ावा देने को तीन वर्ष तक के कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध घोषित 
कर दिया गया । दूसरे विधेयक द्वारा जो 4 सितम्बर को पारित किया गया, चुनाव 
प्रचार के लिए धारमिक, वंशगत, साम्प्रदायिक, जातीय एवं भाषायी भावनाओं को 
जागृत करने के लिये भी उपरोक्त दण्ड निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार दंडित 
: होने वाले व्यक्तियों को मतदान करने व संसद या राज्य विधायिकाओं के निर्वाचन 
में मत देने या उनकी सदस्यता के अनहैँ घोषित कर दिया गया । 

ये दोनों विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित कर दिये गए और उन्हें राष्ट्रपति 
ते भी यथासमय स्वीकृति प्रदान की । 


राष्ट्रीय अखण्डता सम्मेलन (ए०४णाव्र ग्राब्ड्ाभांणा 0जलिला००), 96] 
संसद में उपरोक्त दोनों विधेयक प्रस्तुत किये जाने के श्वीत्र बाद केन्द्र सरकार ने 
28 सितम्बर से | अक्तूवर तक “राष्ट्रीय अखण्डता की समस्या” पर विचार-विमर्श 
करने के लिए नई दिल्‍ली में एक सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलन में प्रधाव मन्‍्त्री, 
कैबिनेट स्तर के मन्त्रियों, मुख्य मन्त्रियों, राजनीतिक दलों के नेताओं तथा विख्यात 
शिक्षाविदों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन दाहनिक 
राजनीतिज्ञ उप-राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने किया | अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 
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/...यद्यपि अब जाति कोई सामाजिक बुराई नहीं रह गई है, पर अब यह राजनीतिक 
एवं प्रशासनिक बुराई हो गई है। हम चुनाव जीतने या अधिक व्यक्तियों को नौकरियां 
दिलाने के लिए जातीय निष्ठाओं का उपयोग करने लगे हैं।” भाषा के प्रइन पर 
बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के भाषायी आधार पर पु गठन ने, चाहे वह 
कितना भी आवश्यक एवं वांछनीय रहा हो, जनता को अपनी-अपनी भाषाओं के 
प्रति जागरूक बना दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि “हमें पुन: उस अवस्था में 
लौट जाना चाहिए जब इन वातों का कुछ महत्त्व न रह जाये ।” 

सम्मेलन द्वारा यह तथ्य उजागर किया गया कि राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिक दल 
अपती स्वार्थ सिद्धि के लिए साम्प्रदायिकता क्षेत्रीयतता एवं भाषावाद फैलाने में पर्याप्त 
भूमिका निभाते हैं। अतः सम्मेलन ने उनके लिए एक आचार संहिता तैयार की । 
आचार एवं आचरण के कुछ स्वीकृत मानक इस प्रकार थे : 

() कोई भी राजनीतिक दल ऐसे कार्य नहीं करेगा जिनसे भिन्न-भिन्न जातियों, 
सम्प्रदायों अथवा भाषायी या धार्मिक गुटों में वर्तमान मतभेदों या पारस्परिक घणा 
में वृद्धि होती हो अथवा तनाव पैदा होता हो । कु 

(2) राजनीतिक दल, साम्प्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय अथवा भाषायी मामलों 
सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के लिए ऐसे आन्दोलन नहीं करेंगे, जिनसे शान्ति 
भंग होने, वेमनस्य बढ़ने अथवा जनता के भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों में तनाव में वृद्धि होने 
की आशंका हो । 

(3) राजनीतिक दलों को अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों इत्यादि में 
रुकावट डालने या उन्हें भंग करने से दुर रहना चाहिए । 

(4) शाच्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने के उपाय करते समय, सरकार को यह्‌ 
भी ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक स्वतन्त्रताओं पर अत्यधिक प्रतिवन्‍्ध न लगने 
पायें तथा ऐसे उपाय काम में न लाये जायें जिनसे राजनीतिक दलों के सामान्य परि- 
चालन में हस्तक्षेप होता हो । 

(5) दलीय स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीतिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जाना 
चाहिए । 

सम्मेलन द्वारा उजागर किया गया कि राण्ट्रीय अखण्डता की उन्नति करने में 
शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । ऐसे दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गए कि शिक्षा-नीत्ति में 
अधिक एकरूपता एवं सुदृढ़ता लाने के लिए शिक्षा को समव्र्ती विधान सूची का 
विषय बना दिया जाये। सम्मेलन ने एक राष्ट्रीय अखण्डता परिषद (स्‍५४७॥४074/] 
॥/वडाबणा 0०णात)--ोरट स्थापित की । इसके सदस्य प्रयान मन्त्री, केन्द्रीय 
गृह मन्‍्त्री, राज्यों के मुख्य मन्त्री, राजनीतिक दलों के सात नेता, विश्वविद्यालय अनु- 
दान आयोग के अध्यक्ष, दो शिक्षाविदु, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के बायुक्त 
तथा प्रधान मन्‍्त्री द्वारा नामांकित सात अन्य व्यक्ति थे। एन० आाई० सी० को 
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सामान्य जनता, विद्यार्थियों एवं प्रेस के लिए आचार संहिता निर्धारित करने,का 
भादेश दिया गया । उसे अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करने तथा उन्हें दूर 
करने तथा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अनशन ब्रतों के उपयोग पर भी विचार करने 
का आदेश दिया गया । 

प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने एन० आई० सी० को आदेश दिया कि वह राष्ट्रीय अख- 
ण्डता के प्रश्त के सभी पहलुओं पर विचार करने और उससे निपटने के लिए आवश्यक 
सिफारिशें करने का निर्देश दिया ॥: 


राष्ट्रीय अखण्डता सम्मेलन (४/णा०। राब्ट्राशांणा (१एणाथिशा००), [968 

सम्मेलन द्वारा जो आचार संहिता वनाई गई थी, उस पर, कांग्रेस सहित किसी 
भी राजनीतिक दल ने आचरण नहीं किया । केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने भी 
राष्ट्रीय अखण्डता परिषद की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करते के कोई गम्भीर प्रयत्न 
नहीं किये | इसका परिणाम यह हुआ कि 960 वाले दशक में तथा 970 के दशक 
के आरम्भिक वर्षों में दूर-दूर तक गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय अराजकता तथा 
भाषायी प्रदन सम्बन्धी विप्लव होते रहे । ऐसा प्रतीत होता था कि देश विखण्डित 
होकर ट्ुकड़े-टुकड़े होने वाला है । 

संघीय सरकार ने नेशनल इस्टेग्रेशन काउन्सिल (एन० आई० सी०) का पुनः 
आह्वान किया । उसका आकार बढ़ाकर 39 के स्थान पर 55 सदस्यों का कर दिया 
गया और उसमें उद्योग, व्यापार एवं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये 
गए । परिषद की बैठक 20 से 22 जून, 968 तक श्रीनगर में हुईं, जिसमें एक घोषणा 
द्वारा ऐसी सभी प्रवृत्तियों की भत्संना की गईं जो “राष्ट्रीय एकता की जड़ काटती 
हैं ।” इसने सभी राजनीतिक दलों, अन्य संगठनों एवं प्रेस से आग्रह किया कि साम्प्र- 
दायिक दुर्भावना और क्षेत्रीय शत्रुताएँ निरुत्साहित की जायें सहिष्णता एवं सामे- 
जस्य के सिद्धान्तों का सक्रिय प्रचार किया जाये तथा राष्ट्रीय एकता एवं श्रातृत्त्व के 
हित में समाज की रचनात्मक शक्तियों को प्रचालित किया जाये । 


अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे--एन० आई० सी० द्वारा जन-अभियानर 
की पुकार (एकागणावब क्ाग5$ & 4॥7०१%०870--ग0ठ 295 
3(855 (४॥77 227) 
श्रीनगर सम्मेलन के बाद के महीनों में, जेसाकि गृह मन्‍्त्री चव्हाण ने दावा किया 
था, संघीय सरकार ने उसके सभी निर्णयों को कार्यान्वित कर दिया । किन्तु साम्प्र- 


सम्मेलन द्वारा भाषायी समस्या पर भी विचार-विमर्श किया यया और इस सम्बन्ध में अनेक निर्णय 
किए गए । उतके अध्ययन के लिए देखो कीिय की पुस्तक (6#0/छुकदाए अगलंधरो'००, 
7967-7962., पृष्ठ 83-98. 
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दायिक दंगे और क्षेत्रीय विस्फोट होते रहे । अहमदाबाद से बहुत गम्भीर साम्प्रदायिक 
दंगे हुए जिससे सारे राष्ट्र का अन्त:करण हिल उठा ॥* 6 अक्तूबर, 969 को एन० 
आई० सी० की स्थायी समिति ने सभी राजनीतिक दलों से साम्प्रदायिक एकता स्था- 
पित करने के लिए एक संयुक्त जन-अभियान तथा जन-शिक्षा का काम हाथ में लेने 
का आश्रह किया । इस समिति ने जनसंध के इस आन्दोलन की भत्सेना की कि मुसल- 
सातों को “भारतीय” बताया जाये, और कहा कि जनसंघ का यह कहना कि हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या का एक समाधान पाकिस्तान के साथ जनता का आदान-प्रदान है, 
“धर्म निरपेक्षता एवं राष्ट्रीयता से बिल्कुल मेल नहीं खाता, और साथ ही वह देश की 
एकता व सुरक्षा के प्रति भी हानिप्रद होगा ।” 


भिवण्डी में साम्प्रदायिक दंगे--अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 

साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिवस्ध की माँग (0०ऋ्राप्राण उरां०७ 2 

कांफ्रभावी--07९९ छ॥कय05 फ्रैदा णा (णफफ्ाब) 7087065) 

मई, 970 में भिवण्डी में गम्भीर साम्प्रदायिक उपद्रव हुआ ।१ एन० आई० सी० 
ने साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए एक बृहत अभियान आरम्भ करने की योजना 
बनाई । जुन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया : 
हमारे धर्म निरपेक्ष समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी जैसे 
युद्धप्रिय साम्प्रदायिक संगठनों का कोई स्थान नहीं है । सरकार को गम्भीरतापूर्वंक 
विचार करना चाहिए कि कया ऐसे संगठनों को हमारे समाज में साम्प्रदायिक घुणा 
और हिंसा का ज़हर निरन्तर फेलाते रहने की छूट देना उचित है |” 


इनसानी विरादरी का संस्थापन (ए०ए्र%४०७ 0६ [738४ 8॥7860) 
. अगस्त, 970 में एक गैर-सरकारी संगठत, इनसानी विरादरी (#शण88 ४७700- 
0००), स्थापित हुआ । इसका विचार खान अब्दुल ग़पक्ार खाँ का भारत यात्रा 
से उत्पन्त हुआ | सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष एवं जेख मुहम्मद 
अब्दुल्ला इसके उपाध्यक्ष बने । इवसानी विरादरी का सदस्य कोई भी वन सकता था, 
चाहे वह किसी भी जात, आस्था, धर्म अथवा राज नीति से सम्बन्ध रखता हो । इसके 
तीन भूल मन्च्र थे--सहिष्णुता, समभना और सराहना । इसे साम्प्रदायिकता और 
राष्ट्रीय विग्रह की शक्तियों को नष्ट करने के लिए रचा गया धा। हा ेु 
भारत के स्वातस्व्य संग्राम में खान का जो संगठन लाल कुर्ती दल के नाम ते 
विख्यात था, उसी के अनुरूप अब खुदाई खिदमतगार थे, जो इनसानी विरादरी के 


भूवस्त॒त अध्ययन के लिए इसी पुस्तक में “भारतीय राजतीति में ताम्प्रदाविड्वा' श्ोष॑ंद अध्याय 
देखो । डी 
विस्तृत अध्ययन उपरोक्त वध्याय में । 
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स्वयंसेवी, अहिसक “दमन” सेना बने | उन्हें यथासमय साम्प्रदायिक हिंसा को रीकने 
एवं पुनः स्थापन कार्य करने का दायित्व सौंपा गया । 

विशेप वात यह हुई कि संतीस प्रतिनिधि इनसानी विरादरी के सदस्य नहीं बने 
क्योंकि उन्हें यह डर था कि इसका गठन कुछ इस प्रकार किया गया है कि यह 
“साम्प्रदायिकता का दमन करने की बजाय उसे शरण एवं आदर“ प्रदान करेगी। 
इनसानी विरादरी ने कुछ दलों को साम्प्रदायिक घोषित करने से इन्कार कर दिया 
तथा उनके सदस्यों को अपने दल का सदस्य भी बनने दिया । उक्त प्रतिनिधियों का 
विचार था कि ऐसे तत्वों को इनसानी विरादरी की सदस्या के रूप में असाम्प्रदायिकता 
का आवरण मिल जायेगा तथा वे अपने-अपने मंच से साम्प्रदायिकता की आग भड़काते 
रहेंगे । 


स्व-भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति का संस्थापन (छ0ग्रा्भाणा 

णएी 8न909 $॥ए974309ज्र09 भ"्ा00॥ (:०४ा7॥66) 

निरन्तर साम्प्रदायिक दंगे होते देखकर, एक कांग्रेसी नेता श्रीमती सुभद्रा जोशी 
ने सर्व-भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति के नाम से एक ग़र-सरकारी संगठत 
स्थापित किया । इसका एक सम्मेलन ]! से 3 दिसम्बर 970 तक हुआ जिसमें 
साम्प्रदायिकता की समस्याओं सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किये गए । एक प्रस्ताव में 
कहा गया कि साम्प्रदायिक दंगे “साम्प्रदायिकता की शक्तियों ने आयोजित एवं विर- 
चित किये हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर० एस० एस०) व जनसंघ उनका 
मूर्तहूप हैं। इन शक्तियों अर्थात आर० एस० एस० जनसंघ का उद्देश्य ही “हमारी 
शासन-व्यवस्था का घर्मे निरपेक्ष प्रजातन्त्रीय स्वरूप नष्ट करके उसके स्थाय पर 
साम्प्रदायिक एकतान्त्रिक शक्तियों को स्थापित करना है ।” 

अन्य प्रस्ताव संघीय सरकार के प्रति सिफ़ारिशों के रूप में थे । इनमें सरकार से 
जनसंघ जैसे साम्प्रदायिक दलों को एव० आई० सी० से निकाल बाहर करने, “युद्ध- 
प्रिय संगठनों को कानून द्वारा अवैध घोषित करने, ऐसे कर्मचारियों और अधिका- 
रियों की एक विशेष टुकड़ी तैयार करने--जो धर्म निरपेक्षता के कट्टर अनुयायी हों, 
तथा शिक्षा पद्धति को घममनिपेक्ष बनाने का आग्रह किया गया था । एक अन्य प्रस्ताव 
द्वारा उस समिति ने मुसलमानों से “पृथक साम्प्रदायिक राजनीति के बदनाम और 
विनाशकारी पथ” को त्यागते की अपील की । 


पुनः साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीय हिसा--एन० आई० सी० द्वारा साम्प्रदायिक 
दलों पर प्रतिवन्‍्ध लगाने की पुन: माँग ((०7रशाणन्व शा सल्ड्ांगराग 
पए[0त70० 88५7--१7९ एशप्टाइ85 ०णाव्ात 40 फशा (राग 
?०7785) 5 कक 
97! व 972 में कुछ राज्यों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इत्यादि में 


राष्ट्रीय अखण्डता के प्रयत्न | 525 


साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीय प्रकृति की ओर अधिक हिसापुर्ण घटनाएँ हुईं, तथा साम्प्रदा- 
यिक मैँत्री और राष्ट्रीय एकता के पृष्ठ पोषक पुनः सक्रिय हो उठे | जनवरी 974 
के दूसरे सप्ताह में नेशनल इंठेग्रे शन कौंसिल ने दिल्ली में एक सम्मेलच किया तथा एक 
प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिव सेना, जमात-ए-इस्लामी 
ओभरआतनन्‍द मार्ग पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग को पुन: दोहराया गया था। इस प्रस्ताव 
द्वारा सर्व भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति से इस बुराई पर सर्वांगी आक्रमण 
करने का आग्रह किया और साथ ही यह भी मांग की कि वह इस बात का विश्वास 
प्राप्त करे कि नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिन द्वारा की गईं साम्प्रदायिकता को रोकने 
सम्बन्धी, मुख्यतः साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी सिफ़ारिशों को वास्तविक भावना सहित 
प्रवरतित किया जाता है। एन० श्राई० सी० के साम्प्रदायिकता एवं शिक्षा सम्बन्धी 
आयोग ने सिफ़ारिश की कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा 
सामग्री प्रयुक्त की जाये उसमें साम्प्रदायिकता एवं अ-लोकतन्‍्त्रीयता की भावना की 
गंध तक न होने पाये । साम्प्रदायिकता एवं ट्रंड यूनियन आन्दोलन सम्बन्धी आयोग 
ते विचार व्यक्त किया कि साम्प्रदायिकता विरोधी समिति एवं अन्य घम्म निरपेक्ष 
शक्तियों द्वारा ऐसे प्रयत्त करना अत्यन्त आवश्यक है जिनसे साम्प्रदायिकता वादियों 
के श्रमिक वर्ग में फूट डालने व उन्हें पथ भ्रष्ट करने के प्रयत्नों का पर्दाफ़ाश करके 
उन्हें व्यर्थ तिद्ध किया जा सके । एव० आई० सी० के अल्पसंख्यकों की आशथिक 
समस्याओं सम्बन्धी आयोग ने जोर दिया कि अल्पसंख्यकों के प्रति नौकरियों, रोजगार 
दिलाने तथा अन्य आशिक क्षीत्रों में वरता जाने वाला भेदभाव तुरन्त समाप्त 


होता चाहिए। 


मूल्यांकन (8४ ४०9 /थं5०) 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दंगों एवं हिंसा की समस्या तथा उस समस्या के 
समाधान के प्रयत्न का अपना एक विशेष आकार अथवा ढाँचा था। यह ढाँचा 
इस प्रकार था कि जब भी कोई साम्प्रदायिक दंगा, भावायी विप्लव अथवा पृथक 
होने या सम्बन्ध तोड़ने जैसा आन्दोलन होता, सरकारी एवं गर-सरकारी निकाय सक्रिय 
हो जातीं, प्रस्ताव पास करतीं, अपीलें करतीं तथा संयम का परामश दन लगती थीं । 
सितम्बर 965 में और फिर दिसम्बर !97। में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण 
किया तो सारा देश एक व्यक्ति के समान शत्रु का सामना करने के लिए उठ कर खड़ा 
हो गया । लगभग सभी राजनीतिक दलों, सभी राज्य सरकारों, ज़यप्रकाश नाराबण, 
बी० के० क्ृष्णामेनन और एम० सी० चागला जसे विल्यात निर्देल्ीय नेताओं, व्यापार, 
उद्योग एवं कामगारों के प्रतिनिधियों, कलाकारों, लेखकों, अव्यापकों एवं विद्याथियों 
सभी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार से आक्रमणकारी को “कुचल देते” के लिए पूर्ण 
समर्थन देने की शपथ ली । सबका यही कहना वा क्रि राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय 
अखण्डता सर्वोच्च हैं तथा वे जनता के हृदय को सब से अविक प्यारी हूँ । एप बबसरों 
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पर ऐसा प्रतीत होने लगता कि भारत में साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयत्ता अथवा भाषायी 
समस्या का अस्तित्व ही नहीं है । किन्तु दुर्भाग्य यह था कि वाहरी समस्या का अन्त होते 
ही ये वुराइयाँ फिर प्रकट हो कर पहले की तरह देश का राजनीतिक रूप विगाड़ने 
लगती थीं । किसी भी स्तर पर इन समस्याओं के स्थायी समाधान के प्रयत्न नहीं 
किये गए । 
पंजाब को दो भागों में विभाजित कर दिये जाने से यह प्रमाणित हो गया कि 
बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों को शी त्रतापूर्वक विकसित होने के अधिक अवसर 
उपलब्ध रहते हैं । एक वार जयप्रकाश नारायण ने सुझाव दिया कि विहार को उत्तर 
विहार, दक्षिण विहार तथा छोटा नागपुर के तीन राज्यों में विभाजित कर दिया 
जाये । उत्तर प्रदेश के नेताओं ने माँग की कि उत्तके राज्य के भी तीन भाग कर 
दिये जायें--एक में पूर्वीय जनपद हों, दूसरे में पश्चिमी जनपद तथा तीसरे में उत्तरी 
पहाड़ी इलाके सम्मिलित किये जायें। किन्तु केन्द्रीय नेताओं ने ये माँगे स्वीकार नहीं कीं 
और जनता भूख एवं दरिद्रता का जीवन विताती रही । विघटनकारी शक्तियों को 
इसलिए भी नहीं रोका जा सका कि शासक दल (कांग्रेस) जनता की सामाजिक- 
आर्थिक समस्या का समाधान करने में असफल रहा । इस प्रकार, अपने दुर्भाग्य की 
निराशा में जनता हिसा, अराजकता तथा खुन-खराबे पर उतारू हो जाती थी, चाहे 
वह साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयत्ा अथवा भाषायी विवाद किसी रूप में हो। इन प्रमुख 
समस्याओं का समाधान किये विना कोरी सानन्‍्लवनाओं से बहुत दित काम नहीं चल 
सकता ओर देश के शासक अच्चेरे में ही हाथ मारते रहेंगे ।* 


3राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के, अधिक गहन अध्ययन के लिए देखो, एम० आर० सिन्हा की पुस्तक 
[ार्टाद्वींगा कै अदीद, इण्डियन इन्स्टिद्यूट भ्रॉफ़ एशियन च्टढीज, !973, 
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भारत में साम्यवादी दल 


((0ण्राप्रांड एज स॥ तंत्र) 


सन्‌ 9]7 में रूस में साम्यवादी क्रान्ति आरम्भ हुई और मार्च 99 में रूसी ऋन्ति- 
कारियों ने सारे संसार में साम्यवाद का प्रचार करने के लिए कम्यूनिस्ट (थर्ड) इन्टर- 
नेशनल की स्थापना की । उनकी नज़र भारत पर भी पड़ी। लेनिन के शब्दों में, यहाँ 
एक ओर तो बढ़ता हुआ औद्योगिक एवं रेलवे मजदूर बर्गे था और दूसरी ओर स्रंग्रेजों 
का नृझंसतापूर्ण आतंकवाद था, जिससे यहाँ साम्यवादी क्रान्ति लाना बहुत सुगम प्रतीत 
होता था | कुछ ब्रिटिश साम्यवादियों और एम० एन० राय ने कुछ युवा भारतीयों 
को, जो माक्पवाद और रूसी आच्ति की वड़ी प्रशंसा करते थे, माक्संवादी सिद्धान्तों 
एवं विचारधारा को भारत में फैलाने के लिए एक संस्था स्थापित करने के लिए 
प्रोत्माहित किया । औपचारिक रूप से यह संगठन 26 दिसम्वर, 925 को स्थापित 
किया गया और इसका नाम कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ़ इण्डिया (भारतीय साम्यवादी दल) 
रखा गया । शीघ्र ही कम्यूनिस्ट पार्टी ऑॉफ़ इण्डिया को, जिसे सुगमता के दृष्टिकोण 
से सी० पी० आईं० भी कहते हैं, कम्पूनिस्ट इन्टरनेशनल की एक शाखा के रूप में 
भान्यता दे दी गईं । 928 में कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल ते सी० पी० आई० के ज़िम्मे 
निम्नलिखित कार्य किये : () देश के उद्धार के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
संघर्ष, (2) देश के विभिल्त स्थानों पर रहने वाले साम्यवादियों और जहाँ-तहां विखरे 
हुए साम्यवादी ग्रुटों की एक स्वत्तत्त्रे, केन्द्रित पार्टी के रूप में इकट्ा करना, (3) इृण्डि- 
यन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सुघारवाद का भण्डाफ़ोड़ करता तथा शान्तिपुर्ण विरोध 
के बारे में स्वराज्यवादियों, गांधीवादियों इत्यादि के सभी तारों का विरोब करना, 
(4) मजदूर संघों में राष्ट्रीय सुधारवादी नेताओं का पर्दाफ़ाश करना तथा मजदूर 
संघों को वास्तविक वर्ग संगठनों में परिवर्तित करने तथा कामगारों को प्रचार एवं 
तेनिन का “८४5 ०70 ०००7४ ०४8 [06 43005 


एऐवा9 (0 95 [#06 (ए०7४८६५ ए ऐए2 
में उनका भाषण पढ़ो, जो इन्होंने ऋम्यूनिस्ट 


7विस्तुत विवरण के लिए वी० आई० 
०९ (8 रिएडमेबाओ ९0०0एशपगांश 
007ंशंथपा", कश॒ट्टॉ०व ०४:४5, ४०. * 
इन्दरनेयनस के तीसरे जधिवेशन में दिया या। 
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प्रशिक्षण के माध्यम से साम्यवाद के सिद्धान्त सिखाने का निर्णायक संघ करना, (5) 
इसी प्रकार क्पक ऋरान्ति लाने के लिए किसानों को संगठित करना, और (6) देश 
में हिंसक क्रान्ति उत्ते जित करना ।* 

कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल ने सी० पी० आई० का कार्यक्रम निर्धारित करने के अति- 
रिक्त अनेक भारतीय साम्यवादियों को जनता में असन्तोप एवं विद्रोह की भावना 
फैलाने, जनता को सशस्त्र क्रान्ति के लिए तैयार करने, कामगारों की हड़तालें संगठित 
करने और स्वातन्थ्य-संघर्प का निदेशन करने तथा सरकारी व ग्रर-सरकारी संस्थानों 
में घुसकर उन्हें भीतर से खोखला करने की कला भी सिखाई। मास्क में प्रशिक्षित के 
कुछ साम्यवादियों के ये नाम हैं: एम०एन० राय, एस०ए० डांगे, जी०एम० अधिकारी, 
सी० पी० दत्त, डा० हफ़ीज, नलिनी गुप्ता, अयोध्या प्रसाद और शौकत उस्मानी । 


स्वातन्त्य संघर्ष में भारतीय साम्यवादियों की भूमिका (२0 ० #वीक्षा 
(०ग्रगरप्रा|ंआ$ 0 +766800700 87226) 
इस प्रकार, भारत में साम्यवाद का आरम्भ सोवियत संघ के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन 
द्वारा हुआ । इसके कार्यक्रम और समय की आवश्यकताएँ थर्ड इन्दरनेशनल द्वारा 
निश्चित किये जाते थे । इसके नेता सोवियत नेताओं के अनुसेवी होते थे । इस प्रकार, 
यह स्वाभाविक ही था कि सी० पी० आई० या तो सोवियत संघ के हितों के लिए 
कार्य करती थी या थर्ड इन्टरनेशनल के लक्ष्यों व उद्देश्यों के हित में काये करती 
थी ।* यह तथ्य भारत के स्व॒तंत्रता-संग्राम में सी० पी० आई० द्वारा किये गए 
योगदान से भी स्पष्ट हो जाता है। साम्यवादी आन्दोलन के प्रमुख नेता रजनी पाम- 
: दत्त और बेन क्रैडले यह समझते थे कि उस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस ऐसी 
स्थिति में थी कि उसे राष्ट्रीय संघर्ष में भारत की जनता का संयुक्त मोर्चा नहीं 
कहा जा सकता था, उसके संविधान में जनता का प्रमुख वर्ग सम्मिलित नहीं 
था, इसके संघर्ष कार्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ विद्यमान थीं, उसके नेताओं को 
राष्ट्रीय संघर्ष के नेताओं के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती थी, और इस प्रकार 
ये नेता कोई जनआन्दोलन तैयार करने अथवा उसका नेतृत्व करने की 
बजाय उसमें रुकावट बने हुए थे |! इसी कारण, जब 928 में कांग्रेसी नेता वललभ 


विस्तृत अध्ययन के लिए देखो एम० आर० मसानी, 786 (0#7रक्ांड 2 ६777 ० /4०, 
(0०6८८ ५७१०590906, 7,07007, 7954), पृष्ठ 37. 

3ह«» भवानी सेन ने अपनी पुस्तक ('6कक्राझ्मांडफ के उधवीद! 20705 (0०एफएं8 
एप्रएशआंए 27655, ७०७ ४077,973) में कहा है कि कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल द्वारा ही सीं० 
पी० भ्राई० रची गई थी। जी० एस० भागंव ने इस दृष्टिकोण का खण्डन करते हुए लिखा है कि 
अपनी स्थापना के अनेक वर्षों बाद तक सो० पी० आई० ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी का उपकरण थीं, 
और उसने मास्कों के साथ सीधा सम्पर्क भारत को स्वाघोनता प्राप्ति के वाद स्थापित किया । 

$प्रसानी से उद्धूत, 09. 27., पृष्ठ 6, 
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भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आरम्भ किया, या जब उसी वर्ष कांग्रेस ने देश भर 
में साइमन आयोग का बहिष्कार आयोजित किया, या जब 930 में महात्मा गांधी 
मे नमक सत्याग्रह आरम्भ किया, या जब 932 में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध अधिक जोर- 
दार जन संघर्ष चालू किया गया, तो सी० पी० आई० ने इन सब आन्दोलनों का 
विरोध किया और उन्हें पूँंजीवादी-छलना मात्र बताया | सी० पी० आई० ने बड़े-बड़े 
नेताओं गांधी, नेहरू और बोस तक को विदेशी नेताओं का पिठ्ठू. और पिछलग्गू 
बताया । 

]933 में जमंनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आ गई भौर वह सोवियत संघ के 
प्रति शत्रुता का प्रचार करते लगा । स्तालिन के सम्मुख रूस को जर्मनी से बचाने की 
समस्या थी । कम्यूनिस्ट इस्टरनेशनल ने संसार भर के साम्यवादियों को हिटलर की 
एक युद्धप्रिय व्यक्ति के रूप में तिन्‍्दा करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया 
कि वे अपने-अपने देशों के अन्य दलों के साथ संयुक्त भोर्चे स्थापित करें, ताकि उन 
मोर्चों का श्र के विरुद्ध उपयोग किया जा सके, चाहे वह हिटलर का फासिस्टवाद हो, 
चाहे परिचिमी साम्राज्यवाद हो और चाहे अन्दरूनी पँजीवाद हो । साम्यवादियों की 
असली प्रजातन्त्रवाद और संसदीय शासन पद्धति के समर्थक बनने का निर्देश दिया 
गया। भारतीय साम्यवादियों से उपर्युक्त दोनों निर्देशों का सोवियत संघ के विश्वस्त 
अनुचरों के रूप में पालन किया । उन्हें कांग्रेस में घुसपेंठ करने का निरचय किया, और 
पाम दत्त एवं बैन ब्रौडले के आदेशानुसार इस उद्देश्य के लिए कांग्रेस समाजवादी दल 
(कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सी० एस० पी०) से काम निकाला ।सी० एस० पी० में जय- 
प्रकाश नारायण के प्रभाव से, जो अपने विद्यार्थी जीवन में अमरीका-प्रवास के दौरान 
कम्पनिस्ट इन्टरनेशनल के प्रवुद्ध समर्थक रह चुके थे, और कांग्रेस में नेहरू व बोस के 
प्रभाव से, क्योंकि वे भी सोवियत संघ की उपलब्धियों से प्रभावित थे, |93 6 में कांग्रेस 
के द्वार भारतीय साम्यवादियों के लिये खोल दिए गए। सी० एस० पी० ने भी एक 
प्रस्ताव पास करके अपनी सदस्यता के द्वार साम्यवादियों के लिए खोल दिये ॥९ 

अनेक प्रख्यात सी० पी० आई० सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें उचित 
पदवियाँ प्रदान की गईं | उदाहरणतया, संज्जाद हैदर को अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी का सदस्य बनाया गया, नम्बुदरीपाद को अखिल भारतीय काँग्रेस समाजवादी 
बल का सहस लिए बंगाया गया। तथा पीठ स्टार 
भू्ति, डा० एम० अशरफ़, दिनकर मेहता और सीली वादलीवाला को सी० एस० 
पी० में अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया । कांग्रेस में रह कर कम्यूनिस्ट 


ववही, पृष्ठ 67 । + फ़ार्सिस्ट! की हा 
ध्वहले सी० पी० आई० ने सी० एस० पी० के नाम 'समाजवादी फ्राति कर “पूजीवादियों का 


बायाँ हाथ” इत्यादि रखे हुए थे । देखो वी० वी० सिन्हा की पुस्तक, 7772 कटे 2१28९/ का /वांर 
(ऐसोपियेटिड पब्लिशिंग हाउत्त, नई दिल्‍ली, 968), पृष्ठ 25 ॥ 
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नेता कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्तावों को साम्यवादी रूप देने का प्रयत्न करते थे। सी० 
एस० पी० के भीतर से उन्होंने मजदूरों, किसानों और छात्रों को अपने प्रभाव में लाते 
के लिए इस सामाजिक संगठन का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने के प्रयत्न किये | सी० 
एस० पी० में इनका प्रभाव इतना अधिक हो गया कि ]938 के शुरू में जब सी० एस० 
पी०- अध्यक्ष एम० आर० मसानी ने संस्था के वापिक (लाहौर) अधिवेशन में सोवियत 
संघ की तानाशाही और उसके द्वारा यूरोप में अपनाई गयी दोगली नीति के लिए 
उसकी आलोचना की, तथा अन्य सी० एस० पी० नेताओं अशोक मेहता, राममनोहर 
लोहिया और अच्युत पटवर्धन ने सी०एस०पी० के भीतर कम्यूनिस्ट घुसपेंठ का जिक्र किया 
तो उन सब को सी० एस० पी० की राष्ट्रीय कार्यसमिति से त्यागपत्र देने के लिए 
बाध्य किया गया । किन्तु 939 में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने पर जब सी० एस० 
पी० के नेताओं ने युद्ध के प्रति भारतीय साम्यवादी दल का रबैया देखा तो उन्हें 
विश्वास हो गया कि सी० पी० आई० को सोवियत संघ से अधिक लगाव है तथा भारत 
की घटनाओं एवं परिस्थिति की उन्हें कम चिन्ता है । इसके फलस्वरूप सी० एस० 
पी० की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने सभी साम्यवादी सदस्यों को दल से निकाल बाहर 
. किया और सी० पी० आई० के साथ 'संयुक्त मोर्चा” भंग कर दिया । 

] सितम्बर, 939 को जमंन सेनाओं ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया और हिटलर 
ने यह दिखाने का श्रयत्न किया कि ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके देश को लड़ने पर 
भजबूर किया है। जर्मनी ने 23 अगस्त 939 को सोवियत संघ के साथ आक्रमण न 
करने एवं तटस्थता की सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे, अतः सी० पी० झाई० ने घोषित 
किया कि हिटलर शास्तित्रिय है.और ब्रिटेन एवं फ्रांस युद्धप्रिय देश हैं। सी० पी० आई० 
का येह्‌ कहना था कि युद्ध का कारण उपर्युक्त देशों की साम्राज्यवादी आकांक्षाएँ हैं। 
जब सोवियत संघ ने पोलेण्ड तथा लट्विया, फिनलैण्ड, लिथुवेनिया, ऐस्टोनिया, बेस- 
बिया और बुकोविना के बड़े-बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो उसमें सी० पी० 
आई० की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा प्रतीत नहीं हुई और उसने सोवियत संघ की 
भरपूर समथन किया । 

22 जून, 94] को हिटलर की सेनाओं ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया 
और सोवियत संघ ने अमरीका व ग्रेट ब्रिठेन से मित्रता कर ली | तब संसार भर के 
साम्यवादी दलों को अमरीका व ब्रिटेन के प्रति अपने रवैये में परिवर्तत करने का 
आदेश दिया गया । सी० पी० आई० ने घोषित किया कि “जनताओं का यद्ध” आरम्भ 
हो गया है। साम्राज्यवादी सरकारों का तख्ता उलटने की नीति कुछ समय के लिए 
त्याग दी गईं। सी० पी० आई० ने ग्रेट ब्रिटेन की युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए सभी 
सम्भव सहायता प्रदान करने का निश्चय किया और कहा कि अब ब्रिटेन साम्राज्य- 
वादी नहीं है । इसके आभारस्वरूप भारत सरकार ने 26 जुलाई, 942 को सी० 
पी० आई० को वंध घोषित किया । 

यद्यपि कांग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति संघर्ष कर रही थी और उसे भारत-भूमि में 
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निकाल वाहर करने के प्रयत्न कर रही थी,,सी० पी० आई० ने केवल इपतलिए 
अंग्रेज़ों से सहयोग करने का प्रचार करना शुरू किया कि सोवियत संघ की अंग्रेज़ों से 
मित्रता हो गई थी। उसने कांग्रेस, सी० एस० पी० और फ़ारवर्ड ब्लॉक नेताओं को 
“फिफ्थ कालम्निस्ट” (पर्च मांगी) कह कर पुकारा । युद्ध समाप्त होने के दो महीने 
बाद, 24 अक्तूबर, 945 को, जवाहरलाल नेहरू ने एक आम जलसे में भारतीय 
साम्यवादियों को यह कहकर फ़टकार बताई कि “साम्यवाद की सबसे अधिक हानि 
सी० पी० आई० ने की है।” उन्होंने यह भी कहा कि “साम्यवादी दल ने जो भूमि- 
का निभाई है, उसके कारण सभी राष्ट्रवादी उसके शत प्रतिशत विरोधी हो गए हैं 
तथा जब हज़ारों भारतीय अपने देश की खातिर सर-घड़ की वाज़ी लगा रहे ये, 
साम्यवादी दल उनका विरोध कर रहा था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता ।” 

दिसम्बर 945 में कांग्रेस कार्यसमिति ने सभी साम्यवादियों को दल से निष्कासित 
कर दिया और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को उन्हें किसी भी कांग्रेस संगठन में कोई 
पद न देने का निर्देश दिया | यह कारंवाई नेहरू, पटेल और गोविन्द वल्लभ पन्त 
द्वारा प्रस्तुत एक विशेष रिपोर्ट पर विचार करने के वाद की गई । इस रिपोर्ट में कहा 
गया था कि पर्याप्त समय से साम्यवादी दल की प्रमुख नीति कांग्रेस की नीतियों व 
कार्यक्रमों का विरोध करने व उनमें बाधा डालने की रही है । 

जून 947 में जब लार्ड माउन्टबेटन ने भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने की 
योजना घोषित की तो सी० पी० आई ने प्रत्यक्षत: मास्को का अनुसरण करते हुए 
उस योजना को “,........ऐसी दोहरी साम्राज्यवादी नीति की चरम सीमा” बताया 
“जो जनआन्दोलन को क्षत-विक्षत करने के लिए विघटनकारी एवं प्रतिक्रियात्मक 
शक्तियों को सक्तिय करती है, वास्तविक स्वतन्त्रता की प्राप्ति में बाघा डालती है, 
प्रजातन्त्रीय भावना के विकास को कुण्ठित करती है तथा भारत की एकता व 
अखण्डता को नष्ट करती है ।” कांग्रेस द्वारा माउन्टवैंटन योजना स्वीकार करने के 
बाद जब देश स्वतन्त्र हुआ और उसने 26 जनवरी, 950 को अपना नया संविधान 
लागू किया तो सी० पी० आई० ने उसे “गुलामी का उद्देश्य पत्र” संज्ञा दी। 


स्वतन्त्रता के बाद भारत की राजनीति में भारतीय 


साम्यवादियों की भूमिका 
(ए०ण९ 0 धा6 वरातंशा ए०णगाप्रगरांडॉड प्र वातीया - ए07स्‍॥065 2४९7 ॥706007व6९7९९) 


साम्यवादी दल द्वारा सशस्त्र संघर्ष (टश व.ब्ा०॥6३ कैप्मवव 5प्रण88/०) 

वल्डे फैडरेशन आँफ़ डैमोक्रेटिक यूथ (लोकतस्त्रीय विश्व युवक संघ) और इल्ट रनेशनल 
यूनियन ऑफ स्टूडैन्ट्स (अन्तर्राष्ट्रीय छात्र संघ) ते 24 से 27 फरवरी, !943 तक 
कलकत्ता में एक दक्षिण-पूर्व एशिया युवक सम्मेलन बायोनित क्या जिसका उद्देदय 
उस समय स्वतसनत्र होने वाले एशियाई देशों के लिए सामयिक्त नीति नि्रार्ति करना 
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था । उसमें सी० पी० आई० के अनेक नीति-निर्धारक एवं रूस के कुछ प्रतिनिधियों ने 
भी भाग लिया । इस सम्मेलन में यह तय हो पाया कि दक्षिण और दक्षिण-पुर्वी एशियाई 
देशों में साम्यवादी दलों को 'बुर्जूआ” लोकतान्त्रिक नेतृत्व का तख्ता उलटने के लिए 
हिंसापूर्ण विष्लव और गृह युद्ध आयोजित करने चाहिए । अगले दिन सी० पी० आई० 
कांग्रेस की एक बैठक कलकत्ता में हुई जिसमें एक "राजनीतिक थीसिस' स्वीकार कौ 
गयी । इसमें कहा गया था कि यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली गई है, “स्वातत्व्य 
संघर्ष के साथ घोखा किया गया है और देश के नेताओं ने भूखों मर रही जनता को 
अंधेरे में रख कर एक कपटपूर्ण सौदा किया है तथा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति के 
प्रत्येक नारे से विश्वासघात किया है ॥” उपर्युक्त 'थीसिसं! में यह भी कहा गया कि 
“नेहरू की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार की स्थापना से प्रजातान्त्रिक क्रान्ति की एक भी 
समस्या का समाधान नहीं हुआ है । उसकी स्थापना का यह अर्थ नहीं है कि भारतीय 
जनता को स्वतन्त्रता या स्वाधीनता प्राप्त हो गई है, और न ही इससे यह निर्चित 
होता है कि भारतीय जनता प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्रता की ओर प्रगति करेगी । पण्डित 
नेहरू और सरदार पटेल सहित सभी सरकारी नेता भारत के पूँजीवादी हित का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। बुजु आ वर्ग ने...... साम्राज्यवाद से रियायत लेने के लिए 
जन संघर्ष का परित्याग कर दिया है। आगे से प्रजातन्त्रीय क्रान्ति को सीधे बुझ्ु आ 
सरकार, उसकी नीतियों तथा कांग्रेस के बुजु आ नेताओं के प्रतिपक्ष में कार्य करना 
होगा ।”? 
सी० पी आई० के “राजनीतिक थीसिस'” में यह भी कहा गया कि कांग्रेस सरकार, 
देश को आग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथों बेच रही है, और सरकार बड़े व्या- 
पारियों के हित में चलाई जा रही है ।” सी० पी० आई० ने “वास्तविक स्वतत्त्रतां 
एवं प्रजातन्त्र' प्राप्त करने के लिए सभी संघर्षप्रिय और क्रान्तिकारी तत्वों का एक 
“प्रजालन्त्रीय मोर्चा” स्थापित करने का निश्चय किया। सी० पी० आई० के महासचिव 
बी० टी० रानादिव ने रूस की “अक्तूबर 97' की क्रान्ति के समान भारत में “निर्णा- 
यक क्रान्ति! लाने का दायित्व अपने कंघों पर लिया । 
भारत की नयी सरकार के कर्त्ता-घर्त्ता इन घटनाओं का निकट अध्ययन कर रहें 
थे। कलकत्ता सम्मेलन के बाद एक मास के भीतर सरकारी तन्‍्त्र ने कार्रवाई की । 
26 माचे, 948 को पश्चिम बंगाल सरकार ने सी० पी० आई० को सारे प्रान्त में 
अवैध घोषित कर दिया, उसके कलकत्ता स्थित कार्यालयों पर छापे मारे, और 
अनेक व्यवित गिरफ्तार किये गए। इसी प्रकार, वम्बई, दिल्ली, मद्रास, पूना, अहमदी- 
वाद, एवं अन्य नगरों में भी तलाशियाँ लो गईं । अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एस० ए० 
डांगे (बम्बई विधान सभा के सदस्य तथा ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष) 
एवं बम्बई प्रान्त की ट्रंड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष एस० एस० मिराजकर सहित 


7*राजनीतिक थीसिस' के विस्तृत विवरण के लिए देखो उपयु'बत पुस्तक में पृष्ठ 48-50. 
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कई सौ साम्यवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मई में साम्युवादी मालावार में 
सक्रिय हो उठे, और उनके द्वारा की गई अनेक डकौतियों, मारपीट और घरों में ज बर- 
देस्ती घुसने के फलस्वरूप अनेक गिरफ्तारियाँ की गईं | तेलिचेरी के निकट साम्य- 
वादियों के साथ गोलीबारी में पुलिस ने बहुत-सी बन्दू्कें, वन्दृक की गोलियाँ और 
छुरे पकड़े, जो साम्यवादियों ने एक जंगली गुफा में छिपाये हुए थे ) 

26 फरवरी, 949 को सद्यस्त्र साम्यवादियों की टोलियों ने कलकत्ते के दमदम 
हवाई अड्डु, उसके निकटवर्ती जैसप एण्ड कम्पनी के इंजिनियरिंग कारखाने और एक 
सरकारी गोला-वारुद फ़ैक्टरी पर एक साथ हमले किये | हमलावरों ने अनेक व्यक्तियों 
को हताहत किया, जिनमें एक पुलिस थानेदार तथा एक ब्रिटिश ओवरसीज एयर कार्पो- 
रेशन का अधिकारी भी शामिल थे । 

9 मार्च को साम्यवादी-प्रधान मजदूर संगठन ने रेलवे और डाकतार कर्मचारियों की 
हड़ताल द्वारा यातायात ठप्प कराने का प्रयत्न किया । किन्तु ऑल इण्डिया रेलवे मैन्स 
फ़ैडरेशन और इण्डियन तेशनल ट्रंड यूनियन कांग्रेस ने कहा कि प्रस्तावित हड़ताल 
राष्ट्र के आथिक पुनरुत्थान में रकावट डालने के उद्देश्य से कराई जा रही है और 
अपने सदस्यों को हड़ताल में भाग न लेने का आदेश दिया । 

इस प्रकार, हड़ताल असर्फल हो गई और वम्बई व कलकत्ता की कुछ छोटी-मोटी 
घटनाओं के अतिरिक्त स्थिति सामान्य रही । 

जून और जुलाई के पूर्वार्ध में कलकत्ता और उसके आस-पास के गाँवों में गम्भीर 
अव्यवस्था फैली और हड़तालें व उपद्रव हुए तथा पुलिस, जमींदारों एवं कांग्रेसियों को 
मारा पीटा गया । 

5 दिसम्बर, 949 को साम्यवादियों ने कलकत्ता में एक जोरदार हमला किया 
जिसमें पुलिस पर हमले, ट्राम व बसें जलाना, और बम फेंकना भी सम्मिलित था । 


अनेक पुलिस कर्मचारी और अन्य व्यक्ति हताहत 
एिचिम बंगाल के अतिरिक्त मद्रास, द्रावणकोर, कोचीन और हैदरावाद के अनेक 


भागों में भी साम्यवादी गतिविधियाँ हुईं । हैदराबाद राज्य के तेलगांना प्रदेश में 
सरकार का अधिकार चलना बन्द हो गया। लगभग 2000 गाँवों पर साम्यवादियों 
ने अधिकार कर लिया, जहाँ उन्होंने भूमि सुधार क्रिए, कचहरी को निर्णय दिए 
और “शत्रु” का नाश किया । पाँच वर्ष तक तेलंगाना एक छोटा-सा राज्य बना 


रहा ॥* 


साम्यवादी दल के विरुद्ध कार्रवाई (8०ां०प 8डक्ंत़ड छा एश). 
साम्यवादी दल मे जो जुल्म किये, उनसे नई दिल्‍ली के सरकारी हलका में तया 
ध्वाम्यवादियों द्वारा किए गए जुल्मों के बषध्यवत के लिए ए० निविढ को पुस्तक आधीव 0०072 


२८4 देखिए । 
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तत्सम्बन्धी राज्यों क्री राजधानियों में बड़ी चिन्ता फैली । 

29 सितम्बर, 949 को भारत सरकार ने “भारत में साम्यवादियों के हिसापूर्ण 
कृत्य” शीर्षक से एक स्वेतपेत्न जारी किया जिसमें सी० पी० आई० के प्रति आरोपों 
की सूची दी गई थी और मुख्यतः पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में उसकी गतिविधियों 
का विस्तृत वर्णन दिया गया था । श्वेतपत्र में कहा गया था कि “भारत के साम्यवावियों 
ने बड़े पैमाने पर हिंसा का प्रचार एवं आयोजन किया है तथा नीति एवं भद्गता की पूर्ण 
अवहेलना करते हुए और सामाजिक जीवन एवं विचारघारा की तनिक भी परवाह न 
करते हुए अब भी हिंसा कर रहे हैं । सरकार अपने सभी साधनों द्वारा अराजकता का 
दमन करने के प्रति दृढ़ संकल्प है ।” 

इस श्वेतपत्र के आवेश में मद्रास सरकार ने स्थानीय साम्यवादी दलों तथा साम्य- 
वादियों द्वारा चलाये जा रहे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इस प्रतिवन्ध से तमिल- 
नाडु साम्यवादी दल, आन्ध्र साम्यवादी दल, केरल साम्यवादी दल और कर्नाटक 
साम्यवादी दल प्रभावित हुए। इनके अतिरिक्त 9 मज़दूर संगठनों एवं उनकी 
शाखाओं को भी, जिन्हें सी० पी० आई० के निदेशन व नियन्त्रण में समझा जाता था 
और जिनके लक्ष्य व उद्देश्य भी उसी के समान थे, अवैध घोषित कर दिया गया। 

2 जनवरी, 950 को ट्रावनकोर कोचीन की सरकार ने भी बही कारंवाई की । 
इससे केरल, ट्रावनकोर-कोचीन एवं तमिलनाडु के साम्यवादी दलों के अतिरिक्त 

32 साम्यवादी नेतृत्त्व के संगठन भी प्रभावित हुए जिनमें अनेक छात्र-संघ, मज़दुर-संघ 
और गोदी कर्मचारी-संघ शामिल थे | ह 

5 जनवरी को हैदराबाद के मुख्य मन्त्री एम० के० वैल्लोडी ने कहा कि 949 में 
साम्यवादियों ने उस राज्य में 247 हत्याएँ और 6 डकैतियाँ कीं। उन्होंने कहा कि 


कुछ तेलंगानी जिलों में “क़ानून और व्यवस्था की नित्य प्रति अवहेलना होती रही है 
और इसे अधिकतर वही लोग करते हैं जो साम्यवादी कहलाते हैं ।” 


25 फरवरी को पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक “सुरक्षा विधेयक” स्वीकार 
किया जिसका उद्देश्य राज्य में अवेध रूप से हथियार प्राप्त करने, रखने व इस्तेमाल 
करने पर रोक लगाना तथा राज्य में राजविरोधी आन्दोलन का दमन करना था| 


चार साम्यवादी नेताओं का रूस जाना-- नई कार्यविधि (छ0ण 0 .68८ 

065 80 40 8०णं6४ एग्रंणा--र०छ प8००४] ]476) 

सी० पी० आई० द्वारा छोड़े गए सशस्त्र संघर्ष और गुरिह्ला युद्ध द्वारा कांग्रेस की 
“अप्रजातान्त्रिक” “जनता विरोधी” और “बुर्जुआ” सरकार को अपदस्थ नहीं किया 
जा सका तथा “मज़दूर वर्ग की तानाशाही” स्थापित नहीं की जा सकी ! दिसम्बर 
950 में सी० पी० आई० की केन्द्रीय समिति ने भावी नीति और कार्यक्रम निर्धारित 
करने के लिए एक बैठक की और यह तय हो पाया कि दल के चार नेता मशविरा करने 
के लिए “पितृभूमि” जायें | अतः एस ०ए० डांगे, अजय घोष, राजेश्वर राव और वर्सेव- 
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पुण्या नामक साम्यवादी नेता मास्को गए । मास्को में साम्यवादी हथकण्डों के विश्ञे- 
पज्ञों से परामश करने के बाद सी० पी० आई० नेताओं ने यह निर्णय किया कि जब 
तक साम्यवाद देक्ष में बहुत अधिक लोकप्रिय न हो जाये, हिसक क्रान्ति स्थगित कर दी 
जाये तथा शास्तिपूर्ण प्रयत्तों पर ज़ोर दिया जाए। किन्तु यह समय की आवश्यकता 
के अनुसार किया गया एक अस्थायी उपाय मात्र था। दीर्घकालीन उपाय के रूप में 
ये सी० पी० आई० नेता अपने साथ एक दस्तावेज लाये जिसका श्ञीपंक शान्तिपूर्ण 
के स्थान पर क्रान्तिकारी मार्ग (१0: 7९४००एं फऊैए ए6एणण्ञांग्रक्षए एशआ था। 
इसमें कहा गया था कि सी० पी० आई० का उद्देश्य शान्तिपुर्ण संसदीय प्रणाली से 
प्राप्त नहीं हो सकेगा, कि वर्तमान राज को जोकि साम्राज्यवादी-सामन्‍्त शाही व्यवस्था 
को वनाए रख रहा है, हटा कर उसके स्थान पर जनता का लोकतान्त्रिक राज स्था- 

” पित करना केवल एक सशस्त्र जनक्रान्ति द्वारा सम्भव हो सकता है, और लोकप्रिय 
प्रजातन्त्रीय कान्ति के लिए दो आधारभूत तत्व--किसानों द्वारा समर्थनकारी युद्ध और 
शहरों में विद्रोह--इकट्ठ होना आवश्यक है ) 


साम्यवादी दल द्वारा नीति सम्बन्धी वक्‍तव्य ( एश'5 डब्शाथा। रण 
ए०ा०ए) - 

कार्यविधि निश्चित हो जाने के वाद सी० पी० आई० ने ] से 6 अक्तूबर, 95] 
तक कलकत्ता में एक कान्फ्र न्‍्स की और उसमें एक भविष्य नीति सम्बन्धी ववतव्य स्वी- 
कार किया गया। इस वक्‍तव्य में मोटे तौर से सी० पी० आई० के लक्ष्य, उद्देश्य, साम- 
यिक नीति और कार्यप्रणाली निर्धारित की गई, जो इस प्रकार थी : 

(]) 947 में जो स्वाधीनता प्राप्त हुईं, वह भारतीय क्रान्ति का प्रथम चरण था । 
उस क्रान्ति के दूसरे चरण में सामन्‍्तवादी और अधं-सामन्तवादी जमींदारी की पूर्ण 
समाप्ति, कृषि मज़दूरों और ग़रीब किसानों में ज़मीन का मुफ्त वितरण, ब्रिटिश पूंजी 
की ज़ब्ती और उसका राष्ट्रीयकरण, हमारी राष्ट्रीय वि व्यवस्था पर से विदेशी एका- 
धिकार पूँजी की शोषणकारी जकड़ को पूर्णत: समाप्त करता । 

(2) स्वतन्त्रता से पहले की ही तरह, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी, देश की अ्थे- 
व्यवस्था पर बुर्जुआ वर्ग का नियन्त्रण रहा और बुजूआ वर्ग ने सामान्य जनता की 
मेहनत का फल स्वयं लेने के लिए तथा अथंव्यवस्था को पूंजीवादी रूपरेखा पर विक- 
सित करने के लिये राजतन्त्र का उपयोग किया | 

(3) स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद अमरीकी और ब्रिटिश साञ्राज्यवादियों ने भारतीय 
बुजुआ वर्ग के साथ साँठ-गाँठ करके भारतीय राज्य को अपनी युद्ध-योजनाओं में 
घसीटा और यहाँ भारी उद्योग स्थापित करने में सहायता देने से इन्कार कर दिया 
जो ओऔद्योगीकरण का आधार है। 

(4) कम विकसित अथेव्यवस्था में यदि उसे असाम्राज्यवादी, अएकाबिकारवादी, 
एवं प्रजातान्त्रिक रूपरेखा पर विकसित किया जाये तो सरकारी क्षेत्र, अर्थात्‌ सार्व- 
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जनिक क्षेत्र एक प्रगतिशील भूमिका निभा सकता है। किन्तु ऐसा न करने के कारण 
बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हो गए है जिनमें अपने सभी दुर्गुण विद्य- 
मान हैं। न 

(5) बुर्जुआ-जमीदार सरकार की क्ृपि सुधार सम्बन्धी नीतियाँ किसानों को युग 
पुराने वन्धनों से मुक्त कराने के उद्देश्य से नहीं वताई गई थीं वल्कि सामन्‍्तवादी 
जमींदारों को पंजीवादी जमींदारों में परिवर्तित करके अमीर किसानों का एक नया 
वर्ग विकसित करने के उद्देश्य से रची गई थीं | सामुदायिक विकास योजनाओं, पंचा- 
यत सुधार, भूमि सीमा निर्धारण सम्बन्धी क़ानून तथा भूमि की चकवन्दी सम्बन्धी 
क़ानून निष्फल सिद्ध हुए हैं और उन से किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों का कुछ भी 
उपकार नहीं हुआ है , 

(6) यद्यपि सरकार की विदेश नीति मुख्यतः तटस्थता की एवं महायुद्ध विरोधी रही 
है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की प॒ति के लिए पाश्चात्य एकाधिकार सहायता पर 
अधिकाधिक निर्भर करना, विदेशी पजीपतियों से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करना, 
कामनवैल्य का सदस्य बने रहना और इन सब तथ्यों के परिणामस्वरूप अनेक उपनिवेश 
विरोधी मुद्दों पर उसका गोल-मोल बात करना तटस्थ रूप से अमरीका के नव उप- 
निवेशवादी एवं अतिक्रमणकारी इरादों की पूर्ति में सहायक हुआ और इसके कारण 
भारत शन्ति प्रजातन्त्र, स्वाधीनता और समाजवाद की शक्तिशाली घारा से अलग- 

थलग जा पड़ा । डे 

(7) यद्यपि राज्य का ढाँचा महासंघीय प्रकार का है, सारी सत्ता और अधिकार 
केन्द्र सरकार में ही निहित हैं । 

(3) बुर्जुआ वर्ग ने धर्म निरपेक्षता विरोधी शक्तियों को रियायतें दी हैं । अतः सी ० 
पी० आई० का यह कत्तंव्य है कि धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के भली-भाँति क्िया- 
न्वयन के लिए अथक संघर्ष करे । | 

(9) प्रशासनिक सत्ता नकचढ़े अफ़सरों के हाथों में है जिन्हें सब प्रकार की सुख- 
सुविधायें प्रदान की जाती हैं | इन अफ़सरों का जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि 
वे सदा शोषक वर्गों के ही हित सिद्ध करते हैं । 

(0) न्यायपालिका का. रवैया मजदूरों, किसानों और अन्य श्रमजी वियों के प्रति- 
कूल है। क़ानून कार्यविधि और न्याय-प्रणाली में यद्यपि सिद्धान्त रूप से अमीरों भौर 

. ग़रीबों को समान स्तर पर रखा जाता है, पर वास्तव में उनसे शोपक वर्गों का हिंते- 
साधन होता है-तथा उनका अधिकार बना रहता है। 

(]) बुर्जुआ वर्ग और उनके ज़मींदार मित्र अल्पसंख्या में होते हुए भी देश पर 
राज करते हैं तथा सरकार, व्यवस्था वनाये रखने के लिए सशस्त्र सेना और पुलिस 
प्र अधिकाधिक निर्भर करती जा रही है। 

(2) जब भी मजदूर, किसान अथवा अन्य कमज़ोर वर्ग अपने झोपण कर्त्ताओं 
विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो उनके संविधान प्रदत्त मूल अधिकार उनके प्रति लागू हृनि 
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बन्द हो जाते (कर दिये जाते) हैं । 

(3) संसदीय और लोकतास्त्रिक विचारधारा को बुर्जुआ और जमींदारों द्वारा 
अपने परों तले क्चला जाता है, और जब भी उन्हें आवश्यकता प्रतीत होती है, वे 
संसदीय लोकतन्‍्त्र के स्थान पर सैनिक तानाशाही लाने से भी नहीं हिचकते । इस 
समय तक देश में जो लोकतन्त्र विद्यमान रहा है उससे देश के लाखों मजदूरों के मूल्य 
पर शोषक वर्ग का ही निर्माण हुआ है। सरकार की नीतियाँ श्रमिक वर्ग, किसानों, 
मध्यम्त वर्ग तथा छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों और व्यापारियों तक के विप- 
रीत सिद्ध होती हैं और यही कारण है कि असन्तुष्ट श्रमजीवी सरकार के विरुद्ध 
भाँति-भाँति के आ्रान्दोलन चलाते हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई जनताबविरोधी 
नीतियों के कारण आम जनता का बढ़ती हुई कौमतों, तये-तये करों और वेलगाम 


मुद्रास्फ़ीति के माध्यम से शोषण किया गया । 
(4) भारतीय साम्यवादी दल अपने समाजवाद और साम्यवाद निर्माण करने के 


लक्ष्य पर दृढ़ रहा है। 

(5) समाजवादी समाज का निर्माण करने के लक्ष्य का अनुसरण करते हुए सी० 
पी० आईं० ने श्रमिक वर्ग और उसके संगठन के आर्थिक विकास और राजनैतिक 
विचारों की परिपकक्‍्वता को व्यान में रखते हुए श्रमिक वर्ग के अधीन सभी वास्तविक 
गैर-सामंतवादी और गैर-साम्राज्यवादी शक्तियों के निकट सहयोग से जनतन्त्र स्थापित 


करने के लिए कार्य करेगी । 
सी० पी० आई० सम्मेलन ने दल के लिए जो कार्यक्रम निश्चित किया वह इस 


प्रकार था : 
(0) देश में रहने वाली भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के लिए वास्तविक स्व्रायत्त शासन के 
आधार पर भारत की एकता का परिरक्षण और उन्नति । 
(9) अठारह वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी तागरिकों के लिए आम-समान 


ओर सीधा मताधिकार । 
(9) केन्द्र में विधायिका के दोनों सदनों को समान अधिकार । 


(0९) राज्यों के लिए स्वशासन । दिकर मत, है 

(९) सभी सामाजिक, राजनीतिक और न्याग्रिक संस्थाना मं लोकतान्त्रिक भावना 
का समावेश । | कक 

(शे) सभी के लिये काम करने के अधिकार सहित पूर्ण नागरिक स्वतंत्रताएँ | 

(शा) वेतनों और आमदनियों में असमानताएं समाप्त करना, तवा सामाजिक अस- 


मानताएँ और अयोग्यताएँ दूर करना । है 
(४३) जमींदारी का विना मुआवजा दिये उन्मुलन और भूमि का कृषि मजदूरों और 


गरीब किसानों में विना मुल्य के वितरण | व 
(00 वाग़ानो, खानों, तेल शोघन कारखानों एवं जहाजी व्यवत्तायां मं बगा सारी 


विदेशी पजी का हस्तगन, और बैंकों तथा अन्य ऋण संस्थानों का राष्ट्रीयकरण । और 


री 
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(४) भारत की ब्रिटिश कॉमनवैल्‍थ से वापसी, और ब्विटेत व अमरीका से किये गए 
सभी समझौतों और क़हारों का परित्याग तथा भारत के पड़ोसियों से सभी विवादों 
का शान्तिपुर्ण मिपठा रा ।* 

4 फरवरी, 952 को भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव ए० के० घोष ने दिल्ली 
में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में ज़ोर दिया कि साम्यवादी दल यद्यपि भारतीय संविधान' (जिसे 
अप्रजातन्नीय वताया गया था) को स्वीकार नहीं करता तदपि यथासम्भव शात्तिपूण 
उपाय अपनाना चाहता है और एक संवैबानिक विपक्षी दल की भूमिका निभाना चाहता 
है, किन्तु यह भी घोषित किया कि “हम केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं करते ।” 

यह भवानी सेन गुप्ता के सी० पी० आई० के अस्तर्गत “संसदीयता" की पुनरोवित 
थी । (यह प्रणाली पहले-पहल 946 में थी जब साम्यवादी दल ने केन्द्रीय विधान मण्डल 
ओर भ्रान्तीय विधान सभाओं के चुनावों में भाग लिया, अपनाई गई थी ४९ 


भारतीय साम्यवादी दल के चुनाव उददश्य-पत्र में “शास्तिपूर्ण दृष्टिकोण” 

की सामयिक आवश्यकता का रेखांकन-चुनावों में भाग लेता - . 

(एक 5 हाव्णंगा क्रावी००० 0ण॥०8 “?8४००ए। 8एएा०2०ा१ डा॥व 

8५--(९०॥6६४5 ॥86000॥5) 

प्रथम आम चुनाव से कूछ पहले सी० पी० आई० ने अपना चुनाव-उद्देश्यपत्र प्रका- 
शित किया, जो कि उपयुक्त नीति के वक्‍तव्य से बहुत कुछ मिलता-जुलता था । उससे 
अनेक लोक सभा और राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़े और प्रशंसतीय 
सफलता प्राप्त की । उसने लोक सभा के 70 स्थानों पर चुनाव लड़े और 27 स्थाव 
जीते । साम्यवादी दल ने अधिकतर तमिलनाडु, हैदराबाद, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ओर 
द्रावनको र-कोचीन में ज़ोर लगाया ) ः 

राज्य विधान सभाओं के चुनावों में साम्यवादी दल और उसके मित्रों ने कुल मंत 
संख्या का 6.04%, मत प्राप्त किये । उन्होंने 587 स्थानों पर चुनाव लड़ा और [0।[ 
स्थान जीते, जिनमें से अधिकतम संख्या ([63) मद्रास, ट्रावनको र-कोचीन, हैदराबाद 
ओर पश्चिम बंगाल के स्थानों की थी | विहार, मध्य प्रदेश, मध्यभारत, राजस्थाव, 
उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र में साम्यवादी दल ने कूल मिलाकर 0 स्थानों पर चुनाव 
लड़ा पर वह इनमें से एक भी स्थान नहीं जीत सका । 


'साम्यवादी दल के चुनाव सम्बन्धी उद्देश्यपत्न के विस्तृत अध्ययव के लिए देखो मसानी, 7. 2: 
पृष्ठ 36-5[, इसमें भूमि, उद्योग, भाषायी राज्यों, भारतीय गणतंत्ष के संविधान, विदेश नीति भौर 
कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल को ध्यान में रखते हुए साम्यवादी दल की नीति निर्धारित की गईं थी । हे 
30एक श्रच्यात पत्रकार जी० एस० भागंव ने यह विचार व्यक्त किया है कि 946 के आम चुनावों 
में सी० पी० आई० का भाग लेना “राजनीतिक मंत्र पर अपना अस्तित्व जताना” मात्र था । उनका 


यह दृष्टिकोण था कि सारे अविभाजित भारत में केवल आठ साम्यवादी विधायक “दल के लिए संसदीय 
धूमिका का आभास प्रस्तुत नहीं कर सकते थे ।” 
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6 फरवरी, 953 को चुनाव आयोग ने घोषित किया कि अखिल भारतीय 
आधार पर चूताव चिन्ह प्रदात करने के लिए केवल चार दलों को “राष्ट्रीय दलों” के 
रूप में मान्यता दी जायेगी । इनमें से एक दल सी० पी० आई० था ॥! इस प्रकार 
सी० पी० आई० लोक सभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गया। 


साम्यवादियों की नज्रवन्दी से रिहाई (007 रशाए्णांहड शा २९९४४९०१ [709 
स्‍220०00॥) 

सी० पी० आई० द्वारा “शान्तिपृर्ण दृष्टिकोण” अपनाए जाने के फलस्वरूप राज्य 
सरकारों ने जिन साम्यवादियों को हिंसापूर्ण एवं अन्य गैर-क़ाननी कृत्यों के लिये नज़ र- 
वच्द किया था, उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया | 3 फरवरी, 952 को मद्रास सरकार 
ने उन 06 साम्यवादियों को रिहा कर दिया जिन्हें चुनावों की अवधि के लिए पैरोल 
पर छोड़ा गया था । इसके दो दित वाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अनेक साम्यवादी 
नज रबन्दियों को रिहा किया । 

24 मार्च को द्रावणकोर-कोचीन सरकार ने साम्यवादी दल एवं कई श्रमिक संग- 
ठनों पर से प्रतिवत्ध उठा लिया। 29 मार्च को हैदराबाद विधान सभा में साम्यवादी 
प्रभुत्व के जनता लोकतंत्रीय मोर्चे के नेता वी० डी० देशपांडे ने कहा कि यदि सरकार 
सभी राजनीतिक कैदियों की आम रिहाई का आदेश दे, सभी नज़ रबन्दों को छोड़ दे 
और भुकहमे तथा गिरफ़्तारी के वारन्ट वापस ले ले तो साम्यवादी दल अपने सभी 
हथियार एक सप्ताह के भीतर समपित करने को तैयार है। मुख्य मन्‍्त्री बी० रामा- 
क़ृष्णाराव ने सभी साम्यवादी नज़रवन्दों की रिहाई की घोषणा की और राज्य के साम्य- 


बादी दल पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया । 


साम्यवादी दल द्वारा संसद में संयुक्त प्रजातंत्रीय मोर्चा बनाने के प्रय॑त्न 

(0ए फ्राव8ए०पा३ 40 7007 8 ए्री४0 ॥06॥00%० 9707 9 एक॥8- 

ग्र७7) ४ 

लोक सभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल वन जाने के वाद, साम्यवादी नेता ए० के० 
गोपालन ने निम्नलिखित कार्यक्रम के आधार पर, गर-कांग्रेसी, प्रजातंत्नीय दलों के साथ 
एक "संयुक्त प्रजातंत्रीय विपक्षी दल" बनाने का प्रयत्त किया : ([) राष्ट्रपति के आपात्‌- 
स्थिति घोषित करने सम्बन्धी अधिकारों की समाप्ति, (2) भारत की कॉमनवैःथ से 
वापसी, (3) सभी ब्रिटिश स्वामियों के बैंकों, फ़ैकिट्रयों, और वाग्रानों इत्यादि की जब्ती 
एवं राष्ट्रीयकरण, (4) भाषण, प्रेस एवं संगठन की स्वतंत्रता पर प्रतिवन्‍्ध की समाप्ति, 
(5) हड़ताल का अधिकार, (6) देशी राज्यों की समाप्ति, (7) राज्यों की तुरंत भापाई 


भकोई भी राजनैतिक दल, जो डाले यए कुल वध मतों में से कम ते कम 3% मद श्राप्त करता 
था, उसे चुनाव आयोग “राष्ट्रीय दल”? के रूप में मान्यता देता या । 
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आधार पर स्थापना, (8) नज़रबन्दी के सिद्धान्त की समाप्ति, (9) सशस्त्र सेनाओं में 
से ब्रिटिश अफ़सर हटाना, (0) सुरक्षा वजट को 50 प्रतिशत कम करना, (]) सशर्त 
विदेशी सहायता स्वीकारन करना, इत्यादि। साम्यवादी दल के प्रयत्नों का कोई उल्ले- 
खनीय परिणाम नहीं निकला क्योंकि उसके बड़े-बड़े मेताओं के भाषणों से उनके शान्ति- 
पूर्ण इरादों का भण्डाफोड़ हो गया था। विपक्षी दलों ने अनुभव किया कि साम्य- 
वादियों के मन में संविधान और सरकार की संसदीय प्रणाली का कोई आदर नहीं है । 

संसदीयता के परिवेश में साम्यवादियों ने श्रमिकों, किसानों, छात्रों, वकीलों, डाक्टरों, 
लेखकों, कलाकारों, और औरतों तक के संगठनों में घुसपेंठ आरम्भ की, और उनकी 
संख्या एवं लोकप्रियता में आशातीत वृद्धि हुई । 


साम्यवादी दल द्वारा “वामपक्षियों” के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाना 

(एए एछणा5 एगराटत क्फणांड$ शत गुठातुद ९87765) 

कांग्रेस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास में प्रजातंत्रीय दलों की ओर से 
निराश होकर साम्यवादी दल ने अन्य “वामपक्षी” दलों की ओर रुख किया और उनके 
साथ मिलकर “वामपक्षी प्रजातंत्रीय मोर्चा” बनाने के अभिप्राय से उनकी सहमति के 
लिए अपने कार्यक्रम में परिवर्तेन करने को भी तैयार थी। दूसरे आम चुनाव से पूर्व 
उनमें से कुछ दलों ने सी० पी० आई० के संकेत का स्वागत किया और निम्नलिखित 
चुनाव संबंधी गठबन्धन तैयार किये गए : (]) बम्बई में कामगार किसान पार्टी के साथ । 
यह एक समाजवादी टुकड़ी थी जो श्रीमती अरूणा आसिफ अली के नेतृत्त्व में समाज- 
वादी दल से अलग हो गई थी, (2) उड़ीसा में संयुक्त समाजवादी संगठन के साथ, 
(3) पंजाब में संयुक्त प्रगतिशील मोचें के साथ, (4) पैप्सू में संयुक्त प्रगति ब्लाक के 
साथ, (5) दिल्‍ली में फ़ारवर्ड ब्लाक के साथ, (6) असम में फ़ारवर्ड ब्लाक, गोरखा 
लीग और क्रांतिकारी समाजवादी दल के साथ, (7) पश्चिम बंगाल में फ़ारवर्ड ब्लाक 
(मार्क्सवादी) और वोल्हेविक पार्टी के साथ, (8) हैदराबाद में जनता प्रजातंत्रीय मोर्चे, 
लीग आफ़ सोशलिस्ट वर्कज, और हैदराबाद मजदूर संघ के साथ । ट्रावतकोर-कोचीन 
तमिलनाडु, बिहार और त्रिपुरा में “वामपक्षी” दलों के साथ चुनाव समभौते किए 
गए। किन्तु सोशलिस्ट पार्टी के साथ कोई समभौता नहीं हो सका और उसके जय- 
प्रकाश नारायण एवं डा० लोहिया जैसे नेताओं को “अमरीकन पंजीवादियों” के एजेण्ट 
बताकर बदनाम करने के प्रयत्न किये गए । 


दूसरे आम चुनाव में साम्यवादी दल (शा (०76४४ इ$ट८०ा१ ठंल्ाथों 
56०४०7॥) * 
इस निर्वाचन में सी० पी० आई० की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। पहले उसके 
कब्जे में लोक सभा के 27 स्थान थे, पर अब उसने 29 स्थान जीत लिये । इसके मतों 
की संख्या पहले के 4,72,009 के दुगुने से भी अधिक, 2,069,452 हो गई । 


भारत में साम्यवादी दल 54] 


दल को सबसे अधिक समर्थन केरल से मिला, जहाँ उसने 9 स्थान जीते । उसके 
बाद पश्चिम वंगाल में 6, बम्बई में 4, और आमन्ध्नप्रदेश में 4 स्थान प्राप्त हुए । मद्रास, 
तेलंगाना (आन्ध्र प्रदेश का भाग) और त्रिपुरा में उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई। असम, 
विहार, मध्य प्रदेश, मंसूर, राजस्थान, दिल्‍ली और मणिपुर में उसे एक भी स्थान प्राप्त 
नहीं हुआ । 

पहली बार साम्यवादी दल को लगभग सभी राज्यों की विधान सभाओं में प्रति- 
निधित्व प्राप्त हुआ । आन्ध्र एवं पश्चिम बंगाल में यह सबसे बड़े विपक्षी घड़े के रूप 
में उभर आया और बम्बई में इसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ । 

केरल में साम्यवादी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया और 5 अप्रैल, 957 को 
उन्होंने मन्त्रिमण्डल बताया । साम्यवादियों के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि वे 
संसार भर में कहीं भी, चुनाव लड़ कर सत्तारूढ़ हुए। इस पर सी० पी० आई० 
नेताओं ने बहुत खुशी मनाई और सोचने लगे कि अब वे देश के अच्य भागों में भी 
सत्ता हथिया लेंगे । एस० ए० डांगे ने कहा. ..“यद्यपि केरल में साम्यवादी दल संवि- 
धान की मर्यादा में रह कर कार्य करेगा पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह माक्स- 
वाद, लेनिनवाद और स्तालिनवाद के प्रिय सिद्धाच्तों को त्याग देगा | साम्यवादी बदल 
नहीं गए हैं । इस बारे में कोई भूल में न रहे । हम वही हैं जो पहले थे ।/* नेहरू की 
सरकार को चेतावनी के समान, कि वह केरल मन्त्रिमण्डल के कार्य में वाधा न डाले, 
रानाडिव ने वक्‍तव्य दिया कि “यदि केरल में मन्त्रिमण्डल भंग हुआ तो उसके परि- 
णामस्वरूप साम्यवादियों को एक वार फिर विद्रोह की नीति अपनानती पड़ेगी ।४४ इसी 
प्रकार सुन्दरैया ने कहा “कि यदि संघीय सरकार ने केरल मन्त्रिमण्डल के कार्यों में 
वाघा डाली तो वह सी० पी० आई० अन्य तरीके अपनाएगी ।7 


केरल में साम्यवादियों के सत्तारूढ़ होने के कारण (ए/8५ ॥8९ (007रमाप्रां5 

(॥0० (0 ए०ज़छाः 7 ट्िष्ा॥9 ?) 

यहां यह विचार करना उपयुक्त होगा कि केरल में साम्यवादियों को सत्ता प्राप्त 
' होने के क्या कारण थे। नेहरू का विचार था कि साम्यवादियों की जीत से “साम्यवाद 
के लिए निश्चित समर्थन” की बजाय “स्थानीय मामलों में असन्तोष” अधिक प्रति- 
घ्वनित होता है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय या अत्तर्राष्ट्रीय बड़े-वड़े मुद्दों का 
चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । वह तो मूलतः स्थानीय कठिनाईयों, स्थानीय मुद्दों 
और स्थानीय रोष का परिणाम है ।॥” केरल के तत्कालीन गवनेर डा० रामाकृष्ण राव 


7! सिल्हा द्वारा, 0. 5, पुष्ठ 02 में उद्धत । 
ग्भ्वहो । 
43वही ॥ 
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ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि केरल की जतता दीर्घ काल से परेशान थी कि उसकी 
कोई स्थायी सरकार नहीं है, भौर “ठीक हो या गलत,” उनका विचार था क्कि स्थायी 
सरकार बनवाने का एकमात्र उपाय साम्यवादियों को सफल बनाना है, अतः उन्होंने 
साम्यवादियों को मत दिए । 

इंग्लैंड के दैनिक समाचारपत्र मांचस्टर गरजियन ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि 
निम्नलिखित सामाणिक एवं राजनीतिक तत्त्वों ने साम्यवादी विजय में योगदान किया : 
(!) भारत के सभी राज्यों में केरल का जनसंख्या घनत्व सब से अधिक है, पर वहां 
उद्योग धन्धे नहीं के वराबर हैं, अत: वेरोज़गारी बहुत है, (2) केरल में साक्षरता की दर 
भारत में सर्वाधिक है, अतः साक्षर वेरोज़गारों की विकट समस्या विद्यमान है, (3) 
अधिकतर किसान भूमिहीन हैं, और 954-55 में प्रजा समाजवादी सरकार ने क्ृंषि- 
सुधार योजताएँ निरूपित की थीं उन्हें गोवित्दा मेनन की सरकार ने लागू नहीं किया, 
(4) राज्य पुतगंठन अधिनियम द्वारा, ट्राववकोर-कोचिन का तमिलताडु जिला, जो ठोत 
कांग्रेसी था, मद्रास में मिला दिया गया, और मद्रास का मालावार जिला, जिसमें कांग्रेस 
का बहुमत था, केरल में मिला दिया गया, (5) केरल में 948 से लगा कर पाँच मुख्य 

भन्‍्त्री आ चुके थे और 956 से वह राष्ट्रपति राज्य के अधीन था, क्योंकि न ती 
कांग्रेस और त् ही विपक्षी दल वहाँ स्थायी सरकार बना पाये थे ! इस प्रकार राज- 
नीतिक स्थिरता की आम आवश्यकता के कारण सी० पी० आई० को समर्थन मिला, 
जो स्थायी सरकार बनाने योग्य, एकमात्र राजनीतिक दल था, (6) राज्य के कांग्रेसी 
नेताओं में आन्तरिक मतभेद विद्यमान थे और दलगत व्यवस्था का पूर्ण अभाव था । 


साम्यवादी दल में आरान्तरिक सतभेद 
छाक्षातं |ञीशथार० ५]फ्र ॥6 0)ञ) 


(क) आन्तरिक मुद्दों पर मतभेद ()#०0९७ 0॥ ॥7(0778]। (85768) 

यंचपि बाहर से ऐसा प्रतीत होता था कि सी० पी० आई० में एकता है पर उसके 
जन्म से ही उसमें गम्भीर मतभेद विद्यमान थे । किन्तु ये मतभेद उसकी तीसरी महा- 
सभा से पूर्व तक सर्वेविदित नहीं थे (तीसरी महासभा दिसम्बर 953 में मद्रास के 
निकट मदुराई में हुई) । जैसे-जैसे समय वीतता गया, ये मतभेद कटुतर और अधिका- 
घिक गहन होते गए । प्रथम एवं सब से अधिक महत्त्वपूर्ण मतभेद *राष्ट्रीय लोकतांधिक 
मोर्चे के प्रश्न पर था । अजौय घोप, पी० सी० जोशी, और अधिकारी का कहना था 
कि नेहरू की सरकार प्रगतिशील विचारों की है, और मुख्य प्रतिक्रियात्मक एवं दक्षिण- 
पंथी रवैया स्वतन्त्र पार्टी एवं साम्प्रदायिक दलों का प्रतीत होता है, कि इन शक्तियों 
पर प्रहार करने के लिए देश के सभी लोकतान्च्रिक तत्त्वों को संगठित हो जाना चाहिए 
और कांग्रेस के “वामपंथियों” को अपने में मिला लेना चाहिए, और कि भारत की 
विदेश नीति “मूलत: और गर-साम्राज्यवादी व ग़र-उपनिवेशवादी ही नहीं, अपितु यदा- 


ज 
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कंदा डगमगाने के बावजूद, सोवियत संघ तथा नव स्वतन्त्र देशों के साथ विकट 
सहयोग की है ।” 
सी० पी० आई० के वामपंथियों के (भूपेश गुप्त, रामामूर्ति इत्यादि) इन कल्पनाओं 
से सहमत नहीं थे । उन्हें विश्वास था कि सी० पी० आई० को सभी लोकतांचिक एवं 
समाजवादी शक्तियों को श्रमिक वर्ग के नेतृत्त्व में संगठित कर के “जनता का लोकतंत्र” 
स्थापित कराने के लिए कार्य करना चाहिए, और “देश को एक उचित वैकल्पिक नेतृत्व 
प्रदान करना चाहिए, कि कांग्रेस की नीतियाँ “दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्वों” के 
विकास को बढ़ावा दे रही हैं, तथा, नेहरू की सरकार की पारचात्य पूँजीवाद/ 
साम्राज्यवाद से साँठ-गाँठ हैं । 
इस घड़े का यह विचार था कि भारत में क्रान्ति केवल श्रमिक वर्ग के नेतृत्व से आ 
सकती है, और किसी अन्य वर्ग को वह श्रेय मिलने वाला नहीं है । किन्तु जोशी-घोष 
घड़े का विचार था कि श्रमिक वर्ग में न तो पर्याप्त जागृति है और न ही वह प्रभाव- 
शाली ढंग से संगठित है, कि उसे भारतीय समाज को समाजवादी बनाने के लिए अन्य 
लोकतान्त्रिक शक्तियों से गठजोड़ करना होगा, और इन शबवितथों में बुजु आ वर्ग भी 
सम्मिलित है जिसका अब एकछत्न नेतृत्व विद्यमान नहीं है, और एक बार लोक- 
तांत्रिक शक्तियों से गठजोड़ स्थापित हो जाने पर उस गठजोड़ में श्रमिक वर्ग प्रमुख 
स्थान प्राप्त कर लेगा।_ 
जवकि “वामपंथी” धड़ा व॒ुजु आ ज़मींदार राज केः“विस्थापित”' करने तथा उसके 
स्थान पर श्रमिक वर्ग के नेतृत्त्व में 'जन लोकतनन्‍्त्र' स्थापित कराने के पक्ष में था, 
“दक्षिणपंथी” घड़ा एक राष्ट्रीय लोकतांधिक मोर्चा वनाना चाहता था, पर उनका 
वर्तमान सरकार और राज को “विस्थापित” करने का कोई इरादा नहीं था । उनका 
विचार था कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की वुनियाद मज़बूत होती जायेगी 
तथा वह जनआन्दोलन के बढ़ते हुए ज्वार में अधिकाधिक लड़ाक्‌ एवं शक्तिशाली 
होता जायेगा, वह सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर व बाहर की प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
को समाप्त कर देगा, और अन्तत: सरकारी सत्ता पर स्वयं अधिकारकर लेगा। रामा- 
मूर्ति एवं अन्य “वामपंथी” साम्यवादी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक संकट का कारण 
कांग्रेस का “एकाधिकारवादियों और अमरीकी साम्राज्यवादियों के प्रति आत्म- 
समपंण,” और उसके द्वारा समाज का समाजवादी पुनर्तिर्माण न करना बताते ये गौर 
उनका विचार था कि “सभी लोकतांनिक एवं प्रगतिशील शक्तियों का वृहत गठवन्वन/! 
स्थापित होते ही ये बुराइयाँ स्वयं समाप्त हो जायेंगी। कि 
दोनों घड़े सत्ता हथियाने के “शान्तिपूर्ण सावनों” की वात करते थे पर जबकि 
“दक्षिणपंथी” घड़े के नेता इस वात पर जोर देते थे कि एक डगक्तिशाली जनकान्ति 
आन्दोलन विकसित कर के तथा संसद में स्थायी बहुमत प्राप्त कर के अमिक वर्ग 
और उनके मित्र संसद को जनता की इच्छा के वास्तविक उपकरण में पारिवाोतित कर 
सकेंगे “वामपंथी” नेताओं का यह विचार था कि शासक्र वर्ग कभी नी स्वेच्छापुर्वक 
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सत्ता नहीं छोड़ेगा, वे (शासक वर्ग) जनता की इच्छा की परवाह नहीं करेंगे तथा उसके 
लिए शक्ति का उपयोग भी करेंगे । उनका कहना था कि “यह आवश्यक है कि 
कऋ्तिकारी शक्तियाँ सतर्क रहें और अपने कार्य को ऐसी दिशा प्रदान करें कि वे किसी 
भी स्थिति का, तथा देश के राजनीतिक जीवन में किसी भी परिवतँन इत्यादि का 
सामना कर सकें |” ॥॒ 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त वाद की अवधि में “वामपन्थी” घड़े के नेतृत्त्व में हुई 
हिंसक एवं क्रान्तिपूर्ण गतिविधियों से साम्यवादी दल की हानि व बदनामी हुईं, और 
“दक्षिणपंथी” घड़े की ओर भुकाव अधिक होने लगा । पहले आम चुनावों में हुई विजय 
से उसके हाथ और अधिक मज़बूत हो गए, और दल अधिकाधिक उसके नियन्त्रण में 
आता गया । 

भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं के इन मतभेदों के कारण, दल की तीसरी महा- 
सभा में, जो दिसम्बर 953 में मदुराई (मद्रास के निकट) में हुआ था, घरेलू मुद्दों पर 
कोई निश्चित नीति निरूपित नहीं की जा सकी, और सभा में जो राजनीतिक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया, उसमें विदेशी सम्बनन्धों का ही अधिक जिक्र था और अमरीका 
विरोधी रवेया अपताने पर बल दिया गया था (उस समय दोनों शक्ति-पड़ों में शीतयुद्ध 
चरम सीमा पर था), और घरेलू मुद्दों का बहुत कम वर्णव किया गया था । इसमें केवल 
यह्‌ विश्वास प्रकट किया गया कि “भारत अभी तक अर्घ उपनिवेश तथा परतन्त्र देश 
है क्योंकि वह आथिक, वित्तीय'और सैनिक दृष्टिकोण से पहले की तरह साम्राज्य- 
वादी नीति, मुख्यतः ब्रिटिश, पर निर्भर करता है । यह अब भी एक बूजु आ-जमींदार 
सरकार है और इसके नेता बड़े-बड़े बुजु आ हैं जिनकी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सांठ- 
गांठ है ।” 

किन्तु मढुराई अधिवेशन के बाद “दक्षिणपत्थी” घड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया, 
ओर इसका यह परिणाम हुआ कि जव साम्यवादी दल ने 8 से 9 अप्रैल 956 तक 
पालधाट में अपना चौथा अधिवेशन किया तो उसमें उसने एक राजनी तिक प्रस्ताव पास 
किया जिसमें और बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि समाजवाद संसदीय 
तरीक़ों से लाया जा सकता है, और वह कांग्रेस के नेतत्त्व में किया जा सकता है, 
“जिसके साथ मिल कर सी० पी० आई० को एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए ।” 

उसके बाद सी० पी० आई० ने नेहरू की कांग्रेस सरकार के साथ अधिकाधिक सह- 
योग करना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (४7770) के 
महासचिव के पद से डांगे ने, कदाचित सरकार के संकेत पर, श्रमिकों को परामर्श 
दिया कि के वेतन वढ़ाने इत्यादि माँगों की पूर्ति के लिए हड़ताल न करें । जब राज्यों 
की कांग्रेसी सरकारों ते जनता पर भारी कर लगाए तो सी० पी० आई० ने तनिक 
भी विरोध प्रकट नहीं किया । 959 में साम्यवादी चीन को आक्रमणकारी घोषित करने 
के राष्ट्रीय परिषद के प्रस्ताव का विरोध करने के कारण जब केद्धीय सरकार ने 
सैकड़ों सी० पी० आई० सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया तो सी० पी० आई ने उन्हें 
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छुड़ाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं किया । अमरोहा, फरंखावाद, और राजकोट के 
निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में इस ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं 
किए तो कांग्रेसी प्रत्याशियों को समर्थन प्रदान किया | लोक सभा के सी० पी० आई० 
सदस्यों ते विपक्षी दलों द्वारा नेहरू सरकार के विरुद्ध उठाए गए अविश्वास प्रस्तावों 
में भाग नहीं लिया । सी० पी० आई० के “वामपंथी” सदस्यों ने उपयु कत तथा ऐसे 
ही अन्य कृत्यों को “श्रमिक बर्ग के प्रति विश्वासघात और बृजु आ वर्ग के प्रति पूर्ण 
आत्म समर्पण बताया ।” ; 


(ख) सोवियत संघ में स्तालिनवाद का उन्मुलन--सी ० पी० आई० में और 
अधिक मतभेद (0०-9घवग्रांब्षांणम 9 $0शंत्तएफरां००--ीधणा० फं[वि- 
7९7068 शांए॥ ॥6 (?0 
जिन दिनों भारतीय साम्यवादी दल में मतभेद बढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों सोवियत संघ 

के साम्यवादी दल में भी आन्तरिक मतभेद बढ़ रहे थे | अक्तुबर 956 में सोवियत संघ 

के साम्यवादी दल का वीसवाँ अधिवेशन मास्को में हुआ, जिसमें दल के प्रमुख सचिव 

ख श्चेव ने अपने लम्बे भाषण में स्तालित की आन्तरिक एवं विदेशी कठोर नीति की 

निन्‍दा की । उन्होंने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि सोवियत घड़े की बढ़ती हुई झरक्ति, 

अनके भूतपूर्व उपनिवेशिक देशों द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति तथा पूंजीवादी 
देशों में “युद्ध विरोधी” आन्दोलन के ज्वार के कारण लेनिन का पूजीबाद में “युद्ध की 
अनिवायंता” का सिद्धान्त अब लागू नहीं होता । पूँजीवादी एवं समाजवादी देशों में 
सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द करते हुए उन्होंने स्तालिन की “व्यक्ति पूजा” की घोर 

निन्‍्दा की । ख इचेव ने स्तालिन द्वारा रूसी जनता पर ढाये गए जुल्मों एवं नृज्ञसंताओं 
की भी निन्‍दा की और उनके लिए अधिक स्वतन्त्रता की हिमायत की । अत्तर्राष्ट्रीय 
मंबंधों में स्‍्तालिन के कृत्यों व नीतियों के इस उन्मूलन की स्तालिनवाद का उन्मूलन 
अथवा डी-स्तालिनाइज शन कहते हैं । 

सोवियत नेताओं के चरणचिन्हों पर चलते हुए सी० पी० आई० के महासचिव अजॉय 
घोष ने 22 नवम्बर, 956 को एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि सी० 
पी० आई० ने अब तक जो “सोवियत संघ की प्रत्येक वात को आदर्श मान लेने” का 
रवैया अपना रखा था, उसे त्यागने पर दृढ़ संकल्प है उन्होंने स्वीकार किया कि सी० 
पी० झ्राई० की सब से वड़ी ग़ल्तियों में से एक यह थी कि उसने इन खिद्धान्तों के 
अनुसार कार्य नहीं किया कि “प्रत्येक देश में समाजवाद ऐसे आन्दोलन के माध्यम 
से स्थापित किया जायेगा जो सब देशों के लिए समान सिद्धान्तों पर आधारित होते 
हुए भी, प्रत्येक देश की विशिष्ट परिस्थितियों और परम्पराओं को भी मान्यता देगा,” 
और कि “स्वयं समाजवादी समाज के कई प्रकार होंगे ।” 

उन्होंने लिखा कि सीं० पी० आई० भारत में हिसा एवं गृह-बुद्ध क विना/' समाज- 

वाद लाने में विश्वास करती है , वथा उसी दिशा में प्रयलश्ञील हैं। 
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3 जुलाई, 957 को, मास्कों में सोवियत साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति ने () 
भोलोतोव, मालेन्कीव, और कागानो विच को दल की अध्यक्ष समिति (प्रिजीडियम) से 
निकालने और (2) शेपिलोव को केन्द्रीय समिति के सचिव पद से हटाने की घोषणा 
की । मालोतोव, मालेन्कीव और कागानोविच पर ये आरोप लगाये गए थे : प्रिजी- 
डियम और केन्द्रीय समिति के भीतर “दल विरोधी बड़ा”, दल के बीसवें अधिवेशन 
के प्रस्ताव का निरत्तर विरोध और दल द्वारा किए गए “व्यक्ति पुजा के परिणामों 
को समाप्त करने तथा ऋान्ति सम्बन्धी वेघता के अतिक्रमण के उन्मूलन” के लिए किए 
जाने वाले उपायों का कट्टूर विरोध । मोलोतोव पर सोवियत सरकार की विदेशी नीति 
के “तिरन्तर विरोध” और “ब्ञान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में बाधा डालने के भी 
आरोप लगाए गए । शेपिलोव पर “दल विरोधी घड़े” में सम्मिलित होने का आरोप 
लगाया गया । तीन दिन वाद ख़ इचेव ने “दल विरोबी घड़े” के प्रति आरोपों को लेनिन- 
ग्राद में एक भाषण में दोहराया और मोलोतोव, मालेन्कोब तथा कागानोविच पर 
“अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने व विश्व में शान्ति स्थापित करने के उपायों में बाघा 
डालने” का आरोप लगाया तथा यह भी आरोप लगाया कि इन नेताओं ने उपरोक्त 
नीति एवं उपायों के स्थान पर “ढिवरी कसने” की नीति अपनाई जो “लेनिन के समाज- 
वादी और पूंजीवादी पद्धतियों में शान्ति-पुर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के विपरीत थी । 

रूस की आन्तरिक घटनाओं से प्रभावित होकर सी० पी० आई० ने 958 के 

आरम्भ में अपने अमृतसर अधिवेशन में पुनः घोषित किया कि समाजवाद शांतिपुर्ण 
उपायों से लाया जा सकता है। इस प्रकार दल में “दक्षिणपन्‍्थी ” दृष्टिकोण दृढ़तर 
होता गया। “वामपत्थी” साम्यवादी भारत एवं विदेश में होने वाली घटनाओं का 
चुपचाप, किन्तु सशंक दृष्टि से अवलोकन करते रहे । 


(ग) भारत-चीन सीमा संघर्ष--सी० पी० आई० में विभिन्‍न दष्टिकोण 

(ज7०-नप्तंशा छ0क्‍67 (०गीए--ए0#वफाड़ प्र०छ७ जाओ ४० 02) 

950 वाले दशक के अन्त में तथा 960 वाले दशक के आरम्भ में, भारत का 
चीन से एक सीमा संघर्व हुआ, जिससे सी० पी० आई० के नेताओं में और अधिक 
मतभेद उत्पन्त हो गया । इसके लक्षण पहले-पहल 954 में दृष्टिगोचर हुए थे जब 
नेहरू ने चाऊ ऐन लाई को बताया कि चीन के मान-चित्रों में जो भारत-चीन सीमा 
दिखाई गई है वह ठीक नहीं है ।चीन के प्रधान मन्‍्त्री में उत्तर दिया कि ये पुराने 
नक्शे ये जो च्यांग काई शेक की सरकार द्वारा बनाये गए थे, और उन्हें संशोधित 
करके मेकमोहन लाइन को दोनों देशों को सही सीमा के रूप में मान्यता दी जायेगी। 
]958-59 में चीनी सेनिक लह्गाख्ध में घुसपेंठ करके अक्षाई चिन सैनिक मार्ग को साफ़ 
करते रहे । भारत ने इसके प्रति विरोवपत्र भेजे, पर पीकिंग सरकार ने कोई संतोप- 
प्रद उत्तर नहीं दिया । अप्रैल, 959 में तिव्वत में चीन के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह 
हुआ पर उसे कुचल दिया गया । दलाई लामा ने भाग कर भारत में शरण ली और 
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उन्हें व उनके हज़ारों अनुयायियों को यहाँ राजनीतिक शरण प्रदान की गई। यह 
पीकिग सरकार को नेहुत अखरा । उसी वर्ष सितम्बर में चीन की साम्यवादी सर- 
कार ने भारत की 50,000 वर्ग मील भृमि पर दावा अस्तुत किया । चाऊ-एन-लाई 
ने भी भारत व चीन की तत्कालीन सीमा-रेखा (मैकमोहन लाइन) को भी चुनौती दी । 
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार सीमावर्ती नगर कलीमपोंग को 
तिब्बत में विद्रोह भड़काने वाले विद्रोहियों को प्रयुक्त करने देती है । 
चीन-भारत सीमा संघ की सी० पी० आई० में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई । उसके 
महासचिव अजॉय घोष ते नेहरू की सरकार को समथथैन प्रदान किया पर साथ ही यह 
भी चेतावनी दी कि भारत को पंचश्ील का आदर करता चाहिए जिसमें यह प्रावधान 
है कि दोनों देश एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। उन्होंने चीनियों को संयत 
करने का प्रयास किया और उनके द्वारा भारत पर लगाये गए कुछ आरोपों के प्रति 
खेद प्रकट किया | 
सी० पी० आई० द्वारा उपर्युक्त रवैया अपनाने के कारण आन्तरिक एवं वाद्य, 
दोनों ही प्रकार के थे । आन्तरिक कारण यह था कि 3। जुलाई, 959 को भारत 
के राष्ट्रपति ने केरल में साम्यवादी मन्नरिमण्डल को बर्खास्त करके वहां केन्द्रीय शासन 
स्थापित कर दिया था | सी० पी० आई० के 'वामपन्थी' घड़े ने इसे “राज्य का तस्ता 
उलटना” बताया और “दक्षिणपन्थियों का मजाक उड़ाया, जो संसदीय उपायों द्वारा 
समाजवाद लाने की बातें करते थे अजॉय घोष ने मास्को से परामझं लिया कि चीन- 
भारत सीमा संघ के आवेश में सी० पी० आई० को क्‍या रवैया अपनाना चाहिए, 
पर रूस ने इस प्रश्न पर तटस्थता का रुख अपनाया । अत: सी० पी० आई के सचिवा- 
लय मे दोनों पक्षों, (भारत व चीन) से अपने सीमा सम्बन्धी मतभेदों को परस्पर 
वार्ता द्वारा सुलकाने का अनुरोध किया [7 अमर मत 
वाह्य कारणों में एक यह कारण था कि प्रथम ्ट कल आह दर ध् 
पश्चिम और पूर्व के दो शक्ति घड़ों में जो शीत युद्ध चल रहा था, न गि 
सरकार का भुकाव परिचिम-विरोबी और पूर्व-समर्थक था। अटवतरकार हे गैरि- 
५ सती की आलोचना की और उससे युद्ध समाप्त 
याई युद्ध में हस्तक्षेप के लिए अमरीका क गैका की सरकार ने पाकिस्तान 
करने का अनुरोध किया। फरवरी 954 में जब 03 चर कक की “एशिया के 
के साथ एक सेनिक सन्धि पर हस्ताक्षर म जि 0 करते 5 बह किसी देश के 
देश, और भारत तो अवश्य ही इस नीति को स्वीकार नहीं लक कक कक वे रे हक 
५ हीं नल नरम ज्य अमरीका से हाइड्रोजन वम एवं 
प्रभुत्व में नहीं रहना 3 अब मिला बज पा कं अनुरोध किया । उसी वर्ष जन 
2 की हा ये 2 सन भारत आए और नेहरू के साथ 
में साम्यवादी चीन के प्रधान मनत ड 


[577 : ६ ॥४४॥/7; 527/7 (विद्याव 
१०मोहन राम को पुस्तक, [ञवीदा (काया : 5कग 0508 6 39 
पब्लिकेशन, दिल्‍ली, 969) पृष्ठ, 95 देखो । 
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पंचशील समभौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि अमरीका से चीन की घोर शत्रुता थी ॥ 
]955 के अन्त में सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री वुल्गानिन और सोवियत साम्यवादी 
दल के मुख्य सचिव, ख इचेव नेहरू-स रकार के निमन्त्रण पर भारत आए और उनका 
जो स्वागत व अतिथि-सत्कार किया गया वह अपूर्व था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त घटनाओं से भारत के साम्यवादी नेताओं ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि नेहरू की सरकार को आस्तरिक मामलों में तथा अन्य देशों के 
साथ भारत की समस्याओं के समाधान में पूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिए । 
सीमा पर तत्ताव बढ़ता रहा और अगस्त 959 में लाँग जू के निकट भारत व 
चीत के सैनिकों में गम्भीर भड़प हुई। 2 अक्तूवर को दोनों देशों की सेनाओं में 
पूर्वी लदाख स्थित कोंगू-का दरें पर लड़ाई हुई और दोनों ओर के अनेक सैनिक हता- 
हत्‌ हुए । यद्यपि सोवियत संघ का रुख अधिकाधिक भारत के पक्ष में प्रतीत होता 
था, सी० पी० आई० के नेता खुले आम विरोध करने लगे । सुन्दरैया के नेतृत्त्व में 
'वामपन्थी' धड़े का विचार था कि सीमासंघर्ष की ज़िम्मेदार भारत सरकार है। 
अजॉय घोष के नेतृत्त्व में “दक्षिणपंथी” घड़े का विश्वास था कि यद्यपि चीन ने आक्र- 
मण नहीं किया है पर मानचित्र इत्यादि के प्रति उसके रबेये के कारण संघर्ष उत्पन्त 
हुआ हैं। एस० जी० सरदेसाई के नेतृत्त्व में एक तीसरे गुट का यह विचार था कि 
चीनियों ने नेहरू को “भारतीय प्रतिक्रिया का प्रवक्ता” मानने की भूल की है और 
“उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए भारतीय प्रदेश में बुस आए हैं ।” 
भारत व चीन में सीमा विवाद और अधिक गंभीर हो गया, तथा अक्तुबर १962 
के तीसरे सप्ताह में चीन ने लद्दाख एवं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेन्सी (नेफ़ा) में भारत 
पर भाक्रमण कर दिया। भारत की सभी राजनीतिक दलों ने इस हमले का 
मुकाबला करने के लिए नेहरू-सरकार को भरपुर समर्थन देने का वचन दिया । साम्य* 
वादी नेताओं में इस प्रश्न पर और अधिक मतभेद हो गया । भूपेश गुप्त, ज्योति बसु 
सुन्दरया और हरकिशन सिंह सुरजीत के 'वामपक्षी' घड़े ने यह मानने से इल्कार 
कर दिया कि चीन ने मैकमोहन लाइन का उल्लंघन किया है और भारत पर आर्कि- 
मण किया है । डौड० ए० अहमद, योगीन्द्र शर्मा, एम० एन० गोविन्दन नायर और 
डांगे ने निष्कर्ष निकाला कि चीन ने मैकमोहन रेखा का उल्लंघन किया है और उस 
रेखा के दक्षिण का क्षेत्र भारत का है। इस स्थिति पर विचार के लिए सी० पी० 
आई० की राष्ट्रीय परिपद की एक बैठक 3] अक्तुबर से 2 नवम्बर, 962 तक हुई। 
इसमें डांगे गुट एक प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो गया, जिसमें नेहरू की सरकार 
को पूर्ण समर्थन दिया गया था, जनता के सभी वर्गों से चीनी हमले से मातृभूमि की 
रक्षा करने के लिए संगठित होने का अनुरोध किया गया था और सरकार के इस 
दृष्टिकोण से पूर्ण सहमति प्रकट की गई थी कि चीन से वार्ता केवल इस आधार पर 
की जा सकती है कि उसकी सेनाएँ उसी (अथत्‌ 8 सितम्बर, 962 की) स्थिति पर 
लौट जाएँ जहाँ वे वर्तमान आक्रमण से पहले थीं। इस प्रस्ताव में चीनियों के इस 


सह] 
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आरोप का खण्डन किया गया कि “नेहरू अमरीकी साम्राज्यवाद के ऐजेण्ट हैं, प्रति- 
फक्रियावादियों के नेता हैं और भारत सरकार के विस्तारवादी हैं जो अधिकाधिक 
सहायता प्राप्त करने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में कार्य कर 
रहे हैं।” इस प्रस्ताव के पास होने के शीघ्र बाद बासु, बुन्दरेया, और सुरजीत ने 
सचिवालय से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि जैसा कि मद्रास के समाचारपत्र दि हिन्दू से 
“लिखा, “वे सीवे चीन को दोषी ठहराने के विरोधी थे ।” उनका यह सिद्धान्त था कि 
कोई भी समाजवादी देश कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता | 

जिन दिनों चीन-भारतसीमासंधर्ष हुआ, उन्हीं दिनों सोवियत संघ और अमरीका 
में “क्यूबा का प्रक्षेपणास्त्र-संकट' उत्पन्त हुआ | अतः सोवियत संघ ने पहले तो तट- 
स्थता का रुख अपनाया और दोनों पक्षों से परस्पर वार्ता द्वारा कगड़ा निपटाने का 
आग्रह किया, पर क्यूवा संकट समाप्त होते ही उसने अपनी चाल बदल दी। 2 
“दिसम्बर, 962 को ख इचेव ने चीन द्वारा युद्धऔविराम करने और अपनी सेनाओं को 
वापस बुलाने के चीन के आदेश की सराहना की, पर साथ ही यह भी कहा कि, 
“अच्छा तो यह होता कि चीनी अपनी स्थिति से आगे ही न बढ़ते ।” ऐसा प्रतीत 
होता है कि उन्होंने यह रवैया इसलिए अपनाया कि स्वयं उतके देश का चीन से 
'सीमा-विवाद हो गया था और वे चाहते थे कि चीन ऐसे भगड़े करना छोड़ दे। 
चीनी नेहरू की सरकार की अधिकाधिक कटु आलोचना करने लगे पर रूसी उसके 
अनन्य समर्थक बन गए । सी० पी० आई० ने, जिस पर “दक्षिणपंथी” ग्रुट का अधि- 
कार था, सोवियत तीति का भरपूर समर्थन किया । 


(घ) विश्व साम्यवादी आन्दोलन में विग्रह (5छ6 जाग 6 जता 


(१0707770$. ४०५४७॥४॥९॥/) 5 
ठीक उस" समय जब चीन-भारतसीमाविवाद बढ़ रहा था दोनों विशाल समाज- 


बादी देशों, सोवियत संघ और साम्यवादी चीन में भी गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो रहे 
थे | यह मतभेद निम्नलिखित मुद्दों पर थे : 

()) सोवियत संघ का साम्यवादी दल ख.श्चेव द्वारा अक्तृबर 956 में बीसवें 
अधिवेशन में प्रस्तुत इस दृष्टिकोण का समथक थाःकिः लेनिन का पूंजीवाद के अधीन 
“युद्ध की अनिवार्यता” का सिद्धान्त अब लागू नहीं होता। इसरो ओर चीन का 
साम्यवादी दल यह विश्वास करता वा कि यह समभना कि पूंजीवाद समाप्त किए 
विना युद्ध से बचा जा सकता हैं “कोरा भोलापन है ।' ! 

(2) सोवियत साम्यवादी दल इस बात पर जार देता वा कि परमाणु 'द्व सभी 
के लिए समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होगा और इस तक का, विभिन्‍न सामाजिक 
पद्धतियों वाले देशों में भी प्शान्तिपूर्ण सह-अत्तित्व ” के पक्ष में प्रयोग करता था। 
किन्तु चीनी साम्यवादी दल का विश्वास था कि चीन परमाणु बुद्ध क बाद नी जीकित 


बह ब्थ 


“रह सकता है और एक तीसरे विश्व-युद्ध ले साम्यवाद को ओर अविक विजय द्राप्तु 
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होगी । 

(3) कुछ चीनी वक्‍्तव्यों में कहा गया कि खइचेव जिस “शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 
की वात करते हैं। उसमें वर्ग संघर्प की समाप्ति निहित है “शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 
का जो तात्पय॑ पाश्चात्य राजनीतिज्ञों अर्थात्‌ ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मैकमिलव और 
फ्राँस के राष्ट्रपति दि गॉल ने प्रस्तुत किया उसे चीनी साम्यवादी दल ने “सुधार- 
वादी (रिवीज़निस्ट)” बताकर आलोचना की । 

(4) एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय स्वातन्त्य आन्दोलनों की सहायता करने में 
चीन की अपेक्षा सोवियत संब अधिक सावधानी वरतता था । 

(5) चीनी साम्यवादी दल ने रत्र्‌ इचेव द्वारा बीसवें अधिवेशन में व्यक्त किये गए. 
उनके इस दृष्टिकोण के प्रति शंकालु रवैया अपनाया कि कुछ देशों में साम्यवादी दलों 
के लिए हिंसक क्रान्ति के बिना संसदीय उपायों से सत्ता हथियाना सम्भव था। 

(6) सोवियत संघ का साम्यवादी दल इस मान्यता का माक्सिस्ट सिद्धान्त का 
समर्थक था कि समाजवाद के स्थान पर साम्यवाद लाने के लिए गहन औद्योगीकरण 
नित्तान्‍्त आवश्यक है। किन्तु चीनी सिद्धान्तवादियों का यह विचार था कि कृषि विस्तार 
“एक आवश्यक आधार है ।” सोवियत समाचारपत्रों में “हठवादिता” और “संकी- 
णंता” के खतरों पर अधिकाधिक ज़ोर दिया जाता था और 959 से उन्होंने यूगो- 
स्‍लाव साम्यवादियों के “सुधारवाद” के विरुद्ध आन्दोलन कम. कर द्विया था.। किन्तु 
चीनी साम्यवादी दल 957 की मास्को-घोषणा पर दृढ़ था कि “सुधारवाद” अन्त 
रॉष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के लिए “मुख्य खतरा” था। । 

इन मुद्दों पर सोवियत संघ और साम्यवादी चीन का मतभेद और अधिक स्पष्ट हो 
गया । इससे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन में फूट पड़ने का खतरा था क्योंकि 
कुछ दल विशेषतः अल्बानिया का साम्यवादी दल प्रत्यक्ष रूप में चीनी दृष्टिकोण का 
समथन करता था जबकि अन्य (पूर्वी जमंन और चेकोसलोवाक साम्यवादी दल इत्यादि) 
सोवियत संघ की नीतियों पर खुलकर टिप्पणी नहीं करते थे। इस मतभेद के 
कारण कई देशों के साम्यवादी दल में आंतरिक विवाद उत्पस्त हो गए | भारतीय 
साम्यवादी दल को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पडा । अन्तर्राष्ट्रीय साम्य- 
वादी आन्दोलन के मूल विचारधारा सम्बन्धी मतभेदों के समाधान के लिए संसार- 

भर के 8] साम्यवादी दलो का एक सम्मेलन नवम्बर 960 में मास्को में हुआ, किन्तु 
दरार और अधिक चौड़ी हो गई और वे दल दो गटों में विभकत हो गए, जिनमें से 
एक रूसी साम्यवादी दल की नीतियों का समर्थक था और दूसरा चीनी साम्यवादी 
दल के सिद्धान्तों का पृष्ठ-पोषक था। मास्को सम्मेलन में भारतीय साम्यवादी दल के 
प्रतिनिधि मण्डल में अ्रजॉए घोष, भूपेश गुप्त, तम्वूदरीपाद, डांगे और रामसूर्ति ये 
इन व्यक्तियों ने ख्‌ श्चेव का समर्थन किया पर हरेकृषष्ण कोनार के नेतृत्त्व में पश्चिम 
बंगाल के साम्यवादियों ने चीन का पक्ष लिया। उन्होंने ख्र्‌ श्चेव द्वारा स्तालिन की 
आलोचना को “घिनौनी” बताया, युगोस्लाविया के प्रति रूस के रबैये को “चापलूसी” 
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बताया और आरोप लगाया कि ख्‌ श्वेव ते 956 में हंगरी के विद्रोह के प्रति 
“अस्थिर” रवैया अपनाया था और चीनी सरकार ने उन्हें बड़ी मुश्किल से हंगरी 
की कान्ति की रक्षा के लिए जाने को तैयार किया था। भारतीय साम्राज्यवादी 
दल की राष्ट्रीय परिषद ते दिसम्बर 960 में उसके अधिकृत प्रतिनिधिमण्डल द्वारा" 
मास्को सम्मेलन में अपनाई गई स्थिति का समर्थत्त किया | 


भारतीय साम्यवादी दल में फूट 
(507६ ज्धां। 0० ८९) 


भारतीय साम्यवादी दल के आन्तरिक मतभेद बढ़ते रहे । अप्रैल 96] में दल का 
वार्षिक अ्रधिवेशत विजयवाड़ा में हुआ और वहाँ नम्वूदरीपाद जे पे “दरमियाने विचार के 
नेताओं तथा मिख्नेल सुस्लीव के नेतृत्त्व में एक पाँच सदस्यों के रूसी प्रतिनिधिमण्डल 
ने दोनों विपरीत दृष्टिकोणों में समझौता कराने का प्रयत्न किया, किस्तु “वामपन्थी” 
और “दक्षिणपन्थी” अपनी अपनी हुठ पर अड़े रहे । “वामपन्थी” दल के संगठन पर 
अधिकार करने के लिये प्रयत्नशील थे पर उन्हें 80 सदस्यों की राष्ट्रीय परिपद में 
केवल, 50 स्थान प्राप्त हुए । दल के भीतर गतिरोध होने के कारण केन्द्रीय कार्ये- 
कारिणी और केन्द्रीय सचिवालय के सदस्यों का चुनाव भी न हो सका | केवल विग्नह 
को ही किसी न किसी तरह टाल दिया गया। 

तीसरे आम चुनावों की पूर्व संध्या को सी० पी० आई० ने अपना चुनाव उद्देश्य- 
पत्र प्रकाशित किया ((2 अक्तूबर 96] को) जिसमें दल के दरमियाने विचारों वाले 
सोवियत रूस समर्थक वर्ग के विचार प्रतिभासित थे । इसमें कहा गया था कि सी० पी० 
आई० कांग्रेस को “प्रतिक्रियावादी” दल नहीं समभती, श्रत: यदि कांग्रेस की समाज- 
वादी नीतियों को लागू करने में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में “साम्यवादी 
तथा. अन्य प्रजातन्त्रीय प्रत्याशी” जीत गए तो वह “सन्तुप्ट” होगी । 

3 जमवरी, 962 को सी० पी० आई० के महा सचिव अजॉय घोष की मृत्य हो गई 
और दल के दोमों दलों के वीच की दरार को पाटलने के प्रयत्न किये गए | उसी वर्ष 
29 अप्रैल को राष्ट्रीय परिषद से सर्व सम्मति से दल के सविवान में संझोवन् कर के 
केवल एक महासचिव की वजाय एक चेधरमंन और एक महासचिव का प्रावधान 
किया । “दक्षिणपन्थी” नेता डांगे को अध्यक्ष (चेयरमैन) बनाया गया और दरमियाने 
विचारों के तेता नम्बूदरीपाद को महासचिव बना दिया गया। केन्द्रीय कार्यक्रारिणी 
समिति में ज्योति वसु, सुन्दरैया और हरकिश्न सिंह सुरजीत को सम्मिलित करने के 
लिए उसकी संख्या 25 से वढ़ा कर 30 कर दी गई | (पहले थे व्यक्ति केन्द्रीय कार्च- 
कारिणी के सदस्य कभी नहीं वने थे) । ये तीनों और डांगे, नम्बृदरीपाद, एम० एस० 
गोविन्द नायर, जेड० ए० अहमद, योगिद्ध द्र्मा, और भुपेश गुप्त ने मिल कर सी ० 
पी० आई० का “मिला जुला सविवालय (कम्पोजिट तेक्रे ठेरिवट) / बनाया | केन्द्रीय 


552 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


कार्यकारिणी समिति और सचिवालय ने कुछ समय तक शान्तिपूर्वक कार्य किया । वाद 
में जब नवम्बर 962 में सी० पी० आई० ने भारत पर चीनी आक्रमण की निन्‍दा 
का प्रस्ताव पास किया तो नम्बुदरीपाद ने महासचिव के पद से मुक्त किये जाने की 
इच्छा प्रकट की पर इस बात पर ज़ोर नहीं दिया । इसी प्रकार भूपेश गुप्त ने सचिवा- 
लय की सदस्यता से त्यागपत्र दिया पर अन्य सदस्यों के आग्रह पर अपने पद पर विद्य- 
मान रहे । ह 
रूस-चीन मतभेद दिनोंदिन बढ़ते गए, और 963 के मध्य तक उनके सम्बन्धों में 
काफ़ी खिंचाव आ गया । इसके परिणामस्वरूप सी० पी० आई० के आन्तरिक मतभेदों 
में भी वृद्धि हुई । “दक्षिणपन्‍थी” सोवियत नीति का अधिक समर्थन करने लगे। वे 
नेहरू की सरकार व उसकी नीतियों की खुल्लमखुल्ला हिमायत करने लगे । जब ऑल 
इण्डिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेस और इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इत्यादि, 
श्रमिक संगठनों ने अपनों हितों की रक्षा के लिए हड़तालें एवं प्रदर्शन करने का विचार 
किया तो डांगे ने उन्हें संयम से काम लेने तथा सरकार एवं उद्योगपतियों से अपने 
विवाद निपटा लेने का परामर्श दिया । केन्द्र सरकार ने लगभग 900 “वामपन्थी” 
साम्यवादियों को उतके चीन समर्थक भुकाव के कारण बन्दी बना लिया पर “दक्षिण- 
पन्‍्थी” नेताओं ने इस कारंवाई की निन्‍दा नहीं की और न ही उनकी रिहाई की 
माँग की । लोक सभा के तीन मध्यावधि चुनावों में सी० पी० आई ने कांग्रेस के 
प्रत्याशियों को समर्थन प्रदान किया । सी० पी० आई० के महासचिव नम्बूदरीपाद ने 
जब नवम्बर 962 के उस प्रस्ताव की आलोचना की जिसमें साम्यवादी चीन को 
आक्रमणकारी बताया गया था, तो अनेक चोटी के “दक्षिणपन्थी” नेताओं ने उनके व॑ 
उनके अनुयायियों के प्रति “कठोर कार्यवाही” करने की माँग की । नम्बूदरीपाद ने सी० 
पी० आई० के महासचिव पद से त्यागपत्र दिया पर दल के अनेक नेताओं ने कहा कि 
इसकी वजाय, उन्हें पदच्युत किया जाना चाहिये । पद्चिम बंगाल, पंजाब और आन्ध्र 
प्रदेश की परिषदों में से “वामपन्थियों” को अनुशासहीनता के आरोप लगा कर निकाल 
बाहर किया गया | जब लोक सभा में अनेक विपक्षी दलों ने 963 में नेहरू की सर- 
कार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो “दक्षिणपन्थियों” के अ्रभुत्व में 
साम्यवादी दल ने उनका समर्थन नहीं किया । 

“दक्षिणपन्थियों के रवेये और आचरण से “वामपन्थों” में बहुत रोष एवं निराशा 
फैली, और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि देश के साम्यवादी आन्दोलन में फूट पड़ने 
वाली है । अक्तूबर 963 में एम० वासवापुण्यह के नेतृत्त्व में आन्ध्र, तमिलनाडु और 
केरल के अनेक साम्यवादियों ने उपयुक्त विपत्ति को ठालने के प्रयत्व किये । किन्तु 
सी० पी० आई० के अध्यक्ष डांगे ने हठ की कि दल का बहुमत उतकी व उनके गुट 
की विचारधारा से सहमत है । उन्होंने “वामपन्थियों” पर अनेक आरोप लगाते हुए 
उनसे अपने आचरण की सफ़ाई देने की माँग की । दल के अन्तर्गत इस विप्लवी स्थिति 
के मध्य, जनवरी 964 में उसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समित्ति की बैठक हुईं । “वाम- 
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पन्‍थी” धड़े ने दल को पुनः संगठित करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक 
बुलाने का आग्रह किया पर डांगे ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

3 फरवरी, 964 को पश्चिम बंगाल राज्य की परिषद को, जिसमें “वामपन्थियों”” 
का प्रभुत्व था, पुत: जीवित किया गया। उसने एक साम्यवाद-विरोधी साप्ताहिक 
समाचारपत्र, दि करण्ट को अनेक पत्र दिये जिनके बारे में यह कहा गया कि वे डांगे 
न्ते 924 में भारत के तत्कालीन गवनेर जनरल को, अपनी जेल से रिहाई की 
आना में लिखे थे (उन्हें कानपुर षड्यन्त्न केस) में गिरफ्तार किया गया था, और 
उसके लिए ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने का वचन दिया था| सी० पी० आई० 
के सचिवालय ने, जिसमें “दक्षिणपन्थियों” का प्रभुत्व था, इस प्रयत्न को दल के 
नेताओं को “जान वूफ़ कर बदनाम करने का पड्यल्त्र” बता कर निन्‍दा की गई । 

]] अप्रैल को राष्ट्रीण परिषद की एक बैठक उन पन्नों के सम्बन्ध में विचार करने 
के लिये हुई। “वामपन्थी” घड़े ने डांगे से कहा कि क्योंकि उनके आचरण पर विचार 
किया जाना था, अतः वे कुर्सी खाली कर दें, पर उन्होंने उनकी वात नहीं मानी ।इस 
पर 96 में से 32 सदस्य सभा से उठ कर चले गए । उठ कर चले जाने वालों में सुन्द- 
रैया, ज्योति बसु, ए०के० गोपालन, नम्बूदरीपाद, भूपेश गुप्त, राममूर्ति, हरकिशन सिह 
सुरजीत, प्रोमोद दास गुप्त, और बेंकटारमन थे । शेप सदस्यों ने एक प्रस्ताव पास 
किया, जिसमें कहा गया कि इन पत्रों के वास्तविक होने की कोई प्रत्यक्ष सम्भावना 
नहीं है । 32 साम्यवादियों के उपर्युक्त गुट ने इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में सी० पी० 
आई० के सदस्यों से डांगे व उनके गुट तथा उनकी “सुधारवादी राजनीतिक नीति” 
का बहिष्कार करने का आग्रह किया । इस पर उन्हें राष्ट्रीय परिषद ने “विघटनकारी 
एवं दल विरोधी गतिविधियों के लिए” अनिश्चित काल के लिए निलम्बित कर 
दिया । पूर्ण विग्नह से बचने के लिए, प्रधान मन्धत्री नेहरू के देहान्त के दो दिन बाद 
29 मई, 964 को डांगे ने कहा कि यदि उपर्युक्त 32 सदस्य राष्ट्रीय परिषद में पुनः 
लौट आयें और सभी समान्तर दलीय संगठनों से सम्बन्ध विच्छेद कर लें तो तिल्म्बन 
का आदेश समाप्त किया जा सकता है। किन्तु ये शर्तें स्वीकार नहीं की गई और 
असहमत गुट ने डांगे पर अलोकतन्त्रीय कृत्य करने तथा “मिले जुले सचिवालय” को 
भावना को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। दा 

जुलाई के आरम्भ में सचिवालय के प्रतिनिधियों औौर 32 असहमत सदस्यों के 
प्रतिनिधियों ने सी० पी० आई० में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया पर “दक्षिण- 
पन्धी” घड़े को समन्वय की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं हुई ॥ 7 से !2 जुलाई तक 
“वामपस्थी” घड़े ने तेनाली (आन््र प्रदेश) में एक विराट सभा की भौर सी० परी० 
आई० के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों से आग्रह किया कि साम्यवादी दल को पुनर्ग्धित 
करने में उनकी सहायता करें, और उसे भारतीय जनता की काल्विकारो परम्पराओं 
के अनुरूप एक मज़बूत सुगठित दल बनायें ।/” लगभग एक नास वाद 32. “वानपन्थियों 
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में से [] ने, जो कि लोक सभा के सदस्य थे, गोपालन के नेतृत्त्व में एक अलग गुद 
बना लिया | इसके परिणामस्वरूप सी० पी० आई० का लोक सभा में सब से बड़ा 
विपक्षी दल होने का दावा समाप्त हो गया । 

]4 सितम्बर को राष्ट्रीय परिषद ने उपर्युक्त 32 नेताओं सहित, उन सभी साम्य- 
वादियों को सी० पी० आई० से निकाल दिया, जिन्होंने तेताली सम्मेलन में भाग 
लिया था | इस निष्कासन के वाद 32 “वामपन्थियों” और उनके समथंकों (साम्य- 
वादी दल की कुल सदस्य संख्या का लगभग एक तिहाई भाग) ने 3। अक्तूबर से 7 
नवम्बर 964 वक कलकत्ता में दल का सातवाँ अधिवेशन बुलाया और एक नया कार्यक्रम 
बनाया जिसका उल्लेख बाद में किया जायेगा | इस अधिवेशन में एक केन्द्रीय समिति 
निर्वाचित की गई और उसे अधिकार दिया गया कि यदि वह आवश्यक समझे तो 
दल का नाम बदल सकती है । इसके शीघ्र बाद केन्द्रीय समिति ने दल' का नाम बदल 
कर कम्यूनिस्ट पार्टी आफ़ इण्डिया (माविसिस्ट) सी० पी० एम० कर दिया। राज्यों 
की विघान सभाओं के कुल 70 साम्यवादी सदस्यों में से 49 सी० पी० एम० के 
सदस्य बन गए और 9 तटस्थ हो गए । चौथे आम चुनाव की पूर्व संध्या को सी० पी० 
आईं० और सी० पी० एम० ने पृथक चुनाव उद्देश्यपत्र प्रकाशित किये और अनेक 
निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे के विरुद्ध चुनावः लड़े । इस प्रकार भारतीय साम्यवादी 
दल का विग्रह हो ही गया । 


विग्रह के बाद भारतीय साम्यवादी दल 
(776 एश 4६6७ ॥6 57079 


सी० पी० आई० सोवियत संघ के निकटतर (2? ४०९७४ (]0507 40 (0० 

$50०फ्र० एपरं००) | 

सी० पी० एम० की स्थापना के बाद, सी० पी० आई०, एक भोर .सोवियत 
संघ के और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के निकटतर आने लगी । पहले सी० पी० आाई० 
के व सोवियत संघ के निकट सम्वन्धों की विवेचना करना उचित होगा । जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, साम्यवादी आन्दोलन अच्तर्राष्ट्रीय प्रकार का है और संसार के सभी 
देशों के साम्यवादी दल मास्को से प्रेरणा व पथ प्रदशेन प्राप्त करते हैं । यह पथ प्रद- 
शंत कॉमिफ़ॉर्म करता है जो 947 के सितम्बर मास में स्थापित हुआ था, और 
99 में स्थापित कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल का ही संशोधित रूप था । कम्यूनिस्ट इन्टर- 
नेशनल को 943 में अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूज़्वैल्ट के आग्रह पर विघटित 
कर दिया गया था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने हिटलर के 
जमंनी के विरुद्ध महायुद्ध में मित्रता स्थापित कर ली थी। तभी से निरन्तर सी० 
पी० आई० सोवियत संघ के साम्यवादी दल के एक मित्र के रूप में कार्य करती भा 
रही थी । विग्रह के बाद यह मित्रता कई प्रकार से और भी अधिक हो गई। प्रथम 
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सी० पी० आई० के नेता पहले से अधिक बार मास्को जाने लगे तथा सोवियत नेताओं 
के साथ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्नों पर और अधिक वार्ता करने लगे। 
दूसरे सी० पी० आई० सोवियत विदेशी नीति के हितों व परिलक्ष्यों का समर्थन करती 
थी और जो देश सोवियत संघ के मार्ग में वाधक होते थे उनकी निनन्‍्दा करती थी 
(विज्लेषतः संयुक्त राज्य अमरीका और साम्यवादी चीन) तथा जो देश उनकी सहायता 
करते थे व उनसे सहयोग करते थे, उनकी सराहना करती थी। तीसरे यह भारत 
सरकार और सोवियत संघ में परस्पर मित्रता करा कर उनमें निकट सहयोग स्थापित 
कराने के प्रयत्न करती थी, चौथे इण्डो सोवियत फ्रैंडशिप सोसाईटी के माध्यम से, 
इसने भारतीय जनता में सोवियत संघ को शान्ति प्रिय तथा सभी जगह शान्ति, स्वत- 
न्रता एवं आथिक समानता व न्याय का पृष्ठ पोषक बताकर उसके प्रति सदुभावना 
फेलाई, और पाश्चात्य शक्तियों को “साम्राज्यवादी” “उपनिवेशवादी” तथा “शोषक” 
बताया । | 

सी० पी० आई० के अध्यक्ष डांगे को अपने कार्य का पारितोषिक 9 अक्तुबर 974 
को मिला जव सोवियत संघ ने उन्हें “आर्डर आफ़ लेनिन” की उपाधि से विभूषित 
किया । यह उपाधि उस देश द्वारा साम्यवादी कार्यकर्त्ताओं को प्रदान की जाने वाली 
उच्चतम उपाधि है। अनेक देशों के साम्यवादी दलों ने, जो रूस के प्रभाव में थे, इस 
अवसर पर डांगे को बधाई दी । 


सी० पी० आई० एवं कांग्रेस की मित्रता (ठश छ७७०णा०8 था 0४ ण 0९ 

(0०7878655) 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सी० पी० आई० में फू पड़ने के वाद वह 
कांग्रेस की मित्र बन गई, और उसके सदस्यों ने केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस सरकारों 
से तथा कांग्रेस संगठत से भी अपने सम्बन्ध सुधारने शुरू किये | यह मोहन कुमारा- 
मज़ूलम के थीसिस के अनुरूप था । वह अपने लड़कपन से ही पक्का साम्यवादी रहा 
था। [964 में उसने सी० पी० आई० को अपनी सत्ता हथियाने की योजना प्रेषित 
की थी | उस योजना का सारांश यह था कि कांग्रेस में “घुसपैठ” की जाये, उसके 
आधुनिक नारों को “अपना लिया जाये” और कांग्रेस सरकार पर जन आन्दोलनों द्वारा 
“दवाव डाल कर” उस देश को साम्यवाद की ओर ले चलने के लिए वाघ्य किया जाये । 
कुमारामज्लम का कहना था कि इन प्रयत्नों से अन्तत: सी० पी० आई० द्वारा सत्ता 
हथियाने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। अपनी पुस्तक कम्यूनिस्ट्स इन कांग्रेस कुमारा- 
संगलस थीसिस की भूमिका में सतीचद्धसिह ने लिखा है कि उस समय कुमारामज्भलम 
के थीसिस पर किसी ने विचार नहीं किया | सतीन्द्र सिंह आगे लिखते हैं कि कमा- 
रामज्ूलम ने अपनी योजना 969 में पुन: प्रेपित की और उसके अन्त में 964 से 
]969 तक की राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं के विपय में नी एक नया अध्याय 
जोड़ दिया | इस वार उस पर मुख्यतः दो कारपों में श्रमल किया गया । एक तो यढ़ 


556 भारतौय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


कि कांग्रेस विभाजित हो चुकी थी और लगभग 60 कांग्रेसी संसत्सदस्यथ विपक्षी दल 
में शामिल हो गए थे । इन्दिरा गांधी की सरकार अल्पमत में रह गई थी और सत्ता- 
रूढ़ रहने के लिए सहारे की तलाश कर रही थी | सी० पी० आई० ने इस अवसर 
का लाभ उठाते हुए समर्थन देने के लिए सोदेवाज़ी शुरू कर दी। उसकी माँग यह 
थी कि सी० पी० आई० के सदस्यों को सरकारी एवं दलीय संगठनों व एजेंसियों में 
स्थान दिये जायें । 
कुमारामज्भलम के थीसिस को स्वीकार करते का दूसरा कारण संभवतः सोवियत 
संघ से प्राप्त कोई निर्देश था। साम्यवादी चीन के साथ रूस के सम्बन्ध निरन्तर 
बिगड़ते जा रहे थे, और सतीन्‍्द्र सिह के अनुसार सोवियत संघ “अनुशासनहीन चीन 
की घेराबन्दी” करके रखना चाहता था, ताकि उस से “छूत की बीमारी” न फैलने 
पाये । तिकट पड़ौसी होने के नाते, इस कार्य के लिये रूस को भारत अत्यन्त उपयुक्त 
प्रतीत हुआ । मास्को के अधिकारियों ने सी० पी० आई० को श्रीमती गांधी की सरकार 
से सम्बन्ध सुधार कर त्रिकोण सम्बन्ध स्थापित करने की सलाह दी । सी० पी० आई० 
मे इस पर आचरण किया । 
सी० पी० आई० ने कांग्रेस की कई प्रकार से सहायता की । प्रथम विधायक निकायों 
में, विशेषतः लोक सभा में । कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद विपक्षी दलों ने तीन अव- 
सरों पर श्रीमती गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये, किन्तु हर वार, कुल 
सिलाकर सी० पी० आई० सदस्यों ने अविश्वास प्रस्तावों के विपरीत मत दे कर उन 
की रक्षा की । 
सितम्बर 973 में सी० पी० एम० ने श्रीमती गांधी की सरकार के विरुद्ध अवि- 
इवास प्रस्ताव लाने का विचार किया, पर सी० पी० आई० की राष्ट्रीय परिषद ने 
स्वयं को उससे अलग रखने का निश्चय किया | सी० पी० आई० का यह दृष्टिकोण था 
कि अविश्वास प्रस्ताव से संगठन कांग्रेस, जनसंघ, और स्वतन्त्र पार्टी को सरकार 
द्वारा उठाये गए आधुनिक कदमों अर्थात श्रनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने 
इत्यादि के विरुद्ध प्रचार करने का अवसर मिल जायेगा | उसके सचिव “राजेश्वर 
राव” ने प्रतिक्रियावादी दलों द्वारा “कांग्रेस का अन्धाघन्घ विरोध” करने की निन्‍्दा 
की । ह 
भार्च 97] में लोक सभा के मध्यावधि चुनावों की पूर्व संघ्या को जनसंघ, स्वें- 
तन्त्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और संगठन कांग्रेस ने श्रीमती गांधी के दल के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया पर सी० पी० आई० ने इस मोर्चे में सम्मिलित 
न होने के अतिरिक्त, श्रीमती गांधी के दल से गठजोड़ कर लिया | इसके फलस्वरूप 
जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सी० पी० आई० ने कांग्रेस के अ्रधिकार में अपने प्रत्याशियों के 
नाम वापस ले लिये थे या उन्हें बंठा दिया था, उस के कार्येकर्त्ताओं ने कांग्रेसी प्रत्या- 
शियों की सहायता की और उसी प्रकार अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ने सी० पी० 
आई० के प्रत्याशियों की सहायता की । मार्च 972 में राज्य विघानपरिपदों के 
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पाँचवें आम चुनावों के अवसर पर भी ऐसा ही हुआ। चुनाव समाप्त होने के बाद 
सी० पी० आई० ने केरल और पश्चिम बंगाल में मन्त्रिमंडल बनाने में कांग्रेस से सह- 
योग किया । इन दोनों राज्यों में इन दलों में “मन सुटाव” होने पर भी, और पश्चिम 
बंगाल में सी० पी० आई० नेता विश्वनाथ मुखर्जी द्वारा सी० पी० आई० ब कांग्रेस 
में दो वर्ष पुरानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ऐलायन्स के उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्रदेते 
पर भी दोनों -दलों का गठजोड़ वना रहा और उपरोक्त दोनों राज्यों में हुए उनके 
मतभेद को अन्य स्थानों व राज्यों में फैलने नहीं दिया गया। अन्य राज्यों की विधान 
सभाओं में सी० पी० आई० के सदस्य कांग्रेस विधायक दल के साथ घुल मिल्र कर 
कार्य करते रहे । !९ 
दूसरे, सी० पी० आई० ने कांग्रेस की सहायता इस प्रकार की, कि उसने समय-समय 
पर कांग्रेस सरकार को विपक्षी दलों व जनता के अन्य संगठनों के आक्रमणों से बचाया । 
उदाहरणतया, मई 974 में रेल कर्मचारियों ने अपनी माँगों के समर्थन में देश-व्यापी 
हड़ताल की। संघीय एवं राज्य सरकारों ने हड़तालियों के दमन के लिये कठोर कदम 
उठाये, और सी० पी० आई० ने सरकार का साथ दिया। मई 974 में सी० पी० 
एम्र० एवं पदिचम बंगाल के आठ अन्य राजनीतिक दलों ने एक “बन्द” आयोजित करने 
का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य कांग्रेसी सरकारों की नीतियों के भारत-व्यापी 
विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का सूत्रपात करना था, किन्तु सी० पी० आई० ने उसे 
अस्वीकार कर दिया । जब वह कार्यक्रम शुरू किया गया ओर बढ़ती हुई कीमतों, वेरोज़- 
गारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं कुंवा परस्ती के विरुद्ध 
प्रदर्शन किये गए तो सी० पी० आई० केवल तटस्थ दर्शक ही नहीं वी रही, अपितु 
उसने सरकार द्वारा उन विरोध-प्रदर्शवों को “दवाने” के लिये किये जाने वाले सभी 
उपायों की खुल कर हिमायत की । 
अक्तुबर 974 में अनेक राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने कांग्रेस सरकार का 
“सुधार” करने के लिये आचार्य कृपलानी के नेतृत्त्व में दिल्‍ली में एक अहिसापुर्ण 
आन्दोलन शुरू किया १र साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) ते उसे '्रतिक्रियात्मक' 
और “जनविरोघी' बताया । सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने 72 वर्ष की अवस्था 
में जनता की विविध समस्याओं के समावान के लिये विहार में एक आन्दोलन शुम्ट 
किया । जून 974 के आरम्भ में उन्होंने अब्दुल ग़फ्फूर के कांग्रेसी मन्त्रिमण्दल को नंग 
करने की माँग करने के लिये पटना में एक विराट प्रदर्शन आयोजित किया, और सी० पी० 
आईं० ने इस माँग के कठोर प्रतिरोध में एक जवाबी प्रदर्शन क्रिया । वाद में जब जब- 
प्रकाश आन्दोलन अधिक ज़ोर पकड़ गया और दूर-दूर तक फेल गया तो सी ० पी० 


एद्ती० पी० आई० ने विभिन्‍न राज्यों में इस प्रकार त््यान जीते : आन्ध्र प्रदेश-(0, श्रमम-7, 


विहार-24, केरल-]9, मध्य प्रदेश-|, मद्रास-2, महाराष्ट्र-/0, ममूर-2, उड्ठौना-7, पा 
# द्रदेश: ल् मे्रिएर. रे नह हर त्वप रा मय 
राजस्थान -], उत्तर प्रदेश-]4, पश्चिम वंगाल-]6, हिमाचल प्रदेश-2, मत्रिदुर- शोर विस 
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आई० उस आन्दोलन को सत्तारूढ़ दल की बजाय, अपने विरुद्ध बताने लगी | सी० 
पी० आई० के महासचिव राजेश्वर राव ने कहा कि चाहे कांग्रेस उस से सहयोग करे 
या न करे, उनके दल ने जें० पी० के आन्दोलन को कुचलने की कसम खाई है । उन्होंने 
यह भी कहा कि जे० पी० देश को संयुक्त राज्य अमरीका के हाथों गिरवी कर देना 
चाहते हैं, और पूँजीवादी, जमाखोर तथा तस्कर व्यापारी उनका समर्थन कर रहें हैं । 
उन्होंने प्रधान मन्त्री से जयप्रकाश नारायण के साथ किसी प्रकार का समझौता करने 
की बजाय उनकी चुनौती स्वीकार करने का अ्रनुरोब किया । नवम्बर 974 में सी० 
पी० आई० ने कांग्रेस, अन्ता द्रविड़ मुतेत्र कषगम और चार अन्य दलों के सहयोग से, 
बिहार एवं देश के अन्य भागों में जे० पी० के आन्दोलन का संयुक्त रूप से मुकाबला 
करने के लिये एक “सेव डेमोक्रेसी फ्रण्ट (लोकतन्त्र बचाओ मोर्चा)” बनाया । 
. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कुमारामज्जलम की थीसिस में कांग्रेस सरकार 
के साथ पूर्ण सहयोग और उसके पूर्ण समर्थन की वजाय, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों 
के विरोध और आलोचना का भी सुफाव दिया गया था ताकि उसे देश को साम्यवाद 
की ओर ले जाने के लिये दवाया जा सके | इसके अनुसार सी० पी० आई० ने अनेक 
वार श्रीमती गांधी की सरकार की आलोचना की । इसके कुछ नवीनतम उदाहरण 
इस प्रकार हैं : फरवरी |973 में उसने भारत के राष्ट्रपति को एक करोड़ व्यक्तियों 
के हस्ताक्षरों सहित एक माँग-पन्र प्रेषित किया जिसमें सरकार की नीति सम्बन्धी अस- 
फलताएँ गिनाई गई थीं। उसी वर्ष सितम्बर में सी०. पी० आई० के स्वयंसेवकों-ने 
राज्य और जिला मुख्यालयों में सरकारी दफ्तरों का घेराव किया तथा चावल और 
अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने 
की माँग की । गेहूँ का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की नीति बुरी 
तरह असफल रही और सरकार को उसे त्यागना पड़ा । सी० पी० आई० ने इसे एक 
प्रतिक्रियात्मक कदम बताया और सभी “वामपंथी” दलों और “प्रगतिशील” कांग्रेसियों 
से इसके विरुद्ध सामूहिक विरोध प्रकट करने के लिये कहा । राजेदवर राव ने कहा 
कि इन्दिरा की सरकार की सड़क के बीच में चलने की नीतियों का दायरा बहुत तंग 
है और वे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगी । प्राय: कांग्रेस सरकार 
के भ्रष्टाचार, पक्षपात, अकुशलता और लाल फ़ीताशाही की आलोचना की जाती 
थी । अगस्त 974 में सी० पी० आई० ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिये कांग्रेस के 
प्रत्याशी फ़रुद्दीन अली अहमद का समर्थन नहीं किया । उसका कहना था कि हाल 
के महीनों में कांग्रेस पार्टी एकाधिकार वादियों, मुनाफ़ाखोरों और जमाखो रों के दवाव 
में आती रही है जिससे गम्भीर आर्थिक संकट और भी गहरा हो गया है । सी० पी० 
आई० ने बढ़ती हुई कीमतों और वेरोज़गारी का दोप कांग्रेस सरकार के माथे मढ़ा 
और यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि सरकार “दक्षिणपंथी” शक्तियों और नीहित 
स्वार्थों के प्रति आत्मसमपंण करके श्रमिक वर्गों का नुकसान कर रही है । 
सी० पी० आई द्वारा कांग्रेस के माव्यम से अपना उल्लू सीघा करने के दुष्टिकोण 
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से उसका कांग्रेस के सरकारी और संगठत विभागों में घृसपेंठ करना सबसे अधिक 
भहत्त्वपूर्ण था। अनेक साम्यवादी मंत्री बन बेठे । मोहन कुमारामज्भुलम स्वयं ईंबत और 
खानमंत्री बत गए। सतीर्द्र सिंह ते संघीय सरकार में शामिल होने वाले अन्य साम्य- 
वादियों के निम्नलिखित नाम बताए हैं । डी० पी० घर, योजनामन्त्री (जिन्हें फरवरी 
975 में रूस में राजदूत नियुक्त किया गया) ; के० आर० गणेश राजस्व और व्यय 
के राज्यमंत्री; नूहल हसन शिक्षा और समाजकल्याण मंत्री; के० वी० रघुनाथ रेडर्ड 
अम और पुनः स्थापन राज्यमंत्री तथा आर० के० खादीलकर स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन राज्यमंत्री | ' 

चर्द्रजीत यादव ने कांग्रेस के महासचिव का महत्त्वपूर्ण पद सम्भाला | एक अन्य 
सी० पी० आई० नेता रजनीपटेल बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गये । 
आर० के० सिन्हा, शशीभूषण, अमृत नहाठटा, और अर्जुन अरोड़ा ने कांग्रेस दल के भीतर 
एक अध्ययन मण्डल स्थापित किया जिसका सास “फ़ोरम फ़ॉर सोशलिस्ट एकशन” 
पड़ा । इसका उद्देश्य कांग्रेसियों, विशेषतः युवा कांग्रेसियों को साम्यवादी वनाना था । 
अनेक सी० पी० आई० सदस्य “प्रगतिवादियों' के रूप में ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, 
कांग्रेस कार्यसमिति कांग्रेस, केन्द्रीय संसदीय बोर्ड और कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति 
की बैठकों में भाग लेने लगे और उनके निर्णयों एवं नीतियों को समाजवादी रंग देने 
लगे। उनमें से अनेक कांग्रेसी मं तरियों की सहायता से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 
महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हो गए और इन शिक्षा मन्दिरों के माध्यम से अपनी विचार- 
धारा का प्रचार करते लगे । 


कांग्रेसियों द्वारा दल में साम्यवादियों की घुस पेंठ पर आपत्ति ((०ा्ठ885- 
पका [२९४७४ (/णाग्रणां5ई वावि्तिथां00 व 2७५) 
साम्यवादियों की बढ़ती हुई घुसपेंठ से तथा उनके द्वारा कांग्रेस की नीतियों व कार्य- 
क्रमों को प्रभावित करने के प्रयत्नों से अनेक कांग्रेसी नेताओं को बड़ी चिन्ता हुई । 
कांग्रेस कार्यसमिति के एक सदस्य चन्द्र शेखर को सी० पी० आई० का कांग्रेस के 
कार्यों में हस्तक्षेप करना बहुत बुरा लगा और उन्होंने 29 मार्च, [ 973 को सी० पी० 
आई० नेता भूपेश गुप्त से कहा कि वे कांग्रेस के 'मैनेजिंग एजेल्ट' बनने के प्रयत्न न 
: करें। उन्होंने कहा कि वे “छल एवं जालसाज़ी” द्वारा कांग्रेस में परिवर्तन लाने 
की साम्यवादी सामयिक-तीति को सहन नहीं करेंगे । वाद में यंग इण्डियन पत्रिका 
में “पोलिटिक्स आफ़ मैनीपुलेशंस” शीर्षक से एक लेख में उन्होंने है पी० आई० 
पर कांग्रेस की कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाने, द्ल की मूल बाकि को विगा- 
ड्ने के लिए अपनी “मनहूस चालें' चलने तथा उसके “वामपन्यियों को कमजोर 
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करने के आरोप लगाये ।?” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और जयप्रकाश नारायण 
की टक्कर कराने में सी ० पी० आई० का निहित स्वार्थ है, और वह यह है कि वह 
सत्तारूढ़ दल से सौदेवाजी करने की और भी अच्छी स्थिति में होना चाहती है,। 
उन्होंने दृढ़ मत प्रकट किया कि सी० पी० आई० केवल “बनी बनी की यार” है और . 
बह कांग्रेस के एक घड़े की दूसरे से भिड़ा कर स्वयं सत्ता हथियाने के चक्कर में है । 
एक कांग्रेसी संसत्सदस्य कृष्ण कान्‍्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि सी० पी० आई० 
का वास्तविक अभिप्राय, श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्ता से अपदस्थ करना है उनका 
कहना था कि प्रधान मन्त्री की जयप्रकाश नारायण नहीं वरन्‌ सी० पी० आई० 
अपदस्थ करना चाहती है । 2 जनवरी, 975 को वोर्डी (महाराष्ट्र) में कांग्रेस कार्ये- 
कर्त्ताओं की एक सभा में भापण करते हुए केन्द्रीय कृपिमन्त्री, जगजीवन राम ने “उत्त 
पाखण्डियों” के प्रति गहरा रोष प्रकट किया जो कांग्रेस में घूस आए हैं और सच्चे 
कांग्रेसियों के समान व्यवहार का दिखावा कर रहे हैं । उनका प्रहार साम्यवादियों पर 
था । श्री जगजीवन राम के मतानुसार सी० पी० आई० कांग्रेस को हानि पहुँचा कर 
अपना फ़ायदा करना चाहती थी और सत्ता में कांग्रेस की भागीदार वनने की उसकी 
चाल से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह्‌ कांग्रेस को अकेले सत्तारूढ़ नहीं होने देना चाहती । 
उत्तर प्रदेश के दो कांग्रेस संसत्सदस्यों, नवलकिशोर और एम० पी० शुक्ला ने “कुछ 
आत्मश्लाकी प्रगतिवादी कांग्रेसियों की” आलोचना केरते हुए कहा कि “वें सी० पी० 
आई० की ढकोसलेवाज़ी को प्रोत्साहन देते हैं” और कांग्रेस को सी० पी० आई० के 
श्रीमती गांधी व उनकी सरकार को अपदस्थ करने के “जघन्य”” लक्ष्य के प्रति चेता- 
वनी दी। दोनों संसत्सदस्यों का कहना था कि “कपट्पूर्वक सत्ता हथियाना तो 
उनकी युगों पुरानी चाल है और यही उनका स्वप्न भी है। अब भी समय है कि 
कांग्रेसी नेता सी० पी आई० का सही देखें और ऐसे अविश्वसनीय और अवसरवादी 
मित्रों से सम्बन्ध रखने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें ।” केन्द्रीय. सरकार में 
निर्माण एवं आवास राज्यमंत्री मोहन घारिया ने अपने सार्वजनिक भाषणों में अनेक 
बार याद दिलाया कि सी० पी० आई० कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों में लड़ाई 
करवाने और स्वयं कांग्रेस पार्टी के भीतर मन मुटाव पैदा करने की “मनहूस कुटिल- 
ता” कर रही है। अनेक अन्य नेता भी सी०पी० आई० द्वारा कांग्रेस के माध्यम से सत्ता 
हथियाने की चालों से चिन्तित थे पर उन्होंने सी ० पी० आई० की खुल कर श्रालो- 
चना कदाचित इसलिए नहीं की कि उन्हें कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों की कृपा से 


दर हक अध्ययत के लिये [9 जनवरी, 975 के 47४ व/क्ाह ता खधोंद्र का पृष्ठ 5 
ख़ब | 
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वंचित हो जाने का डर था 

कांग्रेस के सी० पी० आई० समर्थक घड़े की माँग थी कि कांग्रेस सी० पी० आई० 
मित्रता के आलोचकों को अनुशासन सिखाया जाए और उन्हें अनर्गल प्रचार करने से 
रोका जाएं। श्रीमती गांधी पुवेवत्‌ सी० पी० आई० के सहयोग और समथन का स्वा- 
गत करती रही, क्योंकि उन्हें जयप्रकाश तारायण का प्तामना करने के लिए उसकी 
आवश्यकता थी । 'सी० पी० आई० के सदस्यों की कांग्रेस में घृसपेंठ” की दुह्ाई देने 
वालों को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “ग्राह्मता” है और बह अपने सद- 
स्थों को स्वतंत्र विचार रखने की पर्याप्त छूट देती है । उन्होंने सी० पी० आई० के सदस्यों 
द्वारा वहुघा प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों “फासिज़्म”, “दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया” और 
“वामपंथी अभियात” को अपने आलोचकों के प्रति इस्तेमाल किया । 


सी० पी० आई० का दसवाँ अधिवेशन ([७आ॥ एणाह्ाव55 ० का ट0?) 
सी० पी० आई० का दसवाँ अधिवेशन 27 जनवरी, 975 को विजयवाड़ा में आरम्भ 
' हुआ । दस दिन के विचार-विमर्श के दौरान सी० पी० आई० की कुछ स्पष्ट 
नीतियाँ और उद्देश्य सामने आए | एक यह कि देश की तात्कालिक आर्थिक और राज- 
नीतिक परिस्थितियों से सी० पी० आई० को यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस की 
सरकारें देश की अनेक समस्याओं को समभझाते और अपने आश्वासन पूरे करने के 
सर्वथा अयोग्य हैं, अतः जहाँ तक हो सके अधिकतम राज्यों में केरल जैसी सरकारें 
बनाई जाएँ और केन्द्र में कांग्रेस के प्रतिवादियों सहित वामपंथी और लोकतान्त्रिक 
शक्तियों की एक सरकारवनाई जाए जिसमें “दक्षिणपंथी तत्व विल्कुल न हो । भार- 
तीयर तमाचारपत्रों और कांग्रेस के सी० पी० आई० विरोधी घड़े ने इसका यह अर्थ 
लगाया कि सी० पी० आई० श्रीमती इत्दिरा गांवी की सरकार को अपदस्थ करने का 
लक्ष्य बना रही है। दूसरे, ऐसी मिली-जुली सरकारों में केवल प्रगतिवादी और लोक- 
तंत्रीय कांग्रेसी ही नहीं अपितु मध्यपंथी कांग्रेसी भी शामिल किये जाएंगे क्योंकि इन 
मध्यपंथियों के कारण ही देश पूँजीवादी की ओर अग्रसर हुआ और उन्हें उतर मार्ग से 
हटाता आवश्यक प्रतीत होता था। इसका यह अर्थ निकाता 8 क्कि सी० पी० आई० 
को तीन घड़ों में विभाजित करते का प्रयस्त करेगी, अर्थात्‌ दम  अ 
और प्रतिक्रियावादी--प्रतिक्रियावादियों का सक्राया जा और मव्यपंथ्ियों को 
अपने प्रभाव में ले आएगी क्योंकि कांग्रेस के भीवर उनकी बहुत प्रभाव था । 
मोहन धारिया को श्रीमती गांधी ने 3 मार्च, [975 का झपनी मस्विपरिपद से रा 2 
दिया । उनके प्रति लगाए गए बारोपों में एक आरोप यह भी था हे; करके 


परी० आई० का गठजोड़ समाप्त करने का आग्रह करते थे । द्चक वुवंक जिचार हरदा डा 
कांग्रेस व सौ० पी० आई० के परस्पर सम्बन्धों के बारे में बम्भा लाई अधंदआ5 


पथ छादाश्यादा।, 0 मां ]975, पृष्ठ ।. 


कुलमस्बरूप कांग्रेसी देताओ्रों हो 
। देखो 
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तीसरे, सी० पी० आई० के नेता जे० पी० के आन्दोलन की नित्दा करते थे और 
कहते थे कि उनके आन्दोलन को असफल बनाना उनका मुख्य उद्देश्य है और कांग्रेस 
में जे० पी० के प्रभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है ।”* चौथे, सी० पी० आई० 
यह बिल्कुल नहीं मानती थी कि भारत में गृहयुद्ध की स्थिति विकसित हो रही है, बर्तन 
उसका यह दृष्टिकोण था कि अब भी संसदीय विचारों और संविधान की मर्यादा में 
रह कर कठिनाइयों पर विजय पाने की बहुत गुंजाइश है । विशेषतः डांगे का कहना 
था कि पिछले पच्चीस वर्षो में यद्यपि पर्याप्त तकनीकी और औद्योगिक प्रगति हुई है पर 
अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार की “वर्तमान त्रुदि- 
पूर्ण नीतियों” को नई दिशा प्रदान करनी होगी । पाँचवें सी० पी० आई० अधिवेशन 
द्वारा आथिक मोर्चे सम्बन्धी कुछ “अनिवार्य काम (0०८ 78»:5)” अंगीकार किये 
गए । इनमें देश भर में खाद्यास्नों एवं अन्य अनिवायं प्रयोग की वस्तुओं के वितरण के 
लिए ठोस वितरण व्यवस्था स्थापित किए जाने तथा खाद्यान्‍नों के थोक व्यापार की 
राष्ट्रीयकरण और उत्पादनों पर वर्गीक्तत लेवी व्यवस्था. तथा छोटे किसानों की छूट 
संबंधी आन्दोलन सम्मिलित थे । दल ने किसानों को उर्वरक कीटनाशक औषधियाँ 
एवं अन्य आवश्यक क्ृपि सामग्री नियंत्रित दामों पर दिये जाने तथा खाद्याननों की 
उचित मूल्य नीति द्वारा न्‍्यायसंगत दान दिये जाने के लिए आन्दोलन करने का भी 
निश्चय किया | सी० पी० आई० चाहती थी कि सरकार सौ-सौ रुपये के नोटों का 
चलन बन्द करे, कर वसूली की कार्येविधि आसान करे, कर की चोरी करने वालों को 
कठोर दंड दे, तस्कर व्यापारियों की सम्पत्ति कुक॑ करे और चीनी तथा वस्त्रोद्योग 
इत्यादि उपभोक्ता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे । 
सी० पी० आई० अधिवेशन में सी० पी० एम० से एकता सम्बन्धी वार्ता आरम्भ 
करने का भी निर्णय किया गया । दल में 964 के विग्रह के बाद, दोनों साम्यवादी 
दल पूर्णतः: पृथक हो गए थे और बहुत समय तक उनमें सम्पक समाप्त रहा । पर 
अप्रैल 969 में सी० पी० आई० नेशनल कॉन्सिल ने सभी वामपंथी दलों की एक 
राष्ट्रीय ताल-मेल समिति स्थापित करके सी० पी० एम० को संसद में एक संयुक्त साम्य- 
वादी गुट में सम्मिलित होने के लिए आममन्त्रित किया था । किन्तु माक्संवादियों ने उस 
समय “सिद्धान्तहीन साम्यवादी एकता की बातों” को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि 
“साम्यवादी दल में फूट पड़ने के मल कारण अभी विद्यमान एवं सक्रिय थे ।” सी० 
पी० एम० के अड़ियलपन के कारण, मई 970 में सी० पी० झ्राई० राष्ट्रीय परिषद नें 


/सी० पी० भाई० के अध्यक्ष डांगे का कहना था कि जयप्रकाश नारायण और उनके अनुयायी 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आवनन्दमागियों की तरह “कत्ल की कटनीति'? का अनुसरण कर रहें 
हैं। अपने कथन के समयंन में उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने जब जयप्रकाश 
तारायण के “पूर्ण क्रान्ति” आन्दोलन की निन्‍दा की तो उसके शीघ्र वाद उसकी ह॒त्या कर दी गई | 
देखो 7॥6 77765 ० /वौंध, 7 जनवरी, 975, पृ० 5, 
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यह निर्णय क्रिया था कि सी० पी० एम० ध्वाम और लोकतलन्‍्त्रीय घड़ों की एकता” 

से बाहर है | कुछ वर्षों वाद जब सी ० पी० उम० का भूक़ाव जनसंघ, संगठन कांग्रेस, 
स्वतंत्र पार्टी और डी० एम० के० की ओर प्रतीत होने लगा और उसके सुन्ररैया और 
ज्योति बसु इत्यादि नेता जयप्रकाश नारायण एवं वीजू पटनायक ज॑से “प्रति क्रियावादी”? 
नेताओं से मेल-जोल बढ़ाने लगे तो सी० पी० आई० को ऐसा अनुभव होने लगा कि राज- 
नीतिक स्तर पर सी० पी० एम० के साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया जा सकेगा |?० 
अगस्त 973 में सी० पी० एम० ने निश्चय किया कि वह “एक दल की तानाशाही” और 
“एक नारी के निरंकुश शासन” के विरुद्ध लड़ाई में “प्रतिक्रियावादी” शक्तियों के साथ 

मिलकर योजनाएँ नहीं बनाएंगे । इस निर्णय से प्रेरित होकर सी० पी० आई० नेता 
पुनः “वामपंथियों” से एकता का राग अलापने लगे । 23 सितम्बर, [973 को भटिण्डा 
में अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मुख भाषण करते हुए राजेश्वर राव ने कहा कि 

यदि सी० पी० एम० कांग्रेस के “प्रगतिवादियों” को “राजनीतिक अछूत” समभना बंद 

कर दे और अपना यह विश्वास त्याग दे कि वर्तमान सरकार को अपदस्थ किये विना 

जनता के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उनके दल का सी० पी० एम० 

के साथ मिन्नता करने का मार्ग साफ़ हो जाएगा । 

974 में, कांग्रेस को, जो सी० पी० आई० की मित्र थी, अनेक विपक्षी दलों की 
भीषण चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनका नेतृत्त्व जयप्रकाश नारायण कर रहे 
थे | इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर तथा यह समझ कर कि कांग्रेस के साथ मिल 
कर अथवा उसके बिना सरकारी सत्ता हथियाने का समय आ गया है सी० पी० आई० 
ने अपने दसवें अधिवेशन में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अन्य बातों 
के साथ-साथ “दक्षिणपन्थी प्रतिक्रिया” और “जवावी क्रान्ति” से लड़ने के लिए सभी 
“वामपन्थी” और प्रजातान्तरिक शक्तियों की विशालतम एकता स्थापित करने के साम- 


यिक महत्त्व की रूपरेखा निर्धारित की । यह भी फैसला किया गया कि माक्संवादियों 
को वापस वाम तथा लोकतान्त्रिक प्रभाव में लाने के लिए उनसे वार्ता आरम्भ की 
जाए | सी० पी० आई० के अध्यक्ष डांगे ने सी० पी० एम० से अपील की कि यदि तरह 
असली वामपन्‍्थी-दल होने का दावा करती है तो “जवाबी-क्रांति” को परास्त करने 
के लिए वर्तमान आन्दोलन में शामिल हो जाए। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह प्रतीत 
होती थी कि सी० पी० आई० कांग्रेस और जयग्रकाश नारायण के आन्दोलन का जो 
मुल्यांकन करती थी वह सी० पी० एम० नेताबों द्वारा किये गए मूल्यांकन से है 
भिन्‍त था। इस कठिताई पर विजय पाने के लिए सी० पी० आई० के अनुयायियों को 
आदेश दिया गया कि वे स्थानीय स्तर पर सी० पी० एम० के अनुवायियों और जनता 
से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे क्‍योंकि सी० पी० एम० नेताओं की “अवसरवादी” 
तीतियों के कारण उन्हें गम्भीर विचारधारा संकट का सामना करना पड़ा है । 


2०79० मझागव/हावा 2तारड, 22 मार्च, 973, प्‌० 4. 
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विग्रह के बाद भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी की स्थिति (7)० 
(शु (॥४) ७॥6/ (6 5900 
सी० पी० एम० की स्थापना के बाद भारत सरकार की यह सामान्य धारणा थी 
कि नया साम्यवादी-दल पीकिंग का अनुयायी बनेगा और साम्यवादी चीन की प्रेरणा 
और समर्थन से एक हिसक क्रान्ति द्वारा कांग्रेस सरकार का तख््ता पलटने के प्रयत्न 
करेगा । तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री गुलज़ारी लाल नन्‍दा ने | जनवरी, 965 को 
अपने आकाशवाणी प्रसारण में कहा कि “यह विश्वास करने के कारण मौजूद हैं कि तया 
दल पीकिंग की प्रेरणा द्वारा स्थापित किया गया है, वह देश में अस्थिरता लाने के लिए 
तथा एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयत्नों में तथा उसके विश्वक्रान्ति के लक्ष्य की 
पूर्ति में पीकिंग के एक उपकरण का काम करेगी, कि उसने अनेक विदेशी-पत्रक बाँटे 
हैं जो स्पष्ट रूप से भारत-विरोघी एवं चीन-समथथंक हैं और चीन की सरकार भार- 
तीय साम्यवादी दल से यह आशा करती थी कि जब चीन भारत पर आक्रमण करे 
उन्हीं दितों साम्यवादी दल तोड़-फोड़ की कार्रवाई करे ताकि भारत सरकार को सब 
ओर से कठिनाई उत्पन्न हो,-कि सी० पी० एम० ने कलकत्ता अधिवेशन (3] अक्तूबर 
से 7 नवम्बर, 964 तक) जो कार्यक्रम बनाया था वह 948 में सी० पी० आई० के 
द्वितीय अधिवेशन में स्वीकृत राजनीतिक प्रस्ताव से बिलकुल मिलता-जुलता था जिसके 
बाद साम्यवादी दल ने सरकार का तख्ता उलटने के लिए हिसापूर्ण क्रान्ति का मांगे 
अपनाया और सी० पी० एम० का उद्देश्य एक ऐसी आल्तरिक क्रात्ति विकमित 
करना था जो नये चीनी आक्रमण के समय विस्फूटित हो कर ऐसी कठिनाई उत्पन्न 
करे जिससे भारत की लोकतसन्‍्त्रीय सरकार नष्ट हो जाए ...यह आशा 962 में क्रिया- 
न्वित न हो सकी | 


भारत सरकार द्वारा सी० पी० एम० के अनुयायियों की गिरफ्तारियाँ 

(फिताशा 050एथपपशलया 0098795 (५७ &50॥0 फ़छ $) 

जिस दिन नन्दा ने आकाशवाणी पर उपयुक्त वक्तव्य दिया उसी दिन सरकार ने 
सी० पी० एम० के 900 अग्रिम कार्यकर्त्ताओं की, भारत रक्षा नियमों के अधीन गिर- 
फ़्तारी का आदेश दिया । इन व्यक्तियों में सी० पी० एम० के लगभग सभी नेताओं के 
नाम भी सम्मिलित थे । अधिकतर बड़े-वड़े नेताओं को त्रिचूर (केरल) में गिरफ्तार किया 
गया जहाँ वे 3 जनवरी, 965 को आरम्भ होने वाले स्वंहारा अधिवेशन में भाग लेते 
गए थे। ऑल इण्डिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष एस० एस० मिराजकर को 
त्रिचूर जाते हुए मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया गया | ज्योति बसु और नम्बूदरीपाद 
को इसलिए गिरफ़्तार नहीं किया गया कि उन्होंने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था कि 


#पूर्ण विवरण के लिए देखो सिन्हा की पुस्तक, 786 #४६ 7२20८7 78 आधी (भारत में लाल 
क्रान्ति), पृू० 86-8 8. 
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चीन ने भारत पर आक्रमण किया है । दल के महासचिव सुन्दरैया की गिरफ्तारी के 
कारण नम्बूदरीपाद कार्यवाहक महासचिव बने | 


सी० पी० एम० का स्वतन्त्र रवैया ((ए?५ 30078 470०06ए१८76 70506) 
सौ० पी० एम० के अनुयायियों की गिरफ्तारी के कुछ सप्ताह बाद नम्बूदरीपाद ने 
चोषित किया कि उतके दल ने मास्को और पीकिंग के विचारघारा सम्बन्धी विवाद 
के सम्बन्ध में कोई रवैया नहीं अपनाया था और यदि उनके दल के किसी व्यक्ति 
जे इस सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त किए हों तो उन्हें केवल उस व्यक्ति के निजी 
विचार माता जाएगा। नम्बूदरीपाद के यह रवैया अपनाने का कदाचित्‌ यह कारण 
था कि उनके सभी साथी जेल में थे और वे उन्तसे परामर्श किए विना कोई निर्णय नहीं 
लेना चाहते थे । जब कि सी० पी० एम० नेताओं ने सोवियत संघ और चीन के विचार- 
ब्रा सम्बन्धी बड़े-बड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने के प्रन्‍न्न को टाल दिया उनके सामने यह 
समस्या विद्यमान थी कि भारत के प्रति चीन की वढ़ती हुई शत्रुता की पृष्ठभूमि में वे 
आन के प्रति क्या रवैया अपनाएँ। सितम्बर 965 में भारत-पाक युद्ध के समय चीन 
मे भारत को आक्रमणकारी बताया । चीन सरकार ने कश्मी री जनता के “आत्मनिर्णय 
के अधिकार” का समर्थंत करते हुए भारत को घुड़की दी कि यदि उसने कश्मीरियों 
का दमन किया तो चीन सिक्‍्किम-तिब्वत-भारत सीमा पर आक्रमण द्वारा हस्तक्षेप 
करेगा | पीकिंग रेडियो और प्रेस ने यह प्रचार करना शुरू किया कि नगा और मित्रो 
अपनी स्वतन्त्रता के लिए भारत से संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष न्यायोचित 
एवं उपयुक्त है । चीन ने यह भी प्रचार किया कि पाकिस्तान साम्राज्यवाद का विरोधी 
है और भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद का पृष्ठपोषक है। सी० पी० एम० 
नेताओं ने चीन के उपयुक्त प्रचार के लिए दवे दाब्दों में उसकी निन्‍्दा की। उनके 
इस कृत्य से ऐस। प्रतीत होता है कि झायद वे भारत एवं चीत के सम्ब्नन्धों में अधिक 


तनाव नहीं आने देना चाहते थे । 


जन (८?५४ (0/2987स्‍2९5 क&7095) 

थे उन्होंने देश के भीतर जी का रंवाई शुरू 
” कहा जा सकेता हैं। 954 से 66 तक 
उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों, 
के नाम पर देश के विभिन्‍न नागों 


सी० पी० एम० द्वारा वन्द का आयोः 

जो सी० पी० एम० नेता जेल से बाहर 
की उसे “विद्रोह अथवा क्रान्ति का पूर्वाभ्यास 
उसमे सी० पी० एम० के सदस्यों की रिहाई, 
खाद्याल्नों की कमी, भाषा और वेरोजगारी इत्यादि गा 
में कामगारों और किसानों के प्रदर्शन और हड़तालें, वनन्‍्दर क्षाय्योजित लि, । झकूलों व 
कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का खुल कर उपग्रोग किया गया देगा उनकी अपरिपक्त 
बद्धि एवं मोछी समझ-बुक का दे में साम्यवादी आन्दोलन के विक्रास के लिए खुब 
उपयोग किया गया । बन्द मुख्यतः पदिचमी बंगाल बुज रात, तमिलनाद, विहार, करल 


राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए । इत सब का उद्दृद्त अत्लतः बरतें - 
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मान शासन-प्रणाली का तख्ता उलटकर उसके स्थान पर माकसं-लेनिनवादी सिद्धान्तों 
पर शासन-प्रणाली स्थापित, करना था | ये “बन्द” अपने उद्देश्य में पृर्णत: असफल रहे 
ओर कांग्रेस सरकारों ने उन्हें सफलतापूर्वक दवा दिया । 


सी० पी० एम० पुनः संसदीयता की ओर (टए एशणाया5 40 एशथ्वॉब्सिला- 

48॥798॥9॥) 

सी० पी० एम० ने देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करके शासन तन्‍्त्र को कुन्ठित 
करने के प्रयत्न किए पर उसे सफ़लता नहीं मिली । अत: दल के नेता किसी नयी साम- 
यिक नीति के विषय में सोचने लगे । इसी वीच [6 फरवरी, 966 को उच्चतम न्याया- 
लय द्वारा दिए गए एक फंसले के परिणामस्वरूप अधिकतर सी० पी० एम० नेताओं 
और कार्यकर्त्ताओं को जेलों से मुक्त कर दिया गया | इन सब ने पुनः राजनीति में 
भाग लेता शुरू कर दिया। पर्याप्त विचार-विमर्श और बहस के बाद दल ने यह फैसला 
किया कि चौथे आम चुनावों में भाग लिया जाए और यह सिद्ध कर दिया जाए कि 
सी० पी० एम० देश का असली साम्यवादी दल है । 24 अक्तूबर को सी० पी० एम० 
चुनाव उद्देश्य पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें देश में सामाजिक परिवत॑न लाने 
के लिए शान्तिपूर्ण उपाय करने पर बल दिया गया । लोक सभा के चुनाव में सी० पी० 
एम० को ]9 स्थान एवं राज्य सरकारों में 27 स्थान प्राप्त हुए । विभिन्‍न राज्यों में 
इसकी स्थिति इस प्रकार थी-- मद्रास ] ” महाराष्ट्र ।, उड़ीसा ], पंजाब 3, उत्तर 
प्रदेश ।, पश्चिम-बंगाल 43, त्रिपुरा 2, केरल 52 । 

राज्य विधान सभाओं के चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि सी० 
पी० आई० को किसी राज्य में भी वहु स्थान नहीं मिले थे पर सी० पी० एम० केरल 
में संबसे बड़े एकल दल के रूप में, और पर्चिम बंगाल ने दूसरे दल के रूप में प्रकट हुई 

क्योंकि केरल में इसको 33 में से 52 स्थान और पश्चिम बंगाल में 280 में से 43 

स्थान श्राप्त हुए केरल में सी० पी० एम० नेता नम्बूदरीपाद ने पाँच अन्य वामपक्षी 
दलों को साथ मिला कर 5 माच, 967 को एक संयुक्त मोर्चा सरका र बनाई और पश्च्मि 
बंगाल में सी० पी० एम० बंगाल कांग्रेस नेता अजॉए मुखर्जी की संयुक्त मोर्चा सरकार 
में सहायक साभीदार बन गए। सी०पी० एम० नेता ज्योति बसु उप-मुख्य मंत्री बने । 


सी० पी० एम० द्वारा भारत के लिए “माओ सिद्धान्तों” के अनुसरण का 
त्याग (८९५ 7)5८8705 “१५७०5 ,76” [6- ॥709) 
साम्यवादी आन्दोलन, प्रकृति एवं क्षेत्र, दोनों ही प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय था और 
सभी देशों के साम्यवादी दल मास्को से पथ-प्रदर्शन एवं प्रेरणा लेते थे । [960 में विश्व 
साम्यवादी आन्दोलन में दरार पड़ने के पश्चात्‌ चीनी साम्यवादी उपर्युक्त नेतृत्त्व पाने 
की लालसा करने लगे ओर विभिन्‍न देझ्ञों के राष्ट्रीय साम्यवादी दलों में फूट डालने 
के प्रयत्व करने लगे ताकि दोनों में से एक घड़ा उनके प्रभाव-क्षेत्र में रहे। भारतीय 
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साम्यवादी दल में फूट पड़ने पर “दक्षिणपंथी” घडा सोवियत संघ के मिकट हो 
गया और चीनी साम्भवादी यह आशा करने लगे कि वामपंथी गुट (सी० पी० एम०) 
उनसे मंत्री करेगा और भारत में साम्यवादी ऋत्ति लाने के लिए उनके बताए हुए . 
भार्ग पर चलेगा । 
लगभग दो वर्ष तक सी० पी० एम० ने दोनों बड़े साम्यवादी राष्ट्रों के विचारधारा 
सम्बन्धी मतभेद पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया । किन्तु जब उन्होंने उन मामलों 
पर अपनी स्थिति निर्धारित करनी शुरू की जिन प्र 960 के मास्कों सम्मेलन में उन्हें 
विभाजित होना पड़ा था ती उन्होंने पूरी तरह रूस अथवा चीन के पद-चिन्हों पर चलते 
से इल्कार कर दिया। यद्चषि सी० पी० एम० चीन द्वारा सोवियत संघ के साम्यवादी 
दल पर लगाए गए आरोपों को बहुत सत्य मानती थी तो भी उसने चीन द्वारा सुभाए 
गए विकल्प स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। चीनियों का यह विश्वास था कि 
सोवियत संघ पूंजीवाद की ओर लौट रहा है और वह अमरीका से साँठ-गाँठ करके 
चीत के विरुद्ध पडयंत्र कर रहा है पर सी० पी० एम० इस पर विश्वास करने को 
तैयार नहीं थी । सी० पी० एम० नेताओं ने चीनियों की यह कल्पना भी मानने से 
इन्कार कर दिया कि मास्को और पीकिंग के मतभेदों से पद्चमी साम्राज्यवाद के 
खिलाफ़ लडाई करने के सभी अवसर समाप्त हो जायेंगे । चीनियों का यह भी विश्वास 
था कि भारत की बहुत सी जनसंख्या एक महान राजनीतिक विस्फोट तथा राजनीतिक 
पुनर्गठन की दिल्ला में आगे बढ़ रही है तथा सी० पी० एम० को भारत-सरकार के 
प्रतिक्रियावादी अधिकारियों, बड़े-बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों और व्यापारियों के 


विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए उस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए । चीनी रेडियो 
और प्रेस ने भारतीय माक्सवादियों की देकष में भीपण संघपे चलाने की सलाह दी । 
फरवरी 967 में होने वाले चौथे आम चुनाव के समय चीन-सरकार ने सी० पी० एम० 
के नेताओं से कहा कि संसदीय उपाय भारतीय जनता की कठिवाइयाँ कभी भी हल नहीं 
करपायेंगे | सी० पी० एम० ते यह सभी मशविरे अस्वीकार कर दिए और उसने चुनाव 
में भाग लेने के अतिरिक्त पश्चिमी वंगाल और केरल में मंत्रित्व भी ग्रहण कर लिया । 
इससे चीनी-साम्यवादी हंतश्रभ हो उठे और अगप्रेलन्मई 967 में है एवं रेडियो 
मे यह प्रचार करता आरम्भ किया कि “भारत में कोई ताम्यवीदी त् नहीं ट् ः और 
जो व्यवित स्वयं को साम्यवादी कहते हैं वे “प्रतिकिवाबादियों के का गुलामी स्वीकार 
कर चुके हैं, कि “डांगे गुट” भारतीय जनता का कह को के रत करने पर 
तुला है, और भारत-सरकार जिससे ' हक गुट” रा कर रहा है “पहले से 
अधिक प्रतिक्रियाबादी” पर “फिर भी अमराका तातज्रास्ववाद और सो हम 33808 
की पहले से अधिक गुलाम” है । चीनी प्रचार तंत्र ने 088 इक 0 की 
'जमींदार-बुजु आ' सरकारों को हिंसा एवं वल श्रवोग दादा 08808 हा ह 
सरकारों के पुराने राजतंत्र को समाप्त कैल का बता जे 50% का 
आन्दोलन को दवाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। चीनी सनात्राउपत्रा ने बढ़ 
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प्रकाशित किया गया कि सी० पी० एम० ने केरल ओर परिचम वंगाल में अन्य दलों 
के सहयोग से जो सरकारें बनाई हैं वे मूलतः भारतीय संघ के अन्य राज्यों की सर- 
कारों के समान ही हैं । . 
चीन में 966 के उत्तरार्घ में जो “महान्‌ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति” आरम्भ 
की गयी, उसके आवेग में चीनी रेडियो व प्रेस “भारत के लिए साओ मार्गदर्शक 
रूपरेखा ' (७ (४०७ ,7० 607 7038) निर्धारित करने लगे जिसका तात्पये यह 
था कि सी० पी० एम० उसका अनुसरण करे और भारत के क्रान्ति आन्दोलन को उसी 
के अनुसार संगठित करे । “माओ रूपरेखा” उन “माओ विचारों” के अनुरूप थी जो 
देश विदेश में रहने वाले चीनी युवकों के मन में भरे जा रहे थे | 
इस “रूपरेखा” में बताया गया था कि भारत में कांग्रेसी सरकार एकाधिकारी 
पूँजीवादी वर्ग एवं नौकरशाही के हितों की संरक्षक एवं परिपालक है, कि वह राष्ट्री- 
यता-विरोघी, बुजु आ एवं ज़मीदारों की सरकार है और वह उस मुफ़्तखोर वर्ग का 
पालन करती है जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था। 
चीनी पत्र पीपुल्स डेली (पीकिंग से प्रकाशित) एक लेख में यह सुझाव दिया गया 
कि भारतीय क्रान्ति को “किसानों पर भरोसा करने, देहात में आधार स्थापित करने, 
विविध्र प्रकार से निरन्तर सशस्त्र संघर्ष कराने तथा नगरों का घेरा डालने तथा अन्तत: 
उन पर अधिकार करने” का मार्ग अपनाना चाहिए। चीनी समाचार एवं प्रचार 
एजेंसियों द्वारा ज़ोर देकर कहा गया कि भारत के देहात में अब सत्ता हथियाते के 
लिए गुरिल्ला प्रकार का संघर्ष आरम्भ करने का समय आ गया है । 
किन्तु सी० पी० एम० नेताओं ने “माओ रूपरेखा” की बैधता को स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया और कहा कि भारत की स्थिति का चीन ने जो मूल्यांकन किया 
है वह “अत्यन्त अतिव्योक्तिपूर्ण एवं काल्पनिक” है । सी० पी० एम० ने यद्यपि यह 
स्वीकार किया कि वह भी भारत की कांग्रेस सरकार को एक ऐसी बुर्जुआ-ज़मींदार 
सरकार मानती है जो विदेशी पूंजीपतियों से समन्वय एवं सहयोग करती है पर वह 
यह मानने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस सरकाए राष्ट्रविरोधी है तथा उसकी विदेशी 
साम्राज्यवाद से साँठ-गाँठ है। सी० पी० एम० का यह भी विश्वास था कि चीनियों 
ते कांग्रेस सरकार के जनता में प्रभाव का जो अनुमान लगाया था वह भी बिलकुल 
गलत था और निकट भविष्य में देश के क्रान्तिकारी तत्वों द्वारा सरकार का तख्ता 
उलट सकने की कोई सम्भावना नहीं थी । 

969 के आरम्भ में चीनी साम्यवादी दल का नौवाँ अधिवेशन हुआ जिसमें अन्त- 
रष्टीय साम्यवादी आन्दोलन के लिए कुछ अन्य सामयिक नीतियाँ निर्धारित की गई 
किन्तु सी० पी० एम० ने उनमें से अधिकतर को “विलकुल गलत” एवं माक्सवाद- 
लेनिनवाद के वास्तविक सिद्धान्तों के विपरीत बताकर अस्वीकार कर दिया । उदा- 
हरणतया सी० पी० एम० ने यह स्वीकार नहीं किया कि ऐसे सभी समाजवादी देश 
जिन्होंने माकस के सिद्धान्तों में संशोधन करके सुधार किया है, “सुधारवादी” हो गए 
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हैं और समाजवादी नहीं रहे हैं। उसमे यह भी स्वीकार नहीं किया कि “माओवादी 
विचार” ही माक्सवाद-लेनिनवाद की वास्तविक एवं सही व्याख्या है, और केवल चीन 
व अल्बानिया ही समाजवादी हैं। सी० पी० एम० ने माओ-त्से-तृंग को “उस युग का 
नेता” स्वीकार नहीं किया “जिसमें साम्राज्यवाद पूर्ण विनाश की ओर तथा समाज- 
वाद विश्वव्यापी विजय की दिशा में अग्रसर हो रहा है ।” वाद के वर्षो में सी० पी ० 
एम० ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि सोवियत संघ और चीन दोनों का ही रवैया 
भारत के “किसी भी संगठित जन क्रान्ति आन्दोलन के प्रति शत्रुतापूर्ण है ।” दल की 
केन्द्रीय समिति के सदस्य नम्बूदरीपाद ने 0 नवम्बर, 972 को चण्डीगढ़ में कहा कि 
उनके दल को देश में अपने शासन के विस्तार के लिए चीन अथवा सोवियत संघ, 
किसी की भी ठोस सहायता की दरकार नहीं है । केरल के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कहा 
कि “हम केवल यह चाहते हैं कि सोवियत संघ कांग्रेस सरकार की जन-विरोघी नीतियों 
को राजनीतिक समर्थन प्रदात करना बन्द कर दे ।£ नम्बूदरीपाद ने यह भी कहा 
कि सोवियत संघ और चीन, दोनों ही, “अमरीका को पटाने की फिन्र में हैं, ताकि वे 
उसे एक-दुस रे के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकें” और इस प्रकार वे भारत एवं एशिया के 
अन्य देशों में ऋरांति आन्दोलनों को हानि पहुँचा रहे हैं । 

उपर्यक्त वत्तान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि सी० पी० एम० की गणना विश्व 
साम्यवादी आन्दोलन के उन गिने-चुने साम्यवादी दलों में की जा सकती है जो मास्को 
अथवा पीकिंग किसी का भी प्रभाव सहन करने को तैयार नहीं थे । उसका विश्वास 
था कि भारत के ऋति आन्दोलन को अपना मार्ग स्वयं निदिष्ट करना होगा और इस 
देश में चीनी अथवा सोवियत रूप-रेखा पर आन्दोलन चलाना उचित नहीं होगा । 


सी० पी० एम० द्वारा वामपन्‍्थी शक्तियों को संगठित करने के प्रयत्न 
(0904 ॥#668४ए०ए५ ॥0 प्रशा।8 (शीश छ07०४७) हा 
सी० पी० एम० को यह विश्वास था कि भारत में समाजवाद लान के लिए सोवि- 
यत संघ, साम्यवादी चीन अथवा सी० पी० आाई०, किसी पर भी निर्भर नहीं किया 
जा सकता | केरल और पर्चिम बंगाल में जो संयुक्त मोर्चा सरकारें वर्नी, दे शीघ्र 
ही अ्रपदस्थ हो गई । उनकी असफलता का दोप केन्द्र में श्रीमती गांधी की सरकार 
की कटनीति के मत्ये मढ़ा गया पर उसका वास्तविक कारण उनके आन्तरिक मतभद 
थे। इससे सी० पी० एम० को विश्वास हो गया कि समाजवाद लाने के लिए संस- 
दीय उपायों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 973 के हृदाव में तामान्वत: 
राष्टीय स्तर पर और विद्येपत: पश्चिम बंगाल स्तर पर सी ० पी० प्राई० और कांग्रेम 
का बैमनस्थ इस सीमा तक जा पहुँचा कि मी० पी० आई० राज के सरल न 
भविष्य में सहयोग की सम्भावना के लिए सी ० पी० एम० के सदस्यों से सम्पक स्थापित 


>देवो, 722 सलाद 2प25, तवम्वर, 97], प्‌ 6. 
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कर लिया। 
उसी वर्ष के सितम्बर मास में सी० पी० एम० के पालिटब्यूरो ने जब यह देखा 
कि अनेक जनआन्दोलनों में सी० पी० आई० ने उसके तथा अन्य “वाम” प्रजा- 
: तन्‍्त्रीय शक्तियों का साथ दिया था तो उसे बहुत सन्‍्तोप हुआ और उसने यह आशा 
व्यक्त की कि अन्तत: सी० पी० आई० “शासक कांग्रेस से मित्रता की नीति का परि- 
त्याग करके वामपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो जायेगी ।” 
सी० पी० एम० के महासचिव राजेश्वर राव ने 23 सितम्बर, 973 को कहा 
कि श्रीमती गांधी की मध्यवर्ती नीतियों से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं 
होगा और अब समय आ गया है कि सी० पी० एम० तथा कांग्रेस के आधुनिकता- 
वादी तत्वों सहित सभी प्रगतिवादी एवं लोकतन्‍्त्रीय शवितयों का एक संयुक्त मोर्चा 
तैयार किया जाए । किन्तु सी० पी० एम० नेता अपने इस विश्वास पर अडिग रहे 
कि कांग्रेस सरकार को अपदस्थ किए बिना कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती क्‍्यों- 
कि उसकी नीतियों, विशेषत: कृषि सम्बन्धी नीतियों से “जनता का सर्वनाश हो रहा 
है।” तथापि सी० पी० एम० उस हद तक नहीं पहुँचना चाहती थी, अतः दोनों साम्य- 
वादी घड़ों में मेल न हो सका। फरवरी, 975 में अपने दसवें अधिवेशन में जब 
सी० पी० आई० ने सी० पी० एम० से पुनः वार्ता आरम्भ करने का निश्चय किया 
तो सी० पी० एम० ने फिर वही दृष्टिकोण अपनाया, अर्थात्‌ सी० पी० आई० द्वारा 
कांग्रेस की मिन्नता का परित्याग किए बिना कोई समन्वय नहीं हो सकता । 


सी० पी० एम० की समाजवादी दल से मित्रता (27000 &[[क्वा7०० ज्ञात 

पी 506ंग्री॥& एक)... 

सितम्बर, 973 के तीसरे सप्ताह में सी० पी० नेताओं--पी० सुन्दरैया (महा- 
सचिव), प्रोमोद दास गुप्ता, नम्बूदरीपाद, बासवपुण्या, पी० रामामूर्ति एवं हरकिशन 
सिंह सुरजीत ने समाजवादी दल के नेताओं--जाज॑ फ़र्नेण्डीज़ (अध्यक्ष), मधु लिमे, 
मधु दण्डवते, प्रेम भसीन, पीटर अल्वायर्स और सुरेन्द्र मोहन से वार्ता की । इस वार्ता 
का उद्देश्य यह था कि दोनों दलों के एक पूर्व निश्चय के अनुसार, उनमें यथासम्भव 
प्रधिकतम मुद्दों पर एकता स्थापित की जा सके । फलत: दोनों दलों में एक प्रकार 
की मित्रता हो गई, जिसके मुख्य विषय निम्नलिखित थे : है 

() दोनों दल कांग्रेस सरकार की “जन विरोधी” नीतियों के विरुद्ध जन संघर्ष 
एवं आन्दोलन में तेज़ी लाने के लिए राज्यों के अनेक दलों का सहयोग प्राप्त करने 
के श्रयत्त करेंगे और एक “वैकल्पिक ठोस काल-मर्यादित कार्यक्रम” तैयार करके उसे 
सफलतापूर्वक कार्यान्वित करेंगे । 

(2) इस कार्यक्रम के एक अंश के रूप में, दोनों दलों ने अन्य आधुनिकतावादी 
दलों एवं जन संगठनों के परामशं से राष्ट्रव्यापी बन्द व हड़ताल आयोजित करने का 
निइचय किया । 


भारत में साम्यवादी दल कई ह। 


हक 


(3) इस 'मैत्री' के भागीदारों मे साव॑जनिक वितरण व्यवस्था में अनाज व चीनी 
के भाव न बढ़ने देने का निश्चय किया तथा यह भी निश्चय किया कि सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्था के बाहर जो भी अन्न होगा उसे जमाखोरों व भू-स्वामियों से वल- 
पूर्वक लेकर “अधिकतम एक २० प्रति किलो” मूल्य पर बेच दिया जायेगा । 

(4) दोनों दलों ने जिस अभिलेख पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए, उसमें लिखा 
गया था कि कांग्रेस अपने एकलदलीय शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए अलोक- 

तन्त्रीय मार्ग अपना रही है। अभिलेख में यह भी कहा गया था कि निर्वाचन के परि- 
णामों से जनमत प्रतिविम्वित नहीं होता, अत: चुनाव पद्धति में सुधार की आवश्य- 
कता है। साथ ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाना चाहिए और 8 
या 8 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चुनाव का अधिकार दिया जाए । 

(5) “राज के वर्तमान लक्षणों” के विषय में इस अभिलेख में कहा गया कि सर- 
कार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और सावेजनिक क्षेत्र भी पूँजीवादी के विकास में 
सहायता कर रहा है तथा जमींदारी उन्‍्मुलन के वाद एक नये प्रकार के बड़े जमींदारों 
ने कृषि में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली है। स्वतन्त्रता के बाद राज के परिरक्षण 
में नौकरशाही वर्ग ने एक निहित स्वार्थे विकसित कर लिया है। दोनों दलों का 
कहना था कि राज के इन लक्षणों को चिरस्थायी बनाने में कांग्रेस एक मुख्य उपकरण 
का कार्य कर रही है । 

(6) विदेश नीति के प्रश्न पर दोनों दलों में मौलिक मतभेद था। समाजवादी 
दल सोवियत संघ से मैत्री सम्बन्ध विकसित करने के “विरुद्ध” नहीं था पर वह 
भारत-सोवियत सन्धि के विरुद्ध था क्योंकि वह तटस्थता की नीति के प्रतिकूल थी 
और: उससे भारत के अन्तर्राष्ट्रीय संघर्पो में फंसने तथा चीन-भारत सम्बन्ध विगड़ने 
का खतरा था। किन्तु सी० पी० एम० का कहना था कि इस सन्धि से भारत को 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध तथा उसके आर्थिक विकास में सहायता मिली है । अतः उसके 
विचार में सन्धि की रक्षा करने तथा भारत-सोवियत सम्बन्धों को और अधिक मज- 
बूत बनाने के सभी प्रयत्त करना आवश्यक था। साथ ही उसका कहना था कि साम्य- 
वादी चीन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए नये सिरे से प्रयत्न किए जाने 
चाहिए। न कल मद, 

सी० पी० एम०, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी से “संसदीय मंच पर 
भी मेल करने को तत्पर नहीं थी पर उसने इन दलों की एकता को एक “राज- 
नीतिक संयुक्त मोचें” में परिणत करके उसे कांग्रेस ५२20४ 88 आत्मतिमर विकल्प 
बनाने का विचार किया । अक्तूबर 974 में दल के दो प्रमुख नेताओं, सुन्दरया और 
। कि यदि (जनसंघ व कुछ अन्य “दक्षिगपन्‍्थी दलों के अतिरिवत) 


नम्बुदरीपाद ने कह कुछ 3३46 2000 
अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध जन सब में सम्मिलित दाना 


572 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


चाहेंगे, तो उन्हें उनके साथ चुनाव समभौते करने में कोई आपत्ति न होगी । सी० 
पी० एम० नेताओं ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि देश में जो स्थिति इस समय विद्य- 
मान है, उसमें “वाम” एवं “लोकतान्त्रिक” शक्तियों के सामने केवल दो मार्ग हैं : वह 
यह कि या तो कांग्रेस सरकार को अपने “हिंसा व दमन” के मार्ग पर चलने दें और 
उसे अपनी रक्षा के लिए सदेव साम्राज्यवाद पर निर्भर करने दें, अथवा सरकार की 
एकाधिकार समर्थक, भूस्वामी समर्थक और साम्राज्यवाद समर्थक नीति का विरोध 
किया जाये । सी० पी० आई० की तीब् आलोचना करते हुए वासवपुण्या ने कहा कि 
जो भी थोड़ा बहुत विकल्प सामने आता है, श्रीमती गांधी उसे नष्ट करने पर छुली 
हुई हैं, सी० पी० आई० एक प्रेरक की भूमिका निभा रही है जो केवल विपरीत फल- 
दायक ही नहीं, अपितु विपरीत क्रान्तिकारी भी हैं | 974 में जब जयप्रकाश नारायण 
ने सरकार की “जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया, तब सी० पी० 
एम० ने देश भर में ऋाच्ति की ज्वाला भड़काने के लिए “पूर्ण समर्थन” देने का निर्णय 
किया। किन्तु उसने यह स्पष्ठ कर दिया कि जनसंघ जैसे दलों के कारण, जिनसे 
उसके विचारधारा सम्बन्धी मतभेद हैं, जयप्रकाश नारायण की पृष्ठपोषक विपक्षी 
समिति की सदस्य नहीं वनेगी। तदपि सी० पी० एम० ने वचन दिया कि समिति के 
बाहर देश भर के माक्सवादी जयप्रकाश के “महान्‌ एवं न्यायपूर्ण संघर्ष” में उनका 
साथ देंगे, और उनका संघर्ष वहुत दिनों तक चलेगा । 


नक्सलबाड़ी किसानों का विद्रोह (पिक्रक्ष/काां 2९३४३१5 एएएंजर।8) 

सी० पी० एम० के कुछ उम्रपन्थी नेता, दल के संसदीयता की ओर भरुकाव और 
समाजवाद लाने के लिए शास्तिपूर्ण प्रयत्नों से खुश नहीं थे | वे “माओ विचारों” 
और भारत के लिए “माओ द्वारा निर्धारित मार्ग” से अत्यधिक प्रभावित थे। 2 मार्च, 
] डा को पश्चिम बंगाल में एक संयुक्त मोर्चा मंत्री मण्डल को शपथ दिलवाई गई 
जिसमें सी० पी० एम० नेता भी शामिल थे । इससे उपर्युक्त उम्रपंथी नेताओं को 
विश्वास हो गया कि सी० पी० एम० ऋष्तिविरोधी होती जा रही है । ऑल इण्डिया 
किसान सभा (सी० पी० एम० की कृषक संस्था) के महासचिव हरेक्ृष्ण कोनार ने 
जो एक पीकिंग समर्थक नेता थे और सी० पी० एम० पालितब्यूरों के सदस्य भी थे, 
अगले ही दिन सभा की बैठक बुलाई । इस सभा में यह निर्णय किया गया कि संयुक्त 
मोर्चा मंत्रिमण्डल किसी भी भूमि सम्बन्धी समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा, 
अतः किसानों को भूमियों पर कब्जा कर लेना चाहिये, चाहे वे सरकार की हों अथवा 
किन्हीं व्यक्तियों की निजी भूमियाँ हों। इस मामले में पहल करने की ज़िम्मेदारी 
नकसलवाड़ी के किसानों को सोंपी गई। यह पश्चिम बँगाल के दार्जिलिंग जिले के 
सिलीगुड़ी सब डिबीज़न में 25 वर्ग मील का एक छोटा सा प्रदेश था। इसे इसकी 


श््यफ३ पक्काछ् ण 744, 2! अक्तूबर, ]974, पृष्ठ 0, 
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महत्त्वपूर्ण सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति के कारण ही कृषक विद्रोह का आरम्भ 
करने के लिए चुना गया। यह्‌ पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से !4 मील, तेपाल की सीमा 
से 4 मील और चीन के एक प्रान्त तिब्बत से 60 मील दूर था। योजना इस प्रकार 
थी कि यदि भारत व पद्िचिम बंगाल सरकार विद्रोहियों को गिरफ्तार करने या व्वांत 
का प्रयत्न करे तो वे भाग कर किसी भी उपर्यक्त देश में चले जाएं। इन उम्रपंधियों 
को चीन से हथियार एवं गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण मिलने की भी आशा थी | कल 
अतिरिक्त असम, नागालेंड, मिज्ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नेफ़ा का शेष भारत के. 
साथ सम्पर्क इसी मार्ग से होता था और इस पर विद्रोही गृट का श्रधिकार हो जाने 
से उन राज्यों और केच्रशासित भ्रदेशों के शेष भारत से कट जाने की बहुत आशंका 
थी । नक्सलवाड़ी और खड़ीबाड़ी और फाँसीदेवा के किसानों ने सरकारी और भू- 
स्वामियों की निजी भूमियों पर कब्जा कर लिया और उनके स्वामियों को जबरदस्ती 
निकाल कर, फ़्सलें काट लीं, भूस्वामियों से गोली-वारूद, धन और अन्त छीन कर 
“जनता के न्यायालय” स्थापित किए । 
नक्सलवाड़ी में आतंक और हिंसा का साम्राज्य स्थापित हो गया और चहाँ सर- 
कार की सत्ता का प्रवर्तत समाप्त हो गया। थोड़े ही समय में यह हसा और बरा- 
जकता अम्मम, विहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों मे फैल 
गईं । दूर-दूर तक पुलिस और पुलिस थानों पर हमले हुए, दुकानें लूठी गई, जमीदारों 
और घनी किसानों की ह॒त्याएँ की गईं तथा सरकारी और व्यक्तिगत सम्पत्ति तष्ठ 
की गई । घेराव, हड़तालें और बन्द आयोजित किये गए। _माओ-साहित्य और चीनी 
साम्यवादी दल के इश्तहार खुले आम वाँटे गए | परिचिम बंगाल के तयरों की गलियों 
में किशोर और किशो रियाँ, “माओ-त्से-तुंग लाल सलाम, लाल चीन लाल सलाम” के 
नारे लगाते फिरते थे । 
इन विद्रोहियों का ताम नक्सलाइट (नक्सलवादी) पड़ गया और चीजी रेडियो ब्‌ 
प्रेस ने तुरन्त उन्हें नेतृत्त्त प्रदान करना शुछ्ू कर दिया | उन्हें बताया गया कि सी७ 
पी० आई० ने 046-5। के तेलंगाना सधपे में विश्वासधात किया, और अब सी० पी७ 
एम० नक्सलवादी क्रान्ति के साथ भी वही करने जा रही है, कि केरल और परिचिम 
बंगाल के सी० पी० एम० नेता वहाँ की वुर्जुआ जमीदार सरकारों से सहयोग करते 
लगी है कि भारत के 'प्रतिक्रियावादियों' के विरुद्ध सकस्त्र मंघप, नीपण ओर -हिसा- 
पूर्ण होता चाहिये, भौर भारतीय कान्तिकारियों को माता सिद्धान्तों के अनुसार 
एक पथक राजनीतिक दल बनाना चाहिये । 28 जून, [967 ४] पीकिंग रेडियो पर 
“दारजिलिंग कृपक विद्रोह” पर एक रिपोर्ट प्रतास्ति की गई जिसमें कहा गया कि 
तवसलवाड़ी की कृषक-करान्ति ने यह दिखा दिया हैं कि “नारतीव जनता ते चेयरमतर 
माओ द्वारा बताये गए ऋात्तिकारी मागे पर चलना सीख लिया है। परत्तारम के अनुसार 
मार्ग “ऋान्तिकारी-साम्यवादियों” द्वारा गाँवों में मूल कन्र स्वायित करना, गांवों 


यह्‌ मा 8 22 
हर नगरों की चारा आर से व ६ ऋ- उस पर 


में अधिकतम फ़ौज का दवाव रखना अ 
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अधिकार कर लेना था । इसके चार दिन बाद पीकिंग रेडियो ने नक्सलवाड़ी की 
घटनाओं का वर्णन करते हुए, उन्हें माओ-त्से-तुंग के मार्गदर्शन में आरम्भ किये गए 
भारतीय क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्ष का पहला कदम बताया। रेडियो ने नक्सलवाड़ी 
के विद्रोही किसानों द्वारागुरू की गई सशस्त्र क्रान्ति को चेयरमैन माओ-त्से-तुंग के 
विचारों की “एक चिगारी” बताया जो भारत में जल रही है । चीनी रेडियो ने वार- 
वार भारतीय जनता से माओ के मार्गदर्शन पर चल करके श्रीमती गांवी की सरकार- 
का तख्ता उलटने का अनुरोध किया । 


उम्रपंथियों का सी० पी० एम० से निष्कासन (तताल्यांआ5$ शा० फिफली6त गि07 
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सी० पी० एम० नेता अपने अनुयायियों की कुछ नई गतिविधियों से परेशान थे । 
वे नक्सलवाड़ी का जो मूल्यांकन करते थे वह पीकिग द्वारा किये गए मुल्याँकिन से 
विलकुल भिन्‍त था। इसके अतिरिक्त वह यह नहीं चाहते थे कि भारत का क्रान्ति- 
संघर्ष किसी विदेशी शक्ति की छत्रछाया में संचालित किया जाए और क्योंकि 
नक्सलवाड़ी गतिविधियों को पीकिंग से निर्देष एवं प्रेरणा प्राप्त होते थे उन्होंने सारे 
मामले पर विचार करने के लिए 6 से !] अप्रैल, 968 तक वर्दवान (पश्चिम बंगाल) 
में दल की केन्द्रीय समिति का एक खुला अधिवेशन आयोजित किया । इसमें सभी 
उम्रपंथियों एवं अत्यधिक वामपंथियों को सी० पी० एम० से निष्कासित करने का 
निर्णय किया गया । आन्श्र प्रदेश विधान सभा में वामगुठ के नेता, टी० नागी रेड्डी ने 
इस मत का विरोध किया और उन्होंने आन्ध्र के सी० पी० एम० सदस्यों से “अधिकृत 
नेताओं का तख़्ता उलटने” की अपील की। उन्हें भी 6 जून, 968 को दल से 
निकाल दिया गया । सभी निष्कासित नेताओं और सदस्यों ने क्रान्तिकारी साम्यवादी 
दल के नाम से एक नया दल बना लिया । केरल असेम्बली के एक सदस्य कोसाला- 
राम दास ने जो त्रिवेन्द्रम के भूतपूर्व महापौर थे केरल में एक ऐसा. ही दल बना 
लिया हे इस प्रकार सी० पी० एम० का विग्रह होते लगा और उसमें एक नई दरार 
पड़ गद | 


नक्सलवादी हिसा (0४:७४॥६४७ ए०[७॥०९०) 

मुख्य निकाय से निष्कासित होने के बाद उम्रवंथियों का रवैया और भी अधिक 
हिंसापूर्ण हो गया और उन्होंने अपनी गतिविधियाँ तेज्ञ कर दीं। 20 नवम्बर, 968 
को भूतपूर्व अमरीकी विदेश सचिव रॉवर्ट मैकनमारा जो कि विश्व बैक-श्रध्यक्ष थे 
कलकत्ता आये और नक्सलवादी छात्रों ने वियतनाम में अमरीकी नीति के विरोध में 
एक उप्रप्रदर्शत किया जिसमें पुलिस को लाठीचाज करना पड़ा | वर्से जलाई गईं, 
अनेक आदमियों को चोटें आईं और कहीं-कहीं छात्रों व पुलिस में जमकर लड़ाई हुईं । 

22 नवम्बर की प्रात: लगभग एक सौ पचास हथियार बन्द नक्सलवादियों ने तेली- 


भारत में साम्यवादी दल 545 
चरी के पुलिस थाने पर आक्रमण किया और उसके दो दिन वाद पाल-पल्ली गाँव के 
थाने व रेडियो स्टेशन पर पच्चीस व्यक्तियों की एक भीड़ ने आक्रमण किया । इन दोनों 
हमलों का नेतृत्त्व- कुन्तीकल, नारायणन और उसकी पुत्री अजिता ने किया ॥ उनका 
उद्देश्य और अधिक हथियार प्राप्त करना था। किन्तु वे अपने प्रयास में असफल रहे 
और तारायणन, उसकी पुत्री और पत्नी को गिरफ़्तार कर लिया गया । कहा जाता 
है कि उन्हें चीनी दुतावास से आवश्यक साहित्य प्राप्त हो रहा था । 

तवम्बर 968 से जनवरी 969 तक आतल्क्र के गिरिजन कवीले के लोगों में 
नक्सलवादियों के नेतृत्त्व में हिसा भड़क उठी। उन्होंने 967 में भी विद्रोह किया 
था जिसे दबा दिया गया था। इस वार उन्होंने दो गाँवों पर आक्रमण किया और 
व्यापारियों के घर से अनाज लूट ले गये तथा उन्होंने ज़मींदार के घर को लूटा और 
पुलिस-दलों पर आक्रमण किये । कुछ स्थानों पर उन्होंने पुलिस पर शोली भी चलाई 
तथा उनकी गतिविधियाँ आन्ध्र प्रदेश के अनेक जिलों में फैल गईं । | 

[7 दिसम्बर, 968 को लगभग पाँच सी व्यक्तियों ने जिनका नेतृत्व करने वाले 
व्यक्तियों पर नक्सलवादी होने का सन्देह था और जो बन्दूकों और बसों से लैस थे, 
बिहार के खाकड़िया जिले में एक धनी किसान के घर पर चढ़ाई की और बहुत सा 
अनाज लूट ले गए | इसी तरह की कुछ अन्य घटनाएँ भी हुई । ु 

नक्सलवादियों ते पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हिसा व के आतंक का बाज़ार ग््मे 
किया । राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रियों की ह॒त्याएँ और रेलगाड़ियों, बसों, शिक्षा संस्थानों 
एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर आक्रमण रोज़ की घटताएँ हो गई और कुछ 
समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि राज्य में नियम एवं व्यवस्था 2 त्न्त्र समाप्त 
हो गया है । जीवन, सम्पत्ति और स्त्रियों की मर्यादा असुरक्षित हो गई और हज़ारों 
लोग देश के दूसरे भागों में पलायन करने लगे। दा ह 

नक्सलवादियों ने हिमाचल प्रदेश, पंजाव, केरल, दिल्ली, पुरा, असम, नागालैण्ड, 
मिज़ो पहाड़ियों और उड़ीसा में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं । चीनी समाचार- 
पत्रों पीकिंग डेली और पीपुल्स डेली ने नक्सलवादियों की गतिविधियों को पूर्ण सम- 
थैंच प्रदान किया और ऐसा प्रचार किया कि । 0 भारत में (४3 तोब्न इच्छा 
विद्यमान है, कि भारत के लिए “चीनी माग ही ५260 की है, और 
कऋान्ति द्वारा सत्ता हथियाने की नीति की ही विजय होगी । 3 हर कस पतल- 
वादियों को हथियार दिये जाने के रहस्यों का भी भन्‍्डाफ़ोड़ होने लगा। नक्‍्सल- 
बादियों की शक्ति काफ़ी वढ़ गई और अंग्रेजी 0 दि स्ठेटसमंन के राजनी- 
तिक संवाददाता के अनुमान के अनुसार 3 जनवरी, 969 के 34228 

विहार में एक हजार, उत्तर प्रदेश में सात सी, मब्य प्रदेश में दा सौ राजस्थान 
में दो सौ थी । 
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सरकार द्वारा नक्सलवादी गतिविधियों का दमन (00ए९णगल्या $प्रछछा8४- 
565 ४४४॥९८ )(०ए०८॥९॥) 

नक्सलवादी आन्दोलन से श्रीमती गांधी की सरकार को राजनीतिक एवं नियम- 
व्यवस्था, दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 3 जून, 967 
को गृह मन्‍्त्री वाई० बी० चन्हाण ने लोक सभा में घोषित किया कि नक्सलवाड़ी की 
स्थिति की यथास्थान जाँच के लिए वहाँ एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल जायेगा । 
उसके लगभग एक मास पश्चात केन्द्र सरकार ने दार्जिलिंग जिले के सिलिगुड़ी सब 
डिविज्जन में लाइसेंस के विना तीर, तलवार और वरछ्छियां इत्यादि ले जाने पर रोक 
लगा दी । पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार को, जिसमें सी० पी० एम० नेता 
ज्योति बसु उप-मुख्य मंत्री एवं गृह (पुलिस) मंत्री थे, इससे “आत्मिक संकट” उत्पत्त 
हुआ । सी० पी० एम० को नक्‍्सलवादियों की गतिविधियाँ पसंद नहीं थीं, पर उसके 
नेता केन्द्र स्थित “प्रतिक्रियावादी” सरकार द्वारा अपने “कामरेडों” का दमन किया 
जाना भी नहीं देख सकते थे । अत: केवल यही नहीं कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने 
नक्सलवादियों की गतिविधियाँ रोकने के लिए कोई विशेष कारंवाई नहीं की, प्रत्युत 
जब सरकार ने नक्सलवादियों पर प्रतिवन्ध लगाया तो ज्योति बसु ने केन्र सरकार पर 
आरोप लगाया कि वह “पश्चिम बंगाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है । 
किन्तु मुख्य मन्‍्त्री अजॉय मुखर्जी ने स्वीकार किया कि नक्सलवादी आन्दोलन “चीन 
समर्थक है और उसका दमन अवश्य किया जाना चाहिए ।” 20 फरवरी, 968 को 
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और उसके बाद केन्द्र सर- 
कार ने नक्सलवादी आन्दोलन द्वारा प्रस्तुत की गई हालत को सुधारने के और अधिक 
कठोर उपाय किये | प्रशासन ततन्त्र में पूर्ण सुधार किया गया और सहस्त्रों नंक्सलवा- 
दियों को निवारक नज़रबन्दी कानून के अन्तर्गत तथा बाद में भारत-रक्षा अधिनियमों 
व आंतरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जेलों में डाल दिया गया। एक अस्तर्राष्ट्रीय 
संस्था दि ऐम्नेस्टी इन्टरनेइनल, जिसका मुख्यालय लंदन में है, ने अनुमात लगाया कि 
5,000 से 20,000 तक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से अनेक को 


शारीरिक यातनायें दी गई, स्वास्थ्य के लिए हानिकर स्थितियों में रखा गया, बेड़ियों से 
जकड़ा गया, बिजली के भटके लगाये गये तथा सिगरेट के टुकड़ों से जलाया गया। 
इस संस्था ने यह भी रहस्य खोला कि अन्य शारीरिक यातनाओं में ताड़ना, सिर के 
बल लटकाना, तथा पुरुषों व स्त्रियों के कोमल अंगों में पिने तथा कीलें चभाना,तक 
सम्मिलित थे | भारत सरकार ने इस सूचना का खण्डन करते हुए आँबड़े प्रस्तुत 
किये कि मार्च 970 से फरवरी 974 तक केवल ,609 व्यक्ति बन्दी बनाए गए, 


2+|7 सितम्बर 974 का दि हिन्दुस्तान टाइम्स १० 4 देखो । एम्तेस्टी इन्टरनेशनल 
का उद्देश्य राजनीतिक कारावास यातना, विना मुकहमा, चलाये वन्दीकरण, तथा धार्मिक एवं जातीय 
उल्वीड़न से तस्त व्यक्तियों की सहायता करना या। 
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जिनमें से 592 नज़ रबन्द थे और 0!7 पर मुकहमे चलाये जा रहे थे । सरकार ने 
शारीरिक यातनाओं की कहानी को “तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अ्रस्तुत करना” 
बताया। सरकार के दमन कार्य की भीपणता कुछ भी रही हो पर नक्सलवादी विद्रोह 
केन्द्र ब राज्यों में कांग्रेसी सरकारों का तख्ता उलटने में श्रसफल रहा | 


नक्सलवादियों में विग्रह (४७90६ &77078 ५०:८७॥॥६७) 
तक्सलबाड़ी विद्रोह की असफलता के फलस्वरूप उसमें फूट पड़ गई और भिन्‍न- 
भिन्‍न विचारधाराओं के अलग-अलग गृट बन गए । आन्दोलन के प्रवर्तक कोनार मे 
अनुभव किया कि “माओ विचार” और “माओ मार्गदर्शन” भारत में विद्यमान स्थिति 
के अनुकूल नहीं हैं । कोवार को यह स्पष्ट हो गया कि चीनियों को वैब उपायों द्वारा 
संघर्ष करने का अनुभव नहीं है और भारतीयों को अवैध प्रकार के संघर्ष का तनिक भी 
अनुभव नहीं है, अतः भारत में वंध एवं अवध, दोतों प्रकार के मिले-जुले संघ की आव- 
इयकता है। इस प्रकार, कोनार के विचार में भारत में माक्स-लेनिनवादी रूप-रेखा पर 
क्रान्ति का वातावरण तैयार करने के लिए संसदीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करना 
होगा । उसका यह भी विचार था कि यद्यपि भारत में क्रान्ति लाने के लिए किसानों 
में जागुति लाना आवश्यक था, पर भारत के कृषक-वर्ग को क्रान्ति का नेतृत्त्व नहीं 
सौंपा जा सकता था। यह कार्य ग्रामीण सर्वहारा और शहरों में रहने वाले कार्मिक 
वर्ग ने संयुक्त रूप से करना था । वह कृषकों की सशस्त्र ऋान्‍्ति के विरुद्ध नहीं था पर 
“तुरन्त” ऐसी कार्रवाई के पक्ष में भी नहीं था। उसके विचार में इसके लिए गहन 
प्रशिक्षण एवं तैयारी की आवश्यकता थी । देहात में दृढ़ आधारों का निर्माण करना 
आवश्यक था ताकि सरकारी सेना द्वारा साम्यवादी गुरिल्लों पर तीन्र आक्रमण किये 
जाने की स्थिति में वहाँ आश्रय ले सकें | कोनार का कहना था कि रूस, चीन, इण्डो- 
तेशिया और वियतनाम के साम्यवादियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए भारत में 
क्रान्ति का संचालन अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्यत: 
भारत में और विशेषत: पश्चिम बंगाल में तुरत्त सशस्त्र क्रान्ति की स्थिति अभी 
परिपक्व नहीं है। 
नक्सलबाड़ी विद्रोह के एक अन्य नेता का नाम कानू सान्याल था । उनके नेतृत्त्व 
म॑ “साम्यवादी क्रान्तिकारियों” की एक गुप्त बैठक हुई और 22 अप्रैल, .!969 को 
उन्होंने अपने राजनीतिक घड़े का नाम सी० पी० आई० (माक्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रखा, 
और अपने सिद्धान्त माझ्नो-स्से-तुंग के विचारों पर आधारित किये। इस दल की 
उत्पक्ति की औपचारिक घोषणा सान्याल ने कलकत्ते में मई दिवस (969) की की । 
- विजय हो सकती है । सान्याल का कहना था कि “हमारा दल 

चर के म्यवाती बानटोहन कौ एक टुकड़ी जाप पक चीनी 02708 घर 
उसका नेता है ।” स्थापना के कुछ, ही समव वाद इस इसे गा ड "6 मिल 
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परिपत्र भेजा जो उसके सिद्धान्त शास्त्री चारु मजूमदार द्वारा तयार किया गया था ॥ 
इस परिपन्न में दल का कार्यक्रम और कार्यविधि निदिष्ट की गई थी। इसमें अधिक 
से अधिक सात-सात व्यक्तियों की “अनेकों” छोटी-छोटी लाल-रक्षक इकाइयाँ बताने 
का आदेश दिया गया था । ऐसी प्रत्येक इकाई का एक “कमाण्डर” होता था जिसका 
कार्य “सीघी-कार्रवाई” में भाग लेना और “क्रान्तिकारी किसानों श्रौर कामगारों को 
गरिल्‍ला प्रक्रिया में गुप्त प्रशिक्षण” देना था । लाल-रक्षक इकाइयों ने “क्रान्तिकारी- 
जनता” को संगठित करने के साथ-साथ अपने मस्तिष्क में सी० पी० आई० (एम० 
एल०) के राजनीतिक उद्देश्य को सर्वोच्च स्थान देना था| यह उद्देश्य भारत में एक 
ऐसी ही “जन-क्रान्ति” लाना था जैसी चीन में चेयरमेन माओ-त्से-तुंग के तेतृत्त्व में 
आई थी । परिपत्र के अनुसार यह कार्यक्रम मुख्यतः सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित 
किया जाना था जहाँ पुलिस एवं शासक वर्ग के अन्य अभिकर्त्ता अधिक सक्तिय नहीं 
होते। आन्दोलन को भाहिस्ता-आहिस्ता शहरों और उद्योग संस्थानों के निकठ- 
वर्ती क्षेत्रों में पहुँचाया जाना था और उसका अन्तिम उद्देश्य राज्यन्सत्ता 
पर अधिकार करने के लिए नगरों पर आक्रमण करना था। परिपत्र में बतावा 
गया था कि “प्रहार करने का यही समय है और देर करने की गुंजाइश नहीं है 
क्योंकि देश में सशस्त्र क्रान्ति लाने की स्थिति परिपक्व हो गई है ।” परिपत्र में 
पुलिस व सेना से “यदा-कदा सीधी टक्कर लेने” की अनुमति दी गई थी । इससे तात्पय॑ 
“पुलिस व सेना को केवल कागज़ी शेर प्रमाणित करना, और उसके साथ-साथ दमन- 
कारी शक्तियों का मनोबल तोड़ना था ।” 

3 अगस्त, 970 को चारू मजूमदार ने अपने दल के सदस्यों से आन्ध्र प्रदेश के श्री 
काकुलम क्षेत्र में “विस्तृत स्वतल्त्र क्षेत्र” बनाने को कहा ताकि श्री काकुलम में संघर्ष 
छ: महीने के भीतर वियतनाम युद्ध का रूप ले सके । उन्हें “प्रतिक्रियावादी शासक- 
वर्ग” से राइफलें छीनने का भी आदेश दिया गया था ताकि श्री काकुलम में एक 
स्वातन्त््य सेना स्थापित की जा सके । उसका स्वप्त था कि श्री काकुलम नये भारत के 
तिर्माण का मार्ग दिखाएं। इसके लिए उसने क्ृषक-जनता' को सक्तिय बताने और 
“झन्चु” को भूठी यूचना देने से लेकर “शत्रु सेना की विष द्वारा” हत्या करने तक सभीः 
हथकण्डे अपनाने की क्ावश्यकता पर बल दिया। मजूमदार ने सलाह दी कि शत्रु 
को “पूर्णतः नष्ट” करने का कार्यक्रम “माओ-विचारों पर आधारित दल की राजनी- 
तिक कार्यविधि के आवश्यक कार्य करने” के साथ-साथ चलना चाहिए। उसने अपने 
अनुयायियों के लिए यह नारा चुना “चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है और चीन 
का मार्ग हमारा मार्ग है।” चारू मजूमदार को ]6 जुलाई, 972 को केलकत्ता में 
गिरफ्तार कर लिया गया भौर उसके 2 दिन बाद उसका देहान्त हो गया । 

चारु के अनेक निकट सहयोगियों, फणी वागची, परिमलदास गुप्ता, प्रोमोद सेन 
गुप्ता और असित सेन इत्यादि ने उससे सम्बन्ध तोड़ लिया था। उनका यह कहना 
था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र “चाहे जव क्रान्ति की आग भड़काने के लिए वारूद 
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के ढेर नहीं हो गये हैं ।” वे कोई कार्रवाई करने से पूर्व उचित तैयारियाँ कर लेना 
चाहते थे । प्रत्युत इन नेताओं को ग्रामीण जनता की युद्ध तत्परता में सन्देह था 
और वे चाहते थे कि क्रान्ति के नेतृत्त्वत की भूमिका शहर के सर्वेहारा वर्ग को दी जाए। 
अतः 970 के पूर्वाध में उन्होंने अपनी गतिविधियाँ कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के 
अन्य बड़े नगरों में केन्द्रित कीं । केरल के बहुत से नक्सलवादियों ने सान्याल और 
मजूमदार के नेतृत्त्व को तुरन्त स्वीकार नहीं किया। इन नेताओं के पाँच गुट थे और 
उन सभी का यह दावा था कि वे ही असली क्रांतिकारी और चीनी-सरकार के माकस- 
लेनिनवाद के सच्चे अनुयायी थे | माओ के विचार उनके धर्मग्रन्थ थे । इन गुठों के 
सदस्य जनता के असन्तुष्ट सम्प्रदायों में जाते थे और दीवारों पर हाथ से प्रचार- 
सामग्री लिख कर अपने राजनीतिक दर्शन का प्रसार करते थे । वे नित्य अध्यापन 
कक्षाएँ लेते थे और वतंमान पद्धति के विरुद्ध अधिक से अधिक जनता को विद्रोह के 
लिए तैयार करने के लिए गुप्त परिपत्र भेजते थे | ऐसे ही एक परिपत्र में पश्चिम 
बंगाल के नमूने पर केरल में छोटे-छोटे लाल-रक्षक दल बनाने को कहा गया था और 
नक्सलवादियों को खर्चा चलाने के लिए चोरी व लूटपाट करने का आदेश दिया 
गया था। इसी परिपत्र में बन्दुक, तमंचों इत्यादि के स्थान पर छरों, भालों और 
कल्हाड़ियों का प्रयोग करने का आदेश दिया गया था क्योंकि गोली-सिक्के वाले हथि- 
यार महँगे थे और आसानी से नहीं मिलते थे । इन गिरोहों में से मुन्नीकल नारायण 
का गिरोह सबसे अधिक भयानक था और उसकी गतिविधियों से केरल के अनेक 
भागों में आतंक फैल गया । आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसे अनेक गुट बन गये जो विचार- 
धारा के आधार पर परस्पर सहभत नहीं थे । 
आंशिक रूप से सरकार द्वारा की गई कठोर कार्रवाई के कारण और आंशिक रूप 
से तक्सलवादियों के आन्तरिक विग्रह के कारण उनका आन्दोलन 97] में फीका पड़ 
कर समाप्त हो गया । मार्च 972 में जब राज्य सभाओं के पाँचवें आम चुनावों में 
' कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई तो पासा एकदम पलट गया | अनर्गल हिंसा और 
हत्याओं से जनता तंग आ गयी थी, ओर इसके अतिरिक्त युवक वर्ग को कांग्रेस में पुनः 
विश्वास हो गया था। किन्तु जब केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस सरकारें चुनाव से पूर्व किये 
गये वायदों को पूरा करने में असफल रही तो यह विश्वास एक वार फिर इगमगा उठा । 
पृश्चिम बंगाल में नकसलवादी पुत्र: एकत्रित होने लगे और 974 में कलकत्ता, 
हावड़ा, 24-परगना, नादिया और हुगली के अनेक क्षेत्रों में हमलों और हथियार छीनने 
इत्यादि की अनेक घटनाएं हुईं । ऐसा प्रतीत होता था कि नक्सलवादी भारतीय राज- 
नीति का एक नया चरण आरम्भ करने जा रहे हैं। 974 के अन्त और 4975 के 
आरम्भ में देश में जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन जल: रहा था और गरीबी, भूमि- 
हीनता, ऊँचे-मूल्य और वेरोजगारी उत्त आन्दोलन के अंग वन गये थे । 
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एक नये साम्यवादी दल का जन्म (ऊ्रग़ा। ० हाल प९एछ 0०0एआगण्यांज एशव9) * 

5 दिसम्बर, 974 को साम्यवादी क्रान्तिकारियों ने कोचीन में “सेन्टर ऑफ़ इण्डि- 
यन कम्यूनिस्टस के झंडे तले एक नये साम्यवादी दल स्थापित किया | यह भारत 
में चौथा साम्यवादी दल था और “श्रसली” साम्यवादी होने का दावा करता था। 
ए० वी० आय॑न के नेतृत्त्व में [9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, और उसका उद्देश्य 
श्रमिक वर्ग और किसानों की एक सशस्त्र क्रान्ति आयोजित करके “जनता की सरकार" 
स्थापित करवाना घोषित किया गया । इस दल ने अपना एक राजनीतिक अभिलेख 
स्वीकृत किया जिसमें यह कहा गया था कि विचारघारा सम्बन्धी प्रइनों पर वह चीन 
के पद चिन्हों पर चलेगा, पर ऐसा करते समय स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में 
रखा जाएगा। 


अध्याय 2! 


कांग्रेस-विग्नह के पहले और उसके बाद 
((:णाष्टा९5६४ ?409--88४07९ क्षात्‌ 46४ छ९ 579॥6) 


कांग्रेस का जन्म 28 दिसम्बर, 885 को हुआ था । इतके लिए आरम्भिक नेतत्त्व एव 
मार्गदर्शन एक उदार अंग्रेज ऐलन ऑक्टेवियन ह्यम ते प्रदान किया, जो भारतीय 
सार्वजनिक सेवा (इण्डियत सिविल सर्विस) के सदस्य थे | वे आई० सी० एस० से 
[882 में सेवा निवृत्त हुए । उन्होंने कांग्रेस स्थापित कराने में इसलिए रुचि ली कि वे 
असन्तुष्ट भारतीयों को एक ऐसा मंच प्रदात करना चाहते थे जहाँ से वे भारत की 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त कर सकते, 
ताकि ]857 की क्रान्ति में जो रकक्‍्तपात हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस 
के मूल प्रतिष्ठाताओं ने उसका इसीं उद्देश्य के लिए उपयोग किया । उनके दिमाग में 
अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने का कोई विचार नहीं था, वल्कि वे ब्रिटिश 
विचार-पद्धतियों, ब्रिटिश कानून, न्याय व्यवस्था, ब्रिटिश चातु्यं का भारतीय जनता 
के उत्थान के लिए उपयोग करना चाहते थे। उन्हें अंग्रेजों की न्याय-प्रियता एवं 

उदारता में पूर्ण विश्वास था । 

किस्तु प्रथम विश्व-युद्ध के बाद भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण बदल गया क्योंकि 

युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जो वायदे भारत को लोकतन्त्र एवं संत्रेधानिकवा की ओर 

ले जाने के लिए थे, वे पूरे नहीं किये गये | इसकी वजाय अप्रैल 99 में भारत को 

जलियाँंवाला बाग का कत्ले आम सहना पड़ा | 920 से कांग्रेस ने अपना बल अंग्रेजों 

को निकाल बाहर करने में लगाना शुरू किया, और 947 में यह लक्ष्य प्राप्त हुआ | 

भारत छोड़ने और सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित करने का ब्रिटिश निर्भय 

अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों का परिणाम था, पर इसका सारा थ्ेय कांग्रेस ने 

स्वयं ले लिया । स्वातन्ञ्य संघर्ष में सभी वेश्ों एवं सभी प्रकार के लोगों ने उत्तमें भाग 

लिया था और विजय प्राप्त होने पर उन सभी को उसमें हिस्सा बंटातले का अधि- 

कार था यद्यपि 947 तक भारत के स्वातन्त्य संघरप॑ की हरावल सर्वत्र कांग्रेस के 

हाथों में रहती थी, पर उप्तके वाद इसने एक राजनीतिक दल का रूप ले लिया । दल 

के प्रमुख नेता सरकारी पदों पर आतीन हो गए और छोटे नेता व आन सदस्य उन 


582 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


पदों (मन्त्रियों, संसत्सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के पद) का अपने 
स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगे | बड़े-बड़े नेता भी अधिकतम सत्ता व उच्चतर 


पदवियों के लिए आपस में भगड़ते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस शर्वित 
संघर्ष का अखाड़ा बन गई । 


4947-967 की अवधि में कांग्रेस 
(एणाट्ठा०55 ९27 0ए7ा४ह 947-967) 


कांग्रेस के भीतर सत्ता संघ (?ए0ग्र57 $#प826 एप] (6 (00027/889) 

सत्ता के लिए संघर्ष आरम्भ से ही शुरू हो गया था। स्वतन्त्रता के पहले तीन 
महीनों के भीतर ही आचाये कृपलाती ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस आधार पर 
त्यागपत्र दे दिया था कि महत्त्वपूर्ण सरकारी नीति सम्बन्धी निर्णयों के बारे में श्रधान 
मन्त्री नेहरू न तो उन से सलाह लेते हैं और न ही उन्हें इनकी सुचना दी जाती है। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए० आई० सी० सी०) की एक बैठक के बाद गांधी 
जी ने कहा : “मुझे विश्वास हो गया है कि कांग्रेस की एकता बनाये रखने का कोई 
प्रयास अब सफल नहीं हो सकेगा । इस से पीड़ा दीर्घ अवश्य हो जायेगी । कांग्रेस के 
लिए यही श्रेष्ठ होगा कि रोग में वृद्धि होने से पूर्व वह स्वयं भंग हो जाये । कांग्रेस 
स्वेच्छापूर्वक भंग हो जाने से देश का राजनीतिक वातावरण अधिक चुस्त एवं शुद्ध हो 
जायेगा ॥” 

.. महात्मा गांधी के अच्तरंग मण्डल की एक सदस्या कुमारी मणि बेन गांघी ने बाद 
में बताया कवि 29 जनवरी, 948 की रात को गांधी जी को यह पता लगा .कि किसी 
(नाम नहीं बताया गया) के पुत्र ने रिश्वत ली है । इस से महात्मा जी को बहुत पीड़ा 
पहुँची, और उन्हें स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि देश किस दिशा में जा रहा है । 
उन्होंने कांग्रेस के संविधान का नया मसौदा तैयार किया और निर्धारित किया कि 
कांग्रेस अपने वर्तमान रूप में उपयोगिता समाप्त कर चुकी है, और उसे राजनीतिक 
एवं साम्प्रदायिक दलों के साथ अ-रचनात्मक प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहिये, तथा स्वयं 
को विसजित कर के अपना एक लोक सेवा संघ बना लेना चाहिए । जैसा कि मणि 
वेन ने उद्घाटित किया, गांधी जी 30 जनवरी की संध्या को श्रार्थना सभा में नये 
संविधान की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वे एक ह॒त्यारे की 
गोलियों से शहीद हो गये ।? सरकार और दलीय संगठन में कांग्रेस जनों के ऊपर 


!विस्तृत अध्ययन के लिये राधाकृष्णन का लेख “तु ,0/7 5९णशब्वार $88॥: ४ पि०ज़ 7 एय 8] 


(6 0एद्मा०मांशा ४०एशा०ा,?? देखिये, 7/८ झक्वंध्रएा40 277725, 7 भक्‍तूबर, 973, 
पृष्ठ 5, 


श्देखों 7॥2८ आमाबशधा 277725, 5 अक्‍तुबर, 970. 
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जो थोड़ा बहुत पेतुक नियन्‍्त्र० रखा जा सकता था, वह खत्म हो गया और सत्ता के 
लिए संघर्ष ही कांग्रेसी शासन की प्रकृति बन गया | 

भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति के चुनाव के प्रइन पर 
पहली वार गम्भीर मतभेद पैदा हुए । नेहरू जी ने श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का 
नाम प्रस्तावित किया। उनका आधार यह था कि वे दल के भीतर अलोकप्रिय हुँ 
और उन्हें संगठन में अथवा सरकार में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता । 
अन्य अनेक नेताओं ने, पटेल के नेतृत्त्व में डा० राजेन्द्रप्रसाद का नाम प्रस्तावित 
किया । नेहरू जी की बात नहीं मानी गयी और प्रसाद जी को राष्ट्रपति का पद मिल 
गया | इससे पंडित जी को चोट पहुंची । फिर जब कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव का 
प्रश्न पैदा हुआ तो नेहरू जी ने कृपलानी का पक्ष लिया लेकिन पटेल और उनके गुट 
ने श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का नाम प्रस्तुत किया। इस वार भी नेहरू को मात खानी 
'पड़ी और कृपलानी कांग्रेस छोड़ गये । 5 दिसम्बर, 950 को पटेल की मृत्यु हो गई 
और इसके बाद कोई ऐसा न रहा जो नेहरूजी का मुकाबला कर सके । कुछ ही समय 
बाद उनमें और टंडन में गहरे मतभेद पैदा हो गये । नेहरू जी के दो समर्थकों, अजित 
प्रसाद जेन और रफ़ी अहमद किदवई ने टंडन से मतभेद होने पर 7 जुलाई, 95 
को सरकार और दल दोनों से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने टंडन जी को संगठन के 
हर उद्देश्य से एकदम उलट बताया और आरोप लगाया कि दल की नीतियों में और 
उनमें कुछ भी समानता नहीं है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि कांग्रेस कहती 
कुछ है और करती कुछ और है। नेहरू जी ने टंडन से कहा कि वे कार्यसमिति का 
पुनर्गठन करें, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया | जैसा कि समाचारपत्रों में लिखा था, 
पंडित जी ने स्वयं अपने को वर्तमान कांग्रेसी नेतृत्व से विषम-स्वर पाया और कार्य- 
समिति तथा केन्द्रीय चुनाव समिति से इस्तीफ़ा दे दिया | मौलाना आज़ाद ने उनका 


अनुसरण किया और एक दिन वाद ] अग्रस्त को अपना इस्तीफ़ा दे दिया | 
भारतीय संसद और 22 राज्य विधान सभाओं के लिए पहले आम चुनाव अक्तूबर 


95] में होने थे । टंडल कांग्रेस की इस आब्तरिक स्थिति के कारण बहुत चिन्तित थे | 
उन्होंने नेहरू व आज्ञाद के त्यागपत्नों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक विशेष भधिवेशन 8-9 सितम्बर को नागपुर में 
बुलाया। उन्होंने बैठक से पहले अध्यक्षपद से अपना त्यागपन्न दे दिया और एक प्रेस 
सम्मेलन में कहा कि नेहरू के अनुरोध को मानकर कार्य समिति का पुनर्गठन करने का 
कोई संगत कारण उन्हें नज़र नहीं आता | वे त्यागपत्र दे रहे हैं क्योंकि नेहरू जी गफिसी 
भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्र का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं । नेहरू कांग्रेस के 
लिए “अनिवार्य” हैं और उनके त्यागपत्र से दल कमज़ोर पड़ जायेगा | टंडन के त्याग- 
पत्र को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 'लेदपूर्वक स्वीकार कर लिया और नेहरू 
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उनके स्थान पर चुन लिए गये ।? इस प्रकार भारत के दो सर्वोच्च पद एक ही व्यक्ति 
के हाथ में आ गये । उन्होंने दल में अपने अनुगामियों से कहा कि वे “आन्तरिक 
भंगड़ों के अभिशाप, से अपने को मुक्त करें और “॥क महान लक्ष्य की दिशा में उल्लास- 
पूर्ण साहसिकता की पुरानी भावना को अपनायें |” 


कांग्र सियों द्वारा पृथक दलों का निर्माण (एणाहा८5६ काया $०एशव० 

?४॥85$) 

कांग्रेस के भीतर सत्ता के लिए संघ और आन्तरिक कलह की दुसरी अभिव्यक्ति 
उन कांग्रेसियों द्वारा अलग राजनीतिक दलों और गुटों के बनाये जाने में हुई जो 
सरकार अथवा दल के संघटनात्मक ढाँचे में महत्त्वपुर्ण स्थितियाँ प्राप्त करने में विफल 
रहे थे । 

सितम्बर [950 के तीसरे सप्ताह में अ० भा० कांग्रेस कमेटी का 56वाँ अधिवेशन 
हुआ। इसमें कुछ प्रतिनिधियों ने कपलानी के नेतृत्त्व में कांग्रेस के भीतर एक 'लोक- 
तंत्रीय गुट” संगठित कर लिया, जिसका उद्देश्य दल में “भ्रष्टाचार, लोकतंत्रीय अधि- 
कारों के बढ़ते हुए निषेध' का विरोध करना था । उसी वर्ष 2 नवम्बर को हुई बैठक 
में इस गुट ने “कांग्रेस लोकतंत्रीय दल” का नाम अपना लिया और घोषणा की कि 
नया दल कांग्रेस के कार्यक्रम को लागू करने के लिए काम करेगा और साम्प्रदायिक 
एकता, सार्वजनिक जीवन में चरित्र की 'शुद्धता केन्द्रीय एवं राज्य विधान मण्डलों के 
लिये योग्यता और दृढ़ चरित्र वाले” सर्वमान्‍्य' उम्मीदवारों के चुनाव, 'मुनाफ़ाखोरी 
ओरकालाबाजारी को रोकने तथा कांग्रेस संगठन के भीतर लोकतंत्र को फिर से लाने 
पर: विशेष ज़ोर देगा । 

कांग्रेसजनों में सत्ता के लिए संघर्ष और स्वार्थंसिद्धि की लगान केवल केन्द्रीय 
नेताओं तक ही सीमित न रही । वह संगठन के सभी स्तरों, राज्य, जिला, नगर ओर 
गाँव तक में फैल गई। 950 के दौरान अनेकों राज्यों में गम्भीर मतभेद पैदा हो उठें 
और दल के सदस्यों तथा दल में पदासीन व्यवितयों ने सरकार के अपने ही भाइयों के 
विरुद्ध अष्टाचार कुनवापरस्ती और पक्षपात के गम्भीर आरोप लगाये । उत्तर प्रदेश 
में ऐसे आरोप लगाने के कारण 2] सदस्यों को दल से निकाल दिया गया । ] जून, 4950 
को इन लोगों ने त्रिलोकी सिंह और राघेश्याम के नेतृत्त्व में 'जनता कांग्रेस दल' के नाम 
से एक नया दल बना लिया | घोषणा की गई कि इस दल का सिद्धान्तवाद “गांधी- 
वाद और मावसंवाद के समन्वय” पर आधारित होगा और इसका लक्ष्य होगा सत्ता 
का जनता के हस्तांतरण और पूंजीवाद की समाप्ति के माध्यम से एक वर्गहीन समाज 


“मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मन्‍्त्नी पंडित द्वारिका अ्साद मिश्र ने टंडन को पद से मुक्त किये जाने की 
निन्‍्दा की और इसे “भारत में लोकतन्त्न की हत्या! बताया और नेहरू जी को/भावी,तानाशाह” घोषित 
किया । विरोध में उन्होंने 9 सितम्बर को कांग्रेस,दल से इस्तीफा दे दिया | 
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की स्थापना । 

इन्हीं आधारों पर ट्राववकोर-कोचीन के कांग्रेस विधान मण्डल दल से भी 4 सदस्यों 
को निष्कासित किया गया और इन्होंने भी [6 जून, 950 को “कांग्रेस लोकतंत्रीय 
दल” के नाम से एक नया दल संगठित कर लिया जिससे कांग्रेस के “लोकतंत्रीयस 
आदशों को सुरक्षित रखा जा सके और जनता को एक नया नेतृत्त्व प्रदान किया जा 
सके ।” 

3 नवम्बर, ]950 को पश्चिमी बंगाल में सौ से अधिक कांग्रेसियों ने डा० प्रफुल्ल 
चन्द्र घोष के नेतृत्त्व में “कृषक प्रजा मजदूर पार्टी” के नाम से एक नया दल बना लिया । 
डा० घोष ने घोषणा की कि यद्यपि फिलहाल दल की सक्रियता परिचमी बंगाल तक 
ही सीमित रहेगी लेकिन वह अन्य राज्यों में समान उद्देश्यों वाले दलों के साथ मिल- 
कर काम करने का प्रयत्न करेगा । “एक वर्गहीन शोषणहीन लोकतंत्र” की स्थापना 
को दल का लक्ष्य बताया गया । 


कांग्रसी मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप (0०तए्ए#0०॥ (फ्र्वा2०४ 
23 829075 (!0787655 ५750&7/$) 
केन्द्र और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के शासन के प्रथम बीस वर्षों में एक ओर 
जहाँ सत्ता के लिए संघर्ष और आन्तरिक कलह चल रही थी, दूसरी ओर, कुछ अप- 
वादों को छोड़कर, कांग्रेसी मत्त्री अपने निजी एवं व्यक्तिगत मनोरथों की सिद्धि के 
लिए अपने सावंजनिक पदों का अनुचित लाभ उठाने लगे। कांग्रेस के छोटे नेताओं 
एवं अन्य सदस्यों ने मन्त्रिपदों पर आसीन अथवा दल में महत्त्वपुर्ण पदों पर आसीन 
व्यक्तियों के साथ सम्पर्क व सम्बन्ध के माध्यम से अपने काम निकालने शुरू कर दिये। 
ये लोग सभी स्तरों पर प्रशासन की द॑निक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते थे और सरकारी 
कर्मचारियों व अधिकारियों पर स्वयं अपने आप को या अपने सम्बन्ियों, मित्रों और 
प्रशासकों को पर्मिट, कोटे, लाइसेंस, ठेके और नौकरियाँ देने के लिए दवाव डालते 
थे । व्यापारी वर्ग पर उनके चुनाव आन्दोलन में वन लगाने के लिए दबाव डाला जाता 
था व उन्हें तरह-तरह के लालच दिये जाते थे । इसके बदले व्यापारी वर्ग चोर वाज़ारी 
जमाखोरी और मुनाफ़ाखोरी करते थे । 
छठे दशाब्द के अन्त त्तक सार्वजनिक जीवन में श्रप्टाचार का प्रइन भारत में एक 
गम्भीर राजनीतिक प्ररन वन गया और विभिन्‍न क्षेत्रों से मस्त्रियों तथा उच्च सरकारी 
अधिकारियों पर खुले आरोप लगाये गये | यह सव सी ० शमुख से शुरू हुआ जो 
केन्द्र में वित्तमन्त्री रहे थे । अ० भा० कांग्रेस कमेटी का 65वाँ अधिवेशन वंगलौर में 
जनवरी 960 में होना था । इसके कुछ महीने पहले देशमुख ने मद्रास नगर में एक 


4उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रध्यक्ष ने :3 जुलाई, 95 को इसे मुच्य विरोदी दल के ह््पमें 


मान्यता दी थी । 
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भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कुछ भूतपुर्व एवं वर्त- 
मान मन्त्रियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों पर लगाये गये अ्रप्टाचार के आरोपों 
की छानवीन के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करे। राष्ट्रपति प्रसाद ने 
नेहरू का ध्यान इस ओर आकपित किया ।वंगलौर में प्रधान मन्त्री ने घोषणा की कि 
सभी मन्त्रियों को स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा और जब भी वह 
कम या अधिक हो उसकी सूचना देनी पड़ेगी । उन्होंने देशमुख द्वारा प्रस्तुत की गई 
जाँच की माँग को स्वीकार नहीं किया । 

4 मार्च, 960 को एक वरिष्ठ कांग्रेसी और नेहरू जी के जामाता श्री फिरोज़गांधी 
ने प्रस्ताव रखा कि दलके भीतर एक “सतकंता समिति” स्थापित की जाये जो अरष्टा- 
चार के आरोपों की छानवीन करे। कांग्रेस कार्यस मिति ने इस विचार का स्वागत किया 
और एन० संजीवा रेड्डी को, जो 3 दिसम्बर, 959 को कांग्रेंस अध्यक्ष बने थे, निर्देश 
दिया कि वे एक स्थायी नाम-सूची वनायें, जिसमें से वे, जिम्मेदार कांग्रेसियों द्वारा 
सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की छानबीन के लिए एक या दो सदस्यों को नियुक्त 
कर सकें | इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के भूतपुर्व न्यायाधीश जगन्नाथ दास, मद्रास 
के एडवोकेट जनरल वी० के० तिरुवेंकटाचारी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूत- 
पूर्व न्‍्यायाधीश एवं राज्य सभा के सदस्य पी० एन० सप्र,, लोक सभा के उपाध्यक्ष सर- 
दार हुकेम सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील गोपाल स्वरूप 
पाठक को नाम-सची पर लिया गया। 

तीसरे आम चुनावों (फरवरी 962 में) के बाद कांग्रेस ने राज्यों में व्यापक आधार 
के बड़े मन्त्रिमण्डल बनाने की नीति अपनायी । उसने आशा की कि इस प्रकार विभिन्‍न 
गुटों और दलों को प्रतिनिधित्व सिल जायेगा और आपसी भगड़े खत्म हो जायेंगे । 
लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ और 963 की गर्मियों में उड़ीसा, पंजाब, केरल और 
गुजरात के दलों में अधिक गम्भीर भगड़े पैदा हो गये और विरोघी गुटों ने ,मुख्य 
सन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और कहा कि दलीय पदों के लिए 
चुनावों में अनियमितताएँ बरती गईं हैं । विरोधी दलों ने बातों को पकड़ा और 963 
के आरम्भ में कुछ संसत्सदस्यों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन खान और ईंघन मंत्री 
श्री के० डी० मालवीय ने कलकत्ता कौ एक फमे सिराजुद्दीन एण्ड क० से चुनाव के 
लिए घन प्राप्त किया है और बदले में उनके मन्त्रालय ने उसे खनिज लाइसेंस दिये 
हैं। श्री मालवीय ने स्वीकार किया कि उनके प्रस्ताव पर फर्म ने 957 में राज्य विधान 
सभा के लिए चुनाव लड़ रहे एक कांग्रेसी उम्मीदवार को दस हज़ार रुपये दिये थे । 
फर्म की बहियों में से कुछ ऐसे इन्दराज भी प्रकाश में आये, जिनसे मालवीय के विरुद्ध 
संशय को बढ़ावा मिला । नेहरू जी ने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री एस० 
के० दास के नेतत्त्व में एक खोज-समिति विठाई, जिसने जून ]963 में अपनी रिपोर्ट 
दी । आचार्य कृपलानी, श्री एव० जी० रंगा औरश्री हेम वरुआ जैसे कुछ संसत्सदस्यों 
ने माँग की कि रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाये । लेकिन प्रधान मन्त्री ने वेंसा करन 
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से इन्कार कर दिया और श्री मालवीय को चुपचाप पद से मकत कर दिया | संसदीय 
क्षेत्रों में काफी रोष प्रकट किया गया और भ्रष्ट कांग्रेसियों को बचाने के आरोप नेहरू 
जी प्र लगाये गये ॥* 

केरल प्रान्तीय कमेटी के अध्यक्ष ने मुख्य मन्‍्त्री शंकर और उद्योग मन्‍्त्री दामोदर 
सेनन पर आरोप लगाये और कहा कि इन दो व्यक्तियों ने अपने भ्रष्ट आचरण से 
केरल में कांग्रेस संगठन को भारी हानि पहुँचाई है | नेहरूने इसकी छानबीन का काम 
स्वयं अपने ऊपर लिया। पंजाब में असंतुष्ट कांग्रेसियों और विरोधी दलों ने मिलकर 
मुख्य मन्त्री प्रताप सिंह कैरो पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाये । जब 2 
सितम्बर, [963 को उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार की सेवा में नियुक्त एक सिविल 
सर्जन डा० प्रताप सिंह के मामले में करो की सख्त नुक्ताचीनी की तो इस मामले को 
भारी महत्त्व मिल गया। प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन को सलाह दी कि 
वे श्री केरो के विरुद्ध आरोपों की जाँच के लिए एक उच्चाधिकारी को नियुक्त करें। 
आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्य मन्त्री के विरुद्ध अदालती जाँच 
ब्रठायी गयी । 


कांग्रंस में फिर से प्राण फूकने के प्रयास--कामराज योजना (०७ (० 
रिव्शॉश्रा56 46 एगाड्ा४४5---४६ै रद कं 97) 
दल के भीतर उत्पन्त सत्ता के लिए संघर्ष, गूटबाजी और आंतरिक झगड़ों पर 
कांग्रेस हाईकमान ने गम्भीर चिन्ता प्रकट की । जनवरी 95] के अन्त में अ० भा० 
कांग्रेस कमेटी की एक बैठक अहमदाबाद में हुई । उसने स्थिति पर विचार किया 
और “जनता के सभी वर्गों के बीच, विशेषकर कांग्रेसियों में व्याप्त एकता एवं सहयोग- 
की, पुकार करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया । प्रस्ताव के समर्थन में वोलते हुए 
नेहरू जी ने कहा कि आन्तरिक मतभेद अतीत में भी थे लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति का 
लक्ष्य सभी तत्वों को इकट्ठा रखे हुए था और स्वतंत्रता मिलने के वाद अब विखराव 
आ गया है और “सभी प्रकार के लोग” कांग्रेस में आ रहे हैं । उन्होंने ज्ञोर देकर कहा 
कि यदि कांग्रेस अपने संगठन को ठीक करेगी तो “हास और विघटन” ही परिणाम 
में मिलेगा । 
कांग्रेस के आवदी के वापिक अधिवेशन (955) में दलीय अनुशासन पर एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया था और कांग्रेस कार्यसमिति को निर्देश दिया गया था क्रि वह 
“मुंगठनात्मक शुद्धता को बनाये रखने, अनुशासन कायम रखने तथा गुटवन्दी एवं- 
व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के किसी भी प्रयास का असरदार ढंग से रोकने के लिए दढ़ 


3 लिये ४७ -++ भार्गव की परस्तक 'आफटर नद्द्ू : इडियाद 
असावंजनिक जीवन में न्प्टाचार के लिये क्री जी० एच० मागव का उत्यकू अडी गा दि 35 ब्वा 
न्‍य इमेज! का “वन स्टेप फार्वर्ड! टू स्टेप्स वेंकवर्ड! शीर्षक कब्याय दीदय (सलाइड पब्लगर्य, वोस्न 


पृष्ठ 236-55. 
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एवं उचित उपाय करे | 
पंजाब, उड़ीसा और म॑सूर में इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को हटाने की माँग करते 
हुए जो हस्ताक्षर-अभियान चल रहे थे उनको दृष्टि में रखते हुए कांग्रेस कार्यसमिति 
ते 6 अप्रैल, 958 को एक प्रस्ताव स्वीकार करके सभी मुख्य मन्त्रियों को निर्देश दिया 
कि वे दल की बेठकें अकसर बुलाया करें जिससे मतभेदों को दूर किया जाता रहे और 
महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार होता रहे | मई में अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक में 
नेहरू ने दल के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया कि वे “अनुशासनहीनता और ग्रुटबन्दी 
पैदा कर रहे हैं, घामिक पक्षपात फैला रहे हैं और कांग्रेस के सिद्धांतों को भीतर से 
खोखला बना रहे हैं ।” अक्तूवर ]958 के अन्तिम सप्ताह में अपनी अगली बैठक में 
अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया कि कोई अध्यक्ष और महा मंत्री लगातार दो 
वर्षों से अधिक पद पर न रहे । नेहरू ने घोषणा की कि यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष 
प्र भी लागू होगा । फलत: ढेबर ने अपना पद त्याग दिया | उनका स्थान श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने लिया । 
दल के भीतर सत्ता के लिए संघषे तथा केन्द्र की एवं राज्यों की सरकारों में अ्ष्टा- 
चार और कुनवापरस्ती बढ़ती ही चली गईं। विरोधी दलों ने इन बुराइयों को लेकर 
दल पर आक्रमण किये और जनता के सामने उसकी पोलें खोलीं । एक राष्ट्रीय संगठन 
के रूप में कांग्रेस की तस्वीर काफी दूषित हो उठी थी । मद्रास राज्य के तत्कालीन मुख्य 
मंत्री और दल के एक अत्यन्त सम्मानित नेता के० कामराज ने, जो नवम्बर 963 में 
दल के अध्यक्ष बने, दल की एक बैठक में कहा कि संगठन का हक्वास आरम्भ हो चुका 
है और इसका कारण यह है कि दल के नेता मंत्रियों के रूप में सरकारों में शामिल 
हो रहे हैं और उनका सम्पक जनता से टूट गया है। उनके अनुसार, इसका परिणाम 
यह हुआ है कि दल के आम सदस्यों की संगठनात्मक कार्यों में रुचि समाप्त हो गयी 
है । कामराज ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय दल के रूप में जीवित 
रहना है तो नेहरू समेत उसके प्रमुख नेताओं को पद छोड़ देने चाहिएँ, जनता के बीच 
जाना चाहिए और लोगों में यह विश्वास फिर से जगाना चाहिए कि अब भी कांग्रेस 
ही उनकी सर्वोत्तम, कल्याणकारी संस्था है । 
इस भाषण की बड़ी तेज्ञ प्रतिक्रिया हुई और 8-9 अगस्त 963 को नेहरू के निवास 
स्थान पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें उस योजना पर विचार किया 
गया जो बाद में “कामराज योजना” कहलाई। तीन के सिवाय सभी मुख्य मंत्रियों 
समेत दल के सारे चोटी के नेता इस बैठक में शामिल हुए | योजना को एक '“वांछ- 
नीय और आवश्यक कदम' समझा गया और कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव स्वी- 
कार किया, जिसके अनुसार (क) नेहरू को यह तय करने का अधिकार दिया गया कि 
किनकी सेवायें सरकार में चाहियें और किनकी संगठन में और (ख) उनसे कहा गया 
कि वे एक समिति नियुक्त करें जो एक विस्तृत योजना बनाए कि जो लोग सरकारी 
पद छोड़ रहे हैं उनकी सेवाओं का दल और देश के सर्वोत्तम लाभ के लिए उपयोग 


कांग्रेस--विग्नह के पहले और उसके बाद कह 


किस प्रकार किया जाये । इस प्रस्ताव ने सभी केन्रीय मंत्रियों और स्‌ 
ओर कितने ही राज्य मन्त्रियों को इस्तीफ़े देने के लिए प्रेरित किया 

मेजर सी० एल० दत्त (सेवा निवृत्त) जिन्होंने दो राष्ट्रपतियों डा० 
एवं डा० राधाकृष्णन के परिसहायक (ए०डी०सी०) के 
पुस्तक 'विद् द्‌ प्रेजिडेन्ट्स' में अन्दर की कहानी को जानने का दावा किया है। इनमें 
एक कहानी यह है कि “कामराज योजना” के निर्माता मे इसे डा७ राधाकृष्णन के 
साथ मिलकर बनाया था और नेहरू को प्रधान भन्‍त्री पद से निकाल फेंकने की एक तर- 
कीब थी ।९ 

इस कहानी की पुष्टि भारतीय मामलों पर लिखने वाले अन्य लेख 
है, और इसे जितनी विश्वसनीयता के यह योग्य है केवल उतनी 
जा सकती है।” तथ्य यह निकलता है कि वे सब, जो सम्भवत; नेहरू का स्थान ले 
सकते थे अथवा जिन पर 'ग़ैर वफादारी' का शक हो सकता था, उन्हें पदों से 
कर दिया गया और दल का तंत्र उनके हाथों में सौंप दिया गया ! जिन मन्त्रियों पर 
कामराज की क्षुल्हाड़ी पड़ी, उनमें थे : मोरारजी देसाई (वित्त), लाल बहादुर शास्मी 
(गृह), जगजीवन राम (यातायात और संचार), एस० करे» पाटिल (कृषि एवं खाद्य) 
बी० गोपाल रेड्डी (सूचना और प्रसारण) तथा कीालू लाब श्रीमाली (शिक्षा) | मुख्य 
मन्त्रियों से जिनके त्यागपत्र स्वीकार किये गए, वे ये थे : कआमराज (मद्रास), चच्द्रभानु 
गुप्त (उत्तर प्रदेश), बझ्शी गुलाम मोहम्मद (जम्मू और कश्मीर ” भेगवतराय मेंडलोई 
(मध्य प्रदेश), बिनोदानन्द का (विहार) तथा विजयानन्द पटनायक (उड़ीसा) 

27 सितम्बर को केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने फैसला किया कि राज्यों के मस्त्िमंडलों 
में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और इन्हें पूरे दत्ष में से जैना जाना चाहिए 
न कि किसी विज्ञेष गुट में से । | 


भी मुख्य मंत्रियों 
| 

राजेन्द्र प्रसाद 
रूप में काम किया था, अपनी 


को ने नहीं की 
ही विश्वसनीयता दो 


नेहरू का निधन--सिंडीकेट का उद्भव प्रधान मन्‍्त्री के रूप में शास्त्री जी 
का चुनाव (06४४ 0 सटाए--8घाा226 (07 शिव्णांधभ) 
जब कांग्रेस अपने में नई स्फूरति फूंकने का प्रयास कर रही थी ठीक उसी समय उस पर 
“प्रेजर सी० एल० दत्त की “विद टू प्रेज़ीड न्‍्टसः दि इनसाइड स्टोरी! देखिए (विकास य ब्लिकेशन्स द 
दिल्‍ली, 970) पृष्ठ 220-2, ़््ञ़ व्लिकेशन्स 
7दूसरी ओर माईकल ब्रं शर ने कहा है कि यह योजना नेहरू की सलाह पर तैयार की गई थो। 
देखिए उनकी पुस्तक 'सक्सेशन इन इंडिया” पृष्ठ 9-20 ए०पी० परनंबरास पैया अन्य को “इंडिपन पाँलि- 
टिक्स आपटर नेहरू! (दो क्रिश्चियन इंस्विच्यूड, वेंगलौर 967 ॥ पृष्ठ 52 त्था ऊलदीप नावर्‌ की 
“इण्डिया ; दी क्रिटिकल ईयर पृष्ठ 66 भी देखिए (जो ० एस भार्गव को धारणा यो कि योजना झ्ये 
इसलिये बनाया गया था जिससे नेहरू समेत हाई कमान की सर्वोच्चचा को केन्द्रीय सरफार के : 
ब्षोर राज्यों के मुब्य मन्द्रियों पर फिर से कायम किया जा सके । दंखिए उनको पुस्तक 'ग्राफ्टर्‌ 


र नेदढ 
इंडियाज न्यु इमेज' पृष्ठ ।00-0[. 
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एक संकट टूट पड़ा । यह था 27 मई, 964 को नेहरू की मृत्यु । समान प्रतिष्ठा और 
शक्ति का कोई नेता ऐसा नहीं था, जिसे उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया 
जा सके । दल के नेताओं के अन्दरूनी गुट ने जो बाद में सिडीकेट के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ, निर्णायक प्रभाव डाला | इस सिडीकेट में कामराज, एस० के० पाटिल (दल के 
कोषाध्यक्ष), अतुल्म घोष और संजीवा रेड्डी शामिल थे । जैसा कि आमतौर से विश्वास 
किया जाता है इस गुट ने ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधान मंत्री चुना ।* 

लेकिन शास्त्री अधिक दिन जीवित नहीं रहे । [! जनवरी, 966 को उनकी मृत्यु 
हो गई और केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के सामने एक नेता चुनने की समस्या फिर आ खड़ी 
हुई । इस बार मोरारजी देसाई ने अपने को एक उम्मीदवार के रूप में पेश किया 
लेकिन सिंडीकेट ने श्रीमती इन्दिरा गांधी का पक्ष लिया । फलत: मुकावला हुआ और 
9 जनवरी को मत पड़े । श्रीमती इन्दिरा गांधी 69 के मुकाबले 355 मतों से जीत 
गईं । उत्तर प्रदेश के चन्द्रभानु गुप्त के सिवाय और मैसूर के निजलिगप्पा समेत सभी 
राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने भी सिडीकेट के अतिरिक्त उनका समर्थन किया है ।* 

चुनाव के बाद बोलते हुए देसाई ने दल की एकता के हित में श्रीमती गांधी को पूरा 
समर्थन देने का वचन दिया और कहा, “एकता निडरता के साथ उपलब्ध की जाती 
चाहिए और दल के भीतर मतभिन्‍नता के आधार पर कोई पसन्द और नापसन्‍्द नहीं 
रहनी चाहिए ।” 


कांग्रेस में भ्रम-निवारण (0स्‍5शा०वाक्षाप्राॉा: ए्ांतिंग 00787०88) 

केन्द्रीय संसदीय दल की नेता चुने जाने के कुछ ही समय बाद श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने अपनी मन्त्रिपरिषद की घोषणा की और उसमें अशोक मेहता, फख- 
रुद्दीन अली अहमद और गोपाल स्वरूप पाठक को शामिल किया। श्री जगजीवन 
राम जिन्होंने 'कामराज योजना' के अधीन त्यागपत्र दे दिया था, भी ले लिये गए । 
शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रियों की सूची को कामराज को दिखा लिया गया 
था। उन्होंने कांग्रेस में नए प्रवेश करने वालों को सरकार में ले लिये जाने के विरुद्ध 
मत प्रकट किया, लेकिन इसे मुद्दा नहीं बनाया । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधान मन्त्री 
बनने के वाद पहली बार 2-4 फरवरी 966 को जयपुर में संगठन का सामना किया 
और कामराज के समर्थन और उनकी अपनी अपील के बावजूद अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी ने खाद्यान्न पर क्षेत्रीय प्रतिवन्ध लगाने की सरकारी नीति के विरुद्ध एक प्रस्ताब , 
को स्वीकृति दे दी | दल के भीतर मोह से मुक्ति का क्रम शुरू हो गया और दो गुट 


श्तेहरू जी की मृत्यु के बाद नेतृच्थ के संघर्ष के लिए जे० डी० सेठी की पुस्तक 'इंडियाज स्टेटिक 
पावर स्ट्रकचर, (विकास पब्लिकेशन्स दिल्ली, 969), पृष्ठ 29-39 देखिए । 

जे ० डी० सेठी की धारणा रही कि मुख्य मन्त्रियों ने इन्दिया जी का समर्थन इसलिए किया क्योंकि 
वे "एक कमज़ोर केन्द्र और एक कमज़ोर प्रधान मन्त्री? चाहते थे | देखिए वही, पृष्ठ 56 । 
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उभरते शुरू हो गए, जिनमें एक श्रीमती गांधी का समर्थक था और दूसरा उनका 
विरोधी । 

जून में श्रीमती गांधी ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया और ऐसा करते हुए 
उन्होंने दल के अध्यक्ष से सलाह नहीं की । इस पर कामराज ने भारी रोप प्रकट किया 
और जोर देकर कहा कि इतने महत्वपूर्ण नीति-सम्वन्धी निर्णय पर उनसे अत 
भूतपूर्व वित्तमंत्रियों--देसाई और श्री टी० टी० कृष्णमचारी से परामर्ण करना चाहिए 
थी । विरोधियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक वार भंमोड़ देने की सोची । लोक 
सभा के लिए चौथे आम चुनाव से पूव्व श्री कृष्णामेनन ने उत्तर-पूर्व बम्बई से चनाव 
लड़ने के लिए टिकट माँगा। 962 में मजबूत विरोध के वावजूद वे यहाँ से भारी 
बहुमत से जीते थे। इन्दिरा गांधी ते सार्वजनिक रूप से कहा कि यह टिकट मेने 
को दिया जाना चाहिए । लेकित वम्वई कांग्रेस की चुनाव समिति ने जो प्रकटत: एस० 
के० पाटिल के प्रभाव में थी, उनकी प्रार्थना को नामंजूर कर दिया कर 


इस जग 
से चुताव लड़ते के लिए योजना कमीशन के एक सदस्य एस० जी० बचें हि के 
लिया । भारतीय पत्रों ते इसे प्रधातमन्त्री की एक डांट बताया (९० न 
चौथे आम-चुनाव के समय कांग्र स में और अधिक गुटवाजी (04076 [ 
एड 7 (20087०58 070 ४86 8४6 र्णः छ्ग्प्रात् ठश्ाधक छा«्ट्प॑गप) 
देश के चौथे आम चुनाव फरवरी-मार्चे | 967 में होने वाले थे । जो कांग्रेसी कोई 
सरकारी पद पाने का अवसर प्राप्त नहीं कर सके थ अथवा जो कोई पद ले तो बाएं 
थे पर जिन्हें किसी न किसी कारण से उससे अलग कर दिया गया था, उन्हें एक 
अवसर प्रतीत हुआ और सत्ता और भ्रतिष्ठा के लिए एक भाग-दौड़ बस 
गई। इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम रास्ता यह समझा गया कि जो कांग्रेसी सत्ता में 
हैं उन्हें बदनाम किया जाए और उन पर कीचड़ उछाली जाए और विरोधी दल बना- 
कर अपने को जनता के अधिक उत्तम हितपी के हूप में पेश किया जाए। 
सितम्बर 966 में उड़ीसा में एक गम्भीर संकट खड़ा हो गया । कहा गया नल 
कामराज द्वारा भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री वीजू पदनायक को आगामी चुनावों के दोरान 
राज्य कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित करने के प्रयास से पैदा हुआ । कुछ ही समय 
पहले मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने पटनायक की कठोर आलोचना की थी। 5 
अक्तब॒र को !! विधायकों ने कांग्रेस विधान मण्डल दल से इस्ती फ़ा दे दिया औ 
जनकांग्रेस' वता ली । डा० हरिक्ृष्ण मेहताव ने, जो 947-50 और 956- 


(287((0 | 


र“्झेसा 


6] तक दो 


2022 दिसम्बर को 36 वर्ष की सदल्यता के बाद मेनन ने कांग्रेत दत से इस्तीफा दे द्यि और ] 
शनवरी, 967 को उन्होंमे घोषथा को कवि वे उत्ची जयह के 02283 या पक छ्े ब्पन्े 
घुनाव लड़ेंगे । एक प्रेस मेंट में 3 फरवरी को उन्होंने कहा रा से उन्होंने इस व व्यागपत्न दे 
दिया है वषोंकि वह प्रधिकाधिक एक्र राजनीतिक कल्पतन्त्र के हायों में चता जा रहा है । 
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बार मुख्य मन्त्री रह चुके थे और जिनका कुछवर्पों से राज्यकांग्रेस से ऋगड़ा था, नये 
दल में मिल गए। जन कांग्रेस ने स्वतन्त्र पार्टी से चुनाव समकौता कर लिया और 
3। दिसम्बर को घोषणा की वे उड़ीसा में पिछले पाँच वर्षों के कांग्रेंसी कशासन के 
दोरान “भ्रष्टाचार, घोर अपव्यय और नैतिक मूल्यों की धृष्ट उपेक्षा” को तमाप्त 
करने के लिए परस्पर मिले हैं। 

राजस्थान में 20 दिसम्बर, 966 को दोःमन्त्रियों (कुम्भाराम आर्य--वित्त, तथा 
भालावाड़ के राजपूत महाराजा हरिश्चन्द्र--उद्योग) तथा दो उपमंत्रियों ने सरकार से 
त्यागपत्र दे दिया और प्रशासन में अ्रष्टाचार के व्यापक होने का आरोप लगाया | 9 
दिन बाद उन्होंने जनता पार्टी नाम के एक नये दल के निर्माण की घोषणा की और 
कहा वे कांग्रेस के विरुद्ध सभी विरोधी दलों से चुनाव समभौते करेंगे । 

966 के अन्त के आसपास बिहार में एक गम्भीर फूट पड़ गई । वैसे कांग्रेस कुछ 
वर्षों से के० बी० सहाय (मुख्य मंत्री) और श्री महामायाप्रसाद सिन्हा (भूतपूर्वे राज्य 
कांग्रेस अध्यक्ष) के नेतृत्त्व में दो विरोधी गुटों में विभाजित रही थी | ]965 के दौरान 
थोड़ा मेल हुआ था, लेकिन [966 के कुछ महीनों में झगड़ा बहुत ही उग्र हो उठा। 
3 दिसम्बर को विहार विधान सभा में स्वतंत्र पार्टी के नेता, रामगढ़ के भूतपूर्व राजा 
कामाक्षय नारायण सिंह, जो कुछ समय से कांग्रेस मंत्रिमण्डल को समर्थन देते रहे ये 
तथा महामाया प्रसाद सिन्हा एवं उनके अनुगामियों ने कांग्रेस से अलग होकर “जन- 
ऋ्रान्ति दल' का निर्माण कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है 
क्योंकि “जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप हैं”, उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार नाम- 
जद कर दिया गया है । मध्य प्रदेश में 28 नवम्बर, 966 को असंतुष्ट गुटों ने जन 
कांग्रेस बना ली। पंजाब में | जनवरी, 967 को जनता पार्टी बना ली गई | उत्तर 
प्रदेश में सी० बी० गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी के बीच चुनाव नामजदगियों पर 
कटु संघर्ष हुए । आन्श्र प्रदेश में, यद्यपि वहाँ खुली फूट नहीं थी, फिर भी मुख्य मंत्री 
ब्रह्मानन्द रेड्डी और संजीवा रेड्डी में दो गुटों के बीच भड़पें हुईं । 

लगभग 50 उन कांग्रेसियों ने, जो मूल संगठन को छोड़ चुके थे और नए दल बना 
चुके थे, 6 दिसम्बर, ]966 को आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में दिल्‍ली में एक 
सम्मेलन किया ओर एक अखिल भारतीय दल “जन कांग्रेस” बनाने का फैसला किया । यह 
दल “स्वतन्त्रता पूर्व की कांग्रेस के आधारभूत मूल्यों को पुनर्जीवित करने और पिछले' 
बीस वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्य्रमों में संशोधन करने के लिए” 
वचनबद्ध हुआ । घोषणा की गई कि राज्यों के जिन असंतुष्ट कांग्रेसी संगठनों ने 
सम्मेलन में हिस्सा लिया है वे अपने-अपने राज्यों में स्वतन्त्र रहकर कार्य करेंगे और 
अपने-अपने निजी चुनाव समभौते करेंगे क्योंकि “चुनावों से पहले एक संयुक्त संगठन 
निर्मित करने का समय अब नहीं रहा है ।” 
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947-67 के दौरान कांग्रेस के सामाजिक एवं आशिक कार्यक्रम (5०००- 

(00700 ए70ड/ध्ा॥॥6 0 (0087658, 947-967) 

अपने जीवन के प्रथम लगभग तीस वर्ष तक कांग्रेस ब्रिटिश शासन के तत्वावधान 
में भारतीय जनता के उत्थाच सस्बस्धी कार्यों में लगी रही । भारत के राजनीतिक 
उद्धार की उस समय कोई विशेष चिन्ता नहीं की गई । 920 के बाद, इसने महात्मा 
गांधी के नेतृत्त्व में जनता के सामाजिक-आश्थिक उत्थान के अतिरिक्त, पूर्ण राजनीतिक 
स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन शुरू किया, जो पूर्णतः अहिसापूर्ण था। स्वातन्त्य संघर्ष 
के दिनों में कांग्रेसी नेताओं के विचार इस प्रकार के थे कि देश में सामाजिक-आशिक 
क्रान्ति आये बिना राजनीतिक स्वतत्त्रता निस्सार हो जाएगी। अतः वे सामुहिक साक्ष- 
रता, हरिजन उद्धार, छुआछूत उन्मूलन, ग्रामोद्योग, भूमि सुध।र, भू सम्पत्ति की स्तीमा 
और अमीर-गरीब का अन्तर मिटाने इत्यादि सामाजिक-आश्िक कार्यक्रमों के क्रिया- 
चयन पर बल देते थे। दूसरे महायुद्ध के अन्त में जब कांग्रेसी नेता ब्षिटिश सरकार 
के संविधानिक मुद्दों पर वार्ता कर रहें थे और जब कांग्रेस ने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
विधान सभाओं के सिरवाचिन, जो नवस्वर-दिसम्वर [945 में होने वाले थे, लड़ने का 
निर्णय किया, इसने एक [2-सूत्री घोषणापत्र जारी किया, जिसके आ्थिक नीति सम्बन्धी 
प्रमुख मुद्दे इस प्रकार थे: () भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार एवं 
अवसर, () सामाजिक अत्याचार और अन्याय से पीड़ित सभी व्यक्तियों के अधिकारों 
की रक्षा, (॥) ग़रीबी की लानत को दूर करना तथा जनता का जीवन स्तर ऊँचा 
उठाना, (9) उद्योग एवं कृषि का आधुनिकीकरण, (५) वैभव के सभी साधनों, तथा 
उत्पादन एवं वितरण के तरीकों का क्षामाजिक नियन्त्रण । 

947 में जब अंग्रेजों ने सत्ता भारतीयों के हाथीं में सौपी तो यह स्वाभाविक ही 
था कि वह सत्ता कांग्रेसियों के हाथों में आ गई। तव उन्हें कानून और व्यवस्था, 
साम्प्रदायिक घणा, और देश के विभाजन से उत्पन्न शरणार्थियों के पुनर्वास की भीपएण 

. समस्याओं का सामना करना पड़ा, अत: वे आ्थिक समस्याओं को तुरन्त हाथ में नहीं 
ले सके । कांग्रेस का स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद पहला और सामान्य क्रम में उ5वां 
वाधिक अधिवेशन--8-9 दिसम्बर, 948 की जयपुर में हुआ पर उसमें आधिक 
तीति पर कोई निश्चित प्रस्ताव पास नहीं किया गया । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
ने केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस ऐसे भारत का निर्माण करने का प्रयात करेंगी 
जिसमें सभी जातियों व धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलें । ए० झाई० सीं० 
सी० के 29-30 जनवरी, 95] को हुए अहमदाबाद अधिवेशन 28 2५ के अति- 

रिक्त यह भी घोषणा की गई कि कांग्रेस का उ्ृश्य जल 550 0050 

से' एक ऐसा सहयीगपूर्ण परिवार (कॉमनवेल्थ) स्थापित करना है ३; का रो 
तथा राजनीतिक, आथिक और सामाजिक अविकारों की 200 2 बा हो) 
पहले आम चुनावों से कांग्रेस के घोषणापत्र में कद गया था कि उसको आबिड ताति 
भूमि सुधारों और कुटीर उद्योगों पर प्रतिलज्नित 


होगी । घोपदाउत्र ८ हार दझर 
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कहा गया था कि देश का विकास एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से किया 
जाएगा । 
केन्द्र और अधिकतर राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने तात्कालिक समस्याओं पर कावू 
पा लिया । तव वे देश की आर्थिक समस्याओं की ओर अधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान 
दे सक्रीं । 2[-23 जनवरी, 955 को कांग्रेस का वापिक अधिवेशन मद्रास के निकट 
अवादी में हुआ, जिसमें एक आशिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया । 
प्रस्ताव पर वोलते हुए नेहरू ने कहा कि एक “लोक कल्याणकारी राज्य” और “समाज- 
वादी अथ॑ंनीति' स्थापित करना ही राष्ट्र का लक्ष्य है और हमारी अर्थ-नीति का 
उद्देश्य, प्रचुरता लाना तथा समान वितरण, होना चाहिए । उन्होंने कहा कि इसके 
लिए भारी उद्योग स्थापित करने होंगे तथा लधु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों का व्यापक 
विस्तार करता होगा । उत्पादन बहुत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जीवन स्तर ऊँचा 
उठाया जा सके और दस वर्ष के भीतर सभी को रोज़गार दिया जा सके । नेहरू ने 
आगे कहा कि भारत में समाजवाद शान्तिपूर्ण उपायों से लाना होगा, और यूरोप की 
तरह वर्ग युद्ध की मुसीबतों में से गुज़रना भारतीय जनता के लिये एक वेवकूफी की 
वात होगी। समाजवाद का भ्रस्तावित ढाँचा भारत की स्थितियों के अनुकूल होना 
चाहिए और उसकी जड़ें भारत की मिट्टी में होनी चाहिएँ। वह किसी भी अन्य देश 
द्वारा अपनाये गये समाजवाद की नकल मात्र नहीं हो सकता। मौलाना अबुल कलाम 
आज़ाद भी प्रस्ताव पर बोले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी वाद या सिद्धास्त * 
से बंधी नहीं है और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सम्पत्ति का वितरण “समता के आधार' 
पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय 
लक्ष्य की श्राप्ति की दिशा में पूरा स्थान मिलेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे 
सरकारी सहायता दी जायेगी, 'सिफे कीमतों और लाभों पर कुछ नियन्त्रण रखा 
जायेगा' सीधे समाजवाद की वात करने के बदले नेहरू और आज़ाद दोनों ने ही एक 
नया शब्द गढ़ा--'समाज का समाजवादी ढाँचा !! | 
इसके कुछ महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष यू० एन० ढेवर ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटि- 
यों के अध्यक्षों को भेजे गये एक प्रपत्र में समझाया कि 'समाज के समाजवादी ढाँचे' 
पद से क्या मतलब लिया गया है। इसका मतलब है--.प्रथम, पूरे समाज के हित में, 
उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति अथवा समाज के एक वर्ग के स्थान पर पुरे समाज की 
मिल्कियत ओर उसका नियन्त्रण, दूसरे, राष्ट्रीय सम्पत्ति के साधनों का और आय का 
समान वितरण तथा तीसरे, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता | 
दूसरे आम चुनाव के घोषणावत्र को स्व्रय नेहरू ने लिखा था । इसमें इस बात 
को उन्होंने फिर से पुष्ट किया कि दल का उद्देश्य एक पूर्ण समाजवादी समाज व्यव- 
!इस शब्द के पीछे नेहरू के चिन्तन के लिये देखिए, एन० स्वामीदास कृत “इंडिया टुडे एंड दि 
चेंशिय वल्ड ऑडर' (कुमार एंड कुमारी, मद्रास), पृष्ठ 32 | 
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स्था' है और ज़ोर देकर कहा “भारत में ऋंति तभी पूरी हो सकती है जब राजनीतिक 
क्रांति के वाद आथिक और सामाजिक क्रांति भी हो । इसमें कहा गया कि शोषण 
ओर एकाधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिये आय की विषमता को लगातार कम 
किया जाना चाहिये और आम जीवन स्तर में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मान स्थिर किया 
जाना चाहिए। घोषणापत्र में “जमीनों की अधिकतम सीमा ऋमझः लागू किये जाने” 
और “भूमिहीन मजदूरों की आथिक दशा” में एवं उनके सामाजिक स्तर में सुधार 
लाने की बात भी ज्ञोर देकर कही गयी थी । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नागपुर अधिवेशन (जनवरी 9-], ]959) में 
दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किये गये । इनमें एक “योजना” पर था और दूसरा 
“कृषिनीति' पर । योजना सम्बंधित प्रस्ताव में कहा था कि देश की जरूरतों को ध्यान 
में रखते हुए रुपया लगाने की रफ़्तार बहुत ही कम है” और सार्वजनिक उद्योग और 
सरकारी व्यापार इस तरह चलाया जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
अतिरिक्त साधन मिल सके | इसमें यह भी कहा गया था कि आयात को अनिवाये 
चीज़ों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए, जीवब-बीमा का विस्तार किया जाना 
चाहिये और निजी क्षेत्र के लाभों पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए । कृषि-नीति 
'सम्वन्धी प्रस्ताव में ज़ोर दिया गया कि संयुक्त और सहयोगी खेती को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए और वर्तमान तथा भावी भूमि-धारणों की अधिकतम सीमा निर्धारित 
की जानी चाहिए और यह भी कि 959 के अन्त तक विचौलियों को समाप्त कर दिया 
जाना चाहिए । बहस के दौरान नेहरू जी ने कहा कि ये सव कदम भारत को समाज- 
वाद की ओर ले जायेंगे । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के |4-]7 जनवरी, 960 को हुए वंगलौर अधिवेशन 
में महसूस किया गया कि पिछले वर्षों के दौरान आशिक प्रगति बढुत ही अपर्याष्त 
'रही । कहा गया कि देश को 'समाजवादी डाँचे” के एक कल्याणकारी राज्य की ओर 
तेज़ी से ले जाने के लिए प्रगति की चाल को इतना तेज़ किया जाना चाहिए जिससे 
कि वह न सिफं बढ़ती हुई आवादी की जरूरतों से आगे रह सके और भारी कमी में 
ग्रस्त हमारी आम जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके वल्कि भावी विकास 
में लगाने के लिए उचित वचत भी कर नके । 

फरवरी 962 में तीसरा आम चुनाव होना था। 4 अक्तूबर, 96। को अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक घोषणापत्र स्वीकार किया भौर पहले की नीतियों 
और कार्यक्रमों को फिर से पुष्ठ किया। देश की अपर्याप्त प्रगति पर फिर से खेद 
प्रकट किया गया । चुनावों के वाद दल के नये अध्यक्ष (इस है 06 0 के अत 
हरिजन) श्री डी० संजीवेया ने कांग्रेस कार्यसमिति के सामने कछ ऋंतिकारी उपाय 
विचार के लिए रखे । लेकिन, जैसा कि उन्होंने बाद में वताबा, इन्हे दवा दिया 
गया! । उन्होंने वकों के राष्ट्रीयकरण के प्रइदन को 'गम्भीरतापूर्वक! उद्याया : सात 
प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने इसका समर्थन किया और इसकी माँग करते द्रए प्रस्ताव 
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स्वीकृत किये । लेकिन मामला जब कार्यसमिति के सामने आया तो निर्णय को सदा 
की भाँति टाल दिया गया | सितम्बर 963 में संजीव॑या ने नेहरू जी से कहा कि 
श्रावदी अधिवेशन के बाद से समाजवाद के बारे में पर्याप्त कहा और किया नहीं गया 
है और उसमें कांग्रस की आस्था को फिर से पुष्ठ किया जाना चाहिए। नेहरू ने इस 
“विचार' का स्वागत किया और चाहा कि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाये । संजी- 
वैया ने लिखा है, “जब मामला कार्यंसमिति के सामने पेश्ञ हुआ तो इसे उत्साहपूर्ण 
समर्थन देने के बदले उन लोगों ने इसे दवा दिया और कहा कि इस प्रइन को प्रदेश ़ 
कांग्रेस कमेटियों के पास उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाना चाहिए” | 7? 

पर जनवरी 6-0, 964 को हुए भुवनेश्वर अधिवेशन में इस मामले को उठाया 
गया । आर्थिक नीति पर बहस के दौरान वी० के० कृप्णामेनन और के ० डी० मालवीय 
जैसे लोगों ने बैंकों के राष्ट्रीयक्र रण, अनिवार्य वस्तुओं के राजकीय व्यापार तथा चावल 
मिलों के सरकार द्वारा ले लिए जाने जैसी क्रान्तिकारी नीतियों की माँग की । इनका 
एस० के० पाटिल एवं टी० टी० कृष्णमचारी आदि ने विरोध किया। इस प्रकार 
आशिक नीति पर जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ वह न्यूवाधिक पुराने ढंग का ही था। फिर 
भी दल के संविधान में यह संशोधत किया गया कि दल का लक्ष्य पहले स्वीकत 
“शान्तिपूर्ण एवं न्‍्यायसंगत साधनों से एक समाजवादी सहयोगी कॉमनवेल्थ” की 
स्थापना के स्थान पर “भारत में, संसदीय लोकतन्त्र पर आधारित दात्तिपूर्ण एवं 
संविधानिक साधनों द्वारा एक समाजवादी राज्य की स्थापना” होगा । । 

फरवरी 967 में होने वाले चौथे आम चुनावों के पूर्व कांग्रेस ने अनुभव किया कि 
बढ़ती हुई जनसंख्या और नौकरशाही देश को 'एक न्‍्यायपूर्ण समाजवादी समाज' कीं 
दिशा में प्रगति नहीं करने दे रही हैं। अतः उसके घोषणापत्र में इस बात पर जोर 
दिया गया कि परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को तेज किया जाये और एक प्रशास- 


निक सुधार निगम बनाया जाये । सभी क्षेत्रों में उत्पादन की गति में वृद्धि करते पर, 
भी जोर दिया गया । 


चुनावों में कांग्र स की हार ((०787655 7809 706980०७ ७६ ॥6 ?09) 

जैसा कि इसी अध्याय में अन्यत्र बताया जा चुका है, 947 के बाद कांग्रेस मंत्री, 
संसत्सदस्य और विधान सभा सदस्य अपना मान बढ़ाने, शक्ति संघर्ष और अष्टाचार 
में फंस गए, जिसका यह परिणाम हुआ कि कांग्रेस ने अपने वाधिक अधिवेशन में जो 
कार्यक्रम स्वीकार किया था और चुनाव घोषणापत्रों में जो वादे किये थे वे केवल 
कागज़ी पूर्जे बतकर रह गए । सव के लिए आशिक विकास के समान अवसरों की 
वजाय एकाधिकार स्थापित हो गए, मुनाफ़े के जनता में वितरण की बजाये, देश का 


2“विवरण के लिए 22 नवम्बर, 969 के ध्दै हिन्दुस्तान टाइस्स' में पृष्ठ 7 पर प्रकाशित 
डी० संजीवंया के लेख, 'न्यू-स्पिरिट एनीमेट्स दी रैक्स” को देखिए। 
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घन केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में संचित हो गया, आय की सीमा निर्धारित करने की 
बजाय अमीर-गरीब का अन्तर बहुत अधिक हो गया, और प्रशासनिक तन्‍्त्र में सुधार 
की बजाय चारों ओर आलस्य, भ्रष्टाचार, कुनवापरस्ती और लाल-फ़ीताशाही का 
बोलबाला था । 

उपयुंक्‍्त तथ्यों के परिणामस्वरूप चौथे आम चुनावों के पूर्व देश में यह भावना 
विद्यमान थी : किसी भी दल को वोट दो पर कांग्रेस को न दो । इसके अतिरिक्‍त, 
स्वयं कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी । जिन कांग्रेसियों ते अन्य दलों के साथ गठणोड़ कर 
लिए थे, या अलग दल बना लिए थे, वे कांग्रेसियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने लगे | अनेक 
ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था, गुप्त रूप से कांग्रेसी उम्मी- 
दवारों के विरुद्ध कार्य किया । इसके फलस्वरूप कांग्रेस को चुनावों में करारी मात 
खानी पड़ी ॥४३ 

लोक सभा में इसका बहुमत 962 में 36[ से घटकर 282 रह गया। राज्य विधान 
सभाओं के लिए चुनावों में केवल सात राज्यों में उसे पूर्ण बहुमत मिला ) 


कांग्रेस से टूटे हुए संगठनों ने भारतीय क्रान्ति दल वनाया (छा८थ:७७४४७ 

(एणाए।॥655 0:72शाग7क्षाणा$ ए0ण काकाा[7ए क्या 708]) 

चुतावों में अपती विजय से फूल कर कांग्रेस से टूटे हुए राज्य स्तर के दलों के प्रति- 
निधियों ने 4-5 मई, 967 को पटना में एक सम्मेलन किया । दिसम्बर 966 में भी 
एक सम्लेलन किया गया था। जिन दलों के भ्रतिनिधि सम्मेलन में आये वे थे-विहार जन- 
क्रान्ति दल, बंगला कांग्रेस, राजस्थान जनता पार्टी तथा आन्तध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, 
सध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के जन कांग्रेस दल | 
कृपलानी, मेनन और पी० सी० घोप ने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लिया । 

प्रतिनिधियों ने एक नया अखिल भारतीय दल “भारतीय क्रान्ति दल” बनाने का 
फैसला किया । इसका लक्ष्य रखा गया 'शान्तिपूर्ण एवं संवेबानिक तरीकों से एक ऐसे 
समाज का निर्माण जो राजनीतिक, आर्थिक शौर सामाजिक शोपण से मुक्त सामाजिक 
त्याय पर आधारित हो' । दल ने “महात्मा गांधी द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और 
सेवा के आदर्शों एवं सिद्धान्तों' में अपनी आस्था प्रकट की । 


कांग्रेस में आधुनिकता का विकास (67०एए0 णी शितारक्षीडत जता पा 


(70०727/655) पपशलिय कि 
चौथे आम चुनाव के समय कांग्रेत दल में विघटन आने, चुनावों में उसके दाता 


/चोधे आम चुनावों को निराशाजनक पृष्ठनूमि के लिए देखिये एस एव मिश्र हो एस्तक नींद 
काइसिस, दि कन्द्री, दि कांग्रेस! (कांप्रेत लोबलिस्ट फोरम, नई दिल्ली, [967), दृष्ठ 3-]5 | एद० 
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हार खाने और भारतीय क्रान्ति दल के निर्माण ने कांग्रेसियों को, विशेषकर युवक वर्ग 
को यह विश्वास दिला दिया कि जब देश में संकट है, आम जनता त्रस्त है और भूजों 
मर रही है, वे जनता के प्रति अपना कत्तंव्य नहीं भूल सकते । उन्होंने समभ लिया कि जो 
उनके दल के साथ बीता है, उसका कारण समाजवाद की दिश्ञा में प्रगतिशील कार्रे- 
वाइयाँ कर सकते में उनकी असमर्थता ही है हालांकि इस समाजवाद के वारे में 
आवदी अधिवेशन के दिनों से ही बातें बनाई जाती रही थीं। इसका कारण यह भी 
है कि अज्ञानी और अवसरवादी तत्त्व मात्र पदों से मिलने वाले लाभों से आकर्षित 
होकर दल में घुस आये हैं । के० डी० मालवीय और एस० एन० मिश्र जैसे लोगों ने 
दिसम्बर 957 में ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम बनाया था जिसका उद्देश्य विशेष 
स्कूलों एवं शिविरों आदि के माध्यम से दल के कार्यकर्त्ताओं में खोज, अध्ययन एंवं 
शैक्षिक गतिविधियों की लगन पैदा करके कांग्रेस के भीतर 'लोकतंत्रीय समाजवादी 
सिद्धान्तवाद” को लोकप्रिय बनाना था । जब मार्च 967 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड के 
नये नेता के चुनाव का समय आया तो युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर, मोहन 
धारिया, आर० के० सिन्हा, चन्द्रजीत यादव और क्ृष्णकान्त के युवा गुट ने फैसला 
किया कि फिर से मुकाबले क्रे लिए आये मोरारजी देसाई के स्थान पर श्रीमती 
इन्दिरा गांधी को समर्थन दिया जाये। केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के नेता के चुनाव में 
मतैक्य लाने की कोशिश की गई और एक समभौता हो भी गया। श्रीमती गांधी नेता 


(प्रधान मंत्री) चुनी गईं और वे उप-प्रधान मंत्री का पद तथा वित्त विषय देसाई को 
देने के लिए सहमत हो गईं । ह 


कांग्रेस कार्यसमिति का दस-सूत्री कार्यक्रम (टज2 6७909 पक्षारीणाए 

970श8787॥76) 

केन्द्र में नई सरकार बनने के कुछ सप्ताह बाद नई दिल्‍ली में कांग्रेस कार्यंसमिति 
की बैठक यह विचार करने के लिए हुई कि आम चुनावों में कांग्रेस की हार के क्‍या 
कारण थे और दल के संगठन एवं सरकारी पक्षों के बीच सम्बंधों की रूपरेखा क्‍्यीं हो! 
इसने प्रमुखतया दो प्रस्ताव स्वीकार किये-- एक संगठन और सरकार के सम्बन्धों पर 
और दूसरा लोकतांतचिक समाजवाद की नीति पर | पहले प्रस्ताव में कहा गया कि 
कांग्रेस की नीतियों का प्रतिपादन करना आ० भा० कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी होगी 
और उन्हें लागू करना कांग्रेस सरकार का कत्तैव्य होगा । इस प्रस्ताव में कार्यसमिति 
को निर्देश दिया गया कि वह एक समिति की स्थापना करे जो समय-समय पर देखे 
कि लागू करने का काम किस हद तक पूरा हो चुका है । 

वाई० वी० चह्नाण और सुद्रह्मप्यम द्वारा तैयार किये गये दूसरे प्रस्ताव में सरकीर 


: की अब्यर की उृस्तक, “दि पॉलिटिक्स ऑफ़ वॉयलेन्स इन इंडिया? (मानकतला,भवम्बई, 967), £* 
62-80 और !04-20 भी देखिये । 
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द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए एक दस-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । ये सूत्र 
इस प्रकार थे : ([) बँक संस्थाओं पर सामाजिक नियंत्रण, (2) आम बीमे का राष्ट्रीय- 
करण, (3) राज्य द्वारा आयात-निर्गत व्यापार में वस्तु-दर-बस्तु की प्रगति, (4) खाद्या- 
स्‍्तों का राज्य द्वारा व्यापार, (5) सहयोगी संस्थाओं का विस्तार, (6) समाज की 
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, (7) एकाधिकारों की नियंत्रित समाप्ति, (8) शहरी 
भूमि की कीमतों में अनजित बढ़ोतरी पर नियंत्रण, (9) देहात में निर्माण-सम्बंधी कार्य- 
क्रम, भूमि-सुधार आदि तथा ('0) भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति । 

कार्यसमिति तने येह भी तय -किया कि विचार एवं कार्य की अधिकतम एकता 
निश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष कों अवसर मिलना चाहिए और 
प्रमुख नीति सम्बधी मुद्दों पर विचार-विनिमय करता चाहिए । 

जब जून ]967 के अन्तिम सप्ताह में ये प्रस्ताव अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सामने 
स्वीकृति के लिए पेश हुए तो पहले प्रस्ताव को तो बिना किसी दिवकत के स्वीकार कर 
लिया गया लेकिन दूसरे प्रस्ताव को आशिक कार्यक्रम के पहले सुत्र अर्थात्‌ बेक संस्थाओं 
पर सामाजिक तियंत्रण को लेकर गम्भीर मतभेद प्रकट हो उठे । उम्रवादी गुट ने सीधे 
राष्ट्रीयररण पर जोर दिया तो श्री देसाई के नेतृत्त्व में अनुदार गुट ने सामाजिक 
नियन्त्रण का पक्ष लिया। मध्यम्र मार्ग के रूप में श्री जगजीवन राम ने सुझाया कि श्री 
देसाई बैक उद्योग का अध्ययन करें और यदि परीक्षण के वाद वे समझें कि राष्ट्रीय- 
करण के विना सामाजिक नियन्त्रण सम्भव नहीं है तो उन्हें वैसा कदम उठाने में हिच- 
कना नहीं चाहिये । इसने उमग्रवादियों को शान्त कर दिया और कांग्रेस कार्यसमिति 
का प्रस्ताव पास हो गया । 


आश्थिक कार्यक्रमों पर प्रधान मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष म मतभेद (४ 
08 प्रटढत (6. शांण्ा6 वीणंशहा 2890 एणगाह्टा०555. शिल्ग्तद्या ठफ८: 
एछल०माणा० ?270279077785) 

27 अक्तूबर, 967 को जबलपुर में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में देसाई ने कहा 
कि वेकों के सामाजिक नियन्त्रण की योजना को दो वर्ष तक परखना चाहिए और यदि 
इस अवधि में वांछित परिणाम न निकले तो वे राष्ट्रीयकरण की सिफ़ारिश कर देंगे 
युवा तुक॑ व उनके समर्थक, सुधारों को शीघ्र लागू करने तथा प्रगतिशील उपायों को 
तेज़ी से कार्यान्वित करने के लिए आतुर थे । उनकी दृष्टि में देसाई और उनके साथी 
नेताओं का गुट राष्ट्र की प्रगति में ढक्ावट वतन रहा था । उनमें से एक चंद्रशेखर ने 
देसाई के विरुद्ध विभित्त आरोप लगाये । इससे दल के भीतर एक हलचल मच गई। 
एस० निजलिगप्पा ने, जो सांगली (हुदरावाद के निकट) के वायिक्त अधिवेशन में 
जनवरी [969 में कांग्रेत अध्यक्ष बने थे और जिन्हें श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस समय 
पुरा समर्थेन दिया था, !3 मार्च, 969 को कार्यनमितिं की एक बंठक चंद्रभखर के 
आएचरण पर विचार करते क्ले लिए बुलाई । इसने एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेसियों 
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द्वारा संसद एवं राज्य विधान मण्डलों में अपने दल के साथियों पर व्यवितगत आक्रमण 
करने की मनाही की और कांग्रेस संसदीय बोई की नेता श्रीमती इन्दिरा गाँवी में 
अनरोघ किया कि वे श्री चंद्रशेखर के विरुद्ध कारंवाई करें । 

श्रीमती गांधी कांग्रेस कार्यसमिति के अपने सहयोगियों की सुस्ती से बेचेनी अतु- 
भव कर रही थीं । श्री निजलिगप्पा द्वारा इसकी रचना से वे नाखुश थीं क्योंकि श्री 
दिनेश सिंह जैसे उनके कुछ प्रिय सहयोगियों को इसमें नहीं लिया गया था और श्री 
चन्द्रभानु गुप्त जैसे कुछ अन्य व्यक्ति जिन्हें वे पसन्द नहीं करती थीं, इसमें ले लिए 
गये थे | पर उन्होंने अपनी भावताओं को प्रकट नहीं किया और एक सहयोगी जेता 
व्यवहार करती रहीं । लेकिन अनिवारयंतः वह सैद्धान्तिक मतभेद जो विशेषकर नेहरू 
जी की मृत्यु के वाद इन सब वर्षों के वीच दवा रहा था, अप्रैल 969 के अन्तिम 
सप्ताह में हुए अ० भा० कांग्रेस कमेटी के फ़रीदाबाद (हरियाणा) वापिक अधिवेशन में 
खुलकर सामने आ गया । दल के प्रमुख नेता सभी 'प्रगतिशील उपायों पर वरत्त 
पड़े । उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर आक्रमण किया और कहा कि साब- 
जनिक हो या तिजी हर क्षेत्र की श्रेष्ठा का आधार लाभप्रदत्ता का तत्व 
होना चाहिए । उन्होंने इन उद्योगों के कुशल संचालन की माँग की, जिन्हें सर- 
कार तव तक हाथ में ले चुकी थी और साथ ही निजी एकाधिकारों की प्रशंसा भी 
की । उप्ती दिव और उसी मंच से सरकार की प्रमुख श्रीमती इन्दिरा गांघो ने आथिक 
मुद्दों पर जो कुछ भी कहा गया था, उसमें अधिकांश का विरोध किया ( उन्होंने दल 
के भीतर के एक उग्र वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व किया जो लाभ हो या न हो 
सावेजनिक क्षेत्र को ही अपना लक्ष्य मानता था। लेकिन इन्दिरा जी और निर्जालगप्पा 
जी के बीच अभी खुला विवाद नहीं हुआ और मेल-मिलाप की दृष्टि से कांग्रेस अध्यक्ष 
के रूप में निजलिगप्पा की कार्यावधि को एक साल के लिए वढ़ा दिया गया । 

युवा तुक कांग्रेस के अनुदारों के विरुद्ध वहुत-कुछ युद्ध की घोषणा कर चुके थे । 
0 जुला३ से 3 जुलाईं, 969 तक बंगलौर में अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक 
होनी थी । 7 जुलाई को इव लोगों ने एक पत्रक प्रेस में दिया, जिसे इन्होंने वहाँ विचार 
के लिए श्री निजलियप्पा को भेजा था । इसके लेखकों ने दावा किया कि इस पत्रक का 
उद्देश्य संघीय सरकार की आर्थिक नीतियों में ऋान्तिकारी परिवर्तनों का सुझाव देना 
है जिनसे कि उनके कथनातुसार देश में उत्पस्त विस्फ़ोटक स्थिति का मुकाबला किया 
जा सके । प्रस्तावों की मोटी रूपरेखा इस प्रकार थी : 

3. आथिक विकास की गति में तेजी लाई जाये जिसके फलस्वरूप कमज़ोर वर्गों के 
रहन-तहन की अवस्था को सुधारा जा सके पर इसका परिणाम आ्राथिक शक्ति का 
केन्द्रीयकरण अथवा आय एवं सम्पत्ति में विपमता की और वृद्धि नहीं होनी चाहिये। 


24इन्दिरा गरांघी-तिजलिंगप्पा मतभेदों के लिए देखिये श्रो कुलदोप नायर की पुस्तक “इत्डियां : दि 
क्रिटिकल ईयर्स! (विकास पल्लिक्रेशन्स, दिललो, 97), पृष्ठ 7-63 । 
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2. मालिक और कर्मचारी, जमींदार और आसामी तथा साहुकार और ऋणी के 
बीच असमान आशिक सम्बन्धों में परिव्तंत लाया जाये और सम्थों द्वारा कमज़ोरों 
के आर्थिक शोषण को समाप्त किया जाये । 

3. ऐसी आ्िक संस्थाओं की नव-स्थापना की जाये, उन्हें प्रोत्साहित किया जाये 
और उनमें सुधार किया जाये तो लोकतांचिक समाजवाद की दिद्या में समाज के रूपा- 
त्तर में प्रभावशाली साधन बन सकती हैं । 

आशिक नीतियों में निम्त परिवतंन सुझाये गये : 

4. सभी निजी व्यापारिक बैंकों और आम बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया 
जाना चाहिए । 

2. राष्ट्रीयक्ृत वित्तीय संस्थाओं को ऐसे लोगों के नियन्त्रण में रखा जाता चाहिए, 
जो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति आस्थावान हों और सार्वजनिक क्षेत्र के दर्शन में 
विश्वास रखते हों । 

3. शहरी सम्पत्ति पर और उससे होने वाली भाय पर अधिकतम सीमा लागू की 


जानी चाहिए । 
4. अनुत्पादक व्यय तथा प्रकट उपभोग पर अधिकतम सीमा लागू की जानी 


चाहिए। 

5, निगम क्षेत्र पर कर की एक प्रगतिशील दर लागू की जानी चाहिए । 

6. राष्ट्रीयक्रत सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को, ऋण प्राप्ति की अहंता 
के मापदण्ड को बदलना चाहिए और ऋण देने की नीतियों द्वारा योजना के प्राथमि- 
कता-प्राप्त क्षेत्रों में हपया लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

7. सरकार एकाधिकार प्राप्त व्यापारिक संस्थाओं को जो सहायता देती है, उसे 
'ऐक्बिटि होल्डिंग्स” में वदल दिया जाना चाहिए जिससे कि एकाधिकार-सम्पन्न व्यापा- 
रिक संस्थाओं द्वारा कमाये गये लाभ में सावंजनिक क्षेत्र की वे वित्तीय संस्थाएँ अपना 
हिस्सा बाँट सर्के, जिन्होंने इन औद्योगिक संस्थाओं के लिए अधिकतम पूँजी उपलब्ध 
की है। 
8, कम विकसित क्षेत्रों में नये उद्योगों को घन देने के विद्येप प्रयास किये जाने 
चाहिएँ और पिछड़े हुए क्षेत्रों को सहायता देने के लिए विज्वेप फण्ड की नॉँब ढाली 
जाती चाहिये । 

युवा तुक ने ये सुझाव दिये : 

. दृढ़ चरित्र के व्यक्तियों द्वारा संचालित एक एकाधिकार निगम की स्थापना 
की जानी चाहिए 

2. ऐसी सभी नयी वड़ी औद्योगिक योजनाओं को, जिनमें एक करोड़ से अन्रिक के 
पजी लग रही हो, केवल सार्वजनिक अथवा सहयोगी के ट्री अनु 


चाहिये । 
3. सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं विक्त स्वायत्तदा दी जानी चाडिट। 
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4. वर्तेमान सामथ्यं का अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्योगों को आम उपभोग की चीज़ों का उत्पादन अपने हाथ में ले लेना चाहिए जिससे 
कि इन नचीजों में निजी एकाथिकार को समाप्त किया जा सके। 

5. सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक व्यावसायिक्र संवर्ग (८४076) का 
निर्माण करने के विशेष प्रयास किये जाने चाहिये । 

6. अधिकतम उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को गृह उद्योगों के क्षेत्र के लिए संरक्षित 
रखना चाहिए और इन उत्पादनों में वड़े उद्योगपतियों का प्रवेश अस्वीक्षत होना 
चाहिए । 

7. वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से नई प्रतिभाश्रों को प्रोत्साहित करने के विद्ये 
प्रयास किये जाने चाहिएँ, जिससे कि युवकों और शिक्षितों को रोज़गार देने के नये 
रास्ते निकल सकें । 

8. जिन उद्योगों के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी हमारी अथंव्यवस्था 
में पहले से ही विद्यमान है, उनके लिए विदेशी पूँजी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। 
इस प्रकार उत्पादकों को सच्चो प्रोत्साहन मिल सकेगा और राष्ट्रीय साधनों पर अना- 
वश्यक दवाव बच सकेगा । 

9. अन्तनिगम लागतों और ऋणों पर प्रतिवन्‍्ध लगाया जाना चाहिए । 

कृषि क्षेत्र के लिये ये सुझाव दिये गये ; 

. सभी राज्य सरकारों से माँग की जानी चाहिए कि वे * 'भूमि का मालिक किसान 
इस नारे को वास्तविक रूप देते के लिए तत्काल उपाय करें । 

2. सरकार को देहाती क्षेत्रों में सहयोगी सेवाओं का जाल बिछाने के प्रयासों को 
तेज़ करना चाहिए, जिससे कि विचौलियों को समाप्त किया जा सके । ४ 

3. खाद्याननों का थोक व्यापार और फालतू अनाज की उपलब्धि का काम सिर्फ 
सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के हाथ में होना चाहिए जिससे कि अनाज' की जमाखोरी 
और मुनाफाखोरी को रोका जा सके | 

युवा तुर्क नेताओं ने दस-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की दृष्टि से पिछले दो वर्षो 
में हुई प्रगति पर निराशा व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि उनके द्वारा प्रस्तावित 

उपायों को लागू नहीं किया गया तो देश का लोकतांत्रिक ढाँचा और जिनके लिए 
कांग्रेस कृतसंकल्प है भारत के राष्ट्रीय जीवन के वे मूल्य चरमरा जायेंगे। 


राष्ट्रपति पद के लिए नामजुदगी पर श्रीमती गांधी एवं निजलिगप्पा में मत- 
भेद (रा छ0लए८टाण (०४ 0था60वा 80 धी290]8 02007765 जांवश 
0ए० शर्घं१०ातंव पिठगांग्रथत0फ) 
फ़रीदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस दल दो साफ और भ्रखर गुटों में बेँंट गया । 
एक गुट क्रान्तिकारी सुधारों को तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दे रहा था और दूसरा 
घीमें और सतकंता से चलने की वात कह रहा था। देश में हताशा और हिंसा बढ़ 


कांग्रेस--विग्रहु के पहले और उसके बाद 603 


रही थी और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहले गुट के साथ सहयोग करने का फेसला 
किया। वंगलीर में अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सामने उन्होंने एकनोट पेश किया जिसे 
उन्होंने अपने "विख़रे विचार” बताया । इसमें आथिक नीति सम्बन्धित प्रस्तावों की 
एक सूची थी, जिसमें आम वीमे और कच्चे माल के आयात का राष्ट्रीयकरण, क्रपि 
भूमि तथा शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण, एकाधिकारी संस्थाओं 
की शक्ति को कुचलने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स देने की नीति में परिवर्तन, सभी 
उपभोक्ता उद्योगों को लघ्‌ उद्योगपतियों के लिए सुरक्षित करने, उच्ोों में अस्थाई 
स्थ्यकर प्रवृत्तियाँ पदा 83 वाले प्रतिवन्धित व्यापार के तरीकों पर रोक लगाने, 
औद्योगिक मुनाफ़ों में सजदूरों की हिस्सेदारी, कानून की हद से अभी तक बाहर मज़- 
दूरों के लिए एक स्यूनतम वेतन तथा भूमिसुधारों को जोश के साथ लाग किया जाना 
शामिल था। 5 
उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि “था तो हम सबसे बड़े पाँच या छ: बैंकों का 
राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर सकते हैं अथवा ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं कि 
बैंकों के साधनों को मुख्यतः सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखा जाये” | 
युवा तुकों का 'पत्रक' और प्रधान मल्त्री का “नोट” निजलिगप्पा और सिंडीकैट 

के लिये तिरस्करणीय था लेकिन देश के ओर दल के भीतर आम मत के समक्ष वे 
उनका खुला विरोध नहीं कर सकते थे। पर बंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को तो 
पचाया नहीं जा सकता था। कामराज ने उसका समर्थन किया, लेकित मिज- 
लिंगप्पा और पिडीकेट ते उसका विरोध किया। अ० भा० कांग्रेस कमेटी के 390 
सदस्यों में [46 के गुट ते तत्काल राष्ट्रीयकरण की माँग की लेकिन एक छोड़े गट 
ने मामले को अगले अधिवेशन तक के लिए दाल देने का अनुरोध किया । 2 जुत्ताई 
की संध्या को गृह मस्त्री वाई० बी० चह्दाण ने एक प्रस्ताव का मसौदा कार्यकारिणी के 
सामने रखा जिसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र न करते हुए इज्दिरा जी के प्रस्तावों 
का स्वागत किया गया और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से माँग की गई कि वे उन्‍हें 
लागू करने के लिए 'तत्काल ठोस कंदम' उठायें तथा झञा० भा० कांग्रेस कमेटी के अगले 
अधिवेशन में उठाये गये कदमों पर रिपोर्ट पे करें । दैसाई के सुकाव पर समय की 
सीमा को हटा दिया गया और अन्तिम रूप से स्वीकृत अत्ताव में कहा गया कि करेद्रीय 
एवं राज्य-सरकार “आवश्यक कदम तेजी से उठायें। श्रीमता गांधी ते कांग्रेसियों के 
अपील की कि वे अपने को “एक वास्तविक समाजवादी दल! के रूप में बदलें और 
बिना किसी का नाम लेते हुए उन्होंने दल के भीतर विरोबी नीति पर चलने के त्रिए 


विरोधियों की आलोचना की | 


निजलिंगया और उनके गुठ ने इन्दिरा जी के नांद का ता एक राजनीतिक 
तदवीर रूप में स्वीकार कर लिया लेकिन नारव के राष्ट्रगात के चुनाव के लिए देख 
के उम्मीदवार के मुद्दे पर वे खुले विराब में आ गवं। ले टुसेन की मे 


969 में मृत्यु हो गई और एक यवे व्यक्ति का चुनाव 
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श्रीमती गांधी ने जगजीवच राम का नाम प्रस्तावित किया पर उन्होंने श्री संजीवा 
रेडी को उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया । केन्द्रीय संसदीय बोड्ड ने श्री रेड्डी को 
चन लिया। श्रीमती गांवी ने इस चुनाव से असहमति प्रकट की और विरोध में यह 
कहती हुई बैठक से चली गईं कि “आप लोगों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। वाद 
में उन्होंने केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के फैसले का समर्थन करने की वात कही और रेड्री 
के पक्ष में भरे गये नौ नामज़दगी पत्रों में से एक पर हस्ताक्षर भी किये ॥/ 
वंगलौर से लौटने के कुछ ही दिन वाद प्रधान मन्त्री ने वित्त विपय देसाई से ले 
लिया और उसे स्वयं अपने हाथ में रखा । विरोध के रूप में देसाई ने मंत्रिमण्डल से 
इस्तीफा दे दिया | निजलिगप्पा और चह्नाण ने श्रीमती गांधी और देसाई से अगनी 
स्थितियों पर पुनविचार करने का अनुरोध किया, लेकिन दोनों ही अपनी-अपनी जगह 
पक्के रहे । कांग्रेस अध्यक्ष निजलिगप्पा ने प्रधान मन्‍त्री को बहुत-कुछ एक चुनौती दे 
डाली कि वे वित्त विषय देसाई को लौटा दें । कामराज ने भी उनसे जोरदार अनु- 
रोध किया । लेकिन श्रीमती गांधी ने अपना फ़ैसला नहीं बदला और “अधिकतम खेद 
के साथ” उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया । कुछ ही दिन वाद एस० के० पाटिल 
ने घोषणा की कि प्रधान मन्‍्त्री की कार्रवाई 'बदले की भावना' से प्रेरित है और 
इसका 'उचित उपाय किया ही जाना चाहिए'। 
इस घटना के कुछ ही समय बाद संधीय मन्त्रि मण्डल ने, कहा जाता है एकमत से, चौदह 
बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण को स्वीकृति दे दी और 9 जुलाई की संध्या को राष्ट्रपति 
ने इस फसले को कार्यरूप देने के लिए बैंकिंग कम्पनीज़ (संस्थानों के अर्जन और 
हस्तांतरण) का अध्यादेश जारी कर दिया। चार अगस्त को लोक सभा ने और 8 
अगस्त को राज्य सभा ने अध्यादेश के स्थान पर कम-अधिक उसी ढंग का एक विधे- 
प्रक स्वीकार कर लिया । 
' देसाई को वित्तमन्त्री पद से हटाया जाना और बैंकिंग कम्पनीज्ञ विधेयक को स्वी- 
कार किया जाना राष्ट्रपति के चुनाव के साथ-साथ ही घटा। कांग्रेस उम्मीदवार के 
रूप में रेड्डी के नाम की घोषणा के कुछ समय बाद ही बी० वी० गिरि ने, जो जाकिर 
हुसेन की मृत्यु के वाद से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, एक वक्तव्य जारी करके चुनाव में 
खड़े होने के अपने फैसले की घोषणा कर दी । उसी दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस 
वात्त से इन्कार किया कि गिरि उन्हीं के इशारे पर उम्मीदवार बने हैं । मनिजर्लिंगप्पा 
' को इस बात की आशंका थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुयायी रेड्डी को समर्थन 
नहीं देंगे । इसलिए उन्होंने स्वतंत्र पाठी और जनसंघ के नेताश्रों से वातचीत चलाई 
और उनसे अनुरोध किया कि उनके सदस्य यदि अ्रपनी पहली पसन्द के मत रेड्डी के 


पक्ष में न डाल सकें तो कम से कम दूसरी पसन्द के मत उन्हें जरूर दें । श्रीमती 
गांधी के विश्वासपात्र जगजीवन राम और फ़खरूद्दीन अली अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष 


2०इनमें से एक पत्न पर श्री जगजीवन राम ने भी हस्ताक्षर किये ये । 
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से जवाबतलब किया कि उन्होंने उन दलों के नेताओं के पास पहुँच क्‍यों की, क्‍्यों- 
" कि यदि स्थिति को साफ़ नहीं किया जाता तो इसका चुनावों पर “गम्भीर असर' पड़ 
सकता था। कांग्रेस संसदीय दल ने दल के भीतर उत्पत्न मतभेदों पर विचार करने 
के लिए और रेड्डी की उम्मीदवारी के पक्ष में श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री निज- 
लिग॒प्पा की अपीलों को सुनने के लिए 7 अगस्त को एक बैठक की । लेकिन यह बैठक 
प्रेस के मतानुसार “अभूतपूर्व शोर-शराबे” के वीच समाप्त हो गई | निजलिंगप्पा ने 
रेड्डी के पक्ष में एक सचेतक जारी करने का अनुरोध इन्दिरा जी से किया लेकिन 
उन्होंने ऐसा करना असंवेधानिक वताकर उससे इन्कार कर दिया | उनको शक था 
और उन्होंने खुले आम कहा भी कि श्री रेही को भारत का राष्ट्रपति चुनवाकर 
निजलिंगप्पा उनके मन्त्रिमण्डल के स्थान पर स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के समर्थन से 
एक मिला-जुला मन्त्रिमण्डल बनाने का 'एक गुप्त समभौता' इन दलों के साथ कर 
रहे हैं ।!९ 
निजलिंगप्पा पर और उनके समर्थक सिडीकेट पर श्रीमती गांधी द्वारा लगाए गये 
आरोपों को वेअसर करने के लिए उनके अनुयाथियों ने श्रीमती गांधी के विरुद्ध एक 
जोरदार प्रचार अभियान शुरू कर दिया | विहार की एक संसत्सदस्या श्रीमती तार- 
केश्वरी सिन्हा ने 4 अगस्त को पटना के 'सचेलाइट' में प्रकाशित एक लेख में कहा कि 
श्रीमती गांधी कम्युतिस्टों के साथ गठजोड़ कर रही हैं जिससे कि [972 के चुनावों के 
बाद भी सत्ता को हथियाये रह सकें । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व मुख्य 
मंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने 0 अगस्त को एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि श्रीमती 
इन्दिरा गांधी 'कम्युनिस्टों के सहयात्री' उन लोगों के प्रभाव में हैं जो न सिर्फ कांग्रेस 
के भीतर वल्कि प्रशासन में भी अपनी जड़ें जमा चुके हैं। दुसरे श्रमुख कांग्रेसियों ने 
भी, यद्यपि अग्रत्यक्ष रूप से, ऐसे ही आरोप लगाए। उदाहरण के लिए कामराज 
ने कहा कि कम्युनिस्ट कांग्रेस को भीतर से तोड़ने के उद्देश्य से दल में घूसपेंठ की 
कोशिश कर रहे हैं । 
इन उद्गारों ने दोनों गुटों के वीच विरोब को तेज़ कर दिया | श्रीमती इन्दिरा 
गांधी और उनके समथंकों ने प्रचार किया कि हर एक को अपनी आत्मा की आवाज 
के अनुसार मत देना चाहिए। [3 अगस्त को काशमीर विधान सभा के कांग्रेसी सद. 
स्पों ने श्री रेड्डी को मत न देने का फ़ेसला किया। पंजाब के बहुसंस्यक कांग्रेसी 
विधायकों ने मुक्त मतदान को समयंत देने की घोषणा की । कांग्रेस संसदीय दत्न के 
भीतर दोनों पक्षों के समयंक्रों ने मुक्त मतदान के सिद्धान्त के पक्ष में और उसके विद्द्ध 


2५श्रोमती इन्दिरा गांधी ने कानपुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में बोलते हुए 23 
दिसम्बर, 969 को पड़्यन्त्र के श्रारोप को दोहराबा था। देखिए |दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 
24 दिसम्दर, 969, पृष्ठ ]। निनलियप्या ने इससे साछ इन्छार किया या। देखिए, बद्ी 29 
दा १ 3 
दिसम्बर, 969, पृष्ठ | 
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हस्ताक्षर इकट्ठे किए । 


राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार पराजित--मतभेद और अधिक 
तीतन्र (ए०ाडाठ55 एथावविक० 40565. श्॒तैशावद्व 86८ध0०-- 
७९९००१४८$ 20०७6) 
कांग्रेस के भीतर के इस मंगढ़े और आरोपों एवं प्रत्थारोपों का परिणाम यह हुआ्ना 
कि उसका उम्मीदवार चुनाव हार गया, श्री गिरि [6 अगस्त को चुन लिए गये । इसके 
फलस्वरूप दोनों गुटों के बीच विवाद बहुत ही उग्र हो उठा । निजलिगप्पा ने जग- 
जीवन राम, फ़ख्नरद्दीन अली अहमद, कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस 
अध्यक्ष, ए० पी० शर्मा, विहार के कांग्रेस अध्यक्ष तथा पंजाव के कांग्रेस अध्यक्ष जैलर्तिह 
से चुनाव के दौरान उनके आचरण का स्पष्टीकरण माँगा | उनके अनुयायियों ने आवाज़ 
उठायी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधान मंत्री पद से हटा दिया जाए। जवाबी चोट 
के रूप में कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी वंगाल और दिल्‍ली के 60 से अधिक अ० भा० 
कांग्रेस कमेटी सदस्यों ने 6 अगस्त को श्रीमती गांधी के समर्थन में एक पत्र लिखकर 
माँग की कि निजजालिगप्पा में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक 
विशेष बैठक बुलाई जाए । 23 अगस्त को कांग्रेस संसदीय बोडे के 436 सदस्यों में से 
248 ने एक बैठक करके प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें प्रधान मंत्री में पूर्ण विश्वास 
व्यक्त किया गया और कहा गया कि उन्होंने “कांग्रेस को एक नया आयाम प्रदान किया 
है और स्वीकृत सामाजिक आशिक कार्यक्रमों के आधार पर वे उसे जनता के और 
निकट ले आई हैं ।' 
दल के भीतर की फूट ने, इस प्रकार, बहुत ही विकराल रूप ले लिया । 


कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा परस्पर समभौते के दो प्रस्ताव पारित (0४८ 
30095 फ्जम0 रि8४0पर/णा5 9 (0०गरए70756 8$०७॥]6७४07९70 ॥ 
चह्बाण और तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष सी० सुब्रह्मण्यम ने बढ़ते हुए मतभेदों 

को दूर करते की एक कोशिश की और निजलिंगप्पा से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस 

कार्यमिति की एक बैठक बुलायें | कार्यसमिति की बैठक 25 अगस्त को हुईं। 
उसमें चह्नाण और सुत्रह्मण्यम द्वारा तैयार किये गए दो प्रस्ताव स्वीकार किये गए, 
जिनमें एकता की अपील की गई और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों से 
निजलिगप्पा को मुक्त कर दिया गया। एकता सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस- 
जनों को 'ऐसी स्थितियाँ पैदा करनी चाहिएँ जिनमें दल का सामान्य और स्वस्थ संचा- 
लन फिरसे किया जा सके” और उन्हें कांग्रेस की 'स्वीकृत नीतियों के प्रति समर्पण को 
आधार बनाकर संगठन में एकता पैदा करने की कोशिश” करनी चाहिए और इस प्रकार 

“राजनीतिक एवं आ्थिक मोच्चों पर एक नयी सक्रियता” को जन्म देता चाहिए। निज- 

लिगप्पा को आरोपों से मुक्त करने वाले प्रस्ताव में कहा गया कि 'समय विशेष पर 
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प्राप्त सूचनाओं के आधार पर गलत घारणाएँ बन जाने के कारण ही अध्यक्ष के विरुद्ध 
पारोव लगा|श गए थे और इसलिए वे अमान्य हैं ।' 

इन पस्तावों के समक्ष निजतिगप्पा द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जगजीवन 
राम, फ़ारदीन अली अहमद तथा क्षत्यों को उतके आचरण की सफाई देने के लिए 
भरते गए नोटिस वापस ले लिए गए। 


कांग्रेसी नेताओं की सुलह समाप्त (7ए८४ क्राणाड ८०8६5५ 7,6॥(0$ 

(0०३) 
कुछ समय के लिए ऐसा लगा क्रि दोनों गुटों के बीच मतभेद समाप्त हो १ए हैं 
सेकिन उनके बीच की दरार का कारण मूलभूत सिद्धास्त था और एकता का प्रस्ताव 
बहुत ही सनही था । सम्वि अधिक देर टिकी न रही और आरोप एवं प्रत्यारोष फिर 
में धर हो गए । श्रीमती गांवी के विरोधियों मे यह आरोप फिर से लगाया कि वे 
कांग्रेस दल को कम्युनिस्टों के प्रभाव में ला रही हैं । उन्होंने दस-मृत्री कार्यक्रम से 
हटने का आरोप भी उन पर लगाया । निर्जालगप्पा ने कहा कि वे स्वयं तो कगड़े उठाती 
हैँ और स्वयं उन्हें शान्त करते की कोशिश करती हैं । देसाई ते धमकी दी कि प्रधान 
मंत्री ने जो कुछ किया है उसके लिए उतसे क्षमा मंगवाने के लिए वे सत्याग्रह करेंगे । 
दूसरी ओरसरका रऔर दल दोनों में इन्दिरा जी के समर्थकों ने 23 सितम्बर को माँग की 
कि निज्निगप्पा को हंटाते और एक नया अध्यक्ष चुनने के लिए अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी की बैठक शीघ्र बुलाई जाए ) श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि 'आत्मह॑त्या 
के लिए' एकता लाने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। कांग्रेस के संविधान की कुछ बाराओं 
का लाभ उठाकर निम्लिगप्पा ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता से सुब्रह्मण्मम 
द्वारा इस्तीफ़ा दे दिए जाने के वाद कांग्रेस कार्येसमिति की सदस्यता से भी उन्हें हटा 
दिया । इसके कछ ही वेर बाद 4 अवतृद्न को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निजलिगप्पा 
रिण्ठ मंत्रियों से त्यागपन्र दे देंने का अनुरोध किया । श्री 


समर्थक माने जाने वाले 4 वे | बे हु व 
निर्जालगप्पा ते आरोप लगाया कि उत्हें बदला लेने की भावेवा से हटाया गया है और 


श्रीमती गांवी की यह कार्रवाई एकता श्रस्ताव के अनुकूल तहीं है। श्रीमती गांधी के 
समर्थकों ने यह माँग करते हुए, कि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 30 दिसम्बर तक 
अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक ही जानी चाहिए, एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया । 
8 अक्तवर को इन्दिरा जी को लिखे गए लम्बे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने अंग पर आई 
उनके समर्थकों पर आरोप लगाया कि दे उनके विरुद्ध कोल्ड, उछालने का अनियात 
चला रहे हैं, कम्युविस्टों भर विरोधी दलों से समन ले रहूँ हैं तवा इए गठन 
एवं सरकार में एक व्यविति के शासन की स्थापना की तैयारी के लिए एक व्यवित पूजा 
का आन्दोलन चलना रहे हैं | उत्होंने यह भी इशारा किया कि इन्दिरा जो को केंद्रीय 


संसदीय बोर्ड के नेता पद से हंटाया जा सकता है । 


608 भारतीय शासन-व्यवस्था एवं राजनीति 


कांग्रेस का दो दलों में विग्रह॒ (0०787०5५ ?ध9७ $9॥0 470 7४०) 
बढ़ती हुई खींचतानी के बीच दल के अव्यक्ष ने फ़्नरुद्दीन अली अहमद को कार्यंस्रमिति 
से अलग कर दिया । उनका स्पष्ठ उद्देश्य, कार्यसमिति में अपने निजी बहुमत को 
स्थिर बनाना था । 3 अक्तुबर को हुई कार्यसमिति की बैठक ने, जिसका 2 सदस्यों 
में से श्रीमती इन्दिरा गांधी के दस अनुयायी सदस्यों ने वहिप्कार किया था, अ० भा० 
कांग्रेत कमेटी के 709 निर्वाचित सदस्यों में से 405 द्वारा अ० भा० कांग्रेस कमेटी की 
वेठक बुलाने की प्रार्थना को ठुकरा दिया। बहिष्कार करने वाले दस सदस्यों ने एक 
अलग बैठक की और तथ किया कि अ० भा» कांग्रेस कमेटी का विशेष अधिवेशन 
दिल्‍ली में 22-23 नवम्बर को होगा | 3 नवम्बर को श्रघान मंत्री ने निजलिगप्पा एवं 
सिडीकेट के पक्के समर्थक डा० राम सुभग सिंह को अपने मन्त्रिमण्डल से अलग कर 
दिया । 
दोनों पक्ष तेजी से विग्रह की ओर बढ़ते लग रहे थे । 8 कांग्रेसी मुख्य मन्त्रियों ने 
दिल्‍ली में एक बैठक की, और समभौते की शर्तें विकसित करने की कोशिश की लेकित 
कोई परिणाम नहीं मिकला । निजलिंगप्पा के प्रभाव वाली कांग्रेस समिति ने श्रीमती 
गांधी को दल की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया । इन्दिरा जी के वाद कांग्रेस संस- 
दीय बोर्ड के 432 में से 3।। सदस्य दल छोड़ गए और इन लोगों ने 3 नवम्बर को 
एक बैठक की और इन्दिरा जी के दल से निकाले जाने को गलत और अनुचित बताते 
हुए और उनके नेतृत्त्व में पुरा विश्वास प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया ।** 
चह्धाण ने इस प्रस्ताव को पेश क्रिया और दावा किया कि “हम असल कांग्रेस हैं ।' 
उसी दिन संध्या को इन्दिरा जी के विरोधी लगभग 65 सदस्य श्री मोरारजी देसाई 
के घर पर इकट्ठे हुए और कांग्रेस संसदीय बोर्ड का तया नेता चुनने का फ़ैसला 
उन्होंने क्रिया | 0 नवम्बर को लोक सभा के 60 सदस्यों और राज्य सभा के 36 सदस्यों 
' ने एक बेठक करके लोक सभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप के डा० राम 
सुभग सिंह को और राज्य सभा में नेता के रूप में एस० एन० मिश्र को चुन लिया। 
देसाई को केन्द्रीय संसदीय दल का अध्यक्ष चना गया । 
जब [7 नवम्बर को संसद का अधिवेशन शुरू हुओ तो डा० सिंह के अनुयायी विरोधी 
पक्ष के साथ बंठ । स्वृतन्त्र पार्टी के पीलू मोदी ते एक 'काम रोको' प्रस्ताव पेश करके 
माँग की कि “अन्तिम क्षण में नियन्त्रण जबरदस्ती प्राप्त करके रबात में जो देश का 
अनावश्यक अपमान कराया गया, उसके रूप में सरकार की विदेशी नीति की असफलता” 
पर विचार किया जाए। पक्ष में [40 और विपक्ष में 306 मत आने पर. प्रस्ताव रद्द 
हो गया । 57 विरोची कांग्रेसी सदस्यों ने, जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, प्रजा समाजवादी 
और संयुक्त समाजवादी दलों ने तथा कुछ स्वतन्त्र सदस्यों ने पक्ष में मत दिया तथा 


7720 अन्य सदस्थों ने जो समय पर दिल्‍ली नहीं पहुँच सके तार और टेलीफ़ोन द्वारा अपना ,धम- 
यँन भेजा । 


कांग्रेस --विग्रह के पहले और उत्तके बाद 009 


209 कांग्रेसी सदस्यों, दो कम्युनिस्ट पाटियों द्रविड़ मुननत कपगम ओर कुछ स्पतस्प 
सदस्थों ने विरोध में मत डाले । 

उसी दिन डा० सिंह ने लोक सभा के अध्यक्ष के साथ एक समकोता किया, जिसके 
भेनुनार सरकार-समर्थंक सदस्य कांग्रेस पार्टी कहे जाते रहेंगे और उनका अपना दस 
कांग्रेंस दल (विरोधी) कहा जाएगा ३ 

लीमती गांधी के गुट की (0 सदस्यों को) कांग्रेत का्यंसमित्ति द्वारा बलागा गया 
भ० भा० कांग्रेस कमेटी का विशेष अधिवेशन पहले के निर्णयानुस्ार 22-23 नवम्बर 
को नई दिल्‍ली में हुआ और उसमें 705 निर्वाचित सदस्यों में से 44] और 9५ नामजद 
सदस्यों में से 54 घामिल हुए । एक प्रस्ताव स्वीकार करके निजरलिगप्पा को प्रध्यक्ष 
पद से हटा दिया गया और सुब्रह्मण्यम को ग्रन्तरिम अध्यक्ष चुन लिया गया । निज- 
तिगपष्पा द्वारा श्रौमती गांची, सुब्रह्मण्यम तथा फ़ल्नरुद्दीन अली अहमद के विदद्ध की गयी 
कार्रवाई को रद कर दिया गया | 


कांग्रेस के दानों बड़ों के अलग-अलग अधिवेशन (5९७४ 5०३५०४६ 0६ प्‌० 

“(८ ४०॥०॥5») 

कांग्रेस (संगठन) ने अपना वाधिक अधिवेशन 2]-22 दिसम्बर, ]969 को अहमदा- 
बाद में किया और उसके अ० भा० कांग्रेस कमेटी सचिव श्यामघर मिश्र ने दावा किया 
कि अविनभाजित दल की अ० भा० कांग्रेस कमेटी के 4650 प्रतिनिधियों में से 2707 
तथा निर्वाचित और नामजद 804 सदस्यों में से 440 उसमें उपस्थित थे । पहले दिन 
अधिकतर भाषणों में श्रीमती गांधी पर व्यक्तिगत आक्रमण किए गये । निजलिगप्पा 
ने उनकी तुलना गायबरल्स (हिटलर के लोक सूचना क् ;५०७ के राष्ट्रीय मंत्रालय का 
प्रधान) से की, और उन पर 'छल' और “बोखाघड़ी तथा “अपने निजी व्यवित्तत्व की 
महत्ता से ग्रस्त” होने के आरोप लगाए, की 8 आन्तरिक और वाह्म दोनों मोर्चों 
पर 'विफलताओं' की दोपी ठहराया । उन्होंने कहा कि आचस्तरिक मोचें के सम्बन्ध में 
श्रीमती गांधी की समाजवाद की वातें 'प्रपंच हैं और क्रान्तिवाद की उनकी घोषणाओं 
का उद्देश्य आगे बढ़ना नहीं बल्कि 'अपनी असमर्थताञ्रों और अकुशलताओं को छुपाने 
के प्रयास भर हैं । उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांघी ने कम्यु- 
निस्टों के सामने “बुटने टेक' दिए हैं और भूतपूर्व पार्टी सदस्यों ने कप प्रशासन एवं. 
संगठन को अपने हाथों में ले लिया है । पल हक टी मड: हा गे 2, ते 
सबसे जोरदार आरोप यह लगाया कि “अपने लिए कक 3 कं अ गत 
करने की खातिर भारत की कुछ नीतियों को सोवियत संघ का पिछलग्गू बनाने में 


हद गी इन्दिरा यांधी के नेतृत्त्व वा 
8इस दल ने बाद में 'संगठन कांग्रेस” नाम अपना लिया । श्रीमती इन्दि बाग 4 
कांग्रेस अन्ग-अलग नामों से पुकारी जाती रही--कांग्रेस (जंगरजीवन राम), कांग्रेस, | 


(शासक) और कांग्रेस (नई) । 
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भी वे नहीं हिचकिचायी हैं | एस० के० पाटिल, राम सुभग सिंह, कामराज और देसाई 
इत्यादि कुछ अन्य वक्‍ताओं ने भी विषय समिति की बैठक, में ऐसी ही निन्‍्दात्मक भाषा 
का प्रयोग किया ।* 
अगले दिन लोकततन्‍्त्र, समाजवाद और घर्म निरपेक्षता के प्रति अपनी आस्था की 
व्याख्या करते हुए कांग्रेस के पिछले सभी कार्य्रमों की पुष्टि की गई। ये कार्यक्रम 
थे--किसानों के अपनी भूमियों के स्वामी वनने के लिए अन्तिम तिथि निश्चित करना, 
फ़सलों और पशुओं का वीमा करना आरम्भ करना, औद्योगिक एवं अन्य कामगारों के 
लिए न्यूनतम वेतत की अदायगी, कारखानेदारों, व्यापारियों, कलाकारों और लघु 
उद्योगों के लिए लगातार बढ़ते हुए अवसर उपलब्ध करना, राजाओं के विशेषाधिकारों 
एवं प्रिवी पर्सों की समाप्ति, गृह निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों का विस्तार, सम्पत्ति 
एवं आय की भारी विषमताओं में कमी, और पद-दलित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित 
जातियों व जनजातियों के लोगों की दशा में सुधार । अधिवेशन में प्रण लिया गया 
कि 975 तक हर परिवार को एक न्यूनतम जीवन स्तर मिल जाना चाहिए। पूर्ण 
अधिवेशन में दल के अध्यक्ष निजलिगप्पा की कार्यावधि को दिसम्बर 970 तक बढ़ा 
देने के कार्यसमिति के फ़ैसले की तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को दल से निष्कासित 
करने की भी पुष्टि कर दी गई। ह 
शासक कांग्रेस ने अपना वाधिक अधिवेशन बम्बई मे 28-29 दिसम्बर को आयो- 
जित किया। संगठन कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन को गैरकानूनी करार देते हुए शासक 
कांग्रेस के महा मन्‍्त्री एच० एन० बहुगुणा ने दावा किया कि 704 निर्वाचित सदस्यों में 
से, जिनके नाम फरीदाबाद अधिवेशन के समय सूची में थे, 435 सदस्य तथा 57 नाम- 
ज़द सदस्य इस प्रकार कुल 492 सदस्य उपस्थित थे ।”" समाचारपत्रों ते अनुमान 
लगाया कि पूर्ण अधिवेशन में लगभग 5 लाख व्यक्ति उपस्थित थे । दल के अध्यक्ष 
जगजीवन राम ने अपने भाषण में कहा, “हम खिल्‍ली का जवाब खिलली से, आरोप 
का जवाब आरोप से और गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे ।” उनकी घारणा थी 
कि संगठन कांग्रेस साम्प्रदायिक एवं कट्टरपंथी दलों के साथ गठजोड़ कर रही है और 
देश की रक्षक होने का ढोंग करती है । उन्होंने कहा कि समाजवाद के मार्ग को त्यागते 
का अथ्थ देश को “अंधे कुँए में घकेलना' होगा, और सचेत किया कि जो व्यक्ति 'एका- 
धिकारवाद' के पृष्ठ पोषक हैं वे योजना के स्थान पर मुक्त व्यापार की अर्थ व्यवस्था 


“देखिए “दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 दिसम्बर, 969 पृष्ठ ] और 9 जनवरी, 970 
पृष्ठ [4 | टाइस्स ऑफ इण्डिया, 6 दिसम्बर, 970 व 7 दिसम्बर, 970 वथा दि हिन्दुस्तान 
टाइम्स, 9 जनवरी, 97], पृष्ठ 4 भी देखिए । 

20बहुगुणा ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद अधिवेशन में शामिल बताये गए सदस्यों की सूची में 
निजलिगप्पा ने हेरा-फेरी की थी। देखिए, वही 8 दिसम्बर, 969। 
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उच्चतम न्यायालय में पहुँचा और उसने व्यवस्था दी कि श्रीमती गांवी के नेतृत्व की 
कांग्रेस ही असली कांग्रेस है । तव से निजलिगप्पा के नेतृत्त्व का नाम संगठन कांग्रेस 
पड़ गया । 


विग्नह के परिणामस्वरूप कांग्रेस के मूल ग्रुणों में परिवर्तन नहीं (897 
(८७॥। ० गागतक्राशाह (6786 गा [6 एशब्चाबइएणंश ए (00727०55) 
कांग्रेस में जो सत्ता-संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद शुरू हुआ और जो चौथे 

आम चुनाव के बाद एक विचारधारा सम्बन्धी संघर्ष के रूप में परिणत हो गया था, 
दल के प्रत्यक्ष विभाजन के रूप में समाप्त हुआ । किन्तु इस विभाजन से दोनों में से 
एक भी घड़े के आधारभूत मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह सत्य हैं किः 
आमूला सुधारवादी ( युवा तुक) घड़ा श्रीमती गांधी के नेतृत्त्व की कांग्रेस में शामिल हुआ 
पर अन्य सभी प्रकार के व्यक्ति दोनों घड़ों में शामिल रहे । उनके चयन का सुर्य 
आधार यह था कि--उनमें से कौन भविष्य में अधिंक अच्छे अवसर प्रदान कर सकता 
है और किस की विजय की अधिक सम्भावना है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने 
अपने ऋ्रमश: अहमदाबाद व बम्बई-अधिवेशनों में न कहा हो, अथवा जिसके प्रति अपना 
उत्तरदायित्व स्वीकार न किया हो । दोनों ही स्थानों पर जो प्रस्ताव पास किये गए वे 
लगभग एक जैसे थे । वस्तुतः, ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ ही मास पूर्व जो 0-सृत्री 
कार्यक्रम बनाया गया था, निजलिंगप्पा कांग्रेस उसके प्रति अधिक निष्ठावान और दृढ़: 
संकल्प थी । 


संगठन कांग्र स द्वारा सरकार विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्न (08थांट# 
पणाद] (.0ा९8785$ 27068ए0775 (0 ए079 शषा-00एथग्रालशा श070 
कांग्रेस का विभाजन भारत के राजनीतिक जीवन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना: 
थी, और अन्य राजनीतिक दलों में उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही था। 26 
दिसम्बर, 969 को जनसंघ की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास करके श्रीमती गांधी 
के कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीग के साथ “अघोषित संयुक्त मोर्चे” की निन्‍्दा की और 
“सभी राष्ट्रवादी और लोकतांबज्िक दलों से अपील की कि वे कम्युनिस्टों के खतरे की 
गम्भीरता को समभें और आपस की स्पर्धा की राजनीति की जगह सहयोग की राज- 
नीति अपनायें ।” तीन दिन वाद दल की आम सभा ने इस प्रस्ताव का समर्थत कर 
दिया ओर एक संशोधन में कहा कि जनसंघ राष्ट्रवादी और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले 
सभी दलों और व्यवितयों के साथ एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर राज्यों 
में एवं केन्द्र में मिली-जुली सरकारें बनाने की कोशिश करेगा । स्वतंत्र पार्टी के नव- 
निर्वाचित अध्यक्ष एम० आर० मसानी ने 3 दिसम्बर, 969 को घोषणा की कि वे 
केन्द्र में एक वैकल्पिक सरकार बनाने के उद्देश्य से संगठन कांग्रेस, जनसंघ, प्रजा समाज- 
वादी पार्टी, संयुवत सोशलिस्ट दल तथा अन्यों के साथ वातचीत करेंगे.। प्रजा समाज- 


कांग्रेस--विग्रह के पहले ओर उसके बाद 


बादी पार्टी ने घोषणा की कि वह जनसंघ, स्वत त पार्टी अयवा संगठन काये से से कोई सम्बस्ध 
नहीं रोगी ओर वह शासक कांग्रेस तथा उन प्रन्य दलों के साय परगंपूर्ण बातसोस 
करेगी जो राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंव और समाजबाद के अमंदिय पम्मपावों दें 
और लोकतांभिक समाजवादी नीतियों को निर्मित करने ओर उन्हें लागू फरने में न 
उनके साथ सहयोग करेगी। उसने कहा कि लोकतांभिक समाजवादी शकनियों का से म- 
उन प्रंथे कांग्रेस-विरोध से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
संयुक्त सोश लिस्ट पार्टी तीन गुटों में बेंट गई। एक के नेता दल के एक भूतपूर्व अध्यक्ष 
एस० एम० जोशी बने, जिन्होंने इन्दिरा की सरकार को समय॑ंन देने की बात कही । 
दूसरे गुट के नेता मधु लिमये वे और उन्होंने इन्दिरा सरकार के विरुद्ध कम्युनिस्टों 
एवं दक्षिणपन्वी दलों दोनों से समझौता करने पर ज़ोर दिया। राजनारायण के 
नेतृत्त्व में तीसरे गुट ने श्रीमती गांधी की सरकार और कम्युनिस्ट दलों के प्रति अपना 
विरोघ प्रकट किया । दल ने 0 जनवरी, 970 को सोनपुर (विहार) में एक विशेष 
अधिवेशन बुलाया और उसमें एक समभौता प्रस्ताव स्वीकार करके कहा कि वह श्रीमती 
इन्दिरा गांधी की सरकार को उलटने के लिए किसी भी दल से मित्रता कर लेगा। 
उसने दलों के समर्थन का स्वागत किया जो एक कालवाधित समाजवादी कार्यक्रम में 
विश्वास रखते थे । उसने कहा कि वह राज्यों में संयुक्त मोर्चे स्थापित .करेगा | 
संगठन कांग्रेस की अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने कुछ विरोघी दलों की प्रतिक्रिया से 
उत्साहित होकर 28 जुन, 970 को एक प्रस्ताव स्वीकार करके संसद के भीतर और 
बाहर 'राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक एवं समाजवादी शक्तियों! का एक संयुक्त मोर्चा 
बनाने की पेशकश की । इसका आधार यह सीचा गया : () भारत की एकता और 
सुरक्षा, (2) संवेघानिक स्वृत॑त्रताओं की रक्षा तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं का संरक्षण, 
(3) व्यवस्था और शांति बनाए रखना तथा (4) एक घर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना । 
यह प्रस्ताव जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रान्ति दल, 
अकाली दल, डी० एम० के०, मुस्लिम लीग और रिपव्लिकन पार्दी को भेजा गया। 
लेकिन केवल दक्षिणपंथी दलों की प्रतिक्रिया ही अनुकूल रही । पहले प्रयास में निराश 
होकरसंगठन कांग्रेस ने फिर दूसरा प्रयास किया । 2 नवम्बर, 970 को उसकी कार्य- 
समिति ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके श्री निजलिगप्पा को अधिकार दिया कि वे सभी 
लोकतान्त्रिक दलों के बीच अधिकतम सहमति प्राप्त करने के लिए कदम उठायें जिससे 
कि लोकतन्‍्त्र पर आये संगठित खतरे का प्रभावशाली ढंग से मुकावला करने के लिए 
एक संयुक्त कारंबाई की जा सके और इस फैसले को अखिल भारतीय एवं राज्य 
स्तरों पर लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र का विकास किया जा सके । संगठन कांग्रेस 
की अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक 5-6 सितम्बर, 970 को लखनऊ में हुई और 
उसने उपरोक्‍त प्रस्ताव को स्वीकार किया और निजलिगप्पा को निर्देश दिया कि वे 
अन्य लोकतान्त्रिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विनिमय करके चुनाव समभोौतों तथा 
मिलकर काम करने की व्यवस्थाओं में से उत्पन्न सभी मुद्दों पर विचार करें और 
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फैसले लें ।7 


कांग्रस द्वारा सी० सी० आई० से मित्रता ((ण्रष्टाट55 ४००65 (0567 0 
(श) रे 
दक्षिणपंथी दलों द्वारा गठजोड़ करने और एक मज़बूत मोर्चा प्रस्तुत होने के खतरे 

का सामना करने के लिए शासक कांग्रेस ने वामपंथी दलों को साथ लेना शुरू कर 

दिया । ]4 जून, 970 को सी० सुन्रह्मण्यम ने लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता 
में विश्वास रखने वाले सभी वामपंथी दलों की एकता की अपील की और पाँचवे आम 
चुनावों के बाद संसद का अ्रवरुद्ध न होने देने का यही एकमात्र उपाय बताया । सितम्बर 
में केरल में मध्यावधि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक 
संयुक्त मोर्चा वनाया और अच्य्रुत मेनन के नेतृत्त्व में सी० पी० आाई० प्रमुख संयुक्त 
मोर्चा सरकार स्थापित करने में सफल हो गई । 2 अक्तूबर को जगजीवन राम ने कहा 
कि केरल के उदाहरण को अय्य क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सब कुछ 
स्थानीय स्थितियों पर निर्भर करता है और कांग्रेस अन्य प्रगतिशील दलों के साथ 
समभोते कर सकती है ।?” सी० पी० आई० की राष्ट्रीय परिषद ने भी शासक कांग्रेंस के 
साथ गठजोड़ के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार कियां। नवम्बर-दिसम्बर 970 में विपक्षी 
दलों ने श्रीमती गांधी की सरकार को अपदस्थ करने का प्रयत्न किया पर वे, मुख्यत 
सी० पी० आई० की सहायता से बच निकलीं। कांग्रेस और सी० पी० आई० की 
घनिष्ठता से देश में ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं कि पाँचवें आम चुनाव में कांग्रेस 
सी० पी० आई० के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी । 


लोक सभा के मध्या वधि चुनाव (७0-7७फ ए०॥ 07 ],0८ 8809॥9) 

उपरोक्त स्थिति में देश की राजनीतिक शक्तियाँ गठजोड़ पर गठजोड़ बनाये जा 
रही थीं । इसी बीच श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति गिरि को लोक सभा भंग कर के मध्या- 
वधि चुनाव कराने की सलाह दी। गिरि ने उस पर तुरन्त अमल किया और 27 
दिसम्बर, 970 को आवश्यक आदेश जारी कर दिया | 


इस कदम के कारण समभाते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि सदन को इसलिए भंग 
ह 

“दिहिन्दुस्तान टाइम्स' 7 दिसम्बर, 970, पृष्ठ | । चुनाव समझौतों को हरी झंडी देने वाला 
प्रस्ताव 7 के विरुद्ध 448 मतों से स्वीकार किया गया था। इस प्रकार गठजोड़ के विरोधी पूरी तप 
उखड़ गए थे। जून 970 में लोकतास्त्रिक एवं राष्ट्रवादी दलों के वृहद गठजोड़ के प्रस्ताव ने संगठन 
कांग्रेस के भीतर एक भीषण अन्तदंलोीय विवाद शुरू कर दिया था श्रौर लखनऊ में हुए फंसले के बाद, 
विशेषकर गुजरात में, दल में सामूहिक त्यागपत्न दिये गए। देखिए, वही 4 दिसम्बर, !970 पृष्ठ 5। 
“अतवम्बर [970 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टा ने कांग्रेस से वातचीत शुरू की । एक संयुक्त वक्तव्य 

में दोनों दलों ने “समाजवादी नीतियाँ प्रवतित करने तथा परम्परावाद की शक्तियों, यथा स्थिति 


ा 


हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता एवं वामपंथी उम्रता समाप्त करने” में सहयोग करने की शपथ ली । 


लोक सभा भंग कराने की कारंवाई के परिणामस्वरूप यह कृत्य देश भर में बहस 
एवं गोष्ठियों का विषय वन गया । अनेक व्यक्तियों ने इसके औचित्य के पक्ष में और 
भी बहुत सी दलीलें पेश कीं | अनेक अन्य व्यवित श्रीमती इन्दिरा गांबी के तक से 
सहमत नहीं थे । उनका कहना था कि उन्होंने लोक सभा को केवल इसलिए भंग 
करवाया है कि उनकी सरकार की स्थिति बहुत डांवाडोल हो गई थी । ऐसे दो अवसर 
आये--एक तो रवात (मोरबकों में) हुए इस्लामी सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लिये 
जाने के प्रश्त पर, और दूसरा जगजीवन राम द्वारा आयकर न दिये जाने पर जब 
विपक्षी दलों ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये, और जेसा कि पहले 
बताया जा चुका है वे सी० पी० आई०, डी० एम० के० और मुस्लिम लीग की सहा- 
यता से अपनी रक्षा करने में सफल हो गई । यह अलग वात है कि इन दलों द्वारा 
उनकी सहायता करने में उनकी अपनी-अपनी पृथक अभिसन्धियाँ थीं । 3 सितम्बर, ]970 
को लोक सभा में 24वाँ संविधान संशोधन विधेयक जिसमें भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी 
पर्सो की समाप्ति का प्रस्ताव था, केवल दो तिहाई मतों से पारित हो गया पर बाद में 
वह राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया । इन घटनाओं से प्रधान मन्चत्री को पूर्ण 
विश्वास हो गया था कि उन्तकी सरकार कभी भी अपने विरोधियों के मतदान का 
शिकार हो सकती है। 
श्रीमती गांधी के मध्यावधि चुनाव कराने के निर्णय के पक्ष में एक यह दलील भी 
प्रस्तुत की गई कि सर्वोच्च न्यायालय उनके क्रान्तिकारी स्रुधार के कार्यक्रम को लागू 
करने में बाधा डालती है। उदाहरणतया 5 दिसम्बर, 970 को उसने 2 के मुका- 
बले 9 के वहुमत से, राजाओं की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश 
को निरस्त कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय से प्रधान मन्त्री और उनके 
विश्वस्ततम सलाहकारों चह्नमाण और जगजीवंन राम को बहुत गहरी चिन्ता हुई और 
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उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें जनता से नया आदेश प्राप्त करना होगा। इस 
प्रकार उन्हें संसद में पहले से अधिक समर्थक मिलने की आशा थी, जिनकी सहायता 
से संविधान में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों पर अंकुश लगाता 
चाहती थीं । 


श्रीमती गांधी की कांग्रेस को पूर्ण वहुमत प्राप्त (७78 068॥0॥/5 (णाष्टा०$ 
(065 ४050]06 ॥!५व4][०7४५) 
लोक सभा भंग होने के दस दिन बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एस० पी० सेन वर्मा ने 
घोषित किया कि नई लोक सभा के निर्वाचन के लिए चुताव | से 7 मार्च तक 
होंगे । संगठन कांग्रेस ने जो विग्रह के बाद अन्य विपक्षी दलों से सम्बन्ध सुधार रहो 
थी, जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से बातचीत 
करके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट नामक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमती 
गांधी की कांग्रेस का विरोध करना था । उन्होंने परस्पर तय किया कि हर निर्वाचन 
क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार खड़ा किया जाये जिसका चारों दल समर्थन करें। इन 
दलों के अध्यक्षों ने एक संयुक्त अपील जारी करके लोगों को बताया कि शासक 
कांग्रेस देश को एक निरंकुश शासन की दिश्षा में ले जा रही है। सरकार के लाइसेंस 
देने के अधिकारों का उपयोग वह विशाल भौतिक साधन एकत्र करने में कर रही है 
और वह धृष्टतापूर्वक ऑल इण्डिया रेडियो का अपने प्रचार के लिए दुरुपयोग कर रही 
है। उन्होंने जनता को चेतावनी दी कि लोकतसन्‍्त्र खतरे में है और कहा कि इन दलों 
ने इसलिए गठबन्धन किया है कि ये जनता को ऐसी सरकार देना चाहते हैं, जिसकी 
राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक एवं धर्म॑निरपेक्ष लोकतन्त्र में आस्था हो, जो अपने 
देश की एकता व स्वतन्त्रता को बनाये रखे तथा उसकी आशिक एवं सामाजिक 
प्रगति तेज़ी से कर सके १ 


शासक कांग्रेस ने जो देश में वामपंथी शक्तियों को एकत्र करने के प्रयत्न कर 


“मोर्चा बना ही था कि उसमें मतभेद शुरू हो गए । उत्तर प्रदेश में संगठन कांग्रेस के एक वर्ग ते 
ओर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने इसकी इस आधार पर आलोचना की कि गठबन्धन के 
भागीदारों ने सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी का विरोध करने के लिए अपने सिद्धान्तों को छोड़ दिया है। एस० 
एस० पी० के महा मन्त्नी जाज॑ फर्नेन्डीस उस समय आपे से बाहर हो उठे, जब वम्बई में संगठन कांग्रेस 
की एक स्थानीय इकाई ने दक्षिण वम्बई के प्रतिष्ठित चुनाव क्षेत्र से उनके विरुद्ध खड़े उद्योगपति 
नवल टाटा का समर्थन करने का फ़ैसला किया । उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संगठन कांग्रेस ने अपने 
फंसले को नहीं बदला तो गठवन्धन के लिए उम्मीदवारों को हर कहीं समर्थन देने का एस० एस० पी० 
का वादा खत्म समझा जायेगा । मोर्चे ने दावा किया कि वे लोक सभा के 5]8 चुनावक्षेत्रों में से लग- 


भग 450 के लिए सर्वेस्वीकृत उम्मीदवार खड़े करने पर राजी हो गए हैं । पर वास्तविकता यह थी 


कि अमेक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके दो या अधिक सदस्य दलों ने परस्पर विरोधी (उम्मीदवार खड़े 


किये । साथ ही, जैसा कि स्वतन्त् पार्टी के अध्यक्ष श्री मीनू मसानी ने चाहा था, चारों दल एक 
सामान्य कार्यक्रम भी घोषित नहीं कर सके । 
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रही थी, राष्ट्रीय स्तर पर अन्य दलों से कोई गठबन्धन नहीं किये । राज्यों के स्तर 
पर कहीं-कहीं चुनाव सम्बन्धी जोड़-तोड़ अवश्य किये गए | केरल में शासक संयुक्त 
मोर्चे के घटक दलों, कांग्रेस और केरल कांग्रेस में स्थानों के आवण्टन सम्बन्धी सम- 
भोता हुआ । तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डी० एम० के० ने नौ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों 
में कांग्रेसी उम्मीदवार को समर्थन देने का वचन दिया | कांग्रेस ने इसके बदले राज्य 
की विधान सभा के लिए चुनाव न लड़ने का वचन दिया। अन्य राज्यों में कांग्रेस 
तथा कुछ वामपंथी दलों ने, जिनमें सी० पी० आई० का नाम उल्लेखनीय था, अनेक 
चुनाव क्षेत्रों में परस्पर विरोध न करने का समझौता किया । 

.. चुनाव निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हुए और जिन 58 निर्वाचन क्षेत्रों में मत- 
दान किया गया उनके परिणाम इस प्रकार थे : 


973 का 967 का दिसम्बर 4970 में 





दल 
चुनाव चुनाव भंग के समय 

शासक कांग्रेस 352 283 228 
संगठन कांग्रेस 6 -- 65 
सी० पी० आई० (माक्सवादी) 25 9 ]9 
सी० पी० आई० 23 23 24 
डी० एम० के० 23 25 24 
जनसंघ 22 35 33 
तेलंगाना प्रजा समिति 0 न ना 
स्वतन्त्र पार्टी 8 44 35 
मुस्लिम लीग 4 3 3 
एस० एस० पी० 3 23 [7 
आर० एस० पी० 3 2 2 
केरल कांग्रेस 3 ना कट 
पी० एस० पी० 2 3 ]5 
फ्रारखंड पार्टी 2 न स्पा 
बी० के० डी० ] -- ]0 
अकाली दल ] 3 2 
फॉरवर्ड ब्लाक ] का 2 
रिपब्लिकन पार्टी ] हि 
बंगला कांग्रेस ] 5 3 
युनाइटेड गोअन्स पार्टी ] ! ० 

] *+ 


ऑल पार्टी हिल-- 
लीड कांफ़र नस 
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ह 


उत्कल कांग्रेस ] व हिल 
विज्ञाल हरियाणा पार्टी ] २5 वही 
युनाइटेड फ्रण्ट ऑफ़-- त कप गा ल 
नागालैंड 
अन्य दल मिल 9 5 
निर्देलीय व] 34 श्र 
खाली स्थान ६] 4 
उन 5[8 520 59 


निकल जनम कक नमक शक म की अमल नकल नश शक शक शनि शक शि की अ शमि अ फीड नकल अर कक. नल कक ३ पल ााअअमारंााााएाएा कलम 


जिन 5[8 स्थानों के लिए, चवाव हुए, उनमें कुल 2,785 उम्मीदवार खड़े थे । 
कांग्रेस ने 442, संगठन कांग्रेस ने 237, जनसंघ ने 52, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भौर 
भारतीय क्रान्ति दल ने 92 प्रत्येक, सी० पी० आई० ने 87, सी ० पी० आई० (मार्वेस- 
वादी) ने 86, और स्वतन्त्र तथा प्रजा समाजवादी पार्टियों ने 60 प्रत्येक उम्मीदवार 
खड़ें किये | अनेक छोटी और क्षेत्रीय पारियों ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किये 
इसके अतिरिक्त 00 निर्देलीय उम्मीदवार भी थे । । 

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट प्रतीत होगा, इन्दिरा गांधी के नेतृत्त्व की 
कांग्रेस ने चुताव जीता और उसे लोक सभा में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया । 
नये सदस्यों ने श्रीमती गांधी को प्रधान मन्त्री पद के लिए चुना और उन्होंने 8 मार्च 
को नया मन्त्रिमण्डल बना लिया | दल के भीतर के कुछ उम्र सुधार वा्दियों --कै० 
आर० गणेश, मोहन धारिया, आर० के० खांडिल्कर और एस० मोहन कुमार मंगलम- 
जैसे व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में शामिल किये गए । इससे यह समझा जाने लगा कि नई 
सरकार बहुत तेज़ी से समाजवाद और करान्तिवाद की दिशा में अग्नसर होगी । बैंकों 
का राष्ट्रोयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स बन्द, 24, 25 और 26वाँ संविधान 
(संशोधन) अधिनियम, इसी दिशा में उठाये गए कदम थे । लेकिन 977 में देश को 
बंगला देश के प्रदत पर पाकिस्तान के साथ उलभझना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 
दिसम्बर 97 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ । सरकार ने शरणाथियों के रूप 
में घुस आये लगभग एक करोड़ बंगला देशवासियों के निवास एवं खान-पान तथा 
उन्हें वापस भेजने परलगभग 360 करोड़ रुपया व्यय किया और]4 दिवसीय युद्ध पर 
00 करोड़ से भी अधिक खर्च हो गया । इस व्यय का प्रभाव यह हुआ कि भारत के 
लोगों की कठिनाईयाँ बढ़ गईं । श्रीमती गांधी एवं उनकी मन्त्रिपरिषद के सहयोगियों 
ने जनता को बताया कि अभी उन्हें और अधिक कठिनाइयों, अधिक बलिदानों और. 
अधिक संयमी जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। 


च्ज्ड। 
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श्रीमती गांधी की कांग्रेस राज्यों में पुनः सत्तारूढ़ (75 श्राप ए०ा- 

27655 [२९८०८९०0०॥४६ 709७८" ॥ 89665) 

पाकिस्तान से युद्ध समाप्त होने के वाद श्रीमती गांधी ने राज्यों भौर संघीय 
प्रदेशों में पाँचवाँ आम चुनाव कराने की इच्छा का ऐलान किया । अनेक विपक्षी दलों 
के नेताओं ने सुझाव दिया कि देश अभी एक खर्चीले युद्ध से निपट कर चुका है, 
अतः राज्य सभाओं के निर्वाचन स्थगित कर दिये जायें । किन्तु प्रधान मन्‍्त्री ने स्वयं 
को एक महान संविधानवादी जाहिर करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया कि निर्वा- 
चन, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही किये जाने चाहिएँ। तथापि इसका वास्तविक 
कारण यही प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद जनता 
में उसका सम्मान वहुत अधिक बढ़ गया था और वे उसका समुचित लाभ उठाना 
चाहती थीं | अतः मार्च 972 में चुनाव कराया गया जिसमें विभिन्‍न राजनीतिक 


दलों की स्थिति इस प्रकार रही : 


राज्य घोषित कांग्रेत संगठन स्वतन्त्र जनसंघ सी ०पी० सी०पी० 


222 


65 


39 


44 


जे 


67 


परिणाम 
आन्ध्र 
(287) 287 29 
महाराष्ट्र 
(270) 270 
मंसूर 
(26) 26 
गुजरात 
(68) 67 
गोवा 
(30) 30 
दिल्ली 
(56) 56 
हिमाचल 
(68). 65 
बिहार 
(38) 38 
हरियाणा 
(8) 8] 
पंजाव 
(04) 04 


66 


कांग्रेस 


24 


6 


आई० 
ञ-ः+ 7 
5 2 
-- 3 
3 ॥ 
30 «५5 
8 
26 35 
2 -_-.. 
-- 0 


एस० 


एस० अन्य निर्दलीय 


पी० 


५५३ 


दल 


5 


42 


33 


3 


बं> 


33 


25 


45 


|7 


(५३ 
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मध्य प्रदेश 

(296) 296 220 ++ -+- 48 3 न-- 7. +- [8 
राजस्थान 

([84) 84 45 ] || 8 4 ता: 4. नये || 
असम 

(4) [4 95 -+-+ व7 न 3 न 4. न++ [ 
मणिपुर - * 

(60) 60 ॥7 [, अत 45. “5 स्स्ट 3 8 6 
मेघालय 

(60) 60 9 -- -ल्‍+- -+- -- पर _._. 32 9 
पश्चिमी बंगाल हें 

(280) 2800 26 2 -+ -+- 35 ]4 न | 5 
त्रिपुरा 

0007 हक थी: - इरे उके पतली 26 वन लतः 22) 
जम्मू कश्मीर 

(5 8-67 * उ्ूक, सरल को जल पा अल्त 780: 


'मिकमााभञाममभाम्जममन 


6 राज्यों में मतदान हुआ जिनमें 8 में कांग्रेस ने 50 प्रतिशत से अधिक मरते 
प्राप्त किये। ये राज्य थे : आन्ध्र प्रदेश, (52 प्रतिशत) असम, (53.9), गुजरात 


(50.56), हिमाचल प्रदेश (50.70), कश्मीर (56.07), महाराष्ट्र (56.32), मैसूर 
(53.56) और राजस्थान (5.0) ॥ 


शासक कांग्रेस द्वारा अन्य राज्यों में प्राप्त मतों का प्रतिशत इस प्रकार रहा : 
बिहार (34.2), हरियाणा (46. 90), मध्य प्रदेश (48.4), मणिपुर (30.2]), मेघा- 


लय (0.0), पंजाब, (42.48), त्रिपुरा (44.83), परिचिमी बंगाल (49.44), दिल्ली 
(48.54) और गोवा (3.64) १९ 


“पतागालेंड, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में मतदान नहीं हुआ क्ष्योंकि वहाँ मध्या 
वधि चुनाव हो चुके थे । 

प्राप्त मतों के लेखे का विश्लेषण करने से पता लगता है कि एक वर्ष पहले लोक सभा के चुनावों 
के समय इन्दिरा कांग्रेस के विरुद्ध निर्मित गठवन्धन में शामिल विरोधी दलों ने सबसे अधिक हातमि 
उठाई । सबसे अधिक हानि स्वतन्त्र पार्टी ने उठाई । जिन राज्यों में चू नाव हुए उनमें 967 के 75 
के मुकावले उसने केवल ]6 स्थान भ्राप्त किये। हानि उठाने वाली अगली पार्दी सोशलिस्ट पार्टी थी । 
पी० एस० पी० गौर एस० एस० पी० ने मिलकर 967 में 890 स्थान प्राप्त किये थे, जबकि 
नयी सोशलिस्ट पार्टी वे केवल 57 स्थान जीते । जनसंघ की शक्ति 76 से घटकर 05 रह गयी 
और संगठन कांग्रेस ते, जिसे राज्यों में अपनी शक्ति आज्षमाने का मौका पहली वार मिला था, केवल 
88 स्थान प्राप्त किये | सी० पी० एम०, जो पश्चिमी बंगाल और ्षिपुरा में सबसे प्रमुख पार्टी थी, 
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चुनाव समाप्त हो जाने के वाद मन्त्रिमण्डल बनाने का काम शुरू हुआ, ओर मेघा- 
लय के अतिरिक्त सभी ॥6 राज्यों में कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई । दिल्ली के संघीय प्रदेश 
में भी सत्ता उसी के हाथ लगी और जनसंघ के विजय कुमार मल्होत्रा के स्थान पर 
कांग्रेस के राधा रमण, मुख्य कार्यकारी पाषंद बने । 
कांग्रस का प्रभुत्व पुनः स्थापित होने के कारण (जञ५ 0०रह्मा८5 एथाए5 

ए76१00०7्रांशक्ा८८ 95 २९-८४४०॥५४॥९०१) 

लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में तथा राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों में 
भी, दोनों में ही शासक कांग्रेस की भारी विजय से देश-विदेश की जनता को अत्यधिक 
आइचये हुआ । राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके कारणों की जाँच की और उन्होंने जो 
कारण बताये, वे इस प्रकार थे : पहला कारण यह बताया गया कि देश में एक मज़बूत 
एवं स्थिर केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता आम जनता को प्रतीत हो रही थी | 
चौथे आम चुनावों के वाद मिली-जुली सरकारों और संयुक्त मोर्चा सरकारों का जो 
प्रयोग राज्यों में हुआ था, वह बुरी तरह विफल हो गया था और लोगों ने समऋ 
लिया था कि यदि एक पूर्ण बहुमत के साथ एक अकेला दल सत्ता में नहीं आया तो 
केन्द्र में भी यही होगा । *राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा” लोगों को एक वैकल्पिक सर- 
कार दे सकने में समर्थ नहीं लगा क्योंकि मोर्चे के भीतर काफी आंतरिक भगड़े थे 
और मतदान से पहले अधिकतर राज्यों में वह टूट चुका था । अतः मतदाता के पास 
सिवाय शासक कांग्रेस को मत देने के और कोई चारा नहीं था। दूसरे, संगठन 
कांग्रेस, स्वतन्त्र पार्टी और एस० एस० ; पी० ने जो जनसंघ से गठजोड़ किया उसका 
कारण ये सब मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के समर्थन से वंचित रह गये । 
इन सम्प्रदायों ने पूरी तरह शासक कांग्रेस को मत दिया और साम्प्रदायिक अपीलों की 
उपेक्षा की । तीसरे, कांग्रेस दल का विभाजन हो जाने के बाद शासक कांग्रेस के 
विषय में यह आम विश्वास वन गया कि वह समाजवाद और ऋान्तिकारी कार्यक्रमों 
एवं नीतियों का पक्षपाती है। अतः गरीब वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं नये मत्त- 
दाताओं को विश्वास हो गया कि एक वही उनकी दशा सुधारने में समर्थ हैं । श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने पूरे देश का एक तूफानी दौरा किया और एक महीने में 40,000 
मील का चक्कर लगाया। पत्रों की खबरों के अनुसार उन्होंने भारी जैनसभूह आकपित 
किये और कभी-कभी तो अपने पिता श्री जवाहरताल बहूइ बा भी अधिक जनसमूहों 

ते वे बोलीं। उन्होंने नया तारा दिया, “गरीबी हटाओ औरइसका जनता पर 

हम ग्रों ने महसूस किया कि वे इस बारे में ईमानदार हैं और 
सीधा असर हुआ | मतदाताओं न महे 


सननललिलनत पतला र तप वात ० है (२ 4 - न ट हे 

में के मकावले केवल 34 स्थान प्राप्त कर सकी | सी० पी० आाई८ ने अपनी स्थिति में 
200 गैर ] ५ 67 में 85 के बदले [2 जगह जीती । छोदे दलों में सर्वेदतीय परबंतीय नेता 
केया और 


सुधार र प् गज न्ञं और महाराष्द्रवादी गोमं॑तक दल गोवा मर सत्ता पर बना 
परे त्त्ता प्राप्तका ज 6९६६ 5 
सम्मेलन ने मेघालय में रत 


रहा 
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लोगों ने उनके हर उम्मीदवार को मत दिया। वस्तुत: शासक कांग्रेस की विजय 
श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत विजय थी । उनकी इस भारी विजय का चौथा कारण 
स्‍त्री मतदाताओं का मत रहा जिन्होंने उन्हें और उनके दल के उम्मीदवारों को लग- 
भग पूर्णतः मत दिया । उन्होंने महसूस किया कि वे समाज की दक्शा सुधारने के लिए 
निश्चय ही कारंवाई करेंगी । 

भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के कुछ विदेश्ी प्रेक्षकों ने शासक कांग्रेस की भारी विजय 
और राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चे के एकदम उखड़ जाने का श्रेय मतदाताओं की राज- 
नीतिक परिपक्वता को दिया, जिन्हें इस वार जाति, सम्प्रदाय, वर्म अथवा पैसे के 
संकीर्ण आकर्षण विचलित नहीं कर सके । 


कांग्रेस में पुनः सत्ता संघषं और विचारधारा सम्बन्धी विवाद (९०फएथ 
56886 8700 ॥660००8०० (007० ॥] (१०787055 86875 ४8०४7) 
भारतीय मतदाता ने, लोक सभा के मध्यावधि चुनाव और राज्य सभा के आम 
चुनावों, दोनों ही अवसरों पर कांग्रेस को पूर्ण सत्ता इस आशा से प्रदान की थी कि 
वह सत्ता, श्रीमती गांधी द्वारा किये गए वायदे के अनुसार गरीबी और अन्याय को 
समाप्त करने में इस्तेमाल की जायेगी । किन्तु जैसा कि लॉर्ड ऐक्टन मे कहा है, सत्ता 
भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णत: भ्रष्ट कर देती है । पुनः मन्त्रिमण्डलीय गद्ठियों 
पर आसीन होकर कांग्रेस-जन राजनीतिक दलबन्दी और. स्वार्थ-सिद्धि के चक्कर में 
पड़ने लगे और उनमें विचारधारा सम्बन्धी मतभेद बढ़ने लगे । केन्द्र में कुछ कांग्रेसी 
संसत्सदस्य एक गुठ बनाकर 0-सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए, जिसका 
वर्णन पहले किया जा चुका है, आन्दोलन करने लगे । इनमें अधिकतर 'युवा तुक' थे 


पर कुछ अन्य व्यक्ति भी जो समाजवाद और सुधारवाद लाने के तीत्र इच्छुक थे, 
उनका साथ दे रहे थे । उन्होंने केन्द्र और राज्यों में कांग्रेसी सरकारों पर समाजवाद 


लाने के कारगर उपाय करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से एक 'फ़ोरम फ़ॉर 
सोशलिस्ट एक्शन” की रचना की। इस 'फ़ोरम' के अध्यक्ष आर० के० सिन्हा थे 
और इसके प्रमुख नेता, कृष्णकान्त, मोहन घारिया, के० आर० गणेश और चरद्रशेखर 
के अ्रतिरिक्त एच० डी० मालवीय, सतपाल कपूर, शशिभूषण, के० पी० उन्नीकृष्णन, 
अमृत नहाटा और अर्जुन अरोड़ा थे + ये नेता एक ओर तो जनता से किये हुए वायदे 


पूरे न करने के लिए सरकार की आलोचना करते थे ओर दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर 
प्रतिक्रियावादियों की टीका-टिप्पणी की जाती थी । उदाहरणतः 972 में विधान 


नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वाधिक अधिवेशन में “थुवा तुर्को' ने एक 
साथ मिलकर, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी नेताओं की, वम्बई अधिवेशन (दिसम्बर, 
969) में निर्धारित किये गए कार्यक्रम को लागू न करने के कारण खूब खबर ली । 
इस कार्य क्रम में एकाधिकारों पर प्रतिवन्ध, उत्तर प्रदेश में खाँड उद्योग का राष्ट्रीय- 
करण, 970 तक जमीनों के मामले में सभी मध्यवर्ती व्यक्तियों का सफ़ाया और 
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972 तक भूमि सुधार कानून लागू करना सम्मिलित था। अमृत नहाढा इस बात 
को स्वीकार नहीं करते थे कि नेताओं ने अपने वायदे पूरे नहीं किये हैँ पर साथ ही 
उन्होंने कहा कि वे तेजी से कारंबाई करने से “हिचकिचाते हैं और न नुनच करते 
हैं । मोहन धारिया ने ज़ोर देकर कहा कि दल के भीतर व बाहर _“अतिक्रयावादी” 
शक्तियाँ विविध मोर्चों पर प्रगति में बाबा डालती हैं । कष्णकान्त ने उन मन्त्रियों 
को आड़े हाथों लिया जो जनता में मितव्ययिता का प्रचार करते हैं पर स्वयं अपने 
जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते । 

अप्रैल 973 में 'फ़ोरम' ने “दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया से खतरे” विपय पर एक 
संगोष्ठी का आयोजन किया | इसमें जिन मन्त्रियों, संसत्सदस्यों और गिने-चुने सी० 
पी० आई० नेताओं ने भाषण किए, उन सबने “लोकतां त्रिक, प्रगतिवादी और समाज- 
वादी शक्तियों” के संगठन का आह्वान किया ताकि देश में दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया के 
इरादे सफल न होने पाएँ क्योंकि वह “हमारी समाजवादी व्यवस्था की ओर प्रगति 
करने की घरेलू नीतियों को वेकार करने और हमारी तटस्थता की विदेश नीति का 
नाश करने के प्रयत्न कर रहा है ।”९ क्रुछ समय वाद “फ़ोरम' के नेताओं ने संघीय 
सरकार से सारा खाद्यात्त व्यापार अपने हाथों में लेने और “वेईमान” थोक व्यापा- 
रियों के हाथ में कुछ भी न छोड़ने का आग्रह किया, जो आम जनता को बुरी तरह 
लट रहे हैं। 9 अप्रैल को तत्कालीन केन्द्रीय योजना राज्य मरी मोहन घारिया ते 
ज्ञोर देकर कहा कि कांग्रेस को “जनता का अर सरकारी द्ल वन जाना चाहिए। 

'फ़ोरम फॉर सोशलिस्ट ऐक्शन' के दवाव को निरस्त करने के लिए कांग्रेस के 
'प्रतिक्रियावादियों' और “दक्षिणपंथियों' ने अपना एक ऑल इण्डिया नेहरू स्ट्डीः 
'फ़ोरम' बनाया । 'निहरू फ़ोरम' ने 'समाजवादी फ़ोरम' को साम्थवादियों और सह- 
कर्मियों का एक ऐसा गुट बताया जो स्वयं को प्रगतिवादी और असली समाजवादी 
बता कर कांग्रेस में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं । इसने इन्हें “चालवाज” 
और “नकली समाजवादी” वताया, और जोर देकर कहा कि 2 लक फ़ोरम! 
कांग्रेस की “मूल नीतियों और कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रकृति का है। 

राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कुछ और थी। वहाँ कांग्रेसी सत्ता के लिए भगड़ते 
थे और अपने दल के आर्थिक कार्यक्रमों और नीतियों की परवाह नहीं करते थे । उत्तर 
प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी द्वारा मन्त्रिमण्डल बनाये जाने के वाद राज्य के कँग्रेस 
पार्टी कई घड़ों में विभाजित हो गई, जिनमें से एक नैता स्वयं मुल्य मन्त्र थे, दूसरे के 

लिग राम जैसवाल और तीसरे की नेता राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी थीं। [973 के 
कम में सभा के सदस्य त्रिलोकी सिंह के नेतृत्त्व में एक चौथा बुट धन गया | 
शह्य हि श्रपाठी पर भ्रष्टाचार और पद के दुल्पयोग के आरोप लगाये । फरवरी 
गा 3 विधान सभा के लिए चुनाव होते वाले थे, अतः श्रीमती गांवी ने 


प्र पृष्ठ 9 
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त्रिपाठी को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में ले लिया और उनके स्थान पर एच० एन० बहु- 
गुणा को, जो कांग्रेस के भूतपूर्व महासचिव थे, नियुक्त किया । गुजरात में एक गुट 
के नेता चिमन भाई पटेल और कान्तिलाल घीया थे । एक दूसरे गुठ के नेता, मुख्य 
मन्त्री घनश्याम ओमा थे । इस ग्रूप को रातु भाई अदानी, जसवन्त मेहता और प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीना भाई दारजी का समर्थन प्राप्त था। एक तीसरे गुट के 
तेता हिम्मत सिंह और वासुदेव त्रिपाठी थे । जून 973 के अन्तिम सप्ताह में चिमन 
भाई पटेल के गुट ने ओक्ला मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने 
की घमकी दी । राज्य कांग्रेस को विघटित होने से बचाने के लिये, प्रधान मन्त्री ने 
मुख्य मन्त्री को अपना पद त्याग कर चिमन भाई पटेल के लिए स्थान खाली करने 
की सलाह दी। घनश्याम ओका मन्त्रिमण्डल के इस्तीफ़े के वाद चिमन भाई पर्टेल 
को 9 जुलाई, 973 को नए मुख्य मन्त्री के रूप में शपथ दिलाई गई | उसके बाद 
क्षव्ध विधान सभा सदस्य उनके निकाले जाने की माँग करने लगे, और वे फरवरी 
974 में अपने मनोरथ में सफल हुए । राज्य में केन्द्रीय शासन लागू कर दिया गया। 
मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलबन्दी, यद्यपि श्यामाचरण शुक्ल के स्थान पर पी० 
सी० सेठी का मन्त्रिमण्डल बनने के शीघ्र वाद शुरू हो गई थी पर वह ]973 के 
मध्य में उजागर हुई । वहाँ एक घड़ा भूतपूर्व मुख्य मन्‍्त्री डी० पी० मिश्र का था, 
दूसरा श्यामाचरण शुक्ला का और एक तीसरा घड़ा सी० पी० तिवारी का था। 4 
जुलाई, 973 को तिवारी घड़े के पाँच मन्त्रियों ने सेठी मन्त्रिमण्डल से इस्तीफ़ा दे 
दिया और मुख्य मन्त्री को निकाले जाने की माँग की | अनेक अन्य असहमत कांग्रेसी 
विधान सभा सदस्यों ने सेठी के विरुद्ध एक अभियोग पत्र तैयार करके कांग्रेस अध्यक्ष एस ० 
डी० शर्मा को प्रेषित किया । किन्तु हाई कमान ने भध्य प्रदेश में नेता बदलना उचित 
नहीं समझा और विद्रोही मन्त्रियों को अपने इस्तीफ़े वापस लेने का आदेश दिया । 
साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की 
जायेगी । उन्होंने इस आदेश का पालन किया और पुन: सेठी मन्चत्रिमण्डल में शामिल 
हो गये । कम से कम उस समय के लिये संकट ठल गया । 
बिहार में बहुत गम्भीर घड़े-वन्द्री और प्रतिस्पर्धा थी । वहाँ राज्य कांग्रेस का 
प्रभुत्त था जो कि केन्द्रीय रेल मन्‍्त्री ललित नारायण मिश्रा का गूट था। एक गुट 
भूतपूर्व मुख्य मन्त्री केदार पांडे का था पर वह अल्पमत में था केदार पांड़े को 
जुलाई 973 में मुख्य मन्त्री पद से हटा दिया गया था और वे तब से ही अपने 
विरोधी घड़े से बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। नवम्बर 973 में उनके 
अनुयायियों ने श्रीमती गांधी को एक स्मरणपत्र दिया जिसमें मिश्रा के प्रति अ्रष्टा- 
चार के आरोपों की जाँच करने के लिए एक जाँच आयोग नियुक्त करने की माँग की 
गई थी । किन्तु मतभेद दूर करने के उद्देश्य से हाई कमान ने अब्दुल गफ़ूर को मुख्य 
मन्त्री पद के लिये “नामित” कर दिया । गफ़ूर का राज्य में कोई विरोबी नहीं था 
अत: असहमत घड़े को आगे कारेंवाई करने की आवश्यकता नहीं रही । 
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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भी दो घड़ों में विभाजित थी । एक के नेता मुख्य मन्त्री 
वाई० एस० परमार थे और दूसरे घड़े के नेता डा० सालिगराम और श्रीमती सरला 
शर्मा थे। वे दोनों भी मनन्‍्त्री थे और भीतर से परमार को निकलवाने का प्रयत्न कर 
रहे थे। सालिग राम को गवर्न रने 8 तवम्वर, 973 को संविधान की धारा 64 (।) 
के तहत मन्त्रिपद से हटा दिया | इसे असहमत गुठ की हार माना गया । पश्चिम 
बंगाल में मुख्य मन्त्री सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्त्त को उनके प्रतियोगी धड़े ने चुनौती दी, 
किन्तु उन्होंने स्त्रयं दल' के आंतरिक मतभेदों को दुर कर लिया । हरियाणा में वन्सी 
लाल के नेतृत्त्व को राज्य के संसत्सदस्थों और विधान सभा सदस्यों ने चुनौती दी । 
अनेक वार उत्होंने प्रधान मन्त्री को स्मरणपत्र देकर वंसी लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार 
के गम्भीर आरोप लगाते ए उनके हटाए जाने की माँग की । पंजाब में यद्यपि 
जैलसिंह का सरकार और दल पर पूर्ण नियंत्रण था, कभी-कभार असन्तुष्टि की आवाज 
आ्राती रहती थी । कर्नाटक में एक गुठ मुख्य मन्त्री देवराज उर्स का था और एक अस- 
हपत गुट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के० एच ० रंगानाथ का था । अगस्त 973 में 
असहमत गुट में देवराज उसे को कांग्रेस विधायक दल के नेतृत्त्व से हटाते की माँग 
की | तमिलनाडु में भी, जहाँ डी० एम० के० का राज्य था, कांग्रेस धड़ेवन्दी से मुक्त 
नहीं थी । भार्च 972 में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव से पहले जब कांग्रेस ने 
विधान सभा की सभी सीटें डी० एम० के० के नेतृत्त्व में प्रोग्रेसिव फ्रत्ट के लिए छोड़ 
दीं, जिसकी भागीदार कांग्रेस भी थी तो एक घड़े ने राज्य के कांग्रेसी नेतृत्त्व के प्रति 
विद्रोह कर दिया। उस घड़े ने अपने अलग-अलग उम्मीदवार खड़े कर दिये | जब 
डी० एम० के० ने मन्त्रिमण्डल' बनाया तो कांग्रेस के एक शक्तिशाली भाग ने प्रोग्रे- 
सिव फ्रन्ट से अलग होने के लिए आन्दोलन चलाया । डी० एम० के० में फूट पड़ने 
के बाद जब अन्मा डी० एम० के० वन गई, तो राज्य कांग्रेस का बहुमत अन्ना डी० 
एम० के० और सी० पी० आई से गठजोड़ करने के हक में था जबकि एक छोदा भाग 
कामराज की संगठन कांग्रेस से मित्रता कर लेना अधिक अच्छा समभता था । कैरल 
प्रदेश कांग्रेस “बाम प्रकृति” की थी और इसके प्रति असहमत व्यक्तियों की आवाज़ में 
दम नहीं था। उड़ीसा में दल बदलने की आदत पड़ गईं थी और मार्च 973 में इसी 
कारण नन्दिनी संत्पथी मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ होना पड़ा । उसके बाद राज्यम राष्ट्र- 
पति शासन लाग कर दिया गया। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 63 सदस्था का 
इसलिए निष्कासित किया गया कि उन्होंने 973 के आरम्भ में वम्बई के निगम निर्वा- 
चन में दल के अधिकृत उम्मीदवार के विठद्ध चुनाव लड़ा था। उसी वर्ष के मत्य म 
मुख्य मन्‍्त्री वी० पी० नाइक के विरुद्ध भी दवाव बढ़ा रहा था। अप्रैल ! रा हे. 36 
कांग्रेसी विधान सभा सदस्यों ने नाइक को एक स्मेरणपत्र देकर उनके विदद्ध अ्रनक 
आरोप लगाये । कांग्रेस हाई कमान को लगा कि उस “संकट की घड़ी में इनका कार- 
वाई से दल की एकता खतरे में पड़ जावेगी | अतः उन्होंने कांग्रेस के सहासत्ता 


द्रजीत यादव को नाइक के विरुद्ध आन्दोलन बन्द कराने के लिए नजा। राजस्थान 
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के मुख्य मन्त्री वरकत उल्ला खाँ के देहान्त के वाद, हरिदेव जोशी और एक केंद्रीय 
मन्‍्त्री रामनिवास मिर्घा ने राजस्थान त्रिधायक दल के नेतृत्त्व के लिए अपने-अपने दावे 
प्रस्तुत किये। उन दोनों का समर्थन विधान सभा सदस्यों का एक-एक गुट कर रहा था 
और इन गुटों में भी अपनी-अपनी अलग मण्डलियाँ थीं। कांग्रेस हाई कमान ने जोशी 
को चुना और मिर्धघा ने अपना नाम वापस ले लिया । 

दिल्‍ली के संघीय प्रदेश में कांग्रेस में अनेक मतभेद पैदा हो गए, और |973 के उत्त- 
राघ॑ में दिल्‍ली महानगर परिपद की हालत “गृह युद्ध/ जैसी हो रही थी । मुख्य संघर्ष 
मुख्य कार्यकारी पाषंद राधारमण और एक असहमत गुट में था। इस गृट ने राधारमण को 
अपदस्थ करने का एक आन्दोलन ही चला दिया, उनके प्रति भ्रष्टाचार के गम्भीर 
आरोप लगाये, और उन्हें निकलवाने के लिए प्रधान मन्‍्चत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और महा- 
मन्‍्त्री से मिले। किल्तु केन्द्रीय अधिकारियों ने महानगर परिषद के नेतृत्व में परिवर्तन 
करने का निश्चय नहीं किया और राघारमण अपने पद पर वने रहे । लद्दाख कांग्रेस 
में भी दो विरोधी गुट कांग्रेस ए और कांग्रेस वी थे, जिनके नेता क्रमश: कुशक बकुला 
और कुशक तुखदान थे । इनमें भी आन्तरिक संघर्ष चलता रहता था । | 

इस प्रकार, राज्यों में कांग्रेस की यह हालत थी कि उसके सदस्यों की आम जनता 
के दुख दूर करने की कोई चिन्ता नहीं थी, प्रत्युत वे अपनी सारी शक्ति अपनी ही 
हित साधना में लगा रहे थे । 


कांग्रेस को ओर अधिक विभाजन से वचाने के लिए हाई कमान द्वारा 
हस्तक्ष प ( सराहा (0गराक्यात [्रशएला०६ +0 887९० (०१स्‍870655 ॥0॥ 
000 00 १३७ ४ क्‍)976४7४(४07) 
काँग्रेस दल की हाई कमान ने अनुभव किया कि यदि कांग्रेसियों के आपसी भगड़े 
और विचारधारा के मतभेद इसी प्रकार चलते रहे तो शीक्र ही कांग्रेस का एक और 
विभाजन हो सकता है जिसके बहुत भीषण परिणाम हो सकते हैं । अतः उन्होंने 
स्थिति को संभालने के लिये हस्तक्षेप किया । श्रीमती गांधी ने स्वयं हस्तक्षेप करते 
हुए 'सोशलिस्ट फ़ोरम' के नेताओं को दल की एकता व समस्वय के हित में 'फ़ोरम' 
को भंग करने का निदेश दिया | अतः [7 अप्रैल, 973 को फ़ोरम भंग कर दिया 
गया। इसके अतिरिक्त, प्रधान मन्‍्त्री, कांग्रेस अध्यक्ष एस० डी० शर्मा और महामन्त्री 
चन्द्रजीत यादव ने धमकी दी कि जो कांग्रेसी घड़ेवन्दी और गुट प्रतिद्वन्द्रिता करेंगे, 
उनके विरुद्ध अनुशासनिक कारंबाई को जायेगी। ! सितम्बर, 973 को इन्दिरा 
गांधी ने कांग्रेसियों को कठोर चेतावनी दी कि जो कांग्रेसी दल का अनुशासन 
भंग करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार॑वाई की जायेगी। इसी प्रकार, यादव ने कहा 
“जो भी व्यक्ति अनुशासन भंग करेगा और ऐसे निनदनीय कार्य करेगा वह तुरन्त 
कठोर अनुशासनिक कारंवाई का भागी होगा ।” कांग्रेसजनों को यह समझाने के लिए 
कि हाई कमान का तात्पय॑ कार्य से है और अनुशासन बनाए रखने की उसे गम्भीर 
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चिता है, दिनेश सिंह को जो भृतपर्व विदेश मन्‍्त्री थे और प्रधान मस्त्री के अत्यधिक 
विश्वासपात्र थे “दल विरोधी गतिविधियों” के कारण कांग्रेसी मल सदस्यता तक से 
निष्कासित कर दिया गया । उनके निष्कासन के आदेश में केवल तभी परिर्वतन किया 
गया जब उन्होंने कांग्रेस की तीतियों और कार्यक्रमों के प्रति पर्ण निष्ठा का आश्वासन 
दिया। इसी प्रकार गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चिमनभाई पटेल को ! मार्च, [ 974 
को “ दलविरोधी गतिविधियों” के कारण छ: बष के लिए कांग्रेस की मल सदस्यता 
से अलग कर दिया गया क्‍योंकि उन्होंने कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व छोड़ने से 
इन्कार कर दिया था। दे 

प्रत्येक स्तर के कांग्रेसियों और देशवासियों में कांग्रेस के उत्साह और योग्यता में 
नया विश्वास लाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 29 दिसम्बर, 972 को 
देश की अथंव्यवस्था में व्याप्त गम्भीर असन्तुलन को, जिसके कारण जनता को बहत 
चिन्ता एवं कठिनाईयाँ हो रही थीं “5 महीने के भीतर” समाप्त करने का एक काल- 
बाधित कार्यक्रम स्वीकार किया | अप्रैल 967 में अविभाजित कांग्रेस ने जो दसः सृत्री 
कार्यक्रम स्वीकार किया था उस पर पुतः जोर दिया गया; “सामाजिक न्याय सहित 
विकास” का नया नारा गढ़ा गया । इसके अतिरिक्त एकाधिकारवादियों और बड़े 
व्यापारियों पर भी प्रतिवन्‍्ध लगाने का वचन दिया गया। किन्तु कांग्रेस अधिवेशन के 
बाद के महीनों में कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाई। एक ओर वह आमूल सुधार के 
उपायों और सामाजिक कार्यक्रम लागू करने की माँग करती रही, और दूसरी ओर 
वह “मिली-जुली अर्थव्यवस्था” की विचारधारा का पुनः अनुसरण करने लगी । 3] 
मार्च, 973 को श्रीमती गांधी ने "फेड्रे शन ऑफ़ इण्डियन चेम्वसें ऑफ़ कॉमर्स एण्ड 
इन्डस्ट्री” के समक्ष अपने अभिभाषण में कहा कि तिजी उद्योग एवं व्यवस्ताय का भारत 
के आर्थिक बिकास में “हमारी लाइसेंस तीति की रूपरेखा की मर्यादा में वड़ा महत्त्व 
बना रहेगा ।” इसी प्रकार केन्द्रीय औद्योगिक विकास एवं विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान 
मंत्री सी० सुब्रह्मप्यम ने दोहराया कि मिली-जुली अथंव्यवस्था अब भी लाभग्रद हो 
सकती है उन्होंने कहा कि न तो मैं उद्योग विनाशक हूँ और न ही मु्के एकाथिकार और 
बड़े-बड़े व्यापार संस्थानों से कोई लगाव है पर देखना यह है कि हम उत्पादन बढ़ाना 
चाहेंगे या अभाव से पीड़ित रहना पसन्द करेंगे । 3020 8 हर 

इस दोहरी नीति का परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो केन्द्रीय सरकार ने बैंकों, 
जनरल इंश्योरेंस और कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया, अनाज का व्यापार अपमे 
हाथ में लिया और भूतपूर्व नरेशों के प्रिवी पर्स समाप्त किये, पर दूसरी ओर जनता 
की न्‍्यनतम सौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने, देहातों में निर्माण कार्यों और भूमि- 
सुधार कार्यक्रमों को लागू करने, वड़े व्यापार संस्थातों के विकास को तियनित करने 


: मूल्य-वृद्धि रोकने तथा सावंजनिक वितरण व्यवस्था संगठित करने, प्रशासनिक तंत्र में 


सुधार करने और सरकारी अधिकारियों व कमंचारियों एवं सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं 
में से भ्रष्टाचार और वेईमानी को झ्ामूल समाप्त करने, सहकारी संस्याश्रों के विकास 
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और तस्कर अर्थव्यवस्था, मुद्रासफ्तीत और घाटे की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रत करने 
की दिशा में लगभग कुछ भी नहीं किया। केन्द्र और अधिकतर राज्या का कांग्रेस 
सरकारों द्वारा इस प्रकार उचित कारंवाई न करने के कारण कटठिनाईयाँ, परेशानियाँ 
निराशा, हिंसा, अराजकता, हड़तालें, तालेवन्दियाँ, सभी प्रकार की दंतिक उपभाक्‍वषता 
सामग्री की कमी तथा जमाखोरी और मुनाफ़ाखोरी निरन्तर बढ़ती गई । 
974 में स्वतन्त्रता के वाद का सबसे भीषण अर्थेंसकट आया || 
चन्द्रशेखर और मोहन घारिया संसत्सदस्थों इत्यादि युवा कांग्रेसियों ने, जा 
आधुनिकता एवं आमूल सुधार के प्रति उत्साह के लिए विख्यात थे, केन्द्रीय एवं राज्यों 
के मन्त्रियों की उनके “आडम्वरपूर्ण ” रहन सहन तथा दल के आशिक कार्यक्रम एवं 
नीतियाँ लागू न करने के लिए, लगभग विधिवत निन्‍्दा की । उन्होंने दल के वरिष्ठ 
नेताओं को, चुनाव के लिए काला घन लेना न रोकने के लिए, अ्रष्ट तत्वों को संरक्षण 
देनें तथा दल का अनुशासन भंग करने वालों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने, 
केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेसी बनने वालों की झूठी सदस्यता समाप्त न करने; 
जमाखोरों, चोर वाजारियों तथा मुनाफ़ाखोरों के विरुद्ध कारकाई न करने और क्योंकि 
अनेक पूँजीवादी अपने आप को समाजवादी कहते हैं, अत: समाजवाद की उचित 
परिभाषा न कर सकने के कारण फटकारा । जुलाई 974 में कांग्रेस अधिवेशन में जब 
कांग्रेस के अधिकारियों ने दल की बहुत सी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिये 
उसका संविधान पुनः बनाने का ज़िक्र किया तो कृष्णकान्त ने कहा कि कांग्रेस को 
अच्छे संविधान की नहीं वरन्‌ “ईमानदार व्यक्तियों' की जरूरत है । 975 के पूर्वाद्ध म 
क्ृष्णकान्त एवं युवा तुके नेताओं ने कांग्रेसी सरकार और दल के वरिष्ठ नेताओं की पहले 
से भी अधिक कटु आलोचना की । उनकी मंडली की सदस्य संख्या बढ़ती गयी और 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस पुन: विभाजित होने वाली है। 
_ उधर जयप्रकाश नारायण ने देश में “पूर्ण क्रान्ति” लाने के लिये एक आन्दोलन 
छेड़ दिया, जिससे इस प्रक्रिया में और तेजी आई। उन्होंने बड़े पैमाने पर दौरे किये 
और जनता को वताया कि श्रीमती गांधी की कांग्रेस निर्धेनता दुर करने, मूल्य वृद्धि 
रोकने, सरकारी काम-काज में से अ्रष्टाचार एवं अकुशलता समाप्त करने तथा बेरो- 
जगारी दूर करने में असफल रही है। उन्होंने जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय लोक- 
दल, और समाजवादी दल की सहायता से अपने विहार आन्दोलन को अधिक विस्पूतें 
आधार एवं अखिल भारतीय रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया । कुछ अवसरों पर 
उन्होने सरास्त्र सेनाओं, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपने अधिकारियों के 
“अवैध” आदेश न मानने का भी आग्रह किया । वे जहां भी गये, अपार जन समूह ने 
उनका स्वागत एवं अनुसरण किया | उपरोक्त राजनीतिक दलों को ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि जे० पी० के आन्दोलन से उन्हें कम से कम केन्द्र में सरकारी सत्ता हथियाने 
का अवसर प्राप्त हो जायेगा, जो अभी तक वे कभी नहीं ले पाये थे । अतः उन्होंने 
जे० पी० के आन्दोलन को पुर्ण समर्थन दिया । इन दलों ने एक लोक संघर्ष समिति 


अपनी 
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बनाई जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई, जनसंघीय नेता नानाजी देशमुख--मन्‍्त्री, 
और संगठन कांग्रेसी नेता अशोक मेहता--कोषाध्यक्ष बने । जूत 9:5 के आरम्भ में 
गुजरात विधान सभा के चुवावों के पूर्व इन दोनों ने एक जनता मोर्चा वन्ा कर कांग्रेस 
को सत्तारूढ़ न होने देने का प्रयत्त किया जिसमें वे सफल भी हुए । फरवरी 976 
में सम्भावित आम चुनावों की अभिलाषा में ये दल अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस 
के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने की योजना बनाने लगे | 

दल के बाहर व भीतर से एक भीषण चुनौती के आवेश में केन्द्र सरकार के कांग्रेसी 
अधिकारियों ने देश में "अराजकता” वअव्यवस्था न फैलने देने के अनेक उपाय किये । 
| जुलाई, 975 को राष्ट्र के ताम संदेश प्रसारित करते हुए प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांवी 
से आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों के एक बीम-सुत्री कार्यक्रम की घोषणा की और 
केन्द्र एवं राज्य सरकारें पूरे उत्साह -एवं दृढ़ संकल्प के साथ उसे लागू करने में जुट 
गईं । ऐसा प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस देश को नया जीवन प्रदान करके रहेगी । 
कार्यक्रम के सूत्र इस प्रकार थे: 

(!) आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी लाने के निरन्तर प्रयास | उनका धारा- 
प्रवाह उत्पादन, वसुली एवं वितरण । सरकारी ख़्च में कठोर मितव्ययिता । 

(2) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा लागू करता, फ़ालतू भूमि का शी घ्रतापूर्वक 
वितरण और भूमि अभिलेखों का संकलन । 

(3) भूमिहीन एवं कमज़ोर वर्गों को मकान बताने के लिए भूमि के आयोजन 
में वृद्धि 

(4) बन्धुआ मजदूरी, कहीं भी हो, श्रवैध घोषित को जायेगी । 

(5) ग्रामीणों के कर्ज़े समाप्त करने की योजन। । भूसिहीन किसानों, छोटे किसानों 
और शिल्पकारों से कर्ज की वसूली में समय की छूट । 

(6) न्यूनतम क्ृषि-उजरत सम्बन्धी कानूनों का पुनरीक्षण ! 

(7) 50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को कृपि बोग्य वनाना । भूमिगत पानी के 
उपयोग का राष्ट्रीय कार्यक्रम । 

(8) बिजली उत्पादन कार्यक्रम की गति में वृद्धि । केन्द्रीय नियन्त्रण में भारी 
बिजली घर । 

(9) हथकर्घा उद्योग के विकास के लिय्रे तया विकास कार्यक्रम । 

(0) जनता कपडे की किस्म और पूत्ति में सुधार करना । 

((]) शहरी और शहरी वताने योग्य भूमि का सामाजीकरण | खाली भूमि के 
स्वामित्व और क़व्जे तथा नये आवास युनिटों के आधार क्षेत्र की अधिकतम सीमा 
निर्मारण । 

(2) प्रत्यक्ष निर्माण का मुल्य निर्वारित करने तथा कर की चोरी रोकने के 
लिये विशेष दस्ते । आथिक अपराधियों के मुकदमों की सरसरी सुनवाई और कठोर 
दण्ड । 
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(3) तस्कर व्यापारियों की सम्पत्ति ज़ब्त करने की विशेष नियम व्यवस्था | 

(4) नियोजन विधि को उदार वनाना | आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के विरुद्ध 
कार्रवाई । 

(5) उद्योग में कामगारों के साके की नयी योजनाएं । 

(!6) सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र की योजना । 

(!7) मध्यम वर्ग को आयकर से राहत --छूट की सीमा बढ़ा कर 8,000 र० करना | 

(!8) छात्रावासों में आवश्यक वस्तुओं की नियन्त्रित दामों पर पूर्ति । 

(१9) किताबों एवं लेखन सामग्री के दामों पर नियन्त्रण ; और 

(20) रोज़गार और प्रशिक्षण के विस्तार, विद्येपत: कमज़ोर वर्ग के लिए तयी 
प्रशिक्षण काल योजना । 


प्रिशिष्ट 
(57एशथाएं5) 


प्रधान सन्‍्त्री ह।रा लोक सभा के चुनाव कराने का निणय 
(एक्‍त्र० शांपंडशः 02००१९5 ० 0 कराएटांग 00 7.0९ 890॥9) 


[8 जनवरी, !977 को राष्ट्र के नाम एक आकस्मिक प्रसारण में प्रधान मस्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बताया कि उत्होंने राष्ट्रपति को लोक सभा भंग करते 
तथा मार्च, 977 में अर्थात्‌ सदन के परिरवााद्धित कार्यकाल की समाप्ति से 2 महीने 
पूर्व लोक सभा के तिर्वाचन कराने की सिफारिश की है (लोक सभा का कार्यकाल 
एक-एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया जा चुका था, पहले 4 फरवरी, 976 को और 
पुन; 5 नवम्बर, 976 को) । इसके लिए उन्होंने यहूं कारण बताया--'ऐसी राज- 
नीतिक प्रक्रियाओं को पुनः प्रचलित करता, जिन पर हमें प्रतिवन्‍्ध लगाने के लिए 
विवश होना पड़ा था ।” उन्‍्होंते यह भी कहा कि यद्यपि वत्तमान लोक सभा वैध रूप 
से 8 महीने तक और कार्य कर सकती थी, पर उन्होंने राष्ट्रपति को नये चुनावः 
कराने का परामर्श दिया क्योंकि “हमारा यह दुंढ़ विश्वास है संसदीय सरकार प्रदान 
की ज्ञानी चाहिए जो राष्ट्र की शक्ति, दृढ़ता और कल्याण की योजनाओं और नीतियों 


छ-ज्जों 


के प्रवर्तन के लिए जनता की स्वीकृति प्राप्त करें (” उन्होंने आगे कहा कि नये चुनावों 
में “जन-जीवन की च्याकुलता दूर करने का अवसर” भ्राप्त होगा । 

अगले ही दिव भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री फ़वरुद्दीन अली अहमद ने संवि- 
घान की धारा 85 के वाक्यांश 2 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन द्वारा लोक 
सभा भंग करने तथा नये चुनाव कराने सम्बन्धी आदेश दे दिये । 

20 जयबरी को केद्ध सरकार ने घोषित किया कि वह समाचारपत्रों पर 
सेंसर व्यवस्था लागू नहीं करेगी तथा सामान्य राजनीतिक गतिविधियों एवं चुनाव 
प्रचार करते की सुविधा देने के लिए आ्रपातृस्यिति में भी ढोल देगी । अगले ही दिन 
सरकार ने मुख्य सेंसर के संस्थान को तुरन्त काम करना वच्दध करने. का आदेश दिया 
जहाँ भी सेंसर लगाया गया था उसे उठाने के आदेश दे दिय्वे गए तथा सेंसर आदेशों 
का पालन न करने पर छापेखानों व प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के जादेश वापस 
ले लिये गए। विपक्षी दलों के हजारों नेता एवं कार्यकर्ता, जिन्हें आत्तरिक सुरक्षा 
कावून तथा भारत रक्षा लिममों के अस्तर्गेत नज़रवन्द किया गया था, छोड़ दिये गए 
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की सनन्‍्तान को और देश को स्वतन्त्रता चाहिये अबवा गुलामी चाहिये ।” उन्होंने 
आये चलकर कहा, "जब आप अपने मत पर मुहर लगायेंगे, वह आपके व आपके देश 
पर भी मुहर होगी | यदि आपने इस अवसर को हाथ से निकल जाने दिया तो आप 
फिर कभी दिल्‍ली में ऐसी सभा आयोजित नही कर सकेंगे ।” 


जगजीवन राम का कांग्रेस सरकार एवं दल से त्यागपत्र--नए दल का 
गठन (उग्शीप्शा रिकया ऐपणाड एणाहाट5 0 
जायणाशवांणा त ऐेट्फ एथाए) 
एक ओर प्रमुख घटना यह हुई कि जगजीवन राम ने 2 फरवरी को मन्न्रिपरिपद 
एवं कांग्रेस दल से त्यागपन्न दे दिया | उस दिन उन्होंने लगभग ]] बजे प्रात: राष्ट्र- 
पति भवन जाकर राष्ट्रपति से भेंट की और उन्हें अपना त्यागपन्न प्रेषित किया । अपने 
निवास स्थान लौटकर उन्होंने अपने इस क्रृत्य की सूचना संवाददाताओं को दी जो 
किसी पूर्व आयोजन के अनुसार वहाँ पहले से एकत्रित थे | अपने वक्तव्य में उन्होंने 
कहा, “सारी सत्ता को नृशंसतापू्वंक एक अन्तरंग मंडली अथवा एक ही व्यक्त में 
केंद्रित करने की पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है, और कांग्रेस दल एवं देश के 
प्रशासन में एकाधिकार की मनोवृत्ति भयानक रूप से बढ़ती जा रही है ।” उन्होंने 
कहा कि कांग्रेस संगठन में सभी स्तरों पर आन्तरिक लोकत्तन्त्र को न केवल संकुचित 
कर दिया गया है अपितु लगभग समाप्त कर दिया गया है, और कांग्रेस व पार्टी के 
संसदीय दल में आन्तरिक अनुशासनहीनता को न केवल सहन किया गया है अपितु 
उसे भड़काया व प्रोत्साहित किया गया है ।” यह एक विस्तृत वक्‍तव्य था और इस 
पर जगज़ीवन राम के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्य मन्त्री हेमवती 
नन्‍्दन बहुगुणा, उड़ीसा की भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्य मन्त्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी, भूत- 
पूर्वे केन्द्रीय राज्य मन्त्री के० आर० गणेश, लोक सभा के वयोवुद्ध कांग्रेसी सदस्य 
द्वारिका नाथ तिवारी, और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व कांग्रेसी मन्त्री राजमंगल पांडे ने भी 
हस्ताक्षर किये थे । 
जगजीवन राम ने उसी दिन एक नया दल “अ्जातन्त्र कांग्रेस (00ऋ878६६ (07 
ए७7०८००७०१) / स्थापित करने की भी घोषणा की । बे स्वयं उसके अध्यक्ष वबहुगुणा 
उसके महासचिव बने । नए दल की माँगें निम्नलिखित थीं : आपात्स्थिति को 
तुरन्त समाप्त किया जाये, आंसुका (आन्तरिक सुरक्षा कानून) हक किया जाये, मन- 
भाने कानूनों के अन्तर्गत बन्दी बनाये गए राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जाये, 
आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निरोध अधिनियम को रद्द किया जाये, फ़िरोज्ञ गांधी 
अधिनियम को पुन: स्थापित करके संसद की कारवाई के प्रकाशन सम्बन्धी उन्मुक्ति 
निश्चित की जाये, सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाये कि चुनाव में पुलिस तथा 
अरद्धं सैनिक सैन्य दलों का उपयोग नहीं किया जायेगा, जिससे मतदाताओं को भय न 
हो, राजनीतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति का हिंत संवर्धन करने के लिए सरकारी 
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मशीनरी का किसी भी रूप में उपयोग न किया जाये तथा सरकार के सूचना के 
साधन विशेषकर रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा आपात्स्थिति के पूर्व के सिद्धान्तों का 
प्रिपालन किया जाना चाहिये । 

इसके कुछ ही दिन वाद, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई में परस्पर समझौता 
हुआ कि जनता पार्टी और प्रजातस्त्र कांग्रेस एक ही मंच से चुनाव लड़ेंगी, उतका 
एक ही चुनाव चिन्ह होगा तथा वे संयुक्त रूप से उम्मीदवार खड़े करेंगे, दोनों के 
चुनाव घोषणापत्रों में समान उद्दे इयों-- अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वतस्त्रता, मूल अधिकारों, 
वामपंथी कार्यक्रमों (०१: ० 0०77७) तथा प्रत्येक के काम करने के अधिकार पर 
बल दिया जायेगा । 


भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति में दूसरी बार अधिक्रमण 
($८००7०० $प्रछक्ला$९४५०7 ० 50770 प्रव86 ॥ #6 09700॥7स्‍7७7 र्ण 
(छरर्त उंप्रछ९6 एी शत 
28 जनवरी, 977 को न्यायाधीश मिर्जा नईमुल्‍ला वेग को अजित नाथ रे के स्थान 
पर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। रे अगले दिन सेवा निवृत्त हो गए। 
यद्यपि न्यायमूर्ति खन्‍्ता स्यायमूरति एच० आर० बेग की अपेक्षा वरिष्ठ थे, पर केस्द्र सर- 
कार ने इस बार भी वही रवैया अपनाया जो उसने 973 में न्यायमूर्ति रे को तीन 
वरिष्ठ न्यायाधीशों के अधिक्रमप्त द्वारा मुख्य व्यायाधीश नियुक्त करते समय अपनाया था, 
अर्थात्‌ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए केवल वरिष्ठता को ही एकमात्र आधार 
नहीं बनाया जा सकता । न्यायमूर्ति खन्‍ता ने इसके विरोध में अपने पद से त्यागपत्र 
दे दिया। * 
जनता पार्टी ने व्यायमूरति खन्ना के अधिक्रमण की तिन्‍्दा की और उसके महां- 
सचिव सुरेन्द्र मोहन ने कहा: “हमारा सदैव यह विचार रहा है कि इन नियुकितियों 
में वरिष्ठता का आदर अवश्य किया जाना चाहिये। जिन व्यक्तियों ने त्याय प्रदान 
करना है, उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका को अपना विवेकाधिकार प्रयुक्त करने की 
अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । जो कुछ हुआ है हम उसकी घोर निन्‍दा करते हैं । है 


संविधान (चवालीसर्वाँ संशोधन) विधेयक, [976 
(6 (०गरञ्ञाफ्ततांण (#0ए-7#0परग्चम 3ग्राशाक्ाथा) आओ, 976) 


26 जूब, 975 को लगाई गई देशव्यापी आपात्स्थिति का लाभ उठाकर केन्द्र स्थित 
कांग्रेस सरकार ने संविधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत करने का तिइचय किया | मार्चे 
976 के अन्तिम सप्ताह में विधि मन्‍्त्री श्री एच० आर० गोखले ने एक सोवियत 
विधि प्रतिनिधिमण्डल से अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें भारत व 
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सोवियत संघ में विधिक एवं संवेधानिक रीतियों सम्बन्धी मुद्दे भी सम्मिलित थे ।* 
कांग्रेत हाई कमान ने भूतपूर्व रक्षा मन्‍्त्री स्वर्ण सिह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ 
समिति नियुक्त की, जिसे यह जाँच करके सिफ़ारिश करने का काम सौंपा गया कि 
संविधान के किन प्रावधानों में किस-किस परिसीमा तक संशोधन करने की आव- 
इयकता है। 

इस समिति ने जी सिफ़ारिशों कीं, उन पर कांग्रेस कार्यसमिति ने 28 मई, [976 
को विचार किया और अधिकतर सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया । इन सिफ़ा- 
रिशों के आधार पर एक विस्तृत विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, जिसके द्वारा 
संविधान में 57 संशोधन प्रस्तावित किये गए। इस मसौदे को ] सितम्बर, 976 को 
लोक सन्ना में प्रस्तुत किया गया । प्रमुख प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार थे : 

]. संविधान की भूमिका में (क) “प्रभुसत्तासम्पन्त प्रजातन्त्रीय गणतन्त्र” के स्थान 
पर “प्रभुसत्तासम्पन्त समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातन्‍्त्रीय गणतन्त्र” शब्द जोड़ दिये 
जायें तथा (ख) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर “राष्ट्र की एकता व अखण्डता” 
शब्द जोड़ दिये जायें । 

2. घारा 3](ग) के पश्चात्‌ नई धारा 3(घ) जोड़ दी जाए, जिसमें यह प्रावधान 
किया जाए कि निम्नलिखित प्रकार से विधियों को केवल इस आधार पर प्रभावशुन्य 
नहीं माना जायेगा कि वह धारा 4, 9 और 3। द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त 
या संकीर्ण करते हैं : (क) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने या उनकी मनाही 
करने सम्बन्धी कानून, या (ख) राष्ट्र विरोधी संस्थाएँ वनाने से रोकने या मनाही करने 
सम्बन्धी कानून । 

3. घारा 32 के पश्चात्‌ धारा 32(क) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया । इसमें यह 
प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय अपने विचाराधीन संवैधानिक उपचार के 
अधिकार सम्बन्धी धारा 32 के अन्तर्गत किसी भी मामले की सुनवाई में किसी भी 
राज्य के विधि की संवैधानिक वैघता पर तब तक विचार नहीं करेगा, जव तक उस 
सुनवाई में किसी केन्द्रीय विधि की संवैधानिक वैघता भी विचाराधीन न हो । 

4. राज्य नीति के निदेशी सिद्धाच्तों सम्बन्धी अध्याय ॥9 में धारा 39 के पश्चात्‌ 
एक नई धारा 39 (क) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया । इसमें यह प्रावधान रखा गया 
कि राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि विधिक व्यवस्था द्वारा समाव अवसरों 
के आधार पर न्याय की उन्नति हो और विशेषतः, उचित विधान या योजनाएँ बना 
कर या अन्य किसी प्रकार से निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाये ताकि किसी 
भी नागरिक को आशिक या अन्य अथोग्यताओं के कारण न्याय पाने के अवसर से 


379० कावीदा अख्श255 26 2क्षाणी, 7976, 9. 5... चोवियत प्रतिनिविमण्डल 
के नेता वी० थाई० तेरीविलोव (५. 4. ॥०6४॥०ए) थे जो कि अपने देश के न्याय मन्ती 
ये। 


636 भारतीय गासन-व्यवस्थ। एवं राजनीति 


वंचित न होना पड़े । 
5. इसी प्रकार धारा 43 के पश्चात्‌ एक नई धारा 43(क) जोड़ने का प्रस्ताव 
किया गया । इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा यथोचित विधान वना 
कर या अन्य किसी प्रकार से संस्थानों, प्रतिष्ठानों तथा अन्य उद्योग-संगठनों के संचा- 
लन में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने की व्यवस्था की जाए 
6. धारा 48 के पश्चात्‌ एक नई धारा 48(क) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। 
इसमें निर्देश था कि राज्य द्वारा देश के वनों एवं वन्य जन्तुओं की रक्षा करने तथा 
पर्यावरण (&प्रशा/077०॥0 की प्रतिरक्षा एवं सुधार के प्रयत्न किये जायेंगे । 
7, अध्याय [५ के पश्चात्‌, मूल कत्तेव्यों सम्बन्धी नया अध्याय [५(क) जोड़ने का 
प्रस्ताव किया गया। इस अध्याय में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित कत्तैव्य 
निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया : 
(क) संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज एवं 
राष्ट्रीय गान का सम्मान करना । 
(ख) जिन श्रेष्ठ आदर्शों द्वारा हमारे राष्ट्र के स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरणा मिली, 
उन्हें प्रिय मानकर उनका अनुसरण करना । . 
(ग)>भारत की प्रभ्ुुसत्ता, एकता एवं अखण्डता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा 
करना । 
(धघ) देश की रक्षा करना तथा जब भी आवश्यकता पड़े, राष्ट्र की सेवा करना | 
(ड) धार्मिक, भाषायी, और प्रादेशिक अथवा जाति-वग्गे इत्यादि सम्बन्धी भेदभावों 
को मिटा कर भारत के सभी नागरिकों में विचारों की अनुरूपता एवं अआतृत्व भावना 
का प्रसार करना, तथा स्त्री जाति की मर्यादा के प्रतिकूल रीति रिवाज़ों को समाप्त 
करना । 

(व) अपने देश की बहुमूल्य मिश्वित सामाजिक संस्कृतिरूपी दाय (॥९१४७४९) 
का सम्मान एवं आदर करना । 

(8) वनों, सरोवरों, नदियों, वन्य जन्तुओं इत्यादि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा 
एवं उन्नति करना तथा प्राणिमान्र पर दया करना । 


(ज) वैज्ञानिकता, मानवता और जिज्ञासा तथा सुधार की भावनों विकसित 
करना । 


(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना व हिंसा का परित्याग करता, और 

(ब) एकल एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में चरम उत्तकर्प के प्रयत्न 
करना, ताकि प्रयास एवं उपलब्धियों की दिज्ञा में राष्ट्र के स्तर में उन्नति हो । 

8. संविधान की धारा 74 में यह संशोबन प्रस्तावित किया गया कि राष्ट्रपति के 
लिए प्रधान मन्त्री के नेतृत्त्व में मन्त्रिपरिपद द्वारा दिये गए परामर्श के अनुसार 
आचरण करना अनिवार्य होगा । 

9, घारा 83 में यह संज्योवन करने का प्रस्ताव किया गया कि लोक सभा का 


+ 
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कार्यकाल 5 से बदाकर 6 वर्ष कर दिया जाये तथा यह संशोधन बतं मान लोक सभा 
के प्रति भी लागू हो । 

0. घारा 03 के स्थान पर निम्नलिखित घारा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया : 

(!) यदि ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हो कि, 

(क), क्या संसद के किसो भी सदन का कोई सदस्य बारा 02 के वाक्‍्याश (!) में 
उल्लिखित अनहूंताओं (0६०००गी८घाणा$) के कारण सदस्य रहने के अग्रोग्य हो 
गया है, या 

(ख) क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो संत्तद द्वारा बनाये गए किसी विधि के अन्तर्गत 
चुनाव में भ्रप्टाचार करने का दोपी पाया गया हो, संसद या किसी राज्य की विधान 
सभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने या नामांकित (०॥0०५६९४) किये जाने के 
अयोग्य माना जायेगा, तथा उसकी उपर्यक्त अनहंता की अवधि या अनरईता को समाप्त 
करने या उसकी अवधि कम करने सम्बन्धी प्ररन--- 

तो प्रश्न की राष्ट्रपति के निर्णय के लिए प्रेषित किया जायेगा तथा उनका निर्णय 
अन्तिम होगा । 

(2) ऐसे प्रइत पर कोई निर्णय देते 
करेंगे । चुनाव आयोग को इस उद्देश्य 
कार होगा । 

[[. संविधान की धारा [3] के पश्चात्‌ धारा 3(को जोड़ने का प्रस्ताव किया 
गया जो इस प्रकार थी : 

(: ) इस संविधान में कहीं भी किये गए किसी अन्य प्रावधान के रहते हुए भी 
सर्वोच्च न्यायालय को, अन्य किसी भी न्यायालय की अपेक्षा, किसी भी केन्द्रीय विधि 
की संवंधानिक वैधता सम्बन्धी प्रइनों का निर्णय करने का अधिकार होगा । 

(2) जब किसी उच्च न्यायालय को विश्वास हो-- 

(क) कि उसके सम्मुख या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख किसी 
विचाराघीन मामले में, किसी केन्द्रीय विधि या केन्द्र एवं राज्य दोनों के विधियों की 
संवैधानिक वैधता का प्रश्न सम्मिलित है, और ' 

(ख) कि मामले के निर्णय के लिए उस प्रश्न के निर्णय की आवश्यकत्ता है, 

तो उच्च न्यायालय उस भ्रश्न को सर्वोच्च त्यामालय के निर्णय के लिए प्रेषित 
करेंगा । 

(3) वाक्यांश (2) के प्रावधान को प्रभावित किये विना, जब भारत के महा- 
न्यायवादी (8ह0076५ 0वाशर् ० 09) के आवेदन पर, सर्वोच्च न्यायालय को 
विश्वास हो -- 

(क) कि उसके सम्मुख या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख किसी 
विचाराधीन मामले में, किसी केन्द्रीय विधि या केन्द्र एवं राज्य दोनों के विधियों को 
संवैधानिक वैधता का प्रश्न सम्मिलित है, और 


पूर्व राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामश 


से 
के लिए यथोचित पूछ-ताछ करने का अधि- 
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(ख) कि मामले के निर्णय के लिए उस प्रश्न के निर्णय की आवश्यकता है, 

तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को वह प्रइन अपने निर्णय के लिए 
प्रेषित करने का आदेश दिया जा सकता है। 

(4) उपर्युक्त वाक्यांश (2) या (3) के अनुसार कोई प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के 
निर्णय के लिए प्रेषित करने के पश्चात्‌ उच्च न्यायालय द्वारा उस प्रश्त पर सर्वोच्च 
न्‍्याथालय का निर्णय प्राप्त करने तक तत्सम्बन्धी कार्रवाई रोक दी जायेगी । 

(5) सम्बन्धित पक्षकारों को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के 
परचात्‌, सर्वोच्च न्यायालय, उपर्युक्त प्रश्नों का निर्णय करेगा, तथा वह 

(क) मामले का स्वयं निर्णय कर सकता हैं, अथवा 

(ख) स्वयं ,को प्रेषित किये गए प्रश्नों के निर्णय सहित, मामले की फाईल को 
उच्च न्यायालय को लौटा सकता है ताकि उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय 
द्वारा, जैसी भी परिस्थिति हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार निपठाया जा 
सके । 

2. धारा 39 के परचात्‌ घारा 39(क) जोड़ने का निश्चय किया गया, जिसमें 
निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित थे : |; 

() यदि भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय को यह 
विश्वास हो जाये कि स्वयं उसके तथा एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो 
या दो से अधिक न्यायालयों के विचाराध्रीन प्रश्नों में विधि के एक ही प्रश्न सम्बन्धी 
या एक ही सारांश के प्रश्नों सम्बन्धी मामले विचाराधीन हैं, तथा वे मामले सामान्य 

महत्त्व के सारपूर्ण प्रश्नों से सम्बन्धित हैं, तो वह उस उच्च न्यायालय या उन उच्च 
न्यायालयों में से उन मामलों को स्वयं मंगा कर निर्णीत कर सकता है । 

(2) यदि सर्वोच्च न्यायालय का विचार हो कि न्याय की दृष्टि से ऐसा करवा 
उचित होगा तो वह किसी उच्च न्यायालय के विचाराधीन मामले को किसी अन्य 
उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है। 

3. संविधान की धारा 44 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएँ जोड़ना प्रस्तावित 
किया गया : 

() किसी राज्य के विधि या केन्द्रीय विधि की संवैधानिक वैबता पर विचार 
करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम सात न्यायाधीशों का न्‍्यायासन होना 
आवश्यक होगा । 

(2) किसी केन्द्रीय विधि अथवा राज्य के विधि की संवैधानिक बैधता के लिए 
बैठने वाले न्यायाधीशों के कम से कम दो तिहाई वहुमत द्वारा उस विधि को संबैधा- 
निक रूप से अवैध घोषित किये विना उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित 
नहीं किया जायेगा । 

4. संविधान की धारा 7 


में संशोधन करके राज्यों की विधान सभाओं का 
कार्यकाल 5 से वढ़ा कर 6 वर्ष कर 


2 
प॑ कर दिया जाए । इस संशोवन को उसके लागू होने 
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के दिन से सभी विद्यमान विधान सभाओं के प्रति लागू कर दिया जाये । 

5. धारा 92 के स्थान पर एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। 
इसके द्वारा संविधान की बारा 03 के, ऊपर दिये गए संशोधित रूप के प्रावधान 
द्वारा निर्दिष्ट संसदसदस्यों की अनहंता (ता5वृण्थागिट४४०7) के ही नमूने पर, राज्यों 
के विधायकों की अनहेता सम्बन्धी प्रश्न को पुन: निर्णीत कर दिया गया । 

6. उच्च न्यायालयों की अनेक प्रकार की रिट (५7४) जारी करने सम्बन्धी धारा 
226 में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया यद्यपि उच्च न्यायालय रिट 
(शा) आदेशों के निर्ममन (550०८) द्वारा, मुल अधिकारों को लागू कराने के 
अपने अधिकारों (909८०) का उपभोग करते रहेंगे, पर अब तक जो वे “अन्य किसी 
उद्देश्य के लिए” बब्दों से प्राप्त क्षेत्राघिकार (प्र7500007) द्वारा ऐसे प्रत्येक मामले 
में जिसमें किसी विधिक अधिकार (6९2० प्रंट्॥0) का अतिक्रमण हुआ हो क्षेत्राधिकार 
का उपभोग करते रहे हैं, आगे से नहीं कर सकेंगे, और उपर्युक्त शब्दों (“अन्य किसी 
उद्देश्य के लिए”) को यहाँ से निरस्त (6००८७) किया जा रहा है। इसके स्थान पर 
अब उच्च न्यायालयों को सीमित क्षेत्राधिकार दिया जायेगा । वे (क) ऐसे मामलों में 
जहाँ किसी सांविधिक प्रावधान के उल्लंघन द्वारा प्रार्थी की मा्मिक क्षति हुई हो और 
(ख) ऐसे मामलों में जिनमें कोई ऐसा अवैध कार्य हुआ हो जिसके परिणामस्वरूप 
न्‍्याय को मारमिक आघात पहुँचा हो, क्षेत्राधिकार का उपभोग कर सकते हैं । 

उपरोक्त दोनों प्रकार के मामलों में प्रार्थी को न्‍्यायालय के सम्मुख यह सिद्ध करना 
होगा कि उनके पास और कोई चारा नहीं था । 

[7. घारा 226 के पश्चात एक नई घारा 226(क) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। 
इसका प्रावधान है कि उच्च न्यायालय इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली किसी 
कारंवाई में किसी केद्वीय विधि की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा । इस 
संशोधन का तात्पयें यह निश्चित करना है कि कोई केन्द्रीय विधि एक राज्य में 
मान्य (वैध) और दूसरे में अमान्य (अवैध) न हो जाये । 

]8. धारा 228 के पश्चात्‌ एक नई, घारा 228(क) जोड़ना ध्रस्तावित किया गया | 
इस घारा का प्रावधान है कि किसी उच्च न्यायालय को किसी केन्द्रीय विधि को 
संवैधानिक दृष्टिकोण से अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा । इस धारा 
के वाक्यांश (2) में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय राज्य के विधियों की संबे- 
धानिक वैधता सम्बन्धी प्रइनों का निर्णय कर सकता है। वाक्यांश (3) में प्रावधान 
है कि राज्य के किसी विधि की संवैधानिक वेबता मम्व॒स्थी स्यायासन पर बैठने 
वाले न्यायाधीशों की संख्या पाँच से कम नहीं होंगी। किन्तु जब उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की कुल संख्या पाँचसे कम हो, तो न्यायालय के सभी न्यावावीश एक साथ 

ै कत प्रइन का निर्णय कर सकते हैं । 
कर रा में निर्दिष्ट है कि निम्नलिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त, उच्च 


न्यायालय द्वारा किसी राज्य के विधि को संवैधानिक रूप से भवेध घोषित नहीं किया 
दर छ 
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जायेगा : 

(क) जब न्यायालय में पाँच या पाँच से अधिक न्यायाधीश हों तो उस विधि की 
बैधता की जाँच करने के लिए बैठने वाले न्यायाघीजों में से कम से कम दो तिहाई 
, क््यायाधीश उसे संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करें; तथा 

(ख) जब उच्च न्यायालय में पाँच से कम न्यायावीश हों वो उच्च न्यायालय के 
सभी न्यायाधीश उसे संवैधानिक रूप से अवैध मानें । 

9, घारा 257 के पश्चात एक नई धारा 257 (क) जोड़ने का श्रस्ताव किया गया 
इस धारा में निम्नलिखित प्रावधान हैं : 

(7) भारत सरकार किसी राज्य में नियम-व्यवस्था की गम्भीर स्थिति से निपटते 
के लिए केन्द्र की किसी भी सशस्त्र सेनाया अन्य सेना का उपयोग कर सकती है। 

(2) घारा (]) के अनुसार किसी राज्य में नियोजित की जाने वाली सशस्त्र सेना, 
सेना या उसकी किसी टुकड़ी इत्यादि को भारत सरकार द्वारा निर्गमित आदेशों के 
अनुसार कार्य करना होगा, तथा वह केन्द्र के उपर्युक्त आदेशों के प्रावधान के अति- 
रिक्त, राज्य सरकार या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी के अधीक्षण 

या नियन्त्रण के अधीन नहीं होगी, और 

(3) वाक्यांश (]) के अन्तर्गत नियोजित किसी सेना अथवा उसकी टुकड़ी इत्यादि 

के सदस्यों के उपरोक्त नियोजन की अवधि सम्बन्धी अधिकार कार्यभाग, सुविधाएँ 
और दायित्व, संसद द्वारा विधि बना कर निर्दिष्ट किये जा सकते हैं । 

20. धारा 3]2 में संशोधन कर के एक संसदीय विधि द्वारा अखिल भारतीय 
न्यायिक सेवा स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ऐसी सेवा में ज़िलाधीश (70: 
गं० प08०) से कम पद सम्मिलित नहीं होगा । 

2. संविधान के भाग (9) के पश्चात्‌ नया भाग उत9(४) जोड़ना भ्रस्तावित 
किया गया। इस भाग में दो धारायें 323(क) और 323(ख) घारा 323(क) में भारत 
की प्रादेशिक सीमा के भीतर या भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन या भारत 
सरकार की या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी स्थानीय निकाय (]0०४ 7०५99 
या अन्य अभिकरण (#&पाा०गाए), में काम करने वाले कर्मचारियों सहित भारत ' 
सरकार एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों सम्बन्धी 
विवाद निपटाने के लिए एक संसदीय विधि द्वारा प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण स्थापित 
करने का प्रावधान किया गया है | इस विधि द्वारा केन्द्र के लिए एक त्याबाधिकरण 
तथा प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए पृथक न्यायाधिकरण स्थॉर्पित 
करने सम्बन्धी प्रावधान किया जायेगा तथा उन न्‍्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकारी एवं 
अधिकारों का निरूपण किया जायेगा । 

घारा 323(ख) में तथा बारा 323(क) में वणित भिन्‍न-भिन्‍न मामलों के सेम्वेस्व में 
उत्पन्त होने वाले विवादों, शिकायतों एवं अपराधों के निपटारे के लिए व्यायाधिकरण 
स्थापित करने सम्बन्धी प्राववाव किया गया है। 


22. आपात्स्थिति घोषित करने सम्बन्धी घारा 352 को भी संशोबित करन 
का प्रस्ताव किया गया । इससे पहले देश के किसी भाग के लिए आपातृ्‌ स्थि&ि घोषित 
नहीं की जा सकती थी। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को देश के किसी भाग के लिए 
आपात्स्थिति घोषित करने का तथा यदि झावदयक हो तो सारे देश में लगाई गई 
आपात्स्थिति को देश के किसी भाग के लिए सीमित करने का अधिकार देने का 
प्रस्ताव किया गया । 

23. उस समय विद्यमान धारा 356 के अन्तर्गत, संसद द्वारा अनुमोदित घोषणा 
को यदि पहले समाप्त न कर दिया जाये तो छः: महीने तक प्रवर्तंनीय रह सकती थी 
तथा उसे एक वार में छः महीने के लिए और कुल मिलाकर तीन बप॑ तक की अवधि 
के लिए परिवर्धित किया जा सकता है या इस छः महीने के स्थान पर एक वर्ष 
जोड़ दिया गया। घारा 357 के वाक्यांश (2) के स्थान पर एक नया वाक्यांश 
जोड़ दिया गया, जिसके द्वारा यह भ्रावधान किया गया है कि संसद या राष्ट्रपति या 
अन्य किसी प्राधिकारी हारा धारा 356 में प्रदत्त राज्य विधान मण्डल की झवित के 
उपयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विधि सक्षम (००079०७॥) विधान मण्डल या अच्य 
प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, रह या संशोधित किये जाने तक प्रवर्तित रहेगा। 

पदुनाम “केन्द्रीय विधि” और “राज्य विधि” को परिभाषित कर दिया गया। 
यह सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय एवं राज्य विधियों की संबे- 
धार्मिक बैधता का निर्णय करने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के विभाजन के कारण आवश्यक 
हो गया था। 

24. संविधान की घारा 368 को लेकर, जिसमें संसद की संविधान में संशोधन 
करने की शक्ति का वर्णन है, देश में गम्भीर विधिक एवं राजनीतिक मतभेद उठ खडे 
हुए थे । इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए इस धारा में महत्त्वपुर्ण संशोधन करने 
का प्रस्ताव किया गया । इसका संशोधित रूप निम्नलिखित है-- 

() इस संविधान का प्रावधान कुछ भी हो, तो भी, संसद अपनी संविधायक शक्ति 
द्वारा इस संविधान के किसी भी प्रावधान में इस घारा में निर्दिष्ट कार्यविधि द्वारा 
अतिरिक्त सामग्री जोड़कर, परिवर्तेन करके अथवा रह करके, संशोधन कर सकती 
है। 

(2) इस संविधान में संशोधन, दोनों सदतों में एक तत्सम्बन्धी विवेयक ला कर ही 
किया जा सकता है और जब दोनों सदनों में विधेयक प्रत्येक पुथक-पुथक सदन के 
कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा एवं उस सदन के उपस्थित एवं मतदाता सदस्यों के दो 
तिहाई वहुमत द्वारा पारित हो जाये तो उसे राष्ट्रपति को प्रेषित किया जायेगा | 
राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी स्वीकृति देते के पहचात्‌ संविधान, विधेयक की 
दर्तों के अनुसार संशोधित समझा जायेगा । 

वाक्यांश 3, 4 और 5 जोड़ने की आवश्यकता सर्वोच्च न्‍्यायालय के कुछ शुंखला- 
बद्ध निर्णयों के कारण हुईं । पहले सर्वोच्च न्यायालय का यह विश्वास था कि संसद 
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को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होता हैं। कुछ समय पदचात्‌ सर्वोच्च 
न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में कमी करने का कोई 
अधिकार नहीं है, तथा संविधान में संशोधत की शवित धारा 368 से प्राप्त नहीं की 
जा सकती, जिसमें संविधान संशोधन की कार्यविधि मात्र निर्धारित की गई हैं। 
संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक पारित किया जाने के पश्चात्‌ सर्वोच्च 
न्यायालय ने केशवानन्द भारती के मुकहमे में निर्णय दिया कि संसद को संविधान में 
संशोधन करने का अधिकार तो है, किन्तु वह संविधान की मूल विशेषताओं के आधार- 
भूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकता । यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ त्यावा- 
धीशों ने संविधान की घूल विशेषताओं को केशवानन्द भारती के मुकदमे तथा संवि- 
घान (तीसवाँ संशोधन) अधिनियम की बेधता को चुनौती के मुकहमे के कुछ 
हरण देकर समझाने का प्रयत्त अवश्य किया पर उसने स्पष्ट रूप से कहीं नहीं 
बताया कि उसके दृष्टिकोण से, संविधान की मूल विशेषताएँ क्या हैं । 

25. संविधान की सातवीं अनुमूची को भी, जिसमें तीन विधान सूचियाँ हैं; संशोधित 
कर दिया गया । यह संशोधन विद्यमान मदों में संशोधन करने के लिए किया गया । 
उदाहरणतया--प्रथम, अर्थात्‌ केन्द्रीय सूची में दूसरी मद के पहचात्‌ निम्नलिखित 
मद जोड़ने का प्रस्ताव किया गया : केन्द्र की किसी सशस्त्र सेना या केन्द्र के तिय- 
न्त्रण में अन्य सेना या उसकी किसी टुकड़ी इत्यादि को किसी राज्य में तागरिक सत्ता 
की सहायता के लिए नियोजित करना । इसी प्रकार दूसरी व तीसरी (राज्य व सम- 
वर्ती) सूचियों की कुछ मदों में भी संशोधन किया गया । 

सातवीं अनुसूची के संशोधन द्वारा कुछ मदों का एक सूची से दूसरी सूची में स्थाना- 
तरित करना भी प्रस्तावित किया गया। उदाहरणतया जिन मदों को सुची-ा से 
सूची-!त में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था, वे निम्न प्रकार से थीं : () न्याय 
का प्रवन्ध , सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी न्यायालयों 
का विधान एवं गठन, (]) शिक्षा । 

किन्तु यदि उपरोक्त संशोधन द्वारा (क) घाराओं 54, 55, 73, 62, या 24। 
अथवा (ख) भाग ५ के अध्याय ॥५ में, भाग ५ के अध्याय ए में या भाग ऊँ के 
अध्याय | में, या (ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में या (घ) संसद में राज्यों 
के प्रतिनिधित्व या (इ) इग घारा के प्रावधान में परिवर्तन करना हो, तो-- 

संशोधन के विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित करने से पहले 
संशोधन की कस से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा अपने-अपने सदन में 
प्रस्ताव पारित करके पुष्टि करना आवश्यक होगा । 

() धारा ]3 का कोई प्रावधान इस थारा के अन्तर्गत किये गए संशोधन पर 
लागू नहीं होगा । 

( 2५ ) इस गंविधान के किसी संच्ोवन को (भाग [!) के प्रावधान सहित] जो इस 
घारा के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, (चवालीसर्वें संविधान 
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संशोधन के लागू होते से पूर्वे या पश्चात्‌ ) किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में 
विचार का विषय नहीं बनाया जा सकेगा । 

(3) सभी संशय समाप्त करते के लिए एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि इस घारा के अन्तर्गत, अतिरिक्त सामग्री जोड़ कर, परिवर्तन करके या कोई 
प्रावधान रह करके इस संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के दृष्टिकोण से इस 
संसद को असीम संविधायक शक्ति प्राप्त है । 

धारा ]3 में वाक्यांश (3) को संविधान (चौवीसवाँ संशोधन) अधिनियम 97] 
द्वारा जोड़ा गया और उसी के द्वारा वाक्यांश (4) भी जोड़ा गया | इनका तात्पय॑ 
यह निश्चित करना था कि धारा 368 के अन्तर्गत बनाई गई विधियों को सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि वे (भाग ता में 
प्रत्याभुत) मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं अथबा उनके लिए हानिकारक हैं । 
इसकी आवश्यकता गोलकनाथ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के 
कारण उत्पन्न हुई कि संसद को मूल अभिकार कम करने का अधिकार नहीं है । 

(गत) नाप तोल के पैमाने, [५ वन, और (५) जंगली जानवरों एवं पक्षियों की 
रक्षा । 

26. प्रस्तावित चवालीसवें संविधान संशोधन विधेयक में, उसके पास हो चुकने के 
पश्चात्‌ उसे लागू कराने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए राष्ट्रपति की क्षमता (70७००) भी निर्धारित की गईं ।. इसके प्रावधान 
निम्नलिखित थे : 

() यदि इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधानों को लागू करते 
में कोई कठिनाई उत्पन्न हो (इसमें इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये गए प्रावधान 
जिस स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले थे, उससे उन्हें नए प्रावधानों के अनु- 
रूप लाते में उत्पन्न होने वाली कठिनाइथाँ भी सम्मिलित हैं) ती राष्ट्रपति अपने 
आदेश से ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जो उन्हें वह कठिनाई दूर करने के लिए आव- 
इयक या उपयुक्त प्रतीत हों । राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार किये जाने वाले प्रावधान में 
संविधान के किसी प्रावधान का रूपान्तर या परिवर्तन भी सम्मिलित है । 

किन्तु ऐसा आदेश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिये जाने के दो वर्ष तक की अवधि बीत 
जाने के पश्चात्‌ नहीं दिया जायेगा । 

(2) ऐसा आदेश दिये थाने के पश्चात्‌ उसे यथाञ्ञीघ्र संसद के सदन के सम्मुख 
रखा जायेगा । 

एक ही बार में अधिकतम संविधान संशोधनों सम्बन्धी यह विधेयक लोक सभा 
द्वारा 2 नवम्बर, 976 को उपस्थित मतदाता सदस्यों के दो तिहाई वहुमत से पारित 
किया गया । विधि मन्त्री गोखले ने इसे “मविष्य में विधायिका, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका के आचरण के लिए एक रूपरेखा” बताया । इसके पक्ष में 366 और 
विपक्ष में चार मत पड़े । उल्लेखनीय है कि भारतीय साम्यवादी दल के अतिरिवत्त 
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सभी विपक्षों दलों ने विवेयक पर “बहस” एवं “मतदान” दोनों में ही भाग नहीं 
लिया । राज्य सभा ने इस विधेयक को |] नेवम्वर को पास किया | वहाँ कूल 9! 
उपस्थित सदस्यों में से सभी ने उसके पक्ष में मद दिया । फिर उसे राज्यों के अनु- 
मोदन (पुष्टि) के लिए भेजा गया । यह अनुमोदन प्राप्त होने पर राष्ट्रपति ने 8 
दिसम्बर, [976 को उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह अधिनियम वन 
गया ४ 


“दो संशोधन विधेय्--वत्तीसवां झोर इकतालीसवाँ --गम्ंसद हारा जानी तक पारित नहीं हुए हैं । 
इस कारण से चवालीसवां संशोधन विधेयक ब्यालीसवें संशोधन बधिनियम के नाम से पुकारा जाता है 


